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नवम संस्करण की भूमिका 


“आरतीय अर्थ॑श्ास्त्र' का नवम परिवरद्धित तथा सशोधित सस्क रण 
आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे वंडा हप॑ ह। पुस्तक का अप्टम 
सम्क्रण अत्प काल में ही समाप्त हो गया और फिर भी माग बनी रही 
इसके लिय मैं अपने सहयोगी अध्यापकी तथा प्रिय छात्रों का हृदय से 
जाभारी हू । मुझे यह जानऊर प्रसन्‍तता हुई है कि पुस्तक विद्याथियों को 
उणप्योगी सिद्ध हो सवी। जितने भी सुभाव भेरे पास आय हैं उनका 
पुस्तक मे यथोचित टंग से समावेश किया गया है। 

प्रस्तुत संस्करण की विषय सामग्री प्राय नय रुप से जुटाई गई 
है तथा बिह्कूल ताजे ऑकडे दिय गये है; द्वितीय पचरवर्षीय योजना के 
कारण प्रगले पाँच वर्षो म॑ देश की अथ व्यवस्था में जो परिवर्तन हा 
वी सम्भावना है उनका यथास्थान उल्लेख क्या गया है तेथा तीसरी 
योजना की झूप रेखा भी दी गई है । प्रइन सरया भी बढ़ा दी 
गई है और पुस्तक को कलेवर भी बढ गया है) फिर भी मूल्य मे कोई 
वृद्धि नही की गई जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थों लाभ उठा सक् । 

अन्त मे मैं पुन अपने प्रिय छात्रों तथ्य विद्वान अध्यापकों का 
धन्यवाद देना अपना कतेव्य समझता हूँ जिन्होंने पुस्तक को अपनाकर 
मैरा उत्साह बढाया है। 

सुझावों के लिये मेरा निमनन्‍्त्र्प है। 
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घास-फूस के सहारे पशु पाले जाते है ( पर क्सि स्थान पर विस प्रकार के पश्ष 
पाले जाए यह इस वात पर निभर है कि वहाँ पर कितनी वर्षा होती है तथा कितनी 
घास उगती है । यदि किसी स्थान पर अधिक वर्षा होने के कारण लम्बी घास 
उत्पन्‍्त होती है तो वहाँ पर भेड, वकरियाँ पात्ती जोतो है । 

जलवायु के पश्चात्‌ पसुओ का आथिक उन्नति पर प्रभाव पडता है! हमारे 
देश में पज्माव तथा काश्मीर मे भेड बकरियाँ पाली जाती हें जिसके कारण वहाँ ऊनी 
कपड़े के कारखाने हैं! इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आदि में गाय, 
बैल आदि पाले जाते हैं जिसके कारण कानपुर आदि स्थानों मे चमड़े का काम खूब 
होता है । इसके अतिरिक्त, इस प्रदेश से करोडो रुपय का चमडा व खाले विदेशों को 
भेजी जाती है। चमड़े के उद्योग के अतिरिक्त इस प्रदेश में दुग्ध उद्योग भी खूब होता 
है । पह बात्त अवश्य है कि पछुओ की खराब नसल के कारण हम इतना दूध नहीं 
पाते जिससे कि उसको आस्ट्रेलिया आदि दशो के समाव विदेशों को भेज संब 
परन्तु यह वात सत्य है कि सारे गगा-यनुना के प्रदेशों मे स्थान-स्पान पर दूध का 
बाण होता है। 

इन सबके अतिरिक्त देश के खनिज पदार्यो करा भी आर्थित्र उस्तति पर बहुद 
बडा प्रभाव पडता है । वह देश जहाँ पर खनिज पदायें पर्याष्त मात्रा मे पास जाते है, 
औद्योगिक होता है और वहाँ कै लोग वहुत समृद्धि शाली होते है। पर जहाँ खनिज 
पदार्दों की कभी है वहाँ के लोग कम उन्नत होते हैं, जँसे इज्जलेड तथा अमेरिता 
खनिन्न पदार्थों के कारण ही आज दुनिया के बड़े-चढ़े देशों मे हैं और भारतवर्ष खनिज 
पदार्थों की कमी के कारण वहत पिछडा हुआ है | 

इस ग्रका र हम देखते है कि किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियों का उस 
देश की उन्‍नत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता। प्राकृतिर परिस्थितियों के कारण ही 
भारतवर्ष एक खेतीहर देश है । इसी कारण गगा, यमुना के सैदान मे अधिक जनसंख्या 
है तथा वह बहुत उन्नत है और दक्षिण का पठार तथा हिमालय प्रदेश वहत पिछड़े 
हुए हैं। 
ध सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव 

किसी देश की सासाजिक रचना भो उस देश की आधिक उन्नति पर बहुत 
और फ्रभार डालती है ! देशों से किस प्रकार से ल्तेण अपना सायाजिक जीवन व्यतीत 
फरते है, किस धर्म के मानने वाले है, किस प्रकार के उत्तराधिकार के नियम है, 
ज़स प्रकार से घरेएू जीवन व्यतोत करते है, यह सभी बातें देश की आथिक उत्तति 
र ऊपर भभाव डालती हैं । भारतवर्ष को ही लीजिये, भारतवर्ष के लोग अधिकतर 
हम्दू है, बे अहिसा मे विश्वास करते है तथा उनका विचार है कि मज॒प्य को अपनी 
इच्छाओ को नही बढाना चाहिये । इस कारण वह मछली, माँस जादि कम खाते है, 
'जसके कारण देश मे अन्न सकट रहता है और अपने छेतो भे हड्डी वथा मछली थी 


भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


“अच्छी खाद देना पसन्द नही करते । कम इच्छायें होने के कारण वे कम धन एकत्र 
करते हैं और नई-नई चीजो की खोज भी कम करते है। 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष मे जाति-पाति का भेद बहुत पाया जाता है जिससे 
आर्थिक उन्नति मे बहुत बाधाये उत्पन्न होती हैं । इसके अतिरिक्त इस देश मे लोग 
अधिकतर एक परिवार के रूप मे रहते हैं। इस देश के परिवारों मे इज्रलेड देश के 
परिवारों की भाँति किसी व्यक्षित की स्त्री, बच्चे आदि ही नहीं होते वरन्‌ माँ बाप 
दादा, परदादा आदि बहुत से लोग होते है। इस सामूहिक परिवारिक प्रथा के 
कारण भी देश मे कई प्रकार के लाभ तथा हानियाँ होती हैं, जैसे एक साथ रहने 
तथा कमाने के कारण परिवार के कुछ लोगो को अधिक काम करना पडता है और 
कुछ लोग निकम्मे हो जाते है । इस बारण धन एकत्र करने मे बहुत कठिनाई उत्पन्न 
होती है और यह बात देक्ष की आर्थिक उन्नति मे बहुत बाधक है । पर इस पाएरि- 
वारिक प्रथा के टूटने के कारण बुद्ध, बच्चे तथा अवलाए' निराश्चित रह गई तथा 
भूमि का बटवारा हो जाने पर छोटे-छोटे खेत हो गये है । इसके अतिरिक्त देश के 
उत्तराधिकार के नियमों वा भी देश की आर्थिक उन्‍नन्ति पर बहुत प्रभाव पडा है। 
इस देश में कुछ ऐसे सामाजिक नियम है जिनके कारण दादाईलाही भूमि पर पिता 
के सब सडको का अधिकार होता है । समाज के इस नियम के कारण यहाँ पर 
बँटवारा होते-होते एक कृषक के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े रह ग्रये हैं, जिनमे 
ख्लेती करना बिल्कुल भी लाभदायक नही है । इस देश की पर्दे की प्रथा के कारण 
स्त्री समाज का श्रम देश के कुछ काम नही आता ओर इससे देश को बहुत हानि 
होती है । इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि देश की सामाजिक परिस्थितियाँ भी 
दश की भाथिक उन्नति पर बड़ा प्रभाव डालती है 
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प्रइनन ३--भारतव्ष के प्राकृतिक साधनों पर प्रकाश डॉलिये॥ क्या उनका 
उचित ढग से विकास हुआ ? यदि नहीं, तो उन्नति के लिये सुझाव दीजिये । 

भारतवर्ष एक बहुत विस्तृत देश है । विभाजत के पश्चात्‌ इसका क्षेत्रफ्ल 
जम्मू 'काश्मीर सहित १२,६६/६०० वर्ग मील रह गया और इस देश की 
जनसख्या १६४८ मे ३६७५ करोड थी। यह देश ग्रेट ब्रिटेव का १३ गुना है और 
इसमे फ्रास, वेंस्जियम, हार्लेंड, जमे, डनमाक बास्ट्रिया, हगरी, स्वीटजरलेड, 
स्पेन, पूतंगाल, इटली, रूमानिया समा सकते हैं । इसकी जनसख्या भी 
ससार की कुल जनसख्या की है है | इतने विस्तृत देश मे भगवान ने हर प्रकार 
की सामग्री मनुष्य के लिये रथ छोडी है। यहाँ पर पहाड, मैदान, पठार आदि 
सभी प्रकार की भूमि पाई जाती है जिउ्मे भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें सुविधा के | 
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साथ उगाई जा सकती हैं । देश की जलवायु मानसुनी है जो फपलें उगाने के लिये 
बहुत उपयोगी है । जहा पर वर्षा होती है वहां पर वहुत से वन मिलते है, जिनमे 
बाँस चीड देवदार, फर, आबनूस आदि की वहुत उपयोगी लकडियाँ प्राप्त होती 
है। बाँस कागज बनाने तथा दूसरे कामो में आता है । दूसरे प्रकार की लकडियाँ भी 
फर्नीचर बनाते जलाने तथा अन्य दूसरे कई कामो मे काम आती हैं! इस देश में 
लग्रभग १,८०, १५४ वर्गंमील पर वन है । उनम से बहुत तम वन वाम मे लाये गये 
हैं। इन बनो की ओर भी सरकार का ध्यान अभी हाल ही मे गया है। 
ये वन हिमालय पर्वत व उसकी तराई, पश्चिमी घाट तथा मध्य प्रदेश के इलाके में 
पाए जाते हैं। मैदानो में जितने वत थे वे सब काटकर साफ कर दिये गये हैं और 
उनमे बहुत प्रकार की फ्सलें उत्पन्न की जाती है, जैरो चावल, गेहू, जौ, ज्वार, 
बाजरा, गया, कपास, जूट, दालें आदि । जिन स्थानों मे वर्षा अधिक होती है वहाँ 
पर फ्सले उगाने भे कोई बाधा उपन्तन नहीं होती पर जहाँ पर वर्षा कम होती है 
बहाँ पर सिंचाई के सहारे बहुत सी फसलें उत्पन्न वी जाली हे ( यह बात सत्य है 
कि भारतवर्ष भरे आजकल अन्न की कमी है पर यह अस्त की कमी केदल प्राकृतिक 
कारणी से नहीं वरव्‌ और भी बहुत सी वातो के कारण है । 
भारतवर्ष खनिज पदार्थों से भी भरपूर है, यहाँ पर बहुत कोयला मिलता है 
जो वज्भाल, बिहार-उडीसा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजपूताना आदि में 
मिलता है ) यह अनुमान लगाया गया है कि भारत मे ६,००० करोड टन कोयला 
है। भारत भे अच्छी प्रकार का कच्चा लोहा भी खूब मिलता है, जो बज्धाल, बिहार, 
उडीसा तथा मद्रास राज्य मे पाया जाता है। मैसूर में भी बहुत सा अच्छा लोहा 
पाया जाता है । भारतवर्ष मे मैंगनीज बहुत अधिक मात्रा मे पाया जाता है, इसके 
प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश, भद्रास, बम्बई, मैसूर, विहार व उडीसा में हैं। भारतवर्प में 
सोना भी पाया जाता है । यह सोना दुनिया की सोने की उत्पत्ति का ३ प्रतिशत है। 
भारतवर्ष मे दुनिया के सब देशो से अधिक अभरक मिलता हैं। यह अभरक बिहार में 
हजारी बाग के स्थान पर और आध्र में नैलोर स्थान पर पाय/ जाता है। इसके 
अतिरिक्त भारतवर्ष मे अन्य कई प्रकार की धातुएँ पाई जाती हैं जो कि देश के 
लिये बहुत उपयोगी हैं । 
इस देश से पशुओं की भी कमी नही है। यहाँ के पशुओं की सू्या तीरा 

करोड़ के लगभग है । यह पश्चु कई प्रकार के हैं। इनमे कुछ दूध देने वाने है जैसे 
गाय, भेस, कुछ वोझा ढोने वाले हैं, जैसे बैल, भेसे, गधे, घोड़े, ऊेट जादि। कुछ 
माँस तथा ऊन देने वाले है, जैसे भेड, बकरी आदि | ये पशु देश के लिये कई 
प्रकार से लाभदायक हैं, जैसे इनसे बहुत सी खाद मिलती है जो देश भी कृषि के 
लिये अनिवाय हैं। इसके अतिरिक्त इन पशुखो से चमडा तथा खालें भी प्राप्त होती 
है जिनसे देश को हर वर्ष बहुत भी आय होती है । 


इस देह मे कई प्रकार के शवित के साधन भी पाये जाते हैं । जिनमे लकडी 


कं भारतीय अर्थशास्त्र 


कोयला, मिट्टी का तेल, यहाँ पर क्‍्य मात्रा में पाया जाता है। इसके क्षेत्र 
केवल आसाम में हैँ। इस कारण मिट्टी का तेल यहाँ पर दूसरे देशो से मेंगाना 
पडता है। अत यहा १र शक्ति का एक बहुत-वडा साधन जल-शक्ति है। इस शक्ति 
का अनुमान चार करोड क्लोवाट लगाया जाता है । परन्तु इसमे से १६४६-५७ 
तक केवल ३६ लाख किलोवाट के लगभग उपयोग में लाई गई है। इसलिये 
भविष्य में भारतवर्ष पर्याप्त मात्रा मे थिजनी शक्ति के ऊपर निर्मर रह सकता 
है । भारतवर्ष मे बिजली झज़िति उत्पन्न करने के लिये बहुत हार की 
योजवाए' चल रही हैं जिनसे अगले पाँच दस वर्षों मे बहुत सी बिजली: ढत्पन्‍्त होने 
की आशा है । बिजली के अतिरिक्त शव्त का एक दूसरा साधन भी है। इस देश मे 
बहुत गन्ना पैदा होता है जिससे चीनी बनाई जाती है । चीनी बनाने मे जो शीरा 
बचा रहता है उसको अभी वहूत कम उपयोग में ला गया है। यदि इस शीरे को 
काम में लाया जाय तो इससे पर्यास मात्रा म अल्कोहल बनाया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष मे सभी प्रकार के प्राकृतिक साधन 
पर्याप्त मात्रा मे पाए जाते है पर यह देश निधन है । यहाँ के लोगो की वाधिक आप 
दुनिया के प्राय सव देशो के मनुप्यो से कम है। यहाँ के तीन चौथाई से अधिक 
लोगो को दो समय खाता भी नही मिलता और जो खाना मिलता है उसमे शरीर 
को वलवान बनाने वी बहुत रुम झवित है । लोगो के पास पहनने के लिये बहुत 
कम कपडा है। बहुत से मनुष्य तो नगे ही रहकर अपना जीवन काढ देते हैं । यहाँ 
के लोगो के पास रहने के लिये ठीक प्रकार के मकान भी नही है और बहुतो के 
पास त्तो मकान है ही नही । इस प्रकार हम देखते है कि भारतवर्ष एक निधन देश 
है यद्यपि वह साधनों की ६प्टि से बहुत घनवान है । ऐसा क्यो है? इसके निम्न- 
लिखित कारण हैं-- 

(१) १४ अगस्त १६४७ ई०& के पूर्व तक हमारा देश अज्भरेजो का दास था। 
अड्भरेज लोग इस देश की आर्थिक उन्नति में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखते थे। 
यही कारण है कि अगरेजो के डेड सौ वर्ष के झ्ासन-काल में हमारा देश बहुत कम 
आधिक उन्नति कर पाया । 

(२) हमारे देश मे पू जी की बडी कमी हैं। हाल ही मे जो पू जी थी वह , 
भी रर्मीली कही जाती थी । पू जी की कमी के कारण किसी प्रकार वी भी आ्थिक 
उन्नति कैसे हो सकती थी । 

(३) हमारे देश में कुशल धरम (50]20 99007) की बडी कमी है। 
बिना कुशल श्रम के खेती तथा उद्योग-धन्घो की उन्नति कैसे हो सकती थी । 

(9) हमारे देश मे अभी तक भी साख सस्याओ जैसे बेक, बीमा कम्पनिया 
आदि की वडी कमी है । विना साख सस्थाओ की उन्नति के न तो ब्यापार ही और 
न उद्योग धन्धे व खेती ही उन्‍्तत हो सकती । 
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(५) हमारे देश में यातायात के साथनों वी बहुत कम उन्नति हुई है । यहा 
पर लगभग ३छ८८€ मील लम्बी रेल व १,२७,० ०० मीच पक्‍वी सड़कों हैं। गायों 
में कच्ची सटके ही पाई जाती है॥ आवागमन के साधनों की उस्नति न होने के 
कारण हमारे देय के व्यापार तथा उद्योग घन्‍्यो की उन्नति न हो सकी क्योकि हम 
सभी जानते है कि आवागमन के साधनो के उनत होने पर ही कच्चा माल औद्योगिक 
केन्द्रों तक हो जा सकता है सबा पक्का माल उन स्थानों पर पहुचाया जा सकता है 
जहाँ उमकी भाग होती है । इनकी उप्नति पर ही हर प्रकार का माल विदेशों को 
भेजा जा सकता है । 

(६) सब्‌ १६२३ ई० से पूव तक हमारा देश अवाध ज्यापार (7०७ 
पृप/त७) की नीति को अपनाये हुए था । सन्‌ १६२३ ई० के पश्चात्‌ भी हमारे देश 
को विवेकात्मक सरक्षण ([950773970॥ 0702८007) ही दिया गया । अवाध 
व्यापार की नीति के कारण हमारे देश के उद्याग धन्धो फो विदेशी उद्योग पस्या से 
प्रतियोगिता करनी पडी और इस प्रतियोगिता के कारण यहा के उद्योग पनप 
न पाये । 

(७) हमारे देश की सरकारी माल मोल लेने की वीति (8॥0०5 907०॥७५९ 
ए०७०)) भी हमारी उन्नति के मार्ग ध्मे एक वाघा रही है । प्रतिवव अग्रज सरकार 
करोड़ो रुपय्रे का माल इज्धलेण्ड से खरीदतों थी । यदि यह इस माल को भारत से 
ही खरीदती तो यहा के बहुत से छाट ब्रड उद्योय धन्धे उन्‍तति कर जाते । 

(घ) हमारे देश मे आधारभूत उद्योग (30० ० #७५७ ॥080577०8) का 
तो प्राय अभाव ही है । इसलिय हमका हर प्रकार की मशीनों के लिय विदेशों का 
मुह ताबना पडता है । विदशों से मशीन आन मे समय तथा धन अधिक खच होता 
है । बहुधा विदेशी लोग हमका माल भेजते ही नहीं। इसके फनस्वरुप भ्राईतिक 
साधनों के उन्नत करने ते बाधा पड़ना स्वाभाविक ही है । 

इन सब वाता के कारण हमारे देश के प्राकृतिक साधनों का उपयाग न हों 
सका । भविष्य से हमसे चाहिय कि इन सद साधनों का यूरा पूरा प्रयाग किया 
जाय | ऐसा करने क लिय हमको कुछ तिम्तलिखित बातें करनी पडेंगी ६ , 

(१) हमको समस्त क्षेत्रों से सम्बन्यति एक योजना बनानी पड़गी । पच- 
वर्षीय योजना इस और एक एमा प्रयत्व है । 

(२) सरकार को सरक्षण नीति का आधार देश का हिल बनाना पड़ेगा 
जिसम कि सब प्रकार के उद्योग देश के हिंत मे यहा उन्नत हो सक | द्वितीय वित्त 
लआायोग (६8०४ (णाप्रा5॥०॥) की सिफारिश के अनुसार इस वात को भी मान 
लिया गया है । 

(३) सरकार का चाहिय कि वह अपनी आवश्यकता का प्राय सभी सामान 


देश से ही खरीदे जिससे यहाँ के राव श्रकार के उद्योग धन्धे पनप रूक् तथा देश के 
प्राकृतिक साधनों को उपयोग हो सके । 


कक । भारतोय अर्थशास्त्र 


(४) देश में कुशल श्रम की पूर्ति बढाने के लिये सरकार को बहुत से टेवनी- 
कल स्कूल खोलने चाहियें । 

(५) पृ जी की कमी को विदेशों से ऋण लेकर पूरा क्या जा सकता है। 

(६) देश मे आधारभूत उद्योगो के उन्नत करने की भी आवश्यकता है । 

(७) बिना आवागमन के साधनों की उन्मति के भी हम अपने प्राकृतिक 
साधनों का उपयोग न कर सकेंगे । इसलिये उनको उन्नत करना चाहिये । 

(5) देश मे बेक आदि भी खोलने चाहिये ! बेको की गावों मे विशेष 
आवश्यकता है । 

इन सब बातो के पूरा करने से हम यह आशा करते है कि हम अपने प्राकृ- 
तिक साधनों का पूरा-पुरा उपयोग कर सकेंगे । 


+-+००७+*००- 
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प्रइन ४--भारतवर्ष के खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण दीजिये भ्रौर 
बताइये कि देश को भविष्य की श्रोद्योगिक उन्मु्ति पर उनका वया प्रभाव पडता है ? 

उत्तर--भारतवर्ष खनिज पदार्थों की ६ष्टि से एक बहुत धनी देश है परन्तु 
आवश्यकता इस बात की है कि उनको पूएण्णस्प से तथा वैज्ञानिक रीति से उन्नत किया 
जाये | सनु १८८० ई० तक उन खानो के खोदने का यहा पर कोई विश्येष प्रवन्ध ते 
था। इस कारण इन धातुओ से इस देश को कोई विशेष लाभ न पहुच सका । जब से 
इस देश के लोगों का ध्यान खानें खोदने की ओर गया है तव से उनको यह विश्वास 
हो गया है कि यद्यपि इस देश के खनिज पदाथे दुनिया मे सबसे अधिक नहीं है तो भी 
इस देश के बहुत से उद्योग-धघे चलाने के लिये वे पर्याप्त मात्रा मे है। सन्‌ १६१० मे 
नियुक्त औद्योगिक आयोग की रिप८ं से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष मे खनिज सम्पत्ति 
पर्याप्त भात्रा मे है, जिसके द्वारा यहा के मूल उद्योग-धन्धो को सरलता से चलाया 
जा सकता है | हाँ, वे उद्योग जो निकल, बडम आदि पर निर्भर है उनके लिए 
अवश्य ही हमे दूसरे देशो पर निर्भर रहना होगा । भारतवर्ष मे निम्नलिखित खनिज 
पदार्थ पाये जाते हैं-- 

कोयला ((०9)--ससार के कोयला उत्पन्त करने वाले देशों मे भारत का 
साववा स्थान है। इस देश मे कोयले का अपार भण्डार है। इस भण्डार का अनुमान 
विभिन्‍न रूप से किया गया है। सद्‌ १६५० मे 060०00ट्वाट्ब] $पर:ए६४ ० ॥08 
द्वारा क्ये गये अनुमान के अनुसार कोयले का भण्डार ३०,००० मिलियन दन है 
परन्तु १892६: ० में डा० सी० एस० फाक्स द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार 
कोयले की भन्‍्डार १००० फीट की गहराई तक ६०,००० मिलियन टन है । इसके 
अतिखिवत बिहार के करनपुर क्षेत्र व आसाम, जम्मू व काज्मीर तथा दक्षिणी अरकाट 
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में कोौपने का बहुत वडा भडार बताया जाता है परन्तु यह सब घटिया प्रकार का है। 
परन्तु इसम्रे से २००० मिलियत टन ही कारखानो के काम आने वाला है। यद्यपि 
भारत में इतमा अधिक कोयला है तो भी यहू अमरीका तया ग्रेट ब्रिडेन की अपेक्षा 
बहुत कम है । अमेरिका के भण्डार का अनुमान २९,३०,००० मिलियन टन तथा 
ग्रेट ब्रिटेन का १,७६,००० मिलियव टन है $ 


हु 






बग्ाले 
कि 
सा 
वाल्दीयर 
्ि अं. कोयले के श्लेत्र 
3. कोकिय कोल 


इस समय देश में ८०० कोयले वी खाने हैं जिनम से 3०० दगाल और 
विह्यर मे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश का कोयले का उत्पादन निरन्तर बढ़ 
रहा है। सन्‌ १६३१ में हमारा वाषिक उचादन केवल २२ करोड टन था परन्तु 
१६५७ मे यह बढ कर है ६७ करोड़ टब तथा १६५६४ में हे ८र केरोड टन, १६५६ 
में २६४४ करोद दव, १६५७ में ७ ३४५ करोड दन तथा ६६५८ मे ७६१ करोड़ 
टन हो गया । द्वितीय पचवर्षोय योजना के अन्त तक इसकी उत्पन्ञनि ६ करोड दन 
तक बटने की आश्या है जो प्रथम पचदर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से २३ करोड 
उन अधिक होगी । इसमें ७ ५ करोड टन निली क्षेत्र तथा दोष सावेजनिक क्षेत्र हारा 
उत्पन्त किया जायेगा ! 


१२ 3) भारतीय अथंश्ञास्त्र 


देश में उत्पन्न होने वाले कुल कोयले का 3 रेलो द्वारा, १० प्रतिशत लोहे व 
इस्पात के उद्योग द्वारा तथा ७-७ प्रतिशत जहाजो, निर्यात तथा विजली उत्पन्न 
करने के काम आता है । 

भारतवर्ष मे अधिकतर कोयला रानीगज व झिरिया की खानो से प्राप्त होता 
है। १६५६ ई० मे भारत की कोयले की उत्पत्ति लगभग 9 करोड टन थी जिसमे 
से २ करोड टन केवल बिहार मे प्राप्त हुआ था । इस क्षत्र के बाहर कोयले के प्रमुख 
क्षेत्र, हैदराबाद मे सिगरैनी और सस्ती में है। मध्य प्रदेश, आसाम, पजाब, राज- 
पूताना आदि में भी कुछ कोयला खानो से खोंदा जाता है । उतर प्रदेश मे मिर्जापुर 
के पास भो कोयले का भण्डार बताया जाता है जो क्षेत्र मे लगभग १६ वर्ग मील है । 
परन्तु ऐसा अनुमान है कि यह उत्तर प्रदेश तथा पजाब की कोयले की आवश्यकता 
को पूरा कर सकता है। भारतवर्ष मे जितना कोयला निकलता है उसका ५४ प्रति- 
शत पिहार से, २८ प्रतिशत बगाल से, ६ प्रतिशत मध्य प्रदेश से, ५ प्रतिशत पूर्वी 
राज्य एजेन्सी से, ४ प्रतिशत हैदराबाद से, १ प्रतिशत आस्राम से, ३ प्रतिशत के 
लगभग पजाब, उडीसा, राजपूताना से प्राप्त होता हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
भारतवर्ष मे सभी स्थानों पर कोयले का समान बटवारा नहीं है, इस कारण वह 
अभी तक उद्योग-ध॑न्धे के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है 
कि भारतवर्ष का कोयला विदेशी कोयले की अपेक्षा खराब है। तीसरी बात यह है 
कि भारतवर्ष मे कोयला कम मात्रा मे है। सच्‌ १६३७ मे भारतीय कोमला समिति 
ने यह अनुमान लगाया था कि भारत मे अच्छा कोयला १२२ दर्ष तक तथा साधा ण 
कोयला ६२ वर्ष तक चलेगा। एक दूसरे विश्ेषज्ञ ने अभी हाल ही मे कहा है कि 
सारतवषे मे अच्छे कोयले का अभाव इसी शताब्दी बे अन्त तक हो जायेगा। इस 
कारण भारतवर्ष उद्योग-धन्धो की उल्दति के लिये बहुत समय तक कोयले पर निभर 
नही रह सकता । आजकल भारतवर्ष मे कोयला खोदने का ढद्भ बडा असन्तोषजनक 
है । बहुत सा कौयला खोदने मे नष्द कर दिया जाता है। यह कहा जा सकता है 
कि टैक्नीक्ल दृष्टि से कोयले का उद्योग अभी तक अवनत अब “था में है। चौथो बात 
यह है कि भारतवर्ष मे अच्छे कोयले को रेलो द्वारा भाष बनाने मे नष्ट किया जा 
रहा है और उसको धातु कार्यो के लिये बहुत कम काम में लाया जाता है । 

अब इस बात की बडी आवश्यकता है कि कोयले को ठीक प्रकार खोदा जाये 
तथा उसको अधिक से अधिक लाभदायक चीजो पर खर्च क्या जाय | योजना आयोग 
की सिफारिश है कि अच्छे कोयले को केवल लोहे और फोलाद के उद्योग को बढाते 
के काम में ही लाया जाये और भाष बनाने के काम मे दूसरे प्रकार का कोयला काम 
में लाया जाए। ड्सके अतिरिवत आयोग का यह भी सुझाव है कि भारतवष के कोय्ले 
के साधनों का ठीक प्रकार से पत्ता लगाया जाएं, उसका उचित वर्गीकरण किया जाएं 
जिससे कि हर श्रेणी का कोयला ठीक प्रकार से काम मे लाया जा सके, कोयले का 
उचित ढंज्ध से बँटवारा किया जाए, स्याड्रार कोयले (2००पा४ (०७]) का उत्पादन 
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डढाया जाए । इसके अतिरिक्त बारोग को यह भी सुझाव है कि ल्लम्तलिखित बातो 
के लिए काबूय पान दिए जाएँ-: 

(१) उचित उपयोग, (३) बाई उपकरो के स्थान पर एक सप्मूहिक उपकर, 
(३) कोप्रला बोर्ड वी स्थापना । 

ड्न सुझावों के आधार पर क्रेन्द्रीय सरतार ने १६५२ में 'बोयता खान 
सुरक्षा एक्ट' पास किया । इसके अन्तर्गत सवार को बोले के डचित उपयोग तथा 
उमकी सुरक्षा के लिए बूर्य करने की बकिति द्वोग्ई है। इनके ऑतिर्सिकि सरकार 
बो यह भी अधिकार दिया गया है कि के कोयने पर उपकर लगाए। एक कोपली 
बोर्ड की स्मापता भी को गई। ३ जोलाई ६ से कौयते के जेबीय (ए८ड्ाणाग) 
बटयारे वी योजना भी बताई गई है। मई ॥ €४६ वी एक सूचना के अनुमार 
विश्वतनीय थुतों से पता लगा है कि भारत सखवार ने कम्पनीज एसंट के अलईत 
एक कम्पनी स्थापित करने का निरचय किया है जो कि सावजनिक सन में बोल 
का उत्पादन वधां बटबारा करेगी । सरकार दूरदूर की खानो वी पोदने के लिये 
सहायक बम्पनियाँ भी बनाने बी बात सोच रही है 

१६५४ ई० में भारत सरकाए जे बोयले वी पानोंवी एज रण बरने के 
ईलएं एक समिति नियुबत की थी जिसने सुझाव दिया है कि वे खाने जो वि १०९९९ 
टन बापिक से कम कीयंजा उत्पन्न बर रही हैं. उतता एकीकरण कर दिया जाय । 
यद्यपि इस कार्य वो बरने के लिए स्वय इच्छा को प्रोत्साहन दिया जायगा परन्तु 
[कर भी कुछ कानूनी कार्यवाही करने नी आवश्यव ता पड सबती है! 

३० अप्रैल १६५६ $६० के औद्योगिद नीति प्रत्ताव में भाग्त सरबार ने बहा 
है कि भविष्य से सब नई खाने सरवार छारा खोदी जाएंगी ! यही बाएए है कि 
(द्वतौय पचवर्षीय योजना काल बी २२ मिलियन टन वी धड्धि मे रो १९ मिलियन टन 
केवल सार्वजनिक क्षेर्न से प्रात होगी । सार्वजनिक क्षेत्र मे कोयले की खानो को चलाने 
के लिए एक राद्रीय बोगला द्िकास प्रमण्टल वी स्थापना बी गई है * 

लोहा! (7००) __ यदि बोई देश अपनी औद्योगिक उन्नति के लए विमी दूसरे 
देश का दास नहीं रहना चाहता हो उसे यन्त्रादि बनाने वाली चातुओ मे स्वावलम्धी 
होना अनिवाय है । इस रुष्टि से लोहे वा वहत महत्व है । यह अभी दीज अ्रवा् मे 
मृही कहा जा सकता छ भारत मे लोहे का ब्रयोग बय से आरम्भ हुआ । परल्तु फिर 
जी यह कह! जा सवता है वि दैदिक बगल के लौंग लोहे या प्रयोग जानो ये | सा 
से ३२६ ई० पूर्व जब ईसकनन्‍दर ते भारत पर आक्रमण विया तंव यहां के तिवासी 
लोहे का उतना हो उपयोग ज्ञानते थे जितना कि यूनान के लोग | दिल्‍ली वे पार्ख लोटें 
वा खम्बा ४१४ ई० में चन्द्रझुत ्वदोव वी विजय वी मादगार में गोडा गयी था। 

यह नहीं वहा जा सकता कि भारत का उद्योग कैसे समाप्त हो गया । हो 
सकता है कि यह इसलिए, सप्ट गया हो वयोकि यहाँ के लोहारो ने वैज्ञानिक रीति 
से काम नहीं किया। 


हे 





एशिया भर मे भारत लोहे की उपज की दृष्टि से काफी धनी देश है। भूगर्भ- 
बेत्ताओ का तो यहाँ तक कहना है कि भारत में ससार के सभी देशो से अधिक तया 
बढिया लोहा है। भारत छी कच्ची घातु मे ६०-७० प्रतिशत लोहा बताया जाता है ॥ 
इसके अतिरिक्त यह बहा जाता है कि सुदूर दक्षिण से लेकर हिमालय तक अथवा 
शान रियासत सध से लेकर बिलोचिस्तान तक सिवाय मुलायम मिट्टी के मैदानों के 
कठिनाई से ही कोई जिला है जहाँ पुराने लोहे का मल ($98) न पाया गया हो। 
भारतवर्ष मे अच्छा लोहा विहार, उडीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास, बम्बवई, गोआ तथा 
मैसूर मे पाया जाता है । अभी हाल ही मे पता चला है कि वम्बई प्रदेश के रतनगिरी 
प्रदेश में लोहे की वहुत अच्छी खानें है जिनका क्षेत्र १०० वर्ग मील है ) यह अनुमान 
लगाया जाता है कि भारतवर्ष मे अच्चे लोहे का भडार २१,००० मिलियन टन से 
भी अधिक है जो कि ससार के कुल लोहे के भडार का एक चौथाई है। इसमे ६० 
प्रतिशत से भी अधिक धातु है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में ऐसी बहुत सी कच्ची 
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श्वातु मिलती हैं जिसमे २० प्ले ३० प्रतिशत दर्क लोहा निर्केलता है । भारत में आज- 
कल सबसे अधिक लोहा बंगाल, विहार और उडीसा से प्राप्त किया जाता हैं। 
पहभूमि, क्यीजर, बोनाई। मयूरगज, बंगाल, मैसूर में लोहा अनन्त राशि मे भरा 
पडा है । भारतीय खनिज सम्पत्ति विभाग ([फ़्कंधा ॥ ९ 22॥ छछ&४०एएा०6५ 
छण८३७) का अनुमान है कि मद्रास शाइय के सलोम और तेलोर जिलो में लोहे वी 
अनन्त राणि भरी पडी है। सौभाग्यवश लोहे की दानें कोयले को खानो के समीप 
हूँ जिससे लोहा शलाते से काफी सुविधा पमिलती है। जबकि सयुक्तराष्ट् अमेरिता की 
कोयले और लोहे की खानो में ३९०० मील का अन्तर है और भारत में यह अन्तर 
३०० मील से अधिक नहीं है। इस कारण यातायात का खन्ते वहुत बम हो जाता 
है । १९५६ मे ४२४५ हजार टन, ५६३७ मे ४६२० हजार टन तथा बृ&शद में 
६००० हुआर टन कच्चा लोहा उत्पन्न किया गया । दिवीय पचवर्षीय योजना में 
कच्चे लोहे की उत्पत्ति का खिन्दु १२ ५ मिलियन टन खा गया है। अभी तक 
क्षारत में ससार का अतिशत, प्रास का बढ पा अमेरिका का झड़ फच्ता लोड 
उलन्व होता है। सोजना आयोग की गले हुए लोहे तथा पोलाद बी उत्यक्ति बढाने 
बी योजना के लिये आरतवर्प को ३ लाख टन कच्चा लोहा, १४ गे कोपला 

३० हजार ठन मगनीज की घातु तथा दीन लाख दन चूने की और आवश्यकता है । 
मैंगनीज (शभाह९5०) -7 सह एक वहुत मुल्यवान घातु है और पौलाद 
बनाने के काम आता है । यह झआारी रासायनिक विद्युत और काँच के उद्योग चन्धों 
के काम मे भी आता है । झारतवर्ष में यह धाठ, बहुँदे बाई जाती है। इस विषम न्न 
सही आकडे तो प्राप्त नहीं हैं फिर भो झगनीज के भण्डार वी अनुपात ६ ४० और 
३०० करोड ठन के बीच मे है। इसमे लगभग १९ चप्रतिशत धातु जनिकलती है । 
इससे खराब धातु के भडार का अनुमान इससे लगभग हीन गुना है। (६रे८म 
इसबी उत्पत्ति ७६७/£२४६ टर्न थी जो सारी की सारी विदेशों को भेजने के काम मे 
जाती है । भारतवर्ष के लोहे और पोलाद के उद्योग छारा इसका बहँत कम भाग 
बाम में लाया जाता है। १६४४ की उत्पत्ति १३,७०/०९० टन थी इसमें से ४४ रे 
प्रतिशत मध्य प्रदेश में, रेश * ब्रतिशत उड़ीसा मं, अरतिशत ठम्बई मे, ७ रे प्रति- 
शत मैसूर में, ७ ब्रतिशत बाघ में तथा ज्ञेप बिहार, राजस्थान तथा मध्य भीरत 
भें उत्पल हुआ । परन्तु १६४६ ई० मे यह उलरि वढ कर १६५७,२०० टगे हो 
गई। ९६४७ में उत्पत्ति घट कर १४७४५०००९ टन रह गई। ८४5 की उत्पत्ति 
केवल १२ लाख टन थी । परल्चु १६५३ ई० में भारत में सबसे अधिक उत्पत्ति हुई 
जो कि १६००,००० टन थी। यह उत्ति ससार की १७ प्रतिशत थी। परन्तु 

! द्वितीय योजना का ध्येय बिन्दु ३श लाख वव है। 

आरतवर्ष मे उसन्‍्द की जाने वाली घातु में से बहुठ सी विदेशों को भेजी 
जाती है। चास्ठव मे हमारे लिये विदेशी विनिमय को प्राप्त कराते का यह बडा 
साधन है। ऐ£१३-०४४ में भाख मे से ५५६८०९९४ टन घातु वा तिर्यात किया 
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गया । योजना कमीशन का निर्यात का विन्दु १४००,००० टन तथा निर्यात प्रोत्साहन 
समिति का ध्येय विन्दु १४ लाख से २० लाख टन के बीच मे है ! परन्तु १९५३-४४ 
के पश्चातु हमारी निर्यात कम हो रही है । यहा त्तक कि १६५६-४७ मे हमारी 
निर्यात घ७५००० टन थी । १६५७-५८ में इससे कम धातु का निर्यात किया गया! 
इसका कारण यह नही कि हमारी धातु की प्रति इकाई कौसठ बढ गई है । वस्तु मे 
भाडा, सरकारी चुज्डी आदि के कम होने से एक सैंगनीज की इकाई वा मूल्य जो 
पहले अमेरिका में १ ७५ डालर था वह धट कर १ २५ डालर रह गया । यह वात 
भी नही है कि विदेशों मे मैंगनीज की माँग कम हो गई है । कम होते की अपेक्षा 
बह बढ़ गई है ॥ त्तो फिर हमारी निर्यात के कम होने का क्‍या कारण है ? इसका 
कारण स्टेट ट्रेंडिग कारपोरेशन का आला है । विदेशी लोग एक सरकारी एका- 
प्रिकारी कारपोरेशन से माल खरीदना पसन्द नहीं करते । इसके अतिरिवत दूसरे कुछ 
देश इस धातु चा उत्पादन बढा रहे है । इत देशों भे धातु निकालते का नया ढद्भ 
होने के कारण लागत भारत से कम है । इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि 
भारत के निर्यात को बढाया जाये। इसके लिये सरकार को चाहिए कि पान के 
मालिकों को सबकी सब धातु निर्यात करने का अधिकार दे । इसके अतिरिक्त सरकार 
को चाहिये कि वह नीचे तथा मध्यम क्षणी की धातु पर से तिर्थात कर हा दे । 
इसके अतिरिक्त इस बात की अविश्यकंता है कि विदेशियों से १०-२० वर्ष के अग्रिम 
सौदे क्मि जाये बयोकि इस घातु के मूल्य मे बड परिवत्तंन होने रहते है। इसके 
अतिरिक्त खोदने की लागत मे भी कमी वरने की आवश्यकता है । 
<सोना (00090) - भोरतवर्प में सोना बहत कम मात्रा म पाया जाता है । 
यह मैसूर रियासत के कौलार नमी क्षत्र म मिलता है। इस क्षेत्र मे कुल उत्पत्ति 
का £६ प्रतिशत उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद मे हट्दठों भौर मद्रास 
में अनन्तपुर आदि स्थानों पर भी सोना पिलता है। भारतवर्ष मे १९५७ में 
१७४१६९६ ओस सोवा उत्पन्न किया गया । थोंडा बहुत सोना रेत आदि की साफ 
करके भी प्राप्त क्या जाता है । 
मिट्ठी का तेल (?८7०९ए॥)--भारतवर्ष मे मिट्टी का तेल नाम मात्र को 
ही निकलता है | ब्रह्मा व पाक्स्तिन के भारतवर्ष से अलग हीने के धूर्व इस देश को 
बाहर से वहुत कम मिट्टी का तेल मगवाना पडता था। परन्तु इन दोनो देशो के 
अलग होने के पश्चात्‌ इस देश को अधिकतर तेल विदेशी से मगवाना पड़ता है । 
भारतवर्ष अपनी आवश्यकता का (० शातिशत से भी कम तेल पंदा करता है शेप 
विदेशों से मगाता है । १६५५ मे बुल शत का ४६ प्रतिशत गोबर व रूकडी से, 
३४ प्रतिशत मनुष्य तथा पशु झवित से तथा केवल २० प्रतिशत कोयला, विजली व 
तेल से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में मिट्टी के तेल के क्षेत्र आसाम मे डिगबाई है । 
आजकल ६५--७० मिलियन गैलन मिट्टी का तेल प्रात होता है | देश की आवश्यकता 
को देखते हुए यह मात्रा बहुत कम है। परन्तु अब ऐसा विश्वास किया जाटा है 
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कि उत्तरी भारत के मैदानों में बहुत सा तेल है। द्वितीय पचर्षीय योजदा में इस 
बात का विशेष अवल डिया जाएगा कि देश मे तेज़ के साथनों को उलहि हो तथा 
ने तेल के क्षेत्रो का पता लक््मा जाए! प्रश्दिम्ती बंगाल मे जाजकल छोज की जा 
रही है । जासाम में अभी नये तेल के कुओ का पत्ता लगाया गया है। राजस्थान 
के जेससमेर के स्थानों पर भी खोज [का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस 
कार्य को पजाव '्वालागुत्री, होजियारपुर, जम्मू, आयाम ठपागगा धाटीमे 
बरेली व जाहजहायुर मे बड़ाने की योजना है । पिछले दो वर्षो मे भारत में तेल की 
खोज जोरों से को गई है । १९५६ ई० में सरकार ने एक 0॥| 0700 )ए४89] 598 
(०ण5४०॥ की स्वापता की है जो कि तेन्न के पठा लगाने, उप्तो ोदकर 
निकालने तथा साफ करने का कार्य करेगा। रूस और र्मानिया के शिल्पतों की 
सहायता से यह कप्तीशन अब ज्वालामुझी में खोज दा रार्य कर रहा है। इस खोज 
के फ्तह्वर्प ज्यतामुदी में बहुत से वेत का प्रद्म पगाया गया है। शी प्रकार 
आप्ाम तेत कप्पनी ने भी नहारकेटिया, मोरू तथा हयरौजन पे वहुत से तेल का 
ता लगाया है। भारत सरकार तथा वर्मा आयल वम्पनीं मे अभी एक समझौते 
पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके फलस्वकूए एक कुम्पती का तिर्माण होगा जो 
कि उत्तरी आस्ाम मे तेल निकालने का कार्य करेगी। यह वम्पनी ने देवल तेल 
के उत्पादन का कार्य करेगी बरत्‌ बिना साफ किए हुए बेस को बरोनी (82207) 
(जो बिहार मे है| एप तेल के नज्ो के द्वारा पहुचाने को बाय करेगी 
इसके अतिरिक्त भारत सरतार यह प्रपत्ल भो वर रहो है कि देश मे मिट्टी 
भा तैल साथ बारने के कराने स्थावित किये जायें । भारत में एक ऐसा बारखाना 
१६६६ से डिग्रबोई म कार्य कर रहा है । स्वपेन्रता के पश्चादू छिज्गराणी जी 
तथा 8॥40050 ४६९४ थवाथय।55 जो दोतो. बब्वई के पाम हैं, स्थापित वी 
गई हैं। इन कारखानो की शक्ति क्रमशः २० तथा १२५ मिलियन टन की है । 
एक तीसरा कास्वाना (शुक्षाए रथ्ीशश) विशाखापटनम में हैं। दृाकी शजित 
“६७१ मिलियन टव की है। सरकार अद सरकारी तेल के साफ़ करते के 
कारंछाने दलाते वी योजना दना रही है । इतय्रे एक आसाम में होगा तथा दूमरा 
बिहार में । 

/ भारत गे अब देल की गा बंददो जा रही है। १६४८-५५ वे बीच यह 
दुगनी हो गई और यह आशा ही जाती है कि यह 5 प्रठिशत्त प्रति वर्ष के हिसाव 
से बढ़ेगी । इस कारण तेल की उ्लत्ति बढाने की दडी आवश्यकता है। यदि हमारे 
देश मे मिट्ठी के तेल को उक्त बढ़ गई तो हम अपने विदेशी विनिमग के साधनों 
को बहुत हद तक बचा सगे क्योकि पिछने कई वर्षों में टमारो जायात लगशय 5 
करोड़ रुपये वापिक की रही है । 

>क्रोमाइद ((४07॥00)--यह बुद्ध के शाम जाता है। इससे नोमियस दा गसक 
भी तैयार व्था जाता है जो चमड़ा रहते के काम्र आता है) आरतदर्प मे कमी 
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तक इस धातु का उपयोग बहुत कमर किया जाता है परन्तु जैसे-ज॑से इस देश को 
जौद्योगिक उन्नति होती जायेगी केसे ही वैसे इस घातु का उपयोग मोटर और हवाई 
जहाज बनाने मे होना जाएगा । 

भारतवर्ष में यह घाठु विहार, मैसूर, बम्बई, मद्गास और उड़ीसा में कई 
जाती है। पहले यह धातु अधिकतर निर्यात की जाती थी परन्तु १६५१ से अच्छी 
वातु का निर्यात विल्कुल बन्द कर दिया गया है। १६५४ मे इसकी उत्पत्ति 99५०७ 
टन थी जो बढ़कर १४५५ मे 5६३४६ टन होगई। १६५५ में ए८८०० टन का 
निर्यात किया गया। भारत में इस धातु के भडार का अनुमान १३ २ लाख टन है। 


“बबसाइट (84000/९)--यह अल्युमीनियम के धन्धे मे काम आती है। यह 
बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, मद्रास, वम्बई तथा काश्मीर मे पाई जाती है। इसके 
भण्डार का अनुमान २५ करोड टन है जिसमे से अच्छी प्रकार की धातु ३४ करोड 
टन के लगभग है । 

इसकी औसत उत्पत्ति १९४०-७४ के बीच में १५,००० टन वाधिक थी। 
परन्तु ११५ में यह ६७,००० टन से भी अधिक हो गई । १६५५ में उत्पत्ति बढ 
कर ८१,१७२ टन हो गई । 

भारत में इस समय अह्युमीनियम बनाने के दो करबाने है जो ७५०० 
टन वाधिक उत्पत्ति करते है । परन्तु यह उत्पत्ति देश को वढती हुई माय को पूरा 


“लान्ट की उत्पादन-शवित को तिगुना किया गया है तथा १०,००७ » टन और 
4५,००० टन के दो और नये “लान्ट बनाये जा रहे है । 

यज्ञपि भारत मे अच्छी पकार का बाक्साइट पर्यात्त मात्रा मे बनाने क्र 
जागत बहुत अधिक है परन्तु आश्या की जाती है कि ब्रिजली कौ शक्ति के उन्‍वत होने 
पर इसकी लागत घट जायेगी तथा भारत ससार के अत्यूमीनियम उत्पन्न करने वाले 
सवसे प्रमुख देशो मे ग्रिना जायगा । 
>रऔीि जिप्सम (0)फणाा)--बह अभी तक सीमेट और पेरिस '्लास्टर की कच्ची 
धातु के रूप में काम में लाया गया है। परन्तु जब से सिंदरी की खाद की फैड्टरी बन 
गई है तब से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है । सिंदरी मे इस समय ५२ 5,००० 
टन जिप्सम काम में लाया जा रहा है परन्तु यह माय बढकर ७० ०,००० टन 
होने की आशा है । इसके अतिरिवत अल्वाई को खाद की फैक्टरी मे ४३००० टन 
वाधिक जिप्सम काम में लाया जाता है। सब सीमेट के कारखानों की वाधिक मांग 
२५०,००० टन है । 


भारत में जिप्सम के क्षेत्र मुख्यत राजस्थान के जोधपुर तथा बीकानेर 
डिविजन है और यहाँ ३० फीट की ग्रहराई ढक १२० मिलियन टसे का भण्डार 
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बताया जाता है । इसमे से ४७० मिलियन टन जोधपुर डिब्िजन में तथा ४० मिलियन 
टनबीकानेर डिविज्न भे है। इसके अतिरिक्त जिप्सम का भडार सौराष्ट्र तथा कचूठ 
में भी पाया जाता है। 08४००श”८५ $प्ाए८७ ० १70» के अनुस्तार रन में 
३७७६००० टन, भाटिया मे १७५००० टन तथा वीरघुर मे ३६००० दन जिप्सम 
का भटार है। इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य के विचनापोलो जिले में भी जिप्सम का 
अष्टार है । इस प्रकार भारत का कुल _भण्डार २०० मिलियन टन के लगभग है। 
१६६०-६१ तक इसको साँय १ ७ सिलियन ठवे होने की आशा है! भारत में 
१७५४ ई० में ६८६९०४ टन जिप्सम उत्पन्न किया गया है। हितीय पंचवर्षीय 
योजना मे १८ ६ लाख ठव जिप्सम प्राप्त करने की सोजता हैं । 
>प्रभरक (]४०४)--यह एक बहुत उपयोगी घातु है और बहुत सी चीजें 
बनाने के काम में आता है | विशेषकर विद्यूत दथा दहकती हुई भट्टियों में यह वाम 
मे लाया जाता है। यह घातु भारतवर्ष मे दुनिया के सब देशो से अधिक उत्पन्न होती 
है । भारतवर्य मे ससार के कुल भण्डार का आध्य भण्डार है और भारतवर्ष ससार 
की ७० से ८० प्रतिशत आवश्यकता को पूरी करता है। इसके भुख्य स्थान बिहार 
मे हजारीबाग व आँध में नैलोर है। इसके अतिरिक्त यह सलीम तथा मालाबार 
जिलो, ट्रावनकोर, अजमेर, मारबाड और राजपूताना में भी पाया जाता है| भारत 
की उत्पति का लगभग ७५ प्रतिशत विहार मे प्राप्त होता है । भारतवर्ष मे १६५७ 
मे ६ ०७ लाख हण्डर्वेट तथा १९५८ में ६,३६०४० लाख टन अभरक उत्पर किया 
गया ! द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे अभरक के उत्पादन का ध्येय २००,००० हृष्डवेंट 
रखा गया है। 

भरतवर्प में यद्यपि ऊभरक वी उत्पत्ति बढ़ गई है तो भी खान खोदने का 
ढग पुराना है । बहुत सा अभरक खोदने में नष्ट कर दिया जाता है । 

प्रयम पंचवर्षीय पोजना से अभरक के उद्योग को उन्नत करने के लिए निम्न- 
लिखित सुझाव दिये गए हैं--- 

(१) बिहार और मद्रास के भडारों का फिर से नक्शा बनाता तथा राज- 
स्थान मे विस्तार पूर्वक भौतिक कार्य (02००8०४ ४००), (२) अभरक के गुण 
के अनुसार उसका चर्मीकरण करने के लिये अनुसन्धान, (३) छोटे-छोटे उत्पादको भी 
महकारी समिति बनाई जाना, (9) इस बात की खोज करना कि क्य अभरक को 
बेचने के लिए केन्द्रोय विक्रो बोर्ड बद सकता है अबवा नही । 

यह यह बात बता देनी आवश्यक है कि १६५२ के पश्चात्‌ से अभरक के 
निर्यात मे कमी होती जा रही है जिसके कारण इस उद्योग पर सकट आ गया है । 
हाल ही में सरकार ते अभरक के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये एक छडकुठा! 
छ8/0000004 (०ण्फएण! बनाई है ! 

ताबा (2०59७)--माखबर्ष मे ताँवा बिहार मे ६० मौल सस्बी पेदी मे 
पाया जाता है | १६५८ में भारत में ४९१,००० टन ताँबा उत्पन्न हुआ; 
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शोरा (59-927८)--इसकी बहुत से उद्योगो के लिये बहुत माँग है, जैसे 
यह शीशा बनाने के काम में आना है और अन्न को कीडो से बचाने के लिये भी 
काम में आता है । यह अधिकतर, विहार, उत्तर प्रदेश व पजाब मे पाया जाता है। 
एक समय था कि भारतवर्ष का झोरे की वूलि पर एकाधिकार था । परन्तु भारतीय 
सरकार की प्रशुल्क नीति (78४४ 9०॥०५) तथा दूसरे कारणों से भारतवर्ष मे 
इस उद्योग का पतन हो गया। १९१४-१८ में भारतवप से ७,४०,००० हण्डबेंट 
झोरा वाहर को जाता था, परन्तु १६४१-४२ मे १,७७,००० हण्डवेंट ही भेजा गया 
था तथा १६५४ में ६०,००० हडवेंट की उत्पत्ति से से केवल २२२८ हडवेंट ही 
विदेशों को भेजा गया । आजकल अधिकतर शोरा बाहर को भेजा जाता है परन्तु यदि 
हम उसको खाद के रूप में काम मे लायें तो हमे बहुत लाभ हो सकता है 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में अनेको बहुमूल्य धातुर्ये 
पर्याप्त मात्रा मे पाई जाती हैं। इनके अत्रिक्‍त भारत म॑ आधारभूत उद्दोगो के 
लिये पर्याप्त मात्रा मे लोहा और कोयला है । भारतवर्ष मे अल्युमीनियम की कच्ची 
धातु, घिसने वाली धातु तथा चूना पर्याप्त मात्रा में हैं। टिटेनियम, धोरियम तथा 
अभरक भी पर्याप्त मात्रा मे हैं। परन्तु खेद की व्यत है कि इन खिज पदार्थों का 
अधिकाश भाग कच्चे रूप मे विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है॥ हम अभरक के 
टुकडो से माइकानाइड, मोनोजाइट से सीरियम तथा इलमेनाइट से श्वेद टिटेनियम 
तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारे उद्योग धन्धे विकसित हो जायें तो 
हम ४३ विभिन्न प्रकार के कच्चे खनिज पदार्थों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । 
बाबसाइट, क्रोमाइट, जिप्सम, चूना, टिटेनियम, टग्सटन तथा बैनडियम का हम अपने 
उद्योगी में अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इस प्रकार हमारे प्राकृतिक साधन हमारे देश 
के औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त हैं! कुछ ऐसी भी धातु हैं जो हम रे देश मे 
पर्याप्त मात्रा मे नहीं हैं जैसे पेट्रोल, ताँवा, टीन, शीक्षा, गिलट आदि | इनको हम 
विदेशों से मग्राकर अपना काम चला सकते हैं। 

आशा है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी । अभी हाल ही मे भूगर्भ 
विभाग को अधिक सुसगठित करने की ओर सरकार ने क्रियात्मक कदम उठाया है 
जिसके द्वारा भांरत को खनिज सम्पत्ति का और भी पता लगाया जा सकेगा तथा 
देश का औद्योगिक और आथिक विकास किया जा सकेगा। १६४८ मे दिल्ली में 
खनिज सूचना विभाग का निर्माण किया गया है! यह विभाय खनिज पदार्थ 
सम्बन्धी अयोग' करके ऑधोगिफों को झातिषासप्पातति तम्फाची नापण्योंनों अजित 
प्रसमर्श देगा। 

१६७६ ई० में खान और खनिज व्यवस्था दथा विकास विधेयक (स्ातगा८$ | 
0 लव (९82०3॥075 द्व)0 /0६एर०फ़ाधा६ ८) पास किया गया । इसके 
द्वारा अब दु्लेंभ खनिज पदार्थों की खानो का ठेका देते समय राज्य सरकारो को 
केन्द्रीय सरकार की सलाह लेनी पडेगी | इसके अतिरिक्त देश में खानो की स्थिति 
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का, उनमे मिलने वाले पदार्थों का तथा उनको किस्म का पता लगाने के लिये भूगर्भ 
विभाग (0८००३०८७ एव्फुडाणादा:) को स्थापना की गई । 

१५४५० ई&७ मे राष्ट्रीय ईन्धन विज्ञान झाला [४98॥079 + पट छल्इल्ाणा 
7.90 ग्राण३) की स्थापना की गई । राष्ट्रीय घोघन विज्ञान-शाला (खिंसणाशे 
वलग्राणइाएण पब०णव्राण) तथा केन्द्रीय ग्लास तथा सिरामिक विज्ञानशाला 
(एलाएग छाढ55 बात एशबणाए ॥दघल्दाली गाशप्णाे की स्थापना भी की 
गई है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य म॑ हम अपने खनिज 
पदार्थों को देश के हित के लिये अधिवाधिक काम में लाते लगेंगे । 
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अश्य---भारतवष बी जल-विदत शबित के विध्य में श्राप क्या जामते हैं * 
देश को बर्नमान विद्युत शक्ति के साथन बतभाइये तथा बहु उद्देश्य विद्यूतदावित 
की जो योजगायें सरकार ने चलाई हैं उनके विष+ में विस्तारपूर्वक लिलिये । 

बिजली का महत्व---भारतवर्ष म झवित के साधनों मे जल शक्ति का एक 
प्रमुख स्थान है । इस देश मे दाजित के दूसरे साधन जैसे कोयला मिट्टी का तेल आदि 
बहुय कम साजा भे पाये जाते हैं। इस कारण भविष्य मे भारतवर्ष विद्यूत शक्ति के 
ऊपर ही तिर्भर रह सकता है! इस झवित के द्वारा सभी प्रकार के लोगो की 
आवश्यक्तायें पूरी हो सकती हैं | एक परिवार को हो लोजिय । परिवार म विजता 
से कई प्रवार के काम लिये जा सकते हैं, जैसे खाना पत्ता, पानी गरम करनो, 
रोशनी करना, गरमी के दिनो मे पखा चजत्नाना, जाडो म होटर जलाना आदि । 
विजसी मनोरजन का साधन भी, है क्योकि इससे रेडियो आदि चलाव जाते है। 
यह व्यापार के लिये भी बहुत उपयोगी है क्योकि इसके द्वारा ठेलीफूल, तार, बेतार 
का तार आदि दूर के स्थानों तक ऊैजे जा सकते हैं। यह देश की कृषि दे लिय भी 
बहुत उपयोगी है क्योकि इससे ट्यूबवेल बताकर सिंचाई के साधन उपलब्ध किये 
जा सकत हैं । यह छाट-छोटे उद्योग धन्धो के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जापान, 
स्विट्मरलेड आदि देशो मे बिजली के हारा बहुत प्रकार के छोटे उद्योग घत्मे 
चलाये जाते हैं ओर इन्ही के कारण ये देश बहुत समृद्धिशाली हो गए हैं. ! यदि 
हमारे देश में भी सस्ती बिजली की भवित उत्पन्न होन लगे और वह समस्त छोट 
छोटे यावो तक फैल जाए तो हमारे देश म बहुत से, उद्योग धन्बे चायु हो जायथ। 
देश के उन लोगो के समय का संद॒पयोग हो जाये तथा उनको घन भी प्राप्त हो 
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जावैगा जिनके पास वर्ष के बारह महीनों मे से केवल कुछ ही महीने काम रहता है, 
जँसे किसात । यह देश के बडे-बडे उद्योग-धन्धो के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। 
क्योकि इसकी सहायता से यह उद्योग धन्धे बडी सुगमता से चलाए जा सकते है। 
इसके सिवाए हमारे देश मे कोयला कुछ थोड़े से स्थानों में केल्धित है, इस 
कारण देश मे बड़े-बड़े उद्योग केवल उन्ही स्थानों से चलाये जा सकते हैं, जो कोयले 
के क्षेत्रो के निकट है। ऐसा करने मे उद्योग-धन्धो के अधिक केण्द्रीकरण का भय 
है | यदि देश में सस्ती बिजली हो तो उससे उद्योग-धन्धो का विकेद्वीकरण 
(0९८शआा ध2907) होना सम्भव हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्रों मे जो आजकल 
अधिक जनसख्या की समस्या तथा दूसरी प्रकार की समस्‍यायें पाई जाती है उतका 
स्वय ही हल हो जाएगा। इस लाभ के अतिरिक्त बडे-बड़े उद्योग धन्धों को यह 
भी लाभ होगा कि उनको कारखाने चलाने भे शक्ति के ऊपर जो व्यय करना पडता 
है उस व्यय मे भी कमी हो जायेगी क्योकि बिजली शवित अन्य शवितयों -की 
अपेक्षा सस्ती होती है ! इसके सिवाय बिजली से देश की आवागमन की समस्या भी 
बहुत सुलझ सकती है । बिजली की गाडिया, ट्राम्बे कार और दुसरी प्रकार के आवा- 
गमन के साधन बडी आसानी से चलाये जा सकते है । बिजली का प्रयोग रसायन- 
शालाओ मे बहुत से अनुसन्धान करने के लिये भी किया जा सकता है। बिजली 
अस्पतालो में भी बहुत सी बीमारियों को अच्छा करने के काम में भी लाई जाती 
है । बिजली से दुग्ध उद्योग तथा बागवानी भी उन्‍तत की जा सकती है। दूध को 
बिजली की मशीनों से निकाला जा सकता है तथा उसको सुरक्षित भी रखा ज। 
सकता है » इसी प्रकार पौधों को भी बिजली से आवश्यकतानुसार गर्मी पहुचा कर 
फूला फलाया जा सकता है ॥ मुर्गी पालने के उद्योग को भी बिजली से उन्‍वत किया 
जा सकता है क्योकि बिजली से आवश्यकतानुसार अण्डे सेकर बच्चे निकाले जा सकते 
है । इस प्रकार हम देखते है क्वि जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों भे बिजली का एक 
प्रमुख स्थान है , यदि हमारे देश मे बिजली की शक्ति उन्नत हो जाये तो उसको 
बहुत लाभ हो । 
भारतवर्ष, मे जन-शक्ति के साधव--भारतवर्ष मे बिजली की शवित का 
अनुमान ई-५ करोड किलोबाट लगाया जाता है। परन्तु इसमे भी १६५६-५७ 
तक केवल ३६ ६ लाख किलोवाट झरक्ति मे लाई जाने के लिये मशीने लगाई 
गई हैं । दूसरी योजना काल के अन्तिम वर्ष तक बिजली का उत्पादन का ध्येय 
६६ लाख किलोवाट रखा गया है॥ इसका वारण यह है कि बिजली की शवित 
उत्पस्न करने के लिये जो कारखाने लगाये जाते हैं उनमे बहुत अधिक धन की 
आवश्यकता होती है ॥ दूसरे गरमी के दिनो मे यहा की नर्दियों मे बहुत कम पानी रह 
जाता है और बहुत सी नदिया तो सूख जाती है ! ऐसी स्थिति भे दो ही बातें सम्भव 
है या तो कारखाने ग रमी के दिनो में बन्द हो जायें या बड़े बच-बाँध बनाकर गर्मी 
के लिये पानी एकत्र क्या जाये १ तीसरा कारण यह भी है कि बिजली उत्पन्न करने 





अतः 
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के लिये जिन मशौनों कौ आवश्यकता होती है उनको बाहर से मगाना पड़ता है और 
वाहर से आने म मशीनों के लिये वर्षो चाहियें, इस कारण कोई काम शीक्षता से 
आरम्भ नही किया जा सकता | इन सब बाघाओ के कारण ही हमारे देश में बहुत 
कम बिजली उत्तन्‍्न होती है । 

हमारे देश मे प्रति व्यक्ति बिजलो का प्रयोग केवल ३५ वनोवाट घंटे (#४४४) 
बाधिक है। इसकी अपेक्षा इगलेड तथा कनाडा में यह खचे क्रमश २००० तथा 
2०४५० ६५० है। नायें मे तो यह ७२५० हएश है। उत्पत्ति वी दृष्दि से भी 
भारत को अभी बहुत रास्ता तय करना है। इसका पता नीचे की तालिका से 
लगता है-- 


हजली की शक्ति के साधनो वास्तविक उत्वत्ति 

देश __का अनुमान (मिलियन 6४७) (मिलियन (९७) 
| वू-जबिदेने ४ छठ 
२-जनावें ७५ शर्ट 
३--क्रास 9५ धर 
४--सयुक्त राष्ट्र ब्‌०० रद 
#2--हुस ६० प्‌ 
ए-भारत 534 ग्रे 
७--समसार भ्र०० १३३ 


भारत में अभी तवा विजली की शक्ति की बहुत कम उनति हुई है । बिजली 
की शक्ति की उन्नति की ६६्ट से हम भारत को ६ क्षेत्रों मे वाट सकते है --बम्बई 
बगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पजाब । 

बम्बई--इस क्षत्र में बिजली की शक्ति को उन्नति का श्रय टाटा को है। 
अभी हाल ही में सरकार ने भी बहुत कुछ पग्रयत्त किया है। टाट का सबसे 
पहला कारखाना १४९९५ ई० म खोपोली से जो वम्बई से ७५ मील है स्थापित 
हुआ दूसरे दो स्टेशत १६२५ तथा १६२७ मे स्थापित किये गए । अभी हाल 
में सरकार ने भो ५७००० किलोवाट शक्ति उत्पत्व करत के लिये मशोरें 
लगाई है ! 

टाटा के अतिरिक्त अहमदाबाद में भी एक बडी योजना है जहाँ कि ६० 
स्लो में से प्रत्येक की माय ६००० फिल्रावाद हैं। यहाँ की कॉयना (8098 ॥ 
योजना जब॒पूरी हो जायेगी तो उससे २,४०,००० (%/ ब्रिजली उत्पन्न होन 
लगेगी । 

संसूर--यहाँ पर वहुत सी नदियाँ है जिन से बहुत सी बिजली उत्पन्न की 
जाती है। यहाँ को सत योजनाय सरकारी है। मैसूर राज्य की कावेरी योजना 
दक्षिणी भारत मे सबसे बडी है ६ यह १६०२ ई० में चालु हुई। इसकी वर्तमान 
शक्ति ७३००० किलोबाट है। इससे कोलार की सोने को खानोवया दूपरे स्थानों 
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को बिजली दी छाती है । इस योजना के अतिरिक्त मैसूर मे शिमला योजना 
(१७००० 5५४) दया जोगफाल योजना (१२००० 7:90) हैं । 


भद्गाप्त-इस राज्य से अभी तक बिजली की वहुत कम उन्नति हुई है। 
परन्तु १९१४ ई० से इस राज्य मे पाच विजली की योजनायें उन्‍नत हुई हैं। ये 
पँैकारा, मेटयूर, प्रायातासाम, नैयर तथा पेरियार योजनाएं हैं। पैकारा योजना 
१६४३० में प्रारम्भ हुईं। इससे ७०,००० 7५७ बिजली उत्पन्त होगी | यह बाँध 
३,००० फीट ऊंचा है। मैंट्यूर योजना १६३७ मे चालू की गई। इसकी बिजली 
उत्पन्न करने की शक्ति ७०,००० 7९४७४ है। परायानासाम योजना मे थम्बरापारनी 
नदी का जल काम में लाया यया है । यह योजना ९४५२ मे झुरू हुई । इसकी निर्मित 
शक्ति १८,००० ९७ है । नैयर योजना प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तगेंत पूरी 
की गई है। यह पैकारा स्टेशन के नीचे का पानी काम मे लाती है ॥ इसकी उत्पन्न 
करने की चक्ति ३६,००० /६9५9 है । पेरियर योजना वी शबित १,०४५,००० 70५४ 
है । यह केरल राज्य की पेरियार झील का पानी काम मे लाती है। यह योजना 
१६५८-५६ में पूरी होने की आशा है| इसके अतिरिक्त मद्रास तथा मदुराई में दो 
भाष के स्टेशन हैं जिनकी अन्तिम झक्ति एक मिलियन करिलोवाट से भी अधिक 
होगी । 

पञज्ाब--विजली की शबित उत्पन्न करने का कार्य इस राज्य में १६२६ ई९ 
से हुआ । ऊल (0४|) नदी का पानी इसके लिये काम में लाया गया । इसकी अतिर 
शबित १,२०,००० 7९५७ है जिसमे से 9८,००० /(४४ १६३३ ई० से काम मे लाई 
जा रही है । यह मण्डी योजना कहलाती है । इसके अतिरिक्त इस राज्य मे भाखड 
नागल नामक योजना प्रथम पचवर्षीय योजना मे प्रारम्भ की गई | इसके कई स्थान 
से बिजली उत्पन्‍न करके लोगो को दी जा रही है । 

उत्तर प्रदेश--इस राज्य वी सबसे प्रसिद्ध योजना गया की योजना है । इस 
में भगा की नहर पर ८ स्थानों मे झरने बनांकर बिजली उत्पन्न की गई है। इसर्व 
वर्तमान शक्ति ७६,००० 7९५४ है। इस क्षेत्र मे बिजली से बिजली के कुए वनाकः 
सिंचाई की जा रही है । इसके अतिरिक्त शारदा नदी की योजना अभी हाल ही £ 
पूरी की गई है । इसकी निर्मित झक्ति 85,००० +९४० है, इसके अतिरिक्त रिहाई 
थोजना रिहाड नदी पर पीपरी गाव के पास तैयार की जा रही है । पावर हाऊस मे 
६ शक्ति उत्पन्न करने वाले संट होगे जो ४०,००० ५५ के होंगे । 

परिचमों बंगाल व बिहार--पश्चिमी बग्राल मे कलकत्ता इलेट्रिक सप्लाई 
कार्पोरेशन लिसण्टिड है जिसने अपना काम १5६७ ई० से आरम्भ किया। आरम्भ 
में इसकी बिजली उत्पन्न करने की शक्ति केवल १,००० ॥५ थी परन्तु १६५६ 
ई० तक इसने इसको बढाया कर 9 लाख 77५५ करली ! 

यहाँ की दूसरी योजना दामोदर घाटी योजना है जो कि बहु उद्देश्य है और 
बगाल, बिहार तया केन्द्र की सहायता से पूरी होगी। इस योजना के अन्तर्मेर 
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तलैया तथा बोकररो फररे ६६४५३ से का्ये कर रहे है। तर्लया पावर रेशन 
है तथा इसकी शबित 9 ००० ९७ है। दोकारो स्टेशन कौनार नदी पर बोकारों 
के पास है जो विह्र मे है । इसमे ५०,००० एक की शक्ति के तीन स्टेशन हैं 
दया इतना ही झक्ति का एक चौयों बताने की योजना है। कोनार, भैथोन प्रथा 
पचत हिल नामक तौन ओर बाँध बनाने की योजना है। कोनार की उत्पादन 
सकिति ७०००० ६० है । यह १०० फ्रीद की ऊँचाई से काय करेगा। मैथोद 
स्टेशन तृमि के सीये बाराकर के सभीष बनाया जाएगा । यह बणएल बिहार कही सीमा 
के समाप है ! इराकी शक्तित ६० ००० ४४ है । पचत हिल दामोदर पर बंगाल 
बिहार बी सामा पर है। इसकी झवित 9० ००० #ए है! 


के 
जापपुर. जा कट हर 
>-। 
फिर सी श्र ६ 


प्र जे 
“रहने 


77 /5 576 
हे 24493 


पर 0, 
“पक्की कत्ल 
३६३ ३२८ तक उत्पल्त ब्त्र मे अम्के 
१६४६ हे उत्पन्न हीत बता आहार 


2 चक्र जहा जल व शक जत्त हत 
(0[ख्टिन अजित स्टेडेन ः 


उड्दोसा-ञयहा हीराकुड वाघध महानदी पर बनाथा गया है। अभी तक 
इसमे ७२,००० $, ए को दो ग्रनिट तथा २७००० ६४ की शक्ति की दो 
भूनिठ हैं। इस घोजना के अन्दगत उडीसा, बिहार का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश 
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की आवश्यकता पूरी होगी | अन्त मे इस योजना, दामोदर योजना तथा मच्छकुण्ड 
में सम्बन्ध स्थापित क्या जाएगा। 

भ्रक्चि--यह राज्य १६५३ से वना है। अभी तक यहाँ पर कोयले को 
शबित से २६०५० ॥(५४ तथा डीजल स्टेशनों से १०,००० 7:५४ बिजली उत्पन्न 
की जा रही है । अधिक्तर विजली मैसूर तया मद्रास राज्य से मोच्र ली जाती है। 
यहाँ की मच्छकुष्ड योजना आध्र तथा उड़ीसा की एक सामूहिक योजना हैं। यहाँ 
का जलपत स्टेशन अन्त मे १०२००० (५४ बिजली उत्पन्न कर सकेया। तु गमद्ा 
योजना जो कि मद्रास तथा हैदरावार की सामूहिक योजना है इस राज्य को भी 


लाभ पहुचाएगी 7 
बहु उद्वेइय बिजली को योजनाप्रों की विशेषता--जैसा ऊपर कहा गया है 


कि हमारे देश मे अभी तक बिजली उत्पन्न करने के लिए एक वहुत वड़ा क्षेत्र पडा 
है इस कारण भारतीय सरकार ने अमेरिका की टैनिसी घाटी की योजवा (7 शाए6- 
$5९९ (९9५ &प्रएणण३) के अनुसार नदियों मे बहते वाने पानी का सदुययोग 
करने के लिए बहु-उ्दे श्य नदियों वी योजनाएं (०]४-फ़ुणाए056 7एल्‍-फ/0'6 88) 
तैयार की हैं जिनसे बाढ के रोकने, वत लगाने, मछली पकडने, मिचाई करने के 
अतिरिक्त विजली भी पैदा की जाएगी ॥ इस प्रकार को बहुनच सी योजनाएँ इय 
समय चल रही है | जितनी योजनाएँ इस ससथ देश मे चल रही हैं उनके पूरा 
होने तक ७६५ करोड रु० खर्च होने का अनुमान है ॥ इसमे प्रथम पेंचवर्षीय योजना . 
के अण्त्गंत ६४६ करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा | योजना के अन्तिम वष में इन 
योजनाओ से १६ मिलियन एक्ड अतिरिक्त भूमि सीची जाने की आशा थी व १५ 
लाख किलोवाट विजली उत्पन्न किए जाने का अनुमान है परच्तु प्रथम योजना काल 
मे केवल ११ लाख क्लोवाट विजली उत्पन्त की जा सकी । इसमे घिचाई सम्बन्धी 
लाभ इस प्रकार होन की आश्ञा है--१6 ७ मिलियन एकड भूमि प्रथम परचवर्षीय 
योजना के अन्तगंठ, २९ मिलियन एक्ड द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिसम 
<&० लाख एक्ड उन योजनाओ से होगी जो कि प्रथम योजना काल की होगी तथा 
३० लाख एक्ड नई योजनाओ से होगी तथा शेष उसके पश्चात्‌ । शक्ति सम्बन्धी 
लाभ में से ३४ मिलियन किलोदाट प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त तक, ३५ 
मिलियन क्लोवाट द्वितीय योजना के अन्तर्गत तथा शेष उसके बाद हागा '* दूसरी 
योजना में कुल ४२ बिजली व भाष उत्पन्त करने वाली योजनाएं चातू की जाएँगी । 
(१) हौरा कुड बाँध--उडीसा राज्य मे महातदी के विनाशकारी कार्यों 
को रोकने के जिले यह बाँध बनाया गया है। महानदी का उद्गम मध्यप्रदेश के 
रामधुर जिले मे है, इसकी लम्बाई ५३३ मील है! इसमे हर साल ७ करोड ४० ऊ 
लाख एकड फुट पानी बहता है और साल भर का औसत निकास १ लाख क्यूजेक़ है । 
इस जलराशि का मुश्किल से २० वा भाग काम आता हैं। शेप वद्धाल की खाड़ी 
में बह कर चला जाता है । उडीसा की भूमि को उचित मात्रा मे पादी मिलने पर 


बहा वी उपज दुगनी तिगुनी दढ सकती है। 


| 
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महानदी को नियन्त्रण में लाने के लिये सबसे पहले १६२७ ई० मे प्रयत्व 
किया गया। ९४७५ में यह समस्या वेल्द्रीय. सिचन तथा सो नयन आयोग को 
सौंपी गई ! 

महावदी पर हीराकुड, टीकापारा और नारज तीन बाघ बनाने की योजना 
है। १६४८ भे सबसे पहले होराकुड वाँध पर काय॑ शुरू हुआ । इस बाघ वी लम्बाई 
१५,७७८ फुट होगी) इसके दोनो ओर लगभग १३ मील लम्ब बाँध होगे। इस 
बाँध से सिचाई, विजली नौका नयन सुविधाएं प्राप्त होगी । 

इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग से मुख्य बाँध दोनो ओर के बाघों, 
दिजली घर (१,२३,००० किलोवाठ) ४०० मील तम्बी तार की लाइनों और 5 
खोटे प्रिजली घरो का निर्माण शामिल है । इस पर ७० करोड ७८ साख रुपये खच 
होने का अनुमान है जिसमे से दिसस्वर १६४५६ तक ४५३७६ करोड ० खच किये 
गये । योजता के दोनो भागो पर १ अरब रुपया खर्च होगा । 

बाँध बताकर तीन नहरें निकालने दी योजना है । तीनो नहरो और उनकी 
शाखाओ से २३ मिलियन एकड भूमि मे सिंचाई होगी और इससे ४५ लाख टन 
गन्ना पैदा हो सकेगा । 


अबतुबर १६९५८ तक २,४१,€८३ एकड भूमि को पानी वी सुविधा प्रदान 
श्री गई। नहर के पानी का बटवारा बरने के लिये नहर की शाखाय आदि सितम्बर 
१६५६ तक पूरी हो जायेंगी । चारो बिजली घरो से विजली श्राप्प होनी शुरू हो 
गई है । इस विजली को अब राजगगपुर वी सोमेन्ट फैक्ट्री, रूरकेला के इस्पात के 
कारखाने, जोदा के फेरोगगनीज के प्लान्ट, ब्रजराजनगर की कागज वी मिल और 
चौदवार के टैक्सटाइल तथा दूसरे उद्योगो को विजली दी जा रही है । हीराकुण्ड से 
जटक, पुरी, सम्दलपुर, सुन्दरगढ, बारगृह तथा दुसरे अन्य शहरो को बिजली प्रदान 
की जा रही है । 

डेल्टा की मिचाई के लिए भी एक थोजदा स्वीवार की जा चुकी है । इसका 
कार्य १६६० म पूरा हो जायेया । इस योजना पर १७ ६२ करोड़ रुपया खच होंगे 
तथा १५ ७ लाख एकड पर प्रतिवर्ष सिचाई होगी । 

बिजली की अधिक भाग को पूरा करने के लिये दूसरे भाग के बनाने की भी 
मजूरी हो चुकी है। इस पर १४ ३२ करोड रुपया खच होगे इसके पूरा होने पर 
कुल निर्मित शक्ति १०९,००० #५९ हो जाययी । इसके अतिरिक्त डेल्टा की सिंचाई 
के लिये ३४६२ करोड रुपए को एक योजवा बनाई गई है जिससे १८ ७ लाख एक्ड 
पर सिचाई होगी ! 

अभी हाल ही से भारत सरकार यह सोच रही हे कि हीराकुड।बाध्च व 
रूरकेला धर॒मल पावर स्टेणन को एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिया जाये जिससे कि 
हीराकुड बाघ का बिजली छरकेला पावर स्टशन को प्राप्त हो सके । इस योजना के 
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अनुसार दोनो स्थानो की विजली एक जयह एकत्र करके उसको आवश्यकतानुम्तार 
बाटा जायगा । इसके फल स्वरूप हीराकुण्ड के पानी का विजली के उत्पन्न करने के 
लिये अधिक सदउपयोग हो सकेगा तथा मुख्य बाध पर ६ बिजली उत्पन्न करने 
बाली इकाईया का बनावा सम्भव हो सकेगा । ऐसा करने से रूरकेला के इस्पात, 
अल्यूमीनियम तथा खाद के उद्योगो को ही लाभ न हो सकेगा वरव्‌ इस क्षेत्र में रेलो 
का विजलीकरण भी सभव हो सकेगा । इसके कारण रूरकेला के इस्पात के कारखाने 
मे जो शक्ति उत्पन्त होगी वह हीराकुड वाँध को प्राप्त हो सकेगी । इसके कारण 
रूरकेला मे जो २५००० #६9५/ उत्पन्न करने वाला स्टेशन, अचानक पडने वाली 
आवश्यकता के लिए वनाया जाने वाला था उसकी आवश्यकता न पड़गी। इस 
योजना के फलस्वरूप हीराकुड बाँध से रूरकेला के इस्पात के कारखाने को दिन के 
कुछ घण्टो मे जो झतक्त प्राप्त होगी वह शेष घण्टो मे लौटा दी जायगी। इस 
प्रकार इस योजना से उड़ीसा को बडा लाभ होगा। 


(२) दामोदर घाटी योजना-- इस योजना के अनुसार दामोदर नदी पर एक 
बाँध बनाने की योजना है। दामोदर नदी मे प्रतिवर्ष भयकर बाढ आती है जिसके 
कारण बगाल, विहार राज्य के एक बहुत बडे भाग की तबाही व बर्बादी हो जाती 
है । लोगो को इस तबाही व बर्बादी से बचाने व इस विनाशकारी नदी को लाभदायक 
बनाने के लिये ही वह वाव बनाया जा रहा है । 

इस बाघ के बनाने मे कई वर्ष लगेंगे। प्रथम पचवर्षीय योजना मे केवल चार 
बाध बनाये जायेंगे जिनसे १,०७,००० किलोबाट विच्रली उ्न्‍न की जाथगी। 
दुग पुर मे एक ऐसा बाध बनाया जायगा जिससे न केवल सिंचाई ही होगी वरव्‌ यह 
नौका वहन के काम भी आयेगा । बोकारा थरमल स्टेशन भी बनाया जायेगा जिससे 
१६ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न हो सकेगी । 

ऊपर जिन चार बाधो का वर्णन क्या गया है उनमे से तलया बाँध १९५४५ 
मे पूरा हो चुका है । यह बाध २७,००० एकड भूमि को खरीफ में तथा ७५,००० 
एकड भूमि को रबी मे सीचेगा । इसके अतिरिबत इस बाघ से कोदारमा तथा हजारी 
वाग की अबरक की खानो को बिजली पहुचाई जायेगी! इसकी निर्मित शवित 
१६ लाख बिलोवाट है परन्तु अन्त भे यह बढा कर २,२५,००० ६9 करदी 
जायेगी । 

दूसरा कोनर बाध मई १६५७ मे पूरा हो चुका है। यह बोकारा धरमल 
प्लाट को ठण्डा करने के लिये पानी ही प्रदान नहीं करता वरन्‌ इससे १,०७,००० 
एकड भूमि भी सीची जायेग्री । अन्त मे बाँध के नीछे बिजली उत्पन्न करने के लिये ७ 
एक प्लाट बनाने की योजना है जिसकी उत्पादन शक्ति ७०,००० किलोवाट होगी । 

तीसरे मैथोन बाँध से सिचाई करने व बाढ़ को रोकने का कार्य क्रिया 
जायेगा । यह १३ लाख एकड़ फुट पानी एक्ज़ करेगा तथा इसके समीप एक बिजली 
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घर बनाया जायेगा । जिसकी उत्पादन शवित्र ६०,००० किलोबाटद होगी। इसको 
१७५७ ई० में पूरा किया गया | 

चौथा बाँध पचत हिल है ! यह इस चारो में सदसे वज्य है। इसका भुख्य 
कार्य बाढ को रोकना है । यह २२ लाख एदड प्रोट पान्ती एब्च्र बरेगा तथा इसके 
समीप एक विजली घर बनाया जायेगा जिसकी शब्रित ४०,००० विलोबाट होगी । 
इसको १६४५८ ई० भे कार्य मे लाया जायेया / 

दुर्गापुर बाघ पश्चिमी बंगाल में है। यह १० ४ लाख एक्ड से भी अधिक 
भूमि सीचेगा । इसकी १४५५० मील नहर में से ८झश मील लम्बी नहर मे नाव 
चलेगी। इस प्रकार कलकत्ता और कोयले की झानो के बीच एक दूसरे रास्ते का 
निर्माण हो जायेगा। द्रर्गापुर बाध का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति द्वारा € अगस्त 
१५५५ को किया गया। नहरें जून १४५६ ई० म॑ पूरी हो जायगी । 

(३) कोसी योजना---यह योजना उत्तर बिहार, नैपाल दे लिये हैं। इसम 
एक बाँध नैपाल में और दूसरा बैपाल-विहार की सीमा पर बनाया जायेगा। इसमे 
से पहला बाध्र नैपाल की दस लाख एकड़ भूमि को सीनेगा और उससे एक लाख 
'किलोवाट विजली उत्पत्न हों सकेगी और दूसरा बाध जो दुनिया म सबसे ऊँचा 
होगा बिहार की १३४७ लाख एक्ड भूमि को सीच सकेगा | इसको लागत ४७४ ७६ 
करोड रुपये होगी । 

(४) भाखडा नाल योजवा- यह योजवा पजाव, पेप्सू तथा राजस्थान के 
लिये है । इससे ३६,००,५०० एक्ड से भी अधिक भूमि सोची जाने की आशा है 
और पूरा होने पर ३,६५ ००० किलोवाट विजली वी शवित उत्पन्न होगी | इस वर 
१४७० करोड दपये ये होते की आशा है। नागल नहर का उद्घाटन ८ जौवाई 
१६५४ को हो छुकः है तथा गगवाल पावर हाउस भी २ जनवरी १६५५ से चालू 
हो गया है और दूसरा कौटला पावर हाउस ३० जौलाई १६५६ ई० को पूरा हुआ | 
१६५७-५८ में राजस्थाव व पजाव में इस योजना से त्रमश १५ ल(ख एक्ड भूमि 
पर सिंचाई हुई । 

(५) तुद्धभद्ठा योजना--इस योजना से आन्ध्र मैसूर तथा हैदराबाद को 
लाभ पहुचेगा। इससे ८२ लाख एकड भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और १,€५,००० 
किलोबाट बिजली भी उत्पन्त होगी ! इस पर ६० ७६ कराद रुपये खर्च होम की 
आशा है । 

(६) कोकरापारा योजता--इस योजना हारा सरकार ताप्ली नदी को उन्नत 
क्र रही है| इसके दरा सूरत वी ६,५२,००० एक्ड भूमि पर सिंचाई होगी । बाँध 
जून १६५३ मे चाल हो चुका है तथा नहरे १€६३ में पूरी हो जायेंगी । 

(७) रिहद बाघ योजना--यह एक बहुउदंश्य योजना है । यह योजना 
दक्षिणी मिर्जापुर जिले के योपरी स्थान पर चालू की गई है। प्रारम्भ म इस थोजना 
पर ३४ करोड रुपये खर्चे होने का अनुमान था परन्तु अब यह बढा कर 9६ ०५ 
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करोड रु० कर दिया गया है । इस बाघ से लगभग १€ लाख एकड भूमि पर सिचाई 
की जायेगी जो कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त विहार के एक भाग पर भी होगी । 
इसके अतिरिक्त इस बाध की बिजली उत्पन्न करने की झ्वित २*५ लाख किलोवाट 
होगी । यह सिंचाई, रोशनी, रेलगाडियो आदि के काम मे लाई जाएगी । 

इन योजराओ के अतिरिक्त और भी बहुत सी योजनाये हैं जो कि बहुत सी 
राज्य सरकारें अपने हाथ मे लिए हुए हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश मे वहुत सी नदी घाटी योजनाये चल 
रही है । इन योजनाओ का उद्दं श्य १५-२० वर्ष में सिचित क्षेत्र को दुगना कर देना 
है । इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के द्वारा बहुत सी बिजली भी उत्पन्त होगी। 
यही नहीं बहुत सी उन नदियों को जो आजकल बाढ़ के द्वारा बहुत से क्षेत्रों मे 
तबाही पैदा कर देती है, रोककर मनुष्य के लिए उपयोगी वनाया जायगा। इसके 
अतिरिक्त बुछ बाँधो मे नावे चलाने का काम भी किया जायगा । 

इस प्रकार ये योजनाये न केवल खेती के लिए ही उपयोगी है वरव्‌ उद्योग 
धब्धो के लिए भी है। खेती को ये पानी पहुचाकर बहुत सा अन्त पैदा करने में सहा- 
यता देगी । ऐसा करने से हमारे देश में अन्न का सकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। 
उद्योगों को इससे प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ होगा । प्रत्यक्ष लाभ तो यह होगा कि इनको 
बिजली की सहायता से चलाया जायगा। सस्ती शक्ित प्राप्त होते पर इसका लाभ 
बढ़ जायगा । बडे उद्योगों के अतिरिक्त छोटे उद्योगो के लिए तो बिजली का महत्व 
बहुत भधिक है । विजली के आने पर देश के छोटे-छोटे गाँवों मे छोटे-छोटे उद्योग 
उच्तत हो जायेगे । इससे देश को बहुत लाभ होगा ) इसके अतिरिक्त यदि बिजली 
से रेलें भी चलने लगी तो बहुत सा कोयला बच जायगा जो इस्पात बनाने के काम 
आ सकेगा । परोक्ष लाभ यह होगा कि खेती के उन्मत होने पर कच्चा माल अधिक 
मात्रा में तथा सस्ता मिलेगा । इस प्रकार दश को बड़ा लाभ होगा । 

द्वितोय पचवर्षीय योजना के भ्रस्तर्गत बिजलो की शक्ति को उन्नति--भ्रथम 
प्रचवर्षीय योजना मे बिजलों का उपयोग १४ यूनिट से बढ़ कर २५ यूनिट प्रति 
व्यवित हो गया है । १४५४१ ई० के शुरू मे केवल ३६७८ यावो व कसस्‍्बों मे बिजली 
प्रहुच्री हुई थी परन्तु प्रथम योजना के अस्त में वह सख्या बढ कर ६५०० गाँव व 
कस्बे मे हो गई। ह्वितीय थोजना मे बिजली का खर्च २५ यूनिट से बढ़ कर ५० 
यूनिट होने की आशा है। विजली की उत्पन्न शवित्त जो प्रथम योजना से पहले ६ ६ 
मिलियन किलौंवाट घर्ट था प्रथम योजना के अन्त में बढ़कर ११ |मेलियन किलॉबाट 
घण्टे तथा दूसरी योजना के अन्त मे १२ मिलियन किलोवाट घण्टे होने की आज्ञा है 
अर्थात्‌ १९५५-५६ मे जहाँ हमारी निित शक्ति ३७ मिलियन किलोवाट थी वहाँ 
१६६०-६१ मे यह ६८ मिलियत्र क्लोवाट होने की आश्या है । 

गाँवों में छोटे-छोटे उद्योग घन्धे फैलाने तथा भूमि के नीचे के पानी को खेती 
के काम में लाने के लिये यह आवश्यक है कि छोटे गावों व कस्बो मे बिजली पहुचाई 
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थापे। प्रथम योजना के अन्त तद २०,००० और उससे उपर वाली आवादो के 
कस्वों में से ५ प्रतिशत से बियली पहंचाई जा चुकी है॥ दूधरी योजना में ६००० 
से २०,००० तक की आबादी के गावो व घहये में विजली पहचान को योजना 
है| इस योजना के अन्त तक ७५०० अतिरिक्त गावो व कस्त्रो मे पहुच जायगी + 

हुसरी योजना में विभिन्‍न राज्यों में विजदी वो अतिरिक्त शक्ति कितोबाट 
इस प्रकार बटते की आश्या है--- 


झास्क्र १४०,३०० 
आमाम २१,५०० 
बिहार २०४५,००० 
बम्दई ४२५,००० 
मध्य प्रदेश 6३,००० 
भद्रास रृघ३,००० 
उड़ीसा २४७३ ००० 
प्रजाब ४४८,००० 
उत्तर भदेदा इन्ज,००० 
पश्चिमी बगाल २४१,५०० 
जम्मु काश्मीर ११,००० 
मध्य भारत ५६,००० 
मैसूर: ३३,६०० 
राजस्थान छर८०० 
सोराष्टर प०,००० 
टद्रावनकश्र कोचीन १६१,९०० 
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अश्त ६--भारतव्ं में क्तत प्रकार के बन पाये ऊात़े हैँ ?े दक्ष की अर्य- 
व्यवस्था मे उसके चतों का महत्व वताइये। उनको उन्नत करते के लिये वया च्तार्य 
किया गया है ? दया आप कोई सुर्ाव देंगे २ 

उत्तर--बर्नों के भक्ार-भारतवर्ष एक बहुत वडा महाद्वीप है। इसम कई 
प्रशार की ववस्पति पाई छाती है । यहाँ पर निम्तलिखित पाँच प्रवार के बन प्राय 
जाने है -- 


बेर हु भारतीय अर्थशास्त्र 


(१) सदाबहार दन (2एट्टाध्या ०४६)--यह्‌ वन उन प्रदेशों में पाये 
जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है जैसे परर्दी हिमालय तथा आधप्षाम प्रदेश तथा 
पश्चिमी घाट के प्रदेश मे । इन बनो को वर्ष भर प'नी मिलता रहता है इसलिये ये 
सदा हरे भरे रहते हैं । इन वनो के धृक्ष बहुत लम्बे और छतरीनुमा होते हैं। इनके 
नीचे अनेक प्रकार की बेले उग आती हैं । इन वनो मे मुख्यतया बाँस, बेत, महोगिनी 
आदि के पेड पाये जाते हैं । 

(२) चोडो पत्ती दाले पतरक्रड बन (620०5 छा शणाइ०णा 
#07८$5)--इन वनो के प्रदेश वे हैं जहाँ ७०” से ८०” तक वर्षा होती है । दक्षिणी 
पठार का भीतरी भाग इन वनो वा प्रधान क्षेत्र है। ये वन सदाबहार के समान 
घिनके नही हात और इनमें उगने दाले वृक्ष बट 4 लुउने भी नहीं होते। गर्मी के 
दिनो मे जब पानी भाप बनकर उड़ने लगता है तने पेड अपनी पत्तियाँ गिरा 
देते हैं। इन वनों में साल, स यौन हलल्‍्टू, शीशम,_चन्दन, सेभल आदि लकब्याँ 
पाई जाती हैं । 

(३) शुष्क बन (709 (८६७5)--ये वन उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ 
४०१” से कम वर्षा होती है। इन वन प्रदेशों मे काँटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ 
उगती है । ये वृक्ष छोट छोटे होते हैं परन्तु इन पेडो व झाडिय़ो वी जद लम्बी होती 
हैं । इनकी छाल मोदी व क्डी होती है । यहाँ, बीफर, बबुल, खजेडा आदि वृक्ष 
उत्पन होते है। इस प्रकार के वन राज्स्थान, गुजरात, मध्यभारत तथा दक्षिणी 
पञजाव मे मिलते है । वास्तव मे इनको वन नही कह सकते क्योकि वनो का दृश्य नहीं 
दिखाई नहीं पडता । इधर-उधर केवल पेड व झाडियाँ ही दिखाई पडती हैं । 

(४) पवतीघ वन (]४०घ७ा४७॥ णि८४७)--हिमालय पर्दत पर विशेष 
प्रकार के वन पाये जाते है। ये वन किसी एक प्रकार के नही होते | पर्वत की 
तलहदी से १६ ००० फीट की ऊँचाई तक तापत्रम की भिन्‍नता के अनुसार प्राय वे 
रुभी प्रकार के वन मिलते हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव भ्रदेशो तक भूमण्डल पर 
मिलते है । इन वनो में देवदार, पाइन, स्प्रूस, सनोवर, बलूत आदि की लक्डियाँ 
पाई जाती हैं । 

(५) समुद्-तट चच (7709] ॥0785/5)--इन वनो का विस्तार नदियों के 
टेल्थाई प्रदेश मे है । गज्भा के वन इनमे विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ सुन्दरी नामक 
वृक्ष प्रचुरता से मिलता है । इसलिये इन वनों को सुन्दर वन कहते है । इसके 
अतिरिक्त ये बज महानदी, ग्रोदावरी, कावेरी आदि के डेह््टा प्रदेशों मे भी मिलते 
है । इन वनो मे पाई जाने वाली लकडी जलाने के काम आती हैं और छाल चमडा 
रगने के काम आती है । इनसे नावे भी बनाई जाती है । 

बनों का क्षेत्रफल [०-४ ००३)-भारतवर्ष १६४१-४२ भे २,८०,१५६ 
मील त्ूमि पर वन ये। यह कुल देश के क्षतफल का रर | प्रतिशत है। परन्तु 

१२ मई १६५२ ई० के वन नीति प्रस्ताव (#_गन्‍ड४ एजाएए एर6500०४०॥) मे 
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सुझाव दिया गया है कि भारतवर्ष को कुत क्षेत्रफल के उं पर बन उगाने का छ्येय 
अपने सामने स्खना जाहिये ! 


विभाजन (7#70ए७०॥)--भारत के वनो का विभाजन ठीक प्रकार का 
नहीं है । उत्तर प्रदेश के कुल के के १६ ४ प्रतिशत पर, पजाव के ११ प्रतिशत पर 
बिहार के ९४ 5 प्रतिशत पर, उडीसां के १३७ प्रतिशते पर, मद्रास के २६४ 
प्रतिशत पर, चज्भाल के ५२२ प्रतिशन पर, आसाम के ३€ प्रतिशत पर और सध्य 
प्रदेश के 9७७ ७ प्रतिशत पर चन पाये जाते हैं । 


उपज ([?700प्रधारा३9)---भारत के वन न केवले क्षत्र मे कम हैं वरन्‌ 
उनसे उपञ् भो कम मिलती है । जहा चारत मे प्रतिवर्ष प्रति एक्ड २५ घन पीट 
लबडी प्राप्त होती है वहा फ़ास में ५६ ८ घने फीट, जापाने मे ३७ घत फीट, समुक्त 
राष्ट्र अगेरिका मे १८ घन फीट लकड़ी प्राप्त होती है 


चनों बा झाथिक महत्व-- है 


बन किसी देश की वहुमूल्य सम्पत्ति होत हैं । उससे जलाने की लक्डी 
मिलती है| वे पशुओ के लिये चारा प्रदान करते हैं। वे बहुत ते उद्योग-पन्धों के 
लिये कच्चा मान ज॑से लक्डी, वाँस आदि प्रदान करते हैं। थे भूमि की उबरा शक्ति 
की कायम रखते हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं । इसे प्रकार हम वनो के लाभो 
को दो भागा म वाट सकते है--(१) प्रत्यक्ष लाभ (000०६ 30५80088५8) तथा 
(३) अप्रत्यक्ष लाभ (006९ ३0६०७०९8६८५) । 


(१) प्रत्यक्ष लाभ--वनो से हमको कई प्रकार को उपयोगी वस्तुय प्राप्त 
होती हैं। इनमे से जलाने की सक्‍डी मुय्य है। जलाने फी लकडी की वर्तमान 
उत्पत्ति (१६५४-५५ मे) का अनुमान ३०८,३४६ हजार घन फीट है। इसका 
मूल्य ३े करोड ५६ लाख €१ हजार २० था) इस प्रकार भारत मे प्रति व्यक्षित प्रतिवर्ष 
लक्डो का उपयोग आधे मन (००२ टन) से भी कम है। इसके विपरीत संथुक्त 
राष्ट्र अमेरिका का प्रति 5ावित उपभोग एवं.ू टन के लगभग है । लकडी का अभाव 
गज्जा पिध के मँदातों म बिक हैं जिसक कारण यहाँ यो३र जलने वी आदत पड 
गई । परन्तु यह दुर्भाग्य को वात है क्योकि गोबर हमारे देश में खाद के रूप मे काम 
में लाया जाता है ॥ सरा5फछश८(०९ 0९6टाडी 5 (67:5७ जे कुछ वर्ष पूर्व अनुमान 
लगाया था कि भारत मे २५० मिलियत टत ग्रोवर को खाद प्रतिवर्य जलाई जाती 
है 9634] (00909| ए #89९७ण9ञन्‍्ठा ए९३०३ए७७ के अनुमान के अनुसार 
भारत मे प्रतिबं ५५० मिलियन टन गोबर की खाद जलाई जाती है । लकडी की 
पूर्ति बढाने के लिय पच्रवर्षीय योजना में दो खुझव दिये यते हैं। पहला, गाँवो मे 
पड लगाना जो सामूहिक विकास योजवा (एणाशाणणह 9७५ ९०फमल्ा 9790) 
के अग्तर्गंत हो रहा है। दूसरा कोयले के उपभोग को दढाता। १६४५-५६ तक 
गति से दस लाख टन कोयले का उपभोग बढाने वी योजना थी । 
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बनो का दूसरा लाभ यह है कि उनसे हमको इभारती लकड़ी प्राप्त होती 
है। युद्ध काल मे इमारती लकडी की उत्पत्ति बहुत बढ गई थी परन्तु अब वह काम 
हो रही है। लक्डी की आयान सहित हमारे देश मे इमारती लफ़डी की पूर्ति लगभग 
२१ लाख टत है इसमे से ७३ प्रतिशत नागरिकों के काम मे आती है और शेप 
सरकार के । हमारे देश मे फौल्ाद की कमी के कारण पचवर्षीय योजना में सुझाव 
दिया गया है कि बिजली, टेलीफोन तथा तार के खम्बे फपौलाद के स्थान पर लकडी 
के होने चाहिये ' हमारे देश में इस प्रकार के ५०,००० खम्भे अण्डमान से तथा 
२०,००० सुन्दर वन तथा महानदी क्षेत्र से प्राप्त हो सकते है। १९५४-५५ में 
भारत मे १०७,०५४ हजार घन पीट हमारती लक्डी प्राप्त हुई जिसका मूल्य १५ 
करोड ८२ लाख ८० हजार रु० था । 


वनो का तीसरा लाभ यह है कि इनसे कई उद्योगों के लिये कच्चा माल 
प्राप्त होता है । इन उद्योगो मे से दियासलाई कागज फ्नीचर आदि के उद्योग 
मुख्य है। १९५७-५५ मे कायज व दियासलाई की शक्डी १२२५ हजार ध्न पीट 
प्राप्त हुई जिसका मूल्य १३ लाख ८७ हजार रुण था । 

बनो का चौथा लाभ यह है कि इनसे बहुत सी उपयोगी वस्तुयें जैसे लाख, 
चमडा रगने का सामान, गोद, कत्था, जडी बूटियाँ, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होती 
हैं । इन बस्तुओ की वापिक आय (१६५४-४५ मे) ७७४ लाख रुपये के लगभग थी। 
इनमे से लाख और हर्स तो विदेशों को भी भेजी जाती है । १€५०-५१ में भारतवर्ष 
से ११ ८७ करोड रुपये का लाख तथा १ ३२ करोड दुपय का हर्शा विदेशों को भेजा 
गया ) वनो का पाँचवा लाभ थह है कि इनसे पशुओ दे चराने का चारा प्राप्त होता 
है । इस प्रकार राज्यो को (५ लाख स्पये वाबिक की आय प्राप्त होती है । इनसे १ 
करोड ३० लाख गाय बैलो, ३€ लाख भेसो तथा €० लाख दूसरे पशुओ को चारा 
प्राप्त होता है । परन्तु हमारे वनो मे पशुओ के चराने पर कोई नियन्त्रण न होने के 
कारण बहुत सा चारा खराव हो जाता है | इसलिये पचरवर्शीय योजना मे सुझाव 
दिया गया है कि क्सानो को अपने उतने ही पशुओ को नि शुल्क चराने का आज्ञा 
देनी चाहिये जो खेती तथा घरेलू काम के लिये आवश्यक है । 

(२) अप्रत्यक्ष लाभ-बनो के बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ भी है। वनो के कारण 
वर्षा की मात्रा बढ जाती है | वन पानो के बादलो को अपनी ओर खीचते है और 
उससे वर्षा बढ जाती है। मिस्र मे नील नदी के डेल्टे मे केवल ६ रोज वर्षा का 
औसत था । परन्तु जब से वहाँ क्रोडो की सख्या में पेड लगे है तब से वर्षा के 
औसत दिय बढकर ४० हो गये है । 
इसका दूसरा लाभ यह है कि पेड बरसात के दिनो मे काथी पानी सोख लेते 
है । यह पानी भूमि मे पहुचकर भूमि के नीचे बहने वाली पानी की घारा में मिल 
जाता है और पानी की मात्रा को बढा देता है । इसके कारण झुओ में उपर हे 
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बानी निकल आता है। ऐसा न होते पर किसानो को सिंचाई करने मे बड़ी कठिनाई 
होती है । 

- बन पृथ्दी की मिट्टी के कटने को रोक्‍्ते हैं। जब बरसात में पानी बहुत 
दैग से बहने लगता है तो प्रड़ उसके प्रभाव को रोक देते हैं॥ वहुब सी मिट्टी 
इनके आस-पास जमा हो जाती है । मिट्टी के कटने को रोकते का मुल्य उपाय पेड 
लगाना ही है । 

बन बाढ़ की भीषणता को भी बहुत कम दर देते हैं । यदि पहाडो पर वन 
ने हो तो पानी बड़े वेग से बहता हुआ आए और अपने साथ चहुत से वल़ेन्वड़े 
पत्थरों को भी लुटका लाए जिसके कारण वहुत से आदमी मर सकते हैं तथा बहुत 
रत सामान नष्ट हो सकता है । चीन ने जब से अपने पहाड़ी वनो को साफ क्या है 
तभी से वहाँ बाढ़ की भयद्भ॒स्ता बहुत बढ गई है । 

परेड अपनी जड्डो में बहुत सा पाती एक्ज्र किये रहते हैं और दस पानी को 
धीरे-धीरे निकालत सहन हैं । इस ३)रण प्रतिदित की हवा मे नमी रहती है । गर्मी 
में इसके कारण अच्छा मौप्तम रहता है । पड हमारे स्वास्थ्य की ६प्टि से भी बहुत 
उपयोगी हैं । वह हवा को साफ करत हैं और इस प्रकार हमको बहुत सा लाभ पहु- 
चाल हैं । वन देश वी सुन्दरता को भी बटाल हैं । 
सरश्वरी नोति (60% धागा ६७४ 70॥09)-- 

१८५७ ई० के प्रथम स्वतन्वता सप्राम के पूर्व मात्तवर्ष में बनो। को बिना 
सोचे-समझे काट/ जाता था जिसके कारण देश को बड़ी हानि हो रही थी । परल्वु 
इसके पस्चात्‌ सरकार का ध्यान इस ओर आक्पित हुआ भौर सरब्यर ने प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय वन विभाग स्थापित किय । १६७३ ई० में वनों के महानिरीक्षक को 
नियुवित की गई | १८५४ ई० में सरकार ने वनो को विस्नतिश्चित चार श्षणियों मर 
विभाजित बिथा-- 

(१) वे दन जिनका रखना जलवायु तथा भौतिक कारणों से आवश्यक 
है | इन १२ सरकारी नियन्त्रण होता है । इस प्रकार के वन वर्षा कै लिये उपयोगी 
हैं। बाट आदि की सेक-थाम के लिये भी ये उपयोगी हैं। इसकों सुरक्षित बच 
(६८५६८६९० #०7६5) कहते हैं ॥ १६५४-५५ में इव वनों के नीचे १,३०,० ४५६ वर्ग 
मील बा क्षेत्र थ! 

(२) वे वन जिनमे वहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है जैसे टीन, साल, देवदार 
आदि । सरकार इन पर इतना अधिक सिम्नन्त्रण तो नहीं करती जितना कि बह 
पहले प्रकार के वनो पर कणती है परन्तु फिर भी इन चनो पर सरकार वा कुछ दे 
कुछ नियस्त्रण जवश्य रहना है; इनमे लोयो को दैसे देवर पशु चराने तथा लक्डी 
काटने की आज्ञा मिल जातो है । इन बनो को रक्षित दन [शिठाव्टटत कतपरूछ) 
कहते है। सन्‌ १६५४-५५ में भारत में ६२६०४ वर्ग मोल पर इस अवार के 
बन ये । 9 
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(३) वे जमल जो केवल पश्चुओ को चराने के लिए आवश्यक है। वास्तव 
मे इन्हे जगल नहीं कहा जा सकता । इनको श्रेणी रहित (एा०४६5९१) कहा जाता 
है। १६५४-५५ मे इन वनो के नीचे ८०२३६ वर्ग मील का भाग था । 

सरकार ने इन बनो की रक्षा के लिए वन विभाग (0065६ 00) 
स्थापित किया है। इस विभाग के दो मुख्य का हैं--(१) वनो को अत्याधिक 
शोषण से बचाना, (२) वनो की उत्पादन शवित मे दृद्धि करना। १६०६ ई० मे 
बन अन्वेषण-शाला (#0ण65॥ ए€घट्थाला प्राधधाए५६) खोली गई जिसने खोज वी 
है कि सवाई व भाभर घास के अतिरिवत बाँस से भी कागज तैयार हो सकता है। 

«इस अन्वेषण शाला ने यह भी पता लगाया है कि लक्डी तथा बास को कीडो से 
कैसे बचाया जा सकता है। 

इसके अतिरिवत सरकार ने अभी पिछले कई वर्षों से वन महोत्मव मनाता 
आरम्भ क्या है। प्रतिवर्ष १ जौलाई से ८ जोलाई तक सारे देश मे पेड लगाये जातें 
है । एनमे जनता, सरकार तथा स्थानीय स्वशासन सभी भाग लेते हैं। इस प्रकार 
देश मे बनो को बढाने का प्रयत्न बरावर किया जा रहा है। 


पचवर्षाय योजना के भ्रन्तर्गंत वन नीटि-- 

पचवर्षीय योजना मे बताया गया है कि हमारे देश मे जलाने वी लकडी का 
बडा अभाव है और यह विशेषत गगा सिन्ध के मैदान मे है। इसलिए वनों को 
योजना अनुसार बढाना आवश्यक है। इसके लिए वेकार पड़ी भूमि की नाप त्तोल 
करनी आट्श्यक है और उस पर उचित ढग से वन उगाना आवश्यक है | इसी बीच 
मे केन्द्रीय वन बोर्ड को यह बताना चाहिए कि प्रत्येक राज्य मे वनो के नीचे क्तिना 
क्षेत्रफल होता चाहिए । योजना मे बताया गया है कि वन उसी समय काठने की 
आज्ञा देनी चाहिए जव कि वे आवश्यकता से अधिक हो या काटे गए क्षेत्र के बराबर 
क्षेत्र पर वत लगाए जा सके । योजना मे सुझाव दिया गया है कि जमीदारी उन्मूलन 
के फलस्वरूप जो राज्य सरकारो के आधीन 9 करोड एकड भूमि आ गई है उसमे 
से अधिकतर पर से पेड गिरा दिये गए है। इस भूमि पर पेड उगाए जा सकते है। 
योजना मे सुझाव दिया गया है कि अल्पकाल मे दीन प्रकार से वनो का क्षेत्र बढाया 
जा सकता है--(१) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वन लगाकर (२) अधिव 
क्षेत्र पर पेड लगाकर तथा (३) गाव मे वाग लगा कर । 

वनों के प्रबन्ध में केन्र और राज्यों की नौींतेयों में सामझस्य नहीं पाया 
जाता । इस कमी को पूरा करने के लिए इस यो 43३४ में सुझाव दिया गया है वि 
राज्य सरकार वो प्रतिवर्ष अपनी योजना वनो कि महा निरीक्षक (57९०० 
(थाध्यश ० 70759) के पास भेज देनी चाहिए। समय-समय पर राज्यो के वन 
अधिकारियों का रुम्मेलन बुलाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक राज्य की कठिनाई दूर 
करने का प्रयत्न किया जाय । 
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इस योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों मे वनों के विराम के लिये प्राय- 
मितता प्रदान कुरने मे निम्नलिखित बातो का .ध्यान रखना चाहिए -- 

(१) जिन देसो में वडो-बडी रियासतों का विनय हुआ है. जयवा जमीदारी 
उन्मूलन के कारण लिजी वन सरकार के पास आ गए हैं उन वनो वेप्रवन्ध को बौर 
अधिक मजबुन बनाना । 

(२) बुद्ध की आवश्यकताओं को पूलि के लिए अधिक काटे गए वनों करा 
फिर से लगाता । 

(३) जिस स्थात पर अधिक मिट्टी क्र गई है बहाँ पेड लगाना । 

(४) बनो में यातायात की उत्ति करना । 

(५) गाव में बाग लगाना / 

(६) लक्डी को पूति बढाने के लिए क्वाम में न आने वाली लकडियों को 
'रापायनिक टस से शोयना । 

ऊपर को प्राथभिक्ताओं के आप्रार पर वन-विक्नास याजता में तिन्नलिखित 

ढड से व्यय करने की योजना-- 








दन विकास ६११ ३ लाख रू० 
प्रवन्ध २४६ ४ लाख २० 
चन-उद्योग ४६ ५ लाख रू० 
शिक्षा तथा ट्रनिट् ३६ ३ लाख रू० 
अनुसन्धान १० ० लाख र० 
कुल व्यय €५£ ४ लाख रु० 


इस योयना काल से विभिन शाज्यो ने जो कार्य किया उसके ए्लस्वरप 
७४,००० एक्ट भूमि पर हरी परत प्रदान वो गई तथा ३,००० एक प्रति वर्ष 
दर पर दियासलाई की लक्षटी के पेइ लगाएं गएं।/ ३००० मील लम्दी वद सउक 
बनाई गई तथा २० लाख एक्ट वन निजो अधिकार से लेकर सरकारी अधिकार 
में लाए गये। 

द्वितोष पचवर्षोर योजना और वद-- 

इस ग्रोजल् में ढ़ऩो के किय्रे २9 ७३ इरसोट स्प्रे उसे रए हैं ॥ उस ग्रोडना 
में ३८० लाख एंक्ड पर के परसित हुए वनों फिर से उनलते किया जायेगा, 
४०,००० एक्ट पर टीक आदि व्यायारिक पे८ लगाये जायेगे, १३०७० एक्तठ पर 
नौला गोद तथा अन्य पेड लगाये जावेग्रे तथा दूसरे २००० एक्ट पर जड़ी बुटियाँ 
लगाई जाएंगी । ५०,००० एड पर दिपतलाई ही सक्षटी उगाई जारगी। नहरो 
तथा संडको, गाँव को बेकार भूमि आदि पर झी पेड लगाने की योजना है।इस 
योजना में वनों वी सठकों को उन्नत करने तथा इमारती लक्दी को अच्छे टय 
से प्राप्त करने की भी योजना है । दसके अतिरिक्त सक्तषडी को ठीक समय उगादे व 
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पकने के लिये प्वान्ट लगाये जायेगे तथा वनो का सर्वे करने के लिये एक सँसथा की 


स्थापना की जाग्रेगी । दक्षिणी भारत के लिये एक वन रिसर्च की स्थापना को 
जायगी। 
उन्नति के सुझाव-- 


भारतीय सरकार ने सर्वेत्रथम १८६४ ई० मे अपनी वन-नीति को घोषित 
किया जिसमे इस बात पर जोर दिया सया कि जलवायु को ठीव रखने के लिये 
वनो की रक्षा करना बहुत आवश्यक है । यह भी घोषित फ़िया गया हि यद्यपि 
कृपि बनो से अधिक आवश्यक है तो भी कूवि करने के जिये वनो के क्षेत्र को एक 
निश्चित सीमा से कम नहीं करता चाहिए । इनते स्थानीय लोगो की आवश्यकताओं 
को पूरी तरह पूरा करके जूब धन प्राप्त करना चाहिए । 

यद्यपि वन-नीति (07९58 7००५) घोषित किए इतना समय हो गया 
है तो भी इस देश में वन लगाते की ओर सरकार की रुचि कभी नदी हुई। सरकार 
ने कभी इस बात की ओर ध्यान नही दिया कि वनो के लिये कम से कम कितना 
क्षेत्रफल होना आवश्यक है। दूसरे उध्ते कभी यह नही सोचा कि देश के उस क्षेत्र- 
फ्ल पर जहा आज बन नहीं है कितने बत लगाये जा सकते है । यही नहीं सरकार 
ने कभी वनो की रक्षा के लिय्रे कोई ध्यान नहीं दिया। देश के २,८०,३५६ बगमील 
में से केवल २,५६,५६० वर्ग मीन वन सरकार के अधिकार मे हैं और शेष वनो पर 
जनता का नियन्त्रण है । वह वन जो कि सरकार के अधिकार मे है सबके राब 
वन विभाग के अधिकार में नहीं है वरतव्‌ उनमे से ६६,०१६ वर्ग मील पर हो चेन 
विभाग का अथिकार है। जिप क्षत्र पर वन-विभाग का अधिकार है उत्तते से केवल 
६५,७७३ अथवा कुल वनो के क्षेत्रकल का ४०% सुरक्षित भाग है और सुरक्षित 
भागों मे भी कुछ ऐसी बाते होती है जो वनो की रक्षा के हेतु नही होनी चाहिये। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के लगभग तीन चौथाई वनो पर सरकार का 
विज्येष नियन्त्रण नही है । इसके सिवाय हम्मरे देश मे वनों का ऊपर बताई हुई 
तीनो श्रेणियों मे इस प्रकार विभाजन किया गया है कि उसके कारण न त्तो बन 
विभाग भूमि को कटने ही से बचा सकता है और न बाढ को रोक सकता है। 
उदाहरणार्थ बम्वई राज्य मे ब॒तो का विभाजन इस प्रकार से है कि यदि आधी 
पहाड़ी सुरक्षित है तो आधी जनता के लिये खुली है । इस कारण वन-विभाग कोई 
इस प्रकार की योजना नही बना सकता क्रि जिससे मिट्टी न क्ठे और न ही वाढ 
कोई हानि पहुचा सके । हे 

इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की वन-नीति को समाप्त किया 
जाय । सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की नीति बनाये जिससे कि मिट्टी 
कटने तथा बाढ की समस्या ठीक प्रकार से हल हो सके । ऐसा करने मे यह ,सम्भव 
है कि जनता के अधिकारों को कम करना पड़े । पर इसकी कोई चिन्ता न करवी 

प्र हुए 

शा गे बात और वताने योग्य है वह है यह, कि आजकल वन-विभाग राज्य 


फ्राओ 
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इन मजदूरों की बाविक आय का औसत २०७ रपये है । अधिकतर मजदूरों की 
इससे कम हो है इतनी कम आय होन के कारण उनकी आशिक स्थिति बहुत 
गर्ग २४ करोड लोगो में से अधिकतर 
की आविक पति बहुत खरात्र है । इससे अधिक लोगो के सैदी पर लगे होते के 
ज़ारण ही देश की कुल राष्ट्रीय आय वा लगभग ४े* अरतिशत खेती से ही परस्त होता 
हह। जहाँ भारत जे खेती पर इतने लोग लगे हुए है वहां इज्भूलेड और अमरीका न 
इसकी अपेक्षा बहुत कम लोग लगे हुये है । जहाँ भारत के १००० व्यक्तियों में से ७०९६ 
खेती, पु, वन तथा मछली पकडते भे लगे हुए है वहाँ सयुकत रा०्ट् अमरीदा में केवल 
१२८ तथा ग्रेट छ्वटेन में केवल *६ इस कार्य में लगे हुए है । 

इसके विपरीत भारत मे बहुत कम लोग उद्योगों तथा दूसरे बार्यों में लगे 
ब्तयों में से भारत के केवल १४३ ध्यक्षित ही खानों, 


उद्योगों तथा वाणिज्य में लगे हुये है वहाँ सयुक्‍त राष्दर अमेरिका में ४४६ तथा ग्रेट 
उद्योगों तथा ज्वाओं मे भी 


तथा आंधे दूसरे कार्यो में लगे हुए हैं। इस बारण सं्दि इन दक्षों में लेती खराब हा 
जाएं तो भी देश को विशेष ख़िन्ता नही होती परन्ठु हमारे दश में ऐसा होने पर 
सारी आयिक व्यवस्था बिगड जाती है । यही कारण है कि हमारे देश मे इस बात 


बयोजि ऐसा अनूमात लगाया गया है कि १३७६७३५-७५ मे भी खेती पर लगभग ६५९ 
प्रतिशत लोग लगे रहेंगे । 

खेती पर इतनी अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश के खेत बहुत छोटें-छोट 
डे जिनबे कारण हमारे दश वी प्रति एक्ड उपज संसार के इसरे दर्शों से कम है। 
'ुस कारण देश मे बेरोजगारी व गरीबी पाई जाती है । इन दोनो बातो के कारण 


ध्मरे देश के लोगो वी जीवव-स्तर बहुत नीचा है | यही गरीबी हमारे लिए अभि- 


तप बनी हुई है और हमारी उन्नति के वहुत से माग बन्द किए हुए हैं । 


सामाजिक तथा धार्मिक संस्थायें डर 
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प्रश्न ११--भारतवर्ष मे कौन-कौन सी सामाजिक तथा झ्राविक सस्यायें 
पाई जातो हैं श्रौर वह लोगों के आधिक जीवन पर क्या प्रभाव डालतो हैं ? 

भारतवर्ष मे कई प्रकार की धामिक तथा सामाजिक सस्थाये पाई जाती है, 
जो इस देश के लोगों के आधिक स्थिति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। 


उनमे मुय्य-मुख्य ये है-- 
(१) जाति भ्रया (२) सामूहिक परिवार प्रथा, 
(३) उत्तराधिकार के नियम, (४) पदा प्रथा । 


जाति प्रथा (089 5५5(८७) --एक जाति कुछ ऐसे परिवारों का समूह 
होती है जिनका एक ही वश और पेशा होता है तथा जो एक ही प्रकार से रीति- 
रिवाजों वा पालन करते है और जो अपने को एक महापुरष की सताने बताते हैं । 
एक जाति के लोग एक से ही सामाजिक तियमो का पालन करने के कारण एक दूसरे 
से सम्बन्धित होते है । ये समय-समय पर उत्सवो के रूप मे एक स्थान पर एकत्र 
होते है और इस प्रकार से अपने सामाजिक सम्बन्धों को अधिक मजबूत बनाते हैं। 
जाति-पाँति की प्रथा हमारे यहाँ इतनी मजबूत है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति 
के लोगो से न खाने-पीने के सम्बन्ध रखते है ओर न एक जाति के लोग दूसरी जाति 
के लोगो से विवाह आदि करते हैं। भारतवर्ष मे इस प्रकार की जातियाँ तथा उप- 
जातियाँ दो हजार से कम नही है । पर उनमे से चार मुख्य है--ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य और शुद्र । 
जाति प्रथा के लाभ--जाति-पाति प्रथा मे चाहे आज भले ही अबगुण आ 
गये हो वो भी पुराने समग्र मे इससे बहुत से लाभ थे । एक जाति के लोग अपने 
आ्शएक्रो,एक़- बड़े परिवार का घटक समझते थे । उनमे आपस मे बडा प्रेम था। दे 
एक दूयरे के सुख-दुख के साथी होते थे । यदि जाति के किसी घटक पर कोई _ 
आपत्ति आती थी तो वे सब मिलकर उसका सामना करते थे और इस प्रकार से 
जाति के लोगो की रक्षा होती थी | जाति के लोग मिल-जुलकर अपने बच्चों की 
पाक्षा का प्रवन्ध भी करते थे। यदि जाति की कोई स्त्री विधवा हो जाती थी या 
कोई मनुष्य अपने पीछे कुछ बच्चे छोडकर मर जाता था तो जाति वाले ही उनकी 
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रक्षा के थे। यदि जाति के कुछ घटकों मे आपस में कुछ झगडा हो जाता था तो 
निपद्रा वे स्वयं अदालत में जाये विना ही कर लेते थे । 
आशिक हृध्टि से भी जाति प्रथा वा वडा महत्व था) एक जाति के लोग 
साधारणतया एक ही पेशे वाले होते थे। यह पेशा पीढ़ी दर पीढी चलता रहता 
. था इसलिये हर पेशे के लोगो की कार्वक्षमता बहुद अधिक होती थी। उस रामय 
किसो आदमी को अपने लडके को अपने पेजे की शिक्षा देने के लिये कही भेजने 
की आवश्यकता न थी । अपने परिवार में रहकर ही लडका अपने पेशे के सब भेदों 
को समझ जाता था! यह बात उस समय इसलिये आवश्यक थी कि उस समय 
शिक्षा का अभाव था | जाति प्रया के अनाव में लड़के जपने पेशे वी शिक्षा पाते से 
बचित रह जाते । 


जाति प्रथा बनाम गिल्ड--भारत की पेशेवर जातिग्ो की तुलना योरोप की 
गिल्दो से की गई है , गिल्ड के समान वहू अपने सदस्यो को छिक्षा देती थी, उनमें 
अच्छी भावनाएं ऐश करती शी ! उनके आगडों का रिहा करती थी, उनकी 
मजदूरी और काम पर नियस्जण करती थी और आपति काल में उनरी सहायता 
करती थी । परन्तु जाति और गिल्ड मे व!त से अन्चर थे | 

शिल्ड स्वय इच्छा से बनाये संगठन होते थे परन्तु जाति इस प्रकार के सपठन 
नही होते थे 


(२) गिरड के सदस्यो के ऊपर विवाह सम्बन्धी कोई भी रकावट न थीं 
गिल्ड का सदस्य अपनी इच्छानुघार 'किसी से भी शादी कर सकता था। परल्सु 
एवं जाति का आदमी अपनी ही जाति वी लडकी से शादी कर सकता था । 

(३) गिल्ड के सदस्यों का आपसी सम्बन्ध पेशे के आधार पर था परच्तु 
जाति के लिये पेशे का होना आवश्यक वात नही । 

जाति प्रया के दोष--प्रारम्भ मे चाहे इस प्रथा से कुले भी लाभ हुआ हो 
पर आजकल यह मानना पड़ेगा कि यह प्रया भारतदर्ष की सामाजिक, राज- 
नीतिक तथा आ्थिक उन्नति मे बहुत बाधक है ! जाति-ाति के भेद-भाव के कारण 
लोगों में इतना बैर ओर वैमनस्थ बढ गया है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति 
के लोगो को सहन ही नहीं कर रुकते ॥ इसके कारण यह देश राजनीतिक दृष्टि से 
बहुत दुबंल हो गया है। इत्ी दुष्प्रिमाण के कारण इस देश का विभाजन हुआ 
और आगे भी और बहुत सी बाते हो सक्तती हैं। दक्षिगी भारत में हुये बाह्मणो 
तथा गैर ब्राह्मणो के झगड़ो की निन्‍्दा करते हुये प० नेहहू ने हाल ही में वहा था 
कि जाति अथा ने मूतकाल मे भारतवर्ष की एकता को कमजोर तथा नष्ट किया 
और यदि यह बहुत दिनो तक चलती रही त्तो भारत विल्कुत भी उन्वत्ति नहीं 
करेगा । जाति प्रजातत्त्र तथा समाजवाद के विरुद्ध है। जाति-पाति की प्रथा के 
कारण आशिक क्षेत्र मे भो एक बहुत बडी वाधा उत्तन्‍्न होती है । इस श्रया के 


श्ष | भारतीय अर्थशास्त्र 


कारण लोगों के पेशे प्राय निश्चित से हो गये हैं, जैसे ब्राह्मण विद्या सिखाने का 
कार्य करते हैं, क्षत्री रक्षा का, वश्य वाणिज्य का और झूद्र सेवा का। इससे यह 
हानि होती है कि यदि एक जाति का आदमी कोई ऐसा पेझ्ा करना चाहे जिमक्ो 

दूसरी जानि के लोग करते हैं तो वह वहुधा ऐसा नहीं कर सकता जैसे एक दाद्मण 
क्या लडका यदि जूते बनाने या लुहार का कार्य करना चाहे तो उस जाति के लोग 

उसको इस काम के करने के लिये मना करेंगे। इसी कारण लोगो की बुद्धि का 

विकास उस दिशा में नही होने पाता जिसमे होना चाहिये । इससे देझा को आथिक 

हृष्टि से वहुत हानि होती है । जाति-पाति के भेद भाव के कारण ही लोगों का 

खाना पीना दया वस्त्र आदि भी निश्चित से हो गये हैं ॥ इस कारण सव चीजों वी 

माग देश की हरएक जाति की ओर नहीं आती वरन्‌ घह एक वर्ग विशेष से" 
आती है । इसी कारण यहा पर वडे-वडे उद्योग धन्धे नहीं होने पाते । पुराने समय 

में जाति-पाति के भेद-भाव के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाना 

चाहते थे। इस कारण कली स्थान पर तो श्रम वी बहुत अधिकता रहती थी 

और कसी स्थान पर बहुत कमी । पुराने समय मे पू जी मी श्रम के साथ ही इधर- 

उधर आती जाती थी इसलिये पू जी भी कसी स्थान पर कम और किसी पर 

अधिक रहती थी । इस प्रथा का सबसे वडा दोप यह है कि हमारे देश का शुद्र बग 

जिसकी सल्या दस बारह करोड से कम नही है अपने आप को सदा ही पतित समज्नवा 

है और अपने आपको ऊँचा उठाने के सब मार्ग बन्द समज्ञता है । 


जाति प्रया का पतत--यद्यपि भारत के कोटि-कोटि निवासियों के लिये 
आज भी जाति प्रया अत्यन्त महत्वपूर्ण है तव भी वे लोग जो कि पश्चिमी सभ्यता 
के प्रभाव में हैं उनका दृष्टिकोण वदल गया है आजक्ल के शिक्षित लोग ब्यविव- 
बाद की भावना मे हैं उनका हृष्टिकोण बदल गया है आजकल के शिक्षित लोग व्यक्ति 
वाद थी भावना से प्रभावित हैं ! इसलिये जाति के वन्धन ढीले पउते जूः रहे हैं। 
आजकल के शिक्षित लोग प्षिन्न-भिन्न जाति के लोगो के साथ खाने पीने में कोई 
सकोच नही करते । अन्तर्जातीय विवाह भी होने झुरू हो गये हैं ॥ वहुत से युवक 
भविष्य में उन्नति की इच्छा से अपने पैतुक कार्य को छोडकर अन्य कार्यों को कर 
रहे हैं। आवागमन के साधनो की उन्नति होने से ग्रावो की पृषक्षता समाप्त हो 
रही है, व्यापार और उद्योगों की उन्‍्तरति हो रही है । इसलिये युवक वर्ग वही पेशा 
करता है जो लाभप्रद होता है । रेल और मोटरो द्वारा यात्रा करते समय कोई 
कसी की जाति नही पूछता । ब्राह्मण और शुद्ध वरावर-वरावर बैठते है। स्ट्वलो मे 
भी सव जातियो के लडके लडक्या एक ही साथ वैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन 
सब वातो क्ले कारण भी जाति प्रथा का पतन होता जा रहा है । इन सबके अतिरिक्त 
महात्मा गाधी के अस्पृश्यता को दूर करने के आन्दोलन और उनके ऐतिहासिक 
पूवा उपवास ने भी भारत की जाति प्रथा के पतन मे बडी सहायता पहुचाई है। जब 
से भारत स्व॒तन्त्र हुआ है तव से सव जातियो के लोगो को समान अधिकार प्राप्त 
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हो गये हैं। इसलिए वोई भो आदमी जो राजनीति मे आना चाहता है वह किसी 
दूसरी जाति के लोगो से अधिकाधिव' सम्पर्क मे आना चाहता है जिससे कि वह 
उनझा मत घाप्य फर सहे । जाजकूव दाह्मथ एस छूद के पास जाने म कोई सकोच 
नहीं करता। वह उसको गले लगाते का प्रयत्त करता है । इस कारण जाति प्रया 
की भूतकाल की हृढता कही भी दृष्टिगोचर नहीं होती । इस प्रकार हम देते हैं 
कि आजकल जाति प्रया के वन्धन ढीने होते जा रह है । 

(२) सामूहिक परिवार प्रवा (उण्ाह हिथ्णर्य३ $999श7)--पहे भार्तदप 
की दूसरी विशेष मस्वा है । साशुहेक परिवार म पाए्चात्य दशों की भाँति पति 
पलि तथा वच्चे हो नहीं होते बटव्‌ इस देश से परिवार का रूव बहुत बड़ा होता 
है । यहाँ पर दादा, परदादा, पुत्र, पिता-माता, दादी, परदादी, भाई भावज, स्ट्री 
बच्चे आदि सव एक साथ रहते हैं । उतह़ा भोजन एक साथ पल है। परिवार के 
कमाने वाले व्यवित अपनी सव कमाई परिवार कत्ता को दे देते हैं नौर बह ही उस 
परन का व्यय करता है । इस प्रकार परिवार के लोगों मे बहुत ही प्रम होता है । 

लाभ--ामूहिक परिवार प्रथा के बदुत से लाम है। इसम सबक सत्र 
सम्पत्ति एक ही साथ रहती है । इस कारण जब तक सामूहिक परिवार भ्रया हमारे 
देश म रही तब तक इस देश म भूमि का वटवारा नही हुआ और छोट छोड बैनों 
थी जो समस्या हमारे देश के सामने आजकल हैं वह ने थी । पर सामूहिक परिषार 
के टूटने स यह समस्या भयकर रूप से हमारे सम्मुख भा खडी हुई। सामूहिक 
परिवार का एक लाभ यह भी है कि सारे परिवार का भोजन एक ही साथ पता 
है । इस कारण धन के उपभोग मे वडी कमी हो जाती है । स्रामूहित्र परिवार मं 
रोपी, दुरवंग, अवलॉयी को इयर उधर नहीं भटकना पडता, उनको घर ही से आश्रय 
मिल जाता है ! यह बात हमारे दर्य के लिये वहुत्र हो उपयोगी है, क्योकि यहाँ पर 
इज्धलेड जादि देशों कि भादि सरकार की ओर से ऐसे लोगो का कोई प्रवन्ध नहीं 
होता । इसका एक वहुत बडा लाभ यह भी है कि इससे परिवार के लोगों में प्रम, 
आतृशात आशा मानते वी आदत आदि कई अच्छे गुण उत्पन्त हो जाते हैं। इसका 
एक यह भी लाभ है कि इसके कारण उचित प्रकार का श्रम विभाजन हो जाता है। 
परिवार क॑ कमजोर आदमियों को हलवा कास करने को दिया जाता हैं और 
ताकतवर आदमो भारी काम कर लेत हैं। 

डौप--यर जता पर साझूहिक परिवार के इतने गुण हैं वहा पर वह दोष 
युक्ध भी है। इस प्रया के कारण परिवार के कुछ लोए सदा ही जआातती बने रहते 
हैं वह कुछ काम नटी करते और दूसरी की कमाई पर रहते हैं। दूसरे, इस प्रथा के 
कारण पू जे का सचय भी कठिन हो जाता है क्योकि आपस की खर्च करे की 
होड़ के कारण परिदार का हरएक घटक अधिक से अधिक खर्च करना चाहता हैं। 
इस प्रधा वे कारण ही लोगो मे घर का मोह इतना अधिक हो जाता है कि के 
इधर उधर नही जाया चाहते । इससे कई स्थानों पर श्रमिकों वी कयी हो जाती है 


६० भारतीय अर्थशास्त्र 


और देश को उत्पत्ति को हानि होती है। अन्त मे इसके कारण - परिवार के लोगों 
को काम करने का कोई प्रोत्साहन नही मिलता । परिवार वा एक आदमी जब यह 
देखता है कि वह तो खूब काम करता है और दूसरा काम नही करता परन्तु दोनो 
एक्सा ही जीवन व्यतीत करते है तो वह भी काम करना छोड देता है। इससे वही 
हानि होती है । 

सामूहिक परिवार प्रया के पतन के कारण--परन्तु आजकल सामूहिक 

परिवार का पतन हो रहा है । इसका कारण यह है कि हमारे देश के लोगों पर 
पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पडने के कारण उनमे व्यवितगत भावना प्रवल हो रही 
है । इसलिये कोई भी व्यक्ति अपने परिवार म उस भारी बोझ को जो कि उद्रा 
व्यक्तिगत सुख भोग तथा महत्वाकाँक्षा में वाधक्ष होता है, उठाना नहीं चाहता। 

आवागमन के साधनों की उन्नति के कारण युवक रोजगार की खोज मे इधर उधर 

जाने मे सकोच नही करते । उत्तर प्रदेश तथा विहार के वहुत से मजदूर वम्बई के_ 
कारखानो तथा आसाम के चाय के वायो मे वाम करते है तथा वड्धाल और भद्गास 
के लोग दिल्‍ली, पजाब तथा उत्तर प्रदेश मकार्य करते #। पारिवारिक पेशो के 
नष्ट हो जाने के कारण भी यह असम्भव हो गया कि एक परिवार के सब व्यक्ति 

एक ही स्थान १२ ही रहे । उनको रोजगार की तवाश में इधर-उधर जाना ही पटता 

है । अग्रजी न्यायालयों की स्थापना ने भी सामृहिर परिवार के पतन में सहायता 

पहुचाई है क्योंकि इनके द्वारा परिवार की सम्पत्ति का बटवारा सरलता से सम्भव 

हो गया है । इस प्रथा के समाप्त होने का एक यह भी कारण है कि अब परिवार 

के घटको में एक दूसरे के साथ प्रम नही रहा और न ही वे एक दूसरे के लिये वलि- 

दान करने को त्तैयार है। उनमे आप म बहुत झाड़े रहते है। इन सब बातो के 

कारण अग सामूहिक परिवार बडी तेजी से हृटते जा रहे है । 

(३) उत्तराधिकार के वियम (8७5 ० वशध्याग्राए८ड शा 
$70९855407)--- 

भारतवपं में उत्तराधिकार के दो नियम है-- 

(१) मितावशर (१४॥8:50479), (२) दाय भाग (089870/4 8) 

(१) मितावशर--यह नियम बग्वव को छोडकर शेप सारे भारतवप मं 
लागू होता है । इस नियम के अन्तर्गत परिवार की दादाइलाही सम्पत्ति पर पिता 
और पुत्रों का अधिकार समान होता है | यद्यपि पिता सम्पत्ति की देख रेख करता 
है तो भी कोई भी लडका अपने पिता के जीवित रहते हुये भ्री सम्पत्ति का बटवारा 
करा सकता है | इस प्रकार इस नियम के अनुसार पिता और पुत्रो के वीच भी _ 
सम्पत्ति का बटवारा हो सकता है | यदि पिता के जीवन वाल मे सम्पत्ति का बढदारा ८ 
नही हुआ तो उसकी मृत्यु के पश्चाद्‌ सम्पत्ति पर स्वय ही पुत्री का अधिकार हा 
जाता है | यदि कोई पिता सम्पत्ति को बेचना चाहे तो वह अपने पुत्रो की इच्छा के 
विता उसको बेच नही सकता है । 


सामाजिक तथा धामिक संस्थायें [६१ 


(३) दाय भाग नियम--यह्‌ नियम वयाल मे चालू है। इसके अन्तर्गत 
परिवार की सम्पत्ति पर परिवार के कर्ता का पूरा अंधकार होता है। वह उस 
सम्पत्ति की देख-रेख करता है ॥ मदि चह ठीक समके तो बह इसको बिना पुज्ो की 
इच्छा के बेच भी सकता है! इस प्रकार इस नियम्र के अनुसार सम्पत्ति का वटवारा 
क्रेवल पिता की झुत्यू के पश्चात्‌ भाइयो मे ही होता है । 

इन दोनो ही नियमो के अन्तर्गत लटकी को सम्पत्ति फा कोई भी भाग नही 
दिया जाता । परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ई० के अनुसार अब 
सम्पत्ति बा बब्वास केवल लडको मे ही व होगा बरन्‌ लडकियो, विधवाओ, माँ, मरे 
हुए लड़के के लड़के, लडकी, मरी हुई लडकी की लड़की, मरे हुए लडके वी विधवा, 
में भी वाटी जायगी । इनमे से कोई न होते पर सम्पत्ति का बटवारा कुछ और में 
जो कि द्वितीय श्रेणी मे रकसे गए हैं किया जायया । 


(४) मुस्लिम #ियम---भुसलनानों के यहाँ सम्पत्ति केवल लड़कों मे ही नहीं 
बादी जाती बरद्‌ लडक्यो को भी सम्पत्ति झा कुछ भाग दिया जाता है । 

हानि---उत्तराधिल्वर के इत नियसो के कारण देश की कृषि को एक बहुत 
बड़ी हानि हुई। इल नियमों के कारण देश की भरुप्ति धीरे-धीरे छोट-छोटे टुकटो मे 
बँट गई और आज यह स्थिति है कि देश मे दूर-दूर तथा छोट-छोट फ्लेन पाए जाते 
हैं जिनके 3पर लाभप्रद छेद्दी हो ही वही सकती ) यही कारण है कि हमारे देश में 
प्रति एकड में ससार के सब देशो से कम अस्न उत्वन्त होता है 4 

इसके अतिरिक्त इन नियमोौ के कारण हरएक व्यवित को सम्पत्ति का एक 
छोटा स्षा भाग म्रिलता है । इसलिए पू जी दा मचय नही हो सवता और न ही बड़े 
बड़े उद्योग चलाए जा सकते है'। हु 

लोम--इन नियमो का एक बडा लाभ यह है कि इससे परिवार के सब 
लडको को जीवन के प्रारम्भ मे ही कुछ न कुछ सम्पत्ति मिल जानी है और इससे 
देश के अन्दर एक शब्तिशाली मध्यम वर्ग का निर्माण हो जाता है । इसका एव 
लाभ यह भी है कि इससे सारे समाज में सम्पत्ति का वटवारा समान हो जाता है । 

पर उत्तराधिकार के इस नियमों से जो लाभ हैं वह दोषों की अयेक्षा बहुत 
कम महत्व रखते है । हम यह कह सकते है नि इत वियमो से देश की आथिवः उन्नति 
को बहुत क्षति पूहची है । 


(५) पर्दा प्रथा (2००७३ $५/०॥)---डस देथ में पर्दे का रिवाज मुग़लों 
के काल से आरम्भ हुआ । इस घया के कारण देश को बहुत हानि हुईं । इसके वारण 
इस देश का स्त्री समाज सदा ही घर की चाहर दीवारी के भीतर बन्द रहता है । 
इसके कारण स्त्रियो का स्वास्थ्य खराव रहना है। इसी के कारण स्त्री जाति को 
शिक्षा प्रसत करने का कम अवसर प्राप्त होगा है। इसलिए इन स्त्रियों के जौ 
सब्तान उत्पन्त होती है वह निर्देल तथा कम बुद्धि वाली होती है । इसो के कारण 


दर |] भारतीय अर्चन्ञास्त्र 


स्त्री जाति जिसकी सयया आधे के लगभग है घर के बाहर कोई श्रम नही वर सकती 
और वह श्रम देश के लिए कोई काम नही आता ) 

(६) भारतीय घर्स (द्र॒त/8० एर८ता8१०7)--बुछ लोगों दाग विश्वास है कि 
भारतवर्ष मे धर्म के कारण वहुत ही आधिक हानि हुई है। पर हम इस मत से 
बिल्कुल भी सहमत नही है। भारतीय धर्म, कर्म सिद्धान्त पर भाधारित है | फिर यह 
धर्म मनुप्य को सिवम्मा बसे बना सकता है ? फिर यदि हम इतिहास को देखें तो 
हृमकी पता लगेगा कि भारतवासियो ने जीवन के हर क्षेत्र भ बहुत ही उन्नति की 
थी। वे क्ला-कौशल, गायन-विद्या आदि मे बहुत ही निपुण थे । वे अपने ही देश 
के जहाजों मे बैठ कर दूर-दूर के देशों मे गए और वहा पर अपने बड़े-बड़े राज्य 
स्थापित किए । फिर हम यह बसे कहे कि धर्म भारतवासियों की उन्नति के मार्ग मे 
बाघक है । हाँ भारतीय घर्मं लोगो पर इस बात का जोर देता है कि अपनी इच्छाओं 
का क्षेत्र सीमित रक्खो, अधिक धन एकत्र मत करों। अपना ही नहीं बरव्‌ सारे 
समाज का हित सोचो । जहा तक इन वातो कय सम्बन्ध है ये सब बहुत ही उत्तम 
बातें हैं। इन बातो से देश की आ्िक उन्नति में कोई बाधा नहीं पड सकती, इसके 
विपरीत, इन आदर्शो का कड़ा पालन करने से वर्तमान काल वी बहुत सी समस्याएं 
न जाएँगी । इस कारण हम कह सकते है कि भारतीय धर्म भारतवर्ष की उन्नति 

बाधक नही है, सहायक है १ जफिफ्ा+5 

यदि हम भारतवर्ध के पिछडे हुए होते के कारण तलाश करें तो वह हम 
को भारतीय घर्म मे नही वरन्‌ दूसरी बातों से मिलेगे, जैसे हमारे देश की जलवायु 
इस प्रकार की है कि उसमे बुखार, मलेरिया, प्लेग आदि कई प्रकार के रोग हो 
जाते है | इन रोगो वा जो भी आदमी शिकार होता है वह या तो मर जाता है था 
इतना कमजोर हो जाता है कि वह भविष्य मे कोई काम नहीं कर सकता । इसके 
अतिरिक्त हमारे देश भे समय-समय पर बडे भयकर अकाल पडते रहते हैं जिनमे 
मनुष्यों को भोजन भी प्राप्त नही होता । इस प्रकार की कठिनाइयों कै कारण हो 
भारतवर्ष के लोग मनिराशाबादी हो गए और वे भाग्य पर विश्वास करने लगे । इसके 
अतिरिक्त अग्रजी राज्य की स्थापना से पहले हमारे देश मे ब्रडी लूटमार, चोरी, 
डाके पडते थे । कोई भी मनुष्य अपनी जान 4 माल को सुरक्षित नहीं समझता था। 
ऐसी स्थिति में भारत के लोग किस प्रकार बडे-बडे उद्योग चला सकते थे तथा विस 
प्रकार पूंजी का सचय इस देश में हो सकता था । इन बातों के अतिरिक्त हमारे 
पतन का छुक यारण और भी है शोर वह है छूआाहूत | दस बारण हमारे देश के 
लगभग ३ लोग यह भावना रखते हैं कि दे जीवन मे कभी भी उन्नति नहीं करेंगे। 
इन सब बातों के कारण ही हमारे देश का आथिक विकास रक ग्रया | परन्तु हमारे 
लिए निराश होने का कोई कारण नहीं है क्योकि आधुनिक विज्ञान की उनति से 
पहले योरोष के देश भी कुछ ऐसी ही बातो के कारण उन्नति नहीं कर रहे थे। - 
परन्तु विज्ञात की उन्‍्नति के होते ही उन्होने वडी उन्नति की । 


भारत के आर्थिक जीवन में परिचर्तत ढ्ै 
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प्रइत्त १२-१६ वीं शताब्दी के आरस्म में भारतवर्य की साम्राजिज तथा 
आपषिक स्थिति कैसी थी ? ईस्ट इण्डिया कम्पनो के श्रायिक ढड्ों तथा उस्तरी 
व्यापारिक नोति से उससे वया परिवतंन हुये ? 


१६दी शताब्दी के आरम्भ में हमारा देश सामाजिक तथा आाधिक इंष्टिसे 
बहुत मिछडी हुई अवस्था में था । परन्तु इस देश मे ईस्ट इण्डिया कम्पत्ती का राज्य 
स्थापित होने के पश्चात्‌ देश वी सामाजिक तथा भाथिक स्थिति मे एक बहुत बडा 
परिवर्तेन आया । आधुनिक भारत उसी की देव है ! 

सामाजिक प्रवस्था--१€पी शताब्दी के आरम्भ में भारतवर्थ की सामाजिक 
ब्यवस्था में तीन मुख्य बातें वाई जाती थी--- 

(१) आत्म निभ्मर भाव ($ल६ 5एक्षिलक्षा। शावढ०छ 

(२) जाति प्रथा (0880० $५5६७०) 

(३) सामूहिक परिवार प्रधा (क076 फदगापेए 59४०0 

गाँव के लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे । उनकी आवश्यकतायें बहुत कम 
थो ) गाँव से किसादो के सिवाय बढई, कुम्हार, घोदी, छुहार, सुनार, आदि भी रहते 
थे। इन सब लोगों मे आपस के चहुत कुछ अच्छे सम्बन्ध थे। वे एक दूसरे का 
कार्य बिना कुछ लिये दिये करते थे | हाँ, हर वर्ष या छ माह पीछे उन्हे कुछ 
अन्त तथा और दूसरी वस्तुर्ये फ्सलाने के रूप मे मिल जाती थी । इनसे आपस मे 
कोई झगड़ा नही होता था और यदि होता था तो उप्तका निषदारा गाँव में ही 
कर दिया जाता था । ये लोग प्राय सामूहिक परिवार में रहते थे जिसमे वाप-दादा 
से लेकर बेडे पोतो तक एक साथ रहते थे। बे सब लोग बहुत से धर्मो के मानने 
वाले थे उनमे कोई विशेष थामिक विरोध नही था। इस प्रकार गाव के लोग सुख के 

* साथ अपना जीवन बिताते थे । इनकी आवश्यकतायें कम होती थी और जितनी थी 

उतके घूरा करने के लिये गाव से साधन पाये जाते थे इस प्रकार उनका आस-पास 
के झहरो या गादों से कोई सम्बन्ध न था। इस प्रकार लोगो का जीवन सीधा छादा 
और शान्त था 


घ्छ्वुँ भआरतोय पर्बश्चास्त्र 


झ्ाविक व्यवस्था-- उस समय को आधिक व्यवस्था आजकन से प्राय 
भिन्‍न ही थी। जैसा ऊपर कहा गया है गाँव प्राय आम निर्भर थे ॥ हरएक याद मे 
अन, पू जी तथा योग्यता आदि गाव के लोगो से ही प्राप्त हो जानी थी। याव वे 
लोग तीन भागो में बढ हुये थे-- 

(१) जिसान, (२) याँव के अफसर, (३) गाँव के कारीगर और श्रमिक । 
किसान कोग या तो काशकार थे या के स्त्रय॒ श्रूमि के स्थामी ये । दोतों ही प्रकार के 
लोग झूली खेती करते थे ॥ क्सिन लोग झपनी तथा अपने परिवार को सहायता 
से खेती किया करने थे । कभी-कभी वे मजद्रो को मजदरी पर भी बुला लेत थे। 
उनके पास अपनी स्वय की पू जी होती थी । यदि कुछ अधिक पू जी की बावस्यक्ता 
होती थी तो वे गाव के जमीदार या गाव वे मटाजन से ऋण के रूप म ले सेते ये । 
गाव मे जो चीजें उत्पन होती थी वे गाव मु ही बच दी जाती थी । 

गाव के अफ्सरो में णाव का पटेल (जो रैयतवारी यादों में पाया जावा 
था), गाव का पारी या गाव का चौकीदार होता था ) प्रटवारी खेती सम्बन्धी 
कार्य करता था और चौकीदार रक्षा को कार्य वरता था। गाव के अन्दर पंचायतें 
दनी हुई रहती थी ॥ ये पचायतें गाव के खव झगडो का निपटारा बरती थी तथा 
गाव की शिक्षा तथा सफाई का प्रवन्ध करती थी । इस क्षारण गाव के लोगों को 
आपकल की तरह क्चहूरी में नहीं जाना पडता था 

गाव के दस्तकायरों में वउई, लुहार, कुम्हारं, नाई, मोची, घोदी, सुनार, तेवी 
आदि सम्मिलित थे । बड़े बडे यावों मे हुलाहे भी होते थे। वे सब लोग कोई 
मणदूरी नही लेते थे वरत्‌ उनक्तो साल भर या छ महोत्रे णीझेे अपन यजमानों ने 
पसलाने के रूप में कुछ ने कुछ मिल जाता था । इयो से उनका जीवन चलता था। 
दस्तकार लोग काम सीखने के लिये कही बाहर नहीं जात थे, बरन्‌ अपने घर में 
अपने हर माता पिता से काम सीख लेते ये । काम घन्बे छोड-छोटे होने के कारण 
श्रम विभाजन (0079790०7 ए १.30007) क्य कोई स्थान न था ) आने जाने के 
मार्यों की कमी होने के कारण बाहर की प्रतियोगिता (८०एछ०थधा709) का कोई 
जय नही था । 

गाव के अतिरिक्त कुछ छाटे-छोटे शहर भी पाये जाने थे। गहर गा तो 
राजाओं वी राजधानी होते थे या तीर्थ स्थान होत थ। बुछ व्यापारिक दृष्टिसे 
नौ महत्वपूर्ण हो गय थे ॥ इस प्रक्तार झहर उद्योय धन्यो के कारण महजपूर्ण नहीं 
थे, पर इन गहरी मे बटुद सी चीजो के क्यरखाने पाए जाने थे जँसे बनारस में ताजे 
पीठल के वतन बनते थे । ये वर्तन गंगा जी के पवित्र जब भरने के लिये बनाये 
ज्ञाते ये । वे शहर जो राजधानी थे उनमे क्मछाव तथा जरी का काम खूब होता 
था| इनमें लक्डी तथा पत्वर के ज्घर खुदाई का वाम भी होता था। ये सब 
चोजें हाथ से वनती थी, पर होतो थी वहुत सुन्दर । टके की मलमल उसका एक 
उदाहरण है | बाब्मीर मे बहुन अच्छी प्रकार के झात दुझाले बनते थे। इन दोनों 








न 
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चीजो के तिये भारतवर्ष ससार मे प्रसिद्ध हो गया था । दत्तकार लोग महाजनों से 
सामान लेकर उनके लिये सामाठ बनाते थे और उन्ही को देंच देते थे इस प्रकार 
शहर अपनी दस्तवारी के लिये प्रसिद्ध थे । उस समय में व्यापार कम होने के 
कारण व्यापारिक नगर बहुत कम थे । व्यापारिक नगर अधिकतर नदियों के तट पर 
बसे ये क्योकि उस समय का व्यापार नावो द्वारा होता था | 

गाँवों ब शहरो के जीवन में काफ़ी भिन्‍नतता थी | शहरो में गाँवों की अपेक्षा 
अधिक जनसंख्या थी | शहर के लोग वाहर से माए हुये अनाज तथा दूसरी चीजों 
पर निर्भर रहते ये । वहाँ पर लाग बहुत प्रक्ार के कारोबार करने थे । दस्तकारियो 
वी व्यवस्था भी गाँवों म कुछ अच्छी थी । बाजार गाँवों की अपक्षा बड़े होने थे। 
गाँवों की अपेक्षा यहाँ द्रव्य का अधिक उपयोग किया जाता या। हुड़ी आदिसे भी 
काम लिया जाता था । 

उस समय में आवागमन के साधनो का तो मानो लोप ही था।न तो 
आजकल के समान रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज आदि ही थे और न सडके ही थी । 
सडके कच्ची थी जो वर्षा ऋतु म घ्राय बन्द हो जाती थी । आन जाते के साधन 
केवल वैलगाडी, गषे, ऊँट ही थे । ये सव साधन बहुत धीमे तथा उनसे यात्रा करने 
मे जान व माल का भय सदा बना रहता था | आवागमन के साधनों की कमो के 
कारण देश के एक भाग का देश दूसरे भाग से कोई सम्बन्ध ने था। हा कुछ 
बनजारे तथा अंताज के व्यापारी इधर उधर व्यापार करते थे। इन्ही के द्वारा एक 
स्थान की आवश्यक्तता से अधिक वस्तुए दूसरे स्थान पर जाती थी ऐसी अवस्था 
में यदि व्यापार उनत न हो तया एक स्थान तथा दूसरे स्थान के भावों में पृथ्वी 
आशाश का अन्तर हो तो कोई आश्चर्य नहीं । १८३३ ई० के भयकर अकाव मे 

गेहू का भाव आगरे में १३६ सेर थर। पर उसी समय खान देश मे गेहू ३९ सेर 

बिक रहा था । अकाल के समय एक और हानि भो होती थी) अकाल के समय 
एक स्थान को दूपरे स्थान से कोई सहायता नहीं मिल सकती थी । 

उस समय द्रव्य का सचालन बहुत कम था । शहरो मे द्रव्य से कुछ काम 
लिया जादा था पर गाँव के प्राय सभी सौद वस्तु परिवर्तन से तय होते थे। 
मजहूरो की मजदूरी भी बस्तुओ के रूप में ही दो जाती थी। आजकल के ममान 
वेतन व लगाने प्रतियोगिता द्वारा निश्चित नहो होते थे बरन्‌ ये रीति-रिवांज तथा 
मनुष्य के जीवन स्तर द्वारा निश्चित होते ये 

ईस्ट इष्डिया क्‍म्पदों द्वारा की हुई बदल--जवब ईल्ट इण्डिया कम्पनी 
भारतवर्ष मे आई तद देश की यह स्थिति थी । बहुत समय तक तो ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी देशी अथवा विदेशी झव्तियों से सड॒ती रही पर जब जस्त मे उससे उस 
सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली सर्व उसने अपने शासन को व्यवस्थित रुप से 
चलाने के लिये वहुत से नये-मये परिवर्तन जो इद्धुलेड तथा दूसरे देशों मे हो रहे ये 
इस देश में भी क्ये। 


ध्द |] भारतीय अंशास्त्र 


(६) भ्रावागसन के सांघनों की उन्तति--सबसे पहली चीज जो बताने योग्य 
है वह है आवागमन के साथनों की उन्नति करता । इस देश में १८५० ईं० के पश्चात्‌ 
रले आरम्भ हुई । रेलो के बनाने से इस देश के एक स्थान का सम्बन्ध दूसरे स्थान 
से होने लगा। इससे व्यापार की उन्नति हुई। देश के जो खेत पहले केवल गाँव के 
लिये ही अन्न उत्न्न करने लगे थे वे अब दूर-दूर के शहरो तथा देशों के लिये भी 
उत्पन्न करने लगे । इसके विपरीत दूर-दूर के देशो का पवका माल यहाँ पर आने 
लगा । इस पवके माल के आने से हमारे देश के उद्योग-घन्चे धीरे-धीरे नष्ट होने 
लगे और वह लोग जो पहले धन्धो में लग्रे हुये ये वे भी खेती करने की ओर 
भुक्ने लगे। इस प्रकार थोडे ही समय में हमारा देश कच्चे माल का निर्यातकर्ता 
तथा पक्के माल का आयात्तकर्त्ता हो गया । पर रेलो के बनने से इस देश को यह्‌ 
लाभ भी हुआ कि एक स्थान की सभ्यता दूसरे स्थान पर फैलने लगी ॥ अकाल के 
समय अकाल पीडित क्षेत्रो की सहायता करना बहुत ही सरल हो गया । 

(२) श्रौद्योगीकरएणा-ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस देश में बडी-बडी 
कम्पतियाँ खोली जिनसे कि इस देश मे लोहे, कपडे, ज़ूट, दियासलाई आदि के उद्योग 
धन्धों को उन्नति हुई! यदि अज्भरेज लोग यहाँ अपनी पूणी लगाकर कारबाते न 
खोलते तो शायद हमारे देश मे बडे-बडे उद्योग-धन्घे उन्नत होने मे बहुत समय लग 
जाता । 

(३) छिकाई का प्रबनध--खेती की उलति के लिय्रे देश मे करोडो रपये 
लगाकर बडी-बडी नहूरे बताई गई । यद्यपि ऐसा बरने में अद्धरेजों का अपना 
स्वार्थ था क्योकि वे अपनी मिलो चे लिये कच्चा माल चाहते थे तो भी हम कह 
सकते है कि इन नहरो से इस देय को भी बहुत लाभ हुआ। नहरें बनने से अकोल 
का डर कम हो गया । देश से पहले से अधिक अन्न तथा दूसरा सामान उत्पल्त 
होने लगा । 

(४) साख सस्थाओ्रों की उन्‍्तति-देश में बेके तथा बीमा कम्पनियाँ भी 
खुली । इसके अतिरिक्त ईस्ट इण्डिय/ कम्पनी ने १८३३ ई० मे सारे देश के लिये 
एक सी मुद्रा प्रणाली स्थापित की । इससे देश के व्यापार तथा कृषि की बहुत उन्नति 


१ 
इस प्रकार हम देखते है कि यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने स्वार्थ के 
हेतु दया व्यापार व उद्योग-धत्यों की उन्नति करने के लिये इस देश में कुछ सुधार 
किये पर हमको यह बात माननी पडेगी कि इन सुधारो से देश को बहुत लाभ हुआ। 
यदि ये सुधार न किये जाते तो देश आधिकः दृष्टि से कभी “उन्तति नकरता। 
परन्तु यह बात अवश्य कहनी पड़ेगी कि यदि अज्जरेज इस देश से प्रम करके इन सब 
सुधारो को ठीक इज्ध से करते तो देश और भी अधिक उन्नति कर जाता । 


जज कललका- 
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प्रशक्ष ११--१८५७ ई० के पत्चात भारतदर्ष के घंसार के बाजरों मे आने का 
उद्की कृषि पर बगध प्रभाव पड़ा ? ये प्रभाव क्सि प्रकार हातिकारक सिद्ध हुए ? 
उत्तर--१८५७ ई७ से पहले भारतवर्ष मे ऐसे गाँव थे जो आत्म-निर्भर थे 
और जितका दूसरे स्थानों से कोई सम्बन्ध नहीं था। भारतीय औद्योगिक कमीमन 
ने उस समय के गावो की स्थिति क( वर्णन इस प्रकार किया है, “पुराते समय्र मे 
प्रस्येक गाव अपने लिए जम्न ही उसपसय नही करता था वर वह अपने साधनों हारा 
अथवा समीप के स्थानों से अपनी थोर्डी मी सीधी सादी आवश्यकताओ को पूरा कर 
लेता था; गाँव के कपड़े तथा उसके लिए कच्चा माल, उसकी शक्कर, उसके रंग, 
उसके खाने तथा जलाने का तेल, उसके घरेलू बर्तत और उसके खेती करने के औजार 
सभी या तो स्वय कृषक बनाता या या गाव के दस्तकार जो गाँव में समाज के घटक 
होते थे और जिनको पैदावार का एक भाग मिलता था उन औजारदो को बनाते थे । 
उस समय क्सिन लोग या तो काश्वकार होने थे या वे स्वय भूमि के स्वामी हांते 
थे । दोनो ही प्रकार के हृएक खुली खेती दरते थे ! क्सित लोग अपनी तथा अपने 
परिवार की सहृत्यता से खेती करते थे। कशी-क्भी वे आवश्यकता पड़ने पर कुछ 
श्रमिकों को भी नोकर रख लेते थे । उनके पाप्त अपनी स्वय की पू जी होती थी । 
यदि कुछ अधिक पू जी की आवश्यकता होती थी तो वे गाव के महाजन अथवा 
जमीदार से ऋण ले लेते पे । अन्न केवल गाव की आवश्यकता के लिए ही उत्पत्न 
किया जाता था वह बाहर नहीं भेजा जाता था । इस प्रकार उस समय खेती सीधे 
सादे ढंग से की जाती थी ।” 
पर १८५७ ई० के पश्चात्‌ इस देश में रेने बरतनी आरम्भ हो गई । इसके 
अतिरिकत १६६६ मे स्वेज नहर के मार्ग का पता लग गया । इन दोनो कारणों से 
भारतवर्ष में यूरोप के देशो बर सस्ता माल आते लगा, रेलो के द्वारा उस सामान के 
भीतरी भागों मे बँदने मे बहुत आसानी हो गईं। इत सबका फल यह हुआ कि धीरे- 
धीरे यहाँ की हाथ से बताई जाने वाली चीजो की उत्पत्ति प्राय बन्द हो गई भौर 
जो लोग इन चीजों को बचाते थे वे भी खेती की ओर ही भुकते लगे ॥ इसलिए 
'भू्ि, पर, गहहे, व्यारी, प्यण्सटठप। फिपसेलीएस ये सगेक ५ "एव सेश इस पपरण से पा 
दूसरे उत्तराधियार के नियमो के कारण से इस देझ्न की भूमि के छोटे-छोट दुकड़े हो 
सए और सेती वरना एक घाटे का पेशा हो गया | इसका एक दूसरा भी परिणाम 
हुआ । भारतवर्ष मे बाहर से सस्तः मशीत का बना हुआ माल आने के कारण यहा 
पर उद्योग-धन्धी की उन्नति न हो सकी और देश कच्चे माल का दाहर भेजने धाला 


तथा पक्के माल का मेंगाने वाला वन यया । इस प्रकार हमारा देश कृषि प्रधान देश 
चने गया । 


इुय ] भारतीय अर्थशास्त्र 


ससार के बाजारों मे घुसने के कारण ग्राव के वे लोग जो केवल गाव के 
लिए ही फसले उगते थे सारे ससार के लिए उगाने लगे । इसके अच्छे और बुरे 
दौनो प्रकार के परिणाम निकले। इसका अच्छा परिणाम तो यह था कि इसके 
कारण हमारे देश के किसान अधिक धन कमाने की चिन्ता मे अधिक अस्न व दूसरी 
चीजें गाव की आवश्यकता से भी अधिक उगाने लगे। दूसरे वे अन्न उगाने की 


अपेक्षा कपास, जूट, गन्ना आदि फसलें उग्ाने लगे जिससे कि वे अधिक धन 
कमा सके । 


अन्तर्राष्ट्रीय वाजारो मे घुसने का साधारणतया अच्छा ही प्रभाव होना 
चाहिए था । पर भारतवर्ष मे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ यूरोप के देशो से विपरीत 
परिस्थिति थी । जब यूरोप के देशो ने व्यापार मै उन्नति की तो उन्होने छोटे-छोटे 
सेतो को बडे-वडे खेतो मे बदल दिया और उन छेतो पर आधुनिक छड् की भशीनी 
से खेती की जिसके कारण उन देशो को किसी प्रवार की हानि न हुई । उल्टे इनको 
बडे पैमाने की खेती (8726 ४८७४४ #4770797/) बरने वा अवसर मिल गया । पर 
हमारे देश में ऐसा नही हुआ । हमारा देश जब संसार के थाजारों में घुसा ती यहा 
से छोटे-छोटे उद्योग धधे प्रय नष्द हो गए और जो ज्लोग इनमे लगे हुए थे वे खेती 
पर निर्भर रहने लगे । इसी प्रकार यहाँ पर बडे-बडे खेतो की अपेक्ष। छोटे-छोटे खेत 
हो गएं। इन खेतो पर यूरोप के देशो के समान आधुनिक यन्त्रो का प्रयोग नहीं 
क्या गया वरव्‌ पुराते यन्‍्त्रों से ही खेती होती रही । यही कारण है कि ससार के 
दूसरे देशो के समान हमारे देझ मे उत्पत्ति व्यय (८0४ ० ए्ा०१ए००7) घदने 
की अपेक्षा उत्दा बढ गया। क्सिानों को इससे बहुत हानि हुई | पर दूसरा कोई 
धन्धा न होने के कारण वे खेती ही करते रहे और हानि उठाते रहे । पर कय तक 
हानि उठाते । धीरे-धीरे उनको ऋण लेना पडा । इससे उनकी भूमि भी उनके हाथ 
से जाने लगी | यह भूमि उन लोगो के हाथ में चली गई जो स्व्रय खेती नहीं करते 
थे । इस कारण उन लोगो को खेती की उल्नति करने की कोई परवाह न थी, 
वै केवल लगान वसूल करने की ही चिन्ता रखते घे । इस प्रकार हमारे देश मे बहुत 
सारे मध्य-जन (?४॥०0]6 गा) हो गए थो कि तटस्थ जमीदार (405९९ 
]800!0०४]) थे । इन जमीदारो ने कभी भी खेती को उन्नति नही की पर वे तरह 
तरह से किसानों का झोषण करते रहे । वे उनसे खूब लगान लेते थे । समय-समय 
पर नजराना व धेंद भी लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनसे बेगार भी लेते थे । 
ब्यूस पपफए पपते, नेफए, के. लिम्शत, ग्यण, दी, ल्फ्फि, सहेए ओर, वजहों, स्यम्गीषित्त-न्फण, 
आधिक दृष्टि से कभी भी ऊपर उठने का अवसर प्राप्त न हुआ। इस प्रकार 77 
कह सकते है कि भारतवर्ष के ससार के बाजार में घुसने का परिणाम अच्छे की 
अपेक्षा बुरा हुआ । 


७० । भारतीय अंशास्त्र 


उत्पादन ब्रमश ५४० पौंड तथा ३१२ पौड है | इसी प्रकार हमारी गम्ते वी उपज 
क्यूबा वा एक तिहाई, जावा का छठा तथा हवाई द्वीपों का सातवाँ भाग है। इसी 
कारण कांग्रेस के ६२ वें अधिवेशन को 87४ समिति ने कहा है कि भारत मे 
गल्‍ले का उत्पादन ससार मे प्राय सबसे कम है! 

खेती की पिछड़ी दबाए के ऋष्रएए- खेर दो (छड़ी हुई दशा के निम्नलिखित 
क्परण है-- 

(१) वर्षा की फमी-- दृधि वर्षा के ऊपर निर्भर है । यदि वर्षा ही जाए तो 
खूब अन्न व दूसरी फ्सलें उत्पन्न हो जाती हैं पर यदि वर्षा न हो तो सब जगह 
हाहाकार मच जाता है । भारतवर्ष के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा की कमी कभी 
प्रतीत नही होती जैसे बड्धाल व बिहार, पर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा का 
होता निश्चित नही है, जैसे उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान आदि । यही कारण है कि 
इन 'भागों में समय-समय पर अकाल पडा करते है) 

[२) खेती करने का पुराना ढज्झ--इस मशीन एक वेज्ञानिक्‌ युग में भारतवर्ष 
में आज भी लकडी के हल तथा वेलोी से खेती की जाती है । यह हल केवल भूमि 
खुरच ही सकता है उसको खोद नही सकता । इस कारण पौधो की जड़े भूमि से पूरी 
तरह खूराक सही खीच सकती और पौधे बहुत ही दुबंल रह जाते है । 

(३) खाद की कमी-- इस देश मे खेतों मे ठीक प्रकार से खाद भी नही डाली 
जाती । यहा पर अधिकेतर गोबर की खाद काम मे आती है । यद्यपि इस देश के लिये 
यह बहुत ही उपयुक्त है तो भी यह ठीक श्रकार से न बनाए जाने के कारण खेती को 
अधिक लाभ नही पहुँचा सकती । बहुत सी खाद उपलो के रूप मे जला दी जाती है 
भोबर के जलाने का अनुमाव २४७० मिलियन टन से लेकर ५५० सिलियन टन तक 
किया गया है। इसके अतिरिवत हड्डी तथा मछली आदि की खाद यहा पर काम मे 
नहीं लाई जाती । 

(४) उत्तम बीज का न होना--इस देश के किसान बीज वी और भी कोई 
विशेष ध्यान नही देते । वे अच्छा बुरा सभी प्रकार का बीज वो देते हैं। यह बीज 
किसान लोग अधिकतर गाव के बनिये से मोल लेते है । बीज अच्छा न होने के कारण 
फसल भी अच्छी नही होती । 

(५) इुर्बल पशु--इस देश की कृषि का मुख्य सहारा बँल है ।पर बैल चारे 
की कमी के करण बहुत ही दुबल होता है । यह बहुत सी बीमारियों का 
शिकार रहता है । इस कारण वह नए-सए शस्तरो को जो एव भारी होते हैं चलएन मे 
असमर्थ है । 

_>(६) तदस्थ जमोंदारी--इस देश की ७० प्रतिशत जोती हुई भूमि पर 
जमीदारी प्रथा पाई जाती है। बाकी भाग जहा पर रैयतवारी या और दूसरी प्रधाये 
पाईं जाती है बहा पर किसान की वही स्थिति है जैसी जमीदारी प्रदेशों मे है । इस 
देश के जमीदार लगात वसूल करने की घुन मे रहते है, वे खेती की और बिल्कुल 
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ध्यात नही देते । दे किसानों से खूब लगान वघुल करते है, उनसे नजरातदा वे वेगार 
का काम सेते हैं तथा उनको कई प्रकार से कष्ड पहुचाते है ( सुधारों से पहले तो 
वे जब उनको चाहते थे भूमि से निकाल बाहर कर देते थे । इत सबके कारण 
किसान को भूमि मे कोई विशेय रुचि नहीं रहती ) वह भूमि से बिना कुछ लगाये 
उससे अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रदत्त करता है । इसी कारण घोरे-धीरे भूमि 
की उपजाऊ शक्ति प्राय नष्ट होती चली गई 


(७) बिक्री के दोष---इस देश वे किसान अपनी फसल को बेचकर उतना 
दाम प्राप्त नही कर सकते जितना कि उतको करना चाहिए ग्रेह की विक्नी की 
रिपोर्ट मे बताया गया है वि किसान को उस घन का जो कि उपभोक्ता देता हैं 
केबल ६० प्रतिशत मिसता है। इसी प्रकार चावल, कपास आदि को बेचकर भी 
उसको बहुत ही क्र धन मिचता है । ऐसा इसलिये है कि यहाँ प्रर आने-जाने के 
भार्ग खराव है, नियस्त्रित बण्जार नही है वाट भी ठीक नहीं हैं ॥ मण्डी का आढइती 
जिसास की दर मे से बहुर सामान कई प्रकार के बहातो से निकाल जेताहै। 
यहाँ पर फमल के रखने के लिय गोदाम भी नही हैं। इमलिय बहुत मी फसल को 
चूहे तथा दूसरे प्रकार के जीव जन्तु खा जाते हैं। इन सब बावों के होत हुए कोई 
अचम्भा नहीं है कि किसान को अपनी फसल को वेचकऋर बहुत कम धन प्राप्त होता 
है । यह तो रही भण्डी मे बेचते की वात परल्तु यदि किसान याँव के बनिये की 
अपनी पसल बेचता है, सौर वह अधिकतर ऐसा ही करता है, तो उसको बहुत ही 
कम धन प्राप्त होता है । त्िक्री के दोषो के कारण किसान की आदिक स्थिति सुघरन 
नही पाती । 


(४) गाँद को सहाशन-- याव को महाजन भी खेती की उन्नति में बहुत 
ब्राधक है । वह किसान को ऊची दर पर ऋण देता हैं और उसके बदले किसान 
से पस्ते मूल्य पर फसल खरीद लेना है । फसल का एक बडा भाग तो ब्याज तथा 
मूलधत के चुकाने भे ही चला जाता है, जो शेप बचता हैं वह किसान की वर्ष भर 
की आवश्यव॒ता को पूरा परने के लिये पर्याप्त नही होता | इस कारण उसको 
महाजन से दूसरे वर्ष भी ऋण लेना पडता है। दूसरे वर्ष फिर वही होता है। इस 
अवार क्सान के सिर से कभी भी ऋण का भार नहीं उत्तरता ( ऋण वी अवधि 
समाप्त होने पर किसान की भ्रूमि महाजन के हाथ मे चली जाती है। इस प्रकार 
हआारे देश को भूमि महाजन के हाथ मे चली जातो यई। ऋषणग्रस्त होने के कारण 
विसान के पास खेत्ती की उन्नति करने के लिये घन नही रहता । 


६/(६) लगाव नोति--श्री० जार० सी० दत्त जैसे लोगो का कहना है कि 
हमारे देश में लगाते निरन्तर बटता जा रहा है तथा वह बडी कडाई के वसूल किया 
जाता है जिसके कारण क्सिान को याँव के महाजन , से ऋण लेवा पड़ता है तथा 
उसको अपनो फसत उस ससय बेचनी पड़त़ो है जबकि वस्लुओ का सूल्य बहुत सोच? 
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होता है। इसके कारण किसान ऋणग्रस्त रहता है और वह खेती मे उन्नति नहीं 
कर सकता ! 

(१०) कोड़ों द्वार। हानि--ऐसा अनुमान किया जाता कि कौडी के कारण 
हमारे देश वी १० से २० प्रतिशत तक फसल खराव हो जाती है । परन्तु अभी तक 
३४० मिलियन एक्ड मे से $ मिलियन एक्ड को ही कीडो से व्ाने का प्रयत्न 
किया गया है । 

इन दोषों को सुधारने का ढंग 

(१) सिंचाई को प्रबन्ध करना--वर्षा की कमी को सिंचाई से पूरा क्या जा 
सकता है। परन्तु अभी तक भारतवर्ष मे कुल जोते गये क्षेत्र के केवल १८ प्रतिशत 
पर सिंचाई का प्रवन्ध हैं । इस देश मे सरकार ने वहुत सी नहरें, कुए तथा तालाब 
बनाकर सिंचाई का प्रवन्ध किया है पर अब भी देश के बहुत से भाग ऐसे है जहा 
सिंचाई वी बडी कमी है। ऐसे स्थानी पर सिचाई का प्रवन्ध भी करना चाहिये । 
सरकार बहु-उद्देश्य योजनायें बवाकर इस कमी को पूरा करने का प्रयत्त कर रही 
है | इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ट्यूबवैल भी लगवा रही है । इस प्रवार 
प्रथम योजना काल म १६ ३ मिलियन एक्ड पर सिंचाई का प्रबन्ध किया गया। 
इसमें से १० मिलियन एकड पर छोटी सिंचाई की योजनाओं मे सिंचाई हुई 
और शीप बडी योजनाओ से । प्रथम योजना काल में ५००० ट्यूबबेल भी लगाये 
गये । आशा है कि इन सब योजनाओ के पूरा होने पर देश में खेती के लिये पानी 
की इतनी कमी नही रहेगी । 

(२) भये यन्त्रों से खेतो करता--हझषि की उन्नति तभी हो सकती है जबकि 
नये-नये यन्‍्त्रो से खेती की जाय । जहाँ पर इन यन्त्रो का प्रयोग किया गया है वहाँ 
बहुत अच्छा परिणाम निकला है । परन्तु एक बाव अवश्य ध्यान रखनी चाहिये 
कि नये रज्ड के यनन्‍्त्रो को हम तभी काम मे ला सकते है जबकि हम बैलो की स्थिति 
को सुधारे । बिना ऐसा किये दुबंल बैल इन यस्त्रो को न खीच सर्वेगे और इन यत्त्रो 
पर खर्श किया हुआ धन बेकार हो जायेगा । १६२८ के कृषि कमीशन के मतानुसार 
आजकल हमको नये यन्त्रो का प्रयोग करने की अपेक्षा पुराने यन्‍्त्रों को सुधारता 
चाहिये । हमारे देश मे आजकल ट्रैक्टरो का प्रचार बढता जा रहा है और देश मे 
लगभग २०,००० ट्रैक्टर काम मे लाये जा रहे हैं । 

भारत मे कृषि के आधुनिकरण का समर्थन करते हुए श्री पारितोषरे ने 
स्टेट्समेन के खाद्य तथा कृषि सपलिमेट मे कहा है कि इड्धलेड अमेरिका आदि 
देशो के तजबें के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि का पन्त्रीकरण करने 
से न केवल लागत खर्च घटता है वरत्र्‌ उपज में भी काफी वृद्धि होती है। उन्होने 
बताया है कि भारत में आधुनिक भशीनों के आथिक मूल्य को अधिकाधिव महसूस 
किया जा रहा है । उन्होने कहा कि बहुत से आदमी यह्‌ कहते है कि मशीनों 
से खेती करने से पशुओ को खेती से हठाना पडेग परन्तु ऐसा सोचना उचित नहीं 
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है क्योकि आजकल पशु इतना गल्‍ला खा जाते है जो १० करोड़ लोगो की पर्बाप्त 
होता । कुछ लोगो का कहना है कि भारत में पहले ही सस्ता श्रम पर्याण्त माना में 
है जिसके कारण मशीनों मे खेती करना लाभप्रद न होगा। इसके अतिखिस 
मज्ीसों के भगाने से बेरोजगारी और भी वढ जायगी । परन्तु उन्होंने बताया है कि 
इस बात का भी कोई भय नही है क्योकि श्षम को पशु पालन, दुग्ध उद्योग, खाद 
के वनाने व वितरण करने, कतारो के बीच की सेती, डौल के बनावे स्थानीय सिंचाई 
की उन्नति, खेतो वी सडको के बनाने तथा उनको ठीकू रखने आदि कार्यो में लगाया 
जा सकता है | आगे उन्होने कहा है कि बहुत से आदमी कभी-कभी यह कहते हैं 
कि सशीनों का लगाना छोटे-छोटे खेतो पर लाभभ्रद वही है । परन्तु उन्होंने कहा 
है कि उत्तरी आयरलेड के तजबें के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छोट 
खेतो पर भी मशीनें लगाई जा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले 
दस वर्षों मे अल्सटर टूबटर १ ७५% वंढ गये है और उनमे से ४००५० एकड 
तथा उनसे नीचे के खेतों पर लगाये गये हैं । इनके लगे से उत्तत्ति, न केवल मुल्य 
में बढ़ी है वरच्‌ मात्रा मे भी बढ़ी है । अन्त मे उन्होंने कहा है कि हर अकार की 
बाधा होते हुये भी भारत के क्सिन यह महसूस करते जा रहे है कि उपज को बढ़ाने 
के लिये खेतो पर मशीनों का लगाना बहुत आवश्यक है। भारत मे कृषि आत्म- 
निरता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि सेतो पर मजझ्ीघ लगाई जाये । 


(३) खाद का प्रबत्ध करमा--यह आवश्यक है कि खाद को न जलाया 
जाय । परन्तु यह दाम तभी हो सकता है जबकि बन विभाग थावों को सस्ती लकडी 
दें। यह भी आवश्यक है कि खाद उत्तम रीति से तैयार की जाय । खाद की मोजर 
मूत्र तथा कूडा क रकट मिलाकर बनाना चाहिये। ऐसो खाद से चीन तथा जापान 
आदि देशो को बहुत लाभ पहुचा है। इसके सिदाय किसानों को हड्डी, खली तथा 
हरी खाद भी काम से ज्ञानी चाहिये ! खाद के बिना अधिक अन की उपज नहीं हो 
सकती । भारत में खाद का महत्व भव खूब मबुभव किया जा रहा है। इस कारण 
यहा सब प्रकार की खाद वडाने का प्रयत्व किया जा रहा है । इसमे रासायनिक खाद, 
कम्पोस्ट गोबर की खाद आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 


(४) भ्रच्छे दीजों का प्रबन्ध करता--अच्छा बीज अच्छी सफल के लिये 
बहुत आवश्यक है । इससे करीद १०-३४ अतिशत अधिक जन्‍न उपजता है । अच्छे 
बीज का प्रवन्ध या तो कृषि विभागों कौ करना चाहिये या सरकारी समितियों द्वारा 
इसका प्रवन्ध कराना चाहिये । प्रवन्ध इस प्रकार का होना चाहिये कि प्राय सभी 
किसानो को उत्तम वीज मिल जायें । 


भारत में हाल ही तक दीजों के वढाने व वितरण का कोई उचित प्रबन्ध 
न था। इस कारण द्वितोय योजना काल के लिये प्रत्येक सामूहिक योजना ब्याक 
के लिये एक वीज-एह की स्थयना की सिफारिश की गई है । 
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इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये एक माडल स्कीम तैयार वी गई 
है। इसके अन्तर्गत 9३२८ वीज-सेत स्थापित किये जायेगे । प्रत्येक बीज-खेती २७ 
एकड वी आवश्यकता पूरी करेगा । ऐसा अनुमान है कि दूसरी योजना के चौथ 
वर्ष भे २९४५ सिलियन एकड भूमि को शुद्ध बीज मिल सकेगा ) इसके अतिरिक्त 
विकास ब्लाको में पाच बीज योदाम स्थापित किये जायेंगे जिनकी शक्ति २६४०० 
मन होगी ! वीज-खेतो तथा गोदामो १र खर्च का अनुमान १३०६ ८० लाख रुपये हैं 
जिसमे से ११५० ५० लाख रु० केद्ध खर्च करेगा तथा १५६३० लाख राज्य । 
राज्यों को दिये गये धन बा ५२ प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में होगा त्या 
शप ४८ प्रतिशत ऋण के रप मे । ऋण की आदायगी १५ वध तक की जे। सकेगी । 
१६५ ६-५७ तथा १९५७-४८ के लिये राज्य को सहायता निम्नलिखित ढद्भ मत 
दी गई-- 

(लाख रुपयो मे) 


बर्ष ऋण सहायक अनुदान कुल 
१6५६-५७ ६३७० प्र्षर 49६६२ 
१६५७-५८ २३४ ८४ १६५६३ ४३० ४३ 


१९५६-५७ के १४६ ६२ लाख रुपयो में से १२५६० लाख रस्पयो की 
मजूरी दी जा छुकी हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश मे उन्नत बीजो की ओर खूब ध्यान 
दिया जा रहा है । 

(५) पशुझों को उन्नति करमा--देश के पश्ु तभी उन्नत हो सकते हैँ जबकि 
उनको पयाँस्त मात्रा मे चारा मिले तया अच्छे बैल उत्पस्न करने के लिये अच्छे साडो 
का प्रबन्ध हो । वैलों की वीमारी की चिकित्सा करने के लिये पशुओ के हस्पताल 
खोले जायें । बिना पशुओं के उन्नत विये हम उत्तम और नय दल के यत्त्रों का 
प्रयोग भी नही कर सकते । 

(६) जमीदारी प्रथा को समसप्त करता--बिना जमीदारी प्रथा को समाप्त 
क्यि देश के क्सिन कुछ भी उन्नति नहीं कर सकते। यह हुँ का विषय है कि 
हमारे देश में प्राय सभी राज्यों मे यह प्रथा तोडी जा रही है । ऐसा होने पर आशा 
हैं कि देश के किसान भुभि के स्वामी होने के पश्चात्‌ किसान भूमि मे ख़ुब परिश्रम 
करके आवक से ऑंधक अन्न उपजाते का अग्त्त करेगा और सशुस के उपज कम जम 
होने देने का प्रयत्न करेगा । 

(७) बहु-उद्देशय सहकारी समितियों को स्थापित करना--यदि देश में 
वहुच्उद्देश्य समितिय्य स्थावित हो जायें तो उन क्सिनो को बहुत से लाम होग। 
किसान महाजन के फ्दे मे से मिकल सकेगा और समितियों द्वारा उपज को बेचते 

के कारण किसान को उतना ही धन मिलेगा जितना कि उसको मिलना चाहिये 


भारतीय कृषि [ छ+ई 


इसके अतिरिक्त इन समितियों से क्सिन को खाद, बीज, पसु, यस्त्र आदि मिलने 
का भी भ्रचन्ध क्या जा सकता है। देश के वडे वडे सायों का मत है कि इन 
सड़कारी समितियों से वहुसुखी उन्नति हो सकती है । 

(४) खेती सम्बन्धी अशुत्ततान--इस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्याजों में 
से खेती का अनुसधान भी एक है । इस बात वी वडी जावश्यकता है कि देश के 
भौतिक, रासायनिक, जल तथा पयु साधनों पर खोज वी जाय तथा यहे देखा जाय 
कि उनको लदु तथा दीव॑हाल म कैसे काम में लायाजाब ऐसा करन से 
चैज्ञानित्रों का सीधा सम्बन्ध सेती वया उद्योगों से स्थापित हो जायगा जिससे बहुत 
लाभ होगा ! 

इनके अनिरिक्त भी वहत से और ढड्भ वताय गए हैं जिनसे खेती की उपज 
बढ़ सकती है जैसे सामूहिक विकास योजना पर हुई साप्ट्रीय कान्फेंस ने अपने 
समग्र सेशन में बताया कि सोचे जाने वाले दोत्रो सम चकवन्दी करने तथा प्रत्येक 
गाँव में एक पंचायत अथवा एक व्रहु-उद्देश्य सम्रिति जो कि यह देखे कि प्रत्येक 
परिवार वी उपज बढाने की एक पूर्ण योजना है, स्थापित की जाव। परन्तु 
प्‌० नेहरू के विचार से सामूहिक विकास योजना को ठीक प्रकार नियन्त्रण मे लाने 
तथा सीचे जाने वाले क्षत्रो मे गहत ढझू (0४९7535 ९) खेती करन से उत्पादन 
बहुत बड़ सकता है काग्रम के ६३ वें जधिवेशन की स्टीपरिंग समिति का विचार 
है कि मिट्टी को सुरक्षित रखने व गहन खेती करने से उपज को तीन-चार ग्रुना 
बटाया जा सकता है। इस हतु उसने १२ बिन्दयों क्वा एक प्रोग्राम दिया है। इसमे 
निम्नलिधित चीजें सम्मिलित हैं-- 

(१) हम्बे तया लालियाँ बनाकर प्राप्त पानी के साधनो का पूर्ण उपथोग 
ऋरना, (२) ट्यूबचेल के पानी को दर प्रारम्भ में इननी नीची रखी जाप जोकि 
डिसान की शक्ति के अन्दर हो । पीछे इन दर को साधारण दर तक बढाया जा 
सकता है, (३) पुराने तालाब व कुओ को मरम्मत दरना, (४) लघु सिघाई 
ग्राजनाओं को तैयार करता, (५) मिट्टी को क्ठने से रोकना, बाँध बनाना तथा 
पड लगाना, (६) भ्रत्येक सामूहिक विकास क्षत्रम जन्‍्छा वीज उत्पन्त करते के 
लिये एक क्षेत्र सुरक्षित रखना; (७) हरी खाद के उत्पादन तया प्रयोग को 
प्रोत्ताहन देता, रासायनिक खाद के अतिरिक्त कम्पोस्ट का प्रयोग करना, 
(८) श्रत्येक क्षिसान तक पढुच करके उसके उत्पादन का एक विन्दू निश्चित करना, 

(£) स्थानापनन गलने को उन्नत करने के लिये नियन्चित प्रयत्ल करमा तथा 
सन्तुलित भोजन वो प्रोत्ताहन देना; (१०) वम जवयि बाली फ्ललो क्य उत्दादन ढंग 
से तथा एकदम हाथ म लेवा, (११) उसर तथा खार लगी हुई भूमि को खेवी के 
काम में लान॥ (१२) गडो में पानी एकत्र होने के विश कुछ कदम उठाना । 

भारत सरकार के प्रकाशन विज्ञाय से प्रकाशित हुई एक पुस्तक सिचाई, 
उम्मत वौज तथा भुमि श्ाप्त करसा! में बताया गया है कि उत्पादन को सिंचाई 
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उन्नत वीजो तथा बेकार भूमि को खेती की योग्य बनाने से उपज को खुब बढाया 
जा सकता है । 

यह अति आवश्यक है कि इन सब सुधारो को झीघतापुर्वक किया जाये 
नहीं तो हमारे देश की आशिक उन्नति होने की बहुत कम सम्भावना है क्योंकि खेती 
के ऊपर ही हमारे देश के ओर दूसरे उद्योग-धन्चे आधारित है | 
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प्रइन १५-- 'किसान के लिये खेतो करना व्यापार की श्रपेक्षा जोवन का एक 
ढंग है !! इस कथन की भ्रालोचना कीजिये। 


उन्तर--मनुष्य व्याणर सदा लाभ के लिये करता है। जब तक उसको 
लाभ होता है बह व्यापार करता है परन्तु घाटा होने पर वह उसको छोड देता है, 
यदि उसको इस बात की पूर्ण आज्या होती है कि वह भविष्य मे व्यापार से लाभ त 
कमा सकेगा। यह बात सभी व्यवसायों के लिये सत्य है, चाहे वह खेती हो अथबा 
व्यापार या कोई उद्योग घन्धा । 

ससार के अन्य देशो में कृषकों के लिये कृषि एक व्यवसाय है अर्थात्‌ ये खेती 
इसलिये करते है कि उनको खेती करने से लाभ प्राप्त होता है अथवा लाभ प्राप्त 
करने की आशा होती है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश मे यह दशा नहीं है। यहाँ 
किसान खेती इसलिये वही करता कि बह उसके जिये लाभप्रद है बरन्‌ वह सेती 
इसलिये करता है कि उसके पास खेती के अतिरिक्त और कोई कार्य करने को नहीं 
है। ऐसी परिस्थिति मे किसान खेती करता रहता है फिर चाहे उसको लाभ हो 
अथवा हानि । 

यदि हम भारतीय कृषि को ओर हृष्ठि उठाकर देखें तो हमको पता चलेगा 
कि वह एक घाटे का सौदा है) किसान के खेत छोटे-छोटे तथा बिखरे हुये हैं। 
उसके बैल दुर्बल तथा'खेती के लिये अयोग्य है, उसके हल तथा कृषि सम्बन्धी दूसरे 
औजार पुराने है । उसको न ठीक प्रकार का बीज ही मिलता है और न ठीक प्रकार 
को खाद ही । खेती मानसून पर निर्भर होती है। यदि मानसून आता है तो खेती 
अच्छी हो जाती है और यदि वह फेल हो जाता है तो खेती एक दम चौपट हो... 
जाती है | सानयूत के अतिरिक्त कई प्रकार के कीडे-मकौडे जैसे डिड्डी, छहें आदि 
भी फसल को खराब करते रहते हैं ॥ कभी-कभी ओले तथा अधिक वर्षा के कारण 
भी पसल खराब हो जाती है। यही नही आवश्यकता पड़ने पर किसान वो उचित 
ब्याज की दर पर ऋण भो मही मिलता । किसान ऋण ग्राँव के महाजन से प्राप्त ! 
करता है जो उससे बडी ऊँची व्याज की दर लेता है। इसके अतिरिक्त महाजन 


भारत, कृषि [ ७६ 


उस ऋण के दबाव मे किसान की फसल सस्ते आशंदन बढ़ाते का प्रयत्न किया 
ब्याज और मूलधन मिलकर इतना अधिक हो जाता हैतन्‍्तर वढती जा रही।है। 
कर सकता और उसको अपनी भूमि से हाथ धोकर बैठना परे स्‍तर पर पहुच गईं 
हमारे देश की बहुत सी भुमि उन लौगो के हाथ मे चली गई ?-५५ में पैदावार 
“करते । हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत क्षत पर जमीदारी प्रथा ५ लाख टन हो 
अब उसका अन्त हो रहा है। जिसके फलस्वरूप क्सिन की भूमि भी अच 
होती । वह भूमि को जमीदार से लगान पर लेता है । जो लगान किसात जमीदा 
देता है बह जत्यधिक लगान होता है ) जमीदार आधिक लगान से ही सतुष्ट नह, 
हो जाता, वह किसान से समय-समय पर वजराता तथा वेगार भी लेदा रहता है। 
यदि वह नहीं देता दो उससे भूमि छुडा लेता हैं| यही नहीं, किसान से लगान इतनी 
बड[ई से वसूल क्या जाता है कि बहुघा वह अपनी फ्सल को उचित मूल्य, उचित 
स्थान तथा उचित समय पर बेच भी नही पाता । उसको यह फसल गाँव के महाजन 
को सस्ते दामो पर बेचनी पडती है । जो लोग फ्सल को मण्डियों मे भी बेचते है 
उनको भी अपने माल का ६० प्रतिशत से अधिक मूल्य चही मिल पाता। इन सब 
कठिनाइयों के होते हुए यदि खेती एक लाभप्रद व्यवसाय न हो तो कोई आश्चर्य, की 
बात नही है । 
यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब खेती एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं है 
लो फिर किसान उसको करता क्यो है । इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है और वह यह 
है कि उसके पास दूसरा कोई काम करने को नहीं है । इज लैड को औद्योगिक क्राति से 
पूष हमारे देश के कुछ लोग खेती पर लगे हुये थे और कुछ कुटीर उद्योग धन्धों भे । 
प्रन्तु औद्योगिक क्राँति के पश्चात्‌ जद इड्भलेड के कारखानो का सस्ता माल भारत 
में आने लगा तब हमारे कुटीर उद्योग धीरे-धीरे नष्ट होने लगे । कुदीर उद्योगों के 
सष्ट होने पर दस्तवार सोगो को यदि कारखानों मे अपथा और कही काम मिस 
जाता तो कोई हज की बात न थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ | हस्तकार बिता कुछ 
काम के रह गया और कोई काम न॑ देखकर दस्तकारो ने खेती करती आरम्म कर 
दी । उसके पश्चात्‌ जनसख्या निरन्तर बढ़ती रही परन्तु व्यवसाय के साधन न बढ़े 
क्योकि अड्भरेज सरकार की यही नीति थी कि वह भारतवपष को एक कृषि प्रधान 
देश घनाये । ब्यवसाय के साधन न 2९५ के कारण अधिकाधिक लोग खेती की ओर 
अऋषने लगे और आजक्ल यह स्थिति है कि हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत लोग 
खेती पर लगे हुये है । इसमे से अधिकतर लोग खेती पर इसलिये नही लगे हुये है 
कि दे खेती करना चाहते हैं वरन्‌ इसलिये लगे हुये हैं कि उतके पास दूसरा कोई 
काम करने को नही है। इसलिये किसान निरन्तर खेती करते रहत है यद्यपि उनको 
खेती करना लाभप्रद नही है ओर उनके ऊपर ऋण भार निरन्तर बढ रहा है । 
द्वितीय महायुद्ध से पूर्द इस ऋण का जनुमान १८०० क्राड़ रुपये के लगभग था। 
ऐसी परिस्थिति मे यदि हम कृषि को एक व्यवसाय कह तो उचित न होगा क्योंकि 


छम ) ०४ आरतीत अर्थशास्त्र 


व्यययाय का उद श्य तो लाभ कमाना है। इसलिये हम उनको जीवन का एक ढ्ज़ 
कह सकते हैं अर्याव्‌ हम कह सकते हैं कि कृषि किसान के जीवन का अद्ध है। 
हमारा किसान तरह-तरह वी वढिनाइयाँ उठाता रहवा है, तरह-तरह के अपमान 
सहता रहता है, आये दिन हानि उठाता रहता है तो भी वह खेती करना नहीं 
छोडता । अब तो स्थिति यह है कि यदि उसको कोई दूसरा काम भी मिले तो भी 
वह खेती को कठिनाई से ही छोडता है । इसी कारण हम खेती को व्यवसाय ने कह 
कर क्सिान के जीवन का ढद्ध कह सकते हैं । 
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प्रन्‍त्ष १६--भारतदवर्ष को मुल्य फसलें क्या हैं ? उनका भौगोलिक विवरण 
दोजिये । 

भारत के अधिकतर भाग की भूमि बहुत उपजाऊ तथा नरम है। जलवायु 
गर्म है और वर्षा अधिक होती है ॥ इस बारण उपज अच्छी होती है । उत्तरी भारत 
म॑ सदा सर्दी तथा गर्मी दोनों ऋतुर्ये नियमानुसार होती हैं तथा दो फ्सलें उत्पन्न 
होती है । शीतकाल में गेह, जो, सरसो, तम्बाकू और पोस्त वी फ्सल होती हैं। 
इनकी बोने के लिग्रे थोड़े जल वी आवश्यकता होती है। भ्रीप्म काल में चावल, 
गन्ना, नील त्तथा मबका की छेत्ती होती है। दक्षिणी भारत मे जहाँ शीतकाल नहीं 
होता यहाँ समशीतीष्ण कटिव्ग्ध के अनाज नही वोये जाते । कृषि,विभाग के निरी- 
क्षण में भारत की कृषि में बहुत उन्नति हुई है। आजकल इस ओर घ्यान दिया जा 
रहा है कि उत्तम बीज प्रास हो सके और उत्तम यन्त्र काम मे लाये जायें और कृषि 
के वैज्ञानिक साधनों से लाभ उठाया जाये और नई-नई फसले बोई जायें । 

खाद्य पदार्थ 

चावल्--यह भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध उपज है । इसे बहुत गर्मी तथा 
जल वी आवश्यकता है। वयोवि चावल का पौधा कई दिन तक जल मे बा रहना 
चाहिये इसलिय यह उन खेतो मे उगता है जहाँ जल ठहर सके । यह बंगाल, बिहार, 
महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टाओं मे, उत्तर प्रदेश के कुछ 
भागों में तथा पजाव मे जहाँ सिंचाई हो सकती है उगाया जाता है । 

भारतवर्ष में जितने क्षेत्रफल पर खेती होती है उतके एक चौथाई भाग पर 
"आवल कीं सेती होती हूँ । परन्तु वहा पर दूसरे देशो की जपेक्षा ब्राति दुकछ कर 
बहुत कम चावल उलन्न होता है। जैसे यदि भारत की धान की प्रति एकड उपज 
८३२ पौण्ड थी तो वह मिश्र की २०३० पौण्ड, जापान की २७७३४ पौण्ड, इटली की 
२९४० पौण्ड तथा स्पेत की २५०० पौण्ड थी। इस कारण भ्रतिवष बहुत सवा चावल 
बाहर से मग्राना पटता है । जब कभी चावल के बाहर के आने मे कठिनाई होती है 
तो देश को एक बडे भारी सकट का सामना करना पडता हैं । 


भारतीय इृपि [ ७६ 


प्रचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चावल का उत्पारव बढाते का प्रयस्व किया 
जा रहा है । इसके फ्लस्वस्प चावल की पैदावार निर्वर बडनी जा रहा हे । 
१६५२-४३ में चावल की पँदावार २२५ ३७ लाख टन के नय स्वर पर पहुंच गई 
और १६४३-५४ म पैदावार २७७ ६६ लाख टन हो गई | १£५४-५५ स पैदाबार 
घटकर २४६९१०१ लाख टन हो गईं। १६५६-५७ की उपज २६० »“२ लाख टन हा 





भारतवर्ष 


(कृषि साबन्दी उपज7 





एई । परन्तु ९७५७-४८ में पैदावार घटकर २३८ रेप लाख टन रह गई। यहें 
वाबिस ७ करोड £० लाख एकड पर बोपा गया था । १8<३-५४ मे कई राज्यो न 
चाबतर उयाव का जापातों ढड्णु जपनाया जिसके हाट प्रति एक्ड जलिरिकत पैदावार 
व&५३-५३ मे ११३५ मन १&५9-५४५ मे १५5० मन १&५५-५६ मे 
१७ ३४ मन हुई । परन्तु यह केवल ४ लाख एक्ड भुमि म चावल उयगाते समय 
अपनाया गया है | १6५६-५७ तक २३ ७४ लाउ एक्ड सूमि पर तापानी दंग 
खेती की गई + 


८० हं भारतीय अर्थशास्त्र 


इस प्रयत्न का फ़्ल यह हुआ कि चावल का आयात अब प्राय समाप्त हो 
गया । जबकि १४५१ और १६५२ भे ७५ लाख टन से अधिक चावल विदेशों से 
मग्राया गया । १६५३ में केवल १४७७ लाख रुपये का चावल आयात हुआ। 
१€29 में स्वदेशी पैदावार से ही देश वी आवश्यकता की पृतति की गई और जो 
आयात हुआ भी बह केवल गोदामो के लिये हुआ । १६४५-५६ की आयात का 
अनुमान ५ लाख दन है । 


गेहू--गेहू समशीतीष्ण कृटिवन्ध का पौधा है । इसे पकते समय उष्य तथा 
शुष्क वायु की आवश्यकता होती है, परन्तु आरम्भ से शीत की।/ वर्षा विशषकर 
बुआई और उपज के समय थोड़े दिनो से अन्तर से होनी चाहिये। कड़ी 
चिकनी मिट्टी तथा वालू जो नदियाँ अपने साथ बहा साती हैं इसके लिये बहुत 
अनुकूल हैं। यह प्राय पजाव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भायो में बोया जाता है। 
अत्यन्त गर्मी और अत्यन्त झोत इसके झत्रु हैं। बगाल तथा दक्षिण में ग्रेहू उत्पन्न 
नही होता । १६४७-४८ में इस देश मे लगभग २ करोड एकड भूमि पर ग्रेह बोया 
गया था जौर उसमे ५५ ७ लाख टन की उपज हुई पर यह उपज भारतवर्ष की आव- 
श्यक्ता के लिये पर्याप्त न थी । इस कारण विदेशों से भी बहुत सा ग्रेहू भगाना 
पडा । परन्तु १७५३-५४ मे २ करोड ६७ लाख एकड पर गेहू बोया जिससे ७८४९० 
लाख टन उगाया गया । १९५४-५४ में वोया गया क्षेत्र २? करोड ७८ लाख एकड 
हो गया तथा उपज बढकर ८९ ०० लाख टन हो गई। १९५६-५७ में बोया गया 
क्षेत्र ३ करोड़ ३६ लाख एकड हो गया तथा उपज €३१४ लाख दन हो गई। 
१६४७-४८ मे बोया यया क्षेत्र २ करोड €६ लाख ५७ हजार एकड तथा उपज 
७६ ५४ लाख टन रह गई । ] 
पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गेहू कौ पैदावार भी बढाने का प्रमत्न किया 
जा रहा है । इसके फलस्वरूप १६४६-५७ मे पैदावार बढवर €३१४ लाख टन हो 
गई । यह युद्ध पूर्व को पैदावार से भी अधिके थी । 
ज्यर बरजर/--ये शुष्क जलवायु से उत्पन्त होते है । इस कारण राजपूताना, 
पजाब तथा दक्षिण मे इनकी खेती होती है। भारत में १६५३-५७ मे ७ करोड 
४० लाख एकड भूमि पर ज्वार, बाजरा आदि की खेती हुई थी व उनसे १९,४२६ 
हजार टन जैचत्न प्राप्त हुआ था । १६५४-४५ मे बोया गया क्षेत्र घ८ कर ७ करोड 
१२ लाख एकड रह गया परन्तु उपज बढकर १२,४१६ हजार दन हो गई। 
१५४६-५७ मे ज्वार आजरा ६ करोड ८२ह लाख एकड भूमि पर बोया गया तथा 
उससे ३ ०१३७ हजार टन उपज आ्राप्त हुई। १६५७-४८ में बोया गया क्षत्र 
६ करोड €८ लाख ६४ हजार एकड हो गया ओर उपज बढकर ११६२) हजार 
टन हो गई । | ३! 
दालें--यह अधिकतर उत्तर प्रदेश, पूर्वी पजाव, बम्बई और मध्य प्रदेश में 
उत्तन्न होदी हैं | इस सबमे चने का स्थान मुख्य है। (६५६०-५७ में २४२६५ हजार 


आरतीय कृषि [४१ 


एकड़ पर चना बोया गया तथा उसगे ६२ ६४ साख ढन चना उपजाया गया। 
१७४७-४८ म २२४०५ हजार एकड पर चत्रा बोया यया तथा ४७ ५४ लाख टन 
प्राप्त हुआ | १५५६-५७ मे दूसरी दालें ३३६५० एक्‍्ड भूमि पर बोई गई तथा 
उनकी उत्पत्ति ५९ ३६ लख टन हुई / १६५७-५८ में अन्य दालें ३२२५० हजार 
एकड पर बोई गई तथा ३४ ६२ लाख टव उपज मिली ! 
जो--यह अधिकतर उत्तर प्रदेश, विहार और पूर्वी पजाव म॑ उत्पन होता 
है । १४५३-५७ में इसकी खेती लगभग ८७१४ हजार एकड पर हुई और इससे 
६६ ०५ लाख उन अन प्राप्त हुआ परन्तु १६४७-५८ में बोया गया क्षेत्र घटकर 
७५३९ हजार एक्ड रह गया तथा उत्पत्ति घटकर केवल २१७५ लाख टब 
रह पई | 
फल--यह शमरत भारत गे उत्पात होते हैं परन्तु काश्मीर सम बहुत अच्छे 
फल उत्पन्न होने हैं | इसके अतिरिक्त और भी भागों मे फल उत्पन्‍्व होते हैं ॥ जैसे 
नागपुर में सतरे, इलाहाबाद मे अमरूद आदि ! 
वहा पर बहुत प्रकार की साग भाजी भी उत्पस्त होती है। जैसे आजु, 
टमाटर, भोभी, भिन्‍डी, प्याज आदि । यह सब्जियाँ देश के प्रायः सभी भाणों से 
उत्पन्न होती हैं । 
अभी पिछले दिनो हमारे देश में अन्न की बहुत कमी थी । इस कारण इस 
बात के उपर अधिक जोर डाला जा रहा था कवि दश में अन्न वी कमी को सागभाजी 
द्वारा पूरा किया जाप । 
सस्ता-- भारतवय रुसार स सबसे अधिक गन्ना पैदा करने बाला देश है। 
यह उपजाऊ भूमि पर होता है और इसे ऊँचा तापक्रम और एकसा किन्तु कापी 
पानी चाहिय | सिंचाई के सहारे इसको उत्पत्ति बढ जाती है । भारत मे गन्ना उत्तर 
प्रदेश, विहार, पजाव तथा बद्धाल में उत्तन हांता है 
हमारे देश मे जब से चीनी उद्योग को सरक्षण मिला है तथ से गन्ने की 
उत्तत्ति बहुत बढ गई है । १६५२-५३ म हमारे देश से 9४२७२ हजार एक्ड भूमि 
पर गन्ना दोया गया और ६०१६० हज्यर टन गन्ना उत्पल क्रिया ग्रया। परस्चु 
उस व चीनी व गुड आदि के भावों के गिरते के कारण अगले वर्षों मा इसका 
उत्पादन बहुत कम हो गया तथा गन्ना कम क्षत्र पर बोया यया । जैसे १६५३-५७ 
मे बोया गया क्षत्र गिर कर ३४५५ हजार एकड रह गया तथा उपज घट कर 
४३७०६ हजार टन रह गयी । उसके पक्चान्‌ चीनी तथा गुड का सुल्य बतन से 
बोया गया क्षत्र तथा उत्पत्ति फिर बढन लगे । इस प्रवार १६५५-५६ म॑ पन्‍्त का 
क्षत्र बढ़कर ४७५६७ हजार एकड तया उत्पति ४५४५८ लाख टन रह गई । 
4&8७-४८ से बोया गया क्षत्र ५०२१ हजा एकड हो गया तथा उपज इए७४४२ 


हजार टस हो गई | १६६०-६१ के लिए दूसरी यौजना में ७८ लाख टन का ध्येय 
रखा यया है । 


घर तु ग भारतीय अ॑क्ञास्त्र 


अब विभिन्‍न राज्यो मे बनने की उत्पत्ति करने का प्रयत्व किया जा रहा है। 
और १€५२-५३ तक मन्‍्ने के कु क्षेत्र का १० प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, ५ प्रतिशत 
विहार मे, ३६ ४ प्रतिशत बम्बई में तथा ६५ प्रतिशत मद्रास मे उन्नत गन्‍ते के 
अन्तर्गत वोया गया । दूसरी योजना में यन्‍ने वी उत्पत्ति का ध्येय बिन्दु ७४७ लाख 
टन है । १६५६-६० ई० के बीच भारत के समस्त राज्यो भे १७ ३७ लाख एकड 
भूमि पर उन्नत खेती की जायगी ) १ 


रेशे वाली फसले 
कयास--इसके लिये गर्म, नम तथा समान जलवायु को आवश्यकता है | 
परन्तु अधिक जल इसके लिए हानिकारक है । दक्षिण की काली मिट्टी मे जिसमे 
नमी बहुत काल तक रह सकती है इसकी अच्छी उपज होती है। यह अधिकतर 
गुजराव, काठियाबाड मध्य प्रद्रेश, उत्तर अदेश, पणाव राज्यो में कई भागों भे उत्पन्न 
होती है । पजाब मे नहरो के किनारे अम्ेरीकन कपास बोई जाती है । 


भारतवर्ष में अच्छे प्रकार की कपास बहुत कम उत्पन्न होती है। यहाँ की 
कपास छोटे घागे वाली होती है, इस कारण अच्छे प्रकार की कक्‍्यस विदेशों से 
मेंगानी पती है । जब सिंघ भारतवर्ष का एक अद्भू था उस समय अच्छे प्रकार 
की कपास की इतवी कठिनाई ने थी जितनी कि आजकल है। अब भारतवर्ष, 
अमेरिका, मिस्र तथा सूडाने से अच्छी कपास मेंगाता है । सद १९५२-५३ में भारत 
में ३९४४ हजार गांढे पैदा हुई परन्तु १६५३-५७ में ३६४७ साँठे हो गई, और 
१६५७-५८ मे वह बढकर ७७५३ हजार हो गई । कपास की एक गाँठ ३९२ 
पौंड की होती है । १६५३-५४ में उसका क्ष्रफल १७२ ६५ लाख एकड था, तथा 
१६५७-५८ से २०१*५८ लाख एकड ? दूसरी योजना का ध्येय बिन्दु ५५ लाख गाँठे 
है। परन्तु राज्यो के मस्वियो ने हाल ही मे इसको बढ़ाकर ६५ लाख गाठें कर 
दिया है ) 

जुट-- इसके लिए गर्म तथा आई जलवायु तथा ऐसी भूमि की आवश्यकता 
है जिसमे प्रतिवर्ष नई मिट्टी बनती रहे । इसलिए गगा नदी और ब्रह्मपुत्र के निचले 
भाग में अथबा आस्ाम व बजद्धाल में बहुत जूट उत्तन्‍्न होता है 

विभाजन के पहले भारतवर्ष को जूट की पूति ($णएफ्रोए) का एकाधिकार 
(४०४०7००७) था । पर विभाजन के पश्चात्‌ लग्भग ७० प्रतिशत भाग पाकिस्तान 
के अधिकार मे चला गया । इस कारण यहाँ छूठ की मिलो को जो कि सवकी सब 
भारतवर्ष में हैं वडी कठिनाइयो का सामना करना पडा । 

यचवर्यीय योजना के अन्तर्गत जूट की २० £ लाख गांढें बढाने की योजना 
थी परन्तु अभी तक इनमे संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है! जहाँ योजना के प्रथम 
वर्ष भे उत्तादन १४ लाथ गाठें बढ गया था योजना के दूसरे वर्ष मे इसमे लगभग 
कोई बृद्धि नही हुई ओर १६४३-५४ में जुट तथा भस्ता का क्षेत्रकल और 


ज्ञारतीय कृषि [ रहे 


उन्पादद क्रमश १६६१६ हजार एुकंड ठया ५५१ हजार गाठ कहे जाते है, अर्थात 
१६५२-४३ की अपेक्षा १६४३-३७ मे क्षेत्रफल मे रे७ रे अतिशत की और उलादेन 
३२१ प्रतिशत की कमी हो गई है। ६६४५३ मे खाद्य तथा ऊैंषि मस्तालय ने जूठ कौ 


अन्‍नत करने तथा उत्पत्ति मूल्य घटाने के लिए एरे एक्सपर्ट कमेदी तियुक्त वी! 


तथा उर्ल्नत्ति भरे ५६ लाख गांठ व १९५७-९5. मे क्षेत्र २४७८० हजार एकड तथा उपज 
५२४६६ गा थी। दूसरी योजना का ध्येय बिन्दु १० लाख गादें हैं। पर्ऊ राज्य 


५... 


मच्खरियों की बैठक मे इस बिन्दु को बढा कर ५५ लाख शाद्धे कर दिया गया है । जूट 
की गांठ का बचने ७०० पौड होता है। 


बेशस--जो रेशम के कीडोरे प्राप्त वी जाती है, हें मैसूर, क्ाश्मी र, 
बद्धाल। मद्रास, आसाम और पूर्वी पजाद में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ठसर 
की उत्पन्न होती है बो बिहार, उड्ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई 
जाती हैं.) 


इनमे सस्सो, तिल, अलसी, अरण्ड तथा विनौले जादि सम्मिलित हैं. यह 

प्राय सारे भारतवष में उत्वरत होते हैं. और विशेषजञर बद्धाल, बिंहार, उत्तर प्रदेश 

तथा पजाव में इनकी सेती अधिक होती हैं । सस्सो अधिकतर पंजाब तथा अलसी 

बद्धाल, विहार और मध्य प्रदेश में होती है। तिल अधिकतर दक्षिण मे होते हैं 
ग दक्षिण 


ह्ररन हो इससे देश को बहुत लाम हो वयोकि तेल 
विकालते में बहुत से लोगो को रोजगार मिलेगा तथा खली को खाद के रूप मे काम 
मे लाया जा सकेगा तथा तेल को वाहर जजने से अधिक धन की प्राप्ति होगी । 
पचवर्षीय योजना के अल्तर्गृत तैल निकालने वलि बीजों की दशा कुछ सुप्ररी 
है।मू्‌ गफ्ली वी क्षेत्र जो डी मे १२१५) हजार एवड था वह बढ़कर १&*४- 
४४ में १३६६३ हेजाए एकड हो गया तथा १६५७-४८ में केवल १४४५७ हजार 
एकड रह गया परन्तु इसकी उलत्ति स्‍तर घटती जा रही है जैसे यह १६५१ मे 
३१४७२ हजार टन, १६५२ में २८८३ हजार टर्न थी । परखु १६१७८४८ में उत्ततति 
७२७१ हजार दन हो गई । दूसरे तेल एलह्ालने के वीजो की उत्पत्ति नी कम होती 
जा रही है जैसे १६४) में यह १४७२२ हजार दव रह गई तथा झ्षत्र ८६०७ हैंजा ए 
एकड रह गया । परन्तु इन बीजों दा कैब १६४६ मे १६८०४ हजार एकड तया 
वंदावार (६४६ हजार दे थी। दूसरी योजना मे इसकी उत्पत्ति का घ्येय बिन्दु 
७० ज्ञाख टन है। परूई हाज्य मन्तरियो की सभा मे इस ध्येय को ७६ लाख टन 
रखा गया हैं । 


यछ ] भारतीय अर्थ॑ज्ञास्त्र 


मादक पदार्थ 


रु तम्बाकु--इसके लिए आई गर्मे जलवायु की आवश्यकता है। मद्रास, उत्तर 
प्रदेश, पजाव तथा बद्भाल में इसको खेती होती है । भारतवर्ष मे ससार का १७ 
>प्रतिशत तम्बाकू उत्पन्न होता है ? १६०५-४६ में भारतवर्ष मे दस लाख एकड पर<« 
तम्बाकू बोया गया थ्रा और इससे ३,३५,००० टन तम्बादू उत्पस्त हुआ परत्तु 
१४४३ में केवल £१२ हजार एकड पर हो तम्बाकू वोया गरथा और उससे २ ६८ 
लाख टन तम्बाकू पैदा हुआ परन्तु १९५७-५८ ई० में इसका क्षेत्र २६ हजार एकड 
तथा उपज २४५२ लाख टन हो गई । भारतवर्ष का तम्बाजू दूसरे देशों की अपेक्षा 


कुछ छुज़ाब है ॥ 

प्रफोम--पोस्त की खेती भारत सरकार के आधीन है । इसे गर्म आदर जल- 
वायु तथा इृपजाऊ भूमि चाहिए। पटना, गाजीपुर, बनारस के समोष के ग्रान्त, पूर्वी 
राजपूताने मे स्थित मालवा प्रान्त तथा मध्य प्रदेश की एजेन्सी मे इसको खेती होती 
है । सद्‌ १६३६-७० मे ६१३८ एकड पर अफीम बोई जाती थी ! 

चाय-+इसको गर्म तथा आई जलवायु की आवश्यकता है । यह पर्वती ढालो 
पर उत्पन्न होती है जिससे कि इसकी जडो मे जल एकत्र होकर जडो को हानि न 
पहुचा सके । इसको वारम्वार वर्षा की आवश्यकता रहती है जिससे नये पत्ते निकलते 
रहे । आसाम, दाजिलिज्धू, बेहरादुत तथा नीलगिरि की पहाड़ियों पर इसकी खेती ५ 
अधिक होती है । हमारे देश के निर्यात में चाय का मुख्य स्थान है । यह इज्जुलैण्ड 
तथा अमेरिका को भेजी जाती है । हमारे देश में चाय की उत्पत्ति १६५१-५२ में 
६४१ मिलियन पौड, १६४५२ में ६७५ लाख पोड और १६५६-५७ में ६६८ लाख 
प्रौड़ थी । दूसरी योजना का ध्येय विन्दु ७०० लाख पौंड है । 

कहुवा--इसके लिए आद्र तथा नम जलवायु की आवश्यकता है । प्रेन्तु 
जिस स्थान पर इसे बोया जाय वह स्थान समुइतठ से श्राय तीन हमार फ्ुढ की 
ऊँचाई पर होना चाहिए । यह मैसूर, ट्रावनकीर, कीचीन तथा नीलग्निरि प्रवत पर 
उत्पन्त नही होता है । पहले भारतवर्ष से बहुत सा कहवा विदेशों की भेजा जावा 
था पर अब यह स्थात ब्राजील ने ले लिया है। संघ १४५४ में कहवे का क्षत्र २४० 
हजार एकड तथा उत्पत्ति ६८ लाख पोड थी । 


विविध फसले 


रबड़--यह मुख्यत दक्षिणी भारत मे उत्पन्न होती है । इसके मुध्य स्थान 
द्वावनकोर, कोचीन, कुर्णग और मद्रास हैं। रबड की उत्पत्ति ६६५३-५४ में 9७४ 
मिलियन पौंड के लगभग थी तथा यह १६४ हजार एकड प्र बोई जाती है । परन्तु 
१९५६-४७ की उत्पत्ति ७६ लाख पौड हो गई और वोया गया क्षेर ५9 हजार 


एकड हो गया । 


जत्न्रोय है 2 
(३) भूमि क्षा समान बटबाच हो [ 


नही होता, जैसे इडू लेड मे, उनमे सबसे बड़े लड़के को तो छू गे. 

परन्तु छोटे लडके को कुछ नहीं मिलता ॥ इस प्रकार सम्पत्ति का असमान बदा--+ 
हो जाता है । यह सामाजिक अन्याय नही तो कया है। यह अन्याय खेतों को सब 
लड़को भें समान बाटने पर दूर हो जाता है। सव लडको को सम्पत्ति का कुछ त 
कुछ भाग मिल जाते के कारण वे साधनहीद नही रह जाते और अपने साधनों से वे 
अपने भविष्य के जीवन को चलाने मे बडी सह्ययता पाते हैं। इस प्रकार देश मे एक 
शक्तिशाली मध्यम वर्ग का जन्म हो जाता हू जो किसी राष्ट्र की रीढ़ को हड्डी 
झेती हैं । 

।४) कुछ फप्तलों के लिये छोटे खेत प्रावश्यक-- कुछ फसलें, जैसे चावल, 
जोड़े ख्ेठो पर ही ठीक प्रकार से उगाई जा सकती हैं। मद्रास आर्थिक मण्डल का 
हहना है, “धान की खेती सारी भूसि पर एकसा धरातल प्राप्त करने के लिये सबसे 
अच्छी छोटे खेतों धर की जाती है. और खेती की सुविधा के लिये एक व्यक्षित की 
पृमि बहुचा छोटे-छोटे टुकडो में बाँटी जाती है ॥7 


(५) प्रो० श्रीमन्नारायण अग्रवाल बिनोवा जी के भूमिदान यज्ञ का समर्थन 
ररते हुपे कहते हैं. कि बड़े-बड़े खेतो को अपेक्षा छोट-छोटे छलेतो पर खेती करना 
(घ्रिक लाभप्रद है। अपने दिचार के रामर्थन मे उन्होंने बहुत से बड़े-बढे लोगो के 
चार दिये है । इसके अतिरिक्त उन्होंने वताया है कि जापान के अच्छे-अच्छे गाँगो 

२< एकड के छेत हैं! इसके पश्चात्र्‌ उन्होंने बताया है कि चीौत की नई सरकार 
डे-वड़े खेतो को समाप्त करके छोटे-छोटे खेत बताकर भूमि का पुनर्बठवारा कर रही 
॥ यही नही रूस मे भी जहाँ बड़े-बड़े खेल पाये जाते है बहाँ पर भी किसानों को है 
क्ड से लेकर २३ एकड तक निजी भ्रमि दी यई है । इन छोटे खेतों पर रूसी किसान 
डे परिश्रम से काम करता है और अपने परिवार के लिये पर्याप्त अन्त उत्पत्व 
'रता है| इस प्रकार छोट खेत कसी प्रकार भी खराब नही कहे जा सकते । रूस 
से देशो का भी यह अनुभव है कि छोटे छेततो की प्रति एकड उपज बड़े खेतों से 
चेक होती है । 

परन्तु यदि हम छोटे-छोटे तथा बिखरे खेतों की लाभ व हानियो की तुलता 

* तो हमको पता चलेग्रा कि इसकी हानियाँ अधिक है और लाभ बहुत ही कम । 
+ कारण यह आवश्यक है कि इस स्थिति को सुघारा जाय ॥ 


कर के दंग 


छोटे तथा छिटके खेती की बुराई को कई प्रकार से ढीक' किया जा सकता है। 
्ु से निम्नलिबित मुख्य है--- 
(१) भ्राथिक खेत (70णा०फाए सगतेाएइड) बनावॉ--आरथिक खेती की 


मा >क 
छोर 3ई प्र कई प्रकार से को थई है । पर र्‌ हुमारे विचार में आयिक खेत वही देने : विचार में आथिक खेत वही छत होते 


श्छ्पु भारतीय अर्थशास्त्र 


नल ते मद लक कि पेज उस से देह हर्ट रन जो क्सिान तथा उसके परिवार को निरन्तर काम दे सकें तथा ज़ितसे उसको इतनी 

इस प्रकार के खेत कई प्रकार से वनाये जा सकते है। एक / ढड्ध तो यह है 
कि गत सप. ट्णान्थाफ प्रकणा वे जीत लय उप बह रह के समान सरकार सारी भुमि पर अधिकार कर लें और किर उस भूमि को 
स्पमूहिक ढज्ध' (टणी०८०७४० 0५आ5) से जोता जाय । दूसरा ढड्भ यह है कि भूमि 
के स्वोग्ी तो स्वंय किसान ही रहे पर वे सब मिलकर सहकारी खेती (00-)एथ० 
॥96 थिग्रातरा8) करें। तीसरा ढज् यह है कि _विखरे हये खेतों की_चकबन्दो 


((०॥५०॥6970०) कर दी जाये । 


पहले ढद्भ को अपनाने मे यह डर है कि इस देश मे उसका बड़ा विरोध 
होगा । हमारे देश के लोग निजी सम्पत्ति (?7088०४ ?709०7(9) के सदा ही इच्छुक 
रहे है । इस कारण वह कभी भी यह बात पसन्द न करेंगे कि भूमि पर से उनका 
अधिकार छीना जाये । इसके अतिरिक्त, इस ढड्ज को अपनाने भे रूस का रक्‍्तपात 
आंखो के सामने आ जाता है। इस कारण इस ढड् को इस देश भे नहीं अपनाया 
गया । 








इक कारण हमारे दशह्म मे सहकारी खेती तथा चक्वन्दी से ही इस समस्या 
के सुलझाने का प्रयत्न क्या गया है। परन्तु अभी तक इस कार्य मे कोई विशेष 
प्रयति नही हुई क्योकि ग्राव के स्तर पर न तो कोई व्यवस्था है और न लोगों में 
काम करने का उत्साह । सहकारी खेतो पर अभी हाल ही मे बडा जोर दिया जा रहा 
-“हैं । द्वितीय पचवर्षीय योजना मे क॒द्दा गया है कि योजना काल मे इस प्रकार के पग 
उठाये जायेंगे जिससे कि देश में सहकारी सेती एक मजबूत नीव पर ख़डी. हो सके । 
ऐसा करने से १० वर्ष मे पद बम तन कह, सती सहकारी दद्ध से दोने लगेगी । भूमि सुधार 
के लिये नियुक्त पेनल की एक विशेष समिति ने सुझाव दिया हैकि वे भूमि जो कि 
राज्यो को उच्चतम सीमा नियुक्त करके प्राप्त हो अथवा गाव के पास की भूमि जो 
राज्यो को जम्मीदारी समाप्त करने पर प्राप्त हो उसको सहकारी ढज्ञ से खेती के 
काम में लाया जाये । भारत के कुछ विज्लेषज्ञो ने १६५६ ई० मे चीनी की सहकारी 
खेती का अध्ययन भी किया है | इन विश्येषज्ञो ने अपने बहुत से सुझाव दिये है के 
से एक यह भी है कि कृषि को मजबूत आधार पर रखने के लिय देश मे मजबूत बहु 
उद्दे श्य सहकारी समितियों का निर्माण किया जाय | 








दिसम्बर १६५८ में समस्त रार्ज्या में सहकारों कृषि समितियां कीं 7! | 
२०२० थी। हैदराबाद मे सरकार ने इस प्रकार की समितियों के निर्माण वी 
प्रोत्साहन देने के लिये लगान में कमी, कृषि आय-कर में कमी, नि झुल्क टैकनिर्कु लत 
सलाह, कम ब्याज की दर पर ऋण आदि बहुत सी सुविधाये प्रदान करने के िय 
कहा हैं। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे इस श्रकार की ब्लेती की उन्नति के लगे 
१३८ ५४७ लाख रुपये रखे हैं। 


विभिन्‍न राज्यो भे इन समितियों की सख्या इस प्रकार थी--- 








राज्य समितिया की सख्या राज्य समितियों की संध्या 

आम्ध्र प्रदेश १ मनीपुर डरे 
आसाम १७० असूर ब्‌ज्० 
बिहार २७ उड़ीसा कर... रेप 
बम्बई क्रण्रे पजाव छड८ 

देहली श्र राजस्थान १०५ 

जम्मू व॑ काशमीर ७ बियुस श्र 
केरल भ्५ उत्तर प्रदेश २५१५ 
मध्य प्रदेश १४० पश्चिमी बद्भाल १४८६ 

मद्राय ३७ 





७ बेन १६१८ ई० को एक सूचना के अनुसार राज्य सरकार १६५८-४६ मे 
४१३ तजर्थे वाले सहकारी खेत चालू करगी । परन्तु राष्ट्रीय विकास समिति का 
बिल्दु इस वर्ष के लिये ६०० था। इस प्रकार यह पग्रति ध्यत बिन्दु गे कग होगी। 
परन्तु सरकारी क्षेत्रों का कहना है कि सहकारी खेतो के निर्माण में “मक्रा संख्या 
को ने देख कर उतके ग्रुधात्मक प्रकार को देखना चाहिये । पिछले वर्षों मे स्थापित 
सहकारी खेतो की योजना कमीशव छारा की गई जाँच से पता लगता है कि वर्तमास 
के १६०० खेतों भें से केदल ५० वास्तविक अथवा किसी मात्रा में सफल बहे झा 
सकते हैं। भविष्य मे सरकारी तथा गेर-सरकारी सस्थाओ वा यह प्रयत्न होगा कि 
केबल उन लोगो को सहवारी झतो मे सम्मिलित होने दिया जाय जो कि सहकारिता 
की टेक्नीक भे विश्वास रखते है ! इस प्रकार यह आशा है कि भविष्य में इन 
सहकारी खतो के निर्माण से सहकारी आत्दोलन मे एक बड़ी बदल आ जायगी । 

चक्घन्दी का कार्य सबसे पहले पजाब में १६२० मे आरम्भ हुआ । यह 
काय बातून द्वारा तथा स्वय इच्छा से किया यया है। २९ दिसम्बर १४५७ तक 
८५,८०,८७४ एकड भूमि पर चकबन्दी का कार्य पूरा हो छुका था तथा ५६,३७,४३८ 
एक्ड पर यह क्ाय चल रहा था 

पजाब के पश्चात्‌ चकवन्‍्दी का कार्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बरार 
आदि से भी हुआ । उत्तर ग्रदेश मे सहकारी तथा कानूनी दद्भ से ही चकबन्दी 
का कार्य हुआ । १९५३ ई० मे खती की चकबन्दी से सम्बन्धित एक वहतूत पास 
किया गया इसम १६४६ से कुछ सशोधन किया गया है। जिसके अनुसार चकबन्दी 
का कार्य एक पूद के जिले मे तथा एक पश्चिम के जिले मे आजमाया जायग्रा। 
इस्त प्रकार का कार्य अब २१ जियो मे क्षिणा जा रहा है। ३१ दिशम्बर १६५७ तक 
बहू क्षेत्र जिस पर चकबन्‍्दी का कार्य पूर हो चुका था १३४८५९२ एक्ड था तथा 
३७३५१२६ एक्ड पर यह काय चल रहा या 7 
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जम्मू दया काश्मीर शरइँ एक्ड 

मंधूर हैदरात्राद क्षत्र. ॥5स्े २७० एकड 

पजाव देषस क्षेब ३० स्टेण्डड एक्ड 

|उखडे हुए लोगों के लिये 

४० स्टैष्दड एक्ड) 

राज्स्यात अजमेर कोन ५० एक्ड (जहा शूम्रि 
मध्यस्यों पर है ।) 

पश्चिमी बशल २५ एकड 

हिमाचल प्रदेश चम्बा जिलो में ३० एरट 
सयथा दुसरे छेद मे १२५ ₹० 


लगाने देने वाला क्षेत्र 

पजाब में सरक्तार ने इस बात का अधिक्षार दिया है कि जित जमीदारो 

है प्राम ३० स्टैण्टई एकंड से अधिक भूमि है उन पर वित्यानों को बसा दिया जाय। 

क्रेरत का सैश्ाणावा रि००७७०॥७ $)॥ जो चंद एक प्रवर समिति के सामने है । 

विप्प म प्राप्त यो जाने वाली भूमि के लिये १५ से ३७ एक्ड तक अधिरतन 

निश्चिन बरता है ( 3०47, ५ ए7846४0 .94 एे०५६४७७४ (०१६ #॥॥), 

१६४७ मे प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिए एक बष्निज्षतप्त सीमा निश्चित करता 
है, परन्तु अधिकतम सीमा नियमों के अनुसार निश्चित होपो ) 

स्नों की उच्चतम स्रीमा के दो पहल हैं--(१) रूविध्य म प्राप्त की जाने 

वाली भूमि की उच्चतम सौसा तथा (२) ववमाद के छेतों क्षो उच्चतन मीझा। 

अविष्प म प्राप्त थी जागे बाली भूमि वी उच्चठ्त मीमा निम्नलिजित राज्यों मे 

निश्चित की जा बुको है-- 














बाक्न प्रदेश उलग्राता क्षेत्र (5 से १५० एचड 
एम मैदानी जिले श० एक्ड 
वम्बई (भतपूर्व) वस्बई क्षेत्र पैसे से ४८ 
मराझाबादा क्षेत्र १२ से १६० एक्ड 
सौसप्ट क्षेत्र +० से १२० एकड 
बिप्रवे तथा कर 
हझ्लेय तो परिवार के 
(क्षेत्र ट्रिय्युनल द्वारा निश्चित 
क्या बादेगा) 
जम्मू नया कास्मीर २रहें एा४इ 
मध्य प्रदेश अऋष्द भारत क्षेत्र ४० एच्ड 
झाजस्थान क्षेत्र ३० से २७ एक्ड तक 


(मूमि की श्रेप्ती के अचुभार) 
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मैसूर बम्बई क्षेत्र १२ से ४७८ एकड 
हैदराबाद क्षेत्र १२ से १८० एकड 

पजाव ३७ स्टैण्डड एकड 

राजस्थान (अजमेर क्षेत्र सहित) ३० सीचे गये एक्ड 

अथवा €* शुष्क एकड 

उत्तर प्रदेश 9० एकड 

पश्चिमी बगाल २५ एकड 

दहली ३७ स्टंण्डर्ड एकड 


मैसूर मे बतंमान तथा भविष्य मे प्राप्त की जाने घाली भूमि के लिये ऐसी 
सीमा निश्चित की गई है जिसकी वाषिक आय ३६०० रु० होगी। #&॥0ाा9 
छाबक्‍धञा एशायड़ 0 है्ाट्णापर०  प्0077स्‍85 9] ]958 ऐसी उच्चतम 
सीमा निश्चित करना चाहता है जिससे कि बर्तेमान के खेतों से ५४०० रुपये की 
बाधिक आप श्ाप्त हो सके तथा भविष्य मे प्राप्त खेतों से ३६०० रुपये की वाधिक 
आय प्राप्त हो सके । जम्मू तया काश्मीर मे वर्तमान के खेतो की उच्चतम सीमा के 
कानून को कार्थान्वित किया जा छुका है। पजाब के पेपसू क्षेत्र तथा आसाम में 
नियम बन चुके है तया भूमि के स्वामियों से इस बात के घोषणा पत्र लिये जा रहे 
हैं वि उनके पास कितनी भूमि है । पश्चिमी बगात मे सरकार ने भूतपूर्व जमीदारो 
के फाल्तु भूमि पर अधिकार कर लिया है। यह भूमि एक-एक बष के लिये बिना 
भूमि के मजदूरों को दी जाती है | 
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प्रश्न १४--भारत से कौन सी भिन्‍न-भिन्‍न मिट्टियाँ पाई जाती है ? देश 
की मिट्टी के वटाव की सप्तस्या का वर्णन कोजिये तथा ठोक करने के सुझाव 
बीजिये । 

उत्तर--भारतवर्ष मे निम्नलिखित प्रकार की मिट्टिया पाई जाती हैं--- 

(१) दोमट मिटुटी (&॥एशक! $०)--यह भारतवप की सबसे अधिक 
उपजाऊ मिट्टी है । यह मिट्टी गद्धा सिंध के मैदान तथा समुद्र तट के मैंदानों में पाई 
जाती है । यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। इसकी गहराई का अनुमान लगाना 
बडा कठिन है । खोदने पर कई सौ फुट गहराई तक यह मिट्टी पाई गई है । यह 
मिट्टी पौधो को उगाने के लिये बडी उपयुक्त है परन्तु इसमे नत्रजन (08०7) 
की कमी है । यह मिट्टी पजाब, उत्तर श्रदेश, बिहार, पश्चिमी बद्धाल, आसाम, 


उत्तरी राजस्थान और सम॒द्र तठ के मदानो म पाई जाता है। इस मिट्टी म चावल 
गन्‍्ता तथा गेहू उगायर जान हैं । 





(२) छा्लो भिट्टो (878०: $0)-यह मिट्टी लगभय दो लाख «ग माल 
मे पाई पाती है । इसके क्षेद काठियावाड बरार हेदेरावाद परश्चिमा मध्य प्रदेश 
वम्बई और मद्रास के कुछ प्राग हैं। दरसात के दिनो म यह मिट्टी चिकनी व 
लिवलिवी हो जाती हैं और गर्मी के दिनो मे इसमे वहुत सी दरारें पड जाती हैं। 
यह मिट्टी बहुत उपताऊ होती है ॥ इसमे घातुओ कौ अधिक मिलावट होत के कारण 
इसका रफ़्ू काला होता है। यह मिट्टी कपास के लिय बहुत उपयुक्त है। इस मिट्ठा 
या सु्य गुण यह है वि यह तसी को बहुत समय तक अपने अल्दर वताय रखती है । 
इस मिट्टी मे फास्फोरिक एसिड व नत्रजन कम होता है परन्तु पोटाश और चूना 
अधिक होता है ॥ 
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(३) लाल मिट्टी (२९१ 5०)--यहू मिट्टी इसलिये लाल होती है क्योकि 
इसमे लोहा मिला होता है। यह सद्यास, सैयूर, दक्षिय-पूर्व, बम्बई, हैदरावाद और 
मध्य प्रान्त के पूर्व मे छोटा नागपुर, उडीसा और बद्भाल के दक्षिण म॑ पाई जाती 
है । इस मिट्टी का रड्ज हर जयह एक सा नहीं होता । कही लाल, कही भूरा, कही 
पीला, कही खाक्नो और कही काला भी होता है। परन्तु क्योकि इसका रड्भ अधिक- 
तर भागे मे लाल होता है इसीलिये यह लाल मिट्टी कहलाती है । इस मिट्टी का 
क्षेत्रफल लगभग ८ लाख वर्ग मील है । यह मिट्टी छेददार होती है । ऊचे भागो की 
मिट्टी हल्‍्की, पतली तथा क्क्रीली होती है इसीलिये उपजाऊ नही होती। इस पर, 
बाजरा पैदा हो जाता हैं। परन्तु जो मिद्टी सैंदानो और घादियो में पाई जाती है 
चह गहरी तथा बारीक क्यो वाली होती है जिसमे कई प्रकार की फ्सलें उगाई जाती 
हैं । इस मिट्टी में लोहा, मैंगनेशियम तथा एल्युमीनियम का अश अधिक होता है किन्तु 
नत्रजन, फास्फोरस, चूना, पोटाश् तथा जीवाश कम होता है ! 

(४) लेदराइट मिट्टी (7.४(४०७० $0)--इस मिट्टी का रज्ध भी लाच या 
लाली मे युवत पीला होता है । यह मिट्टी मध्य भारत, आसाम तथा पश्चिमी व पूर्वो 
घाटो के पास पाई जाती है । ऊचे भागो की मिट्टी ककरीली व छेददार होती है, पानी 
बहुत जल्द स्रोख लेती है। अनुपजाऊ होने के कारण कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है । 
परन्तु निचले भागो बी मिट्टी चिकनी अथवा दोमट होती है। यह अधिक समय तंव' 
नमी धारण कर प्कती है इसलिये खेती के लिये उपयुवत है ) इस पर चाय को खेनी 
खूब होती है तथा चावल उग्ाया जाता है । इस मिट्टी म॒ अल्युमीनियम व लोहे का 
अश अधिक होता है किन्तु चुना, मेंगनेशियम, फास्फ़ोरस व नत्रजन कम होना है । 
सोडा, क्षार पदार्थ तथा पोढाश बिल्कुल नही होते । 

भारतवर्ष में मिट्टी के कटाव की समस्या 
(ए?7०एाथाय णी $ग्रीॉ-शा0ठफ्राणा 7 पराता8) 

भारतवपं जँसे कृषि प्रधान देश वे! लिय मिट्टी का जो महत्व है उसके सम्बन्ध 
में कोई वात कहने की आवश्यकता नही है । अनुमान है कि एक इ च भूमि बनने में 
खगभग ३०० से १००० वर्ष लगते हैं। परन्तु जिस समय से मनुष्य ने भूमि को 

खेती के लिये उपयोगी वाया है उसी समय से उसकी अज्ञानवा के कारण मिट्टी के 
कटाव वो समस्या उसके सामने आ गई है । मिट्टी के कठाव के कारण भूमि की 
अप्रद्जी प्रइक्ष कमा आप्रक्म प्ाह्ी द्वादा एक स्थात से दूसरे स्थात पर चली जाती है। 
इस प्रकार ऊपरी परत की मिट्टी चले जाने वे कारण जो मिट्टी बच रहती है वह 
खेती के लिये उपयुक्त नहीं रह जाती । क्योकि ऊपर वाले परत की मिट्टी के बह) 
शुण भी जो पौधो को उगाने के लिए आवश्यक हैं मिट्टी के साथ उडकर अथवा बह 
कर चले जाते हैं । नीचे वाली मिट्टी बर खेती होने पर और भी अधिक मिट्टी का 
क्टाव हो जाता है । आधुनिक काल मे अधिकाधिक खेती होने के कारण यह समस्या 
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और भी उम्र रूप धारण कर रही है। बहुत से क्षेत्री मे मसस्थल आगे बढ़ता रहता 
है और उप्तके रोकने क। उचित समय पर ठीक साधन प्रयोग में लाये यये तो उसका 
बटावा बढवा ही रहता है और दूसरे हरे-भरे क्षेत्रों मे रेत लाकर पहां की पुरानी 

. फसलों और वृक्षों के उत्पादन को नष्ट करके उसको बीरान बना देता है । हमारे 
देश मे मधुरा व आगरे के जिलो के पास मरुस्थल आगे वढ रहा है | 

पट्टी का क्टाव मनुष्य के लिये एक वडी भयड्ूर चीज हैं। इसके कारण 
वडी-बडी सभ्यताओ का नाश हो गया ! डा० एच० एच० बेंदन [9 ऊ झछे 
फ(७॥) का मत है कि “मिट्टी के क्टाव के वारण पुरानी सभ्यताज़ो का नाश हा 
गया है, जिनके हूढे-फूटे शहर अब उन निर्जन खण्डरो मे पड़े हुये है जो कभी समार 
के! सबसे उपजाऊ क्षेत्र थे । ' चीन का योदी ससुस्थल, मिस्र का बह्य मस्स्थल, भारत 
सथा वेबीलोग के खण्डर इस मौन एवं जचुुक सभ्यता के विनाश के प्रमाण हैं । 

मिट्टी के क्टाव के कारण (#800३659०७थछ[०ईए 9० कफ्॥०१)-- 
मिट्टी के क्टाद के बहुत से कारथ हैं ! इतमे से कुछ निम्नलिखित हैं--- 

(१) हृवा--जब तेज हा अथवा आधी चलती है तो वह अपने साथ मिट्टी 
के कण उडाकर ले जाती है । इस प्रकार मरुस्थल वदता रहता है । 

(२) यानो--पानी के द्वारा दो प्रकार का क्टाव होता हँ--(अ) समतल 
तथा (अ) गहरा । 

(प्र) समतल क्टात्र---जिस भूमि में घास अथवा फसल उगी हुई नहीं होती 
उस पर जब थानी पडता है तो उस भूमि के कण पानी में मिलकर वहकर ऋले 
जाते है । इस प्रकार जीवाद रुथा पौधों वी खुराक के वहुपूल्य अश पानी मे बहकर 
भूमि की उबर! शकितद नो कम कर देते हैं / सफ्तवन कटाब धीरे-धीरे होता है. भौर 
इसका पता तत्र लगता है ज्वकि सेत से भाप्त उपज घटती है । ऐसे कटाव की रोक- 
थाम करने के लिये खेतो की मेडबन्दी करना सबसे सरल उपाय है । इसके अतिरिक्त 
ऐसी फ़सले भी घोई जायें जो भूमि के कणो को अच्छी त्तरह पक्रड सके और भूमि 
के कटाव को टोजें । 


(आ) गहरा क्टाव--वर्षा के समय पानी ऊँचे खेतो से नीचे की ओर बह 
कर सलता है जिसके साथ भूमि-क्ण भी अधिकाँश मात्रा में होते हैं । जैसे-जैसे पानी 
बहकर आगे चलता है इसकी भूमि काटने तथा भूमि कणों को अपने साथ वहा ले 
जाने को शक्तित बढ जाती है । झुछ दूर वटकर यह पानों छोटी-छोटी नालियाँ बना 
लेता है जो निरन्तर बढती रहती हैं। अन्त मे ये बडे-वडे नालो का रूप धारण कर 
लेती है। उस समय सुमरि बहुत ऊवट-खाबड हो जाती है। इसको गहरा क्टाव कहते 
है ! हमारे देश मे आगरा व इठावे के जिलो में गहरे क्ठावों ने बहुत बिकराल रूप 
धारण कर लिया है। ये क्टाव इतने बडे-वडे हैं कि उन्होंने छोटी-छोटी पहाडियों 
का छप घारण कर लिया है। ऐसे गहरे क्‍टठावो को जहा पृथ्वी के बहुत उबड- 
खावड होये के कारण कोई फसल उत्पन्त नहीं हो सकती, कर्दसमुक्त बल्जर भूमि 
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(रेवाइन) वहते हैं । समतल तथा गहरे दोनो क्टावो मं से समतल कटाव अधिक 
हानिवारक है क्योकि इसका ज्ञान क्सिान को नही हो पावा 

मिट्टी के क्टाव के कारण (0७05५८६ री 5०] श०४०7)--+मिट्टी के कटाव 
के बहुत से कारण है जिसमे से कुछ नीचे दिये जादे हैं-- 

(१) यनो को अस्ावधानी से काटना और काटने के पश्चात्‌ वृक्ष न लगारा । 

(२) घास पतवार वा बुरी तरह काठना तथा उसम दूसरी घास न उगाना । 
इसके अतिरिवत भेड, बक दो तथा दूसरे घरेलू पद्युओं को अनियमित रूप से चरावा 
और चरागाहो को अच्छी प्रकार देखभाल न करना । 


(३) अनियमित रूप से बार बार फ्सल थोना और उसम प्रूरी मात्रा से 
जीवाश और खाद का न डालना । ऐसा करने से भूमि के कणो वी सगठन शक्ति 
कम हो जाती है और इसके कारण पानी सरलता से वह जाता है। 

(७) ऊचे-नीचे खेतो की ठीक प्रकार से मेड वन्दी न करना और पानी के 
निकास का ठीक प्रवन्ध न करना । 

(५) जहाँ मरुस्थल बढ रहा हो वहाँ वृक्षो का न लगाना । 

सबसे अधिक मिट्टी छालू पहाडो के नीचे की भूमि को काटती है। हमारे 
देश मे आसाम, उडीसा, आध्य, छोटा छागपुर तथा मध्य प्रवश में बहुत सी मिट्टी 
खेती की जोत को बदलते रएने के कारण कट गई है । केवल उडीसा मे ही इस प्रकार 
वी हानि का अनुमान १३,००० वर्ग मील है। परन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव 
भैदानों में पडता है । “उत्तरी भारत को मुलायम मिट्टी के क्षत्रों मे नदी व सोतो के 
क्नारे अच्छी उपजाऊ मिट्टी की वडी हामि हो रही है और दरार वाली भूमि बिना 
रुकावट के बटती जा रही है ।” हमारे देश मे जमना नदी के दक्षिण म बुन्देलखण्ड 
में तथा मध्य भारत, विहार, बम्घई, मद्रास तथा पजाब के कुछ भागों मे मिट्टी के 
कटने की समस्या बहुत भयद्धूर हो गई है । वगाल और आसाम मे जहाँ ७०” से 
२००” तक वर्षा होती है मिट्टी का कटाव जज्भलो के कटने तथा भूमि की जोत की 
जल्‍दी बदलने के कारण होता रहता है । इसके अतिरिक्त हाल ही मे छोटा नागपुर 
बी पहाडियो के बन कट जाने के कारण बडी भयड्डर बाढ़ आती है जिससे बहुत 
सी मिट्टी कट जाती है। इस प्रयूपर दरार घाली भूमि का क्षेत्र उत्तर प्रदेश मे ३० 
लाख एक्ड तथा राजस्थान, विध्य प्रदेश, बम्बई, सौराष्ट्र आदि मे ३& से ५० लाख 
एकड के बीच है । 

पानी के अतिरिक्त हवा से भी मिट्टी कटती रहती है, समुद्र के कियारे हज 
के कारण ही मरस्थल देश के भीतर की ओर बढ रहा है | ! 

इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष की लगभग दो करोड 
एक्ड भूमि मिट्टी के कटने के कारण बिल्कुल नष्ठ हो गई और सगभग १० लाख 
एकड भूमि को अभी ठीक बनाना है इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक है कवि मिट्टी के 
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इस प्रकार कटने को एक दम्र रोज जाय नहीं तो हमको बडी कंठियाइयो का सामना 
करना पड़ेगा । 
मिट्ट का क्टाव रोकने के उपाय-- 

मिट्टी के कठाव को दिस्‍्नलिखित ढड् से रोबा जा सकता है--+ 

(१) पेड लगाकर--दनो के खगाने से मिट्टी का दील्ापन जाता रहता है 
तथा नदियों की बाढ़ का वेग कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त पेडो से गिरी हुई 
पत्तियों व टहनियो से भूमि कौ सतह ढक कर सुरक्षित हो जाती है । वतन आधियो के 
बेस को कम करके हवा हारा को जाते वाली क्षति को भी रोक देते है । 

(२) बाँध बताकर तदा डोल बतरकर--/मिट्टी के कटने को रोकते के लिये 
बांध बनाए जाने चाहिये तया छेतो के चारो ओर डोल बना देनी चाहिये ) ऐसा 
करने से जब पानी मिट्टी को बहाकर ले जायगा तो वह मिट्टी बाघ अथवा डौच से 
रुक जायेगी । पा ४४ 


(३) पशुओ के चरने को ठीक व्यवस्था करके--पशुओ के चरने की ऐसी 
व्यवस्था करती चाहिए जिप्तसे कि वनस्पति घीरे धीरे समाप्त हो । पशुओ को बिना 
सोचे समभे चराने के कारण वनस्पति जल्दी यमाप्त हो जाती है और मिट्टी कटनी 
आरभ्भ हो जाती है) 

(४) ठोक्ष प्रकार खेती करके- खेती को ठीक प्रकार करके भी मिट्टी के कटने 
को बहुत कुछ रोका जा सकता है । खेती की ठोक प्रकार जुताई वरके उनमे डोल 
बनानी चाहिये । इलान को भूमि को वर्षा के पहले लम्बानुसार जोत देने से पानी 
भूमि मे रुक जाता है तथा भूमि कर कटाव नहीं होता । 

मिट॒टी को बचाने का प्रयत्त--प्रथम पचवर्षोष योजना मे इस कार्य के लिये 
३२५ करोड रुपये रखे गये थे पर द्वितोवथ योजना मे इस का्ये के लिये २६८३ 
करोड रुपये खज्चे गये हैं। इसमें से ४ करोड रुपये तो केन्द्र खचे करेगा और थेष 
राज्य सरकारें खर्च करेगी । इस धन मे से ३ २७ करोड रुपये नदी योजना क्षेत्रों के 
लिये रखे गये हैँ । जोने हुए तया जोते जाने योग्य खेतों की मिट्टी के कढाव को 
रोकने के लिये १३ करोड रुपये रखे गये हैं। लोक रामा से इसके लिये एक 'दिएशः 
8०878 छ0। भी पेश किया गया है जिसके द्वारा राज्य को सताह के काष्टान 
8००74 बनाये जायेंगे । उतके बन जाने के पश्चातु 90] (099$ड7४८6007 फ्रेतदात॑5 

डनकी सलाह से अपने अपने क्षेत्र की योजतारयें बनायेंगे । श्री क्ृष्णामचारी का 

सुझाव है कि राज्यो को ऐसे कानून बताते चाहियें जो कि सरकार को मिट्टी के 

८ दचाने के लिये योजवा बनाने की शक्ति दें और भूमि जोतने वालो पर यह जिम्मे- 
दायी ही कि वे मिट्टी को काटने से बचावे ! 

(चाएवे $णा ए०््रःशर४४० फ्रेणबप ने मिट्टी को बचाने के लिये बई 

रुघानो पर ट्रेनिंग का व्ये किया है जहा पर बहुत से आदमियो को ट्रेनिय दी जा 
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चुवी है तथा बहुत से लोगो को ट्रनिंग दी जा रही है। १६५६-५७ मे बोर्ड ने 
देहरादुन मे एक 7.शाव ए५४ अप्राएट्ए बाते. शुबआगगाह 09/टक्षाघबधणा. की 
स्थापना की मज़ूरी दी है। इसकी शाखायें नाग्रपुर तथा राची में होगी। बोडं ने 
जाधपुर मे एक 0507 ६०वियाबधणा $वीथा।8 को चालू करने का निश्चय 
किया है । जिसके अन्तर्गत द्वितीय योजना काल मे २४ लाख एक्ड मझरुस्थली भूमि 
को प्राप्त किया जायेगा । एक ऐसी सस्था भी स्थावित की जायगी जो कि पहाडी 
जातियो मे खेती को बदलते रहने के विरुद्ध प्रचार करेगी। इस भकार हम देखते 
हैं कि हमारी सरकार मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये बहुत प्रयत्नशील है । 

एक केन्द्रीय बोड की स्थापना हो छुकी है और राज्यो की सलाह से एक 
प्रौग्राम बनाने का प्रयत्न जारी है। इस काय के लिय किसानो क सहयोग की आब 
श्यकता है जो कि सामूहिक विकास योजना व राष्ट्रीय विस्तार भेवा के द्वारा प्राप्त 
हो सकता है । मरुस्थल को न बढ़ने देना इस योजना का एक मुप्य अज्च है। 


नकली 
पु 


कि 

७0 9 8६६0० ध6 ठखालिब्य ठिआगा$णी फइशाणा व) पएावा॥ 
एग्रवा ॥8 ग्राल्या 9ए फ़ाग्वपलाएर थावे छाणवटाए8 ४ णा७ १? ए0ए ०५४ 
6 ०६४९९ ग्राएत406 रण ग्राइक्षाणा ऋऋणछ वा छाकचिवा, डाश85 रण 
प्08 0ए8 एछठञ फ्रद्या $९स्‍शा९5 गल 

प्रबन १६--भारत से सिंचाई के विभिन्‍त साधनों को बताइये । उत्पादक 
तथा रक्षात्मक नहरों का क्‍या अभिप्राय है ? भारत के विभिन्‍न राज्यों में सिचाई 
के ढगो का सापेक्षिक महत्व बताइये । युद्ध पश्चात्‌ की योजनाएं दीजिये । 

भारतवर्ष में सिंचाई का महत्व--यह बात हर एक जानता है. कि बिना 
पानी के भूमि से कुछ भी नही उग्राया जा सकता | इसलिये जहाँ पर पर्याप्त मात्रा 
में वर्षा मही होती वहा पर खेती को दूसरे ढंग से पानी पहुचाया जाता है । 


आरतवपष की वाधिक जल वर्षा सगभग ४४इच है। स्थानस्थान पर 
इसमे बहुत घठत बढत होती रहती है। उदाहरण के लिये राजपूताने मे कैंवल 
१० इन्च वर्षा होती है जबकि बगाल मे ६० से ५० इन्च तक होती है ॥ यही नहीं 
वर्षा वर्ष कै सब महीनो मे एक सी नही होती । किसी महीने में अधिक होती है ता 
किसी मे कम । जैसे लगभग £० प्रतिशत वर्षा जुन से सितम्बर तक होती है और 
शेष १० प्रतिशत शष ८ मास मे होती है। वर्षा के सम्बन्ध मे यह भी बात बताते, 
योग्य है कि वह अनिश्चित है कभी होती है और कभी नहीं भी होती है। इसी 
कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ बताया गया है (कताशा बहाएफ्रपर 
35 टकगणल पर ध€ ज807950०07) । 


ऐसी अवस्था मे कृषि को वर्षा के ऊपर छोडना देश में जाये दिन सकद 
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बुलाना है! इसी कारण सिंचाई का प्रवत्ध किया गया है। जब से देथ के अन्दर 
सिंचाई का प्रन्‍न्ध हुआ है तब से देश मे अकाल्न का भय बहुन कम हो यया है। 

सिदाई करने से एक दूसरा लाभ यह है कि इससे एक से अधिक फ्सलें 
उत्पन करने का अवसर प्राप्ण हो जाता है और ठीक समय पर प्राती पहुचते के 
कारण प्रति एकड अधिक बन्न उत्तन होता है, उदाहरण के लिय उत्तर भ्रदेश के 
जिन शाणों मे प्रिचाई होती है उन भागों में एक एक्ड पर १५५० पौण्ड गेहूं तथा 
जौ पैदा होता है। परन्तु जिन भागो में छिचाई का प्रदन्ध नहीं है उतमे केवल 
9१० या ८०० पौण्ड ही उत्तलन होता है । यही हाल दूसरी फसलो के वाथ भी है। 

कुछ ऐसी फ्सलें भी हैं जो बिना सिंचाई के उत्पत्त ही वही हो सरती । जैसे 
सब्जी तथा फल को हर समय पानी चाहिये जो वर्षा ये प्राप्त दही हो सकता । 

यदि हमारे देश में तिवाई का प्रवत्ध न होता तो आज हमारे देश के पजाब, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि भाग मस्स्प्त मे बदद जाने और देश में भीयण अकाल 
पडते हैं जिसप्रे न केवल जल घन की ही हानि होती बरद्‌ देश की साप्राजिक तथा 
आधिछ व्यवस्था नप्ट-प्रप्ट हो जाती । 

इसलिये हम यह बह सकते हैं कि भारतवर्ष में दिचाई को वडी आवश्यकता 
है । यह बात तु और भी क्षविक समल में आ सकती है जबकि यह बताया जाये 


“कि हमारे देश का मुझण पेश क्ृपि है और इसके ऊपर देश की ७० प्रतिशत जन- 
मझ्या निर्भर है। 


भारत में तिधाई के स।बंद-- 


भारत भ मुख्यत तीन प्रकार के साधनों से दिचाई होती है-- 

(१) ुए, (२) झाजाद, (२) वहर। 

छुए--हपारे देश में फुला सिचाई का एक अभृद् साथव है। इनसे 
हमारे देश को कुल सीचो हुई भ्ूप्रि की लगभग ३० प्रतियत भूमि मीची जाती है। 
कुओ की सच्या हमारे देश मे २५ लाख से अधिक है और उतमे लगभय 
१०० बरोद रपये लगे हुये हैं। १६५५-५६ मे इससे हमारे देश वो १६६ लाथ 
एक्ड भूमि सीची गई। 

जुए साधारणतया उन स्थानों पर पाये जारे है जहँ मुलायम सट्ठी होता है 
लथा पानी बस गहराई पर मित्र जाता है। वैसे तो सारे भादतवं में ही कुओ 
द्वार घ्िचाई होवी है परचु उच्चर प्रदेश में यह सवस्ते अधित सब्या में पाये जाते 
है। उत्तर पदेश में दुजो दो सस्या लगभग १६ लाढ से भी अधिक है। दूसरा 
नम्बर मद्ात दा बाठा है जहाँ ६९ ताज कु ए पाये जादे हैं! पूर्दी पदाद, वम्बई, 
मध्य प्रदेश और याजपूताने का दम्दर इसके पश्चादु बाता है । 

कु ए कच्चे और पस्के दोनो प्रतार दे होते हैं । वच्चे कुए लगभग ४० रपये 
वी लागठ पर तैयार हो जाते हैं। परन्तु पक्के दुओ पर लगभण ३००० रपय सर्च 
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होते हैं। ये कु ए पशु, तेल, विजली तथा ढेकली से चलते हैँ । कच्चे कु ए अधिकतर 
ढेकली से चलते है और सागभाजी वाले इनको बना लेते है । 
उत्तर प्रदेश के नल कूप (7092 ४८॥५)-- 

उत्तर प्रदेश के नल दूपो को सिंचाई क/ एक प्रेमुख साधन वनाया जा रहा 
है । इन कु ओ से बिजली त्तो झवित से पानी निराला जाता है । यह कुए बहुच 
सी भूमि पर धिचाई कर सकते है। सरकार इस ओर विश्वेष ध्यान दे रही है। 
१€४६ के अन्त तक उत्तर प्रदेश में १८४७ नल बूप थे। परन्तु १६५२ के अन्त म 
इनकी संख्या वढकर २३६२ हो गई ! १४५६ के अन्त तब उत्तर प्रदेश मे ५००० 
नलकूप दन गये हैं । इन कुओ से अन्त मे २ मिलियन अतिरिवत भूसि सीची जायेगी 
तथा ३ लाख टन अतिरिबत अस्न तथा दूसरी पएसले उत्पस्त हो सकेगी | [0१0- 
4याशाल्या पथकाार०) 55888प0९९ ए70ट7०707९८ के अन्तर्गत भारत सरकार 
में २९७६ ट्यूब बैल बनाये हैं तय दूसरे २६९५० टयूब चैलो पर कार्य चालू हो 
गया है । 

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बम्वई सरकार की भी ५०,००० कु ए बनवाते वी 
योजना है । यह कुए प्रतिवर्ष १९,००० की गति से वनाये जायगे । सरकार की ओर 
से ५०० रुपये अथवा लागत का २४ भ्रतिश्नत, इन दोनो में से जो भी कम हो, कु ए 
बनाने बालो को सहायता के रूप में दिया जायेगा । दोष लागत तकावी ऋण के 
रूप में ३३६ प्रतिशत ब्याज की दर से सरकार की ओर से दी जायेगी । इसी प्रकार 
मद्रास मे भी बिजली के कु ए बनाने के लिये सरकार वी ओर से सहायता दी जा 


रही है। 
(२) तालाब--२६५५-५६ मे हमारे देश के कुल सीचे हुये भाग के लगभग 


१६ प्रतिशत भाग अर्थात्‌ १०६ लाख एक्ड पर त्वालाबो द्वारा सिचाई की जाती है ! 
तालाथ अधिकतर दक्षिणी भारत मे पाये जाते है जहाँ पर बहुत सख्त मिट्टी है। 
इस प्रकार की मिट्टी मे कुए छोदने वडे कठिन हैं और वहाँ नहरें वताना भी कठित 
है क्योकि वहाँ की भूमि सख्त है शोर वहाँ की नदियाँ बरसात में ही चलती हैं । यह 
तालाब अधिकतर मद्रास, मैसूर, बम्बई, हैदरावाद, राजपूताना तथा मध्य भारत में 
पाये जाते हैं । वर्षा के पाती को इन तालाबों मे रोक दिया जाता है और फिर इस 
पानी को नहाने, कपडे धोने और पीने के काम मे लाया जग्ता है। यह तालाब छोटे 
बड़े सभी प्रकार के होते हैं । मद्रास मे ऐसे ७०,००० तालाव हैं । बहुत से तालाब 
च्यदूक, परे, हैं; ५ पक्तमे, व्स्वर्ले: रा्यो, मे, फाहफ, (६), औए, लिदलित,, मेहाक़ मे. जगा. 
समुद्र झोलें ४४ वर्गमील हैं | मेसूर राज्य का इष्णा राज सागर और हैदराबाद का 
उस्मान सागर आदि बहुत बडे तालाव और झीठें हैं । 

(३) नहर--वर्तमान काल मे नहरें हमारे देश को सिंचाई की मुख्य साधव 
है । यह अधिकतर सरकार ने बनाई हैं ! १६५५-५६ मे शारत मे २३२ लाख एकड 
भूमि नहरो द्वारा सीची जा रही थी । कुल सीचे हुये भाग का 9७१ प्रतिशत सरकारी 
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नहूरो तथा केवज ५२ प्रतिशत निजी नहूरो मे सोचा जाता है। नहरे दो प्रकार 
की है--(१) बरयाती ([7फ्ातंब्धण), (२) सदा बहने बानी (एथवथ्णाशे) । 
वरसाती नहरें केवल बरसात मे ही वहती हैं। इन नहरो में नदियों की बाढ़ का 
वानी आता है। पुराने समय से अधिकतर इसी प्रकार की नहरें थी सदा बहने 
वाली नहूरें हिमालय पहाड़ से निकले वाली नदियों से जिनसे सदा ही जल भरा 
रहता है, निकलती है। यह नहरे अज्ज रेजो के शासनकाल में बहुत बडी लागत लगा 
कर बनाई गई थी । इन नहरो से उत्तर प्रदेश, पूर्वी पजाब, विहार, उंडीसा आदि 
राज्यो में सिंचाई होती है। जब ये नहरे बनी त्व से इन भागों मे अकाल का 
भय बहुत कम हो गया है । इन दो प्रकार की नहरो के अतिरिक्त कुछ ऐसी नहंरें 
भी है जो किसी स्थान पर पानी एकन्न करके उसमे से निशाली जाती है । इस प्रकार 
की नहरें दक्षिण, मध्य अदेश तथा बुन्देचखण्ड मे पाई जाती हैं । 

१६२५१ से पूर्व नहरें तीन भागों मे विभक्त धी-(१) उत्पादक (27097०09७) 
(२) रक्षात्तक (7०८८४४०) और (३) छोटी, (१४४क्‍707) । 

(१) उत्पादक--वे नहरे थी जिनसे बनने के १० वर्ष के भीतर इतनी आय 
प्राप्त हो जाये जो कि उनसे लगी हुई पू दी पर ब्याज तथा चादू खर्चो के बराबर 
हो ( इस प्रकार की लहरे अधिकतर उत्तरी भारत तथा मद्रास मे पाई जाती हैं। 
१६३८-३४ मे इस प्रकार की नहरो मे ११४ करोड रुपया लगा हुआ था और 
उनसे ७ ६१ प्रत्तिशत की आय मिल रही थी । 

(२) रक्षात्मक--यह वह नहरें जो लाभ उत्पादन करने के हेतु नही बनाई 
जाती वरत्र्‌ इसलिये बनाई जाती है जिससे कि अकाल का भय कम हो जाये । यह 
नहरें अकाल सह्ययता त्तथा बीमा कोष [फ्शाण0० एछा्श 2890 परषए9॥06 
90७४0) में से बनाई जाती हैं॥ १९३८-३६ म॑ इसे प्रकार की नहरें लगभग 
३० लाख एकड़ भूमि को भीचती थी और उनमे ३६ करोड स्पया लगा हुआ था । 
इस प्रकार को नहरें अधिकतर दक्षिण भारत में पाई जाती हैं । 

(३) छोटी इनमे विविध प्रकार की छोटी-छोटी चहुर सम्मिलित यी।) 
यह प्रतिवर्ष को सरकार की भाग मे से बनाई जाती है | 

परन्तु १६२९ के पश्चातु इस अकार का विभाजन समाप्त कर दिया गया। 


आजकस सब नह्‌रें या तो उत्पादक (7:४०4०८४४०८) है अथवा अलनुत्पादक 
[एफफा०ऐेएटएएड) है + हि 


विभिन्‍न राज्यों की नहरे 
पूर्वो पजाब को नहूरें 
) विभाजन से पूर्व पजाव प्रान्त से नहरो की सबसे बडी व्यवस्था थी परन्तु 


उतमे से कई वडी बडी नहरें पाकिस्तान से चली गई है| अब पूर्वो पजात्र में अग्न- 
लिखित नहरें पाई जाती हैं। 
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(१३) पह्चितों यमुना नहर--यह नहर थमुना नदी से ताजवाला (जिला 
अम्बाला) स्थान पर निकाली गई । इससे पूर्वी पजाब के करनाल व हिसार जिलो 
में सिंचाई होती है। राजस्थान व देहली के कुल भागो पर भी इसी से सिंचाई होती 
है । इस नहर की शाखाओ सहित लम्बाई लगभग २००० मील है जिनसे १० १८ 
लाख एकड भूमि पर सिंचाई की जाती है । न 

(२) सरहिन्द नहर--यह सतलज से रोपड (जिला अम्बाला) स्थान से 
निकाली गई है | इसके द्वारा लुधियाना, फिरोजाबाद, हिसार जिलो सथा पदियाली 
संघ की पटियाला, नाभा, जीद, मलरे कोटला व कलासिया रियासतो मे” सिंचाई 
होती है इस नहर की शाखाओं सहित लम्बाई २७३३ मील है १४ 5५३ लाख एक्ड 

भूमि!१र सिंचाई की जाती है । 

(३) अपर बारी दोआब नहर- यह नहर पठानकोट के निकट माधोपुर 
स्थान से रावी नशी से निकारी गई ) इसके द्वारा ग्रुरुदासपुर व अमृततर जिलो मे 
सिचाई होती है । नहर के वनाय जाते से पूर्व इन भागो मे जगल थे जिनको साफ 
करके यहा खेती की जाती है । इससे ८ २८ लाख एकड भूमि पर सिचाई होती है । 

(४) सलतज घाटों की नहर--यह नहर सतलज नदी पर फिरोजपुर स्थान 
से निकाली गई है ॥ यह राजस्तान के बीकानेर राज्य मे सिंचाई करती है । 

उत्तर प्रदेश की नहरे 

(१) ऊपरी गगा नहर--यह नहर हरिद्वार से निकाली गई है । हरिद्वार से 
अलीगढ़ तक भूमि का ढाल अधिक होने के कारण कई स्थानों पर बाध लगाकर 
झरने बनाये गये हैं जिनसे विजली बनाने का काम लिया जाता है। यह १७२७ 
लाख एकड पर सिंचाई करती है। 

(२) निचली गगा की नहर -यह नहर हरिवुआगज (जिला बुलन्दशहर) 
से भगा नदी से तिकाली गई है । इस नहर तथा इसकी शाखाओ की लम्बाई लगभग 
४१२४ भील है और यह लगभग ११ ५२ लाख एकड भूमि को सीचती है। यह 
नहूर कासगेंज के पास ऊपरी नहर से मिल गई है जिससे ऊपरी नहर मे पानी की 
भात्रा बहुत बढ जाती है । परन्तु यह फिर उससे अलग होकर कानपुर व इंदावा 
जिलो में सिंचाई करती है । 

(३) पूर्वी जमुता नहर--यह नहर ताजवाला जिला (अम्बाला) पर जमुना 
नदी से निकाली गई है ! इसकी लम्बाई €०० मील है तथा यहू ४ लाख एकड 
“मम के। साचते हैं ।'सहारमपु९, 'मुजपफत्मगर राष। फेर जले; फे इसे महा से 
सिंचाई होठी है ! अन्त मे नहर दिल्‍ली के पास जमुना नदी से मिल जाती है। 
अभी हाल ही में इसको चोडा करके अधिक भूमि को सीचने की व्यवस्था की 
गई ६ 

(४) आगरा नमर--यह नहर दिल्‍ली के दाई ओर ११ मील नीचे ओखला 
स्थान से,निकाली गई है । इसके द्वारा आगरा, मयुरा जिलो तथा भरतपुर रियासत 
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के युब्क भागो में सिंचाई वी जाती है। यह लगभग १००० मोल लम्बी है और 
लगभग ४४७ लाख एक्ड भूमि को सीचती है । 

(५) शारदा नहर-यह वनवसा (वरमदेव) स्थान से शारदा नदी म से निकाली 
गई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बडी नहर है । इसवी अनेक छोटी छोटी झाखायें 
है। इसमे मुख्यत अव च्‌ रुहेनखण्ड प्रदेश भे मिचाई हीती है। इसके हारा 
लगभग १६७२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है ) 

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मे बतवा नहर, केन नहर घागरा नहर धासेन 
नहर, साव नहर आदि भी हैं। 


सहतरो द्वार भियाई 
(% | छुछते व्यए लिच्ाई । 


त्‌ 
पे 
[| 


पफरिदाई नया शक्ति योगेता 





मद्रास की नहरे 
मद्रारु के उत्तरी भाग भे कुछ छोटी फलोटी नहरें अकाल के समय मनुष्यों को 
सहायता करने की इप्टि से बनाई गई हैं । पैस्पिर नहर प्रणाली इस राज्य को सत 
स महत्वपूर्ण प्रणाली है । पैरियर नदी पहले अरब सागर में जाकर गिरती थी परन्छु 
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अब यह मद़ुरा जिले को पाती देती है ) इसके द्वारा लगभग १ ४३ लाख एकड भूमि 
सीची जाती है। इस राज्य की दूसरी नहर कारेरी मेद्टर प्रोजेक्ट है जिससे कावेरी 
डेल्टे भे ३०१ लाख एकड पर सिंचाई होतो है । 


बम्बई को नहर 


बम्वई राज्य में दो महत्वपूर्ण बाँध हैं-- 
(१) भदारदारर बाघ (प50०ए०६४९६ 70&70)--यह बाघ भारत मे सबसे 
बडा बाघ है| यह योदावरी की एक सहातक सदी वा पानी लेता है और अहमद- 
नगर जिले में ६० हजार एकड भूमि की सिंचाई करता है । 


(२) लायड बाँघ (7.0, 6 0097 )--पह कृष्णा नदी को एक सहायक नदी 
पर बनाया गया है और पूना तथा शोलाउुर जिलो की सिचाई करता है । 


भारतवर्ष भे छाई के वर्तमान साउन व भविष्य की यौजतायें-- 

भारतवर्ष मे १६५५-५६ मे ३१ ८२ करोड एकड पर खेती होती थी | इस 
क्षत्र मे से ५ ६२ करोड एकड भूमि पर सिचाई होती थी । यह क्षेत्र कुल का १८ 
प्रतिशत के लगभग था। इसमे से लगभग २३१ करोड एकड भूमि पर नहरो से, 
१ ०€ करोड एकड पर तालावो द्वार, ९ ६६ करोड एकड पर कुओ हारा तथा 
५४५ लाख एकड पर अन्य सौँधनों हाय सीची जाती थी । भारतवर्ष में ससार के 
सब देशों में अधिक्‌ क्षेत्र पर सिंचाई होती है । भारतवर्ष का सीचा हुआ क्षेत्र सयुक्त 
राष्ट्र अमरीका का २६ गुना हैं। यह क्षेत्र सयुकत राष्ट्र अमरीका, रूस, जापान 
तथा इटली के कुल सीचे गये क्षत्र से भी बडा है। परन्तु इन सब देशो का क्षेत्रफल 
भारत के क्षत्रप्ल से दस गुना है। परन्तु अभी तक भारतबर्ष में सिचाई के लिये 
बहुत कुछ बरना शेष है । अभी तक हमारे देश की नदियों वा ५६ प्रतिशत पानी 
उपयोगी कामोी मे प्रयोग किया जाता है । शेय €४ ४ प्रतिशत पानी समुद्र मे बहकर 
चला जाता है ! अब इस पानी को काम मे लाने के लिये देश के शिन्न-सिन्‍न भागों 
में ३०० योजनायें चल रही हैं । जिन पर लगभग ७६५ करोड़ रुपये खर्च होते की 
आशा है। इनमे से १२ को हम बडी योजनायें कह सकते हैं और शेष को छोटी 
बडी योजनाओं पर १० करोड रुपये से अधिक, मध्यम श्रेणी की योजनाओ पर २ 
करोड से १० करोड़ तक तया छोटी योजनाआ पर २ करोड रुपये सेकिम खच 
होगा । यह योजवायें ५ से १० वर्ष तक पूरी होने की आशा है । इत योजनाओं से 
योजना के अन्तिम वर्ध मे ६६ लाख एकड भूमि के सीचे जाने की आशा है | परन्तु 
जब यह योजवायें पूर्ण रूप से उन्तत हो जायेगी तब उनसे २ करोड २० लाख भूमि 
सीची जायगी। इन योजनाओं से अग्नरलिखित ढद्ण से लाभ प्राप्त होते का 


आशा है-- 
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वर्ष च्यय अतिरिक्त सिंचाई अतिरिवत शवित 

(करोड रुपये मे) (एकड मे) (किलोवाट मे) 
१६५९-५२ मश ६9६,००० 2८,००० 
१६५२-४३ वर 4,5६०,९०० र३९,००० 
१४५३-१४ १२७ ३,४५५४,००७० छ२9७,००१ 
१६५४-५४. १०७ ३,७७४६९,००० ७५,००० 
१6५५-५६ छ्ढ ड,शै३े रे ३२०० प्‌रदर,७०० 
अन्त में १६,६४२,००० १,४६५,००० 


जबकि प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल सीचा हुआ क्षेत्र ६७ 
मिलियन एकड होगा दूसरी योजना के अन्त तथ्य ठडे झू८ मिलियव एकड होगा। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ पस्विचाई की योजनायें दूधरी योजना में भी चलती 
रही । इनके अतिरिक्त कुछ नई ग्रोजनायें भी चालू की जायेंगी । दूसरी योजना में 
सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिये ४८५६ करोड रुपये रखे गये हू । 

इन योजनाओ मे से कुछ विम्नलिखित ह-- 
(१) भावड़ा नगत योजना (पत्राब) 
इस योजना के अन्यर्गत सतलज गंदी पर भाजडा भाभक गाँव मे एक बाँध 
बताया गया है ! इससे ३६ लाख एक्ड भूमि सीदे जाने की बाश्या है तथा इससे 
१३ लाख टन अतिरिवत गलला प्राप्त हो सक्रेगा | कुछ इलाकों म दो इससे सिंचाई 
भी होने लगी है॥ १६४७-४८ में इस नहर से पञाब और राजस्थान भें संगमग 

_ १५ लाख एकड पर सिंचाई हुई) ६६ ७ लाख एकड भूमि पर इस का अधिकार 

है. । पूर्ण होने पर यह ३६ लाख एकड भूमि पर सिचाई करेगी । 
(२) श्ोदर घादी गोजना (चद्धात और विहार) 

बच्भाल जौर विहार को सरकारों ने मिलकर एक “दामोदर घादो की संयुक्त 
तथा बहु-उद्देश्य चाली उनच्नतिकारी याजना' (एग्रातिष्व कणप्ण्ाफ्ु05४ 70000297 
उथारए 9<८ए:०फाशा। ?णुटल) वनादे है । इस योजना के अन्तगत दामोदर 
नदी पर एक बाँध बनाया जान वाला है जिससे बाढ़ रोकने, सिंचाई करने, बिजली 
पैदा करने आदि का काम लिया जायेगा / इस योजना स लगभग १० साख एकड 
भूमि को पानी मिलेगा और दाघोदर नदी भे जो वाह जाती रहती हैं. वहू रूह 
जायेंगे । १६५२-५३ मे इससे ५ हजार एकड भूपि को पानी सिल्ला ! दामोदर 
घाटी के चार बाँध हैं जिनये से तलेबा बाँध क। उद्घाटन प्रधाव मन्‍्त्री द्वारा २१ 
फरवरी १६५३ ई० को हो चुका है । इससे २७,००० एकड खरोफ तथा ७४,००० 
छुकंड रवी की फसल सीची जायग्री ) इसका दृधय दाध कोदर बांध है निवेश 
उद्दघाटव मई १£५७ में हो चुका है | इससे १,०७,००० एकड भूमि सीची जायेगी। 
इसके तीसरे बाँध को १६५७ ई७० में पुरा किया गया । 
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(३) हीराकुड योजना (उडोसा) 
उडीसा राज्य मे महानदी पर हीराकुड नामक योजना बनाई गई है। इसके 
अन्तर्गत टीका पारा, नरज और हीराकुण्ड नामक स्थानों प्र महानदी पर बाँध 
बाँधने की योजना है। इससे लगभग २२५ लाख एक्ड भूमि सीची जायेगी। इस 
योजना की काफी प्रगति हो छुकी है। १९५६ ई० भे बारगढ नहर से पानी छोड़ 
दिया गया है। 
(४) कोसी योजना (बिहार और नैपाल) 
इस योजना के अन्तर्गत एक बाँध नैपाल में और दूसरा नेपाल और विहार 
वी सीमा पर बनाया जायेगा । इसमे पहला बाँध नंपाल की १० लाख एकड भूमि 
को और दूसरा बाँध विहार की १३ ६७ लाख एक्ड भूमि को सीचेगा। 


(५) तुद्भधभद्रा योजना (आधा, मैसूर) 
इस ग्ोजना मे मैसूर, आँध् व हैदराबाद वी 5५२ लाख एक्ड भूतरि सीची 
जायेगी और २१०,००० टन अतिरिक्त गल्‍्ला प्राप्त हो राकेगा । 
(६) ककरापारा योजना (वम्बई) 
इस थोजना से सूरत व बरोच की ६,५२,००० /एकड भूमि पर पसिचाई 
होगी । यह जून १४३४ में चालू हो चुकी है । इससे १६०,००० टन अतिरिवत 
गल्‍ला तथा १६००० टन अतिरिक्त कपास मिल सकेगी । 


(७) पोपरी योजना (उत्तर प्रदेश व रीवा) 

इस योजना से १€ लाख एकड भूमि पर सिंचाई की जाने की आशा है। 

इनके अतिरिक्त द्वितीय योजना काल मे २ ० नई योजतायें चाबू की 
जायगी जिनमें से केवल १८ पर ५ करोड २० से अधिक खर्च होगा । इन सब पर 
४४० करोड ० ख्ं होगे जिसमे से लगभग आधा ख्च १६६०-६१ तक हो 
जायेगा । 

बडी-बडी योजनाओ के अतिरिक्त योजना मे बहुत सी छोटी छोटी योजनाय 
भी है | इनमे पुराने तालाबो व कुओ से बिजली के परम्पो द्वारा पाती निकालना, 
छोटे छोटे बाँध अथवा बम्बे बनाना आदि सम्मिलित हैं । इस प्रकार ८२ मिलियन 
एकड पर इन योजनाओं द्वारा सिंचाई हो सकेगी। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी 
सहायक योजनाओं से ३े मिलियन एकड़ पर सिचाई हो सकेगी। इन पर ३० 
करोड रु० खचे होगा । इस प्रकार छोटी छोटी योजनाजी से ७७ करोड रु० खच 
करके ११ २ मिलियन एकड पर सिंचाई ही सकेगी । इस प्रकगर सब प्रकार की 5 
योजनाओं से १९४ ७ मिलियन एकड पर सिंचाई करने की योजना है। इनसे ४२ 
मिलियन टन अतिरिक्त गला प्राप्त हो सकेगा । 

प्रथम पचवर्षीय योजना में १६३ सिलियन एकड भूमि पर सिंचाई वा 
प्रवन्ध किया मूया जिसमे से १० मिलियन एकड छोटी तथा ६३ मिलियन एकड 
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बड़ी योजनाओं द्वारा हुआ। बडी व छोटी सभी प्रकार की योजनाओं की 
काफी भ्रयति हुई है। बडी योजनाओ की प्रगत्ति के विषय मे हम एहले ही लिखे 
चुक्के हैं। छोटी योजनाओं मे १५६३४८ कुए बनाये गये! ६८७७२ कुओ को 
मरम्मत की गई, ३१३४ त्तालाब बनाय गये तथा ५७८८ को मरम्मत की गई, 
३०४८५ रहट बुएं बनाय गये, ३३८७२ बाँध तया बम्जे बनाये अथवा उन्नत किये 
गये; १८६६७ पम्प नदियों तथा बम्बो पर बनाये गये ! इनके अतिरिक्त १४१४४ 
सिंचाई की दूसरी योजनाये भी पूरी की गई $ 
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प्रदत्त २०--हमारो मिददी की खाद सम्बन्धी कमरों को पुरा करने की जो 
य्रोजनायें बिचारी गई हैं उनको बताइये । 


उत्तर---यदि हम राष्ट्रीय आधार पर खेती की उत्तत्ति को बढ़ाना चाह तो 
उसके लिये खाद का एक महत्वपूर्ण स्वान होगा | खाद वी आवश्यक्त/ न केवल बाय 
पदार्थों के लिये ही होती है वरद्‌ व्यापारिक फसला जैसे जूझ, कपास आदि के 
लिग्रे भी होती है । नदी योजनाओ के पूर्ण होते पर तो खाद की और भी अधिक 
आवश्यकत। होगी क्योकि बिना खाद के केवल पानी की सहायता से फसल नहीं 
उगाई जा सकती । द्वितीय पचवर्षीय योजनाकाल मे आश्या की जाती है कि देश म॑ 
खाद की सहायता से २५ लाख टन अधिक गल्‍ला उत्पन्य हो सकेगा जो कि योजना- 
बाल में अधिक उत्पन्त होने वाले गल्‍्ले का २० प्रतिशत होगा । इसके अतिरिक्त 
यह भी बात है हि बहुत पुराने समय से प्रयोग में लाने के कारण भारतवर्ष की 
मिट्टी की उर्बेय् शक्ति अपनी न्यूजतम सीमा पर पहुच गई है । भूमि वी इस खाई 
हुईं शक्ति को प्राप्त करन के लिये हमको बुत अधिक खाद की आवश्यकता है 
क्योकि कहावत है कि जब तक भूमि रहेगी तब तक बीज का समय तथा फ्सल 
कभी समाप्त न होगे । 
् भूमि पर खेती करने से उसकी उर्वेर शक्षित नप्ट हो जाती है।इस कमी 
की पृति के लिये द्वी खाद देने को आवश्यकता पडती है। परन्तु सब स्थातो म 
एकसी खाद नहीं दी जा सकतो बयोकि सब स्थानों की मिट्टी मे एक से ही पदार्थों 
की कमी नहीं होती । जिस मिट्टी मे जिस-जिस प्रकोर के पदार्थों की आवश्यकता 
होती है उसी प्रकार वी उस मिट्टी मे खाद देनी पडतों है॥ भारतवर्ष की मिट्टी में 
(४०४९०), फोसफंट (?॥0$9040८), का्दोनिद (४70०07०(८5), सलफट ($ण- 
शाण), चूबा (एथएएक) तथा नमी (7ण्शग्रप७) की कमी है। इसलिये भूमि वी 
उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिये यह आवज्ष्यक है कि इन सब चीजो को भूमि 
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की उवेरा झबिति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इन सब चीजो गो 
भूमि को दिया जाये। खाद वई प्रकार की होती है जैसे, (१) गोवर की खाद, 
(२) मल-मृत्र की खाद, (३) हड्डी की खाद, (9) खती की खाद, (५) हरी खाद, 
(६) मछलियी की खाद, (७) रासायनिक खाद आदि । 


(१) गोबर को खाद--हमारे देश में सबसे अधिक गोवर की खाद काम 
में लाई जाती है । परन्तु यह खाद भी मात्रा मे कम है। पश्चिमी बज़ाल के हुगली 
तथा चौबीस परगने के क्षेत्र में किये गये एक अनुसधान से पता चला है प्रति एकड 
गोबर की खाद का औसत हुगली मे १२४७ मन तथा चौबीस परगने में ११७ मन है 
जबकि आवश्यकता फसल के अनुसार १०० मन से ४०० मन की है। यह खाद 
हमारी मिट्टी को नव्जन (0708०॥) तथा नमी प्रदान करती है । परल्तु हमारे 
देश भे इस खाद को ठीक श्रकार तैयार नही किया जाता तथा बहुत सी खाद उपलो 
के रूप मे नष्ट कर दी जाती है । उपलो के रूप में नष्ट वी गई खाद का अनुमान 
२५० मिलियन टन से लेकर ४५० मिलियन टन तक है। इसलिए इस बात की 
आवश्यकता है कि जहा तक हो क्सिान को वन विभाग से सस्ती लकडी मिल जाय । 
इसके अतिरिक्त किसानो को बताया जाये कि खाद किस प्रकार तैयार की जा सकती 
है । अच्छी खाद तैयार करने के लिये किसानो को स्रोबर कई सहीनो तक सड्ढो 
मे रखना पड़ेगा । गरड्ढो मे रखने से ग्रोवर ठीक प्रकार सड़ जाता है और उससे 
अच्छी खाद तैयार होती है । 

(२) मल-मूत्र को खाद--गोबर के अतिरिवत मनुष्य के मल-मृत्र से भी 
अच्छी खाद तैयार हो जाती है। इस खाद मे नाइट्रट, पुठास और फासफेट बहुत 
अधिक मात्रा मे होती है । परन्तु अभी तक इसका कोई विशेष उपयोग नही किया 
गया है । गाँव मे तो इसका कोई उपयोग नही किया जाता और शहरो मे भी मह 
बहुत कम काम में लाई जाती है| यदि गावों में सार्वजनिक शोच-कृप (शिक्षा 
268) बना दिये जायें तो गाँव गन्दगी से भी बच सकता है और उससे अच्छी खाद भी 
मिल सकती है । बड बडे शहरो मे जहाँ नल और नदियो का गन्दा पानी बहुत बडी 
भात्रा से एकत्र होता है। वहा वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा भल को दुर्गन्धरहित और 
सूखा बताया जा सकता है । उसके उपयोग मे किसाव को कोई आपत्ति न होगी । 

आजकल इस ढद्ध से खाद तंयार करने का काम बड जोरो से चल रहा 
है / झामुहिक व्िक्ाझ गोज़दा तथा शाष्ट्रीय विस्लीर सेद्ा योजना वाले क्षेत्रों से २ 9 
लाख गड्‌ढ खोदे जा छुके है । इरा काम के लिय छाठी हुई ३००० णगहों मे से 
१७२८४ जगहो मे १४५३-५४ मे खाद बनाने का काम चल रहा था और शहर मे 
इस प्रकार १८ ५० लाख टन खाद तैयार की गई है । 

खाद तैयार करते का जापानी ढग--आजकल हसारे देश मे खाद तैयार 
करने के इस ढय पर बडा जोर दिया जा रहा है। इस दड्ढ के अनुसार कूडा करकट, 


मर 
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बशकनशत में रेप रलाख टन बम्पोस्ट खाद तीर की गई । ६६४८० 
३६ का ध्येय खिन्दु २६ ४० साथ टन है। ६६७४-३० मे १६२५ लाख टन 
कम्पोस्ट शहरो में ० लाख खाद के पाती की प्रयोग करने 
के लिये 90ए४8९ गुप्याभ्रणा इलाशाए९$ जारी रखी गई । स्थानीय खाद की 
कमी को दूर करने के लिंगे चीर योजतायें कार्पावित की गई जिससे कि (१) राद्रीय 
विस्तार सैवी क्षेत्र मे स्थानीय खाद के साधनों वी अधिक अच्छा उपयोग हो सके 
(२) ग्राम बचायतो में कम्पोस्ट खाद उत्पन्न की जा सकें। (३) छोटे-छोटे गाँवों में 
पायलट आधार पं माईट-सॉयल तैयार हो सके, ६ ७) हरी खाद के प्रयोग की 
अचार किया जीय | ईते पोजना के अन्तर्गत । 2१६ राष्ट्रीय विस्तार जवां खडो में 
तथा विभिन्‍न राज्यों मे ७६२ पचायतो मे धर कार्य को पूरा करने की अनुमति दी 
गई । बहुत से राज्य सरकारों ने हरी खाद का प्रचार करने के (लिये हरी खाद के 
बीज बादे । विंहार में नाईटन्सायल तर्था गाव की गरदगी से कम्पोस्ट तैयार करने 


(३) हड्डी को खाद--हेंगरे देश में धार्मिक आवताओं के कार्रण हड्डी वी 
खाद का बहुत कर्म प्रयोग किया जाती है। गहा से प्रतिवर्ष बहुत सी हृड्डिया तथा 
उनका चूरा ख़देशों को ज्ेजा जाता है । जई यदि हडियों की खाद क रुप मे 


जाया जाये तो देश को बहुत लाभ हो सकता है। 
(४) खली को खाद--तैल लनिकालबे के पश्चात्‌ जो खली बचती हैं उसका 


भरी खाद के रूप में काम मे लागा जा सकता है। पर्व अभी तक हमारे देश में खली 
वी खाद का बहुत कस भ्रयोग हुआ हैं । इसवा पहला कारग यह है कि सह आरतीय 
किसान की गरीबी के कीरश उसकी ब्रय-शवित के बाहर है । दूसरे, हमारे देश से 


द्वाद मिल सकती हु । परन्तु इसमें दो कि ठवताइयाँ हैं. । पहली, यह हि 
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हु 
सकता । दूसरे, यह पानी बहुव चाहती है और हसारे देश से पहले हो पानी की 
कमी है इसलिये यह कम काम में लाई जाती है । 

(६) मझलियो की खाद--मछलियो कया भी उपयोग खाद के रूप मे किया 
जा सकता है । परन्तु इस प्रकार की खाद भारत के समुद्र-तट के मेंदानों में ही 
प्रयोग की जा सकती है ( समुद्र के दूर के सैदावों मे इस खाद का प्रयोग नही हो 
सकता । 

(७) राप्तायनिक खाद--इनके अतिरिक्त सल्फेंट ऑफ अमोनिया तथा 
नाइट्ट का भी उपयोग खाद के रूप मे किया जा सबता है । हमारे देश में इस 
प्रकार की खाद तंयार करने के दो कारखाने है। एक तो बिहार के सिदरी नगर मे 
और दूसरा ट्रावनकोर म है। परन्तु यह खाद बहुत महंगी है / इसलिये इसका प्रयोग 
अभी तक हमारे देश भे कम किया ज/ता है। १६५३ ई० मे हमारे देश में ४ ३ 
लाख टन रासायनिक खाद का प्रयोग क्या गया | योजना मे १६५५-५६ के लिगे 
६ १ जाख टन का ध्येय रखा गया है यह ध्यय पूरा हो छुका है। १६५६ मे इस 
दश मे ६७५,००० टन अमोनिया सहफेट तथा १ लाख टन सुपर फ्रास्फेट का उप- 
भाग क्यि जा रहा या। दूसरी योजना काल के लिय इनके उपभोग का ध्येय क्रमण 
१८ ५ लाख ८न तया ७ ? लाख टन रखा गया है । यह अनुमान लगाया जाता है 
कि खाद के अधिक उपभोग के कारण देश मे २५ लाख टन अतिरिक्त गल्‍्ला उत्पन्न 
हो जायगा । खाद की इस बढती हुई माय को पूरा करने के लिय्र तीन नई फैक्ट्री 
खोली जायेंगी । यह नदल, रूरकेला तया न॑वेल्ली मे स्थित होगी । दिसम्बर १६५७ 
ई० में श्री अजित प्रसाद खाद्य मनन्‍्त्री ने यह स्वीकार किया है कि इस देश में खाद 
की पूर्ति आवश्यकता मे, २५ प्रतिशत है तया अगले वर्ष की कमी का अनुमान ७०% 
है | इस कमी का कारण यह बताया गया है कि विदेशी विनिभय की कमी के 
कारण इसका आयात नहीं किया जा सकता । १६४५-५६ मे इस भ्रकार की खाद की 
माग € लाख टन थी परस्तु देश की पूर्ति ६०२ लाख टन थी जिसमे रो ३ ३५ लाख 
टन सिंदरी से ०६५ लाख टन देझी साधनों से तथा २०२ लाख टन का आयात 
किया गया । 

इसे प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में यद्यप्रि किसान नई प्रकार को 
अच्छी खाद काम मे ला सकता है परन्तु वह उनमे से बहुत सी काम भे नहीं ला 
सकता जैसे, खली, हरी तथा रासायतिक खाद तो वह महगी होने के कारण काम में 
नही ला सकता | इसके अत्तिरिकत मे खादे पानी बहुत चाहती है और हमारे देश मे 
सिंचाई के साधनों की पहले ही कमी है । इसलिये ये खाद कम काम म लाई जाती 
है। हड्डी व मछली की खादे किसान धार्मिक भावनाओं के कारण काम मे 
लाता । मल-मृत्र से भी खाद तैयार नही की जाती ! इन सबके पश्चात्‌ केवल 
की खाद ही बनती है | जिसको किसान काम मे लाता है । परन्तु इसको ठीक प्रकार 
तैयार न कर सकने के कारण इससे इतना अधिक लाभ नही पहुचता जितना कि 
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पहुंचना चाहिये | इसलिये इस बाद की आवश्यवाता है कि द्सिन क्ये खाद तैगार 
करने का ढज्जु बताया जाय और विश्येपत उसको जापानी ढज्ध से खाद तैयार करन 
का ढद्ध तथा उस खाद का लाभ बताया जाय | वन-विभाग को भी गावों में सस्ती 
लकडी बेचनी चाहिये जिससे कि किसान योवर को उपलो के सप मे ने जलाये। यह 
सब करने से हमारे देश मे खाद कौ कमी दूर हो सकती है । 


खाद जांच समिति की सिफारिश 


ज्ञात हुआ है कि ख'द जाच समिति ने देश मे खाद के उत्पादन और नियत्रण 
के लिये एक केद्धीय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है। राभिति का सुशाव है 
कि देश की तमाम फैक्टरिया, आाहे वे सरक्परी हो अथवा सरकार से सहामता प्राप्त 
करती हो, बोर्ड के आधीन कार्य करे | 

केन्द्रीय उत्पादत मन्त्री श्री के० सी० रेड्डी ने यहा वताया कि भाखंडा नगल 
के खाद कारखाना बनाने के लिये विदेशी फ्मों के जो प्रस्ताव क्षाये हैं उद पर 
विचार के लिये एक टैक्नीकल समिति नियुक्त वी गई है जिस्तके अध्यक्ष डा० ए० 
मागराज राव हैं । इस कारखाने का लक्ष्य प्रतिवर्ष दो लाख टन अमोनियम नसाइट्रट 
तैयार करना होगा। रूरकेला (उदीसा) में भी एक फैक्टरी स्थापित होगी जिससे 
४,४२,००० टन नाइट्रोलाइम स्टोन उत्पन्त होगा। 

ज्ञात हुआ है कि खाद जाच समिति ने यह भो सिफारिश की है कि दक्षिणी 
आरओोट में नैवेल्दी नामक स्वान पर अथवा विजवयाडा से एक और फैक्टरी खोनी 
जाय। 

दो अन्य कारखाने ट्राम्वे व इटारसी मे भी खोलने का सुझाव दिया गया है । 

खाद से लाभ--रासापनिक खाद के अयोग से सभी प्रकार की फ्सलो वो 
लाभ होता है। अनुभवों से पा लया है कि अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फास्फेट 
का प्रयोग धान उगाने मे करने से क्रमश २७ रु० तथा ११ ० प्रति एकड़ का लाभ 
होता है। नत्रजन के प्रयोग से लाभ १०० प्रतिशत है । इसका प्रयोग पजाव में करने 
से ५० रु० प्रति एकड का लाभ हुआ है। फास्फोरस कया प्रयोग मध्यम काली 
मिटटी तथा लाल मिट्टी से क्रमश ५० रुपय्रे तथा ३२ रपये प्रति एकड का 
लाभ हुआ है। 


ककया 


९. 24, पढ़ <बाघढ छाग्फोशा ॥ पद टततड जी वाशाबा बच्ताएतो- 
ए९, #097856 फट (का ० 5 इशिश्यदा, 

प्रइन २१---पशु समस्या भारतीय कृषि को पहेली हैं। इस कथन को 
संप्यता का मृल्याक्न कौजिये। 

पशुमों का भहत्व---पश्चु भारतोय कृपक का सबसे बहुमूल्य धन है ॥ एम० 
एल० डालिजू ने ठोक ही कहा है “बिना उनके खेद बिना जुते पडे रहते हैं, गोदाम और 
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खत्ती खाली रहती है, खाने-पीने का आधा स्वाद जाता रहता है, क्योकि एक 
माँस न खाने वाले देश मे इससे खराब बात क्या हो सकती है कि लोगो को न 
दूध मिले, न समवखन, न घी २” भारतवर्ष मे पशुओ का महत्व इस कथन से समझ में 
भा सकता है । 2 

वास्तव में भारतवर्ष मे पशु किसान का एक मात्र सहारा है। बिना उसके 
बह कोई काम नही कर सकता | उसकी सहायता से वह अपने खेतो को जोतता है। 
उसी के द्वारा वह कुए से पानी निकालकर अपने खेतो को सीचता है। उसी की 
खाद को बह खेतों में देकर भूमि की उरव॑रा शक्ति को वढाता है | उसी के द्वारा बहू 
भसे से गेहू को अलग करता है । उसी को गाडी मे जोतकर वह शहर में अपनी 
फेसल को बेचने के लिये ले जाता है । उसी को गाडी मे जोतकर वह भाडा कमाता 
है उसी के द्वारा ममखन, पनीर का उद्योग चलाकर अपनी आय को बढ़ाता है । 
उसी के दूध व धी से वह अपने खाने की कमी को प्रूरा करता है । इस प्रकार भार- 
तीय कृषक के लिये पशु का वही महत्व है जो उसके लिये उसके हाथो और पैरो को 
है । बिना पशु के भारतीय किसान कुछ भी नहीं कर सकता | 

पथ्ुओ से भारत की राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष १,००० करोड रुपये की 
वृद्धि होती है । कुल राष्ट्रीय आय का ३०० करोड रुपया दूध तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योगों से, ७० करोड रुपया खालो व चमडे से, २७० करोड रुपया खाद से, १६१ 
करोड रुपया सामान छोने से तथा ३००-७०० करोड झपये का खेत परिश्रम के रूप 
मे प्राप्त होता है 

पशुओं की होम वशा--परन्तु भारतवर्ष मे पद्चुओं का इतना महत्व होते 
हुए भी उनकी दशा बडी खराब है। वे निर्बेल और आधे भूखे रहते है । उनकी कार्य 
शक्ति बहुत कम है। गायो ने दूध तक देना छोड दिया है । बैल नाटे निरबबंल तथा 
दुबले-पतले होते है । वे खेती के योग्य नही हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष 
भे उनकी सख्या बहुत अधिक है । १६५६ की जनगणना के अनुसार हमारे देश मे 
१५ ८६ करोड गाये, बैल तथा 9७ करोड ४६ लाख भंसे थी तथा पशुओ की कुल 
सप्या ३० करोड ६५ लाख थी । भारतवर्ष मे पशुओ की सख्या ससार की 3 तथा 
एशिया की ई है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारतवपं भे प्रति १०० एक्ड 
बोये हुये क्षेत्र के पीछे ३७ पशु है। पश्चिमी बद्धाल के हुगली तथा ३४७ परगना 
क्षेत्री मे क्यि गये एक अनुसधान से पता चला है कि हुगली जिले भे पशुओ की 
सख्या के प्रति १०० एकड के पीछे ५८ है तथा २४ परगनों में ६० है। इसके 
विपरीत हालेड मे केवल ३८ और मिस्र मे केवल २४ ही हैं । 

कृषि कमीशन ने बताया है कि पशुओ की गणन। से पता चलता है किस: 
जिले मे बलो की सख्या उनकी माँग पर निर्भर होती है । कसी स्थान पर पशुओं 
को पालने की जितनी कम सुविधाये प्राप्त है उतने ही अधिक पशु वहाँ पर खले 
जाते है । जैसे ही पशुओ की सख्या बढती है वेसे ही पशुओ को चारा कम मिलता 
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है। चारे की कमी के कारण पशु कमजोर हो जाते हैं। पशुओ की कमजोरी के 
कारण और अधिक पशु रखने पडते हैं और पशुओ की अधिकता के कारण चारे 
की समस्या और भीषण हो जाती है । इस प्रकार एक कुचक (ऐेिश०7०५ कण) 
बन जाता है । 

पशुओं को होन दक्ला के कारण--पशुओ को हीत दक्मा के तीन कारण 
हैं--(१) चारे को कमी, (२) नस्ल का खराव होना तथा (३) पशुओं के रोग । 

(१) चारे की कमो--भारतत्रपं मे पशुओं को खिलाने के लिये चारे की 
चड़ी कमी है। यहाँ पर जैसे-जैसे जनसख्या बढ़ती जाती है बैसे ही फसलें उगाने के 
लिये अधिक भूमि की आवश्यकता पडतो है । इसके फलस्वरूप चांग्राहो की करी 
होती जातो है । चारगाहो की कमी होते के कारण चारे की समस्या बढती जाती 
है। चरागाहो को कमी होने पर भी विसान ने पशुओ को पालमे के दजजु को नहीं 
बदला । वह दृध देने चाले पशुओ को बेजज तभी तक पर्याप्त भोजन देवा है जब तक 
कि व दूध देते हैं, उसक॑ पश्चात्‌ वह उनको चरने के लिये छोड देता है। जब तक 
हमारे देश मे चरागाहे अधिक थी तब तक तो प्चु अपवा पढ भर लेते ये परन्तु अब 
वे ऐसा नहीं कर सकते । देखने में आता है कि भारततर्प में दिसम्बर से लेकर 
जोलाई तक चारे की बहुत कमी रहती है ॥ मार्च गौर जून के वीच मे तो घास भी 
गर्मी के कारण सूख जाती हैं । इसलिये इस समय पयुओ को बहुत कम चारा मिल 
पाता है । व इधर-उधर खाने की तलाश में घूमते रहते हैं भौर जो कुछ भी उनको 
इधर-उधर मिलता है उसी को जा जाते हैं। भूले पशुओ को कपडा, कागज, गली- 
सडी चीजें तक खाते हुये देखा गया है । पशुजों की यह दशा वास्तव में वडी खराब 
है और इसमे सुधार करने की आवश्यकता है! 

भारत में चारे वी क्‍या स्थिति है इस का पता 77080 (०ए४र्णा ० 
औ870णॉ79 ३65८० द्वारा छापी गई एक पुस्तक 0थाजएड 0 गि04' 
से लग सबता है। इसके पृष्ठ २ पर इस ग्रकार लिखा है--पशुओ की एक पर्याप्त 
बड़ी सच्या सिवाय वर्षा ऋतु के लब॒कालीन समय के या दो कम चारा पाती है था 
रस भरा चारा पातो ही नही । प्राकृतिक घासों के बडे-बडे क्षेत्र या तो काम मे लगे 
ही नही जाते या बुरी प्रकार से काम भे लाये जाते है। सूखे चारो वी स्थिति कुछ 
डीक है परन्तु वे कम शक्ति प्रदान करते वाले होते हैं। साइलेज अथवा सुरक्षित 
हरे चारे की उपयोगिता जो कि गर्मी तया कमी के समय काम में लाया जा सवता है, 
क्स्िनो को सादूम ही नहीं। खली, बिनौला, कोकर आदि चीजें सगभग दुर्लभ 
हैं। हरे चारे, सूखे चारे तथा खली आदि की बतंमभान पूति पशुओ की पौष्टिक 
अखश्यक्ता का एक छोदा अश ही प्रदान दर सकती है ! नमक तथा दूसरी खनिज 
पदाथों का उपयोग वटत कम है । यह भी कहा जा सकता है कि पानी जो कि 
पशुओं का स्वास्थ्य तथा निरन्दर दूध प्राप्त करने के लिये आवश्यक है गर्मी के दिनो 
मे प्राप्त नही होता ॥ 


शर ] भारतीय अर्थशास्त्र 


कीटिड् (£८३7गड) ने ठीक ही कह है भारतवर्ष मे लोगो के सीखने के 
लिये शायद ही कोई ऐसा सबक इतना महत्वपूर्ण होगा जितना कि चारे को फसल 
उगाना, उचित रूप से उठाकर रखना तथा मितव्यविता से प्रयोग में लावा । 


चारे की समस्या को दो प्रसार से सुलझाया जा सकता है--(अ) चरागाहो 
को बढ़ाकर, (व) वर्तमाव श्रृमि पर अधिक चारा उगाकर। कृषि विश्येपज्ञों तथा 
कृषि कमीशन की राय है कि चरागाहो की भूमि को नहीं बढाया जा सक्‍ता। 
इसलिये वर्तमान भूमि पर ही अधिक से अधिक चारा उत्पन्न करने के लिये हमको 
कई उपाय करने पडेंगे । पहले, गाँव के आस-पास बेकार भूमि पर घास उग्राई जा 
सकती है । दूसरे, गाँव के चशगाहो पर ग्राम पचायत का नियन्त्रण होता चाहिये 
जिससे कि पशुओ की नियन्त्रित चराई की जा सके । तीसरे, यदि ज्वार, बाजरा 
आदि का साइलेज बनाकर पशुओ को खिलाया जाये तो बहुत्त अच्छा होगा। चौथे, 
जहाँ सिंचाई का प्रवन्ध है वहाँ किसानो को चारें की फसल उग्रानी चाहिये । पाँचवें, 
रिजका और क्लोबर आदि घासें बिना कसी मुप्य फ्सल का त्याग क्ये जल्दी से 
उगाई जा सबती है । छठे, चारे की समस्या सुलझाने में वन-विभाग भी बहुत 
सहायता कर सकता है । बनो की घास काटकर रेलो द्वारा (यदि उतका भाडा 
सस्ता हो जाय) देश के उन भागो मे भेजी जा सकती है जहाँ उसकी कमी है ॥ 


(२) नस्ल का खारब होन१-- हमारे देश मे पशुओ की नस्ल खराब है। 
इसका मुख्य कारण यह हैं कि यहाँ पर अच्छे साहो की कमी है । हमार देश में यह 
रिवाज है कि जद किसी दृद्ध की मुत्यु हो जाती है तो उसके वशज कसी बछडे को 
साड बनावर छोड देते है । पहले अच्छे बछडे छोडे जाते थे परन्तु अब उसकी नस्ल 
की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसके फलस्वरूप हमारे देश में लाखो सांड ऐसे है 
जिनकी नस्ल खराब है तथा जो बहुत दुबले पतले हैं। जब इस प्रकार के साड़ो से 
बच्चे पैदा करान का काम लिया जायेगा तो फिर नस्ल कैसे ठीक हो सकती है। 
बयोकि हमारे देश से ग्राय को पवित्र माना जाता है इस कारण खराब गाय और 
साडो को भी नही मारा जाता । इसलिये उनती नस्ल खराब है। परन्तु भेणों के 
मारने के विधय मे इस प्रकार की कोई पवित्र भावना नहीं है। इसलिय खराब 
पद्युओ का बध होता रहता है । यही कारण है कि भेसो की नस्ल ग्रायो से अच्छों 
होती है और वे गायो से कई गुना दूध देती है। 


इसलिय आवश्यकता इस बात की है कि साडो को नस्ल को सुधारा जाय। 
ऐसा करने के लिये हमकी अच्छी नस्ल के साडो को छोडना पडेया और खराब नस्ल 
के साडो को नपु सक बनवाना पडेगा | इसके साथ साथ यह नियम भी बनाना पड़ेगा 
कि भविष्य मे खराब नस्ल के साड न छोडे जाये । नस्ल को सुधारने के लिये जिला 
बोर्डो, गोशालाओे तथा सहकारी तस्ल सुधार समितियों से भी सहायता जी जा; 
सकती है। 
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पश्चुओ को सत्ल सुधारने के लिये पचर्षीय योजना के अन्तर्गत ६०० ऐसे 
प्रमुख त्राम केन्द्र (6७ पगा/8८ एंशाएर) खोलने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 
प्रमुख ग्राम केद्ध ३-४ गावो के बीच मे होगा जिसमे ३ वर्ष से अधिक आय बाली 
लगभग ४०० गायें तथा ३ या 9 अच्छी नस्त दाले सादे होगे। घूमने वाले अन्य 
साडो को वहा से हटा दिया जायगा अथवा नपु सक बना दिया जायेगा। प्रत्येक 
केन्द्र पर पशुओ की नस्ल दुधोत्यादद आदि का विस्कृत्त लेखा रखा जायगा। इनके 
अतिरिक्त १४० कृत्रिम प्रजनन केन्र (#ै009] 705209708707 ९४0085) भी 
खोल जायेगे । प्रथम योजना मे देश म ५५५ प्रसुख ग्राम केन्द्र तथा १४६ इंत्रिम 
प्रजनस केन्द्र खोले गये । दूसरी योजना मे १२५८ प्रमुद्द ग्राम केद्र तथा २४५ 
कृत्रिम प्रजवन केद्ध तथा २४४ विस्तार केन्द्र खोलने की योजना है । इस योजना से 
२२००० उन्नत साँड, ५०,००० उन्नत बेल तथा १० साख उन्नत गाये प्राप्त हो 
सकेगी 


गोन्सरत--भारत सरकार ने ग्रोग्नदव की योजना भी बनाई है । जहाँ 
प्रमुख ग्राम केस्द्र योजना का उद्ृश्य वर्तमान पशुओं की दशा सुधारता तथा पशुओं 
की मसल को उन्नत करना है वहाँ है -संदतों का उद्ृश्य बूढ़े तथा वेक्नार जानवर 
को अलग करता है | परन्तु इस ओर जधिक काय नहीं हुआ। प्रथम योजना 
काल तक केवल २५ गो-सदन ही प्राप्त हुए थ। इस बोजना के टीले चलने के 
कई कारण हैं--(१) अच्छे प्रकार के बड़े-बड़े भूमि के ठुकड़ों का ने मिलसा ) 
(२) जनता छ्वारा सहयोग न दिया जाना । छुछ राज्यो द्वारा अपने हिस्से का धन 
ले देवा + दूसरी मोजता मे ६० यो-सदन खोलने की योजना है जिसम ३० हजार 
पशु रख जायेगे । १९५७-५८ तक २९ गो-सदन स्थापित किये गव तथा ७२ यो- 
शालाओी को गहन उन्नति के लिये छाटा गया । 

(३) पश्ुनों के रोग---भारतवर्ष मे प्रति वर्ष लाखो पशु रिडर्पेस्ट, 
जहरवाद तथा मुंह और पँरो के रोगी से मरते हैं । इनमे रिंडरपेस्ट सबसे अधिक 
भगकर रोग है । रोगों के कारण पु मरते ही नहीं है बरन्‌ जो जीवित बचते है के 
बहुत दुर्बल हो जाते है और उतरी वाय शक्ति घट जाती है। इस कारण क्सिन 
को अधिव पशु रखने पड़ते है । 

पशुओं को रोग से बचाने के लिये आवश्यव है कि उनको साफ-सुषरे 
रथान पर बाघा जाय और उनरो तालाए का गन्दा पानी न पीने द्विया जाय । इसने 
अतिखित जब किसी पश्‌ को छूत का रोग हो तो उस स्थान के सव पशुवी क॑ टीका 
लगवा देना चाहिये) रोगो के कारण तथा उपचार के विध्य में भारतीय पशु 
चिक्त्या सस्वा 78037 (प्रशशः॥बा३ पेच्ड्ट्या०ा (05धए7४) ने बहुत अधिक 
और उत्तम डद्भो की खोजें वी है, जिन्तु किसानो को जभी तदा इनपा लाभ नहीं 
पहुचाया जा सका है । पचवर्योय योजना में पशुओ के रोगों वो दूर करने के लिये 
केवल १४ ७ लाख स्पये का प्रवन्ध किया गया है । योजना के अनुसार ६४० पशु 
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चिकित्सालय खोले जायेंगे । अभी हल ही मे १७३ पश्नु चिबित्यालय की कमी को 
पूरा बरने के लिये आजकल पजाव और हैदराबाद के पद्यु कातिजों मे दो पालिया 
चल रही हैं। दूसरी योजना काल मे १४०० पद्यु चिकित्सालय खोले जायेंगे । हि 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि पशुओ के बिना भारतीय कृषि सम्भव 
नही है तो भी पशुओं की हालत वडी खराब हैं और इस कारण पद्यु भारतीय कृषि 
की एक जठिल रामस्था वन गये हैं । बिना पशुओ की उन्नति हुये हम भारतीय कृषि 
में उनति करने की बात सोच ही नही सकते | इसलिये पशुओ वी उन्नति वरना 
हमारा कर्व्य है । यह उन्नति उनकी पर्याप्त चारा देने, उनकी नस्त्र सुधारकर 
तथा उनवी रोगों से मुक्त करके की जा सकती है! 

अभी हाल ही भे सरकार पग्चुओ की उनति की ओर विशेष ध्यान दे रही 
है । पावन ए०णाला ० 387८णा॥७] 7१९४८४:०) के द्वारा किये गये सर्वे के 
आधार पर विभिन्न नस्‍्लो के पशुओ का वर्गीकरण किया गया है जिससे की अधिक 
महत्वपूर्ण नस्लो की शुद्धता बनी रहे । लोगो को विभिन्‍न प्रकार को नरलें दिखाने 
के लिये अखिल भारतीय पणु प्रदशन् को जएदी है. ५ इसके अत्रिस्त और बहुत 
सी ऐसी प्रदशनियाँ भी की जाती हैं। आजकल सरकार की यह नीति है कि पशुओं 
की दूध देने वी शवित को बढाया जाय | भारतर्दप मे आजकल २०० पथ्ु उतप्न 
करने दाले खेत है जिनमे से १३० सरकारी हैं| इन खतो पर पशुओ की नस्ल को 
उन्नत करने का प्रयत्व किया जाता है । परन्तु अच्छी प्रकार के साडो की वापिक 
उत्पत्ति केवल १००० है जबकि आवश्यकता इससे कई गुनी है ! परन्तु इस कमी 
को पूरा करने के लिय ही कृत्रिम प्रजनन केन्द्र खोले गये हैं ) परन्तु इन सब प्रयत्न 
के द्वारा भी कमी पूरी नही हुई है । आशा है सरकार इस ओर और अधिक ध्यान 
देगी | 

कर कक 
पी के 

0322 लातणा 8 ्याव 0४९९५ ॥ ॥8 कवथ(थाएए ए 887- 
ढस्णिशे काज्वपरंड शो गाताब छापे आऑक्षोढ पीचा एच. हीग्एंड. शोध 
5[९05$ 74५6 096९ (8९7 40 एशा2079 धादा ? सन|्बनएढ 7०ए बाज #प88580॥5 
॥0 तर्तिदः ? 

प्रइन २२--भारतवर्ष मे खेती की फसल को विक्री में क्या मुख्य दोष हैं 
और उसके क्‍या बुष्परिणाम हैं ? उनको दूर करते के लिये क्या कदम उठाये गये 
हैं ? क्या आपको कोई सुझाव देने हैं ? 

फसल की बिक्री के दोष--जिस समय तक भारतवर्ष के गावी का सम्बन्ध 
दूसरे देशों तथा विदेशो से नहीं हुआ था, फसल की बिक्री बडे सीधे सादे ढद्भ से 
हो जातो थी । पर जब से भारतवर्ष मे आने जाने के मार्गों की उन्नति हुई और 
व्यापारिक फसलें उन्नत होने सगी, तब से फसल को बिक्नी की एक समस्या भारतीय 


जी 
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कुयक के सामने उसन्त हुई | यह सत्य ही है कि उत्पत्ति करने का कार्य इतता 
कठिन नही है जिवना कि उसको बेचने का । उचित रूप मे फसल के बेचने मे 
कई बातें बहुत आवश्यक हैं, जैसे जो चीज बेदी जाय वह साफ और स्वच्च होतीं 
चाहिए और उसमे किसी प्रवार का भी मिलाव नहीं होना चाहिये। दूसरे बेचने 
वाले को आथिक स्थिति पर भी ठीक प्रकार की होनी चाहिये ताकि वह उस्त फसल 
को बेच सके जबकि उसको अच्छा मूल्य प्राप्त हो । तीसरे, आने जाने के मार्ग बहुत 
सुगम और तेज होने चाहिये शिस्से कि कप्त से कम खर्च करके फल दूर के स्थातों 
पर शीब्रातिगीघ ले जाई जा सके । चौथे, जिन बाजारों में फसल बेची जाय उनके 
ऊपर ठीक प्रकार का नियन्त्रण हो $ पाचर्वे, बेचने वाला व्यक्ति समझदार होता 
चाहिये जिससे कि उसको कोई घोखा न दे सके । यदि इन सब बातो को ध्यान मे 
रखते हुए हम भारतवर्ष मे फसल की विज्ो के वर्तमान टड्ड् को देखें तो हमको 
पत्ता लगेगा कि हमारे देश से इनमे से कोई भी बात नहीं पाई जाती | इस कारण 
हमारे देश की फ्मल की वित्री से अवगुण या दाय पाये जायें तो कोई आश्चर्य की 
चांद नही है । 
हमारे देश के कृषक अपनी फसल को याँव के वनिये ही को जो बहुपा 
किसानो शो ऋण भी देता है बेचते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पजात्र में 
कु गेहू का ६० प्रतिशत, कुल कपास को ३४ प्रतिशत तथा कुल तिलहन का 
७० प्रतिशत गाव मे ही विकता हैं। उत्तर प्रदेश मे ८० प्रतिशत ग्रेहू, ४० प्रतिशत 
कपास तथा ७४ प्रतिशत तिलहन और विहार, उडीसा तथा बयाद् से ८ प्रतिशत 
तिलहन तथा €० भ्रतिच्तत जूठ ग्राव भे ही बेचा ज्यता है । वतिया जिस समय ऋण 
देता है उस्ती प्रमय जगली फसल का भाव ठहय लेगा है । यदि भाव ऊँचे या नीचे 
होते हैं तो उसका लाभ क्सिन को नही पहुंचता । दनिया बाट भी ठीक नही रखता 
और वहुघा वह तोलने म भी वेईमानी कर जाता है ) वेचारा क्सिन इन सबको 
सहन करता है क्योकि बह ऋणपग्रस्त होता है और बाजार की परिस्थिति से अनभिज्ञ 
होता है । 
पर अब यह सवाल आता है कि किसान अपनी फ़्सल मण्डी मे क्यों नहीं ले 
जाता ! इसके कई कारण हैं। पहला यह की किसान ऋणपग्रस्त है, दूसरा यह कि 
क्सिान के पास मण्डी तक ले जाने के लिये गांडी भर सामान नही होता, तीसरा यह 
कि आने जाने के मार्ग छ्रगप नही हैं । 
यदि क्सिन अपनी फसल को शहर को भण्डी में हो ले जाता है तब भी 
कोई विशेष लाभ नही होता, क्योकि मप्डो की वित्री में भो वहत्त से दोष पाये 
जाते हैं । पहले, किसान को फ्सल को मण्डी तक से जाने में कठिताई पड़ेगी क्योकि 
शाँव से मण्डी तक सडक वहुघा कच्ची होती हैं और उन्ते काठ की गाडी को कियान 
के पतले-दुबले बैल बहत कठिनाई से सीचने हैं। बरसात में तो जब यह सडकें 
पानी से भर जाती हैं तो गाँद से मण्डी तक का रास्ता विल्कुल बन्द सा हो जाता 


गेह् के बेचो में किसात को केवल ६८ ४ प्रतिशत, चावल के बेचते मे ७८ प्रति- 
शत, चीनी वे वेचने मे ६५ १७ प्रतिशत मिलता है। इस प्रकार किसान को अपने 
परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। उस फ्ल में से बहुत सा भाग मध्यस्थ खा 
जाने हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किसान की जाथिक अवस्था कसी सुघरने 
नहीं पाती । इसका प्रभाव न केवल किसान के जीवन-स्तर थर ही पडता है वरन्‌ 
खेतो की उन्नति पर भी पडता है। किसान को इतना कमर मिलने के कारण वह 
स्त्री की उलति के लिए न अच्छे वोज मोल ले सकता है, न अच्छा खाद, न अच्छे 
बैल और व ही वह खेती वी स्थायी उन्नत्ति कर सकता है । 
डूसरे यह कि क्सिन को अपनो फ़्सल प्रतिकूल स्थान पर, अतिकूल समय 
तथा प्रतिकूल भाव १२ बेचनी पडती है | यह ता इसलिये कि किसान के पास फसल 
रखने क लिए कोई स्थान नही होता । दूसरे इसलिय है कि किसान को आपिक 
रिपति खराब होने क कारण वह अनुकूल भाव की वाट नही देख सकता क्योकि 
उसको सिंचाई ब्यय तथा गान आदि देने पढ़ते हैं / _म प्रकार किसान को भविष्य 
में भाव के बटने से कोई वाभ नहीं होता । 
तीसरे, यह कि विसान फसल बेचने म कुछ भी नहीं सीख सकक्‍ता।न वह 
यह जानता है कि उपभोक्ता क्रिस प्रकार को चीज प्नन्द करते है और न यह कि 
कहा तथा किस प्रकार फसल बंचती चाहिए 
चौथे, किसान को वनिय तथा आढती की बईमानी का शिकार होना पडता है । 
पाचवें, यह कि क्सित क पास फसल को रखने का उत्तम प्रबन्ध न होन 
क कारण उत्की वदत्त सी पस्‍ल को कीडें मकौड खा जाते है। 
छठे, यह दि बिडी क इस ढज्ञु के कारण बहुत से मध्यम्थ पैदा हा गए हैं 
जो सिवाय किसान का लूटन के कोई काम तही करने । 
बिक्री के ढंग में सुधार - वित्री के इस ढग से दो प्रकार से सुधार हो सकते 
हैं। पहले यह कि नियन्त्रित बाजार (6४००९ /(५७४६:८४६) और दूसरे यह है 
कि सहकारी बिक्री ठमितिया (00-0फुधशा४6 शुद्धापाएड $02८८४९७) स्थापित 
की ज़ायें । हमारे देश मे इन दोनो ही ओर प्रयत्व किया गया है । अभी तक प्रयत्न 
आवश्यकता से बहुत्त कम है इस कारण किसाद को कोई विश्येप लाभ नहीं हुआ है । 
एैयान्त्रित बाजार--नियाल्रित वाजार #िसानों क लिये बहुत आवश्यक है । 
ऐसे बाजार में किमानो का माल आसानी से विक जाता है और उसको अपनी 
फ्सल का उचित मूल्य मिल जाता है । ऐसे वाजारो मे क्सिन दुकानदारों वी घोखे- 
:वाजी से भी वच जाता है) ऐसे बाजारों में विद्री को देख-भाल करने के लिय 
इन्सपैक्टर रखे जाते हैं । बाजारों का नियसम्त्रण करने क लिय क्रेताओं और विक्रेताओं 
तथा कियान के प्रतिनिधियों वी समिति बनी होदी है । इस प्रकार किसानो को ऐसे 
चाजारो से बडा लाभ होता है! 


बर5 ) भारतीय अर्थशास्त्र 


इस देश में नियन्त्रित बाजार स्थापित करने वय प्रयत्न सबसे पहले बरार में 
हुआ । कृषि कमीशन (877०ण।प्रशथ 0०07077/58072) ने यह सुझाव रखा कि 
इस प्रकार के वाजार सारे देश मे स्थापित होने चाहियें । इसके पश्चाव्‌ बहुत से प्रतो 
तथा रियासतो ने इस प्रकार के कानून बनाये । जैसे बम्बई मे १६२७ ई० में (यह 
कामून सब १६३० में बदल दिया गया), हैदराबाद रियासत में सब्‌ १६३० मे, मध्यस 
मे १६३३, मध्य प्रदेश भे १९३५ ई० में तथा पजाव मे १६९३६ ई० में पास हुये । 
इस प्रकार प्रथम योजना से पहले ऐसे कानून ७ राज्यो मे थे4 योजना काल मे ये 
काहून तीन और राज्यो मे पास किये गये । पर इन कानूनों की यह विशेषता है कि 
यह किसी स्थान वी एक या दो चीजों पर लागू होते है अन्य चीजो पर नही होते । 
जेसे वम्बई, बरार के कानून रुई के लिये लागू होते हैं, वज्भाल का कानून जूट के 
लिये । दूसरे यह्‌ कि इनके ऊपर इतना बडा नियन्त्रण नही होता जितना कि होता 
चाहिये ! इस कारण यह किसानो को इतना लाभ नही पहुँचा सकते जितना कि 
उनसे पहुच सकता है। अभी तक १५०० बाजारो मे ५५० नियन्त्रित बाजार हैं, 
तथा ५०० बाजादों की दूसरी योजना कान के अन्त तक मियन्तित बरनेकी 
योजना है । हैदराबाद, मंसूर तथा पजाव में तो प्राय. सारे महत्वपूर्ण थोक बाजार 
नियन्त्रित है । 

सहकारी बिक्री--आजक्ल बहुत से लोगो का यह विचार है कि किसान की 
स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि ऋण देने थाली सहकारी समितियाँ बिक्री भार 
भी अपने उपर ले। हमारे देश मे सहकारी समितियों ने हाल ही मे बहुत उन्नति 
की है । जैसे कि अम्बई की £३ कपास सहकारी बिक्नी समितियों ने सन्‌ १४५१-५२ 
ई० मे ३७४ लाख रुपये का माल बेचा तथा अन्प्र ४४ ने फल व सब्जी को सहकारी 
आधार पर बेचने का प्रबन्ध किया । भद्वास की प्राय सभी ऋण देने वाली समितियाँ 
बिनत्री सम्तितियों से सर्प्बान्धत कर दी गई हैं। सन्‌ १६५२-४३ में मद्रास थी वित्री 
समितियों ने ४७ लाख रुपये का माल वेचा । उत्तर प्रदेश में बहुत सा गन्‍ना, थी, 
खाद्य-सामग्री तथा तिलहन सहकारी बित्री समितियों द्वारा बेचे जाते हैं! १४५२-५३ 
में उत्तर प्रदेश की १०९ ग्मना समितियों ने चीनी मिलो की आवश्यकता का €३ ३ 
प्रतिशत उन्हे प्रदाव किया । १६४७-४८ में भारतवर्ष में ३,७५१ ऐसी समितियाँ थी 
जिनकी सदस्यता २० लाख तथा पू छी ५५ करोड रुपये थी | 

दूसरी योजना काल में इस बात का प्रयत्त किया जायगा कि सहकारी उनति 
से सम्बन्धित सभी बातो को एक साथ मिला दिया जाय । इस प्रकार साख, विक्री, 
फ्सल की बाजार के लिये तैयार करना, फसल को ग्रोदामों मे एकत्र करना आदि + 
बातो का एक दूसरे से सम्बन्ध होगा । एक राष्ट्रीय विकास तथा गोदाम वोडे/ 
(पिब्ाठ्प्रढे 03-फ्रथ्नक्षाए० 06ए४०एएथा काते छ्वा०-तएाञाढ् 8०870) 
की स्थापना की जा चुकी है। एक कैन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल तथा १६ राज्य गोदाम 
प्रमण्डलो की स्थापना की जा छुकी है.। इन सबके अन्तर्गत जो गोदाम स्थापित किये 


आरतोय कृषि [| ६२६ 


जायेंगे उनमे २० लाख टन गतला एकन क्या जा सकेगा ॥ इन गोदामो की रसीद के 
आधार पर किल्ानो के लघुकालीन ऋष प्राप्त हो सकेंगे। द्वितीय योजना के पहले 
दो वर्षों मे १९८३ मोदास बनाने के लि सहकारो बिक्री समितियों तथा कुछ बडी 
/सहवारी समितियों को सहातया दी गई । १६५८-५६ मे ३९ ५६ करोड की लागत के 
, १०६० गोदाम बनाने की योजना है ! 
सरवारी समितियों द्वारा फसल को बेचने से बहुद लाभ हैं-(१) इससे मध्य 
जन (23406 77८४) का लाभ बहुत कम हो जाता है। (२) इराके हारा क्सिन 
को अपनी फसल के ठीक दाम मिल जाते हैं । (३) किसान को भविष्य मे होते वाले 
ऊचे दाम का ठीक लाभ पहुँचता है। (9) फसल को बेचते समय किसान बहुत सी 
नवीन दालें सीखता है । (५) किसान को अधिक मात्र) मे फसल बेचने का लाभ भी 
प्रषष्त हो जाता है । 
सरकारी प्रयत्त--कृषि कमीशन तथा केन्द्रीय देक्गि कमेदी के सुझाव के 
अनुसार भारतीय सरकार ने भी फसल की बिज्री की ओर ध्यान देना आरम्भ कर 
दिया है । उमने १९३४ मे फ्सल की वित्री के एक परामर्शदाता (2 80९एॉ(ए/७ 
का, 0एा8. #055४) को तियुक्‍त्त किया । उसको सहायता के लिये एक उप 
परामशेंदाता भी है इसके अतिरिक्त एक जाच वा परिचालक ([ज्राध्णतः ० 
]790८0णा), ६ ज्पेप्ठ प्रिज्ञी अफ्सर (5९00 कैंवा).८७प३४ 0#06]), २ सहायक 
जाँच परिचालक निरीक्षण अफ्सर (8078 09०९) और १४५ सहायक 
विक्की अफसर भी नियुक्त किये गये हैं। इसी भ्रवार बिक्री की व्यवस्था बढ़ुत्त परे राज्या 
में भी पाई जाती है। 
इस सारी व्यवस्था द्वारा तीन प्रकार के काम क्य जाते हैं--(१) अनुसंधान 
कार्य (२०४ए8०४०४), (२) उन्‍नति कार्य (7०ए2०फुआथ्ा), (३) श्रणीवद्ध 
करने के कार्य (09808) + अनुरयाधान के कार्य मे मुख्य वस्तुओ को बिक्री की खोज 
करना, नियन्त्रित बाजारों की समस्या के बारे मे सोचना, आवागमन के 'साधनों वी 
समस्‍या पर विचार करना आदि हैं। उन्नति का कार्य अधिकतर बिक्री की खाज के 
परिणाम पर तिर्भर होगा ) इसके द्वारा यह प्रयत्त क्या जञायगा कि किसान और 
व्यापारी को उपभोवद्ा्‌ वी आवश्यकता की दावत खबर दी जाय तया उनमें इस बात 
का प्रचार किया जाय कि बह केवल स्टेण्डर्ड श्रणी (899700979 (07988) की ही 
बस्वुये बेचें | श्रणीवद्ध करने का कार्य टेक्नीकल (॥०८४७ ८७३) है और उसके द्वारा 
विलहन, फल, अस्त आदि वस्वुओ के भौतिक तथा रासानिक गुण की जाच की 
जाती है ॥ 
विज्री की इस व्यवस्था ने वहुत सा लामदायक कार्ये किप्रा क्या है । पिछव 
२५ वर्षो में ८८ वच्नुओं की विक्नो के ढड् की जाच दी जा चुको है । इनमें से 
मुख्य चावल, ग्रेह, मं गफ़ली, तम्बाकू, चना, फल, आलू, चीनी आदि हैं। य सब 
रिपोर्ट छप चुकी है। इनसे बहुत सी उपयोगी वालो का पता चलता है । 4633 ई० 
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में कृपि-उपज [श्रेषी तथा हुषि) एक्ट (शै7०्णाणवा शण्ताल्ह 58075 
खा जया). ९४४ 8८) पास किया गया । यह फल, तम्बाकू, कहवा, चावल, बुरा, 
गेट, आटा, गुड, तेल निकालने के बोज, वनस्पति घो, कपास, लाख, सन, खालें। 
व चमडा, ऊने, लक्डी, अखरोट जादि पर बगगू होता हैं। इस एक्ट के अन्तर्गत प्रति 
वर्ष कई करोड स्पये के सामान को श्रेणीवद्ध करके बेचा जाता है। यह कानून 
३८ वस्तुओं पर लागू होता है और अम्मी तक ११७ वस्तुओं के ग्रेड स्टेन्टर्ड किये जा 
चुके हैं । पी वेजीटविंल आयल, मंक़्वजन, चावल, आटा, ग्रुड, बण्डे, फ़्ल आदि के 
लिये ३८० ग्रेडिग केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। सन, सिगरेट, तम्बाकू की पत्ती, 
उन, सन्देल वी सक्डी का तेल जांदि को निर्यात करने से पूर्व &2000/ वी मोहर 
लगवानी आवश्यक है । इन चीजो की माय विदेशी वाजारों मे बढती जा रही है। 
१६५७-५८ में २७ ५३ करोड़ रु० का ऐसा माल विदेशों को तिर्यात किया है तथा 
१६५८-४६ के पांच महीनो मे १९ ६५ करोड का । 
दूसरी यीजना में सिफारिश की गई है कि मिर्च, अदरक, हल्दी, वनस्पति, 
तेल, हाथ द्वारा निकाली गई मं गफली, खाल व चमडा आदि का निर्यात करने से 
पूर्व अनिवार्य रूप से ग्रेडिय कर दिया जाय | 
इसके अतिरिक्त १४३८ ई० में केन्द्रीय सरकार ने 5080205 ० एशहा 
2० पास किया जो कि १६५२ मे लागू हो गया । इससे सभी स्थातों पर एक्से 
बाद हो जायेंगे । इस ऐक्ट पर अमल करने के लिये उत्तर प्रदेश, वम्वई, बिहार, 
पूर्वी पजाव, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर आदि में अलग कानून हुए पर 
उन पर कोई अमल न क्या गया और आज भी देश में बहुत प्रकार के बाट पाय 
जाते हैं। १६९४८ ई० में 04 5क्षाठेक्वा05 750! 0४८ ने सारे देश के लिये 
मीट्रक बाद (2/६४४० »८:४9४७) अहण करने वी सिफारिश बी और वहुत सोच 
विचार के पश्चात्‌ सरकार ने इस सुज्नाव को मात लिया है. तथा अक्तूवर १६५८ से 
देश के कुछ भागो मे मीट्रिक वाठो का चलते आरम्भ हो गया है | 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने फरवरी १४५६ ई०मे एल्आउगों 
(० कृशब्प०्घ 2७6९०एग्रध्या 8: ४५ 86-॥005778 90%70 की स्थापना के 
ल्‍लिये लोक सभा में एक दिल पेश विया जिसका कार्य उत्पत्ति, पित्नलो फसल को 
गोदाम से रखने, खेती वी फ्सल का आयात तथा निर्यात बरने आदि की ग्ोजना 
चनाता तथा उसम उन्नति करता हाण $ इस योजना के अन्तर्गत १७०० प्रारम्भिक 
सहकारी सीमीतया बनाई जायेगी ? इन सीमीतये दी सदस्य १२००० 'चबडी'बडी 
प्रारम्भिक साथ समितिया होगी जो कि क्सिनों को खेती सम्बन्धी सामात बाटेगी 
तथा बिक्री के लिय उनकी फ्सल एकत्र करेंगी । बिक्री तथा साख समितियों के पास 
छोटे-छोटे योदाम होंगे । दूसरी योजना काल मे ६५७० ऐसे गोदाम बनाये जायेंगे । 
« इनके अतिरिक्त १६६०-६१ तक्र ३५० लाइसेन्सूड गोदाम वनाने की भी योजना है ! 
इसके अतिरिस्त 4 ग्राठा8 २४3०, एवं0ा से हर रोज मृख्य-मुख्य 


धस्तुओ का मूल्य घोषित जिया जाता है, विदेशों मे भारतीय ट्रेंड कमिश्नरो द्वारा भी 
भारतीय वस्तुओं का प्रचार किया जाता है । पर विदेशों में हमारे देश की वस्तुओं 
के बेचने मे यह कठिनाई होती है कि हमारे देश की चीजो में मिलावट होती है तथा 
वे अच्छे प्रकार की नहीं होती ॥ 

सुझाव--अभी तक विज्नी की उत्तरति के लिये कार्य क्रिया गया है वह 
आवश्यकता की अपेक्षा वहुत कम है ) आवश्यकता इस वात की है कि इस कार्य को 
अधिक बेग से बढाया जाये । नियस्त्रिद दाजार जो अभी तक एक दो सुद्य स्थानीय 
वस्तुओं तक सीमित है उनको सभी पदार्थों की वित्री के लिये लागू किया जाये। 
दूसरे, सहकारी जिक्नी समितिया अधिकाधिक खोली जायें तथा जहा तक सम्भव हो 
उनको भदृण देने बाबरी समितियों से जोड दिया जाये । तीसरे, सामाव रखने के लिये 
सरकार को गोदाम बनाने चाहिये । इससे यह लाभ होगा कि फक़िसाने फसल को 
एकत्र करने में जो हानि होत्ती है वह कम हो जायेगी और किसान को गोदाम की 
रसीद पर ऋण लेने मे सुविधा हो जायगी । सरकार का हाल ही में इस ओर उठाया 


हुआ परग हक! सिद्ध होगा । 
कै जल 2 डी ++ 
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प्रदन २३--आप दिस प्रकार अपने गाँबों के बिता भुमि के मजदूरों को पूर्ण 
रोजगार प्रदान कर सकते हैं ? अपनी योजना बताड़ये ॥ 

बिना भूपि के मजदूर वे होते है जो भूमि पर आश्रित होते हैं परप्तु जिनके 
पास अपनी स्वय कार्य की भूतम्रि नही होती वरव्‌ वे दूसरे लोगो के खेघो में मजदूरा 
के समान काय करते हैं । भारतवर्ष मे ऐसे स्जदूरों वी सख्या निरन्तर बढ रही है । 
१८४९२ ई० मे ऐसे मजदूरों वी सख्या केवल ७५ लाख थी परन्तु १७२१ ई०म यह 
संख्या बढ़कर २ करोड १५ लाख और १८३१ ई० में ३ करोड ३० लाख हो गई 
१६५९ की जनसख्या के सनुप्तार कृषि मजदूर तथा उन पर निर्भर रहने वालो की 
संख्या ४ € करोड थी जो दि खेती पर निर्भर रहत वाली कुल जनसख्या की २० 
प्रतिशत थी ! परन्तु कृषि श्रम जाँच खोज के अनुसार ३० ७४% ग्रामीण परिणाम 
परिवार कृषि मजदूर हैं । 

दिना भूमि के मजदूरों को सह्या मे बुद्धि के कारण--भूमि के मजदूरों वी 
संख्या में दृद्धि के कई कारण हैँ। पहला, हमारे देश में जनयख्या की निरन्तर 
डृंड्धि हो रही है परन्तु उसके साथ उद्योग-धन्धो वी वृद्धि नही हो प्ही है जिससे वि 
वर्ती हुई जवसब्या को रोजगार मित्र सके । इसलिये लोगो को खेती की ओर 
झुकना पड़ता है ६ दूसरे, हमारे देश के कुटीर उद्योग-घन्धो विदेशी माल की प्रति- 
योगिता के कारण नप्ट हो गये जिसके फ्लस्वरूय उन उद्योगों मे लगे हुए दस्तवारों 
क्यो दिसी ओर स्थान पर कार्य ने मिलने क॑ बारुण खेती की और चुकना पडा 
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क्योकि उनमे से वहुतो के पास मूमि न थी इसलिये उतज्ो मजदूरों के रूप में कार 
करना पडा ) तीसरे, किसानो ने कुछ साम्राजिक वृप्रयाओं के वारण ग्राव दें 
महाजन से ऊँची व्याज दर पर ऋण लिया जिसे न छुका सकने के बारण उनको 
भूमि उनकी हाथो में से निकल गई खबर थे विना भूमि वे मजदूरों के रूप मे बाय 
करने लगे । डा० राघा कमल मुखर्जी का कहना है कि प्रत्येक परिस्थिति जिले 
कारण कि छोटे किसान वी आयिक स्थिति कमजोर हुईं है उसन खेत मजदूरों वो 
सख्या में बृढ़ि बर दी है। 

बिता भूमि के मजदूरों की पुति--भारतवर्ष में बिता भूमि वे मजदूरों की 
पूर्ति के कई स्रोत हैं जैसे वे परिवार जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, वे 
परिवार जिनक पास भुभि तो है परन्तु इततो अपर्याप्स है वि उस पर परिवार वें 
सब म्रदस्थों को पूरे वध तक काम नहीं मिल सकता । गाव के सेवक तथा दल्तकार 
तया क्ह्मी-कहीं दासता वा भी जीवन बिताने वाले मजदूर पाये जाते हैं। ये स्जदूर 
अधिकतर दे होते हैं जो महाजनो से रुपथा लिये हुए रहते हैं, परन्तु उसको इुड़ा 
नही सकते । 

बिता भूमि के मजदूरों की अवस्था--खैतों पर मजहूरों को निरन्तर काम 
नही मिलता ५ रोजगार वो अवधि फसल के प्रकगर तथा खेतों बने शो ढंग पर 
निर्भेर होती है। उदाहरण के लिये उत्तर पश्चिम के सीचे हुये भागो तथा उत्तर 
प्रदेश क॑ गेह वे क्षत्रो में मजदूरी को £ मास तक काम मित्र जाता है परन्तु पूर्व के 
उन भागों मे जहा गेहू नहीं उग्ाया जाता मजदूरों को केबल ४ महीने ही काम 
मिलता है । कुल भारत वा औसत २१६८ दिन है जिसमे १5£ दिन वे खेती पर काम 
करते हैं तवमा २६ दिन इधर-उधर का वाम करते हैं। भारतवर्ष में वे मजदूर जो 
कि स्थायी रूप से कार्य करते हैं देवल १०-११ अविश्नत हैं, शेप को कमीडणी 
कार्य मिल जाता है । 

शरत में बिना भुमि के मजदूरों वी अवस्था वही खराब है । बही-उही हो 
इनको दासता वा जीवन विताना पटता है। बहुत अधिब' समय तन कार्य करने पर 
भी उतको बहुत कम मजदूरी मिलती है और इस पर भी भालिव को डाट-डफ्ट 
सहन करनी पंडती है। ऐसा अनुगान है कि १६४४-७५ तथा 9६ में बम्वई, 
वजाब तथा मद्रास में इनकी मजदरी १० आते और ९ रुपये के दीच में थो और 
स्त्रियों की मजदूरी तो इससे भी कम थी। आजकल भी इनकी मजदूरी इस 
प्रकार है--+ 


औसत देनिक मजदूरी (आनों में) 


क्षेत्र पुरुष स्तो 
उत्तरी भारत प्ष्द द्दाफ 
पूर्दो भारत गशह १४७ 


दक्षिणी भारत हर रथ 
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प्रश्चिमी भारत पृ८& रु 
मध्य भारत पैश८ ध्व्र्‌ 
उत्तरी पश्चिमी भारत श्र८ प्‌ृश्ठ 
समस्त भारत १७५ प्न्द 


इस प्रकार के मजदूरों को परिवार की औसत वापिक आय 9७८७ रुपये है 
तथा इत मजदूरों की प्रति व्यक्षित आय कंवल १०४ रुपये है जबकि कुल भारत में 
प्रति व्यक्ति आय २६६ रुपये है । 

गाँवों मे अस्न की कमी या सूल्य के बढने का प्रभाव सबसे पहले इन मजदूरों 
पर पड़ता है। ये मजदूर पशु रखकर तथा उनका घी, दूध देचकर अपनी आय बढाते 
का प्रयत्न करते हैं) प्राय वे उन्हे खेतों के आस-पराम चराते है और उसके बदले 
किसान की बेगार करते हैं। कमी-कभी उनको आस पास के झहूरो मे भी करबानो 
में काम मिल जाता है। इस प्रकार इन मजदूरों की अहस्था बहुत ही खराब है | 

उन्तति के सुझाव -विता भूमि के मजदुरो को रोजगार दिलाने के लिए यह 
आवश्यक है क्रि खेती करने के ढड्भ में महत्वपूण परिवर्तत किया जाय । खेठी करने 
की कला को बदला जाय | सिंचाई की अधिक सुविधायें प्रदान की जायें । फसन की 
बिद्नी के ढड्भ मे परिवर्तन किया जाय ॥ अधिक भूमि को खेती के लायक बनाया 
जाय | खेती मे अच्छा दीज व खाद काम में लाई जाय । ऐसा करने से बहुत से 
लोगो को रोजग़ार मिल जाग्रेमा 

परन्तु खेती के उन्नत करने पर भी सब मजदूरों को रोजगार नमिल 
सबंगा। इसलिये यह आवश्यक है कि यात्रो मे कुटीर उद्योग-घन्‍्वो को प्रोसाहन 
दिया जाय । इस उद्योगों के लिए हमारे देश मे बहुत गु जाइश है | इन उयोगो म 
हमारे देश के बहुत से वेरोजगार मजद्टर लग सकते हैं। 

स्ेत् रहित मजदूरों को रोजगार दिल्लाने के लिये यह भी आवश्यक है कि 
हमारे देझ में प्रादेशिक उन्नति (रि८8०08/ 70९ए००ए7/थतए की योजना अपनाई 
जाय । इस प्रकार की उन्नति से स्थान-स्थान पर बडे-छोटे उद्योगो की उन्नति हो 
जाग्रेगी और मजदूरों को रोजगार को वताश मे दूर के शहरो में तही जाना पडेगा । 

इसके अतिखित स्थान'स्थात पर विना भूमि के मजदूरों की सहकारी समरि- 
तिया बनाई जायें और इन समितितों को दुग्धशात्तायें खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया 
जाग ) इस प्रकार के कार्य के लिये भो हमारे देश मे बहुत शु जाइश्च है 

बिना भूमि के मजदूरों को रोजगार दिलाने मे जिनोबा भावे वा भूमिदान 
गज्ञ बहन सहायक सिद्ध हो सकता है । इस योजना के अनुसार उन लोगो की कुछ 
भूमि जिनके वास वह आवश्यकता से अधिक है दान मे लेबर उस लोगो को दे दी 
जाती है जिनक पास भूमि नही है । आजकल हमारे देश के बहुत से लोगो का ध्याव 
इस और आकर्षित हो गया है और शह जेयश्काश नारायण जंसे बडे-वद्धे नेता इस 


हि 
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कार्ये मे लग गये हैं । परन्तु अभी बहुत मजिल तय करनी शैंप है। इस योजना को 
हमारे देश प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है । 

इन सबके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सरकार सडकें, रेलें, नहरें, 
इमारतें आदि बनाने का कार्य अपने हाथ में ले। ऐसा करने से देश के बेरोजयार 
मजदूरों को रोजगार मिल जायेगा । 

इन सब बातो के साथ-साथ यह आवश्यक है कि मजदूरों को न्यूनतम मज- 
दूरी दिताने का प्रवन्ध किया जाय नहीं तो उनका शोषण किया जा सकता है। 
हमारे देश मे ऐसा कानून १६७४८ ई० मे पास हो चुका है । प्रथम पचवर्षीय योजना 
में इस प्रकार की मजदूरी सारे पजाव, राजस्थान, अजमेर, कुर्ग, देहली, हिमाचल 
प्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा मे निश्चित की जा चुकी है। दूसरे सात राज्यो मे न्यूनतम 
मजदूरी कुछ निश्चित भागो मे निश्चित की गई है । द्वितीय योजना मे सुशाव दिया 
गया है कि न्यूनतम मजदूरी सब राज्यों के सव भागो मे निश्चित कर देनी चाहिये । 
६ जनवरी १८५५ ई० को उत्तर प्रदेश की सरकार ने वयस्वः कृषि श्रमिकों के लिये 
१ रु० प्रतिदिन या २६ रु० प्रति मास तथा १८ वर्ष से कम आयु के बच्चो के लिये 
१० आने प्रतिदिन या १६)५० प्रति मास न्यूनतम वेतन निश्चित किया है | यह्‌ 
सुल्तानपुर, प्रशापपढ, आजमगढ, वादा, वारावकी, जौतपुर, रायवरेली, फैजाबाद, 
हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर और जालौन के जिलो मे लागू होगा । इसका कारण यह 
है कि हमारे देश में विश्वासपात्र आक्डो की कमी है तथा मजदूर असगठित हैं । 
इसके अतिरिबत क्रषि सुधार समित्ति (8878099 'रेट/णगा५ एणाशणा(०९) का 
सह भी सुझाव है कि इन मजदूरों के काम करते के घण्टे पुरुषो के लिये प्रतिदित १२ 
तथा ह्नियो के लिये १० रखे जायें । इस प्रकार के कार्यो से मजदूरों का शोषण न 
हो सकेगा । 

पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये १५ करोड रुपये रखे गये हैं । योजता 
में इस समस्या को सुलझाने के लिय वडे-छोटे सिंचाई के साधनों को उन्नत करना, 
बड़े पैमाने पर भूमि खेती के लिये प्राप्त करना, ग्रामीण उद्योगो की उन्नति तथा विकास 
करना आदि बताये ग्रये हैं । इसके अतिरिवत मिश्रित खेती (१70९९ &8077098) 
तथा सार्वेजमिक निर्माण कार्य (709॥0 १४०7७ 97०ष72ण776) के ऊपर विचार 
करने के लिये भी योजना मे सुझाव दिया गया है । द्वितीय योजना में इस बात को 
माना गया है कि भूमि पर जनसव्या के वर्तमान दबाव के कारण केबल थोड़े से 
मजदूरों को ही भूमि दी जा सकती है। परन्तु आथिक कारणो से ही नही वरद्‌ सामा- 
जिक नीति के कारण भी यह आवश्यक है कि देश की अर्थ व्यवस्था से उन लोगो को 
भी कुछ लाभ पहुँचाया जाय जो कि अभी तक सदा दुखी रहे हैं तथा जिनको सामा- 
जिक तथा आथिक उनन्‍्तति करने का कोई अवसर प्राप्त नही हुआ है । 

योजना में कहा गया है कि यह अच्छा होगा कि प्रत्येक राज्य मे सरकारी 
तथा गैर सरकारी कोयो का एक विज्ञेष दोर्ड बनाया जाय जो कि विना भूमि के 


दसाते को मोजनाओं पर नी कर सह्ले । इसी द्रकार का एक बोर्ट हारे भार: 
वर्ष के लिये होना चाहिये नीति तवा के प्रश्नों पर करे तथा 
समय-समय पर. मजदूरों को अभि पर बहाने वी योजनाओं की उल्ति वी नाच 
बरता रहे । 


उच्चतम सीमी भनिश्चित करने के पश्चार्त बचे भुदात आन्दोलन से प्रति हो, भूमि क्को 
चेठी योग्य बनाके आप्त हो, उसको अूमिदेत मजदूरों वी दी जाये । परल्तु क्यो्दि 
इस प्रकार पर्मोष्ठ शुमि प्राप्त नहीं हो सकेगी । इस वीर इछ सत्र कार्य मे समस्या 
पूरे तौर पर नही सुलक्ष झकेगी । ईंसी वीर इस बात वी आउस्यक्ञता हैंतिईआ 
भूमिहीन मजदूरों वी सहकाएे बनाई 

कुटीए उद्योगों मे लगाया जाये ॥ योजता कमीशन ने इस बाद पर जोर. दिंया है वि 
इस मजदूरों को घर बनाने में भूमि मी दो जाय ठया उनतो न्यूनतम मजदरी कानून 
के अन्ठर्ग लाया जीमे । 
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प्रदव रे _भारतवर्ष में आप किसको पसन्द करेंगे--(#) जीवादी खेती 
दी उन्नति अबवा (आ) सामूहिंद फेती अदा (इ) सहदारो ऐेती अथवा (ई)हए७ 


भूमि खत (.णाएं वुद्माण्णथ्ण) के पर्चाव यह प्रल॒ बज ही महत्वपूर्ण है 
(हि छेती करत की ट्द्भु गया हो क्योति इसके उपर ही यह बात निर्भर होती है दि 
हमको खेती वी वितनी उपज ग्रे होती है । यह पहने ही बताया मी चुबा है हि 
-छोट खेतों का दब हैं। भारतीय मे एक खेत वा औसत क्षेत्रफल 

एड्ड है । इसके विपरीत अमित में एवं सी वा औसत कप्रफल ॥४६ एुकड, 
डेनमार्क मे ४९ एकड, स्वीडन में २* एक, अमन मे २६ एडंड तथा इज्टूलेड मे 
३० एक्ड है। इतने छोट छा 5 छेठो मं आउनिई कृषि बनती का प्रयोग होना असम्भव 
है। यही द्रव है कि हमारी इपि व क्षबस्था बडी खराब है। अद जबकि हमारे 

/ देग मे जमीदारी उन्‍्मलन (उ#प्णावश) #0णाधण्णे हो रहा है तब हमारे साम्ते 
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(अ) प्रूजोवादो खेतो--इस प्रकार वी खेती अधिकतर इज्धलेड और 
अमेरिका मे की जाती है । भारतवर्ष मे भी कम्पनी के घासन काल में अग्रेजी मिलो 
के लिये कपास उयग्ाने के वास्ते बडेशबडे खेत बनाने का प्रयत्त क्या गया परन्तु 
राजनीतिक कारणो से इस विचार घादा को भ्रोत्साहन ने मिला । अन्त में १८६४७ 
ई० के स्वतन्त्रता सग्राम के पश्चात्‌ अग्रेजी अफसरो को बड़े-बड़े खेत चाय, कहवा, 
रबड़ उगाने के लिये दिये गये । पजाब, उत्तर भ्रदेश तथा सिन्ध के सीचे हुए भागों 
में बडे-बडे खेत भारतीय तथा अग्रजी शोगो को दिये गये | अमी कुछ ही वर्ष पूर्व 
वम्बई सरकार ने ६,००० एकड का एक क्षेत्र एक चीनी सभा (50887 $॥॥१॥९०३(०४) 
के पट्टे पर उठाया हैं )जवब से चीनी के उद्योष को सरक्षण मिला है तब से दक्षिणी 
भारत मे गन्ना उगाने वाले कई खेत स्थापित हो चुके है । कही-कही फल उगाने के 
लिये बडे-वड़े खेत स्थापित क्ये गये है । 

पू जोवादी खेती दो प्रकार की हो सकती हैं | 

(१) बडे-बडे खेत जिनके ऊपर एक व्यक्ति या एक सभा या एक मिश्वित 
पूजी कम्पनी खेती करती हो। ऐसे खेतों पर सब कार्यो के लिये मजदूर लगाये 
जाते हैं ओर खेतो की देखभाल करने के लिये बडे-बडे चतुर इड्जीनियर आदि लगाये 
जाते हैं। ऐसे खेतो पर रासायनिक खाद तथा आधुनिक मशीनें बहुत अधिक मात्रा 
भे बाम मे लाई जाती हैं , इस प्रकार के खेत हमारे देश में दक्षिणी भारत में गन्ना 
तथा पहाड़ी भागो में चाय उपाने का काम मे लाये जाते हैं । 

(२) बडे-वडे खत जिनके ऊपर किसी व्यक्ति अथवा क्यर्पोरेशन का अधिकार 
होता है परन्तु ऐसे खनो को छोटे-छोटे ुकडो मे विभाजित करके क्सानों में बाँद 
दिया जाता है । इन किसानों के रहने के लिये मकान, खेतो मे देने के लिये अच्छी 
खाद व बीज दिया जाता है दथा उनको अपनी फसल की बिक्नी के लिये सुविधाये 
दी जाती हैं | किसानो के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का लाभ भी पहुचाया जाता है। सर 
डैनियल हैमिल्टन की गोसावा (बंगाल) की भ्रूमि इस प्रकार की खेती का एक 
उदाहरण है । 

इसमे कोई सन्देह नही कि बडे-बडे खेतो से छोटे-छोटे खेतों की अपेक्षा 
अधिक उपज प्राप्त होती है क्योकि वडे खेत वाले लोगो के पास हर प्रकार की 
सुविधाये होती है । इस अकार राष्ट्रोय जाय के हृष्टिपोण से इस प्रकार की खेती 
बहुत अच्छी होती है । परन्तु अभी यह वात कहनी कठिन प्रतीत होती है कि इस 
प्रकार की खेती करने से हम अबने भूमि के साधनों का संदुउपयोग कर से) 
इसके अतिरिक्त यदि किप्तानो से उनकी भूमि लेकर बडे-बडे खेतो के रूप में किसी 
पू जीपति को दे दी जाय तो उनको <से खतो पर अपने परिवारों सहित मजदूरों 
के रूप मे कार्य करना पड़ेगा । इस प्रकार से कार्य करने मे किसानो का शोषण होने « 
का डर है । भारत में चाय के व्यगों पर इस ग्रकार के शोषण से मजदूरों को बचा) 
के लिये कानूनवनाया गया है | इस प्रकार की खेती से यह भी डर है कि इसके 


+ 
*) 
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कारण हजारों आदमी जो अब खेती पर लगे हुए हैं बेरोजगार हो जायेंगे। वेरोज 
ग्रासी की समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि बडेन्वडे खेतों के साथ 
उनसे सम्पन्धित उद्योगो को चलाया जाय । परन्तु यह कोई सरल कारये नही है। 
इस प्रकार भारत की वर्तम।त स्थिति में इस प्रकार की खती उपयुक्त नही है । 

(आ) सामूहिक खेती---इस प्रकार की खेती रूस मे वी जाती है । इस प्रवार 
की खेती को प्राप्त करने के लिये रूस के अन्दर बडी सख्ती से काम लिया यया। 
बहुत सा रक्त वहा । भारत में भी इस प्रकार की सय्ती करने की आवश्यकता 
करनो पड़ेगी क्योकि यहाँ पर व्यवितिगत सम्पत्ति से लोगो को बडा प्रम है । किसानों 
से इस प्रवार खेतो को प्राप्त बरके खेतो का प्रवन्ध एक निर्वाचन समिति को, जो 
सरबार की आज्ञानुसार कार्य करती है, दे दिया जाता है । इस समिति की देख-रेख 
में किसानो को खेतों पर मजदूरो के रूप में कार्य करना पड़ता है। मजदूरों को कार्य 
अथवा पारिवारिक आवश्कतानुसार मजदूरी दी जाती है। किसानों के इस प्रकार 
सजदूरो के रुप में कार्य करते से उतकी कार्य सचालन की सब शक्ति भष्ठ हो 
जाती है । इसके अतिरिक्त रूस के उदाहरण को सामने रखते पर हमको पता 
चलता है कि इस प्रकार की खेती से उतता लाम नही होता जितना कि उससे आशा 
की जाती है। नोम जलती (१8७४ 33579) के अनुसार (जो कि जार सरकार 
तथा सोवियत सरकार के आधीन कृषि विशेषज्ञ क रूप मे काय कर चुका है), 
सामूहिक' खती के कारण १४२८ और १६३७-३८ के बीच की खेती पर आश्रित 
जनसख्या की प्रति व्यक्त आय १० प्रतिशत घट गई । इत सब बातो वे कारण 
हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लिये इस प्रकार की खेती उपयुक्त नहीं है। 
भारतवर्ष मे सौराष्ट्र तथा भोपाल में ५-५ तथा त्रिपुरा और कूर्य मे १-१ सामूहिक 
कृषि समिति है । 

(इ) सहकारी खेती--इस प्रकार की खेती मे किसान आपस में मिलकर 
कार्य करते है +-वे-अपनी-भुभि, पू जी और पशुओ को एकत्र करके फार्म के ऊपर 
स्वय अपने द्वारा निर्वाचित समिति की देख रेख मे काम करते है। किसानो का 
खेतो पर व्यक्तिगत अधिकार होता है बौर इसके लिये उनको सामूहिक खेतो मे 
उनकी भूमि के क्षेत्र के अनुसार लाभाय दिया जाता है । यो किसान खेत पर कार्य 
भी करते हैं उदको उनके काम की मजदूरी भी जाती है ! इस प्रकार कित्तानो को 
लाभाँश तथा मजदूरी मिलतो है। 

सहकाए खेती का उद्दे श्य पू जीवादी खेती के दोषी को दूर करते हुए उसके 
लाभो को समाप्त वरना है। खतो को इस प्रकार एकत्र करते से उन पर आधुनिक 

मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है तथा उनके लिये अच्छा बीज व खाद खरीदी 
जा सवती है| किसानो के उनके कार्य की मजदूरी मिल जाती है तवा लामाश भी 
मिल जाता है। इस प्रकार उनका शोयण नही होता । उनको दाय करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है 
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भारतवपं के कुछ राज्यो मे सहकारी खेती करने दा प्रयत्व क्या गया है ) 
वम्बई में ३४६ सामूहित्र खेती समितियाँ थी जिनके १०६४७ सदस्य थे। 
१६४६-५७ में १४ समितिया रजिस्टर्ड की गई । मंद्रास में १६५३ में २६ उपनिवेशव 
समितियाँ थी जिनको पट्टे पर भूमि दो गई है। यह भूमि सदस्यों को एक योजना वे 
अनुसार याँटी गई है और उनको मकान के लिये भी भूमि दी गई है। सदस्य अपन 
उत्तराधिकार को भी नियुक्त करते हैं । सदस्य के उत्तराधिकारी के न होने पर भूमि 
समिति के पास चली जाती है ) सरकार ने किसानों को कुए बताने बैल, खाद तथा 
आऔजार खरीदने के लिये ऋण भो दिया है ! सदस्यो की फ्सल एक स्थान पर एकत्र 
करके वेच दी जाती है और इससे प्राप्त धन सदस्यो मे बाँठ दिया जाता है। इन 
समितियों को सफलता अवश्य मिली है । ९४५६ मे मद्रास राज्य में २ सहकारी 
समितियाँ स्थापित हुई तथा १६४७-५८ के लिये ५ और समितियाँ स्थापित करन 
की योजना थी विनोबा भादे से मिले हुए तामिलयट के २०० गाँदो में सहकारी खेती 
करने की बात सोची जा रही है । अभी हाल ही से इस प्रकार की खेती उत्तर 
प्रदेश के कुछ भागो में भी की गई। परन्तु इस प्रकार के कार्य म॑ कोई विशेष 
लफ्लता नही मिली है । इसका कारण यह है कि क्सिान लोग सहकारी सेती दे 
लिये अपनी सबसे घटिया भूमि, क््मजोर बैल आदि देने हैं तवा उस पर उस लगन 
में कार्य नहीं करते जिससे कि वे अपने खेतो पर वरते हैं। कही ऐसा भी देखने म 
आया है कि सरकारी खेती में केवल एक उत्साड़ी व्यक्ति के कारण सफ्लता प्राप्त 
हुई है और उस व्यक्ति के हटते ही इसके समाप्त होने की आश्ञा है। आजकल 
उत्तर प्रदेश मे २१६ ऐसी समितियां थी जो ५०६९२ एक्ड पर सेती करती थी। 
उत्तर प्रदेश मे आजकल सहकारी अच्छी खेती, सहकारी के साभेदारी खेती, सहकारी 
किसान खेती तथा सहकारी सामूहिक खेती को आज्माया जा रहा है। दूसरी 
योजना में १०० समितियाँ बनाने की योजना है परन्तु उसमें से अभी दक १४ 
स्थापित हो चुकी हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में सहकारी खेती ने कोई विशेष 
प्रगति नहीं की है । इसका कारण यह है कि अभी तक हमारे देश के लोगो में 
सहवारिता को भावना आई हा नही है जोर जब तक यह भावना जातृत हो हमे और 
प्रकार की खेती के ढद्भ॒ को अपनाना पड़ेगा योजना आयोग का मत है कि भारत 
की १६०० सहकारी सेती समतियो मे से केवल ५४० वास्तविक कही जा सकती है। 
परन्तु हमारा अन्तिम घ्यय सहकारी खेती ही होना चाहिए दूसरे प्रकार को खेती 
केवल एक अस्तर्कालीन पग ही समझना चाहिए ॥ 

आथिक समीक्षा (२३ जुलाई १६५५) में श्री केलाशनाथ काटजू सहकारी 
लेती की अवनति के विषय में कहते हैं कि एक विस्तृत अर्थ म तो सहकारी खेती 
तभी कार्यान्वित हो सकती है, जब जमीन का एकीकरण कर दिया जाथ । पिछते 
१८ वर्षो के भीतर मैंने इस मामले पर काफो सोच विचारा है और मुर्भे ऐसा प्रतीत 
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होता है कि इस प्रकार जमीनो के एकीकरण के मर्ण मे जो कडिनाइयाँ हैं, उन 
पर पार पाना असम्भव है ! कि 

इसके कारण बताते हुए काटयू साहब कहते हैं कि किसानों में अपनी ही 
जमीन पर खेती करने की परम्परागत और चिरकाल भावना याई जग्ती हैं। वे 
अपनी जमीन पर प्रथक परिश्रम करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। विसमान 
अपनी सेती-वाडी का काम स्वय ही नही करता उसदे वाल दच्चे और परिवार वे 
सोग भी उसकी सहायता करत हैं। यदि उससे कहा जाय कि वह सम्मिलित खेती 
का ढाई अपना ले तो बह इस बात को र्दापि स्वीहार नही करेगा । * "परिवार 
के सभी सदस्य सम्मिलित जमौन पर मिल जुल कर काम करते हैं । किन्तु उससे 
यह जाशा करना कि वह गाँव के सभी दिसात्ये को एक सयुक्त परिवार बा सदस्य 
समभे” निरी कल्पना होगी । 

दूसरी कठिनाई यह वात निश्चित करने म है कि दो व्यक्तियों के श्रम के 
श्रीच परस्पर समता किस प्रकार स्थापित दी जाय । 

सीसरे इस प्रकरर की खेली करत पर परिवार के वाल बल्चो का अय काम 
सजा सकेगा। 

श्री कादर का मत है कि-भारत के लिये बडे पैसान की खती उतनी उचित 
नही है जितनी कि छोटे पैमान वी। उन्होंने रहा कि यदि भारतीय किमान वो 
उसकी आवश्यकता के अनुसार ठोक समय पर बच्छा बीज, खाद और परावी सिल्ने 
लगे तो बहु अपने श्रम मे बल पर उतनी ही अच्छी फ्सल पँदा कर सकता है जितनी 
की दुनिया में किसी भी देश से किसान पैदा करत हैं। जापानी ढक्ली ने इस तथ्य को 
पुप्ठी कर दी है । 


योज्ञना कमीशन द्वारा स्थावित ६ छा हुगाइब् ता (गाल 0 बाव 
छए्‌९०700 एक्षाले की +िपोर्ट-- 


इस समिति न सुझाव दिया है कि खेतों की उच्चेतम सीमा निश्चित करन 
के पश्चात जा भूमि बच्चे तथा एरकार के पाप जो बवार भूमि वकार (४४३७ [476) 
पड़ी है उसको सहकारी खेती के लिय एक्ज कर दी जाए ॥ जिन क्सिानों वी भूमि 
का जोतना लाभदायक नही हैं उदती भूमि भी उठी सम मिला दनो चाहिये। इस 
प्रकार देश में वीन प्रकार के खत हा जार्येग -- 

(१) सहकारी खत जिनम सत्कार के अतिरिक्त ($प्ाप्वॉ५७), दुदरी भूमि 
तथा किस्पतो द्वारा स्वग् इच्छा सर एकत्न किये हु छत्त होए ४ 

(२) व खेत जो खेतो की न्यूनतम सीमा निश्चित करने पर वर्चे । इतको 
हेब्रे प्रकार की भूमि के साध िलाकर दानो को एक साथ सहकारी ढग से जातन 
का प्रयत्न किया जायगा | 

(३) क्सिनो के सेत जो न्यूनतम सीमा से बड़े होंगे! इनकी किसान स्वय 


देख हि परन्तु यहा भी यह प्रथल किया जायगा कि क्पान स््रय इच्छा से 
सहकारी खेठो मे सम्मिलित हा जाये 
(५ 


ब्‌४० ] भोरतीय अर्थशास्त्र 


समित्ति ने यह अभी तक निश्चत नही किया कि सहकारी खेतों का नियन्त्रण 
किस ढंग से हो । परन्तु सम्मिलित तीनो ढंगो से से एक अपनाया जा सकता है-- 

(१) सारे खेत को पारिवारिक यूनिटी मे बाटना और उसको खेती करने 
के लिये छोटे-छोटे परिवारों मे बाँट देवा। परिवार सहकारी समिति को लगान 
देंगे । 

(२) सारे खेत को जोतने, बोने तथा काटने के लिये एक इकाई मानता परस्तु 
सिंचाई आदि के लिये उसको छोटी-छोटी इकाइयो में बाँट देना और उनको वर्ष 
प्रतिवर्ष परिवारों भें बाँद देना | 

(३) सारे खेत का सब कार्यों के लिये एक साथ नियन्त्रण करना तथा सदस्यों 
को समयानुसार अथवा कार्यानुसार मजदूरी देना । 

समिति का सुझाव है कि सारे देश में एक बड़े पैमाने पर हर फ्सल के क्षेत्र 
में सहकारी खेती का एक योजनाबद्ध तजुर्बा किया जाये । 


समिति का यह भी सुझाव है कि हर राज्य मे एक छोटी समिति स्थापित 
की जाय॑ जिसका चेयरमैन सहकारिता का मन्त्री हो । इसके सदस्य वे लोग हो 
जिनका सहकारी सिद्धान्त मे विश्वास हो सथा जो अनुभवी हो । इस समिति की 
सहायता के लिये एक ऐसा अफसर हो जी कि सारे राज्य मे सहकारी खेतों का 
सचालन करे । 


सहवारी खेतो को बहुत प्रकार की छूट तथा सहायता देनी पडेगी जैसे उनको 
सरकार तथा सहकारी सस्थाओ से ऋण मिलना, खेती की स्वीकृत योजनाओं के 
लिये उनको औरो की अपेक्षा सरकार से पहले आथिक सहायता, बीज, खाद, खेती 
औजार मिलना, कुछ समय के लिये उनका लगान घटा देना तथा उनको कृपि आय 
कर से छूट देना आदि । 


अभी १£५७ ई० के आरम्भ के महीनो मे हमारे देश मे इस बात पर बढा 
वादविवाद हुआ कि भारत मे सहकारी खेती को अपनाया जाय । द्वितीय पचवर्षीय 
योजना मे कहा गया है कि योजना काल मे मुख्य कार्य यह होगा कि कुछ ऐसे मुख्य 
पग उठाये जायें जिनसे कि सहकारी खेती की नीव हृढ हो जाये, जिनसे दस वर्ष या 
ऐसे ही समय मे अधिकतर कृषि भूमि सहकारी आधार पर होने लगे। पडित नेहरू 
सहकारी खेती का समर्थन इसलिये करते हैं क्योकि इसके कारण किसान को टेक्नो- 
लॉजिकल लाभ प्राप्त होता है | परन्तु इस प्रकार की खेती का मुख्य विरोध चौधरी 
चरणसिह द्वारा किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के आय मन्त्री है। उनका कहना है 
कि सहकारी खेतो के कारण कुछ चुने हुये लोग अधिकतर लोगो की सादगी, ना- 
समझी, श्रद्धालुता तथा आलस्य का लाभ उठायेंगे । इस प्रकार हम एक प्रकार के 
मध्यस्थो को हटाकर उनके स्थानों पर उनसे भी सख्त भध्यस्थों को स्थापित 
कर देंगे । इसके अतिखित चौधरी साहव का यह भी कहना है कि इस प्रकार की 
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खेती से उत्पादन कम हो जायेगा । इससे प्रजातान्त्रिक स्िद्धान्तो को ठेस पहुच जायेगी 
इसके द्वारा तानाशाही स्थापित हो जायेगी तथा इसके होने पर खेती का मशीनीकरण 
उसके सब परिणामों सहित हो जायेगा । 

(६) कृषक स्वामित्व--इस प्रकार की खेती हमारे देश मे रैयतवारी क्षेत्रों 
जैसे बग्वई, मद्रास आदि में पाई जाती है ! इसमे किसानो को भूमि पर मौझुसी 
अधिकार होता है और भूमि हस्तान्तरित भ्री की जा सकती है | पजाब मे भी इस 
प्रकार की खेती पाई जाती है । वहाँ पूरे गाँद पर ही मालगुजारी निर्धारित वी 
जाती है और फिर उसका बटबारा किसानो मे कर दिया जाता है। परन्तु जहा जहाँ 
भी ऐसी खेती की जाती है बहा भी किसानो की अवस्था खराब है। हम इस प्रवार 
को कृपक-स्वाभित्व कृषि के समर्थक नही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश मे उस 
क्सान को जो स्वय भूमि को जोतता बोता है भूमि का स्वामी माना जाय और वह 
सीघा सरकार को मालगुजारी दे । यदि वह भूमि स्वय न॑ जोते तो उसकी भूमि 
सरकार के आधीन चली जाग्रे। इस प्रकार किसान भूमि का विश्वास भाजक 
(प्रोष्॥॥४०) रहे । 

इस प्रकार की खेती हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति के लिये बहुत 
उपयुक्त जान पडती है । हमारे देश मे किसानों को निजी सम्पत्ति से बद्य मोह है । 
इस प्रकार की खेती से किसानो की निजी सम्पत्ति की भूख सतुष्ट हो जावगी। 
इसके साथ-साथ भूमि पर अपना अधिकार होने के कारण किसान उस पर जी तोड 
कर कार्प करेगा और इसके कारण खेती की उन्नति होगी बपोकि यह ठीक ही कहा 
गया है निजी सन्पत्ति का जादू (४४8० ० 97४8४ फा०फथा५) मरुस्थल को भी 
उपबन में वदल दता हैं । इसके अतिरिक्त क्सान की कार्य संचालन की बुद्धि 
(राधब0६६) पर भी कोई आधात ने होगा। उसको अपनी इच्छानुसार कार्य 
करने का पूण अवसर भ्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार को खेती के कारण किसान 
किसी का दास भी न रहेगा जैसे कि वह पू जीवाद त्तथा सामूहिक खेत्ती के अन्तर्गत 
रहेगा । 

परन्तु इस प्रकार की खती चालू करने से गहले हमें निम्नलिखित बातो कए 
ध्यान रखना पडेगा--- 

(९) किसाद की भूमि को ऋणो के मुंगठान में न ली जाय 

(श) यदि किसान छेती स्रय ज्॒ करे तो भूमि सरकार के अधिकार मे 

चली जाय । 

(३) भूमि का हस्तान्तरण केवल उन लोगो को किया जा सके जो स्वय खती 

करते हो ! 

(७) किसान को भूमि लगान पर देने का अधिकार न दिया जाय । 


हे (४) खेत का एक न्यूनतम क्षेत्र निश्चित कर देता चाहिय जिसका भविष्य 
में बटवारा न क्या जा सके ! 
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(६) क्सिन अपने लिये बीज, खाद, औजार आदि खरीदने तथा अपनी फसल 
को बेचने के लिय सहकारी समितियाँ बनाये । 


] 
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प्रश्न २५-- तामु हिक विकाल योजना का उद्दे श्य एक लोक हितकारी राज्य 
की स्थापना करना है जहा जनता तथा सरकार उद्देश्य की पूति के लिये सहमोग से 
चाप करेंगे! 

योजना में पिटित उद्देश्यों की मूर्ति के लिये जो पय उठाये तथा कार्ये किये 
गये हैं उनको पूर्ण रूप से विवेद्रता बीजिये $ 

उत्तर--सामूहिक विकास योजना कय विचार भारतदण के लिय तेया नहीं है। 
यह विचार इतना पुराना है जितने कि वेद । वैदिक यज्ञ सारे समाज के हिंत के लिय 
फिये जाते के जौर इन यक्णो मे समाज के सारे व्यक्ति किसी न किसी रूप मे हाथ 
बठाते ये । चौथो शताब्दी पूव म॑ भो मेगस्थनीज ते बताया कि भारतीय प्रमाज सामु- 
हिक जीवन बिलाता था । जैन तथा बीद़ों क ग्रथो से पता चलता है कि भारतवर्ष के 
लोग मेल-जनोल स अपना जीवन बिताने के अम्यस्त थ । 

इस प्रकार सामूहिक विकास योजना भारत के लिये कोई नई वस्तु नहीं है । 
सह पुराने सामूहिक जीवन को फिर से चलाने का एक आधुनिक प्रयत्न है। इसमे 
आवेश्यक्तानुसार परिवतन कर लिये गये है ' इस योजना मे अलग-अलग गांवे मे 
उन्नति करने दा प्रय॑त्व न करके बहुत से मावो मे एक साथ उन्नति करने का प्रयत्न 
किया गया है । यह योजता किसी एक उहं श्य की पूर्ति के करने के लिये ही चालू 
नही की गई है वरत्‌ यह समाज के जीवन के हर पहलू को लेकर चालु की गई है । 
इस भ्रकार इस मओोजना के अन्तगत विद्या, सफाई, चिक्त्सा, कृषि, उधोग धन, 
सामाजिक क्‍ाय आदि सभी चाज आती है। इस प्रकार इस योजना में इस बातें वा 
प्रयत्न किया गया है कि गाव के लोग आयिक तथा नैतिक दु्टि से उन्नत हो जायें । 
परल्तु इस अ्कार की उन्नति चे स्वम करें यह उनके ऊपर थोपी न जाये 

उद्देइघ--4£५१ की जतग्रणना के अनुसार भारत वी ८४२५ प्रतिशत 
जनता ग्रामो म रहती है । इसलिये भारत जैसे प्रजातात्रिक' देश मे यह आवश्यक है 
क्ष सरकार का ध्यान ग्रामो मे रहने बाली इस जनता की जोर आकर्षित हो । पिछले 
दो वर्षों मे श्रामो मे से पु जी, योजना आदि यहरो परी ओर चली जा रही है. इस 
प्रकार गाँवों में अन्ञानता, गदगी, भूख आदि का साज्नाज्य रहता है| भारत के स्वतन 
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जाय क्योकि विकीस कार्यक्रम का ऊुप्स उच्द घय देहातों में ऐं? समाज का निर्माण 
ऋरना है जिसमें सी बर्गे के सीथ जद माद या अन्याय न ही । फार्यक्म का जद श्य 
यह भी है कि देहात के लोगो को आप्मोस्तर्ति के लिये जरित किया जाये और इसके 
लिये जनता के सगठनी की स्थापना करायी जाय, ताकि देहात में ऐसे आदमी 
हो जो अपने लोगों को उन्लति के मार्ग पर से चल | इस पवार सामूहिक विकास 


लोक हिंतकारी राज्य का उद्देश्य होता है । अ्रवार यह कहा जा सकता 
सामूहिक योजना का उदृश्य एक लोव दितकारी राज्य बी /रना 
है। परस्तु राय मेहता समिति हैं के विपक्ष में अपना ट देते समय 


| 
सामूहिक विकास बोजना के अस्तर्गत विकास के (निम्नलिखित कार्य विन 


जायेंगे-८ 
(३) हुषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्य (९) प्रशिक्षा (पक) 
२) याताडात (६) सहायक 
(३) शिक्षा ७) मान 
(9) स्वास्थ्य (८) सामाजिक बल्पाण 


के साधन उपलब्ध 


ठथा साख वा प्रवन्‍्ध करना, 
की उलति 


मछलियों के उद्योग को उतते कैसा, फ्लो 
रुस्भव प्रत्येक गांव अथवा ग्रॉर्म समूह 


४ 
बरना, भूमि सम्बन्धी अनुसंधान करता, वा 
मे वहुउद श्य सहकारी समिति वी स्थापता को छूसका संदध्य भर परिवार 
बा एक व्यक्ति अवश्य हो 
गत सटको प्रबन्ध जिया जागयगा वेता 


5 
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मोदर यावायात को प्रोगाहन दि जायया । इसके अतिरिस्त दैलयादी आदि का 
ज्षी प्रवत्य किया जागगा। 

(३) शिक्षा--इसके अन्तर्गत प्रारम्निर आवश्यक तथा निशुल्क शिक्षा क्ष 
प्रबन्ध वरना, माध्यमिद्‌ तया उच्च सिक्ना का प्रवन्ध करना, सामाजिक सित्ा तवा 
पुस्तव्ालयो वा प्रबन्ध करना आादि हैं 

(४) स्वाहप्य--इमके अन्तर्गत सफ़ाई तथा चिक्तित्ता का प्रवत्य, दाहयो' 
का प्रवत्ध वरना आदि है । 5 

(४) प्रशिक्षा--इसके बन्तर्गत दस्‍्लवारी के स्तर को ऊँचा नरने के लिये 
प्रशिदय का अ्वन्ध करना, हुपको को प्रशिक्षा देता, निरीक्षतीं को प्रशिक्ा देना, 
अवन्यकों को प्रसि्य देना, स्वास्थ्य वायक्ताओ को प्रस्िज्ञा का प्रवन्ध वरना 
आदि सम्मिलित है । 

(६) सहायक रोजगर---इसकें अन्तर्गत गुह तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन 
देना साता है जिमसे दि वेबार तथा थढ़ं वेबार लोगो को काम मिल सके हा 
इस प्रकार वी योजना बनाना जि्सिसे कि ध्यापार सहायक उद्योग तथा बोक हित 
गेबाओं मे सजदूरों का समान बटबास हो जाय । 

(७) भझषान--दसके बत्तगत गाबी मे उत्तम प्रवार के मत्रान बनानेवे 
विषय में प्रदर्शन तथा शिक्षा का प्रवन्ध परना तथा जो गाँव घने बसे हैं उनमे गये 
स्थातों पर सदान बनाना आदि आते हैं। 

(८) सामाजिक कल्याण--दसक बन्‍्तागंत दृश्य तथा श्रव्य (आ॥0०-५508)) 
प्रणाली के ढनुमार ग्रामों मे मनोरजन के साधनों का प्रचार दिया जायगा। इसमे 
भनोर॑जन मरभायें, खेल-हृद मादि वी व्यवस्था वी जाएगो। इसी के अन्तमंतत 
सहक्परी सस्याओो की उन्नति भो आती है । 

इस प्रकार हम देदने है कि सामूहिक्त विकास योजना के अत्तर्गत्त किये जाने 
बाले कार्य अधिक ही नहीं हैं, वरव्‌ उनमे से प्रत्येक्ष काय॑ वडा व्यापक है । इतने बडे 
कार्य वो सर्वर के लिए करता असम्म है । इसलिए यह आवश्यक है कवि इस सब 
बाय को करने के लिये ग्रामोम जनता का पुरा-पूरा सहयोग हो । यह सहयोग श्रम, 
घने, योग्वता आदि सभी चोजों के रूप में होगा | इतना वटा यह कार्य तभी सफ़ल 
होगा जबकि गाँव के लोग यह निश्चित वरेगे हि उनको ब्रिस चीज वीं आवश्यकता 
है त्पा वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी ! उनके हिम्मत करके हाथ में फावडा 
हेता पड़ेगा तत्रा स्वम तथा दूसरों के माप मिलकर कार्य करना पड़ेगा। सरकार 
बो सहायता उसको उस समय मिलेगी जबकि उनके विा उनको काम ने 
चलेगा । इस प्रकार सामूहिद दिकास योजना जनता तथा सरकार के सहयोग हारा 
पुरी हो सकेग्ी--किसी एक से बह पूरी न हो सरेगी 

कार्पक्ण तपां सगठन-- 
इन सव उद्गेश्यों को लेकर २ बच्टूदर १९५२ ई० से सामूहिक विकास 
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योजवा का कार्यक्रम आरम्भ्ष क्या गया । इसके अनुसार सारे देश को अनेक योजना 
क्षेत्र मे थाँटा गया है । प्रत्येक योजना क्षेत्र (९70[००८ 7९७) मे झगभग ३०० माँव 
होगे जिनमे लगभग २ लाख आदमी तथा १ लाख ५० हजार एकड खेती योग्य 
भमि होगी । प्रत्येक योजना क्षेत्र को तीन विकास खण्डो ([2८ए८०्छाणां फक्रा०ए5) 
में घाटा जायगा । प्रत्येक विकास खण्ड मे लगभग १०० गाँव तथा २० से ६० हजार 
तक जनेसख्या होगी । प्रत्येक खण्ड को पाँच से दस ग्रामों वे समूह मे बाँठा जागगा । 
प्रत्येक ग्राम समूह एक ग्राम-स्तर कर्मचारी (५४४॥७26 .0 6 फछ्णात्थ) का काय 
क्षेत्र होगा 


प्रत्येक विकास खण्ड मे एक मण्डी इकाई होगी ! विक्‍यस खण्ड के गावो के 
लिए मण्डी इकाई आधिक, सामाजिक तथा सामूहिक कार्यों का केन्द्र होगी तथा 
विकास खण्ड में यह ऐसे स्थान पर होगी जहा से यह काय अत्यन्त सफलतापूर्वक ढड्ढ 
से हो सके । मण्डी इकाई मे साधारणतया एक औपधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र होगा 
जो गतिशील औषधालयो द्वारा गाव में पहुचेगा ! औषधालय मे एक डाक्टर, स्वास्थ्य 
निरीक्षक तथा सफाई निरीक्षक कार्य करेंगे। मण्डी इकाई मे यातायात खेता 
के औजार तथा रामान ठीक करने का केन्द्र, वरतु के ऋय-विकय वा केन्द्र, कृषि की 
उपज के लिये एक गोदाम तथा पशु सम्बन्धी केद्ध होग। इसके अतिरिक्त कुछ 
सनोरजन तथा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्र स्थावित जिये जायग । 


सगठन (078०7754(0०४)--यह_ वारयंत्रम भारत सरबतर तथा विभिन 
राज्यों के सहयोग से किया जायगरा 


केन्द्रीय सगठन--सामहिक विकास कार्य को महत्ता ब इसके बढ़ते हुए काय 
के कारण सितम्बर १६५६ ई० म इसके लिये एक अलम मन्त्रालय का निर्माण 
किया गया । यह मन्‍्त्रालय इस प्रोग्राम के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आधार- 
भरत मीति के मामले एक केन्द्रीय समिति को प्रस्तुत क्यि जाते है जिनका सभापति 
प्रधान मन्त्री तथा जिसके सदस्य योजना आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि तथा 
सामूहिक विकास योजना के मन्‍्त्री होते हैं | इस कार्य से सम्बन्धित दूसरे मन्त्रालयो 
से जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है वह या तो विशेष समितियो के द्वारा या 
समय-समय पर विचार विनिमय के द्वारा क्या जाता है । केन्द्रीय सगमठन के अन्त- 
ग्रें एक केन्द्रीय सिक्ति तथप सामुहिका योजवा अवन्धक (०उव्वायपपछ ऐल्थाल८६ 
#ै07070504६०) होगे । सामूहिक योजना प्रबन्धक देश भर में सामूहिक योजना के 
निषोजन, निर्देशन तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस कार्य मे भिन्न- 

रू भभिल्‍्ल राज्यो के उपयुक्त अधिकारियों से सलाह लेगा | 


राज्य सपठन-प्रत्येक राज्य म राज्य-विकास समिति ($#6 
७४४० ०एछ॥गाशा (०9792) होगी जिसमे राज्य के मुख्य मन्‍त्री सभापति, विकास 
मन्त्री सदस्य तथ। विकास कमिश्नर सचिव होगे । विकास वमिश्नर पर ही राज्य मे 
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इस योजना के कार्यान्वित करने का उत्तरशयित्व होगा । वह समिति के सचिव के 
रूप मे कार्य करेगा । यही समिति राज्य मे समस्त सामूहिक नियोजन का मार्ग दर्शन 
करेगी । 

जिला सगठन--जिलाधीश जिला योजना अथवा विकास समिति का अध्यक्ष 
होगा ! एक विकास अफसर जिसको जिला योजना अफसर कहा ज्ायगा इस समिति 
का सविव होगा। जिले मे सब विकास विभागो के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य 
रहेगे । इसके अतिरिक्त जिला बोर्डों के अध्यक्ष तया उापध्यभ भी इरा समिति 
से रहेगे । जिलो से जहा आवश्यक होया एक जिला विकाय अधिकारी (कछप्ाल 
409 थ०फपाथ्यां ०7८०८) नियुक्त किया जाअगा । यह विकास कार्य का उत्तरदायी 
कार्य करेगा । यह अफसर अपने जिचे के सामूहिक विकास कार्य का उत्तरदायी 
होगा । हर 

सामूहिक मोजवाओ को कार्यान्वित करने के लिये प्रमुख कर्मचारी योजना 
कार्यकारी अधिकारी (27००० 755९८एधए< 0॥८67) होगे । योजना को कार्या 
न्वित्त करने के लिये इन्हे पूर्वी पजाव के नी तीखैरी नामक स्थान पर इस काये को 
विशेष शिक्षा दी गई थी । ये अपने क्षेत्र के सामुहिक कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी 
होगे ! इनकी सहायता के लिये, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि 
के विशेषज्ञ होंगे । अन्त मे एक गाँव स्तर कार्यकतो (ज्ाबह८ ॥€एण ए/णाप्) 
होता है जो कि बहुउद्देश्य व्यक्ति का कार्य करता है । यह व्यकित ५ से १० गाँवों मे 
कार्य करता है। गाव वालो का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवक सपाज 
की स्थापना की गई है । यह्‌ राजनीतिक दल नही है । 

वित्त व्यवस्था--- इस योजना को पूरा करने के लिये सरकार तथा जनता 
दोनो ही घव की व्यवस्था करेंगे । जनता का सहयोग श्रम व धन के रूप मे होगा। 
जी धन सरकार खर्च करेगी उसके स्थायी खर्चे का बटवाया केन्द्र और राज्यों मे 
३१ के अनुपात में होगा | तथा चालू खर्चे को कैन्द्र तया राज्य बराबर-बराबर खर्च 
करेंगे। परन्तु तोन वर्ष पश्चात्‌ सामूहिक खण्डो का कुल खर्च राज्य ही सहन करेंगे । 
परल्तु इस योजना को चलाते वाले कर्मचारियों का खर्च कैन््रीय सरकार भी सहन 
करेगी । परन्तु किसी वर्ष में केन्द्र का हिस्सा ५० प्रतिशत अथवा ६ करोड रुपये 
(इन दोनो मे जो कम हो) होगा । एक ओर सापूहिक क्षेत्र का खर्च ६५ लाख रुपये 
होगा जो तीन वर्ष मे किया जायगा ! इस वर्ष मे से ६५३ लाख सपयुक्त राष्ट्र 
अहन करेगा । नगरो के एक क्षेत्र का ख ११ लाख होगा जिसमे से ७४ लाख 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का होगा । परन्तु साधनो की कमी के कारण एक शाष्ट्रीय. 
विस्तार सेवा क्षेत्र तथा एक सामुहिक विकास क्षेत्र का दूसरी योजना काल मे तीन 
वर्ष का खर्च क़रश ४ लाख व १२ लाख रुपया रखा गया है। यदि सामूहिक 
विकास योजना क्षेत्र में जिसका कार्य सितम्बर १४५४७ ई० मे घुरा हो जाना चाहिये 
था कोई बचत हुई है तो उस घन को मार्च १६५६ तक खर्च करने का निश्चय किया 
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गया है । इस बर्च हक केदीग् तथा राज्य सरकारें ही एक विश्वित योजना के 
अनुमार करेंगी । दवितीर योजिंद कद के लिये यह चिध्वय किया गया है कि सामू- 
हिंक विकास योजता क्षेत्रों मे कार्य के प्रति लोयो मे दिलचस्पी बताये रबने के लिये 
प्रत्येक क्षेज पर तीव चर्ष तक प्रतिवर्ष ३०,००० रपये स्थानीय कार्य तथा 
'सामाहिश शिक्षए' के मद के बन्द ते खर्च कितरे जारेगे। यह खर्च भी केंद्रीय 
सर्वर तथा राज्य सरकारों मे एक निश्विचत मोजवा के अनुसार किया जाबेगा । 

मे यौजना काल में ६ ५ करोड़ छपये खर्द करने का निश्चय किया गया 
था ) परन्तु इसे से वास्तविक छर्च का अनुमान ५२७ करोड़ था। इस प्रकार 
३४ | करोड़ दूसरी योजना काल मे खर्च होगा। दूसरी योजता मे इस कार्य के लिये 
२०७ करोड़ रप्य रखे गये हैं । 


विदेशों सहाम्रता--इस सब झार्य को पूरा करने के लिये भारत को संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ने १९५२-५३ से १६५६-४७ तक १९२,७७४१.६६० छालर का 
सारण देने का बचने दिया । उसे से १२ ०१४ म्रिलिय डालर सामान मंगाने का 
आडेर दि गया था । परन्तु उसमे से १५ सितम्बर १६५६ तक केवल ६७२३ 
मिलियन डालर का मामान्‌ आ पाया था। कु दिश्ेपज्ञो की सेवायें भी भारत तथा 
राज्य सरकारो को प्रदान की गई हैं 

इसके अतिरिक्त भारत को प्रारम्भ से ही #00 7१0070॥00॥ से बडी 
सहायत्ता प्राप्त हो रही है। वह योजना को चलाने वाले हजारों कार्यकत्तोओं को 
प्रणिक्षा दे रहा है । इसने १४ प्रायलेट प्राजेक्टो को चलाने के लिये भी सहायता 
प्रदात की है । ये प्रेजिक्ट गाव की उन्तति मे सहायक होगे । 

राष्ट्रीय विस्तार सेवा--(सिरिंबधणाढ! ह:(शाश0/ 5००) 


यह योजना २ बद्तूबट्र १६५३ से चाबू की गई । इसके चालू करने की 
सिफारिश अधिक अन्न उपडाओ जाच समिति तथा योजडा आयोग नेवी थी। 
इसके द्वारा १,२०,००० गांवों अर्थात्‌ कुल जनतख्था के एक चौथाई तक पहुचाने का 
प्रयत्त दिया गया है । पंपोंकि सामुहिक विकास्न योजना तया राष्ट्रीय विस्तार सेत्रा 
का पहेश्य एक ही है इस झारण बेस दवा राज्यो मे इनको मिला दिया ग्रया है। 
परर्तु जबकि सामूहिक विकास योजना केवल ३ वर्ष के लिपे है राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
स्थायी है । इस योजना के द्वाया द्वितोय पंचवर्षीय मौजना के अन्द मे तक सारे देश 
के लोगो तक पहुचने का अवसर ध्राप्त हो जायया | 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य गाव के लोगो को खेती तया घरेतू विज्ञान 
के दिषय में जानकार कराना है। इसके अतिरिक्त खेतो आदि मे जो अम्यवेषण होंगे 
उनके विपय मे भी उनको जानकारो कराई जायगी | उनको खेती करने के उद्तत 
ढगो के वियय मे भी जानकारी कराई जाययी । यदि क्सी समस्या पर ध्यान देने 
वी आवश्यकता होगी दो उसके विषय मे जन्देषण संस्थाओं को सूचित क्रिया 


बृछ८द भारतीय अथंशास्त्र े 


/ जायगा। इनके अतिरिक्त क्सिनों को अवसर दिया जायेगा कि वे मिल-जुब कर 
एक दूसेरे से खेती सम्बन्धी वहुत सो दातें सीखें ( 


(एन एरग१ ?२0./६8८75 
0०६५६४००४७/५६घा 8800८७5 
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राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आधारभूत सिद्धान्त यह डै कि समाज के लोग 
स्वय अपमी ओर घ्यान दें और यदि आवश्यकता पट तो सरकार उनको समाज रोबा 
तथा ऋण देकर सहायता करे 4 इसके द्वारा गाँव की सव समस्‍यायें सहकारी सिद्धान्त 
पर सुलझाने का भ्रयत्त क्या जायेगा ! 

इस योजना (की व्यवस्था सामूहिक विकास योजना के अनुसार ही है । 

प्रथम पचवर्षीय योजना मे इस योजना पर १०१ करोड ० खर्च किये गये । 
केद्वीय सरकार ने स्थायी खर्च का ७४ प्रतिशत तथा वार-वार होने वाले खर्च का 
५० प्रतिशत सहन किया । झेप राज्य को सरकारो ने खर्च क्रिया । इस योजना को 
कोई विदेशी सहामता प्राप्त न हुई । 

राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा ३६ मा १६५७ तक निम्नलिखित कार्य 
किया गया 
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अब तक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों की जनता 
धन, सामग्री और श्रम के रूप से ६६ करोड ३९ लाख रु० दे चुकी है। सरकार न 
६० करोड़ ४ लाख स्पये खर्च किये है । इस प्रकार जन सहयोग का अनुपात सरकार 
के खर्च का ६० प्रतिशत होता है। इस समय देश के ५,५८,०६६ गावो में से 
२,३४,£१० गाँवो के १३ करोड निवासी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत है । 


जन सहयोग दिलाने मे पंचायतों ने बहुत भाय लिया है। बसे तो सभी राज्य 
ज्यादा से ज्यादा पचायतों को स्थापित और उन्हे साधन पस्रम्पन्न बनाने म प्रयत्न- 
शील है फिर भी सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षत्रों में पचायतो 
की स्थापता पर इन्हे जोर दिया गया है और विशेष ज्यादो अधिकार और आय के 
साधन सौपे गये है । 

। अक्तूबर, १६५२ मे कार्यक्रम के आरम्भ से पिछपे वर्ष के अन्त तक सामु- 
दायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रो में ३३,५०० पचायते और अन्‍य 
ज़िकाय कायम हुये / पहली पचवर्षाय आयोजना की अवाधि से पचायती की सस्या 
८३,०८७ से वढकर १,१७,५६३ हो गई । 


अधिकाश पचायतो को स्कूलों के भवन बनाने और उनकी देखभाल करत- 
गाँव की गलियो को पदकी करने, सामुदायिक केन्द्र, पचायतघर भौर कुएँ बनाने 
बा काम सौपा गया है ! गाँव वी गलियों म॑ राशनी, साँव में सफाई, जलाशवा 
और मछली पालने के तालावो को बनाना, वनो और बागो की देखभाल और परती 
भूमि को खेती योग्य बताने क। काम भी पचायतो के जिम्मे है । 

पिछले कई वर्षों में (अर्थात्‌ ३० सितम्बर १६५८ तक) सामुदायिक विकास 
और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में प्रौद् शिक्षणालयो कौ सख्या ५७,००० और 
वाचनालयो की सख्या ४५१०० हो गई । देहातो मे ५,०७,००० शौचालय बनाय 
गये, १९,६६,१ ५,००० गज लम्बी नालियाँ खोदी गई , १,२९,००० कुएं बनाय गये 
और ७०६०० मौल कच्ची सडके वताई गई तथा £१,७०० मौल सम्बी सडक को 
उन्नत किया गया । इन सब कामो मे प्चायतों और अन्य निकायो ने महत्वपूर्ण भाग 
लिया । 

सहकारी सस्थाओ ने भी वहुत काम किया । दास्तत्र में कार्यक्रम की एक 
उल्लेखनीय सफलता यह है कि लोगो को विविध कामो के लिय सहकारी सस्थाय 
बताने की अं रणा मिली ! इससे खेती और उद्योग धन्यो की उत्तत्ति हुई। नमुन की 
पडताल से पता चलता है कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षत्नो 
में अत की उपज २० से २५ प्रतिशत त्त्त वढी है। ३० सितम्बर १६५८६ तक 
किसानो के सेतो पर ४५,५१,००० प्रदर्शन किये गये । १,५७,९८५,००० मन उन्नत 
बीज तथा ३,९०,३६,००० मत रासायतिक खाद बाँदी गई, ११,७५,००० उलत 
औजार बादे गये | ५०,१५,००० कम्पोस्ट गड्ढे खोदे गये | 
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ली इसी बीच ४५८० प्रजनन केन्द्र चालू क्ये गये । १० ५ मिलियन पशुओ को 
रिडरपेस्ट से बचाया गया! २२,००० साड तथा ३१८,००० निडिया बादी गई । 
पे लोगो को अपना अधिकतर काम सहकारी ढड्ढभ से करने को प्रेरित करने के 
लिये अत्येक खड में सहकारी विस्तार अधिकारी नियुक्त क्ये गये है । इन अधिकारियो 
चो काम सिखाने के लिये ८ केन्द्र खोले गये हैं । 
सर सितम्बर १९५८ तक साम्ुदायिव॒ विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
क्षेत्र मे १,२७,१२४ सहकारी सस्थायें खोली गई । सहक्परी सस्याओ के नये सदस्यों 
की सख्या ८७"८ लाख है । 
देहातो की कला और शिल्प को बढावा देने के लिये २६४८ प्रदर्शन एव 
प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । इन केन्द्रो में €९,००० आदमियो को सिखाया और 
पुनरभ्यास कराया गया। लगभग ४,७5८,००० लोगो को आशिक रोजगार और 
१,७१,००० लोगो को पूरा रोजगार दिलाया गया। १९५६ के अन्त तक विकास 
कायंक्रम से १,०३,७०,००० परिवारों को लाभ पहुचा । 
विकास सण्डलो, ब्राम परिषदो, ग्राम सभाओ या ग्राम सघो जैसी सस्याओ 
का काम भी कम महत्वपूर्ण नही रहा | १९५६ के अन्त तक सामुदायिक विकास और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा और क्षेत्रो मे इस प्रकार वी ४५,००० सस्थायें स्थापित की 
गई । इसी अदधि मे युवक सघ, किसान सघ, महिला समिति जँंसे १,३८,००० जन 
संगठन बनाये गये । 
दिवोव यीजना का कार्यक्रम--सितम्बर १&५५ ई० मे राष्ट्रीय विकास 
कौंसिल ने मज़ूर किया कि द्वितीय पचवर्षीय योजना मे सारे देय मे राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा को फैलाना चाहिये तथा कम से कम ५४० प्रतिशत राष्ट्रीम विस्तार क्षत्रो 
(पन्‍रक्षाणाभे 58%675०7 80०८७) को सामूहिक उन्नति क्षेत्रों (एणाशफ्श३ 
40०5८०/॥४ध॥। 800:७) मे गहन उन्नति के लिये बदल देना चाहिये । इस प्रकार 
द्वितीय योजना मे ३८०० अतिरिक्त राष्ट्र विस्तार क्षेत्रो मे कार्य करना पडेगा तथा 
उनमे से कम से कम १६२० को सामूहिक उन्नति क्षेत्रों मे बदलता पडेया। 
इस कार्य मे २६३ करोड रुपये खचं होने का अनुमान है परन्तु योजना में 
क्रेवल २०० करोड रुपये रखे गये हैं । 
प्रथम योजना मे खेती, पशु-पालन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात 
के क्षेत्रो में बहुत सा काम किया गया ! द्वितीय योजना में इन सब क्षेत्रों मे साधारण 
काम तो चलता रहेंथा पर्तु इफ्के ऊक्तिप्फ्ति ऊर्जाछित फकेत्रों के विशेष चाय 
किया जावगा-- 
(१) झुणीर उद्योगो की उन्नति जिससे कि माँव के लोगो को रोजग्रार 
मिले । 
(२) सहकारी कार्यो वी उन्नति । 
(३) स्त्रियों व वच्चों में काम फैलाना, दथा 
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है] पिछड़ी जातियों में अधिक कार्य करना । 

आलोचनायें--पोजना कमीशन ने इस कार्य की पडताल करके उसकी एक 
आलोचनात्मक रिपोर्ट अस्तुत की है। इसमे इस कार्य की बहुत सी कमजोरियो 
को बताया है तथा उनको दूर करने के ढड्भू भी बताये है । परन्तु इसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि कमीशत ने इस कार्य को बिल्कुल बेकार माना है क्योकि इस कार्य 
के फ्लस्वष्ठप प्रत्येक विकास क्षेत्र के गावो मे कुछ न कुछ कार्य हुआ है। इस कार्य 
मे विशेष उल्लेखनीय सेती करने का उन्दत ढड्भ अपनाना तथा सिंचाई के लिये प्रबन्ध 
करना है । 

इस कार्य के होने के कारण गाव के लोग अद यह अनुभव करने लगे हैं सि 
सरकार न केवल शासद करने के लिय है वरन्‌ वह लोगो को सहायता करने के लिये 
भी है। परन्तु इस आशा के कारण ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्त हमारे सामने उपस्यित 
होते हैं।॥ उनमे से मुख्य यह हैं कि सरकार कहाँ लक लोगो की आश्याओ को पूरा 
कर सकती है । इसी ओर योजना कमीशन की रिपोर्ट वे हमारा ध्याद आकपित 
क्या है) 

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग अब सरकार से इतनी सहायता की 
आश्या करते हैं कि वह सरकार के -वर्तमान साधनों से पूरी नहीं हो संकती | इसके 
विपरीत लोगो मे आत्प निर्भरता उथा सवय कार्य करने की इच्छा नो व्यक्तिगत 
आधार पर और न सामूहिक आधार पर ही उत्तन्‍्न हुई है। इस कारण जब तक 
सरकार गावों में अधिक घन खर्च नही करेगी तथा जब तक गाव के लोग आत्म- 
लिमंरता तथा स्वय कार्य बने की भावना यैदा नही करेंगे, जब तक ग्रामीण भारत 
में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसके कारण बहुत सी कठिनाइया उत्पन्न हो 
जायेंगी । 

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस कार्ये के सचालन में एक बडी 
कमी यद है कि इसका लाभ सब स्थानों पर समान नहीं पहुंचता । विकास क्षेत्री के 
गावों मे ही उन गावी को अधिक लाभ होता है जो कि पहुँच के अन्दर हैं परन्तु दर 
के भावों को कम लात प्राप्त होता है । व्यक्तियों मे किसानों तथा गैर किसानों के 
साभ में अन्दर है ठया बिसानो मे थी उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है शिनके पास 
बड़े सेत हैं । इस रिपोर्ट मे कहा यया है हि यह वात बडी चिन्ता का विषय है। इस 
चिन्ता का आधार मे केवल यह है. कि यह सामाजिक तथा क्षेत्रीय आधार पर अनु- 
चित है वरन्‌ जैसे-जैसे लोगो मे राजनीतिक ज्यभ्रति उत्पन्व होनी जाती है वैसे ही वैसे 

यह राजनीतिक दृष्टि से वडी कठिनाई उत्पन्न करेगा ॥ 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लोगो के सामाजिक दृष्टिकोण में अभी 
त्तक कोई अन्तर नहीं आया है । इसका पता इस बात से लगता है कि लोग सामूहिक 
केन्द्रो, थुवक क्लवो तथा स्त्रियों के सगठनो मे भाग लेने के लिये तैयार नही हैं। लोग 
सहकारी समितियों तथा पचायतों में नौ दम भाग लेते हैं । 
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इस रिपोर्ट मे बडे लोपा की शिक्षा तवा कुटीर उद्योगो के विपय में भी भेद 
प्रमट किया गया है । दसवे अतिसिकित रिप्रोट में यह भी कहा गया है कि सामूहिक 
विकास योजना के उह्ँ इपो तथा उनकी टकनीक न तो पर्याप्त है और ने समान । 
सलाहकार समितियों तया पडायतो वी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है ) सामूहितत 
विकास से उसके पश्चात्‌ किय जाने वाने गहन कार्य के वीच वाले समय में पहला 
किया सब्र कार्य प्राय सघात हो क्या है । 
इप रिपोर्ट मे इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विकास का कार्य 
पंचायतों तथा सहकारी समितियों के द्वारा क्षिया जाना चाहिय जिससे कि जनता इस 
बार्य में हाथ वटाती रहे तथा यह कार्य बहुत समय तक चलता रहे । 
इस रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है वि विकासात्मक कार्य का शासनत्मक 
पहलू भी समझना आवश्यक है। इसमे सुझाव दिया गया है कि शिले के मुख्य शायन 
कत्ता का सुल्य वार्य विक्षाम करता होना चाहिये और उसको मालगुजारी वसूल करत 
तथा बान्ति स्थापित करने के लिय कुछ लोगो से महागता प्रास्त होती चाहिये । इस 
क्रम का उल्टा करना ठोक नहीं है । 
इस रिपोर्ट मे ग्राम सेवक के क्यर्य के लिये भी सुझाव दिया गया है। इस 
रिपोर्ट भे ऋण की भी एक व्यापक नीति की आवश्यकता वताई गई है जिसके कारण 
आधथिक उन्नति सम्भव हो सके ) 
सुझाव--- 
अभी हाल ही म वलवन्त राय महता कमटी ने सामूहिक विकास योजेना पर 
अपनी रिपोर्ट दी है जिसमे कहा गया है कि सामूहिक विकास कार्य में लोग हितकारी 
कार्यों (१४८॥७:४ 2८॥5025) से ध्यान हटाकर आथिक उन्‍नति के अधिक महत्व* 
पूर्ण पहचुओ (7५076 तंशाब्ाका॥ड बन०९८५ रण ९९छा०गाग्रर 66४६०काप्रथा।) वी 
और घ्यात दता चाहिये ) 
समिति का मत है कि सामूहिक विक्रास योजनाओं पर नियन्त्रेण करन वाली 
मशीनरी वां प्रजातान्त्रिक विजेन्द्रीयक्रण (0080ट८बॉए6 तेंशएशयााव2000) से 
ही ब्ास्तविक ग्राम्य उन्नति हो सकती है । समिति का मत है कि नियन्त्रण का काय 
पचायत्‌ समिति के हाथ में होना चाहिय जिसका काय, क्षेत्र एक विकास क्षेत 
[7४ ००फ्राधया छ०वले.) जितना होता चाहिंय | इस क्षेत्र वी जनमस्या 5०,९०० 
मे जाथिक नही होनी चाहिय । मह समिति ग्राव पचायनों में से (फ़तरल्ण ७९९ 
॥०गऊ) द्वारा बनानी चाहिए । इसम जिल के जीवन दे सभी अज्ञो का प्रतिनिश्रित्व 
होता चाहिए । इसका वार्य खेती, चुद सिंचाई कार्यों झा आदि की उन्नति, प्रारम्भिन 
स्कूलो का नियन्त्रण तथा स्थानीय उद्योगों का प्रोत्साहन देना हीगा समिति का 
कहना है कि राज्य सरकारो वो चाहिये कि वे इन सब कार्यो को तभी अपन हाथ 
मे ले जयकि पचायत समिति इनकों न दर सवे १ इस समिति के साक्षनों में भूमि 
कर वी एवं निश्चित कानूनी प्रतिशत, व्यवसायों तथा व्यापार पर कर तथा अचल 


२ 
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सम्पत्ति वर पर एक उपक्तर (5ण्प्टगघ्डट) सम्मिलित होंगे। समिति का यह 
भी चूचाव है कि पचायत समिति में दो प्रकार के अफसर होगे--ब्लाक-स्तरीय 
(धा०ल.- 7७८) तथा ग्राम स्तरीय (शगाम्ड०१९७०) । ये सत्र जफ्सर राज्य केडर 
([एकवा०) से लिये जायेगे । उनके वेदव, महगाई, पेन्शन आदि को जिम्मेदारी राज्य 
सरकारों की होगी। पचायत समिति उनके आते जाने के खर्चे को ही सः 
करेगी | 


रिपरोट मे यह भी कहे गया है कि दे विषय जो राज्यो के हाथ में हैं. उनमे 
केन्द्रीय सरतपर को चाहिये कि वह केवल धन से राज्य सरकारों की सहायता करे 
तथा उच्चतम स्तर पर अनुसधान के.एकीव रण का कार्य करे । इस रिपोर्ट में कहा 
गया गया कि जिन विपयो की जाँच राज्य के देक्लीकल अफ्सरो ने कर ली है पोजना 
मे सम्मिलित करने अथवा केस्द्रीथ सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये उसकी 
जाँच फिर से केद्रीय सरकार के टेक्नीक्ल अफ्सरों हारा करानी अनावश्यक है। 
इसी प्रकार यदि योजना कमीशन द्वारा कोई योजना स्वीकार हो गई है ता क्रेद्रीय 
सरकार हारा फिर से उनकी जाच कराते की कोई आवश्यकता नहीं है 


रिपोर्ट मे यह भी बताया गया है वि सामूहिक विकास क्षत्रो स किस प्रकार 
खेती की उत्तेति की जा सरती है । इसमे यह भी कहा गया है कि वे क्षत्र जहाँ 
भिचाई की सुविधायें नही है उनमें मोट अनाज के उन्नत वीज बाटे जायें । रिपोर्ट भे 
यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्य द्वितीय योजना काल मे 
पूरा होना कुछ बातो के कारण सभव नहीं । इस कारण इसके पूरा करत के समय 
को ३ वष्ष बढ़ा देना चाहिये । 

यहाँ यह वाक्ष बताने योग्य है कि मुख्य सन्हत्रियों ने जमबरी १६४८ की 
राष्ट्रीय उन्नति बन्सिल (50800778 (०॥70९५) की छठी बैठक में बलवन्त 
राय महता कमेटी के इस सुम्राव को सिद्धात में मात लिया है कि प्रत्यक विवात्त क्षेत्र 
में एक प्रजाताधिक सज्या स्थापित की जाय ! 


परन्तु ५ अप्रैल १६५८ को सामूहिक उन्नति मन्त्री श्री दे ने लोक सभा में 
स्वीकार क्या कि यद्यपि सभी राज्यो ने महता समिति को सिद्धास्त मे स्वीकार कर 
लिया था परन्तु फिर भी आन्ध्र और मद्रास को छोडकर कही भो प्रजाताजिक 
विकेन्द्रीयकरण को कार्यान्वित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रभाव 
शाली तत्व इसको कार्यान्वित करन में वावक हैं। 

र३ जप्रल १९५८ की एक बैठक मे सामूहिक विव्रास की देन्द्रोय समिति 
ने योजना तथा उन्नति के कार्यों का झीज् ही विकेल्दीकरण करते की वात स्वीकार 
कर ली है। समिद्दि ने सुझाव दिया है कि ब्वाक अथवा जिला-स्तर पर कानूनी 
सस्थायें स्थापित की जाएं । जिनकी योजना तथा विवास की पूरी जिम्मेदारी हो । 
राज्यों से कहा जायेगा वि दे इस चात का बाइवासन द कि अगले तीन चर्षों मे ऐसी 
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सस्थाये स्थापित कर दी जायेगी । इनके पूर्ण करने की अवधि को भी अवतूबर १४६३ 
तक बढा दिया गया है । 


यह आवश्यक है कि समय-समय पर गाँवों की सामाजिक तथा आ्िक उन्नति 
को जाच की जाय जिश्बसे कि आथिक उन्नत्ति का पता लग सके । यह भी आवश्यव 
है कि गाव के वेरीजगार अथवा क्ग समय रोजगार पाने बालो की जाल की जाए 
तथा यह भी देखा जाय कि कौन से कुदीर उद्योगो मे लगाये जा सकते है । इस काय॑ 
को ग्राम पचायतो को करना चाहिये । लोगो के सहयोग को अधिकाधिक प्राप्त करने 
क्य प्रयत्न किया जाय तथा घूसखोरी को रोका जाय। 


सामूहिक विकास योजना पर अपना विचार प्रगट करते हुये प० नेहरू ने 
कहा कि मेरे विचार मे सामूहिक विकास प्रोग्राम सथा इनके द्वारा किया गया कार्य 
आश्चर्यजनक है । यह बहुत प्रशसतीय है । परन्तु यह कहने के पश्चात्‌ यह भी ठीव 
है कि सामूहिक विकास की उन्नति के कारण ही यह कुछ कठिनाइयो में पड गया है 
और ये कठिनाइया आधारभूत तथा महत्वपूर्ण है। यदि यह आन्दोलन छोटे-छोटे 
कार्यकर्ताओं की ओर दौडेगा तो घह समास हो जायेगा । यह ठीक है कि इससे फिर 
भी कुछ लाभ होगा परन्तु इस प्रोग्राम की आधारभूत कीमत चली जायगी। थह 
बात य[द रदनी चाहिये कि गाव मे छोटा सा कार्यकर्त्ता भी एक बडा अफसर बने 
जाता है। 


असल त+-+ 
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प्रनन २६-विनोबा भावे के “भूदान यज्ञ आन्दोलन! का आधिक महत्व 
बतलाइये | बया इसके बिसा भूमि के मजदूरों को समस्या सुलझ जायेगो ? 


उत्तर--4&५५ की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसख्या ३५७८ 
करोड है । जिसमे लगभग ४१ करोड ऐसे मजदूर है जिनके पास अपनी भूमि जोतने 
के लिये नहीं है इसके विपरीत भारत मे लगभग ५६ लाख ऐसे व्यक्ति है जिनके पास 
भूमि ती है परन्तू वे उसको स्वय नहीं जोतते | भ्रूमि दान यज्ञ के द्वारा आचाये 
विनोबा भावे इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि गाँवों मे मनोवैज्ञानिक जागरण हो 
अर्थात्‌ उन लोगो से भूमि लेकर जिनके पास आवश्यकता से अधिक है उन लोगो की 
दे दी जाय जिनके पास वह बिल्कुल नही है। इस प्रकार बिना भूमि के मजदूरों को 
कार्य दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रकार विनोबा जी भारतीय सविधान 
की उस धारा को कार्यास्वित करने का प्रयत्त वर रहे है जिनमे यह दिया हुआ है कि 
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सरकार को इस बात का प्रयत्त करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का 
अधिकार है जिससे कि वह एक अच्छा जीवन-स्तर चला सके । 

'भूदान-यज्ञ/ आन्दोलन का विचार विभोदा जी के मस्तिप्क में उस समय 
आया जबकि वे हैदराबाद से पैदल लौट रहे थे । राघ्ते से नालगोडा जिले के एक 
गाव मे वे हरे ) यहां प्रार्थना सभा मे कुछ व्यक्तियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे 
सरकार से कहकर उतको कुछ भूमि दिला दें । उन्होंने उतको ऐसा करने का वचन 
दिया परन्तु उसी क्षण उनके मन मे विचार आया कि वे क्यो न जमीदारोसे भूमि 
दाने में लेकर इस प्रकार के भूमिहीत श्रमिकों को दिला दे ! वस तभी उन्होने पाँच 
करोड़ एकड भूमि दान में एकन्र करने का निश्चय दिया जिससे कि वे विना भुमि 
के मजहूर परिवार को कम से कम छ, सात एकड़ भूमि काम, करने के लिये दे 
सकें । उसी दिन से विनोवा शाबे सारे भारतवर्ष की ग्ेदल यात्रा कर रहे हैं और 
अपनी प्रार्थना सभाओं में जमीदारों से अपील करते हैं कि वे अपनी भूमि, बिता भूमि 
के क्सानो को दाने मे दे दें। श्तकी अपील पर स्थान-स्थान पर उनको भूमि 
दान मे दी गई है, इस प्रवार उन्होने लाथो एकड भूमि दान के रूप मे प्राप्त कर 
ली है। 

हर भूमिदाय यज्ञ वास्तव में एक नया प्रयोग हैं। जहाँ दूसरे देशों मे जमीदारो 
से उनकी भूमि या तो वहुत सा घन क्षति पूर्ति के रुप में देकर प्राप्त की गई है या 
उनको बिल्कुल नप्ट करके प्राप्त की गई है वहाँ विनोवा भावे जाहिसात्मक ढज्भ से 
जमीदारों मे भाई-चारे की भावना जागृत करके उसको ब्रिना श्सी क्षति-पूर्ति के 
प्राप्त कर रहे हैं। उनकी सफ्लता को देखकर देश के कुछ बडे-बंडे राजनीतिक दलों 
से भी इसका समर्थन किया हैं और कुछ लोग तो विनोवा जी के समान ही स्पान- 
स्थान पर घूमकर भूमि प्राप्त करने का प्रवत्न कर रहे है । 
भूमिदान आन्दोलन वेवल भूमि का ही नहो, सम्पूर्ण समाज को बदलने, 
प्रम्पूर्ण समाज के उदय सर्वोदिय का आन्दोलन है किन्तु आरम्भ मे भूमि क्यों २े इस- 
लिये कि भूमि उत्पत्ति के साधनों मे मुख्य है और उत्पत्ति के साधन उत्पाद के हाथ 
में देना--स््वस्थ प्रजातत्री अर्थ-व्यवस्था का मूल है। भारत में ७३ करोड़ ब्यक्ति 
सेतिहर मजदूर हैं, जिनमे अछूत भी सम्मिलिव हैं और जो आज भी उपेक्षित हैं । इतने 
बडे वर्य को स्व प्रथम लेना उचित ही है ( इसके अतिरिक्त भूमि का विभाजन 
इतना बिपम है कि करोडो के पास इतनी कम भूमि है कि उनकी स्थिछि भूमिहीनों 
सेपकिसो भा प्रकार श्रष्ठ नहीं है। व्याश्तगत स्वामित्व के कारण आधेवाश भूमे 
श्रम-हीत अनुत्तादक के हाथों मे चली गई है । भूमि का सदुपयोग न होने के कारण 
उमका प्रभाव राष्ट्र वी खाद्य समस्या पर पडा है। वेक्ारी, जनयध्या वृद्धि, जन- 
स्वास्थ्य आदि के प्रश्न बहुत कुछ इसी से जुडे हुए हैं । इसीलिये विनोवर जी ने सर्वो- 
दय के पहले चरण के सूप मे भूदासन को लिया है। वे भूमि पर ईश्वर का या समाज 
का अधिकार मानते हैं। आवाज, प्रवाश वायु और वर्षा वी भाति भूमि पर भी 
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भूदात के साव सम्पत्ति दान का झाय-त्रम भी चलाया जा रहा है। भूवि 
ने दे सकने वाले लोग अपनी सम्पत्ति दा छटा भाग दे सकते हैं! सम्पत्ति के टृस्‍्टी 
वे स्वय ही रहेंगे परन्तु उनका विनियोग्र विनोवा था इस बाय के लिये नियुक्त 
समिति नरेगी । जिनके पाप्त देने को ने भूमि है न सम्पत्ति, वे अपना श्रम का समाज 
के निर्माण बार्यों को दान दे सबते हैं। श्रम दाल से पैसे के स्थान पर धप की 
प्रतिप्टा बढ़ेगी, >घ-तीच भावना का लोप होगा और आधिक समानता का मार्ग 

प्रशस्त होगा। श्रमदान से यदि सेव निर्माण करने वाले अपनी बुद्धि का दान 

बरेंगे तो शिक्षण, स्वास्थ्य चिकित्सा वा रुप ही बदल जायेगा | 

हमारे देश में इस यज्ञ के विधय में बहुए कुछ कहा जा छुक़ा है । कुछ लोगी 
बा विचार है कि इस यज्ञ के द्वारा भारत के बिता भूमि के किसानों वी समस्या 
वहुन बुछ सुलज्न जायेगो परन्तु दूसरें कुछ लोगो का विचार है कि इसके 
द्वारा सेत और जध्चिक छोटे हो जायेंगे और इस श्रक्ार देश वी खेती अनापित 
हो जापगी । 

जो लौय भूमिदान रज्ञ का समर्यंन करते हैं उनमे प्री७ श्रीमन्तारागण 
अग्रवाल भी एक हैं। अपने एक लेख में उन्होंने मूमिदाव बश्ञ की वडी प्रशत्ता की 
है * उनका विचार है कि वडे-बडे खेतों की जपेश्ञा छोट-छोटे खेतों पर सेती करना 
अधिक साभप्रद है। अपने इस बिचार के रामर्धंन गे उन्होंने कई बडे २ लोगी के 
विचार दिये हैं। यही नही, उन्होंने दताया कि जाएन के अच्छे-अच्छे गाँवों में * 
३ ५ एशड खेत हैं। आगे चलकर वे कहते हैं कि चीन वी नई सरकार बड़े-बर्ड 
खेतों को समाप्त करके छोटे-छोटे लेत वनाक्र शूमि का पुर्नवटवारा कर रही है। 
यही नही रुस में भी जहाँ बेब लेत पत्ये जाते है वहाँ पर भी किसानों को ई 
एकड मे लेकर २६ एक्ड वक निजी मूमि दे रखों है। इन सब छोटे-छोटे खेत 
रूसी जिसान बड़े परिश्रम से पार्य करके अपने परिवार वी आवश्यकता वे लिये 
अन्न उत्पन्न वरता है। इन सब उद्दाहरणों को देखकर यह कहां जा सकता है कि 
जैसी करनी बडे खेतों पर नहीं दरद्‌ छोटे खेतों पर लाभप्रद होता है । इस प्रकार 
यह कहना कि दिनोंदा दे भूदात यज्ञ के कारण खेतों के छोटा होने का क्षारण 
देती वा पेशा अनायथिक हो जायेगा, गलत है । प्रो० अग्रवाल ने आये चलकर बताया 
है क्वि छोटे पैमाने पर की गई छेती के स्तर को ऊचा करने के लिये कितान अपनों 
सहकारों समितियां बना सदते हैं और सामुहित रुप से वीज, खाद, सिंचाई, प्ले 
की विन्नी आदि वा ध्रवन्‍्य कर खबते हैं। अन्त मे प्री० अग्रवाल वहते हैं, “विना भूमि 
के श्रम की वेरोजगार्ी से उुटकारा दिलाने तथा उतऊी भूमि को वाह्तविक भूख को 
शान्त करते के लिये यह आवश्यक है कि भूमि का पुर्ववेट्वारा एक वहुत वडे पैमाने है 
पर हो | आचार्य विनोवा का भूमिदान यज्ञ अमीर लोगो से यरीद लोगो को बिना / 
किमी क्षतिपूति के सदुमावता तथा सहानुभूति के जाशार पर भूमि को हस्तातः 
रित बरने भे जावस्यव वायुमण्दल उत्तत कर रहा है। इस प्रकार भूमि के 











भूमि जो आजकल जद्भलों अववा अरागाहो के नीचे है उस पर भी खेती होने लगगी 
और इस प्रेत क्षपि के कटाव आदि की समस्या उद्बहप घारण कर लेगी । 
उनका यह भी वहनी है कि जो अमि दान मे दें दी जा रही है. उत्तम से अधिकतर 
दही योग्य नहीं है ' इसलिये यदि वकीए भूमि को दान मे दिया गया तो क्यो 


कीई उचित भवस्ध नही किया है। वे भूमि वो दान मे लेकर लिलाघीश कीं सौर 
देते है | उतका महू भी कहना है वि विनोता जी भूमि लेते समय यह नहीं देखत कि 
आमि झगड़े की तो नहीं है। ईस ब्रकार उतवको जो भूमि मिली है उसमे से बहूर्त सी 


इनमे से झुछ वर्ति हीक हो सकती है पर उसके कारण हमे इसे आन्दोलत 
का दिरेय रही व लए चाहिये । यह हम मात सबते हैं. वि $9 भूमि झगड दी 
हो सबती है 55 खेती के अयोग्य हो सकती है, ईंछ पर वन भी हो सबत हैं । 
परन्तु दात में पपल्ली सब भूमि तो ऐली नहीं है! फजम मात्रा मे अच्छी भूमि दार्त 
में मिली है उत्त सीमा तक तो आूमिहीत ह्त्सानो को भूमि मिल जावेगी । ईके 
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अतिरिक्त हमे यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये कि हमे यह न देखना चाहिये कि विनोवा 
भावे को अपने मिशन में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है बरन्‌ हमे उस भ्यवना की 
प्रशता करनी चाहिये जिसको लेकर यह आन्दोलन चलाया गया है. तथा उस 
चापु मण्डल की भी प्रशसा करनी चाहिये जो कि इस आन्दोलन द्वारा देश मे उत्पस्त 
हो रहा है यदि इस आन्दोलन द्वारा देश के जमीदार अपनी भूमि दे सकते है 
तो इसके पश्चात्‌ यह आशा भी की जा सकती है कि देश के पृ जीपति अपनी प्जी 
के दान मे देने लगेंगे तथा इसके पश्चात्‌ दूसरे लोग भी अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग 
अथवा अपना श्रम अथवा अपनी बुद्धि देशहित के लिये देने लगेंगे। ऐसा होते पर 
देश की काया पलट हो जायेगी । यदि हम इस आन्दोलन को इस हृष्टिकोण से 
देखे तो हि इसकी प्रशसा क्यिे बिना नहीं रह सकते। हमे पुरी आशा है थदि इस 
आन्दोलन ने देशव्यापी रूप धारण कर लिया तो उससे देश के भूमिहीन किसानों की 
समस्या बहुत मुलझ जायेगी । 
भूमिदान यज्ञ आन्दोलन की प्रगति 

अप्रल १९५७ ई० म मसूरी मे हुई छठी (वक्तास कमिश्नरो की सभा में इस 
बात पर सहमति भश्रयट पी गई कि भूदान तथा ग्रामुदाव आल्दोलनों को अधिक से 
अधिक सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जाय ! प्रवर समिति, का सुझाव था कि जिन 
राज्यों मे इन आन्दोलनों के लिये आवश्यक कानून नहीं है वहाँ लोगो मे इस प्रकार 
की भावना जाग्रत करने के लिये प्रयत्व करना चाहिये जिससे कि सामूहिक विकास 
कार्य अधिक प्रभाव से चल । इस समिति का यह भी सुझाव है कि एक सरकारी 
सस्था निर्माण की जाय जो कि भूदान तथा ग्रामदान के कार्य मे सहायता दे तथा 
भूमि का बट्वारा करने मे सहायता दे। परन्तु इस प्रकार सहकारी एजेन्सी के 
कार्य पर सभा सदस्यी में मत मेद था। श्रोमन्नारायण अग्रवाल का मत था 
कि समाज को अपने हिंग के लिय ग्रामदान तथा भूदान आन्दोलनों की सहायता 
करनी चाहिये । उन्होने कहा कि प्रत्वेक राज्य को ग्रामदान इकाई को स्वीकार 
करना चाहिय तथा इसको आवश्यक सहायता देनी चाहिये । १० नेहरू ने कहा कि 
बिना सरकार की सहायता के भूदान आन्दोलन उस भूमि का क्‍या करेगा जो कि 
उसको प्राप्त होगी । सरकार ने हर प्र पर काय किया है। बहुत से राज्यो में कान्न 
पास करके इस कार्य की सहायता की गई है । 

जो आन्दोलन १५ अप्रैल १६५१ ई० को छोटे रूप मे शुरू हुआ था बह अब 
सारे देश मे फैल गया है । अब यह आन्दोलन ग्राम दान के रूप में विकसित हुआ 
है । प्राम दान का अर्थ है “सारे गायो के दाव। ० इराका ध्येय यह है कि समस्त 
गाव की भूमि पर सारे ग्राम वासियों का सामुहिक अधिकार होना चाहिये । 

ह्ितीय पचछ वर्षीय योजना मे यह बात स्वीकार की गई है कि प्राम दान 
गाँवों के रूप मे जो सफलता प्राप्त की गई है उंसका सहकारी गाँव की उन्नति पर 

बढ़ा महत्व पूर्ण प्रभाव पडेया । सितम्बर १६५७ में पलवल (मैसूर राज्य) में हुई 
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अदिल भारत सर्व सेवा सघमि इस वात की इच्छा प्रगट की गई है कि सामृहित 
विकाम आन्दोलनो ((0:प्ाएया9 70०5९८।००१९८०७ ?987४७४४४) तथा ग्रामदाद 
आन्दोलन में वडा गहरा सम्बन्ध होना चाहिये। मई १४४५८ में माउन्ट आज में हुई 
विकास कमिश्तरों की कान्‍्फ़ेन्स में यह निरचय किया गया कि नूदाव तथा आम दाद 
में निकट सम्बन्ध होता चाहिये । भविष्य में ग्राम दान याले गावों मे ही सबमे पहले 
सामृहिक जिकास का कार्य क्या जावगा । 

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, वम्बई (सोराष्ट्र क्षेत्र), मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, 
प्रजाब, राजस्थान, उत्तर प्ररेण, देहनी हिमाचल प्रदेश म भ्रदात के दान को प्राप्त 
करते तथा उसके बठवारे वो सुविधाजनक बनाने के लिये कानून पान किये जा 
चुके हैं । 

१६५४-४५ से विभिन्‍न राज्यो ने इस आन्योतन को जो आधिआश सहायता 
प्रदान को है वह इस प्रकार है -- 

(हजार रु० मे) 


नली नियत लेन तल न »+% 
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भारत सरकार भी इस आन्येलन को आशिक सहायता प्रदान कर रही है। 
१६५६-५७ में उसने १६-६२ लाखेर० तथा १७५७-४८ में १० लाख ₹० की 
आधपिव सहायता उसने प्रद्यन की । इसके अनिरिक्द वह संवंसेदा मध छाया तैयार की 
गई स्कोम के लिये वह ६८ लाख २० और देगी । १४३३-५८ से बिना भ्रूमि के 
मजदूरों को भूमि पर सहक्षारिता दे आधार पर दसाने के लिये भो २५० चाद की 
मजदूरी दी गई है न्‍ 
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अब तक प्राप्त आँकडो से ज्ञात हुआ है कि देश मे जुन मई १६५८ ई० तक 
आचार्च विनोबा भावे के भूदान यज्ञ मे कुल 99 लाख एकड जमीन दानस्वरूप प्राप्त 
हुई है और इसमे से ८ लाख एकड जमीन वितरित की जा छुको है। 

भूदान में विहार का स्थान सर्व प्रथम रहा है जहा से २९ लाख १३ हजार 
£३८ एकड जमीन प्राप्त हुई । बिहार से प्राप्त हुई इस जमीन मे से २,८६२८६ एकड 
जमीन का वितरण भी हो चुका है। 

भूदान के लिये अपने जीवन का दान करने वालो की कुत्र सठ्या १,६७८ है 
जिनमे से १,०६८ फीवनदानी अकेले बिहार से हैं । 

दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश का आता है जहा से भुदान में ५ लाख ८७ हजार 
६३० डकड जमीन प्राप्त हो गई है। राजस्थान का नम्बर तीमरा है जहा ४७ लाख 
२६ हजार ४८८ एकड जमीय मिली है। इसके अतिरिरित आलत्र प्रदेश मे 
२,७१,९५० एकड भूमि प्राप्त हुई आसाम में २३,१६६ एकड़, बम्बई राज्य में 
कुजरात प्रेदेश मे ७७४८६ एकड, महाराष्ट्र मे ६४३६० एकड सौराष्ट्र मे ३३२३७, 
विधर्व मे ८६ ७७८ एकड़ मब्य प्रदेश मे १,७८,८१६ एक, पजावम १६६२६ 
एकड, मद्रास मे ७०८२३ एकड, उदीसा मे 9७,२४,६३५ एकड । 

ग्राम दान में ३९ दिसम्बर १६५८ तक ४५७० व गाँव प्राप्त हुये । 

सम्पत्ति दान के २० मई १६५७ तक विनोवा जी को २ लाख ६७ हजार 
१४६ सपय ७ आने दान मे मिले है। जिसमे पेप्सू और पजाय से ६३ हजार ६४२ 
रुपये १३ आ० ३ पाई मित्रे है। यह दान अन्य सभी प्रास्तो मे सर्व प्रथम है। 


- भारत को बाद्य-समस्या तथा अकाल ६ 
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प्रइतत २७--भारतवर्थ को खाद्य-समस्या के विधय मे लिखिये। हाल हो में 
अन्त की कमी को पुणए करने के लिय्रे बश किया गया है ? आए इस ओर और क्या 
करना चाहते हैं ? 


खाद्य समस्‍या का अनुमाद (09 7088 रण [7७ 004 #7०णे००)--१६४३ 
ई० के बड्भाल के अकाल के पश्वात्‌ भारत की खाद्य समस्या निरन्तर बिगडती 
चली गई । इसका अनुमात हम इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध से पूर्व हमारे 
देश में एक व्यक्ति प्रत्ेदित १६१० क्‍्लोरी का उपभोग करता था परन्तु १६५१० 
५३ में वह केवल १९५० क्‍्लोरी वा और १£९५४२-५३ में १६४० कलोरी का 
उपभोग करता था। परन्तु आजकल वह १७४० बलोरी का उपभोग करता है। 
इसके विपरीत्त १६५२-५३ में इंगलेड का एक आदमी ३०६०, सुक्त राष्ट्र का 
३११७ तथा डेन्साकें क। ३२५० क्लोरी का उपभोग करता था । इस बीच मे हमारे 
देश में प्राय सभी चीजो का उपभोग कम हो गया है । इसका पता हमे चीचे की 
तालिका से चलता है । 


उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (किलोग्राम मे) 














ांद्य >> )ै 

पदार्थ | दालें | चीनी | चर्बी |; फल [सन्नी | साँस | अण्डे [सती | दूघ 
पा, १४३ २२ | १४ | ३२६ (२५| ३ |०४| १ [६५ 
१६४६-१० (११० | २० (१३। ३ | २४ | १६| २०१ | २ [७५ 














इस प्रकार हम देखते हैं कि हम पहले से मात्रा में कम भोजन ही नहीं 
करते दरद्‌ भोजद गुण (0०४॥/५५] मे भी पहले से घट गया है। हमारे भोजन मे 
चर्बी, प्रोदीव, विटामिन आदि बावश्यक पदार्थों की बडी कमी है। खाद पदायों वी 
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कमी के कारण हमको बहुत सी विदेशी विनिमय खर्च करके विदेशों से गल्‍ला मगाना 
पढ़ा । कई वर्षों तक गल्‍ले का आयात निरन्तर बढता रहा, जैसे (६४८ मे र८ 
लाख टन, १६४६ में २७ लाख टन, १९५० में २१ लाख टन, १७५१ मे ७७ लाख 
टन | इसके पश्चात्‌ स्थिति में कुछ सुधार हुआ और इसके फलस्वरूप हमारे आयात 
घटते गये । इस प्रकार १६९५२ मे ३४ लाख टन, १६५३ मे २० ० लाख टन और 
१£५७ मे ८ लाख टन गल्‍ला विदेशों से मगाया गया । १ <€५५ में भी लगभग ७ 
लाख टन गला विदेशों से मगवाया गया ! परन्तु इस वर्ष भारत ने एक लाख टन 
चावल का निर्यात भी किया । १९५६ की आयात १४ लाख टन थी, १९५७ वी 
३२६ लाख टन तथा १६५८ की आयात लगभग ३२ लाख टन थी । १६५६ की 
आयात का अनुमान १४ लाख टन है । 

भारतवर्ष की खाद्य की समस्या की ओर सबसे पहले १९१७ ई० की मुल्य- 
जाच समिति (9706 [धपफ७ (०7४॥766) ने लोगो का घ्यान आकर्षित किया 
था। उसये बताया था कि भारत मे कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा जनसय्या अधिक 
तेजी से बढ रही है । परन्तु इससे पूर्व १८८० ई० के अकाल थायोग ने अनुमान 
लगाया कि भारत मे ५० लाख टन गल्ला आवश्यकता से अधिक है। १८६८ ई० के 
आयोग का भी यही अनुमान था। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे देश की खाद्य 
समस्या इस शताब्दी के प्रारम्भ रो बिगडती जा रही है । एक बनुमान के अनुसार 
१६०१ और १६३१ ई० के बीच मे हमारी जनसख्या १७! प्रतिशत बढ़ी परन्छु इसी 
बीच में खाद्य सामग्री कुल १६ प्रतिशत बढी। १६३० और !१€४० के बीच में 
हमारी जनसख्या १५ २ प्रतिशत बढी परन्तु खाद्य पदार्थ तथा दालो की उत्पत्ति 
३९ प्रतिशत घट गई । १६३३ ई० में सर जान मेगा (छा उत्ता अधच्ट०७) ने 
एक जाच के पश्चात्‌ बताया था कि भारत म ३६ प्रतिशत लोगो को पर्याप्त भोजन 
४१ प्रतिशत लोगो को कम भोजन तथा २० प्रतिशत लोगो को प्राय भोजन मिलता 
ही नहीं। युद्धकाल तथा उसके पश्चात्‌ की स्थिति के विषय मे हम पहले ही. बता 
चुके हैं कि वह युद्ध पूर्व के काल से भी खराब हो गईं। अशोक महता सप्तिति 
का अनुमान है कि अगले दुछ वर्षो म हमारे देश मे २-३ मिलियन टन गल्ला 
आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी । ५ 

खाद्य पदार्थों को कमो के कारण (एव05८5 रण छाड 606 वशीलशा)-- 
भारतवर्ष में खाद्य पदार्थों की कमी के निम्नलिखित कारण है-- 

(१) हमारे देश मे जनसख्या जिस गति से बढ रही खाद्य सामग्री उससे 
कम गति से बढ रही है। श्री० पी० के० वत्तल ने १७१३-१७ से १६३४-३६ 
के बीच के समय मे हिसाब लगाकर बताया था कि हमारे देश मे जनसय्या १ 
प्रतिशत वापिक के हिंसाब से बढी | परन्तु खाद्य सामप्री ० ६५ प्रतिशत वाषिक के 
हिसाब से बढी । डा० ज्ञानचन्द ने भी बताया है कि हमारे देश मे १६०० और 
१४३४ ई० के बीच में जनस्या की टूद्धि २१ प्रतिशत हुई परन्तु जोनी हुई भूमि मे 
केबल ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


आरत वी खाद्य-समस्या तथा अकाल रे 


(२) पिछले बहुत हे वर्षों से हमारे देश मे खाद्य पदार्थों के नीचे के कैंते 
मे कोई विशेष दंड नही हुई परन्तु जनसध्या निरन्तर बढ हे जैसे १६२६- 
३० और १६३६८४९ के बीच में पाथ बीच के क्षेत्र में केवल ३ ४ प्रतिशत 
बी वृद्धि हुई इम बीच में जनसब्या में पेन रे ब्रतिशत दि हुई । इसका करण 
को खाद्य पदार्थों के उत्पादन से हटाकर कपास, 


सामग्री की कमी की एक कारण यह भी हैकि अभी कुछ 
मेहू आदि पौष्टिक पदार्थों से अपना ब्योने 


चावल 
हृढाकर ज्वार बाजरा, आएंदि कम पौष्टिक पदर्यों की ओर लगा रहे है । 
साणर न” पता नीचे की तालिका से चर्लता है-- 
एए्स्जस्ग मल ॥ भा 
रि पश्ल्लेरफलिकाएर १६२०-०२ (धर पधरलइेशरक रन ण्न्शप 
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और 9२ प्रतिशत परन्तु ज्वार पा १०९७ 
अधिशत, जौ वी ६४ अतिदात बाजरे का २५ प्रतिशत ठथा मर्वे्की का ५०७ । 
(४) (६३७ ुई० मे ब्रह्मा हमारे देश से अल कर. दिया गया ज़िएके 


की ८० पतिशर्त जनसख्या तथा ७६ प्रतिशत खाद्यान्न बी उपज वा भागे पिला । 
इसी के वीरण हमारे सीजे हुये भाग के भी कमी हो गई है । इसके अतिरिक्त हमारे 
देश को इूट तथा लम्बे रेशे वाली कपास उगाने वाले क्षेत्र की की बहुत बम भाग 
सूप्ला है जिसके फलस्वरूप हमारे देश में इन चीजों की वमी हो गई है । यदि 
इन चीजो को उचित मूल्य पर हमे देवता रहता तो कोई कठिताई उतने 

| होती परल्तु ऐसा नही हुआ ३ ससे अपनी मुद्रा हा अवमूल्यत मे करके अपने 
माल का मुल्य ७४ अतिशत वढा दिया । इसी कारण हमको बहुँते से क्षेत्रो पर 
कपास वया इुंढ उगोता पड़ा। इसे फल्तस्वहय खाद्य पदार्थों के अन्तर्गत जो लत 


था उसमें दी पड़ गई 
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(६) दतीय महा।गुद्ध मे हमारे देश में बहुत सा असाज विदेशों को भेजा 
गया तथा बहुत सा अनाज सरकार ने फीजो के लिये खरीद लिया । इसके अतिरिक्ा 
हमारे देश भे अमेरिका की सेनाये भी रही जिसके कारण गले की माग और भी 
बढ गई । इन सब बातो के कारण खाद्य सामग्री की और भी कमी ही गई । 

(७) प्राय. प्रतिवर्ध हमारे देश का बहुत सा अन्न वर्षा न होने, बाढ़ आने, 
थ्ोले पडने तथा टिड्ढी दल के आते से नष्ट हो जाता है । १९५५ मे आसाम, वज्ञाल, 
विहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थाढ के कारण करोडो स्फ्ये की हाति हुई है । 

इन सब बातो के कारण हमारे देश मे मल्‍्ले की बडी कमी है। १९५१९ ई० 
में जम्मू और काश्मीर को छोडकर हमारे देश की जनतस्या ३५ करोड ६८ लाख 
थी । यदि प्रति १०० व्यक्ति को ८६ बडे व्यक्तियों के वराबर माता जाय तो हमारे 
देश (की कुल सख्या लगभग ३० ७ करोड़ बड़े व्यवितयों के वराबर होती है। यदि 
बड़े आदमी को प्रतिशत २४७ ओस भोजन दिया जाय तो हमारी जनसख्या के 
लिये 9७ करोड टन गल्‍्ला प्रतिवर्ष चाहिये । हमारे देश की कुछ वर्षो की उपज 
इस प्रकार थी-- 


(फरोड टवो मे) 
बर्ष्‌ चावल गेह्‌ ज्वार, बाजरा. सब खाद्य पदार्थ 
१६४९-५० २२१८ ६34 १६२ 9५५ 
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इस प्रकार हमारे देश मे प्रतिवर्ष खाद्य सामग्री की उपज लगभग ४७४ करोड 
टन है । यदि इसमे से लगभग १० से १२६ प्रतिशत बीज बोने तथा नष्ट होते वाले 
भाग में निकाल दिया जाय तो हमारे देश के प्रतिवर्ष लोगों के उपयोग के लिये 
लगभग ३ ६ से ७ ० करोड तक गल्ता उपलब्ध होता है। इस प्रकार हमारे देश में 
प्रतिवर्ष लगभग ४०-५० लाख टन गलले की कमी पड़ती है ॥। अशोक मह॒ता समिति 
के अनुसार गल्‍्ले की कमी का अचुमात २०-३० लाख टन है । 
खाद्य समस्या को सुलझाने का प्रयत्त--बहुत समय तक तो सरकार ने खाद्य 
समस्या को सुलकझ्षाने का कोई प्रयत्त व किया, पर १६४२ ई० मे जब खाद्य समस्या 
ने एक भीषण रूप धारण कर लिया तब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ । अस्न की उत्पति बढाने के लिये सरकार ने उस वर्ष मे एक अधिक अन्न 
उपजाओ योजना फा०एच्र-ेश्रेण्ा४ +००४ एमए980) चादू की जिसके अन्तगत 
८० लाख एकड भूमि अन्त उपजाने के काम में लाई गई । खाद्य समस्या की और 
अधिक स्यान देने के लिये केत्द्रीम सरकार ने एक नया खाद्य विभाग खोला ! 
उसने खाद्य समस्या की जाच करने के लिये एक ग्रेगिरी समिति (ठ6805 
(०७००) भी तिमुक्त की । इस समिति ने यह बताया कि खाद्य समस्या को 
>सुलझाने के लिये विदेशों से अन्त मंगावा चाहिये, राशनिय चालू करना चाहिये तथा 


भारतोय अधथंशास्त्र [ १६५ 


एक अन्न भण्डार बनाता चाहिये। अन्त अण्डार की सिफारिश अन्य नीति समिति 
(झ50वह:क्ा५. एछणा०+ 00णागवट) ने भी को। १६४४३ ई० के अकाल के 
पष्चात्‌ हो कमीश्षत सिशुक्रत किया गया था उसने इस बात के ऊपर जोर दिया कि 
जनता को अन्न देने का भार मस्कार पर है। सरकार ने इस वात को माना और 
उसके पश्चात्‌ सरकार ने लगातार विदेशों से अन्न मग्राकर खाद्य समस्या को 
सुलझाने का प्रयत्न किया है। १६४८ ई० में सर पुरुषोत्तमदस ठाकुरदास को 
अध्यक्षता में एवं अन्न नीति की समिति नियुकत्र हुईं जिसते यह बताया कि अगले 
पाँच वर्षों में देय में एक कसेड ठन अत्त की टूड्धि होवी चाहिये । इस समिति ने वे 
ढड्ड भी बताये जितके द्वारा देश की खाद्य समस्या सुलस सकती थी उसने बवाया 
कि इस देश में अधिक सिंचाई के साधन होन चाहिये । अधिक वेकार पड़ी हुई भूमि 
को जोवता चाहिये ! खेतों को अभिक्त खाद देनी चाहिये अच्छे वोज का प्रवन्ध 
करना चाहिय और ५० करोड़ रुपया लगाकर एक ९ध्गा 7.870 रिध्एैक्षायशा0ा 
(08७752007 बनाना चाहिये ) 

१६५७७ के अन्त में महात्मा गाँधी के जोर देने पर राशनिग और कन्‍ट्रोल 
समाप्त कर दिया गया । परन्तु कुछ समय ही पश्चात्‌ जब वस्तुओ का मूल्य बहुत 
ऊँचा हो गया तो सरकार ने पुन राशनिंग चालू कर दिया । जिसके अनुसार प्रातीय 
तथा केंद्रीय सरकारों ने अन्न खरोदकर लाईसेन्सदार दुकानों के द्वारा जनता में 
बटवाया । सरवपर में अपनी योजना को सफल दनाने के लिये विदेशों से बहुत सा 
अब मगवाया। १६५४८ ई० में २८ लाज टन, १९४४६ई० मे ३७ लाख टन, 
१६५० ई० में ४७० लाख टन व १६५१ ई० में ४७७ लाख टने के लगभग अन्न 
विदेशों से मगवाया गया । परन्चु उसके पश्चात्‌ से फसलो के अच्छा होने तथा 
कन्ट्रोल मे दिलाई हो जाते के कारण गलले का आयात कम हो गया । 

१६४६ ई० में भारतीय सरकार ने इस वात को घोषणा कि की चाहे जो 
भी कुछ हो मार्च १६५१ ई० के पश्चात्‌ भारतवर्ष अन्त का एक दाना भी विदेशों 
से नहीं मंगायेगा । किन्तु खेत कर विषय है कि सरकार इस योजना मे सफ़्ल ने हो 
सही और खाद्य पदार्यों में स्वावत्नस्वी हो जाने की तिथि को मा १६५२ तक के 
लिये वढा दिया गया पर सन्‌ १६५२ भे भी सरकार अपनो योजना मे सफ्ल न हो 
सकी ५ योजता कमीशन के मतानुसार भविष्य मे कई वर्षों तक भारतवर्ष को सीस 
लाख टन गल्‍ला विदेशों से मगाना पड़ेगा । परन्तु पिठने दो वर्यों मे फप्तल के अच्छा 
होने के बारण हमारा गल्ले का आयात तौस लाख टन न होकर २३ लाख टन तथा 
६ लाख टन के लगभग हो यया । पर्तु १६५६ में फिर १४ लाख टन गरुला 
विदेशों से मगाता पडा + १९५८-५६ में २५ लाख टन ग्रत्ना दिदेशों से सगवाया 
जावेगा । १६१६-६० का अनुमान १५ लाख टव हैं । 

केद्ीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारो ने भो अन्न की उत्पत्ति बढाने 
के लिये बहुत कार्य किये, जिनसे के ट्यूबवैल लगवाना, अच्छो खाद व बीज 


१६६ ) भारत की खाद्य- समस्या तथा अकाल 


देवा, नई भूमि के ऊपर खेती करना आदि मुत्य हैं) हाव ही में केद्रीथ सरकार 
अन्तर्राष्ट्रीय वेक से कस लगी हुई भूमि को सुबारने के लिये एक करोड डालर 
ऋण लिया है ! परावी को समस्या को सुनझाते के जिये बहुत सी वडी-यड़ी सिंचाई 
की योजनायें पी बाई गई हैं * सदुतत राष्ट्र भी हमारे देश की छोती क्री उन्नति 
में बहत सरायत्रा पहुचा रहा है और उत्तो पाईण्ट 9 [९०१7४ 4) प्रोप्राम के अन्तर्गत 
भारतवर्प को ५ करोड डाचर की सहायता देते का वचन दिया। इस घन की 
सहायता से लोहे फोलाद का भप्रतनन्ध, खाद का प्रबन्ध, दिल्ली का रोकना, समुद्र मे 
मछलियो की उत्पत्ति वढाना, ट्यूबवेच वनतवाना आदि काम किये जायेंगे। इस 
याजना में भारतदर्प को अपवा भी धन खगवाना पड़ेगा। इस प्ररार हम देखते 
हैं कि हमारे देश में खाद्य समस्याओं को सूुझज्ञाने के लिये सरकार वहुत प्रवन्ध कर 


रही है 5222 

'चर्बर्धीय योजना के अन्तर्गत खाद्य नी ति---इन सब प्रयत्नो के अतिरिक्‍त 
सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाने के लिय पचवर्षीय योजना म॑ एक बडी धन 
राधि रखी गई है । ऐसी आम्रा की जाती है कि खेती सामूहिक विव।स योजना 
(ए०॥शप्रणा॥ क्‍200६0097०0६ ?/ण॒९८५५) पर ३६० ७३ करोड रुपये तथा 
शिचाई तक विद्युत उत्पादन पर ५६१ ७१ करोड रुपये व्यय होगे और इससे 
१६५५-५६ तक लगभग ७६ लाख टन अधिक अन्न उत्पन्त होगा । परन्तु यह हर्ष 
का विपय है कि १९५०-५१ तथा १६५३-५४ के वीच हमारा खाद्यान्न ६५ लाख 
टव बढ गया है | द्वितीय योजना में १० मिलियन टन अधिक अन्न उपजाने वी 
मोजना है जिसको सिंचाई, खाद, बीज नई थूमि को आप्त करके तथा भूमि मी 
उन्नति करके प्राप्त किया जायगा। 


खाद्य समस्या को सुलझाने के लिगे सरकार ने खाद्य -विश्रस्तशों को धीरे 
धीरे हटा दिया है और अब प्राय. सभी चीजो पर से नियन्त्रण हट गया है। 
निमन्‍्त्रण हट जाने वे कारण हमारी खाद्य सपस्पा की गम्भीरता वहुत कुछ कम हो 
गई है । दो वर्ष तो अवाज इतना पैदा हुआ कि यगहू, चने आदि के भाव बहुत गिर 
गये और भविष्य मे और गिरने की आशा थी ) इन उस्तुओ के मूल्यों को ग्रिरनें से 
रोकने के लिये सरकार ने निश्चय किया कि वह दूसरी फ्सल के वाजार में आते ही 
मेहू खरीदेगी जिससे कि गहू का मूल्य १० रपये मन से नीचे न गिरे। परन्तु अभी 
कुछ दिनो से गल्‍्ले के मूल्यो मे फ़िर बडी वृद्धि होती जा रही है जिसके फलस्वरूस 
देश के मजदूरी व कर्मचारियों सम बडी अशाॉति बढती जा रही है । इसलिये भारत 
सरकार ने एक केन्द्रीय खाद्य जाच समिति की वियुवित को जिसके अध्यक्ष श्री अशोक 
मेहता थे । इस समिति ने खाद्य सामग्री के बढते हुय मूल्यो की जाच करके अपनी 


रिपोर्ट दी है १ 
समिति ने सुझाव दिया है कि मूल्य सम्वन्धों नीति के निश्चित करने तथा 


इसको लागू करने के लिये एक प्रोग्राम बताने के लिये एक उच्च-झवित मूल्य-स्थिरता 


भारत को खायसमस्या तथा अकाल [ १६७ 


बाड़ [स्ाहा। 9०श्रद्व छ08 5(णोरडतका छ980) स्थापित क्या जाये । इसी 
के साथ एक खाद्यसामग्री स्थिरता ससस्‍्था (800र0ड्ृाष्माए5 डंब्गारदपण्ा 
णह्टआ5शाणा) भी सम्बन्धित होगी जो कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए खाद्य 
पदार्थों के क्रय विक्रय काय करेगी | समिति ने यह सुझाव भी दिया हैं कि गैंर 
सरकारी लोगो को एक केन्द्रिय खाद्य सलाहाकर समिति स्थापित की जाय जा कि 
याद्य मन्वालय तथा मूल स्थिरता दोड को सहायता करे। इसमे क्रंषि, व्यापार, 
भजदूरो, उद्योगो, उपभोक्ताओं, वैक्गि, सहकारी सस्थाओ, मुझ्य मुख्य राजनीतिक 
दनो, अथशास्त्रिपो के प्रतिनिधि होगे। समिति का मत है किन दो प्रूण मूल्य 
निपन्‍्णण ही हाना चाहिये और न वूण स्वतस्द व्यापार ही होना चाहिय । समिति 
की राय में सूल्य नियन्त्रण व्यापार मे वाघा वनकर खडा नहीं हाना चाहिये बरव 
उसको ढीक करने वाला होना चाहिय | ऐसा करने क॑ लिये कंवल खाद्य पदार्थों क॑ 
मूल्यों की ओर ही ध्यान दन। होगा वरन्‌ कुछ ऐसी चीजो के गुल्यों की ओर भी 
ध्यान देना हागा जो गल्‍्ल के मूल्य पर अपना प्रभाव डालती है । समित्ति ने कहा 
है कि पश्चिमी बज्धान के पूर्वी तथा उत्तरी जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी 
मध्य प्रदेश आदि क्षत्रो मं बाढ, वर्षा की कभी आदि होने के कारण जो आपत्ति 
आती है उसको शीक्ष ही दख लिया जाय तथा उस पर शीघ्र काय किया जाय । 
समिति का यह भी सुभाव है कि थोक व्यापार का समाजीकरण किया जाय । इसके 
लिये प्रारम्भ मे सरकार गत्ल की खरीद व बिन्नी कर सकती है । बाजार म व्यापार 
करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेव का कहा जाय । सरकार को चावल व गरेहू 
का एक रिजव बनप्ता चाहिय तथा चादल व गेहू का आयात करना चाहिये । सरकार 
को यह प्रोपगष्डा भो करना चाहिये कि लोग मोटा अनाज खाय | समिति न 
सुझाव दिया है कि ग्रल्ले का वितरण उचित मूल्यों की दुकानों अथवा रात को 
दुकाना अथवा सहकारी सप्रितियों द्वारा करमा चाहिये । समिति ने गल्‍ले का उत्पादन 
220 दि सुयाब दिये है और उसके साथ साथ जनसंख्या के रोक-याम पर भी 
र दिया है ! 
«यहाँ यह बात बताने योग्य है कि समिति के सुझावों पर देश में वडा बाद 
विवाद हुआ और सरकार भी पुणरूष से समिति के मत से सहमत नही है । 
१९५९-६० में भारत सरकार ने निश्चय क्या है कि वह गेेहू व चावल मे 
राज्य व्यापार (5:806 80708) करेगी । कृषि सत्रालय द्वारा प्रस्तुत रुप रेखा के 
अनुसार खद्याती के राज्य व्यापार योजना क दी अड्ज हैं । एक अन्तरिम आयोजन 
और दूसरे अन्तिम रुप । आन्दरिम व्यवस्था मे एक दो थोक॑ व्यापारियों के द्वारा ही 
राज्य व्यापार होगा और अभी इसम येहू और चावन ही आत हैं! धाक व्यापारी 
लाइमस प्राप्त व्यापारी होगे जो क्सिनो से निर्धारित मूल्य पर अवाज क्रय कर 
नियस्नित भावों पर बेचेंगे । यह क्रय विक्रय का ने लाभ न घाटा के आधार पर 
होगा । अन्तरिम माल मे सहकारी सगठन ज्यो ज्यों सगक्ति होते जायगे बे अध्रिका- 
धिक थोक ध्यापार अपने हाथ मे लेते जायेंगे ॥ 


। नरतीय बवशास्त 


भोजन ३ अन्तिम झप हे ग्र।म-स्तर पर सहकारी तमितियां अनाज एकत्र 
करेगी तथा उसे हाट सहकारी समितियों को पहुँचा देगी. जिससे उपभोक्ता अपनी. 
तय करेगे; 


रैस योजना का (व रई बातो के जार फता गया है | चोगो का छा 
00077 इसके अतिखित कह 
ताज व्यापारी जो. ग्ल्ते के जाये 


काम मे हैं 
चोगोे का नह भी कहना है कि गाव से उचित हुए में न॒तो श्ले का स्रह है हे 
सकेगा और ने ही उसका जचित वितरण | 


इसके यतिरिक्त सरकार हारे देश को ऊँछ क्षेतरो मे वादना जाहणी है। & 
भ्षेत्र जिनमे गल्ले की को कमी नही होती उनको उन क्षत्रो से अलग रखा गया है 
जिनमे गल्‍्ले की कमी होती है। _ रे अतिसित बल्ले मे हक को पमाषण करने 
का उयल्त किया जायगा । 


र पीछे बच 
परड़ारें भी, जिनके ऊपर बेती की. उन्नति मुब्य आर है, १ $9७-प९ मे 
उस प्रकार से छ्च बी..." 


असाम कुल छ् का१५ अतिशत्त, बिहार 9५ अतिश्त, बस्बई ७ अतिशत 
मध्य अदेश ३ २ पतिशत, मदर 9 प्रतिशत, शर्वी पजाब २ २ अतिशत भर उत्तर 
अतिज्ञत | 


हे ६ अतिश्ञ कै 
भारतवष मे जैपेकषा खेती की ३. करने बल्ले केत भी 
बहुत कम हैं | इस देश 5 सब के साफ ३ पी 
षि अफ्रग़र [१ ४7व्माय््‌ 0, था) रक्खे ह्ये है पर्‌ चयुक्त राष्ट्र अम्रेरिक- 


१७४ ] भारतोय अयंद्यास्त् 


रिव करना तथा उनको एक सूत्र मे लाना हो । केन्द्रीय सरकार का पाये क्रेबत 
सीतियो को निर्धारित करना तथा उनको एक सूत्र म करना होना चाहिय। 

इस समिति न यह भी बताया कि दीवंक्रालीन तथा मध्यकालोन न्द््ण 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को देव चाहियें तथा क्म समव वाले ऋण सहकारी 
समितियों को दे। चाहियें। इसने यह भी बताया कि छोटी छोटी सिंचाई की 
योजनाओ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस भ्रक्पर हमारी खाद्य उत्पत्ति बटाने वी 
जाशा है । 

१६१५॥-५२ के परचात्‌ से इस दृष्टि से जा काय किया गया है वह दो प्रकार 
का है--पहला कु ए, तालाव छोट गांव, ट्यूब बैल आदि बनाना, कट्टर, बडिग तथा 
बकार पड़ी हुई 4मि को साफ करके खेती के योग्य बनाना तथा दूसरा, खाद, वीज 
आदि बाँटना । वीचे की तालिका से यह पता चत्रता है कि भारत सरकार, ने राज्य 
सरकारों को 'अधिक अन्न उपजाओ' योजता के अन्तगत १६५१ से ५६ तक क्तिनों 
आशिक सहायता प्रदान की है । 


१६५१-५२_६५२-५३ १६५२-२५४७ १६४४-५१५१६५५-२<५ 








ग्रोजना का वास्तविक वास्तविक वास्तविक | वास्तविक स्वीकृत 
नाम करोड रु» भ करोड र० म करोड ₹० म! करोड ₹० मे करोड रु० मे 
लघु सिंचाई ४४९. | «७४ 58 ७६५ ३ 
अृमि प्राप्त २३५ ३२६० २८४ ३३३ ३८ 
टाद १४५ १५८ ६१५ 39४9 ६५ 
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लघु सिचाई--श्रथम योजना म यह जनुमान क्या जाता है कि लगभग 
१ करोड एक्ड भूमि छाटी योजनाओं द्वारा तथा ६३ लाख एक्ड भूमि वरी 
थोजनाओ द्वारा सीची गईं । दूसरी यो जना म सीचा हुआ भाग २१० करोड एक्ड 
वा दिया जायगा जिसम से €० लाख एक्ड छोटी योजनाओं से बट गा। 

खाद--प्रथम योजना से पहले देश म॑ अमोनियम् सल्फेट का उपभोग २ ७५ 
लाख टन था । परन्तु योजता काल के प्रथम हे वर्षों म इसका उपभोग बढ़कर 
६ १० छाख टन हो गया । दुस्तरी योजता मे नवजन खाद का उपभोग १८ लाख दन 
ही जायगा । नई तरह को खाद का प्रचार वटाने का प्रयल जिया जा रहा है । 

भूमि प्राप्त करता--प्रथम योजना काल मे केन्द्रीय टैव्टर विभाग ने १७ ८९ * 
लाख एकड़ भूमि तथा राज्य ट्रैक्टर विभागों ने १७ लाख एक्ड भूमि प्राप्त वी 4/ 
दसक अतिरिक्त बहुत सा क्षत्र क्सानो ने स्वय उन्नत क्या ) दूसरी योजना मे ५ 
लाख एकड भूमि को भ्राप्त दिया जायगा तया २० लाख एकड भूमि पर टूंबड्टर 
विभाग डारा उन्नति की योजनायें चलाई चायसी । 


आारत की खाद समस्‍या तथा अकाल [ ७छअऋ 


उन्तत बीज- बीजो का बदवारा बडी तेजी से वढ रहा है । गह कार्य 

ध्क्तर राहकारी समितियों के ढारा किया जा सही है । दूतरी मोना में अप्येव 
एक या दो बीज मोदाम स्थापित किये जायेंगे । 

जापानी ढंग की खेती-- १६४४५ ज्ञ १६४५३ लाख एक झूमि पर 


प्रकार की खेती हो रही भी । दूसरी 
एुकंड कर (ढया जायगा । 


हर 


0 29 जात8 जणार ६९ ९80७5४5 ० शिप्रा65 ॥7 पुए' 
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घ्र्च्त २-० भास्तवर्ष में अकाल पड़ते के क्या करण थे ? भारतवर्ष 
सरकार ने इस सपरठ का सामना करने के लिये बयां किया और उसकी बा प्रभाव 
घड़ा ? 

आदत भे अकाल की इतिहास--मारत में बहुत पुराते समय मे अकाल 
पड़ते आये हैं ६ कौडिल्य के अर्थशास्त मे भी इतका वर्णन आता है ! मुसलमानों के 
समय में भी बहुत से भीषण अकाल पड़े पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय मे बे 
कुछ अधिक सझ्या में पड़े | १99 ई०से पिपथ४े दु० तक बारह अयकर अनाल 
घड़े । इतका कारण वर्षा की कमी तथा ऋगम्पनी राज्य की अव्यवस्था थी । वम्पती 
के पश्चात्‌ जब आस्तव्ष ब्राउन के अधिकार में चलो गया तब भी अरे देख में बहुत से 
अकाल पड । एक अकाल उचरी आारतवर्प मे १०४९ 


१७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


काल में सरकार के सात करोड रुपये से अविक खचे हो गये । इसके दो साल पश्चात 
ही १८९६ ई० में भी एक और भीषण अकाल पडा जिसने १,८९००० गर्गमील 
पर प्रभाव डाला और २ ८०,००,००० आदमी इसके शिकार हुये । इस अकाल मे 
सरकार के दस करोड रुपये खर्च हुये । दीसवी शताब्दी मे अकाल बहुत ही कम 
पड़े । १६२६-३० मे एक अकाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पजाब में पडा। 
९६३६ मे एक दूसरा अनाल बच्भधाल तथा भारत के दूरारे ओगो मे पडा ) इसके कुछ 
समय पश्चात्‌ १९४३ ई० मे एक भीषण अकाल पढ़ा जिसमे लगभग ३५ लाख 
आदमी मर गये । इसका कारण यह था कि ब्रह्मा के ऊपर जापाव कया अधिकार 
होने से इस देश मे वहाँ का चावल आना बन्द ही गया । दूरारे इरा देश से बहुत सा 
अन्न विदेशों को भी भेजा गया । तीमरे, बुछ प्राकृतिक विपदायें जैसे टिडूडी, बाढ़ 
तूफान आदि भी उस समय आई ! चौथे, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गलला आना 
जाना बन्द हो गया । पाँचवे, आते-शाने की सुविधायें भी वहुत क्रम थी । छठे, 
बन्ट्रोल व राशनिंग भी कुछ गलत ढग से लगाया गया। सातवे व्यापारी लोग 
जनता वी विपत्ति की चिन्ता न करने हुये अधिक रुपया कमाने की चिन्ता में लगे 
हुये थे । अकाल इस देश से अभी तक भी नही गये । यहाँ पर १४४४ में लड़ाई के 
समाप्त होने के पश्चात्‌ से ही अकाल की स्थिति हो गई | जिसका प्रभाव प्राय सार 
भारतवर्ष पर हुआ । अभी हाल ही मे वज्भाल, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पजाब 
के हिसार भ्रदेश मे और उत्तर प्रदक्ष के पूर्वी जिलो मे अन्न और जल की बहुत कमी 
थी । राजस्थान और हिसार आदि प्रदेशों मे तो चारे बी भी बहुत कमी थी जिसके 
बारण संकडो पशु मर गये । बहुत से पशुओ को आस-पास के राज्यों मे भेज दिया 
गया। 


अकाल के कारण-- 
इस प्रकार हम देखते है कि अकाल प्राकृतिक तथा आर्थिक कारणों से पड़ते 
है । प्राकृतिक कारणों से वर्षा की कमी या अधिकता, ओलो का पडना, टिडृडी दल 
का आना, बाढ से फसलो का नष्ट होना आदि बातें सम्मिलित है। आधिक कारणों 
में रोजगार का न होना, अन्न का ठीक बटवारा न होना, ऊँचे दामो का होना, आने 
जाने के मार्गों वी कमी होने के कारण अन्न के एक स्थाव से दूसरे स्थान तक जाते 
में कठिनाई होना आदि सम्मिलित हैं। 
अकाल के प्रभाव-- 
समाज के ऊपर अकाल का एक बहुत बडा प्रभाव होंता हूँ । इससे बहुत से 
मनुष्य व पद्मु मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वे इतने दुबंल हो जाते है कि बहुत 
समय तक वे कोई काम करने योग्य तही रहते । इसके कारण देश का न्यापार प्ाय 
नप्ट-प्रष्ट हो जाता है और देश में पूंजी की भी बहुत कभी हो जाती है, चारो ओर 
आतत्तिया दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ममय मे लोगो का बहुत भारी नेतिक पतन भी 
हो जाता है। सरकार की आय भी घट जाती है और उल्टे उसको लोगो को सहायता 


में उतने ही व्यवितयों के पीछे २१८ कृषि जफ्सर है । इड्लेड जैसे छोटे से देश मे 
हम रे देश की अपेकशा २० गुने कप अफसर हैं। हमारे देश मे दूसरे देशो के समात 
कर पक के 


ड्स है कि कृपष घिज्लागों का हपकी के साथ सम्बंध 
करने के लिए अधिक से अधिक कृषि अफ्सर रखे जायें । 
देश के अन्दर अधिक से अधिरे सहकारी खाली जानी चाहिये । 


ये स्मितियाँ ईपरक तथा सरकार के बीच अच्छा सम्बन्ध स्थापित वर सकती हैं । 
वे चिकन ता खाद जी मरा चक कुषबी को अच्छा वीज भी 


दे सकती हैं। उनकी दे सबती हैं और इस ब्रकार व्यक्तियों वो भी नौकर 
रख जो किसानों यो सम्दस्धी शिक्षा दे आकडे भी एकर्त कर 
सकती हैं. 


॥ 
८ सितम्बर १६४८ ई७ को कृषि मस्ती सभा (ड॒एव्णषणथे छयाडाधा5 
टरल्णकषताप्णे के समझ जआपण करते हुए श्री जयरान दौलतराम ने कहा भा कि 
भरे विचार में अमेरिका तह दूसरे देशो म क्रपि वी उदति इस कारण नहीं हुई कि 
उन देशों मे बडी-बडी मशीनों के काम लिया गया बरबे इस बारण हुई कि उते देशो 
कृषि दी उर्ति करने के लिये वहेत अधिय सख्या में मनुष्य लगे हुए हैं। भरूवकाद 
जे चाह हमारी जो भी योजनायें रही हो अथवा भविष्य के लिय हम चाह जो भी 
योजना बनायें हम उस समय तक सफल न होंगे जब तक फ़ि हम अधिकाधिक सब्यो 
मे ऐसे लोगो को नियुक्त रहीं करेंगे जो इन याजनाओं की हमारे देख के लाखा 


सरकार को सर क्षी ध्यान रखता चाहिये कि खाद्यन्सामगी की बटवारा 
समस्त देश में झा हप से हो । इस हए दे के उन भगो को जहां खाद्यन्सामग्री 
की अधिकता हैं उत क्षागौ से जोड देना चाहिये जहाँ खाद्यन्सामग्री की कमी है । 
सरकार को एक अण्डार भी बताता चाहिये जिंसम दर समय अन रखा जीये (जसको 


ससवार को यह व सर प्रकार से गोदामी में 
एकत्र किया जी $ ऐसा न करने से हमारे देश का लाखों मर्त अनाज हर वष सष्ड 
हो जाता है। 


पड हे भारतीय अर्थशास्त्र 


ऐसा करने से इन दुकानो का देश की याजारी मशीनरी में एक गहत्वपूर्ण स्थान 
हो जायगा । 

यह भी आवश्यक है कि गल्ले जादि के पीछे वेक व्यापारियों को साख प्रदान 
मन करें। यहाँ यह बताया जा सकता है कि रिजर्व वेक कई यार वेसो को ऐसा न 
करने का सादेश दे चुका है परन्तु वह अभी सफल नहीं हुआ। 

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि गल्ले मे कोई सट्ट वाले सौदे नबरे 
बयोंकि भविष्य के मूल्यो के कारण ही व्यापारियों तथा स्टाक करने वालों को माल 
एकत्र ऋरने का प्रोत्साहन मिलता है । 

सरकार को खेती वी उच्चतम सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिये और 
उसकी शीघ्र ही कार्यान्विव करना चाहिये । ऐसा करने से बडे-वडे उत्पारकों की 
गल्‍्ले को एक्च करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी । 

आशा है कि ये सव प्रयत्त करन से हमारे देश को खाद्य-समस्था अवश्य 
सुलझ जायगी । 


ननिकल>- + 
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प्रदत्त २े८--भारतवर्ष से 'अधिक अन्न उपजाओं योजना' को कमर सफलता 
के कारण लिखों ॥ 

उत्तर--अधिक अत्य उपजाओ-योजना/ इस देश मे १६७३ ई० से चासू हुई । 
इसका उहू श्य यह था कि देश की खाद्य समस्या सुलझ जाय ) इस योजना की मुख्य 
बिशपताय ये है--+ 

(१) खाद्य सामग्री बढाने के लिये नई तथा खाली पडी हुई भूमि को काम 
में लाया जाये। दो दो फ्सलें उत्पन्त की जाय । दूसरी फ्सलो से भूमि को हटा 
बार खाद्य सम्बन्धी फसलें उग्ाई जायें। नई भूमि को जोतने का प्रोत्साहन देने के 
लिये सरकार को चाहिये कि वह विना ब्याज के ऋण दें, विना लग्रात पट्ट पर 
भ्रूमि दे, लगान में छूट वी जाय, मुफ्त सिचाई का प्रबन्ध किया जाए अथवा सह्ते 
दामो पर इसका प्रवन्ध हो, कम मूल्य पर क्सिनों को वीज दिया जाए और लगान 
सम्पत्धी कावून में बदल की जाए। 

(२) सिंचाई के लिये नहरें अथवा कुछ बनाकर अयथिक्र जल का प्रवन्ध 
किया जाये । 

(३) खाद वा] अधिक उपयोग किया जाए। टे 

(४) जच्छे चीज का भी भ्रवच्च हो । 
; इस योजना के अन्‍्तगंत प्रान्तो से यह कहा गया कि वे नई भृमि श्राप्त करें 
कु ये बनाये, अच्छा वीज काम मे लाये, हरी खाद तथा दूसरी प्रकार वी खादो को 


भआास्त वी खाद्य समस्या तथा अकाल [ ७६ 


प्रयोग करें । उत्तसे यह क्षी कहा गया कि दे पशुओ को उलनति की और भी घ्यात 
दे तथा विदेशों से देवटए मैगवाये और खेती की उनलति के लिये हर प्रवार क्के 
प्रयत्त करें ३ 

यह योजना क्षेन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो के सहयोग से अलाई गई । इसमे 
क्रेन्द्रीय तथा प्रान्तीय सखबारों का भाग प० श० था। योजना के पहले चर वर्षों 
ञ्न केद्दीय सरवार ने राज्यो वो ऋण 4 अनुदान के एप मे सहायता दी जिससे कि 
दे उत्पत्ति बढी सके । अब केन्द्रीय सरकार निश्चित प्रोग्राम के लिये सहायता प्रदान 
ब्रती है आजकल इस घोजना के दो अकीर के कार्यत्रम हैं--विर्माण कार्य क्रम 
तथा पूति कार्यक्रम । पहले में कु ओं, तालाबो+ छोटे-छोटे बाँधों दृश्य जो आदि 
कग बसानों तैथा उत्तकी मरम्मत सम्मिलित है। दूसरे में वा5 ब अच्छे वीजो वा 


१६५१-५४ से इस बात का प्रयत्त किया जा रहा है कि ईस योजना वो 
जिस्दृत बनाने के बदले गहन बनाया जाए। १६५०-५१ के पश्चाद्‌ पचवर्षीव योजना 
चायू हो गई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने दाज्यो वो अधिव अत उपजाओं 
योजना के लिये बहुत सा घन दिया है । इसे मोजना की नई नीति यह है 

(१) स्थायी उल्वति की योजनाओ जेसे दिचाई तथा भूमि की उन्तति बी 
और अधिक ध्यान दिया जाए । 

(२) बड़े चैमाने पर द्यूवर्वल बवे वर कार्य किया जाए । 

(१) उस क्षेत्रों में जहाँ चर्याप्त वर्षा अथवा चाई के साधन हैं खाद व 
उम्तत बीज बाँटे जायें १ 

(शो पशुओं, मछलियों तथा बागवानी दी उन्दति गे सहायता प्रदान करना। 

(५) छल सिद्धान्दा गो मना कि केन्द्र दी सहायता चरे-धीरे समाप्त क्र 
दी जाये । 

केन्द्रीय सरकार परचर्धीय योजना के अन्‍्तगत राज्यो पो झेती की उन्नति 
के लिये जो सहायता द्रदान करती है वह अधिक अँत्व उपजाओ योजना के लिए 
ही है ६६४१-४२ जे केन्द्र ने छोटी पचाई वी वोजनाओं, भूमि शा करने, 
खाद व बीजों के लिये १७ ३६ करोड झुपये की अनुमति दो | परुततु उसमे से कंबल 
११ २६ करोड रुपया खर्च हुआ । ब्‌६४२-श३ में (६ ३४ करोड की अनुमति द्दी 
गई परन्तु १४ ६ करोड रुपया खर्च किया गया दया १६४ है) में २२ ७४ करोड 
बी अनुमति दी गई परल्तु खर्च का पठा नहीं। १६१६-7४ केलिए २५ ६९ करोड 


प्लकला चूहा १ इसबी हर वर्क बडी घूमधाम मची । छ्भापनो द्वारा जनता मे 
इसका छूब पवार किया गया ६ इस प्रकार इस योजना पर सरकार जे करोडो शुपया 
ब्यूय छिया पर फल कुछ हक्ञी न निकता १ जितना अयल हुआ उतनी ही साथ 


७२ | ' आरतोय अथंशास्त्र 


समस्या भयद्भूर होती चली गई और खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति बजाये बढ़ने के धद 
गई | यह बात नीचे दी हुई तालिका से अच्छी प्रकार समझ मे आ खकती है। 











गि उत्पत्ति भ्रत्ति एकडउलत्ति 
न सेत्रफन रा चाय टनोमे | पौंडे मं 
१४३६-३७ से १६३८-३६ ) 

का औरत | १५ ८८ ४० ५७७ 
१७४२-४३ पृदछण०. | 9श्चा० च्ण्डे 
१&६४३-४४ | पैइ६०.... ४५० सा 
१६४४-४५ | अपर 8६० श्द9 
१६४८-४६ ) कप ६ ३३० भश्र 


१६४६-५० १६५६ २५८६ ५२५ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि १६७३-७४ वी अपेक्षा १६४६-४० में भी देश 
में दाथ-सामप्री की उत्पत्ति से बहुत कमी यी। 

इस दात की खोज करने के लिये रिजर्व ढेक तथा और दूसरी सस्थाओ ने 
बहुत किया है । इनके मतानुप्तार इस योजना की सफलता के विम्तलिखित 
कारण हैं-- 

(१) देश के किसो भी भाग मे हितीय महायुद्ध आरम्भ होने से पूर्व जितने 
क्षेत्रफल पर खेती होती थी उनमे ५ प्रतिशत से अधिक कही भी दृद्धि नही हुई है 

(२) खाद्य पदार्थों पर कन्ट्रोल होते तथा तभ्वाकू जादि पर वे होने के कारण 
लोगो से खाद्य पदार्थों की बोला बन्द कर दिया । 

(३) जैसा कि ऊपर की तालिका दिखाया गया है, यद्यपि खाद्-पदार्थों के 
क्षेत्रफल मे दृद्धि हुई, तो भी भ्रति एकड उत्पत्ति पटती चली गई | 

बम्बई सरकार ने भी इस योजना की सफलता के कारण जानने का श्रयत्ल 
किया। उसकी छात-वीन से पता चला कि इस राज्य मे यह योजना विम्नलिखित 
क्रणों पे असफल हुई--- 

(१) सरकार के पास आावश्यवता की अपेक्षा साधत बहुत कम थे और 
जिनने भी ये उनका वितरण उत्तम रीति से नही हुआ । 

(२) सरकार के पास योजना के लिये देखभाल करवे वाले व्यक्ति बहुत 
कम ये । इसके फलस्वरूप जो साधन अन्न-उत्पत्ति के काम आने चाहिये थे वे दूपरी 
बस्तुओं के उत्पन्न करने में व्यय हो गये । 

(३) इस थोजना में दिखावट अधिक हुई और काम कम हुआ । सरकार 
ने यह प्रयत्न नही किया कि वर्तमान साधनों को अधिक उपयोगी बनाया जाय बरब्‌ 
उसने यह प्रयत्न किया कि नये साधनो के प्रयोग रा चकाबौध करने वाले फल 
'दिखाये जाये ) उदाहरण के लिये पुराने कुओ की मरप्मत करने के बदले सरकार ने 
सगे मुएँ बनवापे। 
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अता करने के लिये बहुत सा रुपया खर्चे करना पड़ता है। 


आरत सरकार को अकाच सम्बन्धी नोति--भारतीय सरकार ने १८७६-४५ 
के अकाल के बाद एक रेसोदन को नियुक्ति की जिसमे यह बात बताई कि सरकार 
को चाहिये कि अकाल के समय जनता कौ सहायता करे। जो मनुष्य काम कर 
सकते हैं उनको काम दे, जो काम नहीं कर सकते उनको बिना कुछ लिय सहायता 
दे । अन्त के वितरण वरने वा बार्य जनता ही के हाथ में रहना चाहिये। यदि 
जनता सुचारु रूप से इस कार्य को न कर सके तो सरकार को स्वय यह कार्य करना 
चाहिये । जो लोग खेती करन हैं उसको ऋण दिया जाये ओर जिस अथश में फसलें 
नप्ट हो गई है उस अश तक लगान में छूट करदी चाहिये । 


सरवार ने इस सद बातों को साव लिया और आगे के अकालो में इसी 
नोति से काम लिया गया | सरकार ने अकाल सम्बन्धी कानून वनॉया और उसकी 
जाच १४२६-६७ वाले अकाल में की । अकात मे ४० लाव लायो को सहायता दी 
गई सौर सरकार का 3॥₹ँं करोड रुपया खर्च हुआ। इसम से (३ करोड स्पया 
ऋष के रूप में लगो को दिया गया और १६ करोड रुपय वी लगान मे छूट की 
गई। १६ करोड रुपया दान के रूप में खर्च किया गया । फिर भी अवान में अश्रजी 
भारत में 3३ लाख मलनुप्य मर गये । १८६६ के अकाल क्मीझषन न यह बात बताई 
कि अवाल पीडितो को बिना कुछ लिय सहायदा दनी चाहिय और अलग-अलग 
स्थानों पर अकाल पीडितो की सहायता का प्रवन्ध करना चाहिये । १६०१ के अवाल 
जमीशन ने इस दात वी सिफारिश वी कि अकाल पड़ते ही शीनतासीक्र लगान की 
छूट कर देनो चराहिय और तकाबी ऋण लोगा को देना चाहिय। उसने इस बाल 
पर जोर दिया कि भापतीय कृषि की समस्‍यायें सहकारी समितियों द्वारा सुनझ सकती 
हैं । उसने यह भी बताया कि अकाल को रोकने के लिये सिंचाई का भ्रवन्ध होना 
चाहिये । सरकार ने इन सब बातो को मान लिया । १९६०४ ई० मे एक सहकारी 
साख समित्ति ऐकट पाय क्या यया जिससे किसानों को बहुत लाभ पहुचा ॥ इसके 
पश्चानू सरकार का ध्यान नहरें बनवाने की ओर भी लग ग्रया और प्रचासो करोड 
म्पया छर्च करके सरकार न देश के बहुत से भावों में नहरें बनाई । 


अकाल निवारण कोच (#ब्िणापर८ रिलार्ट कणात)-- 


१८७६ ई० में जकाल से बचने के लिये सरवार ने एक योजना बनाई 
जिसके अनुसार हर दप “ढ कराड रुपया एक कोप में इसलिये एकत्रित किया गया 
जिससे अकाल से बचने के लिये लयातार कुछ न कुछ काम होता रहे । इस कोद में 

(१६१६ के ऐक्ट के जनुत्षार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें एक निश्चित धन रा्ति हर 
'वर्ष जमा करती थी । इम कोय के जनिरिक्त एक ट्रस्ट फड भी खोला गया जिसमे 
महाराजा जयपुर ने पन्दधह लाब स्पया दान किया | इसके पज्चात्‌ भो इस ट्रस्ट थे 
अहुत ता घन एववित डिया गया । उस ट्रस्ट का झुपया सुंदर पर चढा हुला है. और 


ध७द |] भारतीय अर्थशास्त्र 


उसकी आय से सहायता देने का कार्य किया जाता है ! 
अकाल सम्बन्धी नयी नोति--आजकल हर राज्य सरकार ने अकाल रक्षक 
कोष ([सक्याम्रा6 [त$प्राव४॥०३ कफणात) खोला हुआ है जिसमे हर वर्ष बजट मे से कुछ 
न कुछ घन जमा किया है । आजकल सहायता पहुंचाने का कार्य निम्नलिखित ढंग से 
होता है । 
जिस समुय अकाल पड़ने का डर होता है उस समय सरकार लोगो को सचेत 
कर देती है ! सारे देश का नक्शा बनाकर उसको वहुत से सहायक क्षेत्रों मे बांट 
दिया जाता है । यदि वर्षा नही होती तो सरकार एकदम अकाल नीति घोषित करती 
है । जनता से सहायता की याचता की जाती है । लगाने मे छूठ कर दी जाती है 
और कृषि के लिये ऋण दिया जाता है। बहुत से जाच घर (7८४ ज०१७) बोल 
दिये जाते हैं और यदि उनमे बहुत से आदमी आते है तो उन जाच घरो को सहायता 
घरो (2८॥४' ए/०४॥.3) मे बदल दिया जाता है ॥ जो मनुष्य कार्य कर सकते हैं। 
उनको काम दिया जाता है ओर जो कार्य नही कर सकते उनको बिता कुछ लिये 
सहायता पहुँचाई जाती है । बीमारी से बचने के लिये अस्पताल भी खोले जाते हैं । 
ये मनुष्य यहाँ पर उस समय तक रब्खे जाते है जब्र तक वर्षा नहीं होती + वर्षा होने 
पर उनको छोटे-छोटे सहायता घरो में जो अवाल पीडितो के गाँवो के पास होते हैं 
पहुचा दिया जाता है और थहा पर उनवो हल, बेल, बीज आदि मोल लेते के छिये 
ऋण दिया जाता है । जब पतझ्ड ऋतु की फसल पक्रकर तेयार हो जाती है तो 
बचे हुये सहायता केन्द्र भी बन्द कर दिये जाते हैं। इस प्रकार अकाल पीडितो को 
सहायता की जाती है । 
इस नीति से पहले भले ही कुछ अधिक लाभ न हुआ हो पर पिछले कई वर्षो 
से इससे देश को बहुत लाभ पहुचा है। इसी नीति के: कारण हिसार, राजरथान, 
मद्रास, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि भे बहुत से लोग जो भूख और प्यास से मर जाते थे 
उनको बचा लिया गया है । अकाल से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार भी राज्य 
सरकारो को बहुत सा धन सहायता रूप मे देती रहती है। अभी हाल ही में उसने 
राजस्थान को बहुत सा धन दिया है और उत्तर प्रदेश को भी बहुत से ट्यूबबंल 
बनाने के लिये सहायता दीं है । इस प्रकार केन्द्रीय और राज्य दोनो ही सरकारें 
अकाल पीडितो की सहायता करती हैं। 
अभी अप्रौल १९५८ ई० मे बिहार मे अकाल की स्थिति आ गई थी जिसने 
१६ ५ मिलियन लोगो के ऊपर अपना प्रभाव डाला ॥ इस स्थिति का मुख्य कारण 
वर्षा वी कमी था | इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये विहार राज्य में १३७०० 
उचित पृल्य की दुकाने खोली गई । सकट वाले क्षेत्रो मे सहायता प्रदान करने का कार्य 2 
किया गया। इस कार्य मे भारी मिट्टी का का, हल्का कार्य तथा छोटे-छोटे 
सिंचाई के कार्य किये गये । इस कार्य मे ३५ मिलियन लोग लगाये गये। सके 
अतिरिवत २६५००० आदमी कोसी बाघ, जल मांग तथा सार्वजनिक कार्य की 


आारद की खाद्यगसमस्या तथा अकाल [ 4७६ 


योजनाओं में लगाये गये । राज्य सरकार ने ८० लाश रु० जाँच कार्यों (रा 
१४०४४७) के लिये सदुर, ७० लाख रु» हकावी तथा कृषि ऋण के रूप में 
महूर किये गये तथा १० लाख र० भूझ्ि की उल्तति के लिये ऋण के रूप मे दिये 
गये । इसके अतिरिक्त १५ लाख ह० मुफ्त सहायता, ३ €८ लाब रपये स्ावेजनिक 
, स्वास्थ्य कार्य तया दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिये दिये यये । 
है उपयुक्त वितरण से यह बात समझ से आा सकती है कि राज्य सरकारें 
किस प्रकार अकान के समय लोगो की सहायता करती हैं! 


भारत में भूमि अधिक्रार-पद्धति 9 
तथा जमोींदारी-उन्पमुलन 
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प्राशिशा एडा[5$ 04 ड6 €्यावार पीद्या €९0॥0०7॥०९ टीटिट5 

प्रइव ३७७-आारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न भागों मे भूमि अपिकार की जो प्रवायें 
हैं उनका विवरण दोजिये ओर उनके आथिक प्रभाव का अनुमान लगाइये । 

भूमि अधिकार से उस प्रथा का बोघ होता है जिसके द्वारा यह जाना जाता 
है कि खेती करने वाले काश्तकार को किन छार्तों व अधिकारों के अन्तर्गत भूत 
जोतने बोने के लिये दी गई है । भूमि अधिकार की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण 
समस्या है । यदि खेत का जोतने वाला स्वय भूमि का स्वामी होता है तो भूमि 
अधिकार की कोई विशेष समस्या उत्पन्न नही होती परन्तु जब किसान किसी दूसरे 
से भूमि जोतने बोने के लिये लेता है तब भूमि अधिकार की समस्या वा अध्ययन 
बहुत महत्वपूर्ण होता है । 

भारतवर्ष मे सदा से ही सरकार भूमि की सर्वोच्च स्वामी ($प्फाथा5 
]270070) रही है और इस नाते यह किसान मे भूमि-कर लेती रही है । मनु ने 
बताया है कि सरकार को कुल उत्पत्ति का छठा भाग मालगुजारी के हप मे लेना 
चाहिये | हिन्दु राजाओं के शासनकाल मे सरकार इसी दर से मालगुजारी लेती 
रही | उस समय मायशुजारी का प्रबन्ध कुट्ुम्व के आधार पर होता था। प्रत्येक 
कुट्रम्ब का प्रमुख गाँव की सभा का सदस्य होता था । गाँव का मुखिया इस सभा का 
अध्यक्ष होता था ! दस गाँवों के मुखिया मिलकर एक दूसरी सभा बनाते थे जिसका 
अध्यक्ष चौधरी कहलाता था। दस चोधरी एक परगना सभा बनाते थे और दस 
परयनो की एक बडी सभा राजा के आधीन कार्य करतो थी। मुखिया लोग अपने 
अपने गांवों की मालग्रुजारी राजा से तय करके अपने गाँव के कुट्ुम्बों में बाँट देते 
ओ। मुसलमानी शासनकाल के आरम्भ मे भी यही प्रथा रही । परन्तु जब मुस्लिम 
दारान हढ हो गया तब उन्होने इस देश मे जागीरदारी प्रथा प्रारम्भ बी) परन्तु 
जागीरदारी प्रथा जमीदारी प्रथा से बहुत भिन्न थी । अकबर्‌ के शासनकाल में जागीर- 
दारी के स्थान पर ठेकेदारी प्रया चालू की गई | इसके अनुसार मालगरुजारी वसूल - 
करने का ठेका ठेकेदारों (१८एथ॥ए८ िश्ागएथव५) को दे दिया गया। ये निश्चित 
रकम या पेंदावार सरकारी खजानो मे जमा करते थे । टोडरमल ने भूमि वा तया 
वन्दोबस्त करके नये तिरे से मालगुजारी निश्चित की ) कुछ समय तक तो कार्य इस 
प्रकार होता रहा परन्तु जब मुगल सत्ता निर्बल पड़ने लगी तब बहुत से सुवेदार, 


हि 


भारत में म्रूमि अधिकार-पद्धति तथा ज्मोदारी: दो उन्मूलन [ १ ने रा 
ग्र्य 
सरदार, टेकेकार अपनी मनमानी करने लगे और धोरे-योरे वे बडे शक्तिशाली हॉर्ट” 
गये । जब अ प्रेजों के हाथ मे बयाल की मालगुजारी वयुत्र करते बा अधिकार 
आया तब उन्होंने भूल से इत ठेकेदारों आदि को ही सुसमि का स्वामी बना लिया और 
उसके इस अधिकार को स्वीकार किया । १७४३ ई० मे लाड का्नवालित्त त बंगाल 
में इतही मालयगुजारी सदा के लिये विश्चित करके स्थायी बन्दोवस्त वी चीवे डालो । 
उसने उनको भूमि में हर प्रकार के अधिकार दे दिय ( इस प्रबार भारतवप मे 
जमीदारी प्रथा वा जन्म हो गया। बंगाल के परचात्‌ स्थायी बन्दोवस्त बाली 
जमीदारी प्रथा को दक्षिण में भी पहुचाने का प्रयत्न क्या गया परल्तु वहाँ पर कुछ 
जमीदारी लोगो के विरोध के कारण यह प्रथा चाल न की जा सकी । इस प्रकार 
दक्षिणी मद्रास तथा वम्धई प्रान्तो स सरकार ने किछानो और अपन बीच भ कसी 
मध्यजन (१४॥006 श्ाशथ) के अधिकारों को स्वोकार न करके जपना सीधा सम्बन्ध 
किसानों से रखा । दूसरे शब्दों स इन प्रान्तो म सरकार न रैयतवारी प्रथा चलाई । 
स्थायी बन्दोदस्त के दोष घरबार को कुछ हो समय बाद दिखाई देने लग। 
इस कारण भारत क्ष दूसरे प्रान्तो में जेसे सबुक्त्र प्रान्त, पजाव, मध्यप्रदेश आदि 
म॑ सरकार से अस्थायी बन्दोबस्थ किया । इस प्रदेशों म॑ बन्दोवस्त को २० से ७० 
वर्षों मे बदला जाता है । इन प्रदेशों में रूम अधिकार की वप्टि से दा प्रकार का 
प्रधायें पाई जाती हैं--(१) महालवारी तथा (२) सालगुजारी । इस प्रकार भारत 
में चार प्रकार की भूमि बशिकार प्रयायें पाई जाती हैं-१) जमीदारी (२) रैयतवारी 
(३) महाज्वारी तथा (४) मालयुजारी ॥ | ही 
(१९) जमोदारी-- ।। 
इस पढ़ति मे सरकार और किसान के यीच “मे एक भध्यजन हाता हैं 
जिसको जमीदारी कहते हैं । यह जमीदासे जमीन का मालिक होता है। वह स्वयं 
सी नहीं करता बरन्‌ अपनी भूमि को क्सिनों को उठा दता है। ये किसान 
जमोदार को लगान देत हैं। लगान वसूल करक जमीदार सरकारी खजान मं 
उसका कुछ भाग भालगुजारी वे सर्प मे जमा करता है। यदि किसी वर्ष कमान 
जमीदार को लगान नहीं देता तव भी जमीदार को सरकारी मालयुजारी तो देनी हों 
पडती है । इस प्रकार मालगभुजारी देन की पूरी जिम्मेदार जमीदार पर होती है । 
जमीदार अपनी जमीन का पूरी तरह मालिक होता है। यह क्यिान को किसी भी 
शत व अधिकार्सो क अन्‍्तर्पत जर्मन दे सकठा हैं । वह उनकः साथ विसी नी प्रकार 
क्य व्यवहार कर सकता है / वह उनको भूमि पर अपनी इच्छानुसार रख व निबाल 
सकता है । सरकार इसम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती) उस प्रकार जमीदारा 
प्रथा में सरकार व किसान का कोई सम्वन्ध नही होवा । यह अचा वाल, विह्यर 
उत्तरी मद्रास, वनारस और अवध दथा वम्बई और मध्यप्रदव के कुछ भागों म 
पाई जाती है । अधिकाश बंगाल, उत्तरी मद्रास, बिहार और बनारस मे सरकार 
जौर जमीदारो में स्थायी वन्दोबस्त है जोर शेष राज्या में जल्थायी वच्दावस्त हक 


जे 


(८२ ] भारतीय अर्थशात्त 


जमींदारी प्रया के लाभ--जिस समय वह्भाल मे अमौदारों प्रथा चालू को 
गई थी उस समय उससे निम्नलिछित लाभ होने की जाशा थी-- 

(१) इसके ढाय सरकार को एक निश्चित धन-राधि श्रत्तिवर्ष प्राप्त हो 
जायेगी । 

(२) इससे जमीदार वर्ग सदा ही सरकार वा स्वामीभक्त रहेगा ओर इसके 
द्वारा अग्रेजी राज्य वी जडें इस देश मे मजबूती के साथ जम जायेंगी। 

(३) इसके द्वारा जमीदार वर्ग उत्पन्न हो जायया । यह वर्ग शिक्षित होमा पर 
इसके पास कुछ अधिक कार्य करने को न होगा । इस क्यरण यह वर्ग समाज का राज- 
नीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रो मे सार्य-प्रद्शंद कर सकेगा 

(४) जमीदार अपने काश्तकारों को आवश्यकता पड़ने पर घन से सहायता 
पन्‍चायेगा तथा भूमि की उन्नति से सहायक होगा । 

(५) श्री रमेशदतत अपने भारत के आधिक इतिद्वासा [छठे सस्करण) में 
पृष्ठ ५८ पर जभीदारी प्रपा के लाभ बताते हुये कहते हैं कि जो लोग ध्यानपूर्वक 
चीजो का अध्ययन नहीं करते उन्होंने जमीदारों को भूमि के ऊपर एक भार बताया 
है, परन्तु गम्भीर आदमी जिन्होंने घारत के सामाजिक तथा आधथिक इतिहास को 
ध्यानपूर्वक पढा है एक दूसरा ही मत रखते हैं। उनका कहना है कि इस राजनीतिक 
लाभ के अतिरिक्त कि जमीदार एक विदेशी सरकार तथा क्सिानो के उस राष्ट्र के 
बीच जिसका शरकार मे कोर्द प्रतिनिधित्व नही था एक प्रभावशाली वर्ग के रूप से 
का करते थे । यह भी लाभ था कि देश के इत लोगो का सत तथां प्रभाव जमीदारी 
प्रथा की गलतियों व ठीक करता तथा सरकार को सोगो के अधिक सम्पर्क मे 
लाता था। 


जमोंदारी प्रथा के दोष--परन्तु व्यवहार मे इनमे से बहुत से लाभ न हो 
सके । से बात तो सत्य है कि जमीदारी प्रथा के द्वारा सरकार को आय निश्चिष 
हो गई और वे सरकार के स्वामीभक्त बन गये और उन्होंने कृषक वर्ग में नागरिक 
जागृति पैदा न होने दी परन्तु उनसे जिन आधिक लकभो के प्राप्त होने की आशय 
थी वे व हो सके | इसके विपरीत इस देच्च मे जमीदार तटस्थ जमीदार (/0527९8 
[870]070) वन गये हैं। वे कन्नी भी अपने काश्तकारो की घन से सहायता नहीं 
करते और न वे कभी भूमि की उन्नति में कोई सहायता पहुचाते हैं | उल्टे वे भूमि की 
अल्प मे, बाधक हैं. ५ ले. मनवाहुए लगन फिसाज से वसूल करते हैँ । उनसे देगएर. 
तथा नजराना लेते हैं। समय-समय पर वे बहुत सा धन अबवाब के रूप मे भो 
लेते हैं। यदि बेंचारा किसान न द॑ तो उसको भूमि से निकाल बाहर करते हैं। वे 
स्वय कभी भी काश्तकार से नहीं मिलते वरन्‌ वे गुमाश्ते रखते हैं जो काश्तकारो 
को हर प्रकार से सताते रहते हैं । इस प्रकार इस देश मे स्थायी वन्दीवस्त करने सै 
कोई लाभ नही हुआ उल्टे हानि ही हुईं । किसान और सरकार का सीधा सम्बन्ध 
ने होते के झारण किसान की आर्थिक स्थिति दिनो-दिन बिंगडती जा रही है ॥ साथ 


भारत में भूमि अधिकार-पद्धवि तया जमीदारी उन्मूलद [ (४३ 


हो साथ सरकार को भो बहुत आथिक हानि हुई है वयोविए आजकल जमौदार लोग 
काश्तकारों सेले तो रहे हैं १६६ करोड रुपये प्रतित्र्ष और सरकार को दे रहे हैं 
केवल ४ करोड ॥ इस प्रकार जमीदारो की जेब मे केवल बड्धाल में १२३ करोड 
रुपये चले जाते हैं ॥ यदि ये सब रुपये सरकार को मिलते घो उसको विक्नी कर 
इत्यादि न लगाने पड़ते और वह अधिक रपया शिक्षा, कृषि, सडक आदि पर व्यय 
कर सकती 
इन सब दोपषो ने जब बहुत उग्र रूप घारण कर लिया तब सरकार को हस्त- 
क्षेप करमा पडा । उसने पहले काचन द्वारा काश्तकारों के अधिकारों को सुरक्षित करते 
का प्रथल्ल क्या और अन्त में जद से हमारे देश में अपनी सरकार आई है तव से वह 
इप्त प्रथा को समाप्त करती जा रही है । 
(२) रैयतवारी--- 
इसके अन्तर्गत काश्तकारों तथा सरकार के दीच में कोई जमीदार नही होता 
वरनु काइतकार सीधे सरकार ते भूमि लेते हैं। यहाँ पर मालगुजारी काश्तक्तार के 
पास जिस प्रकार की भूमि होती है वह उस पर वया फ्सल्न उगाता है, उप्त भूमि को 
वर्षा सथा आवागमन के साधनों वी क्तिनी सुविधा प्राप्त है, आदि को ध्यान में रख 
कर निश्चित की जाती हैं। इन संद बातो के हेर फेर होने के कारण मालगुजारी 
समय-समय पर घटतो-बढती रहतो है | यह ढड् मद्रास, बम्वई, आताम, बरार तथा 
मध्य प्रदेश मे पाया जाता है ? 

इस प्रकार इस प्रथा वी निम्नलिखित विश्येपतायें हैं-- 

(१) इसमे सरकार व क्सान के बीच में कोई मध्यजन नहीं होता। सब 
भूमि को अन्तिम सालिक सरकार होती है चाहे बह भूमि जोती हुई हो, चाहे वह 
बकार पडी हो 

(२) किसतात को अपनी भूमि जोतने, हस्तातरित करने तथा छोड़ने वा पूरा 
अधिकार होता है । 

(३) प्रत्येक किसान सरकारी लगात के लिय अलग-अलग जिम्मेदार होता है। 

(9) लगाते एक निश्चित समय के लिये निर्शरित किया जाता है गौर फिर 
उसमे परिस्थिति के भनुप्तार बदल कर सी जाती है । 

इस प्रय्ण के गुण--(१) इसका पहला गुण यह कहा जा सकता है कि इसमें 
अशक्वा३ और ,ज़िसात क्रे द्वीक्ष के क्रोर्ड उफरफक सही होता करत हिकाफा का कारक्तार 
से सीशा सम्बन्ध होता हैं। इस कारण सरकार क्सानो की समय-समय पर होते 
वाली कढिनाइयो को समझकर उनके दूर करने का प्रयल कर सकती है। 

(२) जमीदारी प्रथा के स्थायी दन्दोवस्त के समान इस प्रथा में मालगुजारी 
सदा के लिये निश्चित महो होती वरन्‌ तगभग २० दर्ष पश्चात्‌ दोहराई जाती है। 
इश्व प्रकार भूमि पर होने वालो उन्नति का लाभ सरकार को पहुच जाता है ॥ 

(३) जमसीदारी प्रया के समान इस प्रया मे क्सिन को सतले बाला कोई 


१८७ | भारतीय अयंशास्त्र 


व्यक्त नहीं होता । यहाँ जमीदारी श्रया के समान विसी को नजराने, अववाब आदि 
देने को भी आवश्यक्ता नही पडती ॥ 

(७) जिन भागो में यह प्रथा पाई जाता है उसमे चक्वन्दो, भूमि की उन्नति 
बड़े पैमाने पर खेती करने आदि का क्रार्य बडी सुगमता से किया जा सकता है। 

इस अया के दोय--६१) यद्यपि इस श्रया में कहने के लिये तो सरकार और 
किसान का सीधा प्रवन्ध है परन्तु वास्तव मे वहाँ भी जमीदारी प्रथा के समान, 
बहुत से मध्यजन आ गये हैं जो क्सानो को खूब लूटते हैं । इस प्रकार देखने म यह 
प्रथा भले ही अच्छी दिखाई पड़ती हो पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है । 

(२) प्रत्यक व्यवित का लगान अलग निर्धारित करने के कारण ग्राम 
प्रचायतों के कार्यों का अन्त हो गया । 

(३) क्सिानो को भूमि हस्तातरित करने की स्वतन्त्रता होने के कारण 
उनकी बहुत सी भूमि महाजनों के हायो मे चली गई है । 

(५) सरफ्ारी लाान केवल भूमि के क्षत्रफल पर निर्धारित किया जाता है 
और प्रत्तिवर्ष वी कृषि उत्पादन की वृद्धि अथवा क्लास का उसमे कोई ध्यान नहीं 
रजखा जाता । सर जार्ज क्लाक न लाई की प्रवर समिति के समक्ष गवाही देते हुय 
कहा कि रैयतवारी देश के लिय सबसे अधिक घातक है। रेयतवारी प्रान्तों म 
मालगुजारी नियस्त्रण करने का काय वन्दोवस्त अफसरों के अन्दाजे पर निभर 
होता है । 

(५) जब भी दन्दोत्रस्त बदया जाता है तो साधारणतया लगान बढाया ही 
जाता है, घटाया नहीं जाता । इस कारण छेती पर किसी प्रकार की रथाई उन्नति 
सम्भव नही + 

इस प्रकार हम पह सकते है कि यद्यपि यह प्रथा देखने में बडी अच्छी मालूम 
पइती है परन्तु वास्तव में एसा नही है इसमे भी किसानो को स्थिति जमीदारी क्षेत्रों 
के क्सिानों की स्थिति से कोई अच्छी नही है। 

(३) महालवारी-- 

इस प्रथा में गाँव की जमीत का मालिक कोई एक जमीदार नहीं हांता 
वरव्‌ गाँव के वे सब्र लोग मिलकर होते है जो गाव को जमीन के किसी न किसी 
हिस्से के मालिक होत हैं । पदि कोई व्यवित खेती तो बरता है परन्चु वह उसका 
मालिक नहीं होता बरन्‌ वह विसी सालिक की जनीना लगाना पद जेफर जोतपा 
बोता है तो वह सरकार की मालगुजारी देने का जिम्मेदार नही होता । गाव में जो 
मालगुजारी देने के जिम्मेदार होते है थे साघारणतया एक ही परिवार के सदस्य 
होते हैं । परिवार के इदने पर उबमे आपस से भूम्ति का बटवारा हो जाता है। 
इस बरफ उनको सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से मालगुजारी के लिये जिम्मेदारी 
ठहरा दिया जाता है । यह अथा उस स्थानों पर भी पाई जाती है जहा ग्राम सस्दा 
इतनी शवितशाली थी कि व्यक्तिगत्त रूप से सरकार और जमीन के मालिकों का 


, किया और हिस्तेदारो को सापूहिव रूप से तथा व्यूवितगत रुप से सेजाए को्‌ 
मालगुजारी देने के लगे जिम्मेदार वा दिया । उन हिस्सेदारो में से सरकार एक 
को तम्बरदार निगुर्त कर देती है। यह तम्बर्दार सव॒हिस्तेदारो से मलगुजारी 
बघूल करके सरकारी खजाते में जमा कर देता है। इस प्रकार यह प्रथा भी जमीदारी 
अथा के समान ही है । अन्तर क्षेवल इतना हैं कि जमीदारी अदैशों मे कवर्स एक 


आदमियो वे ऊपर यह भार होता है। 
यह प्रधा उत्तर बदेश (बनारस और अवध को छोडबर) पजाब और मध्य 
अदेश में पाई जाती है। इस प्रषा मे सारी भूमि वी वैमायश करके उसको जौतों में 
बाँट दिया जाता है. और सरकार लगते की लगभग आधी भाग मालगुतारी के ५ 
मे लेती है । 
(४) माल शुजारो-ए 

मालगुजारी वा यह के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमे मालएुजारी 
जो इसी प्रकाए सिश्वित वी जाती है जिस प्रकार क उत्तर प्रदेश जे, यहाँ पर एक 
अस्तर है। यहाँ पर प्रराठो के साय में जो लोग बाश्तकार थे उन्हीं को सका 
से काशइतकार मात [त्या है और उनकी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार भी दे दिया 
है। यहाँ पर दत्दोवस्त अफ्सर (इन्नोव्रासा गील्ल) यह निश्चित करते है कि 
गालगुजारी सरकार को किंतती मा देगा तथा वह काएठकारो से दिया 
लगाने लेगा । यह इसलिये किया जाता है जिससे कक मालगुजारी कॉश्तकारो कोन 
लूट सके । 

महालवारों दया मालगुजञारी ब्रयाओ के ग्रण व दोष--ये दोनो प्रथायें 
जमीदारी प्रभा के समा ही है।। इनमे जो लोग भूमि के स्वामी होते है वे स्वय 
देती नही करते वर चे किपानों को भूमि लगाव पर उग्र देते हैं. और वे उप्ती प्रकार 
किसानों को संताते हैं जैसे जधीदार लोग उनको सताते हैं। श्री स्मेशदत्त ने अपनी 
पुस्तक “भारत वी आर्थिक इतिहास” में [खा है कि श्री हिद्लेल्म जौ अपने समर क्के 


बह भूमि सम्बन्धी 

“साझीदार काम में नही लाते सिवाय इसके वि वें भूषि को बेच नहीं सबते और 

जे उसको स्हत रख सकते १ वह अपने गाँव को हस्तान्दर नहीं कर सकता क्योकि 
दी सरकार ते अपदी सकुदित +ई्ट के कारण उसका यह अधिनार स्वीकार नहीं 
(कया परन्तु जद भूमि उसके अथ्िकार में होती जो तो उसको आन्तरिक व्यवस्था 
पर पूर्ण अधिकार पा ॥ बह काश्तकारों को वरती सकता था उनको निकाल सकता 
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के 


था, उनर्त लगाने बढ़ा सकता था, भूमि पर बाय लगा सकता था, तालाब बना 
सकता था । इस प्रकार वह गाँद के प्रशासन से वही अधिकार रखता था जो कि 
दुसरे स्थानों पर मालिकों का होते थे जिनका भूमि मे निविवाद अधिकार स्वीकार 
कर लिया गया था परन्तु इन प्रदेशों मे वन्दोवस्त ३०-४० वर्षों में बदला जाता: 
है और उस समय सरकार मालगुजारी घटा वढा सकती है। इस प्रकार स्थायी 
उन्नति का कुछ लाभ सरकार को सरकार को भी मिल जाता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत मे भूमि अधिकार की चाहे जो भी पद्धति 
पाई जाती हो उसी मे क्सिनो का शोषण क्या जाता है। 


जश्न 


(९0 ३ 06ए6 ग्राध्या। ब्वात॑ तंद्याध्याड ण विद एटागशालो शाएतं 
वृछ्कफूगाबाए डिलालशाला 


प्रइन ३१--स्थायो तथा अस्थादो बन्दोबस्त के लाभ व हानिया बताइये । 

अम्शेबस्त का अर्थ -- वन्‍्दोबस्त द्वारा राज्य भूमि की मालगुजारो निश्चित 
करता है | इसके अन्तगंत तीन बातें होती हैं (१) भूमि की उत्पत्ति म॑ राज्य 
का भाग निश्चित किया जाता है। (२) राज्य को जो व्यक्षित या व्यक्तियों का 
समूह मालगुजारी देगा उसको निश्चित कर दिया जाता हैं। (३) यह भी निश्चित 
क्या जाता है कि जिन ध्यक्तियों को भूमि दी गई है उतके उसमे क्या अधिकार 
हीगे । 

बनन्‍्दोवस्त दो प्रकार का हो सकता है-- 

(१) स्थायी (२) अस्थायी । 

(१) स्थायी बन्दोबस्त (शशजाबगथा। $6पशयाला।-- 

यह खबरों पहले बगाल मे १७८३ ई० मे चालू किया गथा। इसके अनुसार 
जनीदारी की मालगुजारी सदा के लिय सिश्लित हो गई है ! जमीदारी जितना लगात 
काश्तकार म्‌॒ लेता है उसका १०/१३ भाग सरकार को देता है और १११ आन 
परिश्रम वे रूप पे रख लता है । मालगरुजारी मे सरकार ने कोई वृद्धि नही की । इस 
कारण यय्ववि आजकल बगास के जमीदार अपने काश्कारो से १६४ करोड रुपया 
प्रतिवष वसूल कर रहे हैं तथापि वह सरकार को मालगुजारी के रूप म॑ 9 करोड 
रुपया ही दते हैं। जब तक सरकार का लगान मिलता रहता है उप्त समग्र तक 
जमीदार को किसी प्रकार का बोई डर नही रहता पर यदि किसी बर्ष जमीदार 3 
मालगुजारी व दे सके, चाहे उस वर्ष अकाल ही पडा हो तो उसकी भूमि नीलाम 
करके उससे मालगुजारी बसूल कर ली जाती है। यथमरि सरकार लगान नहीं बढाती 
ता भी सरकार को यह क्षधिकार है कि वह इषको के हितो की रक्षा करने के लिये 
कोई भी कानून चालू कर सकती है । 


आएत में अूर्मि अधिकारपद्ति तवा जमीदारी उन्मूलन [. ६5७ 


स्थायी बस्रोबस्त के उद्दे इय-स्थागी बल्दोदस्त निम्नलिखित उद्देश्य से इसे 
देश में चाजू किया गर्या था हर 

(१) इसके द्वारा सरकार को एक निश्चित घब राशि हैं: वर्ष प्राप्त हो 
जायगी । 


ज्ेल्ट गर्बनर तथा आख के बिंत अब्दी ने स्थायी बस्दोवरत्र के लार्मे क्कोौ डर श्रेणियों 
मे बाँटा हैंए 

(६) समयसमय बर बन्दोदस्त बदलने का सच्चे कम हो जायेगा । 

(२) वन्दोवघ्त बदलते के घजदे से जनता मरा हो जायगी । 


(शे स्थायी वन्दोवर्स्त क्के वर. स्थायी उन्नति 
का प्रोत्साहन मिलता है और इसके कारण बटेंगी । 
(४) भूतति का मूल्य बहुत अधिक बढ जावेगा । 
६) छोगी मे सतोष रहेगा 

सर जान लारेल्स मस्ती की के एक सदस्य ने स्थायी वन्दोवस्त 
से लाभ बतावे हुए वह ६ दर्दोवस्त का समर्थन इसलिये पर ] वर 
जरा यह विश्वास है. कि चाहें देश न हाल ही मे उन्नति कर ली हो इंफके 
साधन इससे भी अधिक तेजी से बढ़े गे यदि मार्ग को कम कर दिशा गया । 
-स कार्य के द्वारा भूमि ॥ लगाने औ प्लोाहन मिलेगा और माल: 
गुजारी मे इक अधिव स्पायीपन आ 'बिंगा । इसके होर्रो ण्‌क 
मध्य वर्ग का जिर्माण होगा । जाति और धर्म की भावताओं का भारत लोगो 
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इस देश में जमीदारी तदथ जमीदार (295०॥४०४ !870074) वन गये । उन्होने 
कभी अपने काश्तकारों की धव से सहायता नहीं की और न उन्होंने कभी भूमि 
की उन्नति मे कोई राहायता पहुंचाई। उल्टे वे भूमि को उन्नति मे बाधक हो गय। 
वे मनचाहा लगान किरान से वसूल करते हैं । उनसे वेयार तया नजराना लेते हैं 
समय समय पर वे बहुत पा धन अबवाब के रूप म॑ भी लेते हैं ) यदि बेचारा किसान 
न दे तो उसको भूमि से निकाल बाहर करते है । वे स्वय कभी भी काश्तकार से 
नही मिलते वरन्‌ थे गुमास्ते रखते हैं जो काश्तकारों को हर श्रकार से सताते रहते, 
है । इस प्रकार इस देश म स्थायी बन्दोवस्त करने से कोई लाभ नही हुआ, उल्दे 
हानि ही हुई। किसान और सरकार का सीधा सम्वन्ध न होने के कारण किसान की 
आशिक स्थिति दिन प्रति दिन बिगडती चन्ी गई । साय ही सांथ सरकार को भी 
बहुत आथिक हानि हुई वयोकि आजकल जमीदार लोग बगालौ मे काश्तकारो से ले 
तो रहे हैं १६६ करोड रुपये प्रति वर्ध और सरकार को दे रहे हैं केवल ४ करोड 
इस प्रकार जमीदारो की जेब म केवल बगाल से १२१ करोड रुपये चले जाते है। 
यदि यह सत्र रुपये सरकार को मिलते तो उसको बिक्री कर आदि न लगाने पडत, 
और वह अधिक रुपया शिक्षा, कृषि, सडक आदि पर व्यय कर सकती । इसी कारण 
बगाल के फ्लाउड कमीशन ने बन्दोबस्त को शीघ्रातिशीघत्र समाप्त करने की 
सिफारिश की है । ह 


(२) अस्थायी बन्शेबस्त ([९एएणगशज़ इशाव्याया- | ०४ 

भारत म मालगुजारी का दूर ढज्भ अस्थायी वन्दोबस्त है । इसके अन्तगत 
जंसीदार के ऊपर मालग्रुजारी स्थायी बन्दोबस्त के समान सदा के लिय निर्श्चित 
नही की जाती वरन्‌ वह एक निश्चित समय के लिये तय की जाती है । इस निश्चित 
समय के पश्चात्‌ बन्दोबस्त वदला जाता है । उस समय फिर यह तथ किया जाता 
है कि सरकार को कितनी मालगुजारी चाहिये तथा उसको कौन देगा। बन्दोबस्त 
वदचते समय बहुधा मालगुजारी बढाई ही जाती है घटाई नहीं जाती। भूमि के 
मालिक भी बहुधा नहीं बदले जाते वल्ति वही रहत है । बन्दोबस्त बदलने का रामय 
मध्य प्रदेश मे २० से ३० वष, मद्रास में ३० वर्ष और उत्तर प्रदेश मे 9० बप हू । 
इस ढज्ज के अन्तगत सालग्रुजारी तय करने मे तीन बात करनी पड सी है। पहले तो 
सारे गात्र वा नक्‍झ्या, सालगुजारी का लखा तथा अधिकारों का लेखा तैयार करना 
पडता है। सारे माव वी भूमि की ताप तोल की जाती है और उसकी डौलबर्दी 
कर दी जाती है । इसके पश्चात्‌ यह देखा जाठा है कि मिट्टी किस प्रकार की है। 
इसी के साथ साथ यह्‌ बात भी निश्चित कर दी जाती है कि मालगुजारी कौन जमा 
करेगा । इस लेखे मे आवश्यक्तानुसार बदल कर दी जाती है ताकि वह बिल्कुल डक 
रहे । इसके पश्चात्‌ दूसरी बात मालग्रुजारी के घन का निश्चित करना है। 
तीसरे, यह्‌ भी निश्चित किया जाता है कि मालगुजारी कहाँ और किस श्रकार जमा 
की जायेगी ) 


५) बन्दोव॒स्त के समय भूमि उसी जादमी को दी जाती है, जो सबसे 
अधिन' बोली बोलता है। स प्रकार बहु भूमि निजम्मे आदमियों के हीं भें चली 
जाती है 


जल 
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अइल ३२--/उत सर्व द्रन्तो में जहा कहीं जी सगात सम्बस्यी कानून पास 
हैं उनका उद्देश्य स्सानों को हीन 'शफो वा लाभ पहुँचाने का रहा है ४ इत 


तोनों एफो का बिवरण करो और उत्तर प्रदेश अबबा भारतवर्ष के और किसी प्रात 
ने हात हो में पात हुए वाइूल बी सहायता से यह बताये कि कएतकारों की 
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एक ही व्यक्ति नही होत। तब बहुत सी समस्‍यायें आकर उपस्थित हो जाती है। 
भूमि किसान को कितने समय के लिए दी जाती है, जमीदार किसान से क्या लगान 
लेता है, वह बिसान के साथ कैसा व्यवहार करता है, आदि बाते भूमि की उपज 
>खथा किसान की आधिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इस कारण सभी 

देशों मे लगान सम्बन्धी कानून पास किग्रे गए है जिसरे जमीदार क्सिान के साथ 
बुरा बर्ताव न कर सकें । 

लगान के कानूनों का उद्दे श्य क्सान को तीन एफो (77०6 775) का लाभ 
देना होता है । ये त्तीन एक 550 ० वृल्त्एट (निश्चित शर्तों व अधिकारों के 
अन्तर्गत जोतने क लिए भूमि देना), #श्वए ०४६ (उचित लगान) तथा क्गढ९व०ता 
० पृ५७॥87 (हस्तातर करने की स्व॒तन्नता) होते है । जब तक कृषक का उपयुक्त 
शुविधाये प्राप्त नही होगी तब तक क्यान भूमि की उन्नति मे कोई दिलचस्पी नहीं 
लेगा । इस कारण फिसी अच्छी लगाग पद्धति मे यही तीनो ब्राते होनी चाहियें । अब 
हम इनका संक्षिप्त वर्णन करेगे । 

फयख्या9 रण प्ृथाए्ाा०--क्सिन जिस भूमि को जोत थो रहा है उसक ऊपर 
उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए । उसक्षो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उस भूमि 
मे से उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा । यदि उसको यह विश्वास नहीं होगा त्तो 
बह भूमि की उन्‍नति के लिए कुछ भी न करेगा। जब तक हमारे देश मे किसान 
भूमि को राजा से लेते थे और उसी को लगान देते थे उस समय तक हमारे देश बी 
भूमि में इतना अन्न उत्पन्त होता था कि यह विदेक्षो को भी गलला खिला सकती 
थी । परन्तु मुगलकाल क पश्चात्‌ जब भारत पर अज्जरेजों का आधिपत्य हुआ और 
उन्होने यहां १र जमीदार वर्य उत्पन्न क्या तो किसान का यह विश्वास जाता रहा। 
बहुत समय तक जमीदार लोग किसान को भूमि पर से जब चाहते हटा देते थे । 
इस कारण किसानों ने भूमि में दिलचस्पी लेनी छोड दी और देश वी भूमि वी 
उपजाऊ शवित दिन प्रति दिन नष्ट होतीं चलो गई। अन्त में सरकार को इसम 
हस्तक्षेप करना पडा और सबसे पहले वज्भाल में १८५६ ई० में एक कानून पास 
हुआ जिसके कारण बारह वर्ष लगातार भूमि जोतने वाले को भूमि में मौहसी हव 
(0००४/००४॥०८५ 787) प्राप्त हो जति थे । जिस किसाने को भौरूसी हक प्राप्त हो 
जाता था उसको जमीदार भूमि से उसके जीवनकाल मे बाहर नहीं निकाल सकता 
था। परन्तु हुआ क्या ? जमीदार ने क्सिान को मोरूसी हक प्राप्त करने का अवसर 
ही नहीं दिया । वह बारह वर्ष पूरे होने से पहले ही किसान से यह भूमि छुडवा 
लेता था और उसको दूसरी भूमि दे देता था। इस कारण इस कानून को बच्भाज 
में १८८५ ई० में बदल दिया गया । नये कानून मे यह रखा गया कि जो किसान 
एक गाव की किसी भी भूमि को लगातार बारह वर्ध तके जोतना रहेगा उसको 
उस पर मौरूसी हक प्राप्त हो जायेगा। आगरा मे भी १६०१ ई० में एक ऐसा 
कानून पास किया गया जिससे कि जमीदार लोग पहले कानूत को न तोड सके । 


इसी प्रकार का एए कानून जेंवत झेभी पिकपई ई० में पास हुआ ड्स 
कातून के जवुपार उन विसानों को मोर्सी हक दिया गया जो पहले भूमि के स्वामी 
थ्रे परन्तु जिनके अधिकार से अभि चलो गई थी । इसके अतिखित बुछ बातूनी 
बाश्तकाए भी बताये गए. िलको सात वर्ष तक प्षमि से तही निकाला जी छकता था 
और न ही उतवी लगाते बढाया जा सकता था। परन्तु इस कार्ड जे किसानों वी 
हत्थति में विशेष वर्दल न हुई। सात वर्ष समाप्त होते पर जमीदार किसान के भूमि 
जी छुडवा केते थे और उतका लगाते भी बढ़ी देते ये । इस वारप १६२ ई० मे 
जिससे कि वाबूनी काश्वकारों को मौस्सी 
कऋाश्तयार वनों लिया गया | ईते काश्तवारों को लगाने श यी १० वर्षों मे बढाया 
जा सवता था । 
अवध वे अतिरिक्त आगरा ब्रान्त में भी १६०१ ई९ में एक कायूत पर्स 
पिया गया जिसके अनुत्तार १३ बर्ष तक लगातार अपि जोठने बाते को मौरुसी हा 


गैर 
ए८०ए७शा०५ एटघ४१७) अंबनी हैं जमीदार से खरीद सकते थे । कानूनी कीर्शिति 
कारो का लगात जमीदाए बवल २० वर्ष क पश्चात बढ़ा सकता घा। परनन्‍्दे द्द्स 
काून से भी सीर के विसानो को कोई लाभ नहीं हुआ । इस कारण १६रै६ ७ में 
अवध लगाने कार्यरत १६२१ ६० तथा आगरा लगाते कार्ड सब १६२६ ई० बो 
(मिलाकर यू* दी० लगान कादून (0०8 नु्लाशाल /श) पोर्णे कया गया । ईमे 
चातुद मे भी (६४० ई० में कुछ बर्विर्तत किया गगा। १६४७ ई० के पह्वाव 
उत्तर प्रदेदा में चेदखली बिलकुल बत्द कर दी गई । 
कु विषय में योजना में सुझाव दिया गया है कि 

फसल वो भूमि स्वर की सुरक्षा (व्णाएं प्शाणप्ट) होती चाहिये ३ मार्चिक 
को स्वय लेती करते के लिये थोडी सी भूमि प्राप्त करने की 

मालिक को भूमि देंते समय यह देखना चाहिए हि किसात वे जमीय मे रह 
जाये। जिस छेती में क्सानो को स्थायी अधिवाए दिये हुए है. उनमे (कसाव की 
अधिकार दिंवा जाये कि वह मावजा देकर उस खेत वी स्वामित्व प्राप्त करे ल्ले। 
योजना में यह क्षी कहा गया है कि यदि किसान स्दय इच्छा से भी अपने खेत को 
छोडबा चाहे तो भी इसबरे पालिक के नाम ज्ञु उस समय तर रजिस्टर ने तिंया 


प्र ) भारतीय अथंश्ञारत 


जाए जब तक कि यह निर्णय न क्र लिया जाए कि क्लात वास्तव मे भ्रूम को 
स्दय इच्छा से छोड रहा है भौर उस पर स्वामी का कोई दबाव नही है । इसके 
अतिरिक्त मालिक के नाम मे केवल उतनी भूमि ही रजिस्टर करनी चाहिय जितनी 
पर वह स्वय खेती करेया ! उससे अधिक भूमि पर मालिक का अधिकार न 
होकर सरकार का अधिकार होना चाहिये । इस प्रकार घीरे धीरे हमारे क्सिनो को 
लगात के स्वामित्त का लाभ प्राप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश मे सरकार और 
किसानों का सीधा सम्बन्ध हो गया है। सरकार जमीदारों को मांवजा देकर उसकी 
भूमि प्राप्त करेगी । 

फथ्या रि६४०--एक आदश लगान पद्धति में दूसरी वात यह होनी चाहिय 
कि बाश्तकार से उचित लगान लिया जाये। यदि काश्तकार से अधिक लगान 
लिया जायगा तो उसके पास बहुत कम धन बचेगा ! इस घद से न ता बह अपना 
तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह ही कर सकता है और न वह ब्लेती की उन्नति 
ही वर सकता है । 

हमारे देश मे जब तक जमीदारो के ऊपर कोई कानूृती पावन्दी ने थी सब 
तक वे काश्तकारों से बहुत अधिक लगान लेते ये! यदि वे अधिक लगान देन से 
इन्कार करते थे तो उनका भूमि से निक्ात दिया जाता था । जनीदार लोग अधिक 
लगान तेने से सन्तुप्ठ नहीं होते थे बरत्‌ वे काश्तकारो को हर प्रकार से सताते थे। 
वे उनसे बगार लेत थे । उनसे शादी विवाह के अवसर पर तजराना लेने थ। जब 
बाप की मृत्यु के पश्चात्‌ भूमि लडके को दी जाती थी तब भी उससे नजराना लिया 
जाता था । ग्रृदि जमीदार हाथी रखता था तो काश्तकारों से हथियाना लिया जाता 
था | डा० राधा बमल मुकर्जी ले बताया है कि उडीसा मे काइतकारो पर ७२ भिन्‍न- 
भिन्‍न कर लगे हुये थे जिनम बाल काटने तक का कर भी सम्मिलित था । ऐसी दक्षा 
मे यदि काश्तकारों की स्थिति खराब हो तो कोई अचम्भा नहीं । 

काश्तकारों को अधिक सगान से बचाने के लिये देश के भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों 
में कानून पास किये गये । उदाहरण के किये अवध प्रास्त मे १९२९ ई० में जो 
कानून पास किया गया उसके अनुसार कायूनी काश्तकारों का लगान १० वबषरो 
पहले नही थढाया जा सकता था । इसी प्रकार १९२६ ई० के कानून के अनुसार 
कानूनी काश्तवारो का लगान २० वर्ष से पूब नही बढाया जा सकता था । परन्तु इस 
चरनून ते भणएछले च ऐेलय चनच नही छुआ ५ इुछ बाएण ६५३६६ ई* के कअाहूल एे 
यह भ्रवस्ध क्या गया कि जो कोई भी जमीदार काश्तकार से नजराना लेगा उसको 
दण्ड दिया जाएगा। इस फाजुन के अनुसार किसी काश्तकार का लगान २० अप से 
पहले नही बढाया जा सकता । दस समय के पश्चात्‌ भी यदि लगान बढाया जाएगा 
तो वह तभी बढ़ाया जा सकता या जत्रकि जमीदार ने भूमि पर कुछ उन्नति की हो 
तथा फ्सल का मुल्य बढ ग्रया हो । योजना मे कहा गया है कि किसानो द्वार्य दिया 
गया लगान कुल उपज के डै/४ से अधिक वही हीना चाहिये | 


आखत में भूमि अधिकास्पर्द्ि तय जमीदारी उस [ ६३ 


चुतब्च्वैगा रण नाक आईय लगान के ढ मैं भें तीसरी बात यह होनों 
चाहिये कि की््तकार को अपनी भूमि ह॒स्तान्वर (पशरर्शक्ष) करने की हर 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये । दि काश्वकार को भूमि हस्तास्तर करने की पूर्ण स्वत 
होगी तो उसवी साख (छब्काएे बढ जञायगी और जल को बनती करके 
2 आवश्यकता पड़ते पर ऋण लें सकेगा । इस ऋण के द्वारा वह भूमि पर हर प्रकार 
की उल्लतिं बए ग्रता है मे 
हमारे देश मे अधिकतर भाग जे जमीदारी भी थी। जिसमें भ्स का स्वामी 
जमीदार होता था । इस कारण क्ाश्तवार को यह अधिकार नहीं था कि वह 
को ह॒स्तान्तर कर सके । जिन जागो में दुपतवाड़ी अ्रभा थी वहों पर भी अधिकतर 
काश्तकार ही चूमि को जोतते थे । इन भी 


यदि कोई जमीदार स्वय छ्ेती करना चहि. हो वह अधिव से अधिक रब 
जुकड भूमि प्रए्त कर सकता है । झात्ेदारी में लगन ३। (जहाँ जपीदार जौतते का 


खर्चे वर्दाष्त करता ऐ) से बाले 
किसान से उठ रे ५ प्रहिशत से अर्थिक नही लिया जा सकता जितना 
जमीदार सालयुजारों देता है ) बन्‍्दोवस्व में 2०% प्रतियत अधिक नहीं 


१४४9 १। भारतीय अर्थशास्त्र 


/ बिहार 
रे भौरूती अधिकार १२ साल के लगातर अधिकार से प्राप्त किय जा सकता 
है । नकद लगान 7278! ५४76 के ५० प्रतिशत से अधिक नही हो सकता, यदि 
भूमि रजिस्टर्ड पट्ट के आधीन हो तथा दूसरी हालतो मे २५ फतिशत तले अधिक नहीं 
हो सकता । वैसे लगान कुल उपज के ४ से अधिक नहीं हो सकता । 
बम्बई 
पहले वम्बई राज्य से एक जमीदार ५० प्रतिशत भूमि पर उस समय 
अधिकार प्राप्त कर सकता है जब कि उसकी खुद कारत की भूमि तीन आधिक 
जोतों (१२ से ४८ एकड) से कम होगी । दूसरे क्षेत्रों में भूमि पर किसान का 
अधिकार माना जायगा जब तक कि जमीदार के पास एक भाधिक जोत (३ से १२ 
एकड) से कमर भूमि न हो ! अधिकतम लगान कुत्र उपज का है. अथवा मालगुजारी 
के पाँच गुने इन दोनो मरे जो कम हो से अधिक नही हो सकता । 
जम्मू तथा काइमीर 
काश्मीर क्षेत्र मे भूमि को खुदकाश्त के लिये तर भागों में २ एकड तक तथा 
सूखे भागों मे ७ एकड तक प्राप्त किया जा सकता है । जम्मू में यह सीमा ७ तथा 
६ एकड है । १२३ एकड से अधिक भूमि रखने वाने क्सानो का लगान नम भागी 
६58 उपज का ह तथा सूखे भागो मे $ से अधिक नही हो सकता । 
रल 


इस राज्य में किसानो को भूमि से नहीं निकाला जा सकता तथा जमीदार 
की भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। 
मध्य प्रदेश 
इस राज्य भे किसानो को पाँच वर्ष मे तीन वर्ष भूमि जोतने पर मोहसी 
अध्विकार प्राप्त हो जाते है । पहले विन्ध्य प्रदेश मे किसानो को ७ वर्ष की सुरक्षा 
प्रदान की गई है। मध्यभारत तथा भोपाल क्षेत्रों में किसानो को भूमि से नहीं 
निकाला जा सकता | 
मद्रास 
इस राज्य में क्सानो की बेदखली कुछ समय के लिये रोक दी गई है। 
कुछ हालतो मे जमीदारो को भूमि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । लगान 
सीचे हुये भागो मे कुल उपज के ४० प्रतिशत से तथा अन्य हालतो मे ३३३ प्रतिशत 
से अधिक नही हो सकता । 
उडोसा 
किसानो को ३० जुन १६४४६ तक बेदखल नहीं किया जा सकता । अधिक 
तम लगान कुल उपज के & से अधिक नहीं हो सकता ! 
पंजाब मे 
इस राज्य मे भी किसावों कौ लगान सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गईं है। 
लगान कुल उपज के 3 से अधिक नहीं हो सकता। 


आंख में भूमि अधिकार-पर्धति तथा जमीदारी-ठत्मूलते [ छह 


राजस्यात 
«.. किसान इतनी भूमि रख सकता है. जो उम्को १३९०१ रू० वार्षिक च्गि 
दास्‍्तविंव आय अंदान करती रहे | लगीने कुल उपज के १६ से अधिक नहीं हो 
सकता ! 
४. उत्तर परस्ण 
सब किसानों वा झरकार से सीधा सम्बन्ध हो गयी है। 
चश्चिमी बगाल 
यहाँ भी जुमीदारों को समा करके किसातो को सरकार के सम्बन्ध में 
लावा गया है। 
इस प्रवार हमे देखते हैं. कि हमारे देश जे समवतमय पर काबून दारा 
कराएतबार को तीन एफ' को लाभ पहुचाते का अ्बत्न किया गया है। इसके कारण 


0 33 ए95८0६४ 8 छाए पा बणणजाएण रण शक्षाधा05 
हुवा ॥0 [808 जाग €०श्एशा$शणी० ब भाफ 59090 70९ 92७0 १० ॥6 


प्रदन रेशम जमीदारी उन्मूलन घमस्यां का वर्णन जिये ॥ 
ज््मोदार वो कंगा और फितत कार क्षव्िपूर्ति के रूप चाहिये | जर्मींदारी 
भ्रथा के पर्चा का कया बस्दोबल्त न! चाहिये 

-- मे जमीदारी भ्रषा का पेश ज प्रेजी शासन से हुआ 


पहले भी इस देश मे कुछ जवीदार | पर वे भूमि के स्वामी ने थे। उतेीं 
काये केंवर्ल लगाई बसूल करता था । पर अ ग्रजो ने इस देश मे ऐसे जमीदाए उत्तत 
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पर यह सब नहीं हुआ | जमोदार लोगों ने अधिकतर अपनो भूमि से बहूत 
हर शहरो में रहना पसन्द क्या | भूमि की देखभाल करने के लिये गुमाशने अथवा 
मुन्धी लोग नियुक्त क्यि गये ॥ ये मुन्शी लोग ही दाश्तकारों के सम्पर्क में आते 
ये जमीदार का लगान वसूल ७ रके उसको दे देते थे। पर वे लोग काघ्तकारों 
से बहुत बुरा बर्ताव करते थे उनसे घूस के कप मे बहुत सा धने वसूल करते थे । 
उनकी जमीदार से झूठी शिकायत करके उनको भूमि से निकलवा देते ये । उनमे 
लगान भी सख्ती से वसूल करते थे । काक्तकार को यह सव सहन करना पता था 
वयोकि वे जमीदार के पास जाकर ये सब वातें नही कह सकते थे । 

मुन्यी अथवा गुमाश्तो के बुरे वर्ताव के अतिरिक्त जमींदार लोग भी अपने 
वाश्तकारों से कोई प्रम नही रखते थे। उनसे अधिक से अधिक लगान लेते थे । 
बे इसी से ही सन्तुप्ट न थे वरन्‌ वे उनसे समय-समय पर नजराने के स्प में बहुत 
सा धन वसूल करते थे। काश्तक्षारो को केवल नजराना ही नही देना पता था 
परत उनके ऊपर कई प्रकार के कर लगे हये थे। य कर बहुत प्रकार वे थे 
डा० राधा कमल मुकर्जी के मतादुमार उडीयसा प्रान्त मरे इस प्रकार के ७२क्‍र 
काश्तकारों पर लगे हुये थे। इन करा मे हेवियाना तथा जमीदार के वाल क्टवाने 
तक का शामिल था । 

इन सब करो तथा ऊँचे लगात के कारण काश्तवार लोगो की आधिक रिथति 
बहुत बुरी थी । उनके पास अपने बच्चो के पालन-पोषण के लिये भी पर्याप्त मात्रा 
में घन नही बचता था । पर फ्रि भी वे इसी व्यवसाय को करते ये क्योकि देश ' 
में उनके करने के लिये इसरा कोई ब्ययस्ताय नही था। अपनी निर्यंनता के कारण 
ते श्तकार लोग भूमि की उनतति के लिये कुठ भी न कर सकते थे और जमीदार 
लोगो को सिवाय अपने लगान के भूमि म कोई रुचि नही थो इसी कारण भूमि की 
स्थिति दिवो-दिन वियड्ती चली गई और आजकल यह स्थिति आ गईं है कि हमारी 
भूमि विदेशों को भूमि की अपना बहुत ही कम उत्पन्न कर सकती है । 

जमीदारी प्रथा के कारण देश मे भूमि का बटवारा भी ठीक नही रहा। 
उत्तर प्रदेश मे लगभग $ या एक प्रतिशत जमीदारो के पास राज्य की ४० प्रदिशत 
भूमि है। वम्वई राज्य में ५० प्रतिशत छोटे-छोटे काश्तकारों के पास केवल १० 
अ्तियत भूमि है जवक्ति १० ६३ प्रतिशत बड़े-बड़े जमीदारो के पास कुन भूमि का 
५० प्रतिशव भाग है। यही अवस्था दूसरे राज्यों मे भी है। इस प्रशार हमारे देश 
में ७% भूमि उन लोगो के अधिकार मे है जो भूमि पर स्वय खेती नहीं करते। 
इस प्रकार इस देझ मे भूमि रहित मजदुरे (.ध70653 ॥980प:29) की संख्या 
दिनो दिन बटती जा रही है । १५७२ ई० के गणना कमीशन (एशपा5 एणग।- 
5$$07) के अनुसार इस देश में एक भी भूमि रहित मजदूर नही था, पर १ पणरे ई० 
में इनकी सख्या ७० लाख हो गई । १६३१ ई० में भूमि रहित मजदूर दो करोड 
से भी अधिक थे और आजदल इनकी सख्या ५ करोड़ के लगभग है। इन सजदूरो 


आरत में भूमि अधिकार-पर्कति ता जमीदारी उन्हूलन [ ६६३७ 


हो चहुत ही कम बेदन मिलता है ॥ इन मजदूरों की स्थिवि दाह जैसी है. यह सब 
जमीदारी प्रथा वे कारण ही हुआ । अब हुमारे देश दो वर्गों के लोग हु--फ 


जमीदारी प्रा के कार श्ज्य बोय को भी वह हानि हुई । बछ६३ ई९ 
मे जबकि वद्धाल मे स्थायी बन्दोवरी प्रारम्म किया गयी उठ्त नमय वच्चाल 

को मालपुजारी के झप मे शापभ्ा८७,७७२ हु० मिलता चा। 
लोग वाए्तक्तारों से हे क्याए करोड छपया लगाते के रूप में लेते थे। १६९६ ई० 
मे इस प्रान्त भे केवल ४ करोड़ रुपया मालपुज पी के हम में जगा किया जाती था 
पर जमीदार काश्तकारों से १६ करोड़ सपपा 4 


जाय तो २८५५६८७,७७२ रुपये से बढकर केवल ४ करोड रुपया हैई पर जमीदारो 
बी आय है अथवा ४ करो ड से बढकर ६ करोड हो गई । मदि रा 
भे न होती तो राज्य सरकार फो ही यहें सब लाभ होता । रह वात बद्जाल तक 
सीमित नहीं है बरव, यह उत्तर में भी है जहाँ जपीदार लोगो में लगभग 
& करोड स्पया चला जाता हैं । गही भी है। 


यह सब धन सरकारी राजवोय मे जाता तो आज देश की राज्य सरकारों के पर्स 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मनी पर व्यय करन के लिये वहँत सीं घन होता । 
जमीदारी प्रया के इक दोषों के वाएग कौँग्रस सरकीर से राज्य सत्ता हाथ 
मे लेते ही जमीदारी उन्मूलन एवट पास किये। ते णुक्टो के द्वारा जमीदरी प्रथा 
आप सभी राज्यों ते समाप्त होती जा रही है ६ 
प्रघम योजना की एक महत्वपूर्ण ध्येय जमीदारी ह्रथा को समाप्त करता था। 
इस काये में वहुत 55 ध्रगति हो डुकी है। अपीदारों को संमार्स करने सम्बन्धी 


(१) आसाम झ८ रे लए एकड आूमि जो स्थायी वन्दोवस्त के आधीन 
थी उस पर जमीद्ारो के अधिकारों को मात करने के लिये वीर दास हो ईंवी 
है। इसी प्रकार मैसूर, हिमाचल प्रदेश तथा देहली मे भी इस प्रवार के बहुल पारस 
हो जुडे हैं । राजस्थान भें जागीरदारों को 9 करोड र० लगाने के एप॒मे मिलते 
थे। उसमे से उन जागीरदारों की भूमि जिससे कि. रेत ब-रोड लगाने आल 
देह था, उतये शत की वा की है। उत्तर प्रदेश में भी जमीदार समाप्त करने 
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के लिये बहुत पहले कानून पास हो चुका है । १९५६ ई० में इस कानून के नाम पर 
राज्य वी जमीदारी भो समाप्त कर दी गई है । अभो कुछ स्थानों पर जमीदारी 
को प्राप्त करने के लिये कानून पास करने शेप हैं। एक अनुदान के अनुसार इन सब 
प्रकार के मध्यस्थो के क्षतिपूर््ति तया पुनर्वात अनुदान के रूप मे ६२४ २५ करोड रु७ 
देने हैं । इसका ६७ प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश तयां बिहार को देना है ॥ अभी तक 
सब राज्यों मे £८६ ८७ करोड रु० दिया गया है । 

क्षति पति की समस्या--क्षति पूर्ति देने के प्रश्न पर इस देश भे बहुत भत- 
भेद है । कुछ लोगो का कहना है कि जमीदारों को उनकी भूमि के बदले पूरा-पूरा 
बाजारी मूल्य मिलना चाहिय । इसके विपरीत कुछ लोय ऐसे हैं जो यह कहते है 
कि जमीदारो को कुछ भी नही मितता चाहिप्रे। इन लोगो का विचार हैवि 
जमीदारो ने अपनी भूमि या तो खरीदी ही नहीं और यदि उन्होने खरीदी भी है 
तो उनको जमीदारी से इतना घन प्राप्त हो छुका है कि उनको एक पैसा भी नहीं 
प्रिलना चाहिये । पर ये दोनो ही विचार गलत मालूम पड़ते हैं। यदि सरकार 
जमीदारो को उनकी भूमि का पूरा वाजारी मूत्य दे तो यह उनके लिये असम्भव 
होगा । दूसरे, जमीदार लोग भी इतनी क्षेति-पूर्ति पाने का कोई हक नही रखते। 
यदि सरकार जभीदारो को भूमि के बदले कुछ न दे तो यह भी ठीक न होगा 
क्योकि हमारे विधान की ३१ वी धारा म यह बात स्पष्ट रूप से दी हुई है कि जब 
सरकार कोई भी सम्पत्ति जनता से लेगी तो उसके बदले क्षति-पूर्ति देगी । यदि 
ऐसा है तो सरकार जमीदारों से ही भूमि बिना कुछ दिये कंसे ले सकती है क्योंकि 
सरकार एक प्रकार की तथा दूसरे प्रकार की सम्पत्ति मे कोई भेद-भाव नहीं कर 
सकती । यह तो रही वंधानिक बात, न्याय की दृष्टि से भी जमीदारों को कुछ न 
कुछ मिलना ही चाहिये | यह कहना कि सब ही जभीदारो को भूमि या तो दान में 
मिल गई है या छल-क्पट से मिली है या पुरस्कार के रूप मे मिली है सरासर गलत 
है । बहुत से जमीदार ऐसे भी हैं जिन्होंने भूमि को न्याय से कमाये हुये धन से 
खरीदा है । ऐसी दशा में इन जपमीदारों को कुछ भी क्षति पू्ति न देना बिल्कुल 
अन्याय है और यह बात भी जानना बडा वटिन है कि क्सि जमीदार ने क्सि ढज्ञ 
से भूमि खरीदी है । इस कारण यह बात ठीक ही जान पडती है कि जमीदारो को 
क्षति-पूर्ति के रूप मे कुछन कुछ मिलना ही चाहिये । 

स्ीतन्पूति के प्रश्व पर 'हमारो राज्य सरकारेो मे कोई भत-्भद नही। है । वे 
सभी जमीदारो को कुछ न कुछ देना ऋहती है पर उसके क्षतिपूर्ति आकने के ढज्ज 
भिन्न-भिन्न हैं, उदाहरण के लिये आमसाम, बिहार, उडोसा तथा मध्य प्रदेश में 
क्षति-पूर्ति का धत वास्तविक आय (7२८४ ॥700०7०), उतर प्रदेश में वास्तविक 
सम्पत्ति (२९४८ 95४६७) नथा मद्रास मे आधारभूत वाबिक आय (छ456 ब्रश 
$एा) से हिसाब निश्चित किया जायगा । पर यह ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में 
बास्तविक सम्पत्ति उसी अर्थ मे काम मे लाई गई है जिस अर्थ में कि दूसरे प्रदेश 
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में वास्तविक आय काम में वाई गई है। वास्तविक सात लगान में से जमीदार के 
सब ये जैसे आायगुजारी, कृषि जायकर आूमि वे रखने के वीर्य जो जमीदार 
पं खर्च करता पड़ती है, आदि घढकर प्लकाली जाती है! इस अंक 

आप मा वस्तिविरव सम्पत्ति निकालकर सरवार इस धन की कुछ गुना जमीदारो 
ही देगी । उत्तर प्रदेश मे क्षत्तिपूति वास्तविक औये दी आठ ग्ुती दवा राजस्थान 
बे मध्य प्रदेश के कुछ ज्ञागों में सात गुनी है। मध्यमास्त मे जमीदारी उन्मूलन 
के अलावेत ख्षतिपूर्ति ओर श॒नी है ठथा जायीर उन्मूलन बाई के मातहत स॒पत गुनी 
है। बल्ब राय्यो मं आसार में क्षतिपूति ईंुती हे लेकर १४ दुदी वह बिहार मे 


मे डिलीत हुए प्रदेशों मे दुगुनी से दस गुनी तक है। कस आमदनी वाली जमीदार्सियो 
वर क्षतिपूति अधिक है ता अधिक आप वाली जमीदारियो पर की 

उद्दौसा पश्चिमी बंगाल और भूपाल में क्षतिपूि का कुछ अब (हसाव॒ है! 
भारत में विमिन्ल राज्यो को जमीदारों तय प्रन्‍्य भूमि अधिकीरों वो समाप्त करने 


कतिपूर्ति का घने लिम्बित करने री जो सामने ज्ञाती 
* बह है कि इस धन को जमीदारों को किस प्रा: दिया ॥ यह बात तो 
स्ष्ण ही है हि राज्य इतना घन हये दैसे के रुप में नहीं क्योंकि 
उनके कोध में इतना घन ही नहीं । दूसरे, पह सब घन वह तथा 
से ऋणग के हर में नही ले सकती क्योकि केदीय सरकार के पास इतना धरने 
देते के लिये है ही नही | बहुत सा घन 
लिया जा चुका है ॥ हो भी जाये तो भी सरवार झउनतो ऐसीन 
देनी बयोकि उ इसके पर्चा से सेने मे बडी कठिनाई होंगी 
(रजर्य वेव ने क्षी इसकी सह,्ता करने से ऋर दिया हैं राज्य 
सरकारों के लिये यह सब धन एक दम देना अउम्भव सी अतीत होता हैं। दम 


अदेश वी सरकीर यह निश्चित कवि वह को घत दया हे 

नामी के रूप में देगी । इसके लिये उसने १६४७ ई० में जमीदारी उ्मूततत 

बोध (टक्ाएएऐशा #0०णा॥०णे चायू किया । इस कौय भेजो बोई काशकार 
देता 
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५६ ७३ करोड रु० जमीदारो को दिया जा छुका है । यदि यह बात दूसरे राज्यों मे 
भी हो तो चहुत्त लाभ होगा । क्योकि जमीदारों को केवल इकरारनामों के रूप म 
देने से उसको इस समय कोई लाभ न होगा । इसलिये उतवों कुछ धन तथा शेप 
धन के वद्वले इकरारनाम मिलने चाहिये । 

जमीदारी उन्मूलन से प्रभावित जागीरदारो और जमीदारो की रुप्या मद्रातत 
मे ३६०००, सौराप्ट्र मे ७६०००, मध्यप्रदश भे १३ लाख तया उत्तर भ्रदेश प्रे 
२ लाख है । 


जमीदारी उन्मूलन के पदचात भूमि को व्यवस्था 

जमीदारी उन्मुलन के पश्चात्‌ एक महत्वपूर्ण प्रश्त हमारे सामने जाता है 
और वह है कि जमीदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ भूमि की क्या व्यवस्था होनी 
चाहिय। जमीदारी उन्मूलन के पश्चातु चार प्रकार से खेती कौ जा सकती है-- 
(१) सरकारी खेती ($॥० शि#॥78), (२) सामूहिक सेती (ए0"९७५४९) 
शश778), (३) सहकारी खेती (0००:४०॥४८) और (9७) विसान खेती 
(7085887 शिया॥॥8) । 


(१) सरकारी खेती--सरकारी खेती करने मे यह लाभ है कि इससे हमारे 
देशके छोटे-छोटे ब्रेत बड़े हो जायेंगे ओर इन पर आधुनिक यन्त्रो द्वारा खेती हो 
सकेगी | इससे दश्श की खूब उपज बढेगी परन्तु इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
होगी । इससे किसानो को अपने आप स्व इच्छा से कार्य करने का भी कभी अवसर 
प्राप्त न होगा ) वे मजदूरों के रूप मे खेती पर कार्य करेंगे। दूसरे सरकारी उद्योगों 
में निजी जाभ के लिये स्थान न होने के कारण काम करने वाले कम से कम 
कार्य करने का प्रयत्त करते है । तीसरे, सरकार के पास खेतों का सचालन करने 
के किये उपयु'यत व्यवित नही हैं। भौब, खेती जैसे उद्योग मे इतना रुपया लगाने 
के लिये भी सरकार के पास धन नहीं है। इस कारण सरकारी खेती करना 
उपयुक्त नही है ॥ 

(२) सामूहिक खेतो--इस प्रकार की खेती रूस मे होती है। बहा पर 
लगभग £9 प्रतिशत जोती हुई भूमि पर इस प्रकार की खेती होती है। इस खेती 
में किसान अपनी भूमि को एक जगह एकत्र कर लेते है। उसके यन्त्र तथा पशु 
आदि भी सामुहिक ही होते हैं । खेती करने से जो लाभ होता है वह सब में बाँद 
दिया जाता है । रूस में किसानो को सरकार की ओर से आदक्ष सिलता है कि दे 
कितनी भूमि १र क्या फसल उगाये | इस प्रकार किसान वहा पर काम करने मे 
स्वतन्त्र नही है | हमारे देश मे इस प्रकार की खेती भी उपयुक्त नही है। इस देश 
के लोगो को निजी सम्पत्ति से बडा श्रेम है। इस कारण वे अपनी भूमि को एक 
स्थाल पर इकट्ठा नही करेंगे । दूसरे, खेतो के इस ढद्ज से रूस का वह सब रबतपात 
जो वहा पर हुआ आखो के सामने जा जाता है । तीसरे, रूस का ही अनुभव यहें 


प्रतीत होती है बषोकि इस दश के लोग जिजी सम्पत्ति पे बहुत ब्रेष्ती हैं। चौधरी 
आर्ातह जी इसे २ की खेती को हो दश के (लिये उपयुक्त बताते हैं। 
जारण हु को ही इस देय म चाय सकता है! पर ऐसा करने मे 
थोड़ी सी सावधानी से काम लेना पडेगा । सरकार पो चाहिये कि वह किसानो के 
पड वी बा सा को दस दा पट की सिव बम्धन लगा दे । 
उसको यह भी चएहिये कि हें यह पावन्दी लगा दे कि जिस समय किसान भू्ति 


देता चाहे तो उसको खरीदने का पहला अधिकार सरकार की होगा | (किसानों पर 
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हो सकता है । जैसे-जैसे देश मे सहकारी समितियों का प्रचार बढता जायेगा बसे ही 
वैसे उस ढद्भ से खेती करनी चाहिये क्योकि सहकारी खेती से बहुत्त प्रकार के लाभ 
होते हैं जो किसान की खेती से नही होते ) 

यहा सब बात बताने योग्य है वियोज्ना के लिये जो मस्नी मण्डल की 
स्थायी काग्रेस कमेटी (क6 झाव्यठाफएड 0ग्रशापराड छा. ज़ैग्रागराड ण 6 
(एइ7८5५ एक्षर# 70 ?77477८7/) है वह भी इस समय सहकारी खेती के विरुद्ध 
है । उसका कहना है कि भूमि की भूख को पहले व्यवितगत किसान की खेती करके 
सन्तुप्ट करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ किसानों को बताया जाय कि उनको आपस 
के लाभ के लिये मुख्य-मुस्य खेती के कार्यो जैसे जोतना, बोना, फ्सल काटना, फसल 
बेचना तथा खेती के लिये सामान मोल लेना आदि के लिये सहकारी समितिया 
चाहियें । यही बात इस समय दिखाई पडती है 
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प्रश्त ३४--अभी हाल हो मे हुई भारतोय भूमि सोति मे जो बदल हुई है 
उसका उल्लेख कीजिये । 

अजुरेणों के शासन काल में इस दश में जमीदारी प्रथ्य की नीव पडती जिससे 
मध्यस्थो के अधिकार को स्वीकार करके सरकार ने असली खेत जोतने वालो के 
अधिकारो को समाप्त कर दिया । इसके कारण किसानो की जो दुर्दशा हुई उसके 
क्यरण अड्भूरेडी सरकार को भी कानून बनाने के लिये मजबूर होना पडा ) परल्तु 
अज्भुरैजी शासन काल मे जो कानून बनाये गये उनसे किसानो को कोई विशेष लाभ 
न हुआ । इसी कारण कांग्रेस सरकार ने प्रास्तो मे राज्य सत्ता सम्भालते ही अपना 
ध्यान इस ओर आऊर्षित किया । १६४७-५० के बीच सरकार ने कई प्रकार से इस 
विषय मे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्त किया । इस वीच काग्रेस ग्राम पुधारक 
समिति (00087९55 6 87499॥ रे०(07775 (१०४१7०४) की रिपोर्ट उल्लेखनीय है। 

अप्रंल १६५१ ई० मे प्रथम पचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ और सारे 
देश के लिये भूमि सुधार की एक योजना तैयार की गई । परन्तु इससे पहले भी 
बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पेप्सू भे मध्यजनों वे 
अधिकारो को समाप्त करने के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई थी ॥ प्ररच्ध 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जमीदारों पर सरकार को जमीदारी अधिकार समाप्त 
करने के अधिकार को चुनौती देने के कारण कानून कुछ समय तक लागू न किया 
जा सका । है 

योजना कमीशन के भूमि सुधार के विषय मे निम्नलिखित सुझाव थे-- 

(१) खेती करने वाले तथा सरकार के बीच से मध्यस्थो को समाप्त 
करना | 
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(२) बंणन पम्बन्गी ऐसे कापुत प्रात्त करण छो लगान को कम्म करें और 
किसानो को भूमि पर एक विश्चित मुग्ावजा दले के पश्चात्‌ स्थायी अधिकार प्राप्त 
करने का अवसर दें परन्तु यदि जमीदार स्दय केती करने के लिये भ्रूमि प्राप्त करना 
चाहे तो उसको इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त करने का अधिकार देना | 

(३) एक खेत की उच्चतम सीमा! निश्चित वरना। 

(४) चकबन्दी द भूमि का भविध्य मे बटवारा रोक कर खेती का सुदार 
करना तथा सहवारी ग्राम प्रवन्ध व सहकारी खेती की उन्नति करना । 

योजना कमीशन क॑ सुझावों के फलस्व॒रूप भारत रारकर ने गई (८५३ मे 
भूमि युधार के दिये एक सेस्द्रीय समिति विदुजत्त की जिलक्षा कार्य राज्य सरकारों व 
भूमि सुधार वे प्रस्तावों पर विचार करक योजना क्‍्मोशन की भूमि युघार विय बा 
मार्म-दर्शन करना होगा । 

अधम योजना के चाज्ू होने के प्रस्चात्‌ पा तो राज्यो मे जमीदारी प्रथा को 
समाप्त करते बाले कानून पास हो चुफे है या होत बाले हैं। जम्मू व काश्मीर को 
छोडकर शेप सभी राज्यो म जमीदारो को उत्ता अधिकार प्राप्त करन के लिय 
क्षत्रि-पूर्ति दी जादगी | क्षति-पूद्धि दन के पश्चात्‌ जद भूमि सरवार के हाय मआ 
जायगी तब उसकी जाय में अवश्य दृद्धि होभी 

प्रथम योजना में भूमि सुघार के लिय निम्वलिद्रित सुयाव दिय गरय हैं--- 

(१३) वगानत को कम करना, (३) भूमि स्वत्व (/0)06) सम्बन्धी निश्चितता, 
(-) किसानो को अपनी भूमि खरीदने का अधिकार दसा । 

बहुत से राज्यों ने अधिकतम लगान तिश्चित कर दिये हैं जो कि योजना 
कमीशन हारा बताई हुई सीमा से अधिक नही है। एस कावून आध्र, मध्य प्रदश 
मशास, उड़ीसा, पंजाब, पत्रिचमी बद्धाल, जम्मू, काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, 
ट्राबनकोर, कोचीन तथा भोपाल से पत्स क्ये जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश तथा दहली 
में ऐसे कानून पास हो छुके हैं जिनके दारा मौजूदा किसानों को भूमि रखने तथा 
उनको प्राप्त करन कर अधिकार दिया गया हैं । इन राज्यो म॑ किसानो को उनकी 
भूमि से नहीं निकाला जा सक्षता 


बस्बई, पत्राव, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, सोदाष्ट्र चया कच्छ में 
जमीदारों को स्वय लेती करने के लिय भुमि प्राप्त करत का अधिकार दिया गया है। 
पजाव से केवल वही क्सित भूमि को खरीद सकते हैं जो उसको तगातार १२ वष 
से जोत रहे हैं। रथ्य प्रदेश, मद्रास तथा मैसूर मे किसादो को भूमि प्राप्त करत का 
अधिकार नही दिया गया है ) 
बहुत छे राज्यों म खेठो की उच्चतम सोमा भी निश्चित हो छुकी है जैसे 
जस्पु काश्मीर मे २२डै एकड, उत्तर प्रदेश मे १२३ एकड, विहार म ५ आदमियो के 
परिवार के लिये ३० एपड तथा छोटा सापपुर के पहाडो जिले के लिये ४४ एकड, 
हैदराबाद में एक फ्यल उगाने वाली नम रूमि के लिय ७ मे £ एकड़ तक, चाक 


२०४ १ भारतीय अयंश्यास्त्र 


- मिट्टी वाली भूमि के लिये ३० से ६० एकड तक, काली मिद्ठी व ज्ञेटराइट मिट्टी के 
लिये २१ से ३६ एकड तक, सोराष्ट्र में जाथिक स्लेत कीं तोन ग्रनी, दिल्‍ली में ३० 
स्टेण्डड एक्ड ॥ 

वर्तमान स्थिति--छ्लेती करने के ढज्जो पर अब भी सामाजिक रिवाजों व ढगो 
का बड़ा प्रभाव है । खेती साधारणतया छोटे-छोटे खेतो मे व्यक्तिगत रुप से की जाती 
है । ग्राम सुधार दो बातों को ध्यान मे रखकर किया है-- 

(१) भधिक उत्पत्ति प्राप्त करता तथा (२) सामाजिक न्याय लाता। 
राज्यों द्वारा किये गये सुधारों को निम्नलिखित चार श्रणियों में बाँठा जा 
सकता है--- 

(१) मध्यस्थो का जन्त । 

(२) भूमि स्वत्व सम्बन्धी काठून, (अ) लगान को फसल के है तथा है के 
बरात्रर करने, [आ) काश्तकार को भूमि में स्थायी अधिकार देने व जमीदार वो 
अपने स्वय के जोतने के लिये एक निश्चित मात्रा में भूमि प्राप्त बरने, (इ) काश्त 
कार को जमीदार से एक भामूली मुआवजा देकर भूमि प्राप्त करने का अधिकार 
देने के लिये बनाये भग्रे हैं 

(३) खेत की उच्चतम सीमा निश्चित करना । 

(४) खेती का पुनर्गठन करना जिसमें चक्बन्दी करना । खेती का वटवारा 
रोकना तथा सहकारी ग्राम व्यवस्था तथा सहकारी खेती वरना आदि सम्मिलित हैं । 

इस प्रकार सारे राज्यो में अव जमीदारी प्रथा का अन्त हो गया है और 

इस प्रकार क्सिन को सरकार के सम्पकं में लाया गया है। वहत से राज्यों म 
लगान घटा दिया गया है। यद्यपि किसावो को लगान सम्बन्धी मामलो मे निश्चितता 
प्राप्त हो इकी है तो भी अभी तक उनको भूमिका मालिक नहीं बनाया जा सका। 
इस सम्बन्ध में जो कठिनाई है वह यह है कि खेतो के आकार व उनके बटवारे 
सम्बन्धी सही आँकड़े न होने के कारण छोटे मालिको व क्सिनो के अधिकारो म 
कैसे एकता लाई जाय । परन्तु अब क्योकि १६ राज्यों के खेतो के आकार सम्बन्धी 
आँवडे (ए5७] (7७०४ $छाए८० तथा 'रिबा०73] 576) $ए7४८५) प्राप्त हो 
चुके हैं इस कारण झायद हावत कुछ सुधर जायगी । किसानो को अब सेतो से नहीं 
निकाला जा सकता । 

इरा प्रकार बतंगान ध्वामि नीति का मुप्य उद्देश्य छोटे छोटे किसान मालिकों 
का निर्माण करता, उनको भूमि स्वतन्त्र सम्बन्धी स्थायी अधिकार देना, सेतों का 
अधिकतम आकार निश्चित १रना, सहकारी सेती को प्रोत्साहन देना तथा लगान में 
कमी वरना है । 

मई १६५५ ई० मे योजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना काल मे 
भ्रूमि सुधार के मामले से हुई प्रगति की जाच करने तथा ह्वितीय योजना के लिये 
भूमि सुधार नीति निर्धारण करने के विये सुझाव देने के लिये एक पेनल वी 


आारत में भूमि अधिकार-परति तया जगीदारी उन्मूलन [ २०४ 


को जाँच की जिनमे भूमि सुधा७ खेती 
का पुनर्ग्त, छेतो चक्‍वन्दी, उनकी अवन्ध, कह, स॒हवारी खेती, भूदात 
आदि मुख्य हैं। तंग सुधार समिति की रखो ६ मार्च ४४६ वी द्वीगई। 
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भैर्मि के स्वामित्व का आधार उत्तराध्विर ने होकर 
प्रम होना चाहिये ६३ प्रवार 'जोतने वाले को भूमि मिलते वा छ्डान्त स्वीकार 
क्‍या गया है ६ 

ह्ितीय घोजना कील ओे भूमि सुधार के दो उद्देश्य हैं--सहला, बूषि 
उत्तत्ति के मार्ग में से ऐसी बाघधायें दूर केण्ता जो कि देश हे कृषि प्रधान होने के 
बपरण आती हैं. और दूसरे इस भरकर की हालतें जिर्माण करना छिससे वि शीक्षा 
तिशीघ्र उच्च द्रणी की वायकुशलता तथा उत्वादतश शीलता बाली ग्राद्यीथ अब" 
व्यवस्था का देश जे नर्माण हो सके ' बेस प्रश्न ए दूसरे के सम्बन्धित हैं । 


0 35 फ्र्फौशए पी प्राण [ब्शाएर$ रण छाब्ण श .दााएपैक। 
#रणाएणो शा [.शापे एशणित$ 
प्ध्म ३४- उत्तर प्रदेश जरमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुघारक एंड को 
खिशेपतायें समझाईये। 
» १ जौलाई ६६५२ &७ को रात के ठीक १२ बडे उत्तर प्रदेश सरकार ने एव 
अगाधारण गज द्वारा यह घोषणा वी कि आज से सारी भूमि की स्वार्मी 
हो गई है । पर चोषणा दोल पीटकर राज्य के प्रत्येक गाव मे पदवारिया द्वीरा 
कीकीगई। इस अवसर वो मतात के लिय प्रभात क्रिया निवाली गई तथा 
फ़िठाइयाँ बाँदी गई 
उत्तर प्रदेश मे जमीदारी उन्हूलन तथा सुघारक एंकट जे ३१४ भारायें 8] 
ब्रारम्भ में यह राज बी 9१३ करोड एक्ड जुतति में से केवल २४६९ करोड एकड 


भूमि पर लागू होगा । यह बनारस, टोहरी, गटवाल तथा रामफए र्ासती पर 


जिले के परगना बसवीर राजा स्थान पर! स्थुनिस्थिल, दीडई एशिया, कटोतर्गिट 
तथा नोडिफाइड एरिया के अन्तर्गत जितनी क्षेत्र है उस पर लाए नहीं होता। रव 
स्थानों के लिये एव अलग कान बनीया जायगा। परत १७५४६ दया १६४६ ई% 
ज्लइत सब में जमीदारी भषा वो समास्त बरतें के लिये क्षी वानूत पास वर 
दिये पे हैं । 

उत्तर प्रदेश वी विधात सभा (#&$शाण३) ज्ञें् अगस्त £०६ डू० वो 


२०६ १ भारतीय अर्थशास्त्र 


एक प्रस्ताव पास क्या जिसमे उसने यह निश्चय किया कि इस राज्य मे जमीदारी 
प्रथा का अन्त होना चाहिये | जमोंदारों उन्मूलन वी योजना तैयार करने के लिये 
एक समिति नियुक्त करने का भी निश्चय किया गया ! जमीदारी उन्मूलन समिति 
ने अपनी रिपोर्ट अगस्त १६४८ ई० मे पेश वी | ७ जौलाई १६४६ ई० को सबसे 

पहले विधान सभा में जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारक विल पेश्च दिया गया । 
इस बिल के पास होने मे काफी समय लगा क्योकि जमीदार लोगों ने इसमें बहुत 
से रोडे अटकाये | यटपि दोनो सभाओ से पास होकर इस बिल को राष्ट्रपति वी 
अनुमति २४ जनवरी १४५१ ई० को मिल गई थी तो भी इसके उर्पर कार्य न हो 
सका व्योकि जमीदार लोगो ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक मुकदमा चालू 
किया जिसमे कि उन्होने सरकार को जप्रीदारो की भूमि इस प्रकार से सेने की 
चुनौती दी । पर वे इलाहावाद हाईकोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय ($एकृध्या० (0०0 
हे हारे और अन्त मे १ जोलाई १६५२ ई० को सरकार ने सब भूमि को अपने 
अधिकार भे लेने की घोषणा को । इसके फ्लस्वस्प मध्यस्थों के सभी हित जिनमे 
जोती, थोई जाने बाली जग्रीम, बाग की जमीन, चजर भूमि, वन मीनाएश्य 
हाट, बाजार आदि सम्मिलित थे बिना किसी प्रवन्ध दे राज्य सखार में निहित 
हो गये । 

इस एबट के दो भाग हैं । पहले भाग मे पुरानी पद्धति को नप्ड करने तथा 
दूसरे भाग में नई पद्धति को जन्म दने का वर्णन है । 
पहले भाग में जमीदारी प्राप्त करने ज्मीद।रों को क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वामन 

प्रदान बरने आदि का वर्णन है । 


क्षत्तिपूति--इस ऐक्ट के अनुसार जमीदारों की भूमि जमीदारों को खालिस 
सम्पत्ति (४८। 855८५) का ८ गुना देकर प्राप्त की जायेगी। छोटे-छोटे जमीदारो 
(जिनकी सख्या बहुत अधिक है) को क्षतिपूरति के अतिरिक्त पुनर्वास के लिये भी 
खालिस सम्पत्ति के एक गुने से लेकर २० ग्रुने तक देने की योजना है । सबसे कम 
पुत्र्वासन का धन उन जमीदारों को दिया जायेगा जिनकी खालिस सम्पत्ति सबसे 
अधिक होगी । जैसे-जैसे खालिस सम्पत्ति घटतो जायेगी वैसे ही बैसे पुनर्वासन घन 
को मात्रा बढ़ती जायेगी । इस प्रकार उस जमीदार को जिसकी खालिस सम्पत्ति सब 
के क्रम झोरत २० पुक्ता एक्नकरमिक्त आर के झूए के फिल्ेपए + 

यह बात निश्चित करने के लिए कि किसको ब्या धन क्षत्रिपूतति के रूप गे 
मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति अफ्सर ((७जएए८७४७७०७ ०ह्री८८८७) नियुक्त किये गए 
हैं। क्षतिपूर्ति हरएक,सम्पत्ति पर अलग-अलग निश्चित की जायेगी । परन्तु पुनर्वासन 
सहायता घन जमीदार की आथिक स्थिति पर निर्भर होगा ॥ सबसे छोटे जमीदार 
को सबसे अधिक पुनर्वासन धन मिलेगा । जो भूमि वक्‍फ तथा टूरस्ट के आधीन हैं उन 
को भी सरकार अपने अधिकार मे ले लेगी । परन्तु इनमे से जिन भूमियों बी आय 
व्यविवगत लाभ के तिये व्यय होती है उत पर क्षतिपूर्ति का धन उसी प्रवार दिया 


भारत में मूमि बधिवार-पद्धत्ति तता जमीदारी-उन्मूलन [२०७ 


जायेगा जिस प्रकार कि दूसरे जमीदारो को । परन्तु जिन भूमियों का धन दान देने 
तंथा जनता की भलाई के काम मे खर्च होता है उत पर और सम्पत्तियों के समात 
क्षतिपूर्ति मिलने के अतिरिक्त वाविक सहायता (पापा) भी इतनी मात्रा मे दी 
जायेगी जितनी कि उनसे आजकल वाधपिक आय प्राप्त होती है । 


जिस समय सरवार किसी भूमि को अपने अधिकार मे लेगी उस समय सर- 
कार को क्षतिपूर्ति देनी होगी । जब तक सरकार क्षतिपूर्ति का घव जमीदार को न 
देगी उस समय तक सरकार को उस धन के ऊपर २; प्रतिशत का ब्याज देता 
पडेगा । १२स्तु यदि सरकार को ली हुई भूमि का धन निश्चित करने में € महीने से 
अधिक लगेंगे तो सरकार जमीदार को अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति (7007 (णाफुडफ- 
580७9॥) देगी । १६५७ के अन्त तक अन्तर्कालीन क्षतिपृत्ति के रूप में (६ ७३ करोड 
रपये दिये यए । 

सरकार को क्षतिपूर्वि तया पुनर्वास के रूप में लगभग १७६ करोइ रुपया 
देना पड़ेगा ! अन्तर्कालीन क्षतिपूर्रित के अव्िरिक्त क्षतिपृर्ति इकरारगाशे (20005) 
के रूप मे दी जायेगी । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के किसानो के लिए भूमि प्राप्त करते 
की दर में अभी हाल ही में बदल करने की धोषणा की है जो इस प्रकार है--उन 
भूमिधरों को जो भूमि प्राप्त करने की घोषणा के छपने के पूर्व भूमिधर हुये ७॥७४९१५- 
07) 7865 पर क्ये ग्रए सल्याकन का ४० गुना अथवा सालग्रुजारी का ५० भ्रुना, 
इन दोनों में जो भी जाय हो, दिया जायगा । 

सीरदारों को ॥८7००॥979 7४(९४ पर क्ये गए मूल्याव्न का २० गुना 
दिया जाएगा ) यदि भूमिषर अयवा सीरदारो द्वारा दी गई मात्तगुजारी ग्रधर्ताधाज 
(2९५ पर किये गए मुल्याक्न से कम है तो मूल्याकन तथा सालगुजारी के अन्तर का 
२० गुना अ्षतिपूर्ति के घन में जोड दिया जायेगा ( 

गाँव समाज अथवा स्थानीय सत्था के आसरामी को उनके द्वारा दिये गए 
अथवा दिये जाने वाले ४ वर्ष के लगान के बरावर क्षतिपूर्ति दी जायेगी। दूसरे 
आसामियों को 0८:९५४॥७79 ;५(८४ पर किये गए मूल्याकव का ५ गुना क्षतिपूर्ति के 
रूप में दिया जायेगा । अप्रिवासियो को ॥८:८०:४७४५ 72(८४ पर किये गए मूल्याकन 
का ७६ गुना क्षतिपूर्ति के रूप मे दिया जायेगा । आसामी अथवा अधिवासी को जो 
क्षत्तिपुर्ति दी जाएंगी वह उसके भूमि के स्वामी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति मे से 
कम कर दिया जायेगा । 

जमींदारो उन्मुलन कोष (2 & शि0)--जमीदारी उन्मुलन बिल के पास 

+ होने से पहले ही ससकार ने जमीदारी उन्पुलन कोष विल पास किया । इस बिल के 

अनूतार कोई भी काश्वकार जो अपते लगान का १० गुना जमीदारी उन्मुलन कोष 
से जमा कर देगा उसको भूमिधर बना दिया जायेगा। भूमिधर को भूमि मे पुरा-पूरा 
अधिकार होगा। अप्नी तक यह निश्चित नही क्यिा गया कि इस धन को किस 


र्व्ध | भारतीय अर्थशास्त्र 


अकार खर्च किया जायेगा। पर यह सम्भाववा है क्ि इसको एक सिकिंग फण्ड 
($7्राधाह्ट 000) में रक्खा जाये,जिसमे ऊि प्रतिवर्ष ३ करोड रुपया जो सरकार 
को जमीदारी उन्मूलन के पश्वात्‌ मालग्रुजारी के रूप मे आजकल से अधिक प्राप्त 


होगा जमा क्या जाये और इस धत से ७० वर्ष पीछे इकरारवामो का धन उनके 
स्वामियों को दिया जाये। 


भूमि की नई पद्धति 
भूमि की नई पद्धति का वर्णन इस ऐक्ट के दूसरे भाग में किया गया है । 
इस नई पद्धति को हम तीन भागो मे बाट सहते है--(१) ग्राम जातियों (४॥॥986 


(एणाप्राण॥८5) अथवा ग्राम समाज की स्थापना, (२) मालगुजारी प्रथा (7.80 
प्रश्ञाणा८६), (३) सहद्वारी खेनी की उन्नति । 


(१) प्राम जाति अथवा ग्राम समाज--एक ग्राम जाति भे ग्राम के काश्तवार 
तथा ग्राम के निवासी सम्मिलित होगे। ग्राम समाज के आवीन ग्राम की सामूहिक 
भूमि (0०॥70॥ .970), ग्राम की सीमा के भीतर के वन, सब वृक्ष जो किसी 
खेत मे न हो, जनता के कुएं, तालाब, आने जाने के मार्यम, घाट, मछली, हाट तथा 
बाजार होगे । ग्राम समाज एक ग्राम पचायत नियुक्त करेगी जिसका कार्य यह द्ोगा 
क्रि वह, वे सब काम करे जो, कान्नुत उस पर सौपे | इस ग्राम पचायत का काय॑ ग्राम 
की देख-भाल करना तथा ग्राम समाज का जो भूमि सौपी गई उसका प्रबन्ध तथा 
देख भाल करना होगा । इसका यह भी क्तंव्य होगा कि वह खेती तथा कुटीर उद्योग 

धन्धो की उन्नति करने मे सहायक हो । सरकार यदि चाहे तो बह पचायत द्वारा 
मालगरुजारी भी वसूल करा सकती है। गाव पच्ाथत एक कमेटी नियुक्त करेगी 
जिसका क्त्तव्य यह होगा कि वह खाली पडी हुई भूमि तथा दूसरी भूमि का प्रवन्ध 
करेगी । 5 

(२) मालगुजारी प्रवा--इस ऐवट के अगुसतार इस राज्य में दो प्रकार के 
बड़े-बड़े काश्तकार तथा दो प्रकार के छोटे फाश्ववार होगे । बडे काश्तकारो को 
भूमिधर तथा सीर॒दार और छोटे काश्वकारों को आसामी तथा अधिवासी कहेगे । 


भूमिधर--भूमिधारी का अधिवार उस सब भूमि में होगा--(१) जो 
जमीदार की सीर, खुद काश्त अथवा कुज की है, (२) अवध मे स्थायी पट्ट की 
भूषि जिस पर काश्तकार या तो स्वय खेती करता हो या उस पर उसका कुज हो, 
(३) जिस भूमि का काइतकार निश्चित लगान देता हो अथवा उस पर बह कोई 
लगान म देता हो, (४) मौरझूती काश्तकार अथव्ग उस काश्तक्ार की भूमि जिसमे 
उसको उत्तराधिकार का अधिकार है और जिस पर वह स्थायी लगान देता हो 
अथया कोई लगान ही नही देता अथवा धारा १७ मे दिये पट्टा ह्वामी अथवा 
इस्तमरारी काश्तकार की भूमि जिसको बेचकर उसको हस्तान्तर करने का 
अधिकार हो । 


भारत में भूमि अधिकार-पद्धति तथा जमीदारी उन्यूलत [२०६ 


इन सब के अतिरिक्त वे संद काश्तकार जो सीरदार होंगे उनको यह 
अधिकार होगा कि वे अपने लगाव का १० गुना ध्रूमि उन्पूचन कोप में जमा करके 
भूमिधर वन सकते हैं । 

भुमिधर को अपनी भूमि भें स्थायी पीदी पर चलने वाला तथा हस्तातरण- 
शील अधिकार (एशग्राव०१६ गत घाव एग्छादाठकाह पष्टा।) होगा। 
वह अपनी भूमि को इच्छानुसार किसी मी काम से ला सकेगा । ये बेदखल नहीं 
किया जा सकेगा | भूमिधर को भविष्य मे कोई लबान न देना पड़ेगा । वहू केबल 
मालगुजारी देगा जो कि वर्तमान लगान की आधो होगी । इस प्रकार वह 9० वष 
तक आधा लगाव देगा । इसके पश्चातु उसको जो मालग्रुजादी देनी पड़ेगी वह बए 
बन्दोबस्त पर निर्भर होगी । 

सीरदगश्--सीरदार का अधिकार हरएक मोह्मी काश्तकार (0६०४9४8705 
4%060/) को होगा । इस प्रकार हरएक काश्तकार जिसके पास वी अवधि में विशेष 
शर्तों पर भूमि है, भूतपूर्व मालिक काश्तकार (5 छाप्फाउकण५ञ शाध्या), मौरुसी 
काश्तकार, उत्तराधिकार का अधिकारी रखने वाला काश्वकार, विशेप लगान की दर 
देने बाला काश्तकार तथा कुज रखने वाला काश्तकार सीरदार बन जायेगा | 

सीरदार को भूमि मे स्थायी तथा पीढी दर पीड़ी चलने बाले अधिकार 
होगे । परन्तु बह भूमि को अपनी इच्छानुयार हरएक काम मे नहीं ला राकेगा। 
बहू अपनी भूमि पर केवल छेती बागवानी अथवा पशुपालन का वारये ही कर 
सकेगा । 

आसामी--आसामी का अधिकार तिम्मलिखित बाश्तकारों का होगा-- 
(९) कुज बारी भूमि के काश्तकार अथवा उपन्काश्तकार को, (२) उस भनुष्य को 
जिसके पास किसी काश्तकार ने अपनी भूमि रहन रक्‍्खी हो, (३) चरागाहो अथवा 
नदी के पानी के लीचे को भूमि क्यवा वह श्रूमि जो वन लगाने के लिये रख छोडी 
गई हो अथवा नदिया की वह भूमि जिस पर कभी कभी खेती होती है, के काश्तकार 
को, (४) उन भनुष्यो को जिनके पास सूमिधर अथवा सीरदार से एक्ट के अतुसार 
भूमि पीछे आई हो । 

आसामी को अपनी भूमि पीढी दर पीढो चलने वाले अधिकार तो होगे 
परन्तु उसके अधिकार भूमि से स्थायी न होगे। 

अधिवासी--अधिवासी सौर के काश्तकार अथवा उप-काश्तकार होगे । इन 
काश्तकारों को एक्ट के चाकू होने के पश्चात्‌ पाँच वर्ष तक भूमि रखने का अधिकार 
होगा । पाच वर्ष पश्चात बे भूमि के लगान का १४ गुना जमीदारी उन्मूलन कोष मे 
फजमा करके भूमिधर बन सकते हैं । 

भविष्य मे भुमिधर तथा सीरदार तो मालगुजारी देंगे और बामामी तथा 
अधिवासी लगान देंगे । 

इस एक्ड में इस वात का भी प्रबन्ध कियर गमा है कि किसी काश्तकार के 


5 


कृषि-पदार्थों का मूल्य | २२५ 


चर्ग इसलिये खेठी नहीं करता क्योकि उसको इस बात का विश्वास नहीं होता कि 
डसको अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल सक्तेया या चही । यदि पदार्थों 
का मुल्य स्थिर कर दिया जाये तो यह वर्ग अपने उत्पादन व्यय का हिसाव लगा 
कर अपने लाभ को मिकाल सकेगा और यदि उसको लाभ दिखाई देगा तो यह वर्ग 
अवश्य इस काये में लग जाबगा । इसके कारण इंपि उद्योग की अवश्य उन्नति 
होगी । 

यदि अभी कृषि पदार्थों के मूल्य को घ्थिर न क्या गया तो भविष्य में 
वे गिर जायेंगे । इसके कारण किसानो का ऋण भार भविष्य मे बढ़ जायया । 
१६३०-३४ के बीच होने वाली मन्दी के कारण भारत वा प्रामीण भार कई अरब 
रूपया बड़ गगा था 3 


यदि छृषि पदार्थों के मूल्यों को स्थिर करने के कारण कृषि की उन्नति होगी 
तो इसके कारण हमारी राष्ट्रीय ओय वड जायगी। देश्व में व्यापार की उनन्‍नति 
होगी | सरकार व रेलों की आय बढ जायगी । इस प्रकार इसके कारण बहुत लाभ 
होने को आशा है। 

इसके विपरीत जो लोग कहते हैं कि कृषि पदार्थों के मूल्यों को स्थिर नहीं 
करना चाहिये उनका कहना है कि यदि मूल्य स्थिर क्ये गये तो वे ऊची सौमा पर 
स्थिर किये जायेंगे और यदि ऐसा हो गया तो उससे कई प्रकार की हानि होगी । 
पहली, यह कि इसके कारण उपभोक्ता का खर्चे बढा हुआ रहेगा और उसको कभी 
भी चैन न मिल सकेगा । दूसरी यह कि इसके कारण कच्चे माल का मूल्य अधिवा 
रहेगा और उसके कारण पक्के माल का मूल्य भी अधिक हो जायगा। पवके भाल 
का मूल्य अधिक न होने के कारण हमारे भाल की विदेशों भे माँग घट जायगी और 
विदेशी माल को माय हमारे देश मे बड़ जायंगी । इसके कारण देश के उद्योगों की 
अवनति होगी । तोसरी, यह कि इसके कारण मजदूरो का जीवन-स्तर बड़ जाने के 
कारण उनकी मजदूरी चड़े जाथगी और इसके कारण भी पक्के भ्ाल का मूल्य बढ 
जायगथा और उसका प्रभाव हमारे देश के पक्के माल के तिर्यात पर पडेगा । 


यहि हम कृषि बस्तुओ के मूल्यों की स्थिरता के पक्ष व विपक्ष के तर्कों को 
देखें तो हम यह कह सकते हैं कि सूस्यों की स्थिरता से हमको लाभ अधिक होगा 
और हानि कम | पर यह तभी सम्भव हो सकता है जत्रकि मूल्यों को सोच समझ 
कर स्थिर क्या जाय तथा उसमे समय-समय पर परिवर्तन करने की मुब्जायद 
छोटी जाप । मूल्य स्थिर करते समय हमको केवल क्सिन के हितों को ही नहीं 
देखता चाहिये बरद्‌ उपभोक्ताओं तया उद्योग-घन्धे के हितों को भी देखना पडेगा। 
ऐसी दात ध्यान मे रखने से हमको कोई विशेष हानि न होगी । इसके अनिरखिकत 
यह बात भी है कि यदि हमको मूल्य स्थिर करने से थोडी हानि हो भी गई तो हमको 
उसको सहन करना चाहिये। इसका कारण यह है कि हमारा कृपि उद्योग बंदी 
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खराब हालत मे है और उसको उन्नत करना बडा आवश्यक है । एक बार इस उद्योग 
के उन्नत होने पर हम कृषि मृल्यो को स्वतन्त्र छोड सकते हैं। 

यहाँ यह वात बताने योग्य है कि अशोद महता कमेटी ने कहा है कि मूल्य के 
ढाँचे को स्थिर नहीं किया जा सकता । जब तक कि मूल्य इस प्रकार धठते-बढते है 
कि उनके कारण लागत व कुछ लाभ प्राप्त होता रहता है तब तक उनमे परिवर्तन 
कोई चिन्ता का विषय नही । परन्तु जब मूल्यो मे इतना परिवर्तन हो जाता है कि 
उसके कारण लागत और आय तथा यूल्य मे बहुत अन्तर हो जाता है तब वे चिन्ता 
का विषय वन जाते हैं। मूल्यो मे इतना अधिक परिवर्तन दूर करना चाहिये । 
इस बात को प्राप्त करने के लिये कमेटी ने सुझाव दिया है कि एक एक उच्च शक्ति 
मूल्य स्थिरता बोर्ड स्थापित किया जाय जिसका कर्तव्य यह हो कि वह शुल्य स्थिरता 
की सामान्य नीति को निश्चित करे तथा उसको समय-समय पर लागू करन के लिए 
कदम उठाये । 

परन्तु सरकार ते पूरे तौर पर इस सुझाव को नहीं माना है क्योंकि मूल्य 
निश्चित बरने का कार्य आथिक नीति का एक मुख्य अज्भ है जिसको एक सर)गर के 
बाहर एक कानूनी सस्था के हाथ मे नही छोडा जा सकता । परन्तु जुन १४५८ की 
एक सुचना के अनुसार सरकार केन्द्रीय अथं-मन्त्रालयो के सभा सचिवो की एक समिति 
को यह काय सौंपेगी कि वह देश के मूल्य-स्तर की दिशा की जानकारी करे तथा. 
उसको स्थिर करने का सुझाव दे । 

एशिया तथा सुद्दूर यूं के देशों के लिये कृषि मूल्यों तथा आयो से सम्बन्धित 
हुई ए. 8 0 केन्द्र की एक बैठक इस निर्णय पर पहुची कि किसानो को एक न्यून- 
तम मुल्य का विश्वास दिलाने की अपेक्षा यह प्रयत्त करना चाहिये कि भूल्यों मे कम 
रो क्रम सीमाओं के बीच परिचर्तन हो । गूल्या गे बहुत अधिक' स्थिरता को दूर करना 
चाहिये जिससे कि उत्पादत का सझाग के साथ रामज्जसत्य स्थापित हो जाग। परन्तु 
यह आवश्यक है कि फसल कटने के पश्चात्‌ जो मरुल्यो में बहुत अधिक कमी 
आ जाती है उसको दूर किया जाए तया उन क्षेत्रों पर निगाह रखी जाय जहा 
मूल्य बहुत ऊँचे तया नीचे है ॥ इसके अतिरिवत यह भी आवश्यक है कि फराल 
की बिक्नी के दज् को उत्त किया जाय जिरासे कि किशानों को अधिक लाभ 
हो। यह भी आवश्यक है कि उन सबे कारणों को ध्यान मे रखा जाय जो कि 
मूल्य पर अभाव आलते है दया उप्त वर झुफाएफो शरजे विकार जिया जाये + यह मरे 
आवश्यक है कि फसल बोने से बहुत पहले ही मूल्य सम्बन्धी निणय वी घोषणा कर 
दी जाय जिससे कि उसका फसल के ऊपर अधिक से अधिक अभाव पडे और उससे 
किसान को अधिक से अधिकः उत्पत्ति करने का प्रोत्साहन मिले । ऊ 

यह हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस ओर निरन्तर कदम उठा रही 
है । उसने गन्ने के मूल्यों को स्थिर कर दिया हैं। उसका प्रयत्न है कि हूई च पटसत 
के मूल्य एक न्यूनतम सीमा से तीचे न गिरे ! अभी हाल ही मे जब गरेहू के दाम गिरते 


कृषि-पदार्थों का सूल्य ॥ रर७ 


लगे तो केन्द्रीय सरवीर ज्ञे घोषित किया कि वह स्वय गेहे को खरीदेगी जिससे कि 
गेहू का मूल्य १० हें? मन से कम न हो । अभी अगस्त १६४७ ई० में खाद्य मन्त्री 
श्रो अजीत प्रसाद जैन ने अखिल आरतोय काँग्रेस समिति को एक सुझाव ज्षेजा है कि 
खाद्य पदार्थों कै मूल्य वतमाल स्तर पर स्थिर कर देने चाहिये । ऐसा करने से किसानो 
बे बडा लाभ होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी सह. बात स्वीकार की गई 
है किसानो को उचित लाभ का विश्वात्त द्ूलाने के लिये प्रत्येक फसल का न्यूनतम भाव 
फसल बोने से उचित सगय पहले ही निश्चित के: देना चाहिये और जहा कही आब- 
इयक हो फसल को सीधे किसाव से खरीदनी चाहिये । क़सानो को लाभ होने से सारे 
देश को लाभ होगा वयोकि हमारे देश मे लगभग ७० भतिशत व्यक्त किसान 
हो हैं। 
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। <" (४० 
0639. इाब्टगा छिएबते एणीयर पल कुण्ड र्ण धार 46 क्‍0- 
फ्याएंड वावाबत उशाप्प्राणर विणा. प्राढ ग्रावतार णी पर प्राशहाल्यात 
एलापाए एफञा0 पीर ज़ाल्इला: क्र 
प्रन्‍त्न ३६-१६ वो शताबदी के मध्य से आज तक सरकार को जो नोति 
भारतीय कृषि के लिए रहो हो उसकी विस्तारपुर्दक रूपरेखा लिखिये। 
उत्तर--स्वतस्त्रता से पूर्व इस देश की श्ासनगत्ता अंग्रेज लोगो के हाथ में 
थी । अग्र॑ जो को इस-देश की आर्थिक उन्नति करने मे कोई रुचि नहीं थी । उनका 
उद्देश्य इस देश में एक मजबूत राज्य स्थापित करना था। इसी से उन्होंने इस देश 
मे बुछ सुधार जेसे विद्या का प्रचार, सतो प्रथा रोकना आदि क्यि। इसी वारण' 
उन्होंने दूसरी आर्थिक समस्याओं वी ओर वहुत कम ध्यान दिया । 
देश की आर्थिक समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान १८७० ई० के 
पश्चात्‌ आकर्षित हुआ जबकि देश मे वहुत॑ से भीषण अकाल पडे। १८८० ई० वे 
अकाल कमीशन (#िश्यात78 0०गणशाइ0०) ने इस बात पर जार दिया वि हर 
प्रान्त मे कृषि विभाग (88770॥]098] 09क77700।) खोला जाये जो एक डाइ- 
रेक्‍्टर के आधीन हो । इस विभाग का का कृषि सम्बन्धी सूचनाये एकत्रित करना है 
जिससे कि वह आते वाले अकाल की बाबत सरकार क्षो पहिले ही सूचित कर दे, 
कृषि मे इसलिए उन्‍नति करना जिससे कि अकाल फिर न पढे तथा अकाल के समय 
अकाल पीडितो की सहायता करना है । सरवार ने इस सुझाव के अनुसार १८८5२ 
० मे प्रान्तीय कृषि विभाग खोले । इनका कार्य हर गाद से कृषि सम्दन्धी सूचनाये 
तैथा आकड़े एकत्रित करना था । एक नया शाही कृषि विभाग (7फश79)] 0067श7- 
गाथा! 0 8 8707/0ए7०) भी खोला गया । 
१८८६ ६० मे डा० वालकर (५०८८८) को जो कि शाही कृषि सोसायटी 
क्य क्रषि रसायनी सलाहकार था इस देश में भेजा गया। उसका कार्य यह था कि 
, बह बताये कि इस देश मे क्रपि के ऊपर कंसे कृषि रसायन लागू की जा सकती है! 
उसने सारे देश का भ्रमण किया और तब अपनी रिपोर्ट दो। इस रिपोर्ट मे उसने 





वत्ताया कि भारतीय कृषि न वो प्रारम्भिक दल्षा मे है और न पिछडी हुई में । देश ५ 


के बहुत से भागो मे खेती इतने उत्तम ढद्भ से की जा रही है कि उसमे कुछ उन्नति 
करने की आवश्यकता ही नही है और जहाँ कही भी कृषि की बुरी दशा है वहाँ पर 
यह इसलिए नही है कि-लोग खेती करना नही जानते वरच््‌ इसलिये है कि वहा पर 
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खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधायें नही हैं । उसने खेती को उन करने के लिए 
बहुत से सुझाव रदसे ) 

१८७६० ई० मे डा० यालकर के सामने ही कुषि सभा हुई। जिसमे डा० 
बालकर के कहने से भारतीय सरकार ने जे० डब्लू० लीदर को कृषि रसायनज्ञ 
(#हए९फे पाती लीश्ाएड) नियुक्त क्या। दूसरे क्षेत्रो मे भी कृपि उन्नत करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । इस कारण 4€०१ ई० में कृषि का एक इल्सपेक्दर जनरल 
तथा एक माईकोलोजिस्ट नियुक्त किया गया। इसके पश्चातु १४०३ ई० में एक 
हृमिशास्त्रवेत्ता (:07070008790) भी नियुक्त किया शया। शझिकागों के श्री हेली 
फिप्स ने लाड कर्जन को ३०,००० पौंड का एक दान किया जो कि पूसा अनुसन्घान- 
शाला (?0$4 7१८५८४ए०॥ 75000(८) खोलने के काम मे लाया यया | १६०५ ई० 
में कृषि विभायो का फिर से संगठन क्या गया और उनके आधीन अनुसधान शालाय 
(८5९था०)॥ ॥500/६७) तथा प्रयोगी खेत (2+फ्थाणाध्यादं (8775) खाले गए। 
केन्द्रीय सरकार ने खेतों वी उन्नति के लिए २० लाख रुपये भी दिये। इसी बीच 
हृपको को क्रण लेने मे सुविधा देख के लिये सरकार ने १६०७ ई० मे एक सहकारी 
समिति एवंट पास किया जिसके आधीन देश मे बहुत सी सहकारी समितियाँ खुल 
गई । १४०६ ई० के पश्चात्‌ इस देश में सिचाई की उन्नति के लिए भी बहुत कुछ 
कार्य किये गये । 

१६१६ ई० के सुधारो के पश्चात्‌ कृषि विभाग प्रान्तीय सरकारो के हाथ में 
चला गया। वन्द्रोय सरकार का वार्य केवल उन चीजो से सम्बन्ध रखता था जा 
अखिल भारतीय महत्व की हो । 

१४२६ ई० मे भारतीय कृषि की जाँच करने के लिये एक शाही कमीशन 
[0५2 (७5507) नियुक्त किया यया। इस कमीशन का वार्य भारतीय 
कृषि तथा ग्रामीण लोगो की आधिंक स्थिति की उस सभ्य की जाँच करना और 
ग्राभीण लोगो की आर्थिक उन्नति तथा कृषि को उन्नति के लिये सुझाव देना था । 
कमीशन की रिपोर्ट बहुत बडी है और इसमें कृषि आय (,.70 ?१०६८४ए०) तथा 
कृषि स्वत्व (.0॥0 76०७४९) को छोडकर करीव-करीद सभी कृषि समस्याओं का 
निदान करने के लिये सुझाव रखे यये हैं। इस वमीशन मे यह सुझाव दिया कि एक 
शाही कृषि अनुस्घान सभा [7एफ्॒ध्एथ एण्णाएंं ए 887०णीएणबों २४९३०) 
की स्थापना कौ जाये जिसका कार्य भारत में कप्रि अन्नुकृच्यात को उन्ततह करता 
उसका मार्ग दर्शन करना तथा समन्वय करना हो । इस सभा का कायें कृषि तथा 
प्रशु सम्बन्धी सभी बातों की बावत्त सूचना एकत्र करके उनको बततलाना है | 

कमीशन की रिपोर्ट के पश्चाद्‌ इस देश मे एक शादी कृषि अनुसन्थात सभा 
चालू को गई जिसको आजकल भारतीय कृप्रि अनुसन्धान सभा (वाताबा॥ एत्पाला 
रञ॑ 4ैशपध्णेपागे ९४६०४) कहते हैं । यह खेती सम्बन्धी अनुतन्धानों के लिये 
सहायता भी, देता है | इसका कार्य समय-समय पर योग्य लोग देखते रहते हैं । 
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१४२६ ई* के पश्चात्‌ जब मूल्य गिरने लगे तो खेती को बडी हानि हुई । 
कृषि पदार्थों के दाम सबसे पहले तथा सबसे अधिक गिरे | इससे भारतीय क्सिानों 
की तथा भारतीय कृषि की दशा बहुत विगंड गई। इस समय भारतीय सरवार ते 
दूसरे देशों की सरकारों के समान कृषक की सहायता करते के लिये कुछ भी नही 
क्या ! इस कारण क्सिानों के ऊपर ऋण का भार वहुत अधिक बढ गया । इसी 
बीच में सरकार ने १६३४ ई० में एक कृषि वस्तु विक्री-सलाहकार को नियुवत 
किया और १४३४ ई० में रिज वेक के आधीन एक कृषि साख विभाग 
([#87०णाप्राब 0766॥ 005987776॥॥) की स्थापना की जिसका कार्य कृषि को 
आशिक यहायता देना तथा सहकारिता के राम्वन्ध में पूरी जाँच पड़ताल करना है । 
प्रान्तीय सरकार ने कृषकों को महाजनो के पञ्े म से बचाये के लिये भी बहुत से 
कानून पास किये | इसके अतिरिक्‍त भूमि भे किसानो के स्वत्व की रक्षा बरने के 
लिये आस्तीय सरकार ने बहुत कुछ काय किये । जिसके फलस्वरूप आज बहुत से 
राज्यों मे कृषक को भूमि से वेदबल नहीं किया जा सकता और न ही उससे नजराना 
आदि लिया जा सकता है । साय-साय राज्य सरकारो ने ग्राम सुधार वी बहुत सी 
योजनायें भी बताई क्योकि ऐसा अवुमव किया गया है कि प्राम सुधार की बडी 
पोजवाओ के बिसा, केवल खेती की उन्नति करना कठित होगा । 

द्वितीय महायुद्ध मे कृषि प्रदार्यों के भाव वहुत ऊँचे हो गये ॥ इसके कारण 
किसानो को बहुत लाभ हुआ । पर ढक्‍्ट्रोल के कारण उतको इतना लाभ ने हो 
सका जितसा कि होना चाहिये था | 

जब से राष्ट्रीय सरकार आई है तब से उसने खेती की उन्नति की ओर 
काफी ध्यान दिया है । उसने जमीदारी का उन्मूलन किया है तथा खेतो की उच्चतम 
वथा न्यूनतम सीमायें विश्चित की है। इसके अतिरिक्त वह खेतों की चकबन्दी की 
और बरी तेजी से अग्नयर हो रही है । उसने उचित लगान निश्चित किये हैं. तथा 
काश्तकारो को अनुचित अबवाब व नजरानों से बचाया है। उसने किसानों को 
जमीन खरीदने के लिये धन भी दिया है। इसके अति्तिरिक्त उसने बिना भूमि के 
किसानों को भूमि भी दी है । 

सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये उसने ऋण की विशेष सुविधाओ पर बल 

दिया है तथा सहकारी शिक्षा के प्रसार के लिये एक केद्धीय समिति भी नियुक्त की 

है,। गाव के कार्यकर्त्ताओ के लिये भी शिक्षा का प्रवन्ध कर दिया गया है। 

सरकार ने बहुत सा धन खर्च करके बडी व छोठो सिचाई की योजनाओं 
को चाल्‌ किया है | जहाँ प्रथम पचवर्षीय योजना मे बडी बडी सिंचाई की बह उदृश्य 
योजनाओं पर सरकार ६६१ करोड तथा कृषि तथा सामूहिक विकास योजना पर 
३४७ करोड रुपये तथा छोठो छोटी योजनाओ जैसे ट्यूबबैंल पर 9७५ करोड रुपये 
खर्च करने जा रही थी वहाँ दूसरी योजना मे वह सिंचाई तथा शक्ति योजनाओं 
पर ८६० करोड तथा कृषि सामूहिक विकास पर ५६८ करोड रू० खचच करेगी ॥ 


सखार की कृषि सस्वस्धी नोति रे 


सरकार 'अधिक अक् उपआओ योजवा' दया सामूहिक विजय योजना के अच्तंत 
भी शिचाई का प्रबन्ध कर रही है 
५. प्रथम योजनाकात में केल्रीय ट्रैक्टर सस्‍्या में पे ८६ लाख एकड़ भूमि 

तण शब्द ट्रेबटर सुस्पा मे १७ लाख एकड्ट भूमि को खेती के योग्य बनाया है। 
लगभग २५ लाख एकड़ भ्रूमि को कढर बनडिग, मिट्टी की सुरक्षा, तालियों आदि 
के द्वारा लाभ पहुच्ा है। प्रषग योचनाकात में ६३ साख एकड भूमि वो सिंचाई का 
भ्रदत्य करके छेती के योग्य दनोथा गण । 

सयुवा राष्ट्र टेस्नोकल कोआपरेशन प्रोग्राम के अन्तगंत ३०११ दयूबदंल 
बनाप् जा रहे है। 

उत्तर प्रदेश, विहार तवा वम्बई से भी ट्यूबव॑ल दनाये णा रहे हैं। सरकार 
सरझारी समितियों को सहायता प्रदाव कर रही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 
१५००, बिहार मे १४० तथा पैप्सू मे ३००, वम्बई (गुजरात क्षेत्र) भे ७००, वम्बई 
(सौराप्ट क्षेत्र) में ७७, पश्चिमी बयाल में १२५, मदात म॑ २७८ टुयूबर्देल बनाये 
जाने वाले हैं। 

बढी-वही योजनाओं के अन्तर्मतत १६-२० दर्ष मे १ ५ करोड एकड भूमि 
पर शिच्राई हो सकेगी । 

सरकार गप-मूत्र आदि से खाद बनाने का भी बडा प्रथत्ल कर रहो है। 
रायूहिक दिकास गोजताओं वाले क्षेत्रों मे १९५७-५८ मे २२२ साख टन बस्भोस्ट 
खाद तैयार की गई देश (६५१८-४६ का ध्येय २६४० लाख टन है। इसके 
अवतिरिस्त कुछ राज्यों में तातियों का पानी घिचाई के क्यम्र में लाने की योजवा है 
तथा बही-कह्ठी पशु वपशालाजो का सूद भी खेतो दे काम मे खाने की योजना है। 
इनबे' अतिखित १६४५-५६ में रात्तायनिक खाद वा उपभोग € लाख टव हो गया । 

राज्यो में उन्तत बीजो के वाँटले का भी प्रवत्त हो रहा है) योजना के 
पहले दीन वर्षों मे घान, गेहू तया दूसरे खाद्य-यदार्यों का २ लाख टत उला बीज 
बोटा प्रया । वह वीड खाद्य पदायों के वीदे के कुछ क्षेत्र का ६६ प्रत्धिशत था। 
बब सरकार उल्तत दीज दाँटने की ओर वही तेजी से ध्यान दे रहो है। झञाशा है 
कि दूसरी योजना के अन्त तक उत्येक ग्रष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र मे एक या दो बीज 
गोदाम स्थायित हो जायेंगे 

सरकार पौषो की रक्षा! के घिये पौधा सुरक्षा उस्या चला रहो है, तथा 
उसने इस सालस्ध में कई प्रकार को मझीदें भो बरीही हैं। इसके अतिरिक्त द्िट्रियो 
वा रोने के साधनों का भी जाधुनिकरण कर दिया गया है । 

सखार मिट्टी के कटने को भी रोकने का प्रयत्त कर रही है और केखौव 
सरकार ते १९५३ में एक केद्धोय मिट्टी सुरक्षा दोई की क््यापना वी है जिसका 
कार्य मिट्टी की सुरक्षा के लिये अन्देषण करना, राज्यो तथा ठदी घाटी रुस्थाओं को 
मिट्टी वो सुरक्षा सम्दस्थी योजनाओं को दाने मे सहायता ग्रदाव करना, अफ्सरो 
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की टैक्नीकल प्रशिक्षा का प्रवन्ध करना तथा राज्यो और सदी घाटी अधिकारियों के 
लिये आर्थिक सहायता की सिफारिश करना है । दस बोर्ड ने अभी तक कच्छ मरुस्थल 
को रोवते का प्रशत्व का है तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान मे पेड लगाय गय 
हैं। १७ राज्यो में ऐसे बोर्ड स्थापित हो चुके हैं । 

१६५१ में खाद्य पदार्यों के नीचे २३६ ४५६ मिलियन एकड भूमियीजों 
१६५७-५८ में बढ़कर २६७ ३७ मिलियन एक्ड हो गई। 

द्वितीय योजना काल के लिये सरकार का यह प्रयत्न है कि वह किसातो को 
सहकारी समितियो के द्वारा ऋण की अधिक्ाधिक सुविधाय प्रदाव करे | सरकार 
क्सिान की फसल एकत्र करन के लिये गोदाम भी वनावगी तथा इनकी रसीद के 
आधार पर क्सिानो को ऋण भी दिया जायगा । इस कार्य के लिय सरकार न दूसरी 
श्ोजना के लिये ७० करोड रुपये रखे हैं । 

अभी हाल ही म सरकार न फ्सलो को उन्नत करने का प्रचार क्या है। 
रबी की फसल के लिय यह प्रचार € राज्यो मे किया गया । इस प्रचार के अन्तर्गत 
सरकार किसानों को समय पर उन्‍नत बीज व खाद देगी, बीज को कौडो से बचाने 
का प्रयन्त करेगी, सिंचाई की सुविधा प्रदात करेगी, उन्‍नतत औजार प्रदान करेगी तथा 
क्रण देगी । इसके अतिरिक्त बहुत सी लाभदायक सूचनायें भी क्सिानों को दो गईं 
नथा सामूहिद इनाम (८णाााणशाओ एए्ट८5$) भी दिय गय । इसके अतिरिक्त 
क्सानों को यह भी दिखाया गया कि उन्नत रीति से खेती करने से किस प्रकार लाभ 
होता है $ 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार खेती की उन्नति के लिये 
हर भ्रकार से प्रयत्नशील है । प्रथम योजना मे खेती को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया या । दूसरी योजना मे यह स्थान उद्योग धन्धों को द्विया गया है परन्तु फिर 
भी कृषि के महत्व को स्वीकार किया गया है । 


अजित 


« भारत से सहकारी आन्दोलन १ १ 


जज लत नससससस नकजफसक्‍कक्‍क चला सीसी 
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प्रश्त ४०-- रेफोसन तथा झुल्म डेलिश सहकारी समितियों की मुख्य बातो के 

भेद स्पष्टदपा बताइये । 

सहकारिता का अर्थ--सहकारिता न पू लौदाद है और ने साम्यवाद, यह इन 

दोनो के बीच एक ऐसा प्रयत्व है जिसमे पू जीवाद के सब दुग्रुण दूर करते हुये समाज- 
बाद के सब गुणो का प्राप्त करन का प्रयत्न किया गया है। सहकारिता आन्दोलन 
विर्धन तथा असहाय व्यक्तिया के लिये होता है । इनमे वे सब बोग जो आराथिक हृष्टि 
मे कमजोर हो अथवा जिनको पू जीपतियो द्वारा लूटे जाने की आदड्डा हो एक साथ 
पल जाते हैं और कुछ घन एकत्र करते हैं। इस घन से तथा सगठन के बल पर प्राप्त 
ऋणष द्वारा वे अपनी आ्िक, नैतिर तथा सामाजिक उलति करते हैं, और इस प्रकार 
अपनी योग्यतानुसार अपना पूर्ण विकास करते हैं । 

सहकारी आन्दोलन का जन्म जर्मती मे रेपीवन तथा शुल्ज डेलिश द्वारा 
हजा । रैफीसन न अपना कार्य ग्रामों तया शुल्न देलिश ने अपना कार्य शहरों मे 
प्रारम्भ क्या । क्योकि ग्राम तथा शहर के सामाजिक सगठत मे अन्तर होता है इस 
कारण एक से नियम दोदो प्रकार के व्यत्वितयों पर लागू नहीं हो सकते । इस कारण 
हम देखते हैं कि दोनों प्रकार वी सहकारी समितियों के सिद्धातों मे बहुत अन्तर है । 

रेफौसन के सिद्धान्त-- 

रैफीसव (२४गीं४७४८॥) पद्धति के मुख्य सिद्धात निम्नलिखित हैं-- 

(१) इस प्रकार वी समिति का कार्यनक्षत्र बहुत छोटा हाना है--एवं याव, 
एक व्यवसाय अथवा एक जाति, जिससे कि सव सदस्य पूण रूप से एक दूसरे से परि- 
चित हो । 

(२) इस प्रकार की समिति मे कोई हिस्से (5865) नहीं होन और यदि 
होने हैं तो बहुत कम जिससे कि लोग लाभाय (0:030थ॥0) के कारण समिति में 
सम्मिलित व हो और इस प्रव्गर निर्धन लोगो का शोषण न हो सके । 

(३) इसके सदस्यों कय दायित्व अपरिमित (एग्रतमा/व्त (७) होता 
है गिससे कि समिति की साथ बट जाए और सदस्य संमिति के वार्थ से अधिक 
दिलचस्पी से भाग लें 


र३ेछ ] भारतीय अर्थशास्त्र 


(9) ये समितियाँ बहुा अपने ही सदस्पो को ऋण देती हैं और वह भी 
उत्पत्ति के कामो के लिये | इन कामो में बीज, हल, बैल आदि आते हैं। 

(५) ये कुछ अधिक समय के लिये ऋण देती हैं ओर अपने सदस्यों 
को किस्तों में ऋण लौटारे की सुविया देती हैं । इसका वारण यह है कि किसान लोग 
फ़्मल वे पश्चात्‌ ही ऋण लौटा सकते हैं । खेती मे कम लाभ होने वो कारण वे सब 
ऋण एक साय नहीं लौटा सवते। इसलिये किस्तो वा होना आवश्यक है । 

(६) इनका एक स्थायो द्रव्य कोष (/१८५८०६९ #0॥0) होता है जिसमे लाभ 
नहीं बाठा जाता । यह इसलिये क्या जाता है जिससे कि सहकारी समितिया 
अधिकाधिक अपने साथनों पर निर्भर रह सर्वे । 

(9७) ये अपने सदस्यों को लाभाझ नहीं देती वरव्‌ अपने लाभ को स्थायी 
कोध से एकच बरती रहती हैं। यह इसलिये क्रिया जाता है जिससे कि घनी लोय 
लाभ के कारण इन समितियों में न उस जाये । 

(८) इनके सय शदस्थ बिना वेतन काम करते है। केबल मवी-कोपाध्यक्ष 
(80०९४४०३ -(४2४५ए३7९) को ही बेंतन मिलता है । 

(&) ये अपने सदस्यों के तैतिक उत्थान भा भी श्रयत्न करती हैं। 

शुहज डेलिश के सिद्धानत---इसवे विपरीत घुल्ज डेलिश सहवारी समितियों 
के सिद्धान्त ये हैं-- 

(१) इसका कायं क्षेत्र विस्तृत होता है क्योकि दस्तकार किसानों पे समान 
परात-पास नहीं रहते। वे फैले रहते हैं । 

(२) शेमर पू जी (8077 (४फ़ाथ) पर अधिक जोर दिया जाता है) 

(३) सदस्यों का दायित्व परिमित होता है वयोकि बे दूर-दूर रहने के कारण 
एक दूसर के विपय मे नही जान सकते । परिमित दायित्व के कारण उनको ऐसी 
परिल्ष्यति मे अधिक हानि हो सकती है ॥ 

(9) थे थोडे समय के लिये ऋण देती हैं क्योंकि दस्तकार लोग थीडे समय 
में अपना सामान बनाकर तथा उस्तकों बेचकर श्पया लौठटा सकते है । 

(५) इनका स्थायी कोप बहुत कम होता है दयोकि ये लाभ को अपने 
सदस्यों को लाभाश्न क॑ रूप में दाट देती हैं । 

(६) पदाधिकारियों को वतन दिया जाता है | 

(७) ये सदस्यों की नैतिक उन्नति को अपेक्षा भौतित्त उल्ति १र अधिक 
जोर देती हैं । 

इस प्रकार हम देखते टैकि दोनों प्रकार की समितियों में बहुत बडा 
अन्तर है । 


भारत मे सहकारी आन्दोलन । रर५ 
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प्रइत्त ४६१--१६०४ से भारतवर्य मे सहकारो आन्दोलन की उन्नति तथा 
कार्य पद्धति सक्षेप मे लिखिये। उस समय से इसको कार्य पद्धति से क्या-वया 
परिवर्तन हुये * 

उत्तर--भारतवष में सहकारी आन्दोलन एक मुख्य सदेश लिये हुये है । यह 
जामीण तथा शहरो समस्याओ वा निदान करने के लिये बहुत उपयुक्त मार्ग है 
जिस देश में लोगो ने उत्तम रीति स इसको अपनाया है वहाँ पर इससे लोगो की 
सभी आधिक समस्‍यायें प्राय सुधर गई है । इसलिय हमारा विश्वात है कि सहे- 
चारिता से ही हमारे दश की आ्िक उनति हो सकती है और किसी दूसरे ढद्भ 
से नही । 

१६०४ का कानुन--इस देझ् मे सहकारी समितियाँ सबसे पहले १६०७ ई० 
के सरकार साख समिति काबूब (0०-0फ४90५४९ ए6एा, $00४068 0) के 
अन्तर्गत चालू हुई । इससे पूब भी मद्रास आदि स्थानों पर निधि आदि खोलबार 
इस बात का प्रथन्न जिया गया था कि लोगो कौ आशिक समस्या सुलझ जाये। पर 
ऐसे प्रयत्न उत्तम रीति से नहीं किये गय थे । इसी कारण हम यह बह सकते है कि 
सहकारिता का प्रारम्भ इस दश मे १६०४ के पश्चात्‌ ही हुआ; इस काहून के 
अनुसार केवल साथ समितिया ही स्थापित हो सकती थी। भारतवष में आमीण 
जनता की अधिकता के कारण ग्रामीण सहकारी समितियों पर अधिक जोर डाला 
गया । समितियों को दा श्रणियों म बाटा भया--ग्राम तथा नगर । जिन समितियों 
में कम से कम हू सदस्य क्सान होते थे वे ग्राम समितियाँ बहलाती थी और शेप 
सब बंगर भमितियाँ । ग्राम समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता 
था और नगर समितियों का उत्तरदायित्व समितियों की इच्छानुस्वार परिमित अथवा 
अपरिमित हो सकता था । सरकार अपनी इच्छानुसार इन समितियों का हिसाब 
अपने अफसरों से निशुल्क जचवा सकती थी तया इसके काय की देखभान के लिये 
इन्सपेजटर नियुक्त कर सकती थी । सरब्पर ने इन समितियों को कर से बरी क्या 
हुआ था तथा उनए कोई रजिस्ट्री वी पीस भी नहीं ली जाती थी । ग्राम समित्तिया 
तो पूणरूप से रेपीसत के िछान्त पर चलवे वाली थी तथ। नगर समितियाँ शुल्ज 
डिश के सिद्धान्त पर 


इस कातूत के पास हा जाने के पश्चात्‌ सहरारी समितियाँ वेग से इस देश 

- में बढ़ने लगी । १९४०६-७ सम इन समितिये की सख्या केवल ६४७३ थी और उनके 

सदस्पी की सख्या १००,८७४ थी तथा उनती कार्यशीय पूजी २३,७१,६८३ रुपये 

थी । १६१९-१२ ई० मे समितियों की सब्या बडकर ८,१७७, सदस्पो की सख्या 
७०३,३१८ दया कार्यशील पू जी ३३५,७५,१६२ स्पये हो गई । 


२३६ , ] # भारतोय अर्थशास्त्र 


१६०४ के कानुन के दोष--परल्तु थोडे ही दिनो पश्चात्‌ इस कानून के कुछ 
दोष हृष्टिगोचर होने लगे । इसका सबसे बडा दोप यह था कि इसके अनुसार ग्राम 
तथा नगर समितियों दा वर्गीकरण किया गया वह दोषपूर्ण तथा असुविधाजनक था । 
दूसरे, इस कादून में साख समितियों के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार की समितियाँ 
बनाने का कोई प्रबन्ध न था । तीसरे, उच्च श्रेणी को समितियाँ बनाने वा भी प्रचन्च 
ने था । चौथे, पजाव तथा मद्रास आदि प्रान्तो मे जहाँ शेयर पू जी का अधिक महत्व 
था अपरिमित उत्तरदायित्व तथा लाभाँश देने के ऊपर रोक लगा देने के कारण बहुत 
ही असुविधा हुई । १६०४ ई० के कानून के इन दोपो को दूर करने के लिये सरकार 
ने १९१२ ई० में एक दूसरा कानून पास किया । 


१६१२ का कानूब-- 

१९१२ ई० में कातून में सैर साख वाली सहकारी समितियों जँसे तय-विक्य 
उत्पादन, बीमा, घर आदि की अनुमति दी गई । दूसरे, सहकारी समितियों को पर जी 
की सहायता देने तथा इसके निरीक्षण आदि के लिय नवीन संधो की व्यवस्था वी गई। 
इनमे (१] सघ (७॥॥0॥5$) जिनके सदस्य प्रारम्भिक समितियाँ थी और जिनका कार्य 
आपसी नियन्त्रण तथा हिसाब जाँचना था | (२) केन्द्रीय बेक, जिनवे सदस्य प्रारम्भिक 
समितियाँ तथा कुछ और व्यक्ति थे । (३) प्रात्तीय बक जिनवे सदस्य कुछ बड़े व्यवित 
थे, सम्मिलित थे । इस कानून में यह अगज्ञा दी गई थी कि मद्रास, पजाव 
प्रान्तो मे जहाँ शेयर पूञ्जी का बहुत महत्व था, अपरिमित दायित्व वाली समितियां 
भी लाभाँश दे सकती थी। सभी समितियों का इस बात वी थाह्षा दी गई कि 
वे अपने लाभ का चौथाई भाग स्थायी द्रव्य कोप (7२८५४४४४० ।070) मे हस्तातरित 
करने के पश्चात्‌ लाभ का १० प्रतिशत दान, विद्या आदि कार्य के लिये व्यय 
वर सकती थी । इस कादून में ग्राम तथा नगर समितियों के बदले परिमित तथा 
अपरिमित दायित्व वाली समितिया वनाई गई । इस कानून के अनुसार इन समितियों 
का दायित्व जिनके सदस्य दूसरी रजिस्टर्ड समितियाँ थी, परिमित्त था तथा जिनका 
उद्देश्य किसानो को ऋण देना था उनका अर्पारिमित था। इनके अतिरिक्‍त और 
जो समितियाँ थी उनका दायित्व उनकी इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार हम देखत 
है कि हमारे देश में परिस्थिति के कारण रेफीसन का सिद्धान्त दृढता के साथ लागू न 
किया जा सका । 

इस कानून के पास हो जाने से इस देश मे सहकारिता के आन्दोलन को 
बहुत प्रोत्साहन मिला । इसके पक््चात समितियों की सस्प्रा उनके सदस्पो की संख्या 
तथा उनकी कार्यशील पूझजी में बहुत वृद्धि हुई । पर यह वृद्धि सब प्रास्तो मे एक 
सी न थी। रैयतवारी प्रान्दो मे जैसे बम्वई, मद्रास जादि मे इस आन्दोलन ने बहुत 
उन्नति की । पर जमीदारी प्रान्तो मे अभी तक यह आन्दोलन बहुत कम लोगो तक 
पहुचा है । 


भारत में सहकारी आन्दोलन [ ररे७ 


भेश्लेगत समिति-- 

१६१७ ई० मे सरकार ने इस आन्दोलन की जाँच करत के लिये मैकलगन 
समिति (४३० ४३०॥ (०फाणा।६०) नियुक्त की । इस समिति ने जाँच के पश्चात्‌ 
यह बताया कि इस आल्दोलन में कई दोष है और उनको दूर करना अत्यावश्यक 

- है । मैबलेगन समिति ने जो दोष बताये वह यह ये--संदस्थो का विरक्षर होना, 
प्रवन्ध करने वालो की स्वार्थपरता, पक्षपात, सरकार का आवश्यकता से अधिक 
हस्तक्षप जिसके कारण सदस्य सहकारी समितियों यो 'सरकारी वेक' समझते है, 
आदि-आदि । 


१६१६ के सुधारो के परचातू--१६९१८ ई० के सुधारों के पश्चात्‌ सहकारिता 
प्रान्वोय सरकारो के आधीन चली यई । इसके परश्नात्‌ प्रान्तीय संरयकारों न आव- 
शयकतानुसार अपन नए कानून पास करके इस आन्दोलन की उन्नति की । वम्बई से 
संबस पहनते इस प्रकार का कासून १६२५ ई० में पास किया गया । यह कानून १६१२ 
ई० के कानून पर आधारित था। वम्घई के पश्चात्‌ मद्रास, बिहार तथा उड़ीसा 
प्रान्तो ने भी अपने-अपने कानून पास किय ! कुछ प्रान्तों न जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश तथा मद्रास ने जाँच समितियाँ (74०४७ (०77777/०४५) नियुक्त की जिससे 
+क वे इस आन्दोलन को प्रगति की जा कर सक । इन समितियों की तथा शाही 
कृषि कमीशन तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय वेक जाँच समिलियों की रिपोट बहुत ही 

४ लाभदायक है । इस वोच में १६१६ मे सन्‍्दी (72८/7०5ञ०॥) जा गई और इसके 
साथ हो साथ भारत के सहकारी आन्दोलन के दुदिन आ गये । इस समय बहुत से 
प्रान्तो नं जाघ समितिया बैठाई और उनके वह अनुसार सहकारी आन्दोलन का 
पुर्नानर्माण किया भया । इसके पश्चाद्‌ समितियों की सख्या बढाने की ओर थध्यास 
न देकर उनको सुधारने की ओर ध्यान दिया गया । इस काल में आन्दोलन पर 
सरकारी हस्‍्तक्षप और अधिक वढ गया | इस बीच मे रिजव॑ बेक की स्थापना हुई 
जिसके कारण इसे आन्दोलन को बहुत ही लाभ पहुँचा । इस बेक का कृषि साख 
विभाग (60ण/ए४ (7९४६ 0०9०४0॥८॥।) कृषि साख वी समस्याओं का 
अध्ययन करता है और जिन लागो को साख अथवा सहकारिता में छचि होती है 
इनको इस विभाग की बहुत सी उपयोगी सूचनाय मिल सकती है । यह विभाग समय 
समय पर अपनी रिपोट छापता रहता है जिसम सहकारी आन्दोलन वी उन्नति का 
पूर्ण विवरण होता है । 

द्वितीय भहायुद्ध--द्वितीय महायुद्ध म सभी वस्तुओ के मूल्य बहुत बढ गये । 
इस कारण सहकारी समितियों के सदस्थो की आिक रियति बहुत कुछ सुधर गई ! 

/ इसके फलस्वरूप समितियों का जा ऋण उनक सदस्यों पर था वह बहुत कुछ अशों 
मे छुका दिया गया और इन समितियों की स्थिति भी बहुत कुछ सुधर गई। 
महायुद्ध मे मध्यजनो (4656 खाला) से अपने आपको बचाने के लिये बहुत स॑ 
उप्भोवताओ ने उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापन" को । इसके अतिरिवत 
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और प्रकार की गैर साख समितियाँ भी स्थापित हुई । इसके फलस्वरूप बहुत से 
लोगो तक यह आन्दोलन पहुच गया । युद्ध से पहले हर ७-४५ गाव के पीछे एक 
समिति थी । पर १६४५-४६ ई० में हर ३ र गावो के पीछे एक समिति हो गई । 
युद्ध से पूर्व कंबल ६ २ भ्रतिशत लोग इस आन्दोलन से लाभ उठाते थे पर १९४४५- 
७६ ई० मे १० ६ प्रतिशत लोग्र लाभ उठाते थे। सब्‌ १६७६ मे सहकारी योजना 
समित्ति (ए०-०फशथ्या५४ 7]शाग्राड्ट ८०णा0९७०) ने कुछ सुझाव पेश क्यि जिनके 
अनुसार प्रतिवर्ष लगभग २१६०० सहकारी समितियों की वृद्धि होगी। इस समिति 
ने यह भी सुझाव दिया कि ये समितिया बहु-उह्दं श्य होवी चाहियें तथा ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये जिससे कि अगले १० वर्य से ५० श्रतिश्चत गाव तथा ३० प्रतिशत 
ग्रामीण जनता इस आन्दोतन से लाभ उठाने लगे । १६५१ ई० में रिजवं बेक ने 
एक समिति नियुक्त को जिसन ग्रामीण जय व्यवस्था को जाँच करके १६९५० ई० में 
अपनी रिपोर्ट दी । इसने सहकारी आन्दोलन के ढाचे तथा उसकी कार्य-पद्धति पर 
प्रभाव डालने बाले बहुत से सुझाव दिय ह। इसने सबसे पहले बताया कि देश में 
राज्य के सहयोग से सहकारी आदोलन चलना चाहिये । द्वितीय योजना में इस प्रकार 
के सहकारी सहयोग को स्वीकार क्या गया है । 
आन्दोलन के कार्य करने के ठग मे समय-समय पर हुये परिवर्तत-- 

सहकारी समितियाँ इस देदा मे १९०७ से चालू की गई । १६०४ के अधि- 
नियम क अनुसार कंवल साख समितियाँ ही स्थापित वी जा सकती, थी ॥ समितियों 
को नगर तथा ग्राम समितियों मे वाँठा गया था | ग्राम समितिया रेफीसन के सिडात 
पर तथा नगर समितिया शुल्ज डेलिश क सिद्धात पर स्थापित की गई थी । समि- 
तियाँ केबल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित की जा सकती थी । १९१२ के 
अधिनियम के अनुसार समितियों का भेद ग्राम तथा नगर न होकर॒परिमिन दायित्व 
बाली सथा अपरिमित दायित्व बाली समितियाँ हो गया । इसके अतिरिक्त राहुकारी 
समितियाँ किसी भी कार्य क लिये स्थापित की जा राकती हैं। यही नही प्रारम्भिक 
सहकारी समितियों के अतिरिक्त उच्च स्तर की समितिया भी अब स्थापित की जा 
सकती हैं। इस प्रकार रामितियो का कार्य चलता रहा। परन्तु कार्य कश्ते-करते 
समय-समय पर रामितियों के कार्य करने के ढद् भे कुछ दोष दिखाई पडे जिनके 
कारण इनके कार्य करने के ठज्ञ भे बहुत से परिवतंन हो गये है । उदाहरण के लिये 
जहाँ पहले इृषि समितिया केबल राख देने के लिये चालू की जा सकती थी वहाँ अब 
वे किसी भी कृषि समस्या को सुलझाने के लिये स्थापित की जा सकती हैं ॥ यद्यपि 
आज भी साख समितियों वी सख्या इस देश मे कुल की लगभग ७० श्रतिशत है तो 
भी हम कह सकते है कि इस देझ मे गैर-साख समितियों की सख्या निरन्तर बढती 
जा रही है। इसके अतिरिवत जहाँ पहले एक उद्देश्य समिति ही स्थापित की जा 
सकती थी बहा अब इस बात को विचारा जा रहा है कि सहकारी समित्ति को ग्राम 
के लोगो के सब कार्यों का केन्द्र बवाया जावे । दूसरे शब्दों मे सहकारी समितिया 
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बहु-उद्देश्य होनी चाहिये । यद्धप्ति अभी तक्॒ बहु-उड्द श्य समितिया भी केवल एक-दो 
कार्य ही करती हैं दो भी ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि समितियों के बाय का 
क्षेत्र बढाया जाये । ऐसी समितियों की सख्या भव बढती जा रही है । इसके अति- 
रिक्त पहले साख समितियों के सदस्यों का दाधित्व अपरिम्ति होता था बहा जब 
परिमित दायित्व वाली समितिया बढती जा रही हैं! १६५५-५६ मे कृपि साख 
समितियों में से ७९ 9 प्रतिशत समितियों के सदस्यो का दायित्व परिमित था। इसके 
अतिरिक्‍तत जहाँ हृषि, साख समितियों का काय-क्षेत्र केबल एक गाव होता था वहा 
अब ३-५ मील के क्षेत्र के बहुत से गाव मिलकर समितिया बनाते है । द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना मे जो नई समितियां बनाई जा रही है उनका कार्ये-क्षेत्र अब कई 
गोल होता है । थी दालिय ने अपनी हाल की रिपोर्ट मे बताया है कि उत्तर प्रदश में 
एक समिति का क्षेत्र ३ मील से दसे ३० गव है, तथा राजस्थान मे ५ मील है। 
इसके अतिरिक्त अब समितियों का प्रवन्ध करने वाले अवृेतरनिक न होकर बेतन लेन 
वाले होते जा रहे हैं । 

श्री डालिय ने अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि ह्वितीय पचवर्षीय योजना मे 
किस प्रकार रेपीसन के सिद्धात्तो को छोड दिया गया है। जपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ८ 
पर उन्होंने कहा है, “इस प्रस्ताव के कारण मौलिक परिवतन हो गये है--अपरिमित 
दायित्व वाली समितियों के स्कान पर परिमित दाजित्व वाजी समितिया, अवै्र्तिक 

- अवन्ध के स्थान पर ग्रुद्यत बैतमिक प्रवन्ध, काय क्षेत्र की हप्ठि से एक गाव के 

स्थान पर बहुत से ग्रावों का समूह और अन्त म, परन्तु कली प्रकार भी सबसे कम 
नही, सरकार का समिति भे एक हिस्सेदार के रूप म भाग लेना, वास्तव मे रेजीसन 
सिद्धन्त जिसके ऊपर कि भारत मे कृषि सहक्तारो साख समित्तिया बनाई गई है 
उसको पृर्णेस्प से छोड दिया गया है ।"' 

0 42. 9650७6९ (६ हाएलतार एी पीढ ९० 09शथ्ाए ग्र0ए६- 
गाशा ।0 वाता& 

प्रदव ४२--भारतवर्धे मरे सहकारो आज्दोलन की रूप रेछा लिखिये। 

उत्तर--भारत म॑ सहकारी आन्दोलन की रूप रेखा निम्वलिशित है-- 

सहकारी समितिया 


हद पक दिनकर 
प्रारम्भिक समिति माध्यमिक समिति 


मा । | | | ॥ 


साख समिति ग्रेर साख सम्रिति बूनियव ॥ _ राज्य बेक 
| ] केन्द्रीय बेक्ष 
| 


९३५.) | ] 
कृषि. गैरइूपि कृषि गे कृषि 
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कृषि सहकारों साख समितियाँ (#87०एॉफान (९० ०कृशशाएल (एव 
$0००१०५) --इन समितियों को कोई भी दस व्यक्ति मिचकर बना सकते है । इस 
ज्यवितियों को रासिति के रजिस्ट्रार के यहा तामजद कराना पडता है। इसका कय 
क्षेत्र एक गाँव होता है । इनके रादस्यो का दायित्व वहुधा अपरिमित होता है । परन्तु 
अब अच्छे लोगो वो समित्ति मे लाय वे ये कही कहे दायित्य परिमित भी है और 
अब इस प्रकार के दायित्व वाली समितियों की सख्या बढती जा रही है। १४३४६ 
ई० में अपरिभित दायित्व थाली समितियों की सस्या केवल ८ प्रतिशन थी। परन्तु 
१६५४-५६ ई० म यह वढकर ७१ ४ प्रतिशत हो गई | इनका प्रवन्ध भी निशुल्क 
होता है । केवल मन्‍्त्री कोयाध्यक्ष को ही वेतत मिलता हैं। परन्तु मद्रास सहकारी 
समिति ने १७४० म यह सुयाव दिया कि जहा तक हो प्रवन्धकरतताओं को शुल्व 
देना चाहिय जिससे कि वे अपना पूरा समय लगाकर समिति के उत्थान के लिय 
प्रयत्व कर सक । इन समितियों वी कायशील पू जी [५५००).॥॥४ (७.॥2) सदस्यों 
के प्रवेश शुल्क, उतक' डिपाजिंट शेयर पू जी, समिति के लाभ, दूसरी समितियों क॑ 
डिपोजिटस तथा ऋण, सरकार अथवा केन्द्रीय अयवा राज्य सरकारी बैंकों के लिये 
हुये ऋण आदि से एकत्र होती है । इसम ऋण की मात्रा बहुत अधिक होनी है। 
३० घून १६५८ तक ११ बड़े उड़े राज्यों में वार्याशील पू जी का केवल ६ प्रविद्यत 
से भी कम डिपोजिंट था इसका अभिष्राय यह हुआ कि थे समितिया लोगो मे किफा 
यत की आदत नही डलवा री हैं। सहकारी आन्दातन पर दीष्गयई १६४५-५६ वी 
रिजव बेव की रिपोट म कहा गया है कि समितियों को इस ओर ध्यान देना 
चाहिये । य समितियाँ बहुघा उत्पादन कार्थों के विय ऋण देती हैं परन्तु कभी-कभी 
यह गैर उत्पादक कार्यों तथा पुराने ऋण को' चुकान के लिय भी ऋण देती है। 
य समितियां अपने सदस्यी की सत्यता पर ही ऋण दे देती हैं | परन्तु अब य उनसे 
क्रुछ धरोहर (86०७१) भी लेती है जिससे की समिति की आशथिक स्थिति खराब 
न हो पाय । ये अपने लाभ को अपन सदस्यों मे नही बाठती वरन्‌ उनको एक स्थायी 
कोप म एकत्र करती रहती हैं। परन्तु १९१२ ई० के कानून के पास होने के बाद ये 
लाभ का कुछ भाग दान तथा विद्या क लिय भी खच कर सकती हैं। १६५६-५७ 
में इस प्रचार की समितियों वी संख्या १६१ ५१० थी। उनकी सदस्यता 
€१, ६,६४६ तथा उनकी कायमील प्‌ जी €८ ३० करोड थी । १६५६-५७ में इन 
समितियो ने -७ ३३ करोड के ऋण दिये | इस वष के अन्त म॑ इने समितियों की 
लेनदारी ७६ ८२ करांड रुपय थी । इस लनदारी म से १६ ८२ करोड रुपय अर्थात्‌ 
२०९ की लनदारी रुपया चुकाने के समय को प्रार कर चुकी थी। अपनी कार्यशील 
पू जी के लिये य केन्द्रीय वित्तीय सस्थाओ पर निभर रहतो ह । 


इन रामितियों की ब्याज की दर बहुत ऊची होती है । वहुठ से राज्यो में 
यह दर ६४३ प्रतिशत थी तथा मनीपुर राज्य म तो यह २१ प्रतिशत थी। परन्तु 
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उन राज्यो में जहा सहकारी आदोबन की बहुत्त उन्नति हुई है ब्याज की दर 
४ और १२ प्रतिद्यत के बीच मे थी । 

रिजव बेक की १९५६-५७ की सहकारी अन्दोलनों की रिपोर्ट से पता 
चनता है कि इन समितियों की स्थिति कुछ अच्छी नही है | रिपोट मे कहा गया है 
कि इन समित्तियो की सदस्यत्ता का औसत ५६ था। एक समिति छो औसत हित्सा 
पूंजी केवल १२२८ रु० थी । प्रत्ति सदस्य पूजी का औसत केवल २२ रुण था। 
प्रत्येक सदस्य के पीछ डिपोजिट का औसत केवल € रु० था ) समित्तियो वी कायशील 
यू जी का औसत केवल ६०८६ रु० शा। तथा समितियों ते प्रति सदस्य केवल 
६७ ₹० का ऋण दिया | इन आकडो से पता चलता है कि न तो ये समितियाँ 
संदस्यथा मे किफायत करने की आदत ही डाल रहो हैँ और न उनकी ऋण सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को हो पूरी कर रही हैं। श्री डालिग ने अपनी रिपोट मे बताया है 
कि १६५५-५६ मे बिहार मश्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पश्चिमी बंगाल 
राज्यो में केवल ८ प्रतिशत समितिर अ 'ब थणी की थी । 

कृषि सहकारो गर साव समितियाँ (52800ए/७ा७] (20 0फुद्मक्षाए० गरणा- 
९८0६ 800९९$) --इस प्रकार की समितियों की आवश्यकता इस देश में बहुत 
अधिक है परन्तु अभी तक उनकी झन्नति बहुत कम हुई है। १६५६-५७ में इस 
प्रदर की समितिया साख समितियों कौ केवल २१६०५ के लगभग ही थों ॥ इनके 
सदस्थो की सख्या २७ ५७,६९१ थी तथा इनकी कायश्चील पूजी २८७१ करोड 
थी। इस प्रकार की समितिया खेती के औजार खरीदने तथा बीज खरीदने के लिये 
बनाई गई हैं। कहीं-कही बिक्री समितियाँ भी बनाई गई है | कही-कहीं वैलो त्थ 
खेती के वीम्रे के लिय सहकारी बीमा समितियाँ भी खोली गई हैं। पंजाब में पशु 
पालने के लिय समितियाँ खुली हुई हैं। मद्रास तथा बयाल मे सिंचाई समतिया है) 
पजाव तथा बम्बई में सहकारी चकवन्‍्दी समित्तियाँ पाई जाती हैं ! अच्छी [खेती को 
प्रोत्याहन दने के लिये दस्वई, मद्रास तथा पजाब भ कुछ समितियां हैं । 

इस प्रकार की समितियों की क्षाज दश के लिय बहुत आवश्यकता है। इनके 
उन्नत हुए बिना हम क्सिन की आर्थिक उन्नति की कभी मी आशा नही कर सकते 
जह। कही इस प्रकार की रूमितियाँ बनाई गई है वहाँ पर किसानो को बहुत साभ 
हुआ है । इसी कारण हम आशा करते है कि भविष्य मे इस प्रकार की समितिया 
जहत कज जप पुटक्नते बाली, / 

गेर कृषि सहकारिता [)रणा सैडा0ए/ण) 0०७ कुछशए०॥)-- 
साख समि्तियाँ (८४00८ $00०४०5)--इस प्रकर की समितिया भी दश 
” के लिय बहुत उपयोगी है ! मैकलेयन समिति के मतानुसार वतमान युग मे जबकि 

चस्तुओ के भाव बढ़ रहे हो, मछानो की समस्या सामने हो, मजदूरी न दी जा रही 
हो, शिक्षा के प्रसार के कारण लोगो का जीवन-स्तर बढ रहा हो, इस प्रकार की 
समितियों की आवश्यकता है | दूसरे, खदी के लिये घद की जावश्यकता वर्ष के कुछ 


२२ है भारतीय अर्थशास्त्र 


ही महीनो मे रहती है ) शेष महीनो मे केन्द्रीय तया प्रान्तीय वेकी का रुपया वेकार 
पड रहता है | इस रुपये को उपभोग मे लाने के लिये भी इस प्रकार वी समितियों 
की देश में आवश्यकता है। आज हमारे देश मे इस प्रवार की समितियों की सब्या 
बराबर वढती णा रही है । ये समितियाँ शुल्ज डेलिस के सिद्धान्त पर आधारित हैं। 
१&६५६-५७ में इन समितियों तथा उनके सदस्यो की सख्या निम्न थी । 





समिति का प्रकार सख्या सदस्यता 
क्रय विक़य २७६७ [(परिमितत दायित्व) 

३४६ (अपरिमित दायित्व) ) 500 
उत्पादन तथा विक्रय £9३१ (परिमित दायित्व) ७,५१३ २६ 
(भ) विक्रय 8५८७ ( ह ) ६ 
(व) अन्य ६७४ (अपरिमित दायित्व) | 32022 
उत्पादन ६८६५ (परिमित दायित्व) 

११२२ (अपरिमित दायित्व) ) १६छ२०३२ 
जे 

सामाजिक कार्य ५२७३ (परिमित दायित्व) १,६८,७४६ 
गृह ५४७० ( » )) १७०४५ 


योजना आयोग छि०हाब्रशापा& ९५४।७७॥०४ ०78375870॥ ने हाल ही मे 
इस बात की ध्षिफारिश की है कि ग्राम समितियो को कुछ सहायता इस कारण की 
जानी चाहिये । जिससे कि वे किसानो को अपना माल इस रामितियों को दे सके। 
यह एक महत्व पूर्ण सिफारिश है क्योकि आजकल किसानो को अपनी फसल के कुल 
मूल्य का केवल ६० प्रतिशत ही मिलता है तथा इस पर भी उसको ब्याज देना पडता 
है। यह भी कहा गया है कि जैसे ही किसान अपनी फसल समिति को सौपे तो उसको 
तुरन्त ही उसकी फसल के मूल्य का जितना भी अधिक अनुपात दिया सके बह देना 
चाहिये । 

विभिन्‍न प्रदेशों मे विभिन्‍न प्रकार की गैर कृषि साख समितियाँ पाई जाती 
हैं। जैसे बम्बई तथा मद्रास से पीपिल्स बेक हैं। ये वेक इटली के लूजेटी बेको के 
समान हैं। ये मध्य वर्ग के लोगो को आवश्यक्रता पडने पर धन की सहायता देते 
हैं। मद्रास, बम्बई तथा पजाब मे मध्य वर्ग के लोगो मे किफायत की आदत डालने 
के लिये मितव्ययिता समित्तिया पाई जाती हैं| बम्वई, मद्रास तथा बद्धाब में जीवन- 
बीमा समितिया पाई जाती हैं । दस्तकारो, जैसे जुलाहो, मोचियो, लुहारो, बढइयो, 
आदि को ऋण देने के लिये भी प्राय- सभी जगह समितियाँ बनी हुई हैं ॥ इन स्मि- 
तिथो द्वारा देश में कुटीर तथा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो का बहुत श्यार हो सकता है 


भ 


भारत में सहकारो आन्दोलन [ रहे 


इस कारण ग्रह जावश्यक है कि इनकी सख्या वढाई जाय । बहुत से मिल क्षेत्रों मे 
भजदूरो ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये भी सहकारी सपम्तितिया बनाई 
है। कही-कही अछूत लोगो ने भी सहकारी समितियाँ बनाई हैं किन्तु अर्थाभाव के 
करण ये सम्रितियाँ अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी | 

३० जून १६५७ ई० को इनकी सख्या १०१५० तथा इनके सदस्यो की सख्या 
३२,श८७२७ थी । इनका हिस्सा पू जी उस समय २० ० करोड रुपय्रे थी तथा 
इनके डिपोजिट ६७ ५६ करोड़ रुपय थे जो कि कुल कार्यशील पू जी के ६४ ३१ प्रति- 
शत ये । इससे पता चलता है कि इन समितियों में लोग कृषि समितियों की अपेक्षा 
अधिक घवय जगा करते है । १९५६-५७ ई० में इन समितियों ने ८२ ०७ करोड़ रे० 
उधार दिये । ३० जून १९५७ ई० को इसमे से ७७ €६€ करोड़ पाना शेष था। इस 
धन मे से ६ १४ करोड चुकाने की तिथि को पार वर चुका था । इन समितियों ने 
कुछ वित्री का काय भी किया । १६५६-५७ से इन्होंने ३५६ करोड का माल पाप्त 
किया तथा ३ ५६ करोड का भाल बेचा । 

गैर साख समितियाँ (२०४-०४४०॥ 50०९४९५)---हमारे देश मे आज केवल 
कृषि समितियों अथवा गैर कृषि साख समित्तियो की ही आवश्यकता नहीं है बरन्‌ 
पौर भी बहुत प्रकार की समितियों की आवश्यकता है । देश के बहु-सब्यक लोग 
आज घनी तथा मध्यजनों (१/॥00॥6 770) द्वारा बूठे तथा सताये जाते हैं। इस 
लोगो की सहायता यदि हो सकतो है तो सहकारो समितियों द्वारा हो सकती है। 
गैर साख गैर कृषि समितियाँ बहुत प्रकार वी हो सकती है। जेये दस्तकार लोगो ने 
कच्चा माल खरीदने तथा पकक्रा माल बेचने के लिये अपनी समित्ियाँ वा रबी 
है | कही उपभोवत्रा समितियों पाई जाती है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व उपभोक्ता 
समितियाँ बहुत कम राख्या में थी ! परन्तु गहाशुद्ध मे चोर बाजारों करने बाली से 








समिति का प्रकार सब्या सदस्यना 

क्रय विक्रय ५७७५ (जे) ११,१०६६० 
१ (ब) 

उत्पादन तथा विक्रय १२,१६६ (अ) १२,४१,€२२ 
१८४ (4) 

उत्पादन ४४०६ (भ) 8,४४,२२२ 
इंच (व) 

सामाजिक वार्ये २,१६६ (भ) | १,५२,२९२७ 
३रर (व) 

गह ३०७६ (अ) २,०६,६२२ 
२ (व) 

बीमा ६ (अ) ७८६७ 








(अ) परिमित दायित्व वाली (ब) अपरिमित दायित्व वाली 


२४४० १ भारतीय अर्य॑ज्ञास्त्र 


अपने आपको बचाने के लिये उपभोक्ताओं ने वहुत से स्थानों पर इस प्रकार को 
समितियाँ बनाई हैं। १६३८-३६ तथा १४७५-४६ के वीच उपभोक्ता समितिया 
की सख्या कासाम मे १३ से बढकर १०१३, वम्वई में २५ से ६१२, मद्रास मे १ से 
१७४० तथा उडीसा में £ से ३७१ हो गई । उत्तर प्रदेश मे भी इन समितियों की 
सख्या बहुत तेजी से बढ़ी । बहुत से स्थानों में गृह समित्तियाँ (ल्पश्मा 5020) 
भी बनाई गई हैं। ये समितियां वम्बई, मेंसूर तथा मद्रास में पाई जाती हैं । दूसरे 
स्थानों पर भी यह समितियाँ वटती जा रही हैं। इन समितियों से उन लोगो को 
बहुत लाभ हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं पर उनके पास ऐसा बरने के लिये 
पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है । इसी प्रकार और वहुत सी घमस्याओं का निदान 
करने के लिये सहकारी समितिया वनाई जा सकती हैं। 


केन्द्रीय समितिया (एल्माएथ 50८०४९४) 

केन्द्रीय समितियाँ तीन प्रकार को होती हैं--यूनियन, केन्द्रीय वेकः तथा राज्य 
बेक । भूनियनों की सदस्यता केवल प्रारम्भिक समितियों के लिय खुली है । किम्तु 
४0/%3% तथा राज्य बेको के सदस्य प्रारम्भिक समितियाँ तथा कुछ और व्यक्ति 

। 

गूनियल--ये तीन प्रकार कौ होती हैं--(१) जिम्मेदारी लेने वाली 
(00क७76८॥8) जैसे वम्बई म, (२) देख-भाल करने वाली ($एफ्थशञ्यह) 
जैसे मद्रास तथा वम्वई मे, (३) वेक्गि, जैसे पजाव में । 

श्रूनियन पाच या पाच से अधिक समितियो का एक सघ होता है जो पाच से 
आए मौल के क्षेत्रफल से वाम करता है। इसका प्रवन्ध सदस्य समितियों के प्रति- 
निधियों की एक समिति द्वारा होता है । यूनियन प्रारम्भिक सदस्यो तथा केद्धीय बेको 
के बीच एक श्र.खला का कार्य करती है । १€५५-५६ मे भारत में देखभाल वरने 
वाली ५८२ यूनियन थी जिनके ३९२५४ सदस्य थे । 

केद्वीय बेक ((ध्माएआ पग)--हमारे देश मे केन्द्रीय बवेकों की बहुत 
आवश्यकता है क्योकि प्रारम्भिक समितियां इतना घन एकत्र नहीं कर सकती 
जितना कि उनको चाहिये | इस कारण उनको अपना काम चलाने के लिये ऋण 
लेने की आवश्यकता पढती है इन समितियों को व्यापारिक बेक ऋण नहीं देते 
इसी कारण इन समितियों को ऋण देने के लिये विज्येष प्रकार के सहकारी बकों 
की आवश्यकता है जो कि रुपया एकत्र करके समितियो को ऋण के रूप मे दे सके | 
4९०४ ई० के सहकारी साख समित्ति ऐक्ड मे इस प्रकारः के बे क बनाने के लिये 
कोई प्रवन्ध नहीं क्या गया था । परन्तु शीक्ष ही सरकार को यह अनुभव हुआ कि 
सहकारी केन्द्रीय बेकों का स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण 
१६७१२ ई० के एक्ट में इन वेकों को स्थापित करने का जायोजन किया गया । 

केद्रीय बैंक का मुख्य कार्य प्रारस्मिक रुूमितियो को ऋतष्प देना है। यह्‌ 
ऋण यथा तो ये बैक सीषे समितियों को दे देते हैं या जहाँ कही जिम्मेदारी लेने 
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वाली यूतियन हैं उनके द्वारा देते है । कही-कही ये वेक समितियों को देख-भाल का 
कार्य भी करते हैं । यह कार्य बहुधा उसी अवस्था मे किया जाता है जबकि ये बेक 
किसी प्रारश्मिक सप्तिति के हिस्सेदार हो। से बेक बहुधा एक जिले या एक बडे 
ताल्छुके में कार्य करते हैं 

केन्द्रीय बैक तीन प्रकार के होते हैं-- पु जी चाले, मिश्रित तथा शुद्ध । पूजी 
वाले बेक मे केवल व्यवित ही होते हैं। मिश्चित मे व्यक्ति तया समितियाँ और शुद्ध 
मे केवल समितियाँ ही होतो हैं । भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति मे मरिश्चित बैक ही 
सबसे उपयुक्त हैं क्योकि इस प्रकार के बेक मध्यम श्रेणी के लोगो का छन एक 
कर सकते हैं और इन लोगों के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं और अवसर आने पर 
ये अपने आप को शुद्ध बेको में बदल सकते हैं । 

केन्द्रीय बेक बहुत से वह कार्य भी करते हैं जो व्यापारिक बैक करने हैं, जैसे 
बम्बई तथा मद्रास मे ये बेक लोगो का रपया जमा के रूप में रखते हैं, उनके बिलो, 
चेंको तथा हुण्डियो का रप्रया एकत्र करते हैं, डफट ता हुन्डियाँ जारी करते हैं 
मूल्यवान वस्तु को सुरक्षा के लिये रखते हैं, लोगो को धरोहर के बदले ऋण देते हैं, 
आंदि-आदि । 

१५४०-४१ मे ब्रिटिश भारत में ६०१ बेक तथा वेकिय गुनियन थी । उनके 
सदस्य ७६८३४ व्यक्ति थे तथा १२१,२६२ समितियां थी | उनकी कार्यशील पू जी 
३६७ करोड (& प्रतिशत), स्थायी क्ोप ७३७ करोड (१७ प्रतिशत), व्यक्तियों 
तथा समितियों गाय जमा किया हुआ घन १७ ६२ करोड (६० प्रतिश्नत), प्रान्तीय 
बेको से लिया हुआ ऋण 9 ५० करोड़ (१४ प्रतिशत) और सरकार से लिया हुआ 
ऋण श५३८ करोड़ (२ प्रतिशव) था। इस प्रकार उनकी कार्यशील यू जौ मे ७६ 
प्रतिशत ऋण था । इस ऋण में से ४७ करोड तो व्यक्तियों पर तथा १५ ३१६ 
करोड समितियों पर था। दूसरे शब्दो मे, सँन्ट्रल वेको द्वारा लिए हुए ऋण का ८५ 
प्रतिशत उन्होंने ऋण के रूप मे व्यक्तियों तथा समितियों को दिया हुआ था। इस 
दिये हुये ऋण का वहुत सा धन तो मर छुका था और बहुत से का बहुत दिनों से 
भुगतान नहीं हुआ था । इसी कारण इन वेको की दशा बहुत खराब थी। ग्रत वर्षों 
ओ छिसानो की स्थिति सुधर जाने के कारण इन बेको की स्थिति सुधर गई है। 
इन बेको में डिप्रेजिट तथा कार्यशील पू जी की भी वृद्धि हुई है। १६५४-५४ मे 
इनकी सख्या ४५५, कार्यश्ञील पू जी ७३ ६६ करोड तथा दिये गये ऋण (६८१७ 
करोड़ रपये थे । इनके सदस्यों की सख्या २७२ लाख थी तया इनका द्रब्य कोष 
६१४ करोड़ रुपये था परन्तु १६१५-५६ में इनकी सब्या घटफर ४७८ रह गई। 
संख्या से कमी का कारण यह था कि कुछ राज्यो मे कमजोर बेको को दूसरों से 
मिला दिया था। परन्तु ऐसा करने से न तो सदस्यो की सख्या में कमी हुई, न कार्य- 
शील पू जी मे और न दिये गये ऋण मे। १६५४-५६ मे इनकी सदस्यता 
२,९९५५५ थी जिनमे १४४००६ ब्यक्षित तथा 4५५५७६ रामितियाँ थी । इनकी 
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कामशील पूजी &२६७ करोड झ० थी जिसमे से १५१५ करोड वर्थाव्‌ १६४ 
प्रतिशत अपना घन, १५७१ करोड रु० अर्थात्‌ ६०१ प्रतिशत डिपोजिंड था। 
इन्होने ७& ८३ करोड के ऋ्रण दिये जिनमे से ७७ ७० करोड समितियों तथा बैको 
को तथा £ ७७ करोड २० व्यक्तियों को दिये । १९४६-५७ मे इनकी संख्या और 
भी घट गई। अब इन बैंकों को सख्या केवल 9५१ हो गई तथा उनके सदस्यों की 
सेंस्या ३,१ ०,५५५ हो गईं | इतकी कार्य शील पू जी वढकर ११० २६ करोड रु० हो 
गई। रस दर्ष में इन्होने १०० ८० करोड रु० के ऋण दिये । इनमे से जूत १६५७ 
ई० के अन्त तक व्यक्तियों को ३ ८६ करोड रु० देने थे तथा बेकी और समितियों 
को ६७८ ०४ करोड ० । ऋण चुकाने की अवधि तो पार हो गये ऋणो का प्रतिशत 
व्यक्तियों के लिये २१ ३ तथा बेको तथा समितियों के लिये १२५ था ) इन बेकी ने 
१६५६-५७ के अन्त मे २€ ०५ करोड रुपये सरकारी तथा दूसरी घरोहर में लगा 
रखे थे । 

केन्द्रीय वेक तु केवल साख वाले ही होते हैं वरन्‌ गैर साख वाले भी होते थे ) 
उनकी सख्या तथा सदस्यता नीचे दी सई है । 


केन्द्रीय ग्‌र-साख समितिया 


मितियों के | सदस्यता 
समितियों के प्रकार | सख्या __मिवियोकेमलार | सत्य । व्यक्त [ रपितिय न्न् के पर उपितियाँ 7 
बित्री यूनियन तथा सस्थत्ये २३३६ १६६,६६,६७२ ग्रे 
थोकस्टोर तथा पूर्ति यूनियन १६६ रद,१८३ | १५,५१२ 
ओद्योगिक यूनियन कर ११,७७५ ४६५७ 
गृह समितियाँ रे 5 १४० 
दुग्ध यूनियन श्र ७२० पृशेश्थ 
अन्य श्र्र ३१६८६ २७३ 











केन्द्रीय वेको ने कुछ गैरस रकारी साख सम्बन्धी काय, जैसे अधिक अन्न 
उपजाओ आउल्दोलन को सहायता, उपभोक्‍वाओ के लिये उचित मूल्य पर आवश्यक 
बस्तुओ का प्रबन्ध आदि क़िया है। परन्तु सभी स्थानों पर इनकौ प्रगति समान रूप 
से नही हुई है । मद्रास, बम्बई तथा पजाव आदि में इस बेको ने खूब प्रगति की है । 
छरसु इज्लाक पे अछोति कोई ,हिक्लेएत आष्मति तहीं की जोर ,जिहार ह जो हतकी ्करिक्ति 
अहुत शोचनीय है । 

राज्य सहकारी बेक (50386 ०० ०ए9थध:4५प८ छ0॥॥5)--राज्य सहकारी बेक 
भारतीय सहकारी आन्दोलन का एक प्रमुख जड्भ है) मैक्लेगन समिति ने उनकी 
स्थापना पर बहुत जोर दिया था और तव से प्राय सभी राज्यो मे ये बेक स्थापित 
हो छुके हैं । ये बेक केन्द्रीय देवो तथा बही कही समितियो को भी ऋण देते हैं। 
यदि ये बैक स्थापित न होते तो केन्द्रीय बेबी को कठिनाई का सामना करता 


शष ] भारतोय अर्थशास्त्र 


पडता क्‍योंकि व्यापारिक वेक उतको ऋण देना नही चाहते । परन्तु व्यापारिक बेक 
राज्य सहकारी बेको को बिना किसी हिचक के ऋण दे देते हैं। इस प्रकार ये 
वें क' भारतीय मुद्रा वाजार तथा सहकारी समितियों के बीच में सम्बन्ध स्थापित 
करते है। आवश्यकता पडने पर ये बैक रिजर्व बेक के कृषि साख विभाग से भी 
ऋण ले सकते हैं। इन बंको के सदस्य या तो केन्द्रीय बेक होते है. या व्यक्ति होते 
हैं। १६४०-४१ में इन वेको की सख्या 5 यो उनके सदस्य ४७५३७ व्यवित थे। 
तथा १८,८३८ समितियां थी, उनकी कार्यशील पूजी १३ ७६ करोड थी। 
परन्तु १९५६-५७ मे इनको सख्या २३ थी। इनके सदस्य रे३४७४० पे 
तथा उन्होंने १२३७१ करोड रपये का ऋण दिया था। उस वर्ष उनकी 
कार्यश्ील पू जी ७६५७ करोड रुपये थी । इनमे केवल ८७६ करोड अपना 
घन था तथा डिपोजिट ३८ रे वरोड रुपय थे । 
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प्रदन २३--उत्तर प्रदेश मे पिछने कुछ वर्षों में प्रामोण साख सहुकारिता को 
पुन- संगठित करने के लिपे कया किया गया है ? 

१€०६ ई० तक उत्तर प्रदेश मे सहकारी आन्दोलन केवल साख आन्दोलन 
था । परन्तु १६४७ ई० से इसमे हर प्रकार से उन्‍्वति करने कौ बात सोची गयी ॥ 
इसके एलस्वरूप यह प्रयत्त क्या गया वि सहकारी आन्दोलन को प्रत्येक झ्राथिक 
समस्या को सुलझाने के काम में लाया जाय ॥ इसी कारण ग्राम शरामितियों ने बहु- 
उद्देधय समितियों का रूप धारण कर लिया और राज्य में बहुत सी गैर-साख 
सहकारी समितियाँ स्थापित हो गई । सहकारी समितियों के आजकल के ढाचे का 
रूप इस प्रकार है--सबसे नीचे एक प्राम समिति होती !है | उसके ऊपर १५-२० 
शावों कौ:एक ब्लाक प्रूनियन होती है । जिछा-स्तर पर एक जिला सगठत होत़ा है 
तथा राज्य-स्तर पर एक राज्य सगठन होता है । 

प्रथम पंचवर्षोय योजना में मुब्यलत इस बात पर घ्यान दिया गया कि 
सहकारी समितियो को उन्‍नत किया जाय | इसी कारण योजना मे बहु उद्देश्य 
सहकारी समितियो, सहकारी बीज ग्ोदामो, सहकारी खेती-समितियो तथा सहकारी 
कुछ यूनियनों की स्थापना की योजना बनाई गई। 

द्वितीय योजनाकाल बे लिय जो योजना बनाई गई है वह अखिल भारतीय 
साख सर्व रिपोर्ट के सुझावों को ध्यान मे रदकर बनाई यई है। अब राज्य मे वडा- 
बडी समितियाँ वनाई जाती हैं । अब यह प्रयत्न क्या जा रहा है कि साख समिति को 
फसल की बिक्री का कार्य भी सौपा जाय | द्वितीय योजवा काल मे १४०० बडी- 
बडी समितियाँ बताई जाने बाली हैं जिनमे से १६५६-५७ तक ३०० स्थापित की 
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जा चुरी हैं। इस समितियों का कार्य-क्षेत्र एक गाँव से वडाकर कई गाँव बना दिया 
“गय्य है जिससे कि आधिक दृष्टि से वे मजदूत रहे । भविष्य मे २७ जियो की ४७० 
मण्डियो के आस पास जो समितियाँ ऋण देने का वादे करेंगो उनको एक शर्ते 
यह होगी कि ऋण लेते वाले सदस्य अपनी फ्सल को बित्री समिति के द्वार 
>करायें । 
राज्य मे ७४००० क्ृपि साख समितियाँ हैं जिनकी सदस्यता १४ लाख 
है. तथा जिनकी अपनी पू जो ७ करोड तथा कार्यश्षील पुजी ८४६ करोड रुपये 
है। २६५५-५६ मे इन समितियों ने ४४५८ वारोड के ऋण बादे। ऐसी जाशा 
की जाती है कि योजना के अन्त तक ऋण वी मात्रा छ गश॒ुनी हो जायगी। ये 
समितिया अन्तिम ऋण लेने वालो से ८क प्रतिशत ब्याज लेते हैं। राज्य के 
४९ के'डीय सरकारी बेक समितियों से ६३ प्रति्त ब्याज लेते हैं। इत केद्रीय 
बेका के दर्तमान डिपोजिट व्यक्तियों से २६३ करोड़ रपये तथा समितियों से १ 
करोड़ रु० हैं। 
रिजर्व बेक वी (0०7रफ्रा।0०९ 66 7076००0४) की सिफारिश के अनुसार 
उत्तर प्रदेश ने निश्चय किया है कि वह 50806 88पर८एॉ(एा४) टाथ्वा: (सेक्स 
ब006 (5्चा57(८९) #क्‍वत तथा $:30० (७-0फुश4(ए० 39९ए४60एप९०९ कफ्कव 
स्थापित करेगी । इन कोषों के लिये धन वायिक दजट मे प्रवन्ध करके तथा विभिन्‍न 
» सहकारी साख समितियों मे सरकार द्वारा लगाए गये धन पर प्राप्त लञागांग से 
एकत्र क्या जायथगा । इस प्रकार इस राज्य मे सहकारी साख आन्दोलन में वहुच 
अधिक परिवर्तेत हो ग्रया है । 





(९ 44 786 रा छब55 जाती 3 ाप्रध-एएफए05४ 500९७, एफ्फफ 
बवपप्र न्‍ता05॥ "धार सोबहर 0वगी., एाए0एड प्राणएट इएट०९७5 एे. धरा फ6ठ 
०0्गराा0त (॒छछ वी 7एागे लब्ता 5०चढज ॥8 पराएाएशाड पावाबा शावबहर 
€लणा०्पाफ़ २ 

प्रइन ४४---क्सि प्रकार एक बहुउद्देइप समिति जिसको सावारणतया “गांव 
के देक के नाम से जाना जाता है भारतोय प्राम ऋर्थ-व्पदस्था को सुधारने में एक 
साधारण ग्राम साख समिति से ऋधिक सफल प्रिद्ध होगी ? 


अभी कुछ वर्षों से हमारे देश मे एक चर्चा है कि सहकारी समिलियाँ एक 
उद्देश्य होनो चाहियें अयवा बहुउद्दे श्य । ऐसा प्रसद्ध इसलिये आबा क्योकि हमारे 
देश मे अभी तक एक उद्देश्य समितियाँ हैं जिनसे किसान की बायिक उनवति में 
क्रोई विश्वेष परिवर्तन नहीं हुआ । इसी करण लोग जब यह सोचने लगे हैं कि ऐसा 
क्यों हे । इसका उत्तर उन्हे सहज ही मिल सकता है। किसान साब समितियों से 
ऋष लेकर उसके या तो सेतो के काम मे लाठा ही नहीं और यदि तावा भी है 


रे 
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तो जो कुछ वह उत्पन्न करता है उसको गाव के बनिये के हाथ बेचने के कारण 
कोई लाभ नही उठा सकता ) साख समितियों के होते हुपे भी भाज क्सिन कप गाव 
के बनिये के यहा बहुत से कामों के लिये जाना पड़ता है, जैसे वह उससे बीज 
खरीदता है, उपभोग कार्यों के लिये ऋण लेता है, खेत पर कोई स्थायी उन्नति करनी 
हो तो उसके लिये उससे ऋण लेता है और उसको अपनी फसल बेचता है । इसी कारण 
यद्यपि साख समितियां इस देश में पिछले ५५ वर्षों से काम कर रही हैं पर वे किसान 
की आधिक स्थिति में कोई परिवर्तत न कर सकी । यही कारण है कि इस देश मे अब 
यह विचारधारा बडे जोरों से घर कर रही है कि सहकारी श्मितियाँ एक उद्देश्य न 
होक* बहु-उद्देश्य होनी चाहियें  रिजर्द बेक के कृषि साख विभाग का मत है कि 
यदि भारत मे सहकारी आन्दोलन को नष्ट-अ्रष्ट होने से वच्चाता है तो गौव के सहकारी 
बैक को सब आवश्यकताओ को पूरा करने वाला बनाना चाहिये। १४३६ ई० की 
एक प्रभा में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों ने एक प्रस्ताव पार किया था जिसमे 
उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि देश मे बहु-उद्देश्य सहकारी समितियाँ 
खोची जानी चाहिये । मद्रास सहकारी समिति १६४० ने भी बहु-उहं श्य समितियों के 
में पक्ष अपनी अनुमति दी थी । इसी प्रकार की राय देश के बहुत से लोग रखते है । 
ससार के कुछ और देश भी जैसे जमनी, फिनलैड, न्यूजीलेड, स्वीडन भादि भी बहु- 
उदुदेष्य समितियों के ही पक्ष से हैं। 


बहु-उद्दं शय समितियों के लाभ 

एक उद्देश्य समितिषाँ डेनमार्क को छोडकर कही और अधिक फ़याल नहीं 
हुई है । हमारे देश मे भी इस प्रकार की समितियाँ असफल ही सिद्ध हुई है ) इसका 
बपरण यह है कि यहाँ पर अभी तक साख समितिया ही चालू की यई है। इन साथ 
समितियों से किसान के जीवन की केवल ऋण की ही आवश्यकता पूरी होती है। 
शेप आवश्यक्ताओ को पूरा करने के लिये उसे महाजन के पास ही जावा पड़ता है | 
इस कारण यह महाजन के चगुल से नही निकल सकता । इसलिये यदि हम किसाव 
की आथिक स्थिति उन्नत करना चाहते हैं तो हमको उसकी सभी आवश्यकताओं 
की ओर ध्यान देना पडेगा । दूसरे शब्दों मे, हमको उसके ऋण देते के अतिरिक्त 
बीज, खाद, बेल, हल आदि का भी प्रबन्ध करना पडेगा । जब उसकी फसल तंयार 
ही जाय तो उसके ठोक समय, ठीक स्थान तथा ठीक मूल्य पर बेचने का भी 
प्रबन्ध करना पडेगा । उसकी उपभोग की बस्तुओ को भी उसे उचित मूल्य पर देना 
पंडेगा। यदि उसके पास खेती से कुछ समय बचता है तो उस समय का सदृउपयोग 
" कराने के लिये उसे कुटीर तथा छोटे धन्धों मे भी लगाना पडेगा । इस प्रकार हमकों 
उसके जीवन की हर आवश्यकता कौ ओर ध्यान देता होगा । ऐसा करते के लिये 
या तो एक गाव में बहुत सी बहु-उद्देश्य समितियाँ खोली जा सकतो हैं या एक 
बहु-उद्दे श्य समिति खोली जा सकती है । हमारे देश में अभी योग्य प्रवन्ध करने 
वालो की बहुत कमी है । इसी कारण यह हो सकता है कि गाद मे यदि बहुत्त सी 
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एक उहंश्य समितिया खोली जायें तो उनका प्रबन्ध करने के लिये बच्छे व्यक्ति न 
मिलें । दूसरे, अभो तक किसान अपनी सभी आवश्कताओं को एक महाजन से पूरी 
कर लेवा था | इसलिये यदि उसे बहुत सो समितियों का सदस्प्र होना पडा तो वह 
उसको पसन्द न करेगा । तीसरे, यदि हम यह चाहते हैं कि किसान समिति के लिय 
, हैए ऋण का सदउपयोग करे तो हपको चाहिये कि हम उसको बीज, खाद, हल, 
बल आदि सभी चीजें उचित दामो पर दें और उसकी फसल को भी सहकारी समिति 
द्वारा ही बेचने का प्रवन्ध करें । १९०६ ई० की सहकारी योजना स्रमित्ति की भी 
यही राय है । 
यदि क्सात के हिंत के लिये याव मे एक बहु-उद्देश्य समिति चालू हो 
जायगी तो किसान उसमे खूब दिलचस्पी लेगा । वह उसकी उन्नति के लिय भी 
प्रयत्व करेगा ) इसके कारण किसातों के सम्बन्ध एक दूसरे से वहुत अच्छे होने की 
सम्भावना है । बहु उहृश्य समिति के चलाने के खर्चे मे भी बहुत कमी 
हो जायगी । इस समि|त्ते के ढ्रा किस्रानों में शिक्षा का प्रचार करना भी सहज 
हो जायगा । 


जहाँ वहु-उद्देश्य समितियों से इतना लाभ होने की वा्षा है वहां उनसे कुछ 

हानि भी हो सकती है, जैसे बहुत से कार्य एक साथ करने से यदि एक कार्य में भी 

हानि हो जाय तो उससे सभी कार्थों को घबका लग्रेगा । दूसरे यह आशका है कि 

/ इतने सब उद्देश्य रखने वाली समिति को चलाने के लिये योग्य व्यक्ति न मिल सकें 

' सीसरे अपरिमित दायित्व के करण इन समितियों को ऋण लेने में कठिनाई होगी 
और उनके सदस्य भी समिति के उत्थान मे कम रुचि रखेंगे ॥ 


परन्तु इन सब बातो के होते हुये भी आज देश मे अधिकतर लोगो की 
यह राय है कि वहु-उद्देश्य समितियाँ ही चालू करनो चाहियें। ऐस/ विचार इसलिये 
है कि दूसरे देशो मे जहाँ कही इस प्रकार की समितिया चालू को गई हैं वहाँ उनसे 
बहुत लाभ पहुचते हैं । 

हमारे देश मे मद्रास, वम्बई तथा उत्तर प्रदेश राज्यों भे इन समित्तियो को 
बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है ॥ १६४७-४८ में भारतवर्ष मे १८१६२ ऐसी 
समितियाँ थी । इनके सदस्यों की सच्या ५७७२८६ तथा उनकी कार्यशील पुजी 
शशडी >> ऋष्का रापो की , इशकणिफ्तिपऐ क्री उफफे उफिपत अधर्ती उत्तर अध्देशा नो 
हुई है जहाँ पर १९४६ मे २२७८६ ऐसी ग़मितियाँ थी । उनके सदस्यों की सख्या 
७ दे लाख तथा उनकी कार्यशील पू जी २८६ करेड स्पय थी सारे देश मे १६७६- 
४० में २०,५२५ समितियाँ थों तथा उनके रादस्पों की सख्या १ ५ करोड थी ( 


शक बात यहाँ पर बताने योग्य है और यह है कि अभी तक बहु-उद्देश्य 
समित्तियाँ केवल आवश्यक वस्तुओ के वित्तरण का ही कार्य करती हैं। इतने बार्य 
से कोई अधिक लाम नहीं होगा । इस कारण यह आवश्यक है कि इन समितियों को 


दर 
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अपने कार्य क्षेत्र को वह्मना चाहिये यदि दे ऐसा न करेगी तो क्सान की आधिक 
स्थिति मे कोई विशेष उन्नति न होगी। + 


७0, 45. डा गवाह बतथास्प्त्याया5ऊ बात तरल रण ॥7 
6०-०फुथबाएड प्रणश्थाक्षां गर गाता ?  मझ॒त्ज तय एुछप उश्याएच्ट 6 
0७९४५ ? 

ह प्रश्न ४५--भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन के लाभ व दोध क्‍या हैं ? आप 
उन दोषों को कंसे दूर करेंगे २ 
सहकारी आन्दोलन के जाभ-- 

उत्तर--यद्यपि हमारे देश मे सहकारी आन्दोलन ने अभी तक बहुत कम 
प्रगति की है तो भी इरासे विम्नलिखित लाभ हुपे हैं-- 

(१) ब्याज की दर होना--सहकारी समितियों के स्थापित होने के 
पूर्व गाँव के महाजन क्सिनो तथा दस्तकारों से मतमाना ब्याज लिया करते थे परल्तु 
इन समितियों के स्थापित होने से उनके ब्याज की दर बहुत गिर गई है 

(२) लोगों मे मितब्ययिता की आदत का फ़ैलना--इन समितियों के स्णपित 
होने से क्वदरो और गावों मे लोगो मे बचत करने की आदत बढ़ रही है । प्रम प्रकार 
जो गे पहले उपयोग में नहीं आता था वह अब बहुतसे उत्पादक वार्मों में 
श्राता है । 

(३) खेतों को लाभ--सहकारी सशितियों के द्वारा किसानो में अच्छे बीज, 
खाद पशु, औजार आदि का प्रचार बढ रहा है । 

सहकारी समितियों द्वारा गाँवों मे सफाई का प्रचार बढ़ता जा रहा है । जो 
खाद पहले खुले तौर पर गाव में एकत्र की जाती थी वह अब ग्र्ढो में भर कर रखी 
जाती है । इससे गाँद मे सफाई का स्तर ही ऊँचा नही होता वरव्‌ अच्छी खाद भी 
नैयार हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन समितियों द्वारा पश्चुओ के रोगों का इलाज 
भी किया जाता है । 

है गेर-साख-कृपि समितियों से भी खेती को बहुत लाभ पहुँच रह! है। इस 

| अ्रकार की समितियों मे बस्वई की रूई समितियाँ, बद्धाल की सिंचाई तथा दूध 
समितियां मध्य प्रदेश की दूध तथा बीज समिततियाँ, पजाब की चकबन्दो समितियां 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार की गन्‍ना समितियाँ, बम्बई की गुड समितिया मुख्य हैं । 

(४) शिक्षात्पफ लाभ--अच्छी समितियों मे सदस्य बडी दिलचस्पी से काम 
करते हैं) वे समिति के कार्य भे खूब लगन से भाग लेते हैं। दे ध्यानपूर्वक यह देखते 
हैं कि सदस्य किस प्रकार ऋण का उपभोग करते हैं। इस प्रकार प्ताधारण सदत्य 
को अपने धन के प्रयोग तथा सदस्यो के ऊपर नियन्त्रण करने की शिक्षा मिलती है 
और प्रवन्ध सदत्यो को हिम्ताब रखने की शिक्षा मिलती है! इस प्रकार इन समितियों 
को ग्रामीण वित्त व्यवस्था का प्राइमरी स्कूल स्रमझता चाहिये । 
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(५) नेतिक तथा सानानिक लाभ--आथिक तथा शिक्षात्मक लाभ से भी 
अधिक इनका नैतिक तथा साप्राजिक लाभ है। सहकारी समितियों के कारण गाँव 
के लोगो के झगडे वहुत कुछ समाप्त हो गय हैं तथा उनमे घेम बटता जा रहा है। वें 
अब ये जात गये हैं मिसजुल कर सामान्य लाभ के लिये कंसे कार्य किया जाम! 
सदस्यों मे प्रेम वढ जाने से उनकी मुकदमेदाजी समाप्त हो रही है। इससे उनबी 
फिजूल खर्ची, जुआ खेलने, शराव पीने आदि की आदतें समाप्त होती जा रही हैं। 
इनके स्थान पर उनमे आत्म विश्वास, पुरुषा्थं, उचित व्यवहार, मितव्ययिता, स्वयं 
सहायता तथा आपसी सहायता की आदत बढती जा रही है । 

इस प्रकार सहकारी समितियों न सदस्यो की निर्धनता दूर करने, ब्याज की 
दर कम करने, चकवन्दो करने, मितव्ययिता बढाने, आवश्यक उपभोग की सामग्री 
का सुल्य कम करने तथा फिजूलखर्ची कम करन मे बडी सहायता की है । 

सहकारी श्रान्दोलन क दोप 
(7८06००७५६ ॥॥ पा ९०-०फ॒थ्ाशभाए8 १४०एथगशा।) 

जिस समय सहकारी साख आन्दोलन इस देश मे चालू किया गया था उम्त 
समय इससे बडी आश्ायें बाची ग्रई थी । यह आद्या की जाती थी कि इसके द्वारा 
क्सानो में मितव्ययिद्या की आदत प्रह जायेगी और वे अपने पैरो पर खडा होना 
सीब जायेंगे । इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती थी कि इसके द्वारा किसानो 
के ऋण की समस्या भी सुलझ जायेगी । पर खेद का विषय है कि पिछले ५५ वर्षो 
में इस आन्दोलन से उतना लाभ न हो सका जितनी कि इससे आशा वी जाती थी! 
१६५६-५७ में केवल्न २४ प्रतिशत लोग इस भान्दोलन से लाभ उठा रहे थे । इसका 
कारण यह है कि इस आन्दोलन में निम्नलिबित दोप पाये जाते हैं जिनके कारण 
उसकी अधिक उन्ति न हो सकी । 

(१) सरकारो हस्तक्षेप--इस आन्दोलन का पहला दोष यह है कि इसके 
ऊपर सरकारी नियन्त्र०ण अभी तक भी इतना अधिक हैं कि सहकारी समिति के 
सदस्य समितियों को भरकारी बेक समझते हैं। यह भावना सहकारिता के लिये 
बहुत घातक है क्योकि इसके कारण सदस्य समितियों की उन्नति के लिये उतना 
प्रयलल नही करत जितना कि उन्हे करना चाहिए | सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार 
को इस देश में इतनी शक्ति है कि सहकारी समिति के सदस्य स्वय इच्छा से कूछ 
भी कार्य नही कर सकते । इस कारण उनकी स्वेच्छा से कार्य करने की भावना 
नष्ट हो जाती है और समितियों की उतनी उन्नति नहीं होने पाती जितमी कि 
होनी चाहिये । 

सरकारी हस्तक्षेप की निन्‍्दा करते हुए श्री एम डालिज्ञ ने अपनी एक हाल 
ही रिपोर्ट मे कहा है, उच्चचम स्तर पर इसके पक्ष मे/ बहुत छुछ बहा जा सकता 
है परन्तु प्रारम्भिक स्तर पर, जहा त्तक मितव्ययी तया साख समिति 
का सम्बन्ध है, प्रत्येक तजुर्देकार सहकारी इसको चिन्ता की रष्टि से देखेगा, क्योकि 


हि 
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इसके कारण केवल स्वतस्तवा तथा आत्म-विश्वास को क्षति पहुचने की सम्भावगा है 


जो कि आधार पर आन्दोतन की शक्ति के लिये आवश्यक हैं. हि 
वि यह नही, राष्ट्रीय विकाप्त काउन्सिल की स्टेंडिग कमेटी की छठी बैठक भे 
प० नेहरू ने भी इस सरकारी हस्तक्षेप की निन्‍्दा करते हुए कहा था, ४ रम 


सरकारीकरण के सारे विचार से बहुत अधिक परेशान हू । अपन छोट-छोटे कार्य 
करने दालो वो सब ओर बढाने का सार विचार मूल रूप से खराब, शरारत से 
भरा हुआ तथा गलत है, और जो चीज सुझे डराती है वह ढड्म है जिससे कि यह 
सब जयह ग्राम पचायतों तथा सहत्रारी समितियों में फुलता है ।” इसके पश्चात्‌ 
पर० नेहुह ने कहा, “मुस्ने सरकारी अफ्सरों से कोई विरोध नहीं है। यदि हम 
प्रमाजबांद को ओर अग्रसर होगे तो हमको अधिक सरकारी काय करने बालो वी 
आवश्यक्ता पड़ेगी | यह एक भिन्र वात है, परन्तु इसका भी जनसाधारण के 
सहयोग से सन्तुलन होगा चाहिये, लोगो में अपनी जिम्मेदारी स्वथ अपन कत्धों पर 
लेने की प्रद्ृत्ति होनी चाहिए ।” 

(२) साख पर अत्यधिक जोर--इस आन्दोलन का दूसरा दोष यह है कि 
अभी तक इस आन्दोलन मे केवल क्सिानों को ऋण देने वी ओर ही ध्यान दिया 
गया हैं । इसी कारण (९५५४-५६ में कुल सहकारों साख समितियों की ७० प्रतिशत 
साख समितिया थी | किसान ऋण लेकर कभी-कन्नी उसका दुरुपयोग करता है 
वह उसको खेती के काम में वही लगाता वरनू्‌ अपने निजी कामों में खर्च कर देता 
है । दूसरे यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋण दे देने से ही किसान के जीवन 
की सब समस्‍यायें हल नहीं हो जाती ॥ जब तक सहकारी समितियाँ अपने हाथ भें 
किसान के जीवन की सब समस्‍यायें नही लेगी तव त्तक उनको इन समितियों से 
कोई विशेष लाभ नही होगा । इण्डिपत कोआपरेटिब रिव्यू के सम्पादक श्री रामदास 
पतलू ने इसी सम्बन्ध मे कहा था, “हमारी आशाओ के पूर्ण न होने के कारण यह 
नही हैं कि सहकारी साख आन्दोलन इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है बरत्‌ यह है 
कि हंसने सहकारी साख के कार्य को ऐसे कार्यों ते बही मिलाया जिनसे कि किसान 
की आय तथा ऋय क्षवित बढे और इस प्रकार वह इस योग्य हो जाए कि ऋण सेने 
के थदले कुछ बचा सके ।” 

(३) सदस्मो को निरक्षरता--इस आन्दोलन का तीसरा दोष यह है कि 
सहकारी समितियों के सदस्य अक्षिक्षित होते है ॥ वे यह नहीं जानते कि सहकारिता 
किसे कहते है और उसका आधारभूत सिद्धान्त गया है। जब सक कि सदस्य सह- 
कारिता के सिद्धान्तों को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक वे इस काय की प्रगति 
मे कोई विशेष भाग नही ले सकते ॥ 

(४) हिसाब की उचित जाच न होना--इस आन्दोलन का चौथा दोष यह 
है कि सहकारिता साख सम्रितियों के हिंसाव की जांच पडताल ठीक प्रकार से नहीं 

होती । इसी प्रकार कार्यकर्ताओं हार गवन करने की वहुत जाशका रहती है | इसी 
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कारण हिसाव अधूरा भी पडा रहता है । यही कारण है कि समिति की आविके 
स्थिति का ठीक़ अनुमाव नही लगाया जा सकता | हिसाव को जाँच पड़ताल ठीक 
प्रकार न हो सकने के कारण आडिटरो की कमी है। 

श्री एम० डानिज्ध ने इस वियय में लिखा है कि दो राज्यो में मैंने आडिट 
चहुत बुरी तरह से अपूर्ण पाया । राजस्थान मे ७७६ समितियों की दो वर्ष से अधिक 
से जाँच नही हुई, बिहार मे कुछ समितियों की प्रच वर्ष से जाँच नही हुई ) वापिक 
आडिट के महत्य पर जोर डालने वी आवश्यकता नहो है, उसका कभी भी विसी ने 
विरोध नहीं किप्रा । 

(५) अपर्याप्त साधन--इस आन्दोलन का पाचर्वा दोष यह्‌ हैं कि सदस्यों 
को आवश्यकता से कम घर मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिलत! । इसके 
अतिरिक्त ऋण केवल खेत्ती के कामो के लिय मिलता है। इन्ही सत्र बातों की वजह 
से क्सिन को महाजन के प्राप्त जार ऋण लेना पडता है॥। १६५५-५६ को सह- 
कारिता पर दी गई रिजवं बेक की रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि साख समितियों 
की औद्तत हिस्सा पू जी १०१५ र० तथा औश्त कार्यशील पू जी 9९9६ २० है तथा 
इन समितियो द्वारा सदस्यो को दिय गए ऋण का ओसत केवल ६० २० है ॥ इन 
आकडो से हम स्वय अन्‍्दाजा लगा सकते हैं कि समितिया अपने इन अपर्वाप्त खाघनों 
से अपने सदस्यों की कितनी सहायता कर सकती हैं तथा एक सदस्य जिसको साल 
भर मे केवल ६७ रु० का ऋण मिलता है वह इससे क्या कर सकता है । यह बात 
ध्यान रखनी चाहिये कि ६७ रु० का ऋण केवल एक औसत मात्र है। इसका अर्थ 

यह हुआ कि ऋण बहुत ही कम लोगों को मिलता है तथा जिनको भी वह मिलता 
है वह मात्रा से कम है । यद्यपि दूसरी योजना में साख को यूनि को ४३ करोड रू० 
से बदा कर २२५ करोड़ रु० करने की योजना है तो भी यह घन बिखानों की 
आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है । 

(६) होषपूर्ण व्यवस्थ---इस आन्दोलन का छठा दोप यह है कि सहवारी 
सासितियों का नियन्त्रण अयोग्य ब्यवितयों के हाथ में है। इस कारण समिति के 
अपसर ठीक प्रत्ार से हिसाव तंयार नहीं कर सकते और न ही वे इस वात वा 
ध्यान रखते हैं कि कोनेन्सा ऋण अवधि को प्रार कर जुक्ता है मौर कौन-शा कम 
समय के लिए दिया गया है । यहो कारण है कि द्वितीय महायुद्ध से पहले बहुत से 
राज्यों में सहकारी समितियों का बहुत-सा ऋण वट्टा लात हो गया था बौर बहुत- 
सा ऋण की अवधि को पार कर गया था। यही कारण था कि इन राज्यों में वहुत- 
सी सहकारी समितिया फेल हो गई और जो कुछ बचो उनवी अवस्था बहुत खराब 

!- थी यदि द्वितीय महायुद्ध न छिडता तो सहकारी आन्दोलन इन राज्यों में प्राय. 
समाप्त हो जाता । परन्तु एम० डालिंग की रिपोर्ट से पता चलता है कि १५४५-५६ 
में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पश्चिमी बगाल आदि राज्यों मे 
सहकारी बान्दोलन वी “स्थिति दडी रात थी। इन राज्यों मे केवल ८ प्रतिशत 
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समित्रिया ही क्या 3 श्रेणियो मे रखी जा सकती थी। १६५३-५४ में उडीसा 
तथा राजस्थान मे भी यही स्थिति थी तथा उत्तर प्रदेश, उडीसा, पश्चिमी बगाल 
तथा आसाम मे तो ३० प्रतिशत से अधिक समितियाँ 0 और : श्रेणी मे रघी जा 
सकती थी । पश्चिमी बगाब मे तो ४३ प्रतिशत 0 और ४ श्रेणी की समितियाँ थी । 
इस प्रकार ११६०० समितियों में से लगभय ५००० समितियाँ समाप्त होने के 
लगभग थी । 

हु (७) आधिक ब्यय--इस आन्दौलन का सातवाँ दोष यह है कि समितियों 
का खर्च बहुत है । इसी कारण समितियों के पास्त बहुत कम लाभ बचता है और 
उनको ऊँचे ब्याज पर ऋण दपेना पडता है। १६५४-५५ मे € बडे राज्यो मे से 
५ में कृषि समितियाँ २५% हानि पर काये कर रही थी ) 

(८) कम कार्यशील पूजी--आन्दोलन का आठवाँ दोष यह है कि १९५५- 
४६ में समितियों के पास कुल कार्यशील पूजी का लगमय ३७ प्रतिशत स्वय ती 
पूजी है । १२ बड़े-बड़े राज्यो के सदस्यो मे डिपोजिट कुल कार्यश्लील पृ जी के केवल 
६ प्रतिशत थे । इसका कारण यह है कि समिति के सदस्यो मे धन बचाकर रखने पी 
आदत नही होती । इसी काशण उनको बाहर से ऋण लेना पडता है। ऋण पर लिए. 
हुये धन को ऋण के रूप मे देने के कारण समितियों से ऋण लेने से कोई विशेष 

लाभ नही देखते । 

१६५५-५६ की रिजर्व बेक की रिपोर्ट मे कहा गया है कि ये समितिया 
सदस्यों में मितब्ययिता की आदत डालने मे बिल्कुल असफल रही हैं। श्री डाशग 
ने अपनी रिपोर्ट मै कहा है कि “मैंने कही भी डिपोजिट को प्राप्त करने का ढगयुउत 
प्रयत्न नही देखा । फिर भी रिजवं बेक के कृषि साख विमाम के मुख्य अधिकारी वे 
कहा है कि मितव्ययिता तथा बचत को प्रोत्साहन देना "कृषि साख समितियों का 
आधारभूत ध्येय है ।” यह साधारणत कहा जाता है कि भारत के किसान इतते 
निर्धन हैं कि कुछ वा नहीं सकते । यह बात बहु-सख्या के लिये ठीक हो सकती है, 
परन्तु समुद्धिशाली सब क्षेत्री मे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं और 
कम से कम इस अ्रणी के लोगो तक पहुच करनी चाहिए । यह भी वास्तव में ठोक 
है कि सदस्यो की बचत डिपोजिंट तक ही सीमित नही होती । समितियों की स्वय 
की प्रूजी की ध्यान मे रखता चोहिये। परन्तु यहाँ भी बाकी धन की ६१ प्रतिशत 
से भट कर ५७६ प्रतिशत तक गिरावट हो गई है ४? 

(६) अवधि-पार ऋण को अधिकता (0४८6०८४)--भारत मे सहकारी 
समितियों के कार्य करने के ढग मे यह्‌ दोष भी है कि उनके चुकाये जाने वाले ऋणो 
में ऐसे ऋणों की मात्रा बहुत अधिक है जो ऋण चुकाने की अवधि को पार कर चुके 
है | श्री डालिंग की रिपोर्ट से पता चलता है कि १६५७-५५ मे राज्य ने सहकारी 
साख समितियो को कुल ऋण का २६ प्रतिश्यत दिया था परन्तु उसमे से ५२० करोड 
अथातु ३८ प्रतिशत ऋण अवधि-पार ऋण था। डालिग साहब ने जागे कहा है कि 


ध 


आरत मे सहकारी आन्दोउन [ रश७ 


७8 वर्षों में इस प्रकार के ऋण का प्रतिशद्र दुगता हो गया है तवा सारे भारतवर्ष में 
इस प्रकार के अवधि पार ऋणग की माजा वही जा रही है। श्री डातिय ने यह भी 
बताया हैं कि १७४६-४० से १६५४-५५ के ४ दर्षों में जहां सहकारी समितियों 
द्वारा दिये गए ऋण £€७ प्रतिशत बढ गय हैं । वहा चुकाये व जाने वाले ऋण की 
+मात्रा भी €9 प्रतिशत बढ गई है और उसमे अवधि-पार ऋणग वी माजा भी वद्ठतो 
जा रही है । न 

(१०) प्रति समिति सदस्यों की दम सख्या--भारत में सहकारी समितियों 
का बाकार ($/2८) इतना छोटा है कि उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ पर नही चलाया 
जा सकता । १९५५-५६ में कम से कमर छ राज्यों में सदस्यता औसत ३४ से भी 
कम्र था तथा आसाम में यह औसत १६ था । इसके विपरीत आश्च, घिहार तथा 
प्रद्वास को औसत £० से अधिक था ) हे 

द्वितीय योजताकाल में जो नई-नई समितिया बनाई जा रही हैं उनमे सदस्यों 
की सदा ५०० के लगभग रखने का निश्चय क्या गया है। परन्ु श्री शर्विज्ध 
क्य मत है किः ५०० सदस्य बहुत अधिक हैं। उन्होंने बताया है कि पश्चिमी 
जमेंनी, फ्रास, स्वीटजरलैण्ड आदि में सदस्यों की संख्या १००-२०० से अधिक 
नही है । 

(११) देख-भाल में दोष (26० ॥॥ 5पफृथाश5700)--श्री डालिड्ड की 
रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत मे रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारी 
भी सहकारिता की प्रशिक्ष। प्राप्त नही करते । ऐसे लोगो के हारा जो सहकारिता की 
भावना से अनभिन्ञ हैं कैसे सहकारिता आन्दोलन की प्रगति हो सकती है । 

(१) पदाधिकारियों के जरदी-जल्दो तबदले--भारत मे सटकारी आब्दोलन 
की उन्तनि में पदाधिकारियों के जल्दी-जल्दी तवादले भी बाधक हैं। श्री डालिज्ज 
ने बताया है कि पजाब में जौलाई १€५१ से « रजिस्ट्रार बदले जा चुके हैं। 
राजस्तान में २६ वर्षों म ३ रजिस्ट्रार तथा केरल मे ५ वर्षों मे ७ रजिस्ट्रार बदले 
जा चुके हैं। श्री डालिड्भ ने कहा है कि निरन्तर तवादलो के कारण नोति तथा 
कार्य में निरन्तरता नहीं आ सकती । 

दोपो को दूर करने के उपाय* 

सटकारी आन्दोलन पर हमारा देश तभी सफन हो रहता है जबकि इस 
>मप्ठेएजर के फोप करो हुए फिपए ज्वप' ५ रखा उपपा की नुष्वाजफ्त्यप्ततत' यछ कै नि 
संमित्तियों के सदस्षों को ठीक प्रकार से सहक्ञारिता की शिक्षा दी जाये और उनको 
वह सिद्धान्त ठीक प्क्यर से बताया जाये जिस पर यह आन्दोलन खा है?! यह 

+.. कार्य सरकार तथा सहकारी विद्यायो द्वारा हो सकता है । इसमे विश्वविद्यालयों से 
भी बहुत सहायता ली जा सकती है ॥ यदि समितियों के स्दस्यथ सहकारी आन्दोलन 
की असली विचारधारा को समझ गये तो फिर वे इन समितियों के उल्तव करने 
में अधिकाधिक हाथ बढायेगे बोर अपनी आय से से कुछ न कुछ वत्ताकर समितियों 


श्श्द ] भारतीय अथझास्त्र 


की आथिक स्थिति का भी उन्त करंगे । सर्देश्यो के सम्रिति की और अधिक ध्यान 
देने के कारण अफसरों को ग्बत आदि करने का कम साहस होगा !। 

इनके अतिरिक्त रिजब वक ने भी इन रागितियों को सुधारने के लिय 
निम्नलिखित सुझाव दिये है। 

(१) समितियों को अपने अधिक समय वाल ([.०7४8 (८गा) ऋणो को ऋण 
की अवधि-पार (0ए£700८६) किये ऋणो से अलग रखना चाहिय । एसा करने से 
ऋण के चुकाने वालो के विरुद्ध कायवाही की जा सकती है। 

(२ ), समितियों को एक मजबूत स्थायी वन्य कोप बनाना चाहिये इसके 
कारण समितियाँ अपने आपको आपत्ति काल मे बचा सकगी। 

(३] समितियो को केवल खेती के लिय ही ऋण दना चाहिये । क्ृपको को 
बताना चाहिये कि वे अपनी आय से अधिक खच न कर । यह तमी हो सकता है 
जबकि किसान महाजन से क्रण न ले । 

(४) प्रारम्भिक सहकारी साथ समितियों को यह प्रयत्म करवा भाहिये कि 
बे किसान की अभी आवश्यकताओ को पुरा कर । दूसरे झब्द मे समितिया वहुउद्दश्य 
हो | (€४५ ई० की सरकारी योजना समिति का भी यह मत था कि सहकारी 
साख को सहकारी बिक्री से सम्बन्धित करना चाहिये । बिना इसके क्सित की 
आशिक ह्थिति ठीक नही हो सकती ॥ 

इनके अतिरिक्त श्रो डालिज्ध ने अपेनी रिपोट मे सहकारी आदोलन की 
स्थिति को सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये है जो निम्नलिखित है-- 

(१) भजिष्य मे इस बात की आवश्यकता है कि साख की सात्रा को बढाते 
समय सावधानी से काम लिया जाय । 

(२) छितीय योजनाकाल मे सहकारी आदोलन को जिस गति से बढाने की 
योजना है उसको धीमा किया जाय और उन राज्यो मे जहा वह कमजोर है 
योजना बिन्दु को प्राप्त करने का समय ५ व्ष से बढ़ाकर १० वष कर देता 
चाहिये ) 

(३) छोटी छोटी समितियों को धडा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। 

(४) जिने समितिप्रो के पास अपना कोई प्रशिक्षित सचिव नहीं है उनके 
किसी सदस्य को पग्रशिक्षा देकर काय करन योग्य बनाना चाहिगे ! 

(५) सहकारी समितियों कोसदस्यो में मितव्ययिता की आदत डलवातीं 
चाहिये और उनसे अधिक डिपोजिट प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

(६) आडिद की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होनी चाहिये । 

(७) साख को फ्सलो से सम्दाधित करता चाहिय । 

अन्त मे यह कहया ठीक ही होगा कि हमारे देश से सहवंग्रिता वा भविष्य 
बहुत उज्जवल है । हमारे देश म आज जितनो ममस्यायें मुह बाये खड़ी हैं उनका 
निदान केवल सहकारी समितियों द्वारा ही हो सकता है । इसी कारण यह आवश्यक 


रे भारत में सहकारी आन्दोलन [ २५६ 


है कि हम सहकारी समितियों वी जवस्था को शीघ्र ही सुधारें जिससे कि देश की 
आशिक स्थित्ति सुधरे । 
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प्रइन ४६--भारतवर्य मे सहकारिता स्टोर आत्दोलन को वर्तमान स्थिति 
क्या है ? आप इसको लोकप्रिय बनाने के लिये क्या सुझाव देंगे ? 
उत्तर -सहव्यरी स्टोर वह होते हैं जिनको उपभोक्ता मिल-जुल कर इसलिये 
बनाते हैं जिससे कि इसके द्वारा अपने उपभोग में आने वाली वस्तुर्यें अधिक मात्रा मे 
खरीद सक तथा इस प्रकार मध्यवर्ती व्यापारियों के शोषण से बच सके । यह 
आन्दोलन सबसे पहले राशडेल (इद्धूलेड) के २८ जुलाहो ने चलाया था। प्रारम्भ 
में केवल मन्खन चीनी, गेेहू तथा मोमबत्ती ही बेचना था परन्तु धीरे-धीरे उसने 
ब्रह्मत सी उपभोग में आने वाली चीजें रखनी बारम्भ कर दी । इस स्टोर को इजुलेड 
में इननी सफ्लता मिली कि धीरे-घीरे वहाँ बहुत से ऐसे स्टोर खुल गये। इज्भुलेड 
में इसकी लोकप्रियता को देखकर दूसरे देशो मे भी यह आन्दोलन फल गया। 
सरकारी स्टोर आन्दोलन के कुछ मुख्य सिद्धान्त हैं जिनका जान लेना यहाँ 
आवश्यक है / इस आन्दोलन का पहला सिद्धान्त यह है कि वस्तुएं थोक आवो पर 
मोल लेकर धाजार भावो पर बेची जाती हैं । इसतय दूसया सिद्धान्त यह है कि बस्लुयें 
नक्ष्द बेची जाती हैं, उघार नहीं बेची जाती। इसका तीसरा सिद्धान्त यह है कि 
स्टोर को वर्ष भर जो लाभ होता है बहू सदस्यो मे उस अनुपात में बाँदा जाता है 
जिस अनुपात में कि उन्होंने स्टोर से माल खरीदा है । इस प्रकार माल बेचते समय 
उसका भाव कम ने करके वर्ष के अन्त मे एक अच्छी रकम सदस्यो को लाम के रूप 
से बांट दी जाती है 
भारतवर्ष में स्टोर आन्दोलन का आरम्भ मद्रास में हुआ। आज भी वह 
राज्य इसवी प्रगांत की दृष्टि मे सदसे आग्रे है । मद्रास के परश्चातु यह आन्दोलन 
दूसरे राज्यी में भी फ॑ ला । परन्तु दितीय महायुद्ध से धूर्व इसकी कोई विद्येष उन्नति 
नहीं हुई थो । 
द्वितीय महायुद्ध के छिड जाने पर परिस्थति मे कुछ बदल आई । वस्तुओं 
को कर्मी के कारण उनका मूल्य दिनों दिन वढने लगा ॥ व्यापारी लोग चोर बाजारी 
करने लगे । आवश्यक वस्तुर्ये बाजार से गयद हो गई । इस कारण उपभोक्ताओं 
“को बडी कठिनाई का सामदा करना पडा ) उनकी कठिनाई को कम करन के लिये 
सरवार ने मुल्य पर नियन्त्रण क्या तथा कुछ समय पश्चात्‌ राशनिग चालु क्या 
सरकार ने राशनिय की योजना मे स्टोरो को भी सम्मिलित क्या अर्थात्‌ जहा-जह्य 
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स्टोर थे वहा-बहाँ सरवार उनको थोक भूल्यो पर सामाव वेचती थी। इस अवसर 
का लाभ उठाने के लिये प्राय सभी राज्यों में बहुत से स्टोर चालू जिये गये। इस 
प्रकार युद्धकाल मे इस आन्दोलन ने बडी प्रगति को । परन्तु यह उन्नति सब राज्यो 
में समान नही है । १९४७-४८ मे हमारे देश में इस प्रकार के ५१०० स्टोर थे 
जिनमे से १७०० मद्रास मे, १००० वासाम मे, ६०० वम्वई में, ५०० मध्य प्रदेश * 
में, ७०७० ट्रावनकोर से, ३०० पश्चिमी वज्ञाल मे तथा २००, २००» उत्तर प्रदेश, 
उड़ीसा तथा मैसूर म थे 

आश्दोलन को प्रगति से बाधायें--यद्यपि युद्धणाल में हमारे देश में इतने 
स्टोर खुल गये हैं तो भी ऐसा अनुमान है कि इनम से बहुत से युद्ध के पश्चात 
सयाप्त हो गये होगे । यदि हम इसवी धीमी प्रगति के क्वारण तलाझ करें तो 
निम्नलिखित बातो मे से मिलेंगे--- 

(३) प्रबन्थकों को योग्यता तथा उनमे ट्रेनिंग की कमी, (२) सदस्यो 
वी आवश्यकताओं के विषय में जानकारी न होना, (३) उन वस्तुओं को खरीद 
लेना जिनकी सीमित माग है, (४) सदस्यो का स्टोर के साथ बफादारी न करना, 
अर्थात्‌ स्टोर से माल न खरीदने पर दूसरे स्थानों मे खरीदना, (५) साख पर 
व्यापार करने से हानि हो जाना, (६) योक तया विक्नी मूल्य मे कम अन्तर होना, 
(७) ठीक दद्भ से माल का हिसाव न रखना तथा बहीखाता ठीक प्रकार न॑ रखना, 
(८) स्टोर को चलाने का अधिक खर्चा हो जाना, (£) निशुल्क सेवा पर बहुत ' 
अधिक निर्भरता, (१०) मूल्यों पर से नियस्त्र०ण हट जाया और खझुले बाजार मे 
चीजो का आसानो से मिलना । 

हमारे देश मे भी इन्हो मे से अधिकतर कारण हमारे स्टोर आन्दोलन की 
धीमी प्रगति के लिये जिम्मेदार है । 

स्टोर आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के सुआव-- 

स्टोर आन्दालन हमारे देश में तभी लोकप्रिय हो सकता है जबकि यह 
सदस्यो वी अधिकतम आवश्यकता पूरी वरेगा ; जो वस्तुयें स्टोर रखें वे अच्छी हो 
तथा उससे अधिक मूल्य पर न बेची जाये जिस पर ऊ# वे बाजार मे बेची जाती है । 
यह वात तभी सम्भव हो सकती है जबकि स्टोरो का भ्वन्ध योग्य लोगो के हाथ मे 
होगा तथा वे समय-समय पर सदस्यो की आवश्यकताओं का अध्ययन करते रहेगे। 
यदि हो सके तो स्टोर अपने सदस्यों के अतिरिकत गैर सदस्यो को भी माल बेचे 
जिरासे कि वह स्टोर की उपयोगिता को समसकर भविष्य मे उसके संदस्य बन 
जायें । स्टोर में जो प्रवन्ध रखे जाय उनका व्यवहार सदस्यो तथा गैर सदस्यों के 
अ्रति बहुत जच्छा होना चाहिये । स्टोर को अपनी थोक समित्रियाँ भी बनाती 
चाहिये । इद्धलेंड मे इस प्रकार की समितिया बनाने से इस आन्दोलन ने बंडी 
प्रगति वी है | सहकारी योजना समिति वा विचार है कि यह आन्दोलन ग्रामो में 
भी फैलता चाहिये। औद्योगिक केन्द्रों मे इस आन्दोलन को लोकप्रिय बताने के लिय 

है 
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यह आवश्यक है कि सदस्यो का सदस्यता शुल्क कमर रखा जाय तथा मजेदूरा का 
माल उधार वचा जाय तथा जब उनको अपनी मजदूरी मिल तब धन वसूल किया 
जाय ) अपने झदस्यो को स्टोर वी उपयोग्रिता समझाने के लिय स्टारा का चाहिय 
कि वे समय-समय पर उनमे लिखित साहित्य बटवार्यें । उदको यह भी चाहिय कि 
वे ऐसे नौकर रख जो योग्य हो । नोकर रखने मे पक्षपाव से काम नहीं लेगा चाहिये । 
इन सब वाता के करने से यह आशा की जा सकतो है कि यह आन्दोलन बहुत लाके- 
ब्रिय हो जायगा । 
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प्रश्न ४७--भारतीय कृषि क्रो दीघंकालीत साख की आश्श्यकता को पूरी 
करने के लिये भूमि बन्धक बेको को आवश्यकता बतलाइये तथा इन बेकों की कम 
उन्नति के बपरण लिखिये। 


कृषि साख बावश्यक्ता तीन प्रकार की होती है--(१) अल्पकालीन, 
(२) मध्यकालीन तथा (३) दीघकालीन ॥ अन्पकालीन आवश्यकताओं मे बीज, 
खाद, सिंचाई, लगान आदि की आवश्यक्ता सम्मिलित हू। मध्यकालीन आावष्य- 
क्ताओ मे बैल, बुआ आदि की आवश्यक्रता है। दीघंकानीत आवश्यकताओं मे 
पुरान ऋण को चुकाने, भूमि खरीदने, नए ढऊ् की मेहगी मशीन खरीदत, खेत के 
घारो ओर बाड़े वनान, सेतत के ऊपर खेती घर वनान, ठडा कुआं आदि वनान की 
आवश्यकठायें सम्मिलित हैं । खेतो की अल्प तथा मध्यवालीन आवश्यकताओं का 
सहकारी साख समितियाँ अथवा गाँव का महाजन पूरा कर देता है । प्र दाघकालीन 
आवश्यकता का पूरी करने के लिये सरकार से थोडा ऋण श्ृमि उन्नति ऋण कानून 
([.890 [फ7्ञा0१ध्यक्ष्या 7.0975 /८॥) के अन्तगत मिल जाता है । इसके अतिरिक्त 
और कोई सठोपजनक साथन इस देश मे नहीं है। प्र यह साथत भी बहुत ही 
अपर्याप्त हैं। इससे थाडे किसानो को ऋण भ्ते ही मित्र जाता हो पर देश के बहुत 
अधिक विसानो को इस साधन स कोई क्रण वही मित्रता । इस क्यरण हमार दश 
में ऐस देकी की आवश्यकता है जो कि कृपक्ा को दीबकालीन आवश्यकता को पूरी 
कर सके । इस प्रकार के बक थूमिल्वन्यक देक हा सकत है ) 

भूमि वन्धक देक भूमि को घरोहर पर ऋण देते हैं। इनके ऋण देन का 
समय देश-देश में भिन्‍त है । हमारे देश म बेक प्रायः २० वर्ष के लिय ऋण देते हैं 
पर आस्ट्रेलिया म य ६० वर्ष तक के लिय ऋण दे दत हैं। इस प्रकार के वेक या 
ता सहकारी या गेर सहकारी या आशिक सहकागी होत हैं। भारत के अधिकाश बैक 
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दूसरे राज्यो में ये बंक अपनी कार्यशील पू जी जनता से डिपोजिद के रूप में अथवा 
ऋष लेकर एक्ज करते है । १६५६-५७ में भारत मे १६ €५ करोड ₹० के डिवेन्चरों 
प्रचलित थे । इसमे से लगभग ५४ प्रतिशत आघ्र तथा मद्रास के केन्द्रीय भूमि बन्धव 
बेको ने इश्यू किये ये! ये बेक २० वर्ष के लिये ऋण देते है क्योकि इनके डिबेन्चरो की 
अवधि २० वर्ष ही होती है । इस समय तक इन बेको ने पुराने ऋण को चुकाने के 
लिग्रे ऋण दिया है पर हरएक राज्य मे इस बात की आवश्यकता प्रतीत को जा रही 
है कि खेती की उन्नति को लिय भी ऋण दिया जाना चाहिये । इनके कार्यों की देख- 
सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार करता है । 


चेको की कम उनन्‍्तति के कारण 

भूमि वन्धक बेको ने देश में कुछ अधिक उन्लति नही की, इसके निम्नलिखित 
कारण है-- 

(१) भारतवर्ष के ७० प्रतिशत भाग पर जमीदारी पाई जाती थी । र॑यत- 
वारी राज्यों में भी किसानो के पास अपनी भ्रूमि नहीं थी । इसी कारण किसान भूमि 
को भूमि वन्धक बेज के पास कंसे वन्धक बना सकता था | यही कारण है कि जमी- 
दारी प्रान्तो मे इन बेको की बहुत कम प्रगति हुई है । 

(२) भूमि बन्धक बेको को अपनी कार्यशील पू जी डिबेत्वरो द्वरा एकत्र 
करनी चाहिये । पर हमारे देश में लोग डिवेन्चरो मे अपना रुपया लगाते हुये डरते 
है.। डिबेल्चरों से केवल बम्बई, मद्रास, मैसूर आदि मे ही धन एकण हुआ है क्योकि 
वहा राज्य सरकारों ने इनक्स मूलधन व ब्याज गारन्टी किया हुआ है । 

(३) बहुठ से राज्यो मे सरकार ने इन वेको के डिवेन्चरो का मुलधन व 
ब्याज अदा करने की जिम्मेदारी भी नही ली है । इसी कारण ऐसे राज्यो मे ये बंक 
अधिक कार्यशील पू जी एकत्र नहीं कर सकते । जहा कही, जँसे मद्रास व बम्बई मे, 
राज्य सरकारों ने इस प्रकार की जिम्पेदारी ली है वहा पर इन बेको को बहुत 
सफलता मिली है । 

(७) इन बेवो का कार्य अभी तक केवल पुराना ऋण चुकाना ही है । इस 
क्षेत्र मे भी उन्होने बहुत अधिक कार्य नही किया । मद्रास राज्य मे जहा इन बेको 
को सबसे अधिक सफलता मिली है वहा भी इनका कार्य सिचाई किये गये भाग तक 
ही सीमित है। दूसरे राज्यो में तो इन्होंवे ऋण को अदा करने मे नहीं के वराबर 
कार्य किया है । 

उन्नति करने के सुकाव 

भूमि बन्धक बेकर की इतनी आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि 
इन बेको के कार्य करने के ढद्भ मे कुछ उन्नति की जाय । भविष्य मे इन बेको को 
खेततो की उन्नत्ति के लिये ऋण देना चाहिये | इस कार्य मे इनको तभी सफलता मिल 
सकती है जबकि इन बेको का सम्बन्ध राज्य कृषि विभागों से हो । ये विभाग इन बैको 


हि 
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को यह वता सकते है कि विसान के लिये कौन सी योजनाये उपयोगी है। यदि 
क्सिन को उपयोगी योजनाओ के लिय ऋण दिया जायेगा तो किसान को उससे 
लाभ होगा और वैको का रुपया मारा जाने का भय न रहेगा । यदि ऋण समझौता 
बोर्डों के साथ भी इन बेकोे का सम्बन्ध स्थापित हो जाये तो बिसानों वा पूरा ऋण 
अदा करने मे बहुत आसानी हो जायगी ) यह भी आवश्यक है कि इन वेज़ोंवा 
सम्बन्ध सहकारी समितियों से हो । केवल ऐसे ही लोगो को ऋण दिया जाए जो 
मसहवारी साख समित्ति के सदस्य हो और जो इन समितियों का ऋण ठोक समय पर 
अदा करते हो । भूमि वन्धक वेक से ऋण मिलने के पश्चात्‌ भी ऋणी को वहु-उद्दे श्य 
सहषारी समिति वा सदस्य रहना चाहिये धाक्ति वह वहा से अपनी जल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन आवश्यकताओं के लिये ऋण प्राप्त करता रहे और अपनी फसल को 
समित्ति के द्वारा बेच सके । ऐसा करने से किसान कसी श्रकार भी साहुकार से नहीं 
लूटा जा सबेगा । जिन राज्यो में सरवारो ने डिवेन्दरो के मूलथन व ब्याज अदा 
करने की जिम्मेदारी नही ली वहा पर सरवार को ऐसा अवश्य करना चाहिये । 
रिजय वेक को भी दन बेको के डिवेन्चरो वो ट्रस्टी धरोहर घोषित कर देना चाहिये। 
यदि य दोनो बातें हो गई तो हमारे दंश मे लोग डिवेन्चरों मे रुपया लगाने से 
सकोच न करेंगे। जमीदारी उस्मृलन के पश्चात्‌ इन वेको को किसानो के भूमि मोल 
लेने में सहायता करनी चाहिये । इस भूमि को वेक अपने पास जमानत के रूप में 
रख सकते है | यह्‌ हर्ष का विषय है कि सौराप्ट्र का बैक क्सिनो को मौरूसी 
अधिकार प्रपप्त करन के लिये धन दे रहा है। दससे क्रानों तथा बेको दोनो को 
लाभ होगा । इसी प्रकार भूमि वन्धक बैड्रों को ठीक ढद्भ पर चलाने की 
आवश्यकता है । 


7७०७७७- आय 


0 48. प्॒एए 6०९5 धाढ ९४९४९ छेडशा: णी ाता4 गले धाह 
(0-0शक्था।एड गरा०एठ्मला। ? 

प्रश्न ४८५--रिजवं बेक आफ इण्डिया सहकारी आन्दोलन की क्सि प्रकार 
सहायता करता है ? 

उत्तर--रिजवं बेक आफ इण्डिया ने खेती सम्बन्धी कार्यों के लिये एक अलग 
विभाग चाल्दू फिया हुमा है जिसको कृषि साख विभाग (#छाप९णाएनों टाप्ता 
])कथ्ागा०्एा) कहते है । यह विभाग कृषि साख के सम्बन्ध में खूब अध्ययन करता 
रहता है तथा सरकार और सहक्तारी वेको को योग्य सलाह दता है। इसने दिसम्बर 
१६३७ में एक काहूती रिपोर्ट छापी थी तया उसके पश्चात्‌ भी कई बुलिटीन छापे के 
हैं। अब यह एक मासिक बुलिटीन भी छापता है $ अपनी कानूनी रिपोर्ट मे रिजर्द 
बेक ने यह वात रपष्ड ल्प रो बताई थी कि यह खेती को केवल सकट के समय ही 
आथिक सहायता प्रदान कर सकता है क्योकि इसके पास दूसरे वैकों का द्रव्य कोप 

न्‍ 
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रहता है । इसलिये इसको वह उन कार्यों में नही लगा सकता जिसमें कि दूसरे शेड्यूल्ड 
बेक लग्राने को तैयार नही हैं। इस प्रकार यह देनिक कार्यों के लिये धन देने को 
तेंथार नही है। 

(१) यह सरकारी प्रतिभूतियों (5८८७घ७७) की घरोहर पर अधिक से 
अधिक £० दिन के लिये राज्य सहकारी बेको तथा केद्धीय भूमि बन्धक बेको को 
जो राज्य सहकारी देक धोषित कर दिये गये हो ऋण दे सकता है) 

(२) यह भूणि चस्धक बेको के ऋण-पत्रो (020०7(४४८४) के पोछे भी ऋण 
दे सकता है | परन्तु इस प्रकार के ऋण तभी दिये जा सकते हैं जबकि ऋण पत्र 
टस्टी धरोहर घोषित कर दिये गए हो । 

(३) यह राज्य सरकारी ब॑ को के खेती सम्बन्धी बिलो को जिनकी भवधि 
१४ मास से अधिक न हो पुनर्वट्र (८ ४४०००७:५) पर खरीद सकता है ( 

अभी पिछले वर्ष रिजर्व बेक एक्ट मे सशोधन किया गया है जिसके फ्ल- 
स्वरूप रिजव बेक को ग्रामीण आशिक कार्यों के लिये अनेक प्रकार की वित्तीय सहा- 
यता देने का अधिकार प्रदान किया गया है । अब रिजर्व बेक कृषि कार्यो के लिये 
निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर मध्यकालीन ऋण दे सकता है-- 

(१) ऋण का समय १४ मास्त से कम कथा ५ वर्ष से अधिक नही होना 
चाहिये 

(२) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का मूलघन तथा व्याज चुकाने की यगारन्टी 
दी जानी चाहिये। 

(३) प्रत्येक राज्य सहकारी बेक अपने साधनों से अधिक ऋण न दे 
सकेगा । 

ऋण ५ बरोड रपये से अधिक नही दिया जायेया । अमी हाल ही मे रिजर्व 
थ्रेक से राज्य सरकारों तथा सहकारी बेको को एक गश्ती चिंटूठी भेजी है जिसमे 
बताया गया है कि भध्यकालीन ऋण किस प्रकार देगा । इस चिट्ठी से कहा ग्रया 
है कि यद्यवि रिजर्व बेक ५ वर्ष तक के लिये ऋण दे सकता है परन्तु वह व्यवहार में 
हे वर्ष तक के ही ऋण देगा जिससे कि रुपये की जौट फेर जल्दी से जल्दी हो सके । 
इससे अधिक समय का ऋण केवल बहुत जावश्यक हालतो में दिया जायेगा ! यह ऋण 
भूमि को खेती के योग्य बनाने, खेतों के चारो ओर बाँध बाँधने, खेती|की दूसरी प्रकार 
की उनति करने, भूमि को वरय लगाने के लिये तैयार करते, छोटी-छोटी सिंचाई 
की योजनायें बनाने, पश्चु, रच्ीनें तथा अन्य सामान खरीदने, खेतों पर इमारतें 
चनाने के लिये दिया जायगा | 

लबुकालीन ऋण के समान ये ऋण भी केवल १३ प्रतिशत ब्याज की दर 
से राज्य सरकारी बेको को दिये जायेगे | कम ब्याज की दर का लाभ किसानो को 

पहुचाने के लिये रिजवें बेंक ने राज्य सरकारो तथा राज्य सहकारी बेको तथा किसान 
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के बीच में कई मध्यवर्ती सस्थाओ के आ जाने के कारण विसानो से ली जाने वाली 
ब्याज की दर ६६ अतिशत से अधिक नही होनी चाहिय । 

इस प्रकार हम देखत है कि रिजब वेक सहकारी बैको को सलाह के रूप मे 
तथा रुपये पैसे के रूप मे बडी सहायता कर रहा है। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक 
इसकी सहायता केवल सलाह के रूप मे हो थी । परन्तु लगभग १६४७-७८ से इसने 
धन के रूप मे भी सहायता देनी आरम्भ कर दी। यह सहायता वह निरन्तर 
बढागा जा रहा है । १६४८-४६ मे इसने केवल ६७ ७० लाख रुपये का ऋण राज्य 
सहकारी वेको को दिया था। १६४६-४० मे यह बढाकर २१४ करोड, १६४५०- 
५१ में ७ ६१ करोड, १६५२-५३ में १५ करोड तथा १६५७-५८ मे इस बेक ने 
राज्य सहकारी बेकों को खेती के मौसमी कार्य करने तथा फ्सल की बिल्ी करने 
सम्बन्धी ४७८ २४ करोड यु० के ऋण प्रदान करने की अनुमति दी। १६५७-५८ में 
इन बेको से ७० ४७७ करोड़ रु० पावना या जुलाहो की सहकारी समितियों को 
उल्पादन तथा विक्री कार्य मे सहायता पहुचाने के लिये रिणवं बेक ने उनको बेक दर 
से १३६ प्रतिशत कम ब्याज पर २०५७८ लाअ रु० उधार दिये। सहकारी चीनी 
राधितियों को उनकी कार्यशील यूजी भे सहायता पहुँचाने के लिये ३ करोड रु० बेक 
दर पर स्वीकार किये गये । १२ राज्य सहकारी बे को को ७ ७२ करोड ₹० के मध्य- 
कालीन ऋण देने मह्ूूर विये गये । पर छु इस इस बढते हुये ऋण से हम पूर्ण रूप से 
सन्तुष्ट नही है। क्योकि भारतीय कृषि की कुल आवश्यकता ५०० करोड वार्षिक वी 
है । ऐसी स्थिति म यह सहायता समुद्र मे एक वू द के समान है इसलिये इस बात की 
आवश्यकता है कि रिजर्व बेक को अधिक ऋण देना चाहिये । परन्तु इसके साथ साथ 
हमे यह भी ध्यान रखना पडगा कि रिजर्व बेक भी कानूत से बधा हुजा है। वह 
बेबल उन्ही धरोहरो के पीछे ऋण दे सकता है जो एक्ट के अनुसार उसको मान्य हैं। 
ऐसी धरोहरो के पैदा करने के लिये राज्य सरकारों को सरकारी गोदामो का निर्माण 
करना पडेगा । कही कही राज्य सरकारों फो ऋण का ब्याज तथा मूलथत गारम्टी 
करना पडगा। ऐसा सब कुछ करने के रिजव बेक कृषि की अधिक सहायता कर 
सकेगा । 

अ्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे 

१६५१ ई० में रिजर्व बेक ने ग्रामीण साख सर्वे किया जिसमे देश के 
७४ जिछ्ये से से ६०० शाँत सिये गये ॥ इस ग्रग्रिति के अध्यक्ष श्री शोरबाला थेव 
इस समिति की रिपोर्ट २० दिसम्बर १६५७ को छपी | 

इस समित्ति ते देखा कि किसानो को दिए गए कुल ऋण वा हे हे प्रतिशत 
सरकार द्वारा तथा ३१ प्रतिशत सहकारी समित्तियो द्वारा दिया जाता है। लगभग 
७० प्रतिशत सहायता अब भी गाँव के महाजन द्वारा की जाती है। सहकारी समि- 
तियो को केन्द्रीय व राज्य सरकारो से वहुत सहायता मिलती है। 

इस समिति का मत है कि सरकार को सहकारी समितियों को भिन्‍न भिन्‍न 
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अवसरो पर सहयोग देना चाहिये | सरकार को चाहिये क्रि वह राज्य सरकारी वेको 
ब भूमि वस्धक बैको की पुजी का ५१ प्रतिशत स्वय लग्राये॥ इस प्रकार राज्य 
॥ सरकारो के द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंको व वडी बडी प्रारम्भिक सम्रितियों को भी 
सहायता प्रदान की जानी चाहिय । इस ग्यर्य के लिये रिजर्व व॑ को को राज्य सरकारों 
“की सहायता एक राष्ट्रीय कूपि साख कोष में से जिसमे कि प्रारम्भ से रिझ्वे बेक 
४ करोड़ रु० जमा करे तथा इसके पश्चात्‌ इतना ही घन प्रति वर्ष जमा करे, करनी 
चाहिय । इस कोष मे से राज्य सहकारी देकी को मध्यकालीन तथा भूमि वन्धक वेको 
को दीघं कालीन ऋण देने चाहियें ! 
समिति न यह यह भी सुन्नाव दिया है कि फ्सल को विद्नी तथा उसको एक्ज 
करने के लिय भी सरकारी सस्थाओ को सहयोग देना चाहिये । 
समिति का सवसे महत्वपूर्ण सुझाव एक राज्य बंक की स्थापता है जो कि 
इम्पीरियल तथा अन्य किसी वेको को मिलाकर बनाया जाय ) इस वेक की शाखायें 
सब जिलो के केन्द्र स्थानों तथा छोट छोटे केन्द्रों में होगी । यह बेक सहकारी समि- 
तियो को साख की तया उनके धव को हस्तालर करन की सुविधा अदान करेया। 
इस बैक की पू जी इस प्रकार वडानी चाहिए जिससे वि भारत सरबार व रिजर्व 
बेक का उसमे ५१ प्रतिशत भाग हो 
सरकार ने इस समिति के सुज्ञावो को मानकर ट्वितीय ,योजनाकाल में 
+0%% साख को मजबूत बनाने के लिये उसमे एक बड़ा भाग लेने का विश्चय 
| ४ ७१॥० के लिये कुटीर उद्योग को बहुत आवश्यकता है । कसा देश के लियो 
वड उद्योगों का जो महत्व है उससे कोई भी इन्कार नही कर सकक्‍ता। पर 
वर्तमान स्थिति मे हमार देश का उढ़ार बडे उद्योगो से नही हो सबता । वयोकि व 
कम लोगो को रोजगार दे सबते हैं और बडे उद्योगों को चलाने के ,लिये हमारे पास 
इस समय पर्याप्त भात्रा मे साधन भी नही हैं। इस वोरण कुछ समय तक हमको 
च्टीर उद्योगों पर ही निर्भर रहना पडेगा। वेशिंग कमेटी, कृषि कमीशन, बम्बईः 
किया जायेगा । भविष्य मे समितियाँ आने वालो फ्सल क। बदाह६ ५६५ ण दे 
सकेगी ! इसके बदले ऋण लेने वाले को अपनी फसल सहकारी जिन्नी समितियों को 
बेचनी पडगी | दस योजना मे १८०० बिक्री समितियाँ बनाने की योजना है। इन 
विज्नी समितियों की सइस्य १२००० बडी बडी साख समितियाँ होगी जो वि सदस्यों 
में हृषि सम्बन्धी सामात का बटवारा करेंगी तथा उनकी फसल को एकत्र करेंगी ॥ 
इस हेतु ६५७० गोदाम बनाने की योजना है जो कि साख तथा बिक्री समितियों के 
आधीत, होगे. ।. इत. गोड़ामो. की, रसीड़, के. पीके, क्िस्पतोे, को, ऋण, प्राप्त, करते, की. 
सुविधा भी दी जायेगी | 
लोक सपा मे एथाएड] श३76 प्रठएश्नव्छइ 20फ्णशत०णा. स्थापित करने 
, के लिये एक विल भी पेझ् किया गया है जिसके द्वारा एक एशाउब ए०-०ुक्षभ्धणा 
एर्एशुठ्ज़ाध्या शाद फरडाल प00चञड़ 8020 स्थापित क्या जायेगा जो 
सहकारी समितियों द्वार उत्पत्ति बढाने, उसको बेचने, उसको गोदाम मे रखने, उसके 
बाहर भेजने आदि का कार्य करेगा ॥इस बीच राज्यों को भी शा०07४णड 
(०फ्रणशःणा स्थापित करने का अधिकार दिया यया । 
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(५ ३39 #€ए०णा लि धार तत्लातर ० 20986 ॥रतपञावइवगा 
जवाब हाययराड पाए 5००एात गर्ग! त॑ फल ग्रपरत््यात एथापज़ १ 

प्रदन ४६-१६ वीं शताब्दी के दूसरे आधे भाग में भारतीय कुडोर उद्योग 
का पतन वयो हुआ ? 

१८वीं शताब्दी के अधंपूर्व मे भारतवर्ष अपने उद्योगों के लिये सारे ससार 
मे प्रसिद्ध था । हमारे देश में तैयार किया हुआ माल दूर-दूर के देशों को जाता था । 
वह भाल बहुत ही सुन्दर होता था। कहते हैं कि रोम व यूनाव की राजकुमा रियाँ 
बड़े गय॑ से भारतीय कपडा पहनती थी। भारत फेवल सुती कपड़े के लिये ही 
प्रसिद्ध न था वरन्‌ वह ऊनी तथा रेशमी कपड़े के लिये भो प्रसिद्ध था। काश्मीर के 
शाल दुशले प्रसिद्ध थे । यही नही, भारतवंषं मे हाथी दान का काम, लकडी पर 
खुदाई का काम तथा लोहे का काम भी खूब होता था। यह सामान अर दल 
सन्तुष्ट नहीं है । क्योकि भारतीय कृषि को कुल आवश्यकता ५०० करोड वा।१५ 
है । ऐसी स्थिति मे यह सहायता समुद्र मे एक बू द के समान है इसलिये इस बात की 
आवश्यकतो है कि रिजव बे क को अधिक ऋण देना चाहिये । परन्तु इसके साथ साथ 
हमे यह भी ध्यान रखना पडगा कि रिजर्व बेक भी कानून से बधा हुआ है। वह 
बेबल उन्ही धरोहरो के पीछे ऋण दे सकता है जो एक्ट के अनुसार उसको मान्य है। 
मी धरोहरो के पैँदा करन के लिये राज्य सरकारों को सरकारी मोदामो का न्प्सिणि 

परन्तु बहुत सी बातो के कारण धीरे-धीरे हमारे उद्योग-घन्धे नष्ट हो गये। 
इनके नष्ट होने मे नीचे लिखी बातो का प्रभाव भी पड़ा-- 

(१) देशी राजाओं के दरदारों का सप्ताप्त होना-जव तक इस देश में 
मुगल बादशाह तथा नवाब आदि रहे तब तक बे बहुत सी फैशन की चीजे माँगते 
रहे । पर अग्र॑ जो के आने के पश्चात्‌ एक-एक करके सब बादशाह तथा नवाब समाप्त 
हो गये । इसी कारण फैशन की चीजों की माय जो बादशाह तथा उनके दरबारी 
किया करते थे वह समाप्त हो गई और इसी के साथ सव दस्तकारिया भी नष्ट 

गई । 
हे (२) विदेशी प्रभाव-भारतवर्ष मे अग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के _ 
पण्चातु देश मे शान्ति हो गई । इसके कारण हथियार बनाने के उद्योग प्राय समाप्त 
हो गये । इसी कारण कुछ और उद्योगो का भी पतन हुआ । भारत मे रहने वाले 
अग्रेजी अफसर भारत की चौजो का प्रयोग न करके अपने देश की ही चीजों को 





॥ 
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0. 50. $६8॥6 धर ग्राफुणाज्वा१ए6 0 ९०४86 प्रातंप४तव65 वा पाता पे 
रसक्राग्रा?, 'शात्र प्रा०85ए८९5 ए०प्राँते ऋण्प्वंह एठ्प बा88850 69 गाए70ए३ 
पार ठाड्भब्प्राध्वत्णा ती <णावूध-नावप्रत्नताट५ व. 0त ९एशाए ? प्रठश् 4६ 
पाए 00भधणफादा वढाजाए ऐरधथ्य ? 

प्रश्त ४६४--भारतीय अर्थ-ब्यवस्था मे कुटोर उद्योगों का महत्व बताइये । 
हमारे देश में उद्योगों के संगठन को उन्नत करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे ? 
सर हार उनकी किस प्रकार सहायता कर रहो है ? 

बुदीर उद्योय क्या होते हैं ? कुटीर उद्योग वे होते है जो क्षि दस्तकार लोग 
अपने घरो में अपने आप तथा अपने वाल वच्चो की सहायता पे चलाते हैं । इस 
उद्योगो मे दस्तकार लोग अपनी ही पृ जी लगाते है । परन्तु कभी कभी वे घारखाने- 
दारो की पू जी से भी कार्य करते हैं । जहाँ कही सम्भव होता है वे बिजली मी शवित 
से भी काम करते हैं । 

इन उद्योगों कए महत्व--कुटीर उद्योग देश की आधिक स्थिति पर बहुत 
बडा प्रभाव डा नमने वाले है । हमारे देश के लोग गरीव हैं जौर उनका जीवन स्वर बहुत 
, नीचा है । सिंचाई वाले क्षेत्रो बे छोडबर ओर शेष स्थानों के लोग बर्ष मे बाई 
महीने बेकार भी रहते हैं । बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वर्ष भर कोई कास 
बरने को नही होता । घरो वी स्त्रिया भी वहुघा वेकार ही रहती है । इन सब लोगो 
को काम में लगाने के लिये कुटीर उद्योग की बहुत आवश्यकता है । किसी देश के लिय 
बडे उद्योगों पा जो महत्व है उससे कोई भी इत्कार नहीं कर सकता। पर 
वर्तमान स्थिति मे हमर देश का उद्धार बडे उद्योगों से नही हो सकता । क्योकि वे 
कम लोगो को रोजगार दे सकते हैं और बडे उद्योगों को चलाने के ,लिव हमारे पास 
इस समय पर्याव्त मात्रा से साधन भी नही हैं। इस कारण कुछ समय तक हमको 
कुटीर-उद्योगो पर ही विभंर रहना पडेगा ॥ वेकियग कमेटी, कृपि कमीशन, बम्बई 
योजना, सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतवर्ष की आधिक स्थिति को 
सुधारने के लिये कुटीर उद्योगो का बहुत महत्व है। दूसरे देशो मे जैसे जापान, 
जमेनी, रूस, चीन, स्विटजरलेंड आदि ने कुटीर उद्योगों द्वारा ही बहुत उन्नति को 
है । इसलिये यह आशा है कि भविष्य मे हमारे देश को इन उद्योगो से बहुत लाभ 
होगा । 

यदि हमारे देश मे कुदीर उद्योग उनत हो गये तो इससे किसानो को बहुत 
लाभ होगा । पहला लाभ तो उनको यह होगा कि उनका बेकार समय काम मे आ 
जायेगा । दूसरा लाभ यह होगा कि उनकी, आय मे दृद्धि हो जाने से उनका जीवन 
स्तर ऊंचा हो जायेगा । तौसरा लाभ यह होगा कि सेतो पर से जनसख्यां का दवोव 

# कम हो जाने के कारण खेतों का क्षेत्र बडा हो जायेगा । खेती मे उन्‍्तत औजेएर काम 
इये लाये जा सकगे । इस प्रकार खेती की भी उन्‍नति होगी । खेती की उन्नति से 
झिरकार, व्यापारियों, रेलो आदि सभी को लाभ होगा । ले 


२७०२ ] भारतीय अर्थशास्त्र 


कुटी र उद्योगो द्वारा हमारे देश की वेकारी की समस्या भी हल हो सकती है। 
आजकल हमारे देश में लाखों मनुष्य बेकार पड़े है। उनको काम देने मे कुटीर 
उद्योगो से ही सबसे अधिक सहायता मिल सकती है ॥ 

बढ़े उद्योगो को अपेक्षा कुटीर उद्योगो मे हमारे देश को यह भी लाभ होगा 
कि इनके द्वारा देश मे धन का वित्तरण समान रूप से हो जय्रेगा । परल्तु बडे उद्योगी 
से धन का केच्रीयकरण होता है आजकल हमारे देश मे धन के समान वित्तरण की 
बहुत आवश्यकता है क्योकि इस देश में या तो वे लोग रहते हैं जिन्ह दिन मे भोजन 
भी नही मिलता या वे हैं जो धन मे पडे रहते हैं । 


चौन और रूस देशो द्वारा यह बात पूर्ण रूप से विदित हो गई है कि बाहरी 
आक्रमण के समय कुटीर उद्योग बहुत लाभदायक सिद्ध होते है। युद्ध के समय शत्र, 
बड़े-बड़े उद्योगों मे बम डालकर उनको नष्ट-भ्रप्ट कर सकता है "पर वह कुटीर 
उद्योगो का कुछ भी नहीं विगाड सकता । आक्रमण के समय बंढी आसानी से उनको 
इधर-उधर ले जाया जा सकता है । 

कुटीर उद्योगी के उन्नत होने से हमारे देश के सब भागों को आधिक 
उनतति समान रूप से हो सकेगी । यह सत्य है कि पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योग चलाने से 
हम को निकट भविष्य मे कुछ घाटा होगा परन्तु जब तक देश के समस्त क्षेत्रों 
की उन्नति समान रूप से नहीं होती तब तक हम पिछडे क्षेत्रों के लोगो की योग्यता 
तथा शक्ति का ठीक उपयोग नही कर सकते । पिछडे क्षेत्रों की उन्नति केवल कुडीर 
उद्योगो द्वारा ही सभव है । 

आजकल हमारे देश के लिये कुटीर उद्योगों का महत्व इसलिये भी है क्योकि 
इस उद्योगों को कोई ऐसा कच्चा साल नही चाहिये जिसमे कि विदेशी विनियम 
ख्॑करनी पडे । इस प्रकार इन उद्योगों के द्वारा हम लोगो को रोजगार प्रदान 
करते हुए भी अपने विदेशी विनिमय के साधनों को बचा सकेंगे । 


भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इन उद्योगो के महत्व के विषय मे 
कहा है कि भारत जँसे कृषि प्रधान देश के लिये घरेलू उद्योगो का विश महत्व है 
और, इस देश की आधिक व्यवस्था मे इनका ऊँचा स्थान होना चाहिये | आगे आपने 
कहा कि यदि इन उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन न दिया गया ओर ये चुप्त हो गये, 
तो इससे तन केवल बडे पैमाने १९ बेठेणगारी फलेगी बाल्कि कला का हास हांथा और 
देहातो मे रहने वाले लोग, जो इस देश की आबादी के 5० प्रतिशत हैं और भो 
निर्धत हो जायेंगे । 

कुटोर उद्योगों को कठिनाइया तथा दोष--आजकल हमारे कुटीर उद्योगों 
के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ है तथा उनके कार्य करने के ढद्ध मे बहुत दोष हैं 
जिनके कारण यह उत्नत नहीं होने पाते । बिना इन दोषों को दूर क्ये ये उद्योग 
कप्नी उन्नति न कर सकेंगे । ये दोष ठथा कमियाँ निम्नलिखित हैं-- 
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(१) इन उद्योगों की पहली कठिनाई यह है कि दस्तकारो को उद्योग के 
लिये सस्ते दामो पर कच्चा साल नही मिलता। इसलिये उनको कारखानेदारों पर 
निर्भर रहता पडता है और उन्ही के हाथ अपना पवका माल बेचना पडता है | जब 
वे उधार माल लेते हैं तो उनकी महया मिलता है | 

(२) दूसरी कर्नाई यह है कि दस्तकारो के पास पू जी की बहुत ही कमी 
है इस कारण उनको महाजनो तथा दूसरे लोगो से ऋण लेना पडता हैं। यह ऋण 
उनको बहुत ऊ वे ब्याज पर मिलता है । इस कारण वे सदा ऋणी रहते हैं और सब 
प्रकार के कष्ट सहन करते हैं । 

(३) तीसरी वठिनाई यह है कि दस्तकार प्रशिक्षा प्राप्त किय हुये नहीं हैं। 
इस देश मे दस्तकारी शिक्षा देने के साधव वहुत ही कम हैं और जो हैं भी थे बहुत 
महंगे हैं । दस्तकारी केन्द्रों में केवल धनी लोग ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं । 

(४) चौथी कठिनाई यह है कि इस देश के लोग अपने देश की बनी हुई 
बस्तुयें नही अपताते। वे विदेशों की बनी हुई वस्तु्यें काम में लाने में ही अपना 
गौरव मानते हैं । इसी कारण उतकी माय कम है । 

(५) अभी हाल ही तक सरकार भी इनको कुछ प्रोत्साहन न देती थी। 
सरकार अपनी आवश्यवतायें जो करोडो रुपय की थी । इद्धलंड से पूरी करती थी । 
अभो तक कुछ अशो में यह नीति चलो आ रही है। द्वितीय महायुद्ध मे यह बात 
सिद्ध हो गई है क्रि यदि सरकार चाहे तो कुटीर उद्योग बहुत उन्नति कर सकते है ( 

इन कठिनाइयों के अतिरिवत दस्तकारी के कार्य करने मे बहुत मे दोष हैं--- 

(१) दस्तकार लोग असगठित हैं । इस कारण वे अपने आपको दूसरों के 
शोषण से नही बचा सकते । यदि वे सगठित होते तो वे अपने हित की बहुत सी बातें 
सोच सकते थे तथा अपनी उन्नति भी कर सकते थे । 

(२) इस्तकार लोग घोडा सासान खरीदते हैं तथा थोडा ही बेचते हैं । इसी 
कारण उनको बेचते समय तथा खरीदते समय घाटा होता है । 

(३) दस्तकार लोग बहुधा सडिवादी हैं। वे अधी तक पुराने औजारो से ही 
कम करते चले आ रहे हैं और तये औजार काम से जाना पसन्द नही करते । 

(५) कुदीर उद्योगो का सामान बेचने के लिये भी इस देश मे कोई अच्छा 

साधन नही है । दस्तकार गाँव के महाजन के हाथ था किसी कारघाने वाले को हो 
सएएऐे नव नाण ्लेकएे हैं 

कठिनाइयों तथा दोषों को दुर करने के उप्त3-जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है कुदीर उद्योग देश वी उन्नति के लिये आवश्यक है । इसलिये उन्तको उन्नत 
करना हमारा कर्तव्य है । ये लोग निम्नलिखित ढज्जे से उन्नत हो सकते हैं-- 

(१) दस्तकारो को चाहिये कि दे अपनी सहकारी समितिया बनाये । संमि- 
तिया अपने सदस्यों के लिये आवरयक मात्रा मे कच्चा मास खरीदे तथा पत्रका माल 
बेंचें। इन समितियों को यह भी चाहिये कि वे अपने सदस्यों के लिये शिक्षा या 


२७४ ) भारतीय अधंशास्त्र 


प्रबन्ध करें । भारतीय केन्द्रीय चेकिंग जाच कमेटी ने इस वात पर जोर दिया थ। कि 
दस्तकारों की सहायता के लिये सहकारी समितिया बनाई जायें । | 

यहा यह वात बताने योग्य हैं कि हमारे देश मे इस श्रकार की सहकारी 
समितिया पाई जाती है । इनमे से छुलाहो की सहकारी समितिया सबसे महत्वपूर्ण 
है । इस प्रकार की समितिया मद्भगास और बम्ब्ई मे अधिक प्राई जाती है। १६०७- 
9६ में मद्रास मे ६५६ ऐसी समितिया थी । छज़ समितियों की कार्यशोल पू जी 3 नि 
लाख रुपये थी । इसी वर्ष वम्वई मे २११ ऐसी समितिया थो जिनको कार्यब्रोल 
पू जी ३२ ५६ लाख थी। उत्तर प्रदेश मे भी ५५० प्रारम्भिक तथा ३८ 
समितिया इस्ती ब्ष में थी । उनके ७८ ७७२ सदस्य ये तथा उनमें से प्रारम्भिक 
समितियों की कार्यश्शील पू जी १६ लाख रुपये थी तथा उन्होने उस वर्ष र० लाख 
रुपये का माल बेचा । भारत के २८,६०,००० करघों मे से १४५७ ई० तक 
११९,२२,५३५ सहकारी बान्दोलन से लाभ उठा रहे थे। ३ दिसम्बर १९५७ ई० 
तक शारत सरकार ने विभिन्‍न राज्यो को €३,०९,०६५ ह० इसलिये दिये जिससे कि 
वे जुलाहो की सहकारी समितिया बनाने का प्रयत्व करें। 

(२) दस्वकारो को चाहिये कि थे अच्छे औजारो को काम में लाये | बिहार 
में उन्नत औजारों का प्रयोग दिखाने के लिये निर्देशक नियुक्त किये गये है । कुटीर 
उद्योग गृह द्वारा बहुत प्रकार के प्रयोग किये जाते है । यह गृह जुलाहों को औजार, 
श्ग आदि भी देता है और जुलाहो वो नये-नये नमूने भी बताता है । मध्य प्रदेश गें 
भी शुलाओ को नये-तये प्रकार के ओजार दिये जा रहे है ! यह अति आवश्यक है 
कि इस प्रवागर वा बर्य और राज्यो से भी फिया जाय तथा कपड़ा बनाते के अति- 
रिबत और प्रकार के उद्योगो के लिये भी उन्‍तत औजार प्रदात किये जाये । 

(३) दस्तकारों के लिये कम ब्याज पर ऋण का प्रवन्ध भी होना चाहिये ६ 
हमारे देश से अभी त्तक ऋण लेने का साधन केवल गाव का महाजन है । कही-कही 
सहकारी समितियां भी ऋण देती हैं। पर उनकी सख्या बहुत कम है । 

व्यापारिक बैक दस्तकारों को रुपया उघार नही देते । थोडी आशिक सहायता 
सरकार के औद्योगिक विभाग (7०एशाग्राध्या ० 77त5॥7९5) से भी दी जाती 
है । इस प्रकार ऋण लेने का साधन केवल गाव का महाजन है । पर यह बहुत ऊची 
दर पर ऋण देता है । भाश्तीय केन्द्रीय वेकिय जाच समिति ने बताया था कि इस देश 
म वर्तमान से अधिक सहकारी ऋण समितिथा बनाई जानी चाहियें। औद्योगिक 
आयोग ने सुझाव दिया था कि उद्योगो के नि्ंशक (7070०० 7 ० 7ग67५४7८5) को 
छोटे ऋण देने चाहिये । उसने यद्धभी सुझाव दिया कि दस्तकारों को उधार-क्रय 
रीति (माा८ ?प्राण्ा85८ 3595०) पर औजार दिये जाये। परत्तु ऋण देने का 
सबसे अच्छा ढड् सहकारी समितिया है । अभी कुछ दितो से सरकार तथा रिजर्व 
बैक इन उद्योगो को बड़ी सहायता प्रदाव कर रहे है जिससे कि दस्तकार को महाजन 
आदि से ऋण न लेना पडे ; 







कुठीर उद्योग ई रछर 


(9) यह भी आवश्यक है कि दस्तकारो छारा तैयार क्रिया हुआ माल 
जचित रौत्ति से बेचा जाय | अभी तक इस देश में सिवाय थोडे स्थानों को छोड़कर 
सामान बेचने का कोई उचित साधन नही है । यदि लखनऊ के उत्तर प्रदेश आर्ट 
सथा क्रेपट इस्पीसियिल जैसी सस्थाये इस देश में स्वापित हो जायें तो बहुत लाभ 
हो सरकार को चाहिये कि वह विदेशों से घारतीय कुटीर उद्योग के सामान का 
प्रचार करे । हर का विधय है कि वर्तवान सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। 
सरकार ने देश में चारो ओर चलते फिरने वाली नुमायश्ध भेज्प्रे है तथा बहुत से 
राज्यो में दस्तकारी सप्ताह भी मनाये जा छुके हैं। दिल्ली मे शुटीर उद्योगों का 
अजायबधर बनाने की योजना है । १२ अप्रैल १६५८ ई० की एक सूचना के अनुप्तार 
भारत सरकाराएण0वात प्रबठव०८85 704ए८०फएणणा( ९०एकब्प०ा (27९4०) 
प.एण्राधत0. स्थापित किया है। इसबी अधिकृत पूणी १ कारोड रुपये है । बहू 
कारपोरेशन कुटीर उद्योगो की उत्तत्ति को इस प्रकार चलायेगी जिससे कि विदेशी 
भाग को शौघ्र ही पूरा किया जा सके । इस कारपोरेशन का मुख्य कार्य हम-उद्योगो 
के माल को विदेशो मे निर्यात के लिये प्रोत्साहन देवा होगा । 

इस सब प्रयल के फलस्वरूप हमारा बहुत सा कपड़ा तथा अन्य सामाते 
अमेरिका आदि देशो मे बिक रहा है । पश्चिमी जमंदी, अफ्रीका आदि देशों में 

>विर्यात करने का प्रयत्न जारी है । भारतीय कुटीर उद्योगों का माल प्रेग, लन्दन, 
) पेरिस, भेराबी आदि स्थानों मे होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियो मे दिख़ाया गया 
है । १९५६-५७ मे सोवियत रूख तथा जेकोस्लोवेकिया से भारतीय हाथ के उद्योगों 

” के बहुत से आर्डर प्राप्त है । 


(५) इस्तकारी की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी बहुत्र आवश्यक है। यह 
शिक्षा सस्ते दामों पर होनी चाहिये । बम्बई राज्य मे इस ओर ध्यान दिया जा रहा 
है, पर अभी तक जो कार्य हुआ है बह महासागर में एक बिन्दु के रामान है। इस 
ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे देश मे जब सरकार का ध्यान इस 
ओर जाने लगा है | अभी हाल ही मे उत्तर प्रदेश के शिक्षा भन्‍त्री ने घोषणा को 
थी कि भविष्य से उत्तर अदेश के स्फूलो मे बच्चों वे हाथ से चीजे घनावा सिखाई 
जायेगी । वर्षा क्षिक्षा प्रणाली मे भी इसी प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जावा 
है आजकल इस देश मे शिक्षा लेने वालो की कमी नही है | कमी है शिक्षा के केस्द्रो 

५ कि / कुफीए उछोपऐं करे स्फफिल' सहायता" अधाना करने का कार्पो केन्द्रीय: चरपारा 
ने अपने ऊपर लिया है । बम्बई, कलकत्ता देहली तथा अद्वगास मे चार क्षेत्रीय सस्‍्याये 
पा जिवेन्दस मे एक-एक शाखा पहले से ही कार्य करने लगी है । टैक्दीकल सामलो 
* मे सहयोग देने के लिये विदेशों से विशेषज्ञ बुलाये ग्रये है कांग्रेस द्वारा श्रकाशित 
स्वतस्तता का दसवाँ वर्ष नामक पुस्तक के ६६ पृष्ठ पर लिखा है कि दूंनिद्ध के 
औज़ाम पर बाफी जोर डाला जा रहा है। दस्तकारो को ताल्ीम देने के लिये 
विभिन्न ग्राम उद्योगों के लिये बहुत से ट्रेनिंग केन्द्र खोले गये हैं । 


२७३ १ भारतीय अयंशाल्त 


(६) सरकार को भी यह चाहिये कि वह इस देश के दस्तकारो से अपनी 
आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्त करे | यदि सरकार ऐसा करने लगे तो कुटीर 
उद्योगो को बहुत लाभ हो । 

(१) कुटीर उद्योगों के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित किये जा रहे हैं जिसमे कि 
उन क्षेत्रों मे उतके साथ बडे पैमाने के उद्योगों की कोई प्रतियोगिता न हो । है 

(२) कुटीर उद्योग से लाभ के लिये उप्ती प्रकार के बड़े पँमाने के उद्योग 
पर उपकर (९६५७) लगाया जा रहा है । 

(३) जहाँ तक हो सके बड़े पेमाने के उद्योग को उच्चत न किया जाया 


सरकारी सहायता 


कुटीर उद्योगो की व्यवस्था करने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। 
इस कार्य मे सहायता करने के लिये सरकार ने ये सस्थायें स्थापित की है। अखिल 
भारतीय खादी बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड, कोयर वोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड 

कुटी र उद्योगो को सरकार तथा बेक दोनो ही सहायता देते हैं। हाल ही मे 
ज़हायता को प्रभावी बनाने के लिये कुछ कदम उठाये गये है। १६४७-५८ में ३ ३ 
करोड के ऋण तथा ११ करोड रु० कौ सहायता राज्य सरकारों को कुटौर उद्योगो 
वो सहायता करने के लिये दिये गये है। सरकार ने ७२ औद्योगिक स्टेट स्थापित 
करने के लिये मजूरी दी है। इन स्टेटो का उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योगो को वगरो 
से हटा कर सये-तये स्थानों पर स्थापित किया जाये । इतको फंकट्री के बराबर स्थान 
दिया जायगा। इन स्टेटो में विभन्‍त उद्योगो को कुशल कार्य करने के लिये 
कुछ सामान्य युविधायें प्रदान की जायेंगी । जैसे ये भूमि का विकास करेंगी, 
छोटे ओद्ोगिक केन्द्रों के लिये आवश्यक क्छुर्म केन्द्रों की इमारतो को बनायेगी, 
बिजली, पानी, गेस, भाष, दबावयुक्‍त वायु और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगी 
और सामुदायिक सेवाओ की व्यवस्था करेगी। सितम्बर १६५८ तक १७ ऐसी स्टेट 
तैयार हो छुकी थी । इन स्टेटो के बनाने की कुल लागत राज्यों सरकारों को केद्धीय 
सरकार ऋण के रूप मे देगी । ट्वितीय पचवर्षीय योजना मे सामुदायिक उन्नति 
सलाको में जिन १६ स्टेटो के बनाने की सिफारिश की गई है उनमे से २ बनाई जा 
रही है । योजना में इत स्टेटो को बनाने की लागत १० करोड़ से उठा कर १५ 
करोड कर दी गई है । 

कुडीर उद्योगो को ठेनिनकल सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार 
के ओद्योगिक विस्तार सेवा (80005078] 8>5/शाहाणा 5९£7४:७) का प्रोग्राम चालू 
क्या है। चार क्षेत्रीय सस्थायें बम्बई, नई दिल्‍ली तथा मद्रास मे, १२ बडी-बडी> 
सस्थाये, पाँच शाखा सस्थायें तथा ६२ विस्तार केन्द्र भी कार्य कर रहे है । दिसम्बर 
१५५८ में इस सेवा कारये का पुर्नसंगठन किया गया था जिससे कि प्रत्येक राज्य मे 
एक-एक सस्था स्थापित की जा सके | 7०० छ०ए४०७॥०॥ के अन्तर्गत विदेशों से 
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इन उद्योगो को सहायता करने के लिये विशेषज्ञ चुलाये जाते है तथा यहाँ के आदमी 
विदेशों मे प्रशिक्ष; लेने के लिये विदेशों ये भेजे जाते है । 

फरवरी १६५५ ई० जे एक राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन की स्थापना की 
गई हैं जो कि सरकार से साल स्पलाई करने के लिये आर्डर लिया करेगा। इस 
आईडेर की स्पलाई वह छोटी-छोटी इकाइयो को ठेका देकर पूरी करेगा | अभी तक 
३१६० छोटी इकाइयों के ऐसे समझोने हो चुके हैं। १€५५-५६ मे केन्द्रीय सरकार 
ने कुदीर उद्योगों के ३७ करोड़ रु० का माल खरीदा । कास्पोरेशन मे छोटी-छोदी 
इकाइयो के लिये मशीनें खरीदने के लिये उधार-क्रम (क्राह एणएला85०) वी एवं 
योजना चालू की गईं है । इस योजना के अन्तर्गत १४७३ लाख हू० की मझीत 
खरीदी जा छुकी है । इस कारपोरेशन का कार्य चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 
अभी तक ११२० करोड ० के ऋण व सहायता प्रदान की है । 

सामूहिक विकास क्षत्रो तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रा मे भी कुटीर उद्योगों 
को उन्नत करने का प्रयत्त किया जा रहा है! इस प्रकार का प्रोग्राम २६ क्षेत्रों मे 
चल रहा है। 

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड जो कि १४५२ में स्थापित हुआ था इस 
बात का प्रयत्व कर रहा है कि देश तथा विदेशों म कुटोर उद्योगों के उत्पादव तथा 
बिद्री की उत्नति हो । भारतीय दस्तकारी विकास कारपोरेशन निर्यात को प्रोत्साहन 
देने के लिये स्थापित क्षिया गया है । इस कारपोरेशन ने चलती-फ़िरती नुमायशों को 

देश में इधर-उधर भेजा है तथा विभिन्‍न राज्या मे 'दस्तकारी सप्ताह” बहुघा मनाये 

जाते हे । आजकल हाथ से बने हुये स्लामान का मूल्य लगभग १०० रु० वापिक होगा। 
इस से लगभग ७ करोड रु० का माल विदेशो को निर्यात क्रिया गया । 

प्रथम पचवर्षोय योजना मे केन्द्रीय सरकार ने विभिन्‍न बोर्डों के द्वार निम्त- 
लिघित सहायता प्रदान की-- 

प्रथम पच वर्षीय योजना में कुटीर उद्योगो पर किया गया खर्च । 
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द्वितीय पत्र वर्षीय योजना में २०० करोड रु० रखे गये हैं जो इस प्रवार 


खर्च किये जायेंगे-- 
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ग्राम उद्योग़ी पर योजता के पहल दो वर्षों मे ४६ करोड रु० खत हुआ ! 

इसके अतिरिक्त तघु उद्योगो को सरलता से और समुचित अर्थ प्राप्त हो 
सबे, इसके लिये इस दिशा मे वित्तीय सहायता प्रनादे करने वाली सभी सस्थाओ के 
परस्पर सहयोग से एक कार्य-त्रम बनाया ग्रया । अप्रैल १६५६ मे स्टेट बेक आफ 
इ डिया ने रिजवं बेक, राज्यों के उद्योग विभागो राज्यवित्त नियमों तथा सहकारी 
बेकी के सहयोग रे एक प्रायोगिक मोजना आरसघ्भ की । उधछ समय यह केदल £ 


स्थानों मे स्थापित की गई थी परन्तु अब यह ५० से अधिक नग्रों पर काम कर 


रही है । इस योजना के अनुसार उद्योग को एक सस्था मे ही कण लेना चाहिये! 
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अम्बर चर्खा--ह्वितीय योजना काल में कातने के लिये अम्बर चर्ले एर जोर 
दिया यया है ! इसमे चार ताक होते हैं! इस कारण १४५६-५७ के लिये ७५००० 
अम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी गई । दिसम्बर १६५६ तक ३७१७४ ऐसे 
चर्खे बनाये गये तथा उन से २,१७,७११ पौंड सूत काता गया तथा ५,८३,८८७ वर्ग 
गज कपडा बनाया गया । १९५७-४८ में इस चर्खे स्रे १९१ ५ लाख वर्ग गज कपड़ा 
बनाया गया | १६५६-५७ मे अस्बर चर्खे से ५७२७० लोगो को तथा १७५७-५८ 
में १,३०,१४३ लोगो को रोजगार मिला । 
तीसरी योजना--१€५८ के जन्तिम भाग मे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा 
था कि “तीसरी योजना मे लघु उद्योगो ** पर बल देना ही होगा /” हाल 
ही में शास्त्री ते कहा है क्रि “सरवपर तीमरी योजना की अवधि में लघ्चु उद्योगों की 
स्थाण्ना के लिये ५ अरब से लेकर ६ अरब रुपये तक को रकम निर्धारित करना 
चाहती है ।" 
खर्वे समिति रिपोर्ट--यह समिति जून १६५४ मे नियुक्त की गई थी । इस 
प्रमिति को निम्नलिखित बातो को ध्यान मे रखकर एक योजना त्तैयार करनी थी--- 
(१) वे चीजें, जिनकी सर्वसाधारण में भाग हो, द्वितीय योजना काल में 
अधिकतर कुटीर उद्योगी द्वारा बनाई जायें । 
(२) इन उद्योगों द्वारा रोजगार निरन्तर बढता रहे ( 
हि (३) इन उद्योगों का उत्पादत व बिक्री सहकारी ढज्भ पर हो । 
इस रिपोर्ट की मोटी-मोटी जातों को मानकर ह्वितीय योजना में उनको 
सम्मितित कर लिप्य गया है । 
इस समिति द्वारा डिये गये सुझावों का पहला उदृश्य यह है कि उत्पादन 
के नये साधनों को ग्रहण करने के बारण पूजी व श्रम मे जो बेरोजगारी फंलनी 
है उसको ठोक तथा योजनाबद्ध दडू से दूर करने वा श्रयत्त करना चाहिये | इसका 
दूसरा उद्देश्य यह है कि जो मजदूर बेरोजगार है या जितको पूरे समय काम नही 
मिलता उनको अधिक से अधिक रोजगार उन उद्योगो मे मित्र जाये जिनको उन्होंने 
अपने घर मे रह कर सीखा है या जिनके चलाने के लिये उनके प्राम पर्याप्त मात्रा में 
समान है । 
कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योगो की उन्नति सहकारी ढड्ज को अपनाने से ही 
हो सकती है । इन उद्योगो को कुछ समय तक अचल व चल पू जी राज्यों को देनी 
पडेगी, राज्य वित्त कारपोरेशनों को इन उद्योगो की दीघंकालीन आवश्यकताओं के 
लिये -ऋण देना पड़ेगा । चानू आवश्यकताओं के लिये सहकारो केन्द्रीय वित्त सस्थाओं 
द्वार ऋण दिये जायेंगे और यह प्रयत्त किया जायगा कि इन ऋणो को उसी प्रकार 
लीजा जाये जिस प्रकार कि फसलों को ऋण दिया जाता हैँ । वे ग्राम उद्योग जो 
सहकारी दज्भू पर चल रहे हैं उदकों ऋण देने की रिजर्व बेक पर ही जिम्मेदारी 
होगी जो कि उस पर कृषि साख देने की है । 


रए० भारतोय अयंशास्त्र 


खादें समिति ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय ६ बोर्डों के कार्य वा 
एकीकरण करने तया केन्द्र द्वारा बनाई हुई योजनाओं को जिला, ताल्लुका व ग्रामों 
तक पहचाने के लिये एक अलग मम्त्रालय स्थापित किया जाये। हुछ लोगो का 
सुझाव है कि बडे व छोटे उद्योगों मे एप्रीकरण स्थापित करने के लिये केवल एक ही 
मन्बालय होना चाहिये । आजकल खार्वे समिति के सुझावो के साथ-साथ एक अलग 
मन्व्रालय स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है। 


घड़े पैमाने के उद्योग १ ३ 


नगद न न ++ 





९0. 5. ज्ञात आ6 पार ९४ए5९5 णी हगातपञ्ञारे दरों, जबएका655 


ग॑ पाता ?. म॒0्फ प्रठएांत प्राठाब छलारग( छए. पा वरदान वंब्श्घ॑ण- 
फेक १ 


प्रश्द ५१--भारत के औद्योगिक हृष्टि से पिछड़े हुये होने के कश कारण 
हैं ? भारत को ओद्योगिक उन्नति से दया लाभ हैं ? 

औद्योगिक दृष्टि से विछडे होने का अर्थ--भारतवर्ष मे बडे पैमाने के उद्योग 
१६ दी शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ से चलने आरम्भ हुये हैं। उस दिन से हमारे 
देश मे निरन्तर उच्चोगो की उन्नति हुई है जिसके फलस्वरूप आज भारतवर्ष ससार 
के स्व देशो मे औद्योगिक व्रिकास को ह्टि से झ्राउवाँ नम्बर लिये हुए है । फिर भी' 
हमे यह बात कहनी पडेगी कि हमारा देश औद्योयिक हृष्टि से पिछडा हुआ है । ऐसा 

- हम मिम्तलिखित बातो के कारण कहते है-- 

(१) हमारे देश मे १६५९ की जनगणना के अठुसार लगभग ७० प्रतिशत्त 
लोग खेती पर समे हुये हैं और केवल ११ प्रतिशत खानो व उद्योग-धन्धों मे लगे हुए 
है । इस भरकर हमारी राष्ट्रीय आय की सगभग ४० प्रतिशत आय खेती तथा सहा- 
यव उच्योगो से श्राप्य होती है और केवल १६ प्रतिशद आय खानो, कुटीर उद्योगो 
झे प्राप्त होती है। इस बात से देश का औद्योगिक हृष्टि से पिछडा हुआ होना 
प्रत्यक्ष है । 

(२) हमारे देश में सब प्रकार के उद्योग-धन्धे नही है । यहा पर केवल वही 
उद्योग है जितमे लाभ अधिक होने की सम्भावना है जैसे सूती कपड़े, चीनी आदि के 
उद्योग, शेष उद्योग, जिनमे आराधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं, इस देश मे प्रायः नही 
हैं। आज भो हमको मशीनों के पुर्जों, भारी रासायनिक पदार्थों आदि के लिये विदेशों 
के ऊपर निर्भर रहना पडता है । 

(३) देश के विस्तार व प्राकृतिक साधतो को देखते हुये अभी तक इस देश 
में उद्योग-धन्धो की बहुत कम उन्नति हुई है । 

हद (५) आज भी हमारे देश से टेब्नीकल और रासायनिक विद्येपज्ञो, इन्जी- 
निम्रो आदि की बडी कमी है । ये हमको बडे-बडे वेतन देकर विदेशों से बुलाने पडते 
हैं । इसका कारण यह है कि इस प्रकार के लोगों को ठैयार करने के लिये हमारे देश 
में उचित प्रशिक्षा ([7ढगाग8) का प्रबन्ध नही है । 


श्षर १ मारतीय अर्वश्ञास्त्र 


औद्योगिक दृष्टि से विछडे होने के कारण-- 

हमारे देश के ओद्योग्रिक दृष्टि से पिछडे हुए होने के निम्नलिखित कारण हैं-- 

(१) सरकार-का उद्योगों को ओर सौतेलो-मा वाला व्यवहार--जिस समय 
पे हमारे देश मे उद्योग-धन्यो को उन्नति हुई है उस समय से पहले से ही यहाँ पर 
विदेशी झासन यथा । इस शासन को देश की बौद्योगिक उन्नति भें कोई दिल* 
घस्पी न थी। इसका सदा यह प्रयत रहा कि यह देश पक्के माल डा आयात 
कर्त्ता तथा कच्चे माल का निर्यातकत्ता वन जाए। इस कारण सरकार ने क्‍्भो भो 
उद्योगो वीं उन्नति की लोर ध्यान त दिया । भ्रयम महाबुद्ध तक के देश अवाप 
व्यापार (८८ ह902) की त्िति पर था जिसके फ्लस्वरूप सब प्रकार का पक्का 
माल सस्ते दामों पर इस देश में आता था और उसी के कारण यहाँ के _उद्योग-घन्धे 
पमपने नहीं पाते थे । यही नहीं सरक्षर अपनी आवश्यकता के लिए जो करोड़ो 
रुपए का माल खरीदती थी वह सव इज्धलेड से आता था । यदि वह माल भारत 
यर्ष से खरीदा जाता तो इस देश के बहुत से उद्योग-धन्घे पनप जाग । इसके अति 
रिक्त सरकार ने इस देश में टक्‍्नीकल-प्रशिक्षा का कोई प्रवन्ध नही क्या जिसवे 
कारण हमारे देश में कारखानों आदि को चलाने के लिये योग्य इन्जीनियर आदि 
उत्पन्न न हो सके । इस देश में सबसे पहल्ले भ्रथम महायुद्ध मे सरकार ने यह वात 
अनुभव वी कि इस देश मे उद्योग घन्धों को उन्‍नति होने से सरकार को बहुत लाभ 
हो सकता है । इस कारण य्रुद्ध समाप्त होने पर सरकार ने अवाघ ब्यापार नी नीति 
को छोडकर सक्षरण की नीति को अपनाया। पर क्योकि सरक्षण वी नीति भी 
उदार न थी इस कारण यहाँ पर उद्योग-धर्न्धों की बहुत अधिक भ्रग्रति न हो सकी 
परन्तु फिर भी पहल से अधिक थी । 

(१) पू.ज्ी.को कम्तो--अब से कुछ वर्ष पूर्व तक भारतीय पूजी को 
शर्मीली कहा जाता था । इसका वारण यह या जि पू जीपति लाभ की अनिश्चितता 
के कारण उद्योग धन्घो में अपनी पु जी लगाने को तैयार न थे। देश के पू जीपतियो 
के आगे न बढने के कारण विदेशियो ने इस देश में कई प्रकार के कारखाने चलाए । 
आज भी अधिकतर जूट मिलो में विदेशी पू जी लगी हुई है । सृती कपड़े का उद्योग 
भी, मिसमे आज पूर्ण रुप से भारतीय पूंजी लगी हुईं है, विदेशियों द्वारा हो इस 
देश में चालू किया गया । इस प्रकार हमारे देश मे विदेशी पू जी का अनुमान ८०० 
से १२०० करोड रु० तक क्या गया है । आजकल भारतीय पूजी के औद्योगिक 
क्षेत्र मे जा जाने पर भी हमारे देश की पूंजी को कमी पूरी नहीं हुई है। विदेशी 
सहायता न जिलने के कारण हमारी पच्रवर्षीय योजना के पूरा होने में कठिताई 
पडी है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पू जी की कमी हमारे देश कौ औद्योगिक - 
प्रगति में बडी वाघा है) 

9 (३) सस्तो शत्रित को कम्ी--भारत मे शक्ति के साधनों मे कोयला ही 
अभी तक मुध्य है क्योकि पेट्रोल इस देश मे तिक्लठा नहीं और बिजली शक्ति 


बड़े एंसाने के उद्योग [. शद३ 


अभी हात ही मे शाप्त की गई है और वह देश की आवश्यकता को देखते हुए बहुत 
ही कप है. । रही कोयले की वा, वह भी इस देश मे अधिक नहीं निकला बाता। 
यहाँ पर घटिया प्रकार दा कोवला पाया जाता है और इसका भी देदा के सब भाग्ो 
में वितरण नहीं है। सद कोयला छोटा नागपुर के प्लेदो मे में केख्धित है। इस स्थात 
से दूर-दूर के स्थानों तक इसको सस्ते दामो पर भी नही पदुचाया जा सकता वयोकि 

” हमारे दर भे रेल वा भाडा बहुत अधिक है। यही कारण हैं कि कारखानों का 
शक्ति के अभाव मे चसना कठिन है $ 


श्र्ण कुशल भ्रम को कमो--उ्योण धत्यो को पाने में जहां एक और 
साधारण मजदूरी को आवश्यकता पडतो है । वहाँ दूसरी ओर बुशल मजदूरों वी 
भी आवश्यकता पढ़ती है । पर यद्यपि इस देश में रोजगार की ताला में फिरने 
वाले लोगो की कमी नहीं है परन्तु उनमें से तहत कम ऐसे हैं जो कुशल हैं। इस 
कमी के कारण उद्योग घन्धों को चलाड़े मे बठो कठिनाई उत्तस्न होती है । 

(५) बोष्य व्यवस्थापकों को कमो--हमारे देश में योग्य व्यवस्थापको थी 
भी बडी कमी है । इस देश मे इस प्रदार के लोगो को तैयार करने के छिग्े प्रशिक्षा 
का कोई प्रकषप् जही है । अभी हाव ही में हमारे देश के सोग विदेशों में जाइर इस 
भ्रवार की प्रशिक्षा ग्रहण करते हैं । पर इस प्रकार कितने लोग प्रशिक्षा प्रात कर 
सकते हैं और वे विस प्रकार सारे देश वो आवश्यकता पूति कर सकते हैं। यही 

* क्वारण है कि हमको अपने कारखातों में दड-वड़े पदों पर विदेशी व्युवस्थापकों वो 
रखता पढ़ता है और उनको वड-बडे वेतव देने पड़ते हैं । योग्य व्यवस्थापकों वी बसी 
के कारण भी हमारे देझ के औद्योग्रिक विकाम्न मे बडी वाघा पडी है। 


3 (६) झच्चे साल को कम्री--हमारे देश मे कच्चे माल को भी कमी पाई 
जाती है। आज भी हमको अपता सूती मिलो के लिए लम्बे रेश्षे बाढी रुई, जुट 
प्रिल के लिए जूट आदि दिदेशोंसे मगाता पड़ता है और उसके कारण हमारे 
सामान का प्रति इकाई उत्पादन व्यय वढ जाता है और अस्तर्राष्ट्रीय बाजाों मे 
हम प्रतियोगी शक्ति कम हो जाती है ॥ यही नहीं, यदि हम छूद के स्रामान के 
किए 'डविद्वेशों के कच्चा शा प्रग्नाते पे एफ हो खा हैं को हाको क्षत्ती जिले भो 
बरद करनी पडतो हैं । 


279) रेल भाड़े को नीति-हमारे देश मे रेल भाड़े की नीति भी हमारी 
औदोगिक उन्लति मे बाधक रही है । यहां पर रेलो का आाइा अहुठ अब्विक है) इसके 
अतिरिक्त यदि कच्चा मात्र वन्दरयाहों को भेजा जाता है तो उस पर भा व 

'६ है परन्तु यद्ि यही माल देश के एरु केद से दूसरे केद्ध तक भेजा जाता है तो उस 
पर अधिक भाडा तिया आता है। इस नीति के कारण हमारे देश मे दव्दरग्राहो 
पर ही ब्रहुत से उद्योग केन्द्रित हो गये हैं और देश के भीतर के केन्ो मे उद्योग-घत्पे 

उत्पन्त न हो सके ॥ _- 


रष० ] भारतीय अर्थशास्त्र 


औद्योगिक उन्नति के लाभ--यदि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति होती है 
तो उससे निम्नलिशित लाभ होने को आशा है-- 

(१) संहुलित.अय॑ं-व्यवस्था--यह बात हम पहले ही बता हुके हैं कि हमारे 
देश के लगभग ७० श्रतिशत लोग खेती पर लगे हुए है । यह हमारे देश के तिये 
दुर्माग्य की बात है । यदि किसी वर्ष मानसून फेल हो जाता है तो देश के ऊपर बडा 
सकट आ जाता है | ऐसी स्थिति में यदि देश मे बडे-बडे उद्योग घन्धो की उन्नति 
हो जाये तो देश के बहुत से लोग खेती से हटकर उद्योग-धन्धों मे लग जायेगे । इस 
प्रकार भूमि पर से जनसख्या का ददाव कम हो जायेगा । इससे खेती की अबस्था 
ठीक हो जायेगी। देश को इससे यह लाभ होगा कि खेती की अनिश्चितशा के वारण 
जो कष्ट उठाना पडता है वह कष्ट कम हो जायगा। 

(२) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि--उद्योग धन्धो के उन्नत होने पर देश की 
राष्ट्रीय आय बहुत बढ जायेगी । राष्ट्रीय आय बढ जाने का कारण जनसाधारण का 
जीवन-स्तर ऊचा हो जायेगा ) जीवन-स्तर ऊ चा होने पर लोगो की कार्यक्षमता बढ 
जायेगी । कार्य क्षमता बढ जावे पर देश मे अधिक उत्पत्ति होगी | इस प्रकार देश 
को बडा लाभ होगा । 

(३) फर देले फी योग्यता मे वृद्धि--राष्ट्रीय आय भे दृद्धि होने पर देश के 
लोगो की कर देने की योग्यता बढ जायेगी ! इसके कारण सरकार की आय भी बढ़ 
जायेगी । आय बढ जाने पर सरकार की बहुत सी योजतायें जो अब घन की कमी के 
कारण पूरी नही हो पाती वे भी पूरी हो जायेगी । 

(४) बेरोजगारी को समस्या का सुलझना-- उद्योग धत्धो के उन्नत होने के 
कारण हमारे देश के हजारो लोग जो भाज वेरोजगार फिर रहे हैं उनको रोजगार 
मिल जायेगा । इस प्रकार सरकारी नोकरी पर निमंरता बहुत कुछ कम हो जायेगी । 

(५) खेती की उसनति होना--उद्योग धन्धो को उन्नति के होने से खेती 
को ज्लाभ होगा | गह लाभ इसलिये ही नही होगा कि खेती पर से जनसंख्या का 
दवाव कम हो जायगा वरन्‌ इसलिये भी होगा कि खेती सम्बन्धी औजार भी उन्‍नतत 
हो जायेंगे और इसरो खेती की उन्नति होगी। 

(६) देश को रक्षा को दृष्टि से लाभ-- उद्योग धन्धो वी उन्नति के कारण 
देश शवितशाली हो जायेगा क्योकि देश मे ही युद्ध सम्बन्धी सामग्री त॑यार होने 
लगेगी । आजकल के युग मे जबकि सारे ससार मे हथियार बताने की दोड लगो हुई 
है 'यछ याए। अछुप जत्यपपघ, है पयेक्फि पामजओेरि। एफ "पाप है सय। "यह "रीफ्सशातरी 
को आक्रमण करने का प्रोत्याहन देती है । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि हम सरार 
मे सुख से रहे तो हमको युद्ध सामग्री तैयार करनी पडेगी। इसके लिये कारखानो 
की आवश्यकता है। 

(७) लोगो में मितब्यता को आदत का पडना--देश में उद्योग धत्धो की 
उननत्ति होने से पू जी को माग बढ जायेगी । इसके फलस्वरूप बेकी जादि की उन्नति 


होगी । बैक के अग्रिकाधिक छुल जाने के कारण लोगों में सो बचाने की आदत 
पड जायेगी । 
(को) सभ्यता का विकास--उद्योग अब्घो की उन्नति के कार्य देश मे 
सफ्यता का विकास होगा क्योकि उद्योग धन्धो के कारण नगरो का विंकीस होता है 
और नगर सभ्यता के केद्र होते हैं । 
इस प्रकार हमें कहे सकते हैं कि हमको औद्योगीकरण से लाभ अवश्य होगा। 
यहाँ यह बात बताती आवश्यक है कि गाँघी ज्ञी औद्योगीकरण के पक्ष में नहीं थे हि 


छलाने बहुत आवश्यक हैं ब्योकि इस औद्योगिक युग मे केवल कुटोर उद्योगों पर 
िर्भर रहना हमारे लिये हिंवकर न होगा । हमारे प्रधान मत्री श्री गेहर जी देश के 
ओऔद्योगीकरण के पक्ष मे हैँ 


जज्च्व्मता 
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अश्त ५९८ भरत की वर्तमान औद्योगिक अ्य॑-व्यव॒स्था का बर्णेव कीजिये 
और भविष्य से इसकी डस्नति के लिये सुझाव दोजिये,। 

बट़े-बड़े उद्योगों की द्वब्य सम्बन्धी आवश्यकता दो भ्रकार वी होती है। 
पहली, भारी पदार्थों को प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यकता-- इसमे भूमि, मशीन, 
इमारत, फर्नीचर आदि खरीदने के लिये घने की आवश्यर्कता होती है । दूसरी, देनिक 
कार्यों को चलाने सम्बम्धी आवश्यकता--ईसमे कच्चा माल, कीर्यला आदि खरीदने 


आवश्यकता व्यापारिक बेको गरा पूरी हो जाती है परन्तु पहली प्रकार 
की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार बी सस्याओ, जिनकी औद्योगिक वेंव 
कहते हैं, की आवश्यकता पढ़ती हैं | इछ अरकार की आवश्यकता पूरति ये लिये प्रार्य 
सभी देशो में ऐसी सस्वायें पाई जाती हैं । इस प्रकार की संस्थाओं के कुठ उदाहरण 
फ्रॉंस मे बेक डी पेरिस, अमरीका में इस्यू हाउसेज, जर्मनी में ओस वेकन, इंज्जलैण्ड 
मे ब्रिटिश द्रेड कार्पो रेशत आदि हैं । आखतवप में १६४८5 ई० से ओद्योगिक अर्थ 
प्रमडल (फ़व्फपाशे पक्ाएड €०णएणशण्एण) की स्थापना इसी उर्दे श्य स्ले 
गई थी । 
झारतवर्ष में चर्तेमात औद्योगिक अर्थे-व्यवस्था-7 
न हि आरतवर्ष मे उद्योगों को अग्रलिखित ढंग से आथिक सहायता प्रास्त 
ही (१) हिस्सों तथा ऋण पत्रों ज्े--बडे-बडे उद्योग अपनी पूंजी को हिस्से तथा 
ऋण पत्र बेचकर प्रात करते हैं। इनमे से हिस्सो ढारा अधिकतर पूझ्ी अआप्त की 


रण्३ वे भआरतीय अर्थशास्त्र 


जाती है और ऋण पत्रों द्वारा बहुत क्म । इसका वारण यह है कि हमारे देश मे 
लोगो को अधिक समय तक के लिये अपना स्प्या लगाने में डर लगता है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ पर वैक इनमे अपना बन लगाने को तैयार नहीं हैं ॥ यहाँ पर ऋण 
पन्नो के हस्तान्तरित करने पर बहुन भारी स्टाम्प कर लगता है । अमन में यह बात 
भी है कि इस देश में ऐसी कोई सग्रठित सस्या या सघ नही है जो कि कण पत्नो को 
डडाने का कार्य क्रे। यदि हमारे देश मे पूझी कण पत्रो द्वारा प्राप्त हो जाया 
करती तो उद्योगों को अपनी अचल सम्पत्ति सम्बन्धी आवश्यकता का पूरा करने में 
बोई कठिनाई उपस्थित न होती । परन्तु ऋण पत्ना से पयाप्त मात्रा म धत न मिल 
सकने के कारण हमारे देश मे एक विशपष प्रकार की पद्धति क्षा जन्म हुआ जिसको 
मैनेजिंग एजेन्सी कहते है । 

भंनेजिय एजेन्ट--ये एक व्यक्ति, फ्म अथवा कम्पना हो राकत॑ हैं। इनके 
साधन बहुत अधिक होते हैं। इन साधनों के फलस्वरूप ही उन्होन भारत को बहुत 
सी कम्पनियों को चलाव में सहायता दी और समय समय पर उनकी और भी सहायता 
करते रहते हैं ॥ इस प्रकार उनके निम्नलिखित काय हैं-- 

(अ) वे उद्योगों को चलाते हैं । 

(आ) वे औद्योगिक कम्पनियों के हिस्से बेबने म सहायता करते हैं और यदि 
वे आवश्यक्ता से कम विक्‍ते हैं तो उनको स्वय खरीद लेते हैं । 

(इ) वे उद्योगो की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति या तो स्वय कर देते हैं या 
उसको प्राप्त कराते हैं । 

यद्यपि मंनेजिंग एजेन्ट भारत के उद्योगो की इतनी सहायता करते है तो भी 
हम यह कहे बिना नही रह सकते हैं कि उन दोषो के कारण जो उनम आ गय हैं वे 
लाभप्रद के स्थान पर हानिकारक होत जा रहे हैं। इन दोपो के कारण ही १९३६ 
के सनोधित भारतीय कम्पनीज ऐक्ट म तथा अभी हाल ही में उनके कायं के ऊपर 
बहुत ही पाबन्दि्ँ लगा दी गई है । 


मेनेजिंग एजेंन्सी प्रणाली का उन्मूलन 

कम्पनी विधेयक के स्म्वन्ध में नियुक्त सयुक्तत प्रवर समिति के सुझाव के 
अनुसार, जिसकी टिपोर्ट ससद मे उपस्थित की गई थी, भारतीय ससद ने मंनेनिंग 
एजन्सी प्रणाली के वर्तमान स्वरूप को समाप्त कर देने का निश्चय क्या है। इस 
विश्चय के अनुसार विशिष्ट उद्योगो को छोडकर शप सभी मे मैनेजिग एजन्दो को 
१५ अगस्त १६६० से पदच्युत कर दिया जाथेया | इसके वाद केवल उन्ही व्यक्तियों 
को मैनेजिंग पद पर नियुक्त किया जायगा जो सरकार की दृष्टि में इसके लिये उप- 
युक्त और योग्य समझे जायेंगे । स्पष्ट है कि समिति के सुझावों को मान कर ससद 
ने एक वात साफ कह दी है कि वह मैनेजिग एजन्सी अ्णाली को समाप्त नही 
करना चाहती । उसकी उपयोगिता म उसका विश्वास अब भी है। यह भी 


बडे पैमाने के उद्योग [ रघ७ 


निसनय हुआ है कि किसी एक मैनजिंग एजेन्ट के जिम्मे १० से अधिक कम्पतिया 
सही होगी । यह सस्था किस आधार पर निश्चिन की गई है, यह स्पप्द नहीं है। 
उचित तो यही था कि उद्योगों के वेयवितक क्षेत्र मे उनकी आवश्यकता को द्वेंडकर 
उनके वर्तमान रूप मे कोई सुधार कर दिया जाता ? 

(३) डिपोजिट--वस्वई तथा अहमदाबाद की सूती कपडे की मिल्रे बहुत 
सा धन जान पहचान के लोगो से जमा के रूप मे प्राप्त करतो हैं। इनके बदले मिल 
मासिक जमा करने वालों को उसी के हिसाठ से लाभाँश देते हैं। परन्तु धन प्राप्त 
करने वा यह टज्जू सन्‍्तोषजनक नहीं है क्योंकि जमा करने वाला उसको किसी भी 
समय माँग सकता है। ऐसी स्थिति मे कमी कभी आथिक सकेट वी स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है ! 

(४) व्यापारिक बेक--ब्यापारिक बेक उद्योय-धन्पो वी सहायता खुले दिल 
से नहीं करते । इस मामले में वे इम्पीरियल वेक जिसदा नाम अब बदल कर स्टूट 
बैक हो गया है के पद चिन्हों पर चलते हैं जो कि उद्योगो को बहुत कम सहायता 
प्रदान करता हैं। जब य बेक उद्योप्रो की सहायता करते हैं ता वे धरोहर के मूल्य 
का केवल ३० प्रतिशव ही ऋण के रुप म देव हैं। यह ऋण भी केवल ३-७४ महीत 
के लिये दिया जाता है । अबल सम्पत्ति आदि के खरीदद के सिय बेक कोई धन 
उधार नहीं देने ।॥ इस प्रकार हमारे देश म अचल सम्पत्ति को खरीइन के लिय 
उद्योगों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है । 

(५) झौद्योगिक वेझ--भारतवर्ष ग बौद्योगिक वेको का प्राया अभाव सा 
है ! परन्तु इसक्त अथ यह नही है कि ऐसे देको के स्थारित करन कय कभी प्रयत्न 
नही हुआ | इस ग्रक्षार के वई प्रयत्न प्रथम महायुद्ध म हुप । इसमे टाटा औद्योगिव 
बेक १९१७ मे, कलकत्ता औद्योगिक देक १४१& मे, भारतीय औद्योगिक वेक 
१६२० म लक्ष्मी औद्योगिक वेक १६२३ में स्थापित क्यि गेय। परन्तु य वेक 
सट्ट बाजी तथा औद्योगिक वक्यि के सिद्धान्तों को ठीक प्रकार न अपनाते के कारण 
अपने कार्य में सफल न हो सके । आजकल हमार देश मं काई वडा ओयौगिक बेक 
नही हैं। इस कमी के करण उद्योगो को अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिय किसी 
स्थांन से घन नहीं मिलता। 

(६) ओद्योगिक दित्त लिगम--उद्योगो के लिये हमार देश म दीघकण्लीन 
अर्थ व्यवस्था न होने की वात सबसे अस्ह्म थी । इस कमी को पूरा करने के लिय 
भारत सरकार ने १६४८ मे एक जौद्योगिक वित्त निगम को स्थापना की। इसका" 
कार्य ६ जुताई १६४६ से चालू हो गया है॥ इसकी पूछो १० कक्‍्योेड़है। 
इसके अतिरिवत इसको ऋण पत्रो को जारी करने का भी अधिकार है। इस अ्मण्डल 

पके निम्नलिखित कार्य हैं-- 

(भर) जऔद्योगिक सस्थाओ के डारा उधार दिये हुग्े उठ दोषकालीन ऋणो की 


गारत्टो करना जो अधिक से २५ वर्ष वी अवधि के लिय पूंजी बाजार म प्राप्त कियि 
श्य हैं। 


रषप मे भारतीय अथंशास्त्र 


(भा) जौद्योगिक सस्थाओ द्वारा निर्मित किये हुये स्टाको, हिस्सों, ऋण पत्री 
आदि का बभिगोपन [एफ़त॑टाछां८) करना । 


(६) अभिगोपन किये हुये हिस्सों, ऋण-पत्रो आदि को यदि जनता ने तुरन्त 
न खरोदा हो तो इन्हे इनकी प्राप्ति से अधिक से अधिक ७ वष के अन्दर रब कर 
बेच देना ! 


(६) औद्योगिक सस्याओ को इस प्रकार के ऋण देना अथवा उनके ऋण- 
पत्रो को खरीदना जिनका भुगतान २४ वष के अन्दर होने वाला है ! 


(उ) अन्य उन सारे कार्यो को करना जो कि उपगु क्त कामों से सम्बन्धित 
हैं तथा प्रमण्डल को अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वी को भली भाति पूरा करने के 
लिये आवश्यक है। 


जैसा ऊपर बताया गया है कि इस वित्त निगम को काय करते हुए लगभग 
११ वर्ष हो गये है। इस बीच मे इसने माच १६५८ ई० तक ५७ 9२ करोड के 
ऋण मन्जूर किये जिसमे से ३२ ०३ करोड के ऋण वास्तव में बाद दिये गये । इन 
पर ६ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है | इस निगम ने टेक्सटाइल, रासायनिक विद्युत, 
शीशे, चीनी, सीमेट आदि के उद्योगी को आथिक सहायता दी है। इस निगम के 
कार्पालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर मे है । इसके अतिरिक्‍त भारत में 
राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक साख तथा वित्त निगम भी स्थापित 
किये गये हैं । इनमे से पहला सरकारी पूंजी तथा दूसरा निजी पूजी द्वारा स्थापित 
किया जायगा । पहला निगप्त ३ करोड़ पू जी से चालू किया गया है। यह सरकारी 
योजनाओं को सहायता प्रदान करेगा । दूसरे निगम की पूजी ४ करोड है । इसमे से 
३३ करोड भारतीय ढारा तथा १३ करोड विदेशियी दारा लगाई जायमी । इस दूसरे 
निगम की द्वितीय वाधिक बैठक मे इसके सभापति डाक्टर रामास्वामी मुदालियर ने 
कहा था कि हम कैवल ऋण देने का काय नही करते वरव्‌ हमने बहुत से हिस्सों का 
अभिगोपन ((॥५.७॥7॥2) ही नहीं किया वरव्‌ बहुत सी कम्पनियों की हिस्सा 
पूणी भी खरीदी है। १६५७ ई० के अन्त तक निगम ने ११ ६५ करोड रुपये की 
आशिक सहायता प्रदान की । इनमे से ५७४ करोड रु० ऋणों के रूप मे तथा ६ ११ 
करोड सरुपय हिस्सो तया ऋण-पत्नों के अभिगोपन के रूप मे अ्रदान क्रिया गया । इस 
ऋण से कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, बिजलो का सामान बनाने वाले उद्योगो, 
टेक्सटाइल उद्योगों, चीनी उद्योग, कच्ची धातु उद्योग, चूना तथा सोमेट के कार्य, शीशा 
बनाने वाले उद्योगों आदि को लाभ पहुँचा है। १६४७ ई० में जिन ३४५ प्राजेक्सस को 
इस निगम से लाभ पहुचा उनमे १६ नये थे | परन्तु १६५७ ई० में मन्जुर किये हुये 
ऋणों मे से केवल १£ करोड रुपये बाटे गये | अभिभोपत क्यि गय ऋण मे से 
क्रेदल २१ करोड रु मे तिगम ने अपना घत लगाया । जहाँ १६४६ में निगम का 
लाभ ४३ लाख रु० था बहा ६६५७ से वह बढ कर ५४ लाख रु० हो गया। 


ज्ड 


बडे पैमाने के उद्योग [ २5८६ 


केद्रीय सरकार ने इस प्रकार के प्रमण्डल स्थापित करते की आज्ञा राज्यो 
को दे दी है। पश्चिमी बगल, बिहार, बसम्बई, उत्तर प्रदेश, आयाम, हैदराबाद, 
सौराष्ट्र, तिश्वाकुर, कोचीन आदि १३ राज्यो मे भी ऐसे प्रमण्डल स्थापित करने की 
घोषणा कर दी गई है । 


भारत सरकार ते अली १€५७ ई० से निश्चय किया है कि वह मध्यम 
आकार की औद्योगिक इकाइयो को सहायता के लिये एक पुनवित्तीय कारपोरेशन 
(६-काधाव८ (0णएणरअा०४) की स्थापना करेगी। इस कारपोरेशन से भाग 
लेने के लिये देश के १४ बडे-बडे बेको को तियस्त्रण दिया गया था | यह कारपोरेशन 
एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप मे स्थापित क्रिया जायेगा। यह १२ ४ करोड 
की साधारण पू जी (007१ (०8) सै स्थापित किया जायेगा । यह पू जी 
आग्रे चलकर बढ़ाई जो सकती है। इस पूजी में से ५ करोड रिजव बेक, २५ 


क्रोह स्टेट अंक, करोड़ शापटीण नमन अकतोओे 5 अन्य 
बैक लेंगे ।| १775 ता पु हमको -४५८ करोड ० ध्राप्त हुई तथो हू.क्रोड ब्न्य 
०7 


+< *० प्राप्त होने की आशा है ( परन्तु भारत के वित्त मन्त्री ठी० टा 

समझो से में अभी हाल ही मे अमेरिका में कहा है कि हमारे विदेशी विनिभय कै 
करोड २००० मिलियन की डालर की खाई है ! कोलम्जो योजना के अतत्तात्ति 
बर्ष ६ रेश ने जौ भारत की आ्िक उन्नति की छः वर्षीय योजना दी है उप्तमे भी 

(देगी पू जी की आवश्यकता ६० करोड ७० लाख पौण्ड बताई गई है । श्री जी० 
डी० बिडला की अध्यक्षता में भारत का जो औद्योगिक प्रतिनिधि मडल सयुबत 
राष्टू अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फास तथा पश्चिमी जमंदी मे गया था उसका भत्त 
है कि उन्तति करने के लिये भारत को कम से कम अगले २४ वर्षों में बहुत अधिक 
सात्रा में विदेशौ पू जी को आवश्यकता पडेगी ) इस प्रकार हम देख सकते है कि 
हमारे देश की भायथिक उन्नति की जो भी योजना बनाई जाती है उसमे विदेशी पू जी 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है । 


नि सन्मार्ग के जन-योजना विदेषाक मे दिये एक लेख भें श्री बी० एम० बिरला 
बवेदेशी प्‌ जी की आवश्यक्ता इस प्रकार बताते है, “अभी हमारी राष्ट्रीय आय 
+१२०० करोड़ झुपये है । इनमे से लग्भय २४५०० करोड रु० मूल्य के समव कार 
खातो में उत्पादित होते हैं। शेष आय में समानता लाने के लिये भी हमे कारखानो 
७ 
' के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कूरती होगी । प्रतिवर्ष १०,००० करोड रुपये मूल्य के 
समान उत्पादव के लिये उत्पादक प्रतिष्ठानो मे लगभग २५००० करोड़ रुपये नियो- 
» जित करने पर्देये । जद हम २५००० करोड़ रपये पू जी नियोजन की बात सोचते 
, हैं जिपका 9० प्रत्रिशत विदेशी विनिमय पर आधारित है तो इसे प्राप्त करते का 
उपाय क्‍या है | विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमारी सहायता कर सकता 
है । परन्तु आसानी से यह धन राशि प्राप्य करता सभव नही | इसके लिये अमेरिकी 
झद्योगपतियों की आह्ृप्ट करता होगा जिससे दे हमारे देश मे पूंजी लगाये ! यहाँ 
" लगाना उनके लिये सुरक्षित है। यह उन्हे समझाया है । इसके लिय आवृश्यव 


बड़े पैमाने के उद्योग [ रश३ 


सकते । कुछ लोगो का विश्वास है कि हमारे देश मे इतनी पू जी सौद्भद है कि हमको 
विदेशी पू जी की बिल्कुल भी आवश्यकठा नहीं पड सकती । उनका यह कहना ठोक 
प्रवीद नहीं होवा । इसके २ कारण हैं-पहला कारण यह है कि हमारे देश में आज 
> इतनी समस्‍यायें सुलझाने के लिये पडी हैं कि हम केवल अपने देश की पू जी से काम 
नही चला सकते । देश मे अभी तक जो भो योजनाये बनी है उत सबमे विदेशी 
प्‌ जी की अ,वश्यकता बताई गई । जैसे वम्बई योजना में विदेशी पूछी की आव- 
इधकता ७०० वरोड रुपया बताई गई है । प्रथम पचरवर्थीय योजना मे कहा गया 
है कि इस बात के कहने से कोई लाभ न होगा कि यदि, भारतवर्ष इततनो गति से 
आगे बढ़ता चाहता है भिससे प्रजातन्त्रिक सस्थाओ को विना कोई क्षति पहुचाये यह 
देश का अधिकतर जनसख्या के जीवन-स्तर को बहुत जल्दी ही ऊक्मा उठा दे ता 
उसको बुछ वर्षों तक दुनिया के उन्नत देशो से सहायता लेनी पड़ेगी । अभी तक 
विदेशी पू जी की सहायता से हमको -9८ करोड़ रू० प्राप्त हुई तथा दूसरी योजता 
में ६०० करोड २० प्राप्त होते की आशा है ! परन्तु भारत के वित्त प्रस्त्री दी० दी० 
एष्णमाचा री ने अभी हाल ही मे अमेरिका मे कहा है कि हमारे विदेशी विनिमय के 
वाघतों मे २००० मिलियन की डालर की खाई है । कोलम्बो योजना के अन्तगंत 
रे देश ने जो भारत की आथिक उन्‍तति की छः वर्षीय योजवा दी हैं उसमे भी 
अदेशी पू जी की आवश्यकता ६० करोड ७० लाख पौण्ड वताई गई है। श्री जी० 
शे० विडला की अध्यक्षता में भारत का जो औद्योगिक प्रतिनिधि मडल सयुकत 
एष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रास तया पश्चिमी जमती में गया था उसका मत 
| कि उल्तति करते के लिये भारत को फस से कम अगले २४ वर्षों मे बहुत अधिक 
पता में विदेशी पू जी की आवश्यकता पडेगी / दस प्रकार हम देख सकते हैं कि 
हमारे देश की आथिक उन्नति की जो भी योजना बनाई जाती है उसमे विदेशी पू जी 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है + 


सन्मार्ग के जने-योजना विज्लेषाक मे दिये एक लेख में श्री बी० एम० विरलता 
देशी पू जी की आवश्यकता इस प्रकार दताते है, “अभी हमारी राष्ट्रीय आय 
१२०० करोड रुपये है । इसमे से लयभय २५०० बरोड़ रु० मुल्य के सप्तान कार- 
जानो मे उत्पादित होते हैं | शेष आय में समानता लाने के लिये भी हमे कारखानो 
के उत्पादन मे प्रतियत वृद्धि करनी होगी। अतिवर्ष १०,००० करोड़ रुपय मूल्य के 
उमान उत्पादन के लिये उत्पादक प्रतिब्दानों मे लगभग २५००० करोड़ उपये नियो- 
जत करने पढेंगे । जब हम २५००० करोड रुपये पू जी नियोजन की बात सोचत 
ह जिसका ७० प्रतिशत विदशी विनिमय पर आधारित है तो इसे प्राप्त करने का 
उपाय क्या है । विश्व से अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमारी सहायता कर सकता 
है। परन्तु आसानी से यह धन राशि प्राप्त करता सभव नही । इसके लिये अमेरिकी 
उद्योगपतियों को आकृष्ठ करना होगा जिसते वे हमारे देश मे पूजों लगाये। यहाँ 
(जी लगाना उनके लिये सुरक्षित है । यह उन्हे समझाना है । इसके लिये आवश्यक 


श्श्छ १ भारतीय अर्थशास्त्र 


वातावरण तैयार करना प्रडेगा । अगर हम ऐसा नही करते तो हमारे जीवन स्तर 
मे सुधार समव नही 77 

दूसरे, यदि हम अपने देश के भीतरी साधनों पर हृष्टि डालें तो हमको पता 
चलेगा कि हमारे देश में यू जी थी वहुत कमी है । ऐसा भरतीत होता है कि युद्ध काल 
में क्सितों ने बहुत धन कमाया था परतु यह धन देश की औद्योगिक उत्नति के काम 
में नही जा सकता क्योकि पहले तो बहुत सा घन किसान के जीवन स्तर को उठाने 
के लिये व्यय हो गया और जो कुछ बचा, उससे उन्होने पैतृक ऋण चुका दिया है ( 
इस प्रकार उनके पास अधिक धन नहीं रह गया है । मजदूरों के पास भी इतना धन 
»ही है कि वे देश के उद्योगो वी उन्नति के लिये कुछ धन वा सके । मध्य श्रेणी 
के लोगों के पास भी सदा धन को कमी रहती है । प्‌ जीपति अपना बहुत सा धन 
उद्योगों मे लगा रहे हैँ । परन्तु महू छन भारत की वर्तमाव आवश्यकता के लिये बहुत 
रूम है । यदि इस द्वेश मे विदेशी पू जी आ जाये तो उससे रोजगार, उत्पत्ति तया 
आय सब वढेगे । भारत मे उपभोग के पश्चात्‌ वहुत कम ऐसा धन बचता है जिसको 
कि उद्योग धन्धो मे लगाया जा सके । इराके अतिरिबत भारत में टेब्नीवाल योग्यता 
तथा पृ जी बस्तुओं का अभाव है । दस कारण हमारे दश भ विदेशी पू जी की आव- 
स्यकता भारत के लिये कोई नई चीज नही है। यदि हम बहुत से देशो की आर्थिक 
उन्नति के विषय म जानकारी प्राप्त करे तो हमको पता चलेगा कि उन सबकी 
उप्तति मे विदेशी पूजी सहायक सिद्ध हई है । 

कुछ लोग यह भी कहते है कि हमारे देशा की आर्थिक उन्नति की योजनाये 
आत्तर्राष्ट्रीय बेक से ऋण लेकर पूरी की जा सकती है । परन्तु यह बात दो बातो की 
चजह से टीक मालूम नही पड़ती । पहली बात तो यह है कि कन्तर्राष्ट्रीय बेक के 
पास इतना धन नही है कि वह हमारी अधिक सहायता कर सके और दूसरी वात 
यह है कि यह वेक मुय्यता यूरोपीय देशों की कम सहायता कर सकेगा | तीसरे इस 
बेक की ब्याज की दर वहुत ऊची है। इन राब बातो के होते हुए भी इस बेक ने 
भारत को ७२५ मिलियन डालर की सहायता ऋण के रूप मे प्रदान की है । 

इन सब बातो से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश वी आर्थिक उन्नति के 
लिये विदेशी पू जी की बहुत ही आवश्यकता है । इस आवश्यकता को प्रतीत करते 
हुए भी देश मे बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशी प्‌ जी..का विरोध करते हैं| वे कहते 
हैं कि विदेशी पू जी के कारण हमारा देश, आर्थिक हष्टि से विदेशो का दास हो 
जायेगा । इसी के कारण विदेशी लोग हमारे देश को घंन लाभ के रूप भे लुट कर 
ले जायेंगे । इसी के कारण विदेशी लोग हमारे देश के प्राकृतिक साधनों को अपने 
लाभ के लिये काम मे लायेगे । यही नही यह भी हो सकता है कि किसी समय विदेशी 
पू जीपति इतने शक्तिशाली ही जायें कि वे देश की उन्चति की योजनाओ मे बाधा 
रूप से खडे हो जायें । यहा यह बाद बताने योग्य है कि यह सब डर लोगों को इस 
लिये लग रहा है क्योकि भूतकाल से अग्रंज़ी पू जी द्वारा सब वाते हो डुकी है | 


क्रेत 


बडे पैमाने के उद्योग [ स्छर 


परन्तु यदि हम विचार करे तो यह बात भली भाति समझ में मा सकती हैं 
कि पहले दी और जब को स्थिति मे बहुत अन्तर है । पहले हमारा देश अज्भरेज 
बा दास था। आज हम स्वतत्व्र हैं, इस कारण विदेशी लोग हमारे देश भे मनमानी 
न कर सकंगे | दूसरी पिछली वातो वो देखकर अन्न हमारी आखे खुल गई है। इस 
कारण विदेशी लोग आसानी से हमारा शोषणन कर सकंगे। इसलिये हम 
समझते हैं कि हमारे देश को आज विदेशी पू जी क शोषण से नहीं डरना चाहिय ) 
इसके साथ-साथ विदेशी पूजों क शोषण ते बचव के साधव भी है। इस पू जी को 
देश मे आने की आज्ञा देने से पहले हथ उसके ऊपर कुछ शर्तें लगा सकते हैं जिससे 
हम विदेशी पू जी के शोषण से भी बच सकें और साथ ही साथ वह पू जी हमारी 
आाथिक उन्नति म॒ सहायक भी सिद्ध हो। इस प्रकार की शर्ते विम्गलिखित हो 
राकदी हैं-- 

(१) विदेशी कम्पनियाँ हमारे देश मे ही चालू की जायें तथा ये इसी देश के 
कम्पनी ऐवट्र के आधीन काय करें । इससे यह लाभ हो सकता है कुछ समय परचात्‌ 
भारतवाती इसके सब हिस्से खरीद कर कम्पनी के मालिक बत सकते हैं । 

(२) कम्पनी म॑ भारतीय तथा विदेशी लोगो के हिस्सों का अनुपात इस 
प्रकार हो कि भारतवासियों के हाथ भ कम्पनी वा प्रवन्ध हो । यह हो सकता है कि 
जारम्म में बड़े-बड़े पदों पर विदेशी लोग रखे जायें परन्तु अन्त भे भारतवासियों को 
ही वे पद मिलने चाहिये । 

(३) जो विदेशी कम्पनों भारत मे कार्य करें उत पर यह भार हो कि भारत- 
वासियों को शिक्षा दें । 

(५) सरकार एक निश्चित समय के पश्चात्‌ जब चाहे उस कम्पनी को क्षोत्ति 
पूर्ति देकर मोत्र ले ले। 

हम समझते हैं कि यदि इस प्रकार की कुछ शर्ते लगा दी जाय तो विदेशी 
पू जी हानि करने के ददले लाभ करेगी । 

देश के स्वतस्त्र हो जाने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने १६४८ ई० में पू जी 
सम्बन्धी नवीन नीति निर्धारण की ( इसके अनुसार जिस उद्योग मे विदेशी पूजी 
लगाई जायगो उसमे प्रधान रूप से भारतीयों का ही स्वामित्व होगा तथा उत्त उद्योग 
के नियन्त्रण तझा प्रजन्ध आदि मे भी भारतदासी ही अधान होगे, हा यह हो सकता 
है कि उस समय तर के लिये जब तक कि भारतवासी बडे यद ग्रहण करने योग्य 
हो सरकार यह आज्ञा दे दे कि कम्पनी का नियन्त्रण कुछ समय के लिये विदेशियों 
के हाथ मे रहेगा । इसके अतिरिक्त सरकार इन उद्योगों को क्षति-पूर्ति देकर ले 
सकती है । इन उद्योगो पर यह भी भार है कि भारतवासियों को कुछ टैवनोकल 
शिक्षा दे । 

इन सब शर्तों के हाते हुए हम यह आशा नहीं करते कि विदेशी हमको लूट 
क्र ले जायेंगे। हम/दो यही समझते है कि विदेशी यू जी हमारे देश के लिये बहुत 


हा 
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ही आवश्यक है और इस वारण उसको देश की आथिक उन्नति क हिंत में आने 
» देना चाहिये | भारत सरकार विदेशी पूजी की आवश्यकता को अनुभव करती है । 
इसकी सम्भावना के लिये भारत के भूतपूर्व वित्त मन्‍्त्री श्री टी० टी० कृष्णममाचारी 
यूरीप व अभेरिकां गये थे और वहाँ जाकर उन्होने देख/ कि बहुत से विदेशी लोग 
“भारत मे अपना घन लगाना चाहते है परन्तु कुछ बातो के कारण व अभी ऐसा नहीं 
कर रहे हैं | 
यहां यह बात बताने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों मे भारत म॑ विदेशी पू जी 
की आमद बहुत कम हुई है । इसका वारण यह था कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विदे 
शियों को इस बात का पता न था कि भविष्य में भारत की आधिक तथा राजनेतिक 
उन्नति किस दिशा में होगी | इसके अतिरिक्त विदेशियों मे यह भी तय था कि भारत 
के उद्योगो का ज्ञीत्र ही राष्ट्रीयक्रण हो जायगा तथा भारत सरकार विदेशियों के 
साथ भेद-भाव की नीति को अपनायगी । इस कारण प्रथम योजना काल मे ६०० 
करोड रुपये की विदेशी पू जी के स्थान पर केवल १६७ करोड़ रुपय की पूजी प्राप्त 
की जा सकी और यह पू जी भी तब प्राप्त हुई जबकि भारत सरकार ने विदेशियों को 
यह आएबारान दिया कि वह भारतीय तथा विदेशी पू जी में कोई भेद भाव न करेगी 
तथा विदेशियों को अपना लाभ अपने देशो में भेजने की पूरी सुविधाय दी जागगी 
तथा यदि उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो उनको मुआवजा देकर आप्त 
किया जायगा। श्री बद्धर जो भारत मे समुकत राष्ट्र अमेरिका के राजदूत है यह 
बताते हुओ कि भारत मे सयुकत राष्ट्र की पूजी के लिये अच्छा क्षत्र है। उन्होंने कहा 
कि इस पूणी के लिग्रे अच्छा वायुमण्डल निर्माण करने के लिय तीन बातों की 
आवश्यकता है--(१) अपरिवर्तनशीलता अथवा विदेशी उद्योगों को उम्राड कर 
फैकने से बचत, (२) दोहरे कर से रक्षा तथा (३) कर से छुटकारा । यह आवश्यक 
है कि भारत रारकार विदेशी पू जी को देश मे आकर्षित करने के लिय्र आवश्यय 
बायुमण्डल निर्माण करे । 


जल 
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प्रइन ५४--भारतोय सरकार को वर्तमान ओद्योगिक नीतमि क्या है ? 

जब ईस्ट इण्डिया कम्पती इस्त देश मे आई तो उसने यहा के उद्योग धन्धो 
को बहुत प्रोत्साहन दिया । १रन्तु अज्जरेजी लोक सभा मे इस बात की कड़ी आलो- 
चना हुईं । इस कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपनी नीति बदलनों पड़ी। इसके पे 
पश्चात्‌ इसका कार्य भारत के कच्चे माल का जिर्यात्त करता तथा विदेश मय हुय 
पक्के माल का आपात करन रह गया । इस प्रकार इसते उद्योग धन्दो के विकास को 
और कुछ भी ध्यान न दिया । 


बड़े पैमाने के उद्योग [. २६७ 


आरत के सम्राट के हाथ मे चले जाने के पश्चात्‌ भौ भारतीय सरकार ने इस 
ओरर कुछ काम न किया । उसने हस्तक्षेप न करने वी नीति को (.85882 छिश्या० 
ए०॥०9] ही अपनाये रखा / इस नीति के फवस्व॒रप्र भारतीय उद्योगों को विदेश्ञो के 
साथ कडी प्रतियोगिता करती पड़ी और भारतीय उद्योग पनप न सके । 

प्रथम महायुद्ध मे सरवपर थी आखें खुली । युद्ध काल मे विदेशों से सामाव 
आना बन्द हो गया । इसी वारण युद्ध के लिये भारतीय उद्योग-धन्धो के विकास की 
आवश्यकता पडी । १९१६ मे औद्योगिक कमीशन की नियुवित हुई। इस कमीशन 
ने यह सुझाव दिया कि भारतीय उद्योग-धन्धो ने विकास मे सरकार को सहयोय 
प्रदान करना चाहिपे। १६१७ में इण्टियन स्युनिशन वोर्ड की स्थापना की गई । इस 
बोर्ड के कार्यों से भारतीय उद्योग-घन्धो के विकास को बच्छी सहायता प्राप्त हुई । 
भारत में बहुत से नय उद्योगो की स्थापठा की गई । झुद्ध के समाप्त होने तक प्राय 
सभी प्रान्तो मे औद्योगिक विभाग 02०्एकआाधाश७॥४ ०! 70005768) छुल गये + 

सदर १४१४ के सुधारों से यह बात मान ली गई कि भारतवर्ष को आथिक 
स्वतन्त्रता (कोइथछोी 8७४(०70गा9) मिलनी चाहिये । इसीलिये १४२१ में पहला 
अर्थ कमीशन (05५४] (0॥रत05507) नियुक्‍तत किया गया । इस कमीशन ने भारत 
के लिये एक विवेकात्मक सरक्षण नीति (98ट0778008  ए7०७८७०॥ ?०त९४) 
का सुझाव, रखा। इसके अनुसार प्रत्येक उद्योग को सरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं 
हो सकती थी बरव्‌ ऐसे उद्योगो को हो सकती थी जो सरक्षण चाहता था। यह 
सरक्षण पूरी जाच के पश्चात्‌ दिया जाता था । सरक्षण केवल उन्हों उद्योगों को दिया 
जा सकता था जिनका एक घरेलू बाजार हो जिनके छिये देक्ष मे पर्याप्त मात्रा में 
कच्चा माल तथा श्रम हो, जो सरक्षेण बिना न चल सकते हों तय जो कुछ समय 
पक्चातु इतने हृढ हो जायें कि वे विना सरक्षण के अपने ओप चल सके । य सब बात 
बडी कडाई के साथ मानी गई । इस नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों, जैसे लोहा तथा 
फौलाद, सूती बपडा, चीनी भादि को सरक्षण प्रदात किया गया । इस सरक्षण से 


इन उद्योगो की उन्नति तो हुई पर इतनी नही जितनी कि उदार अध्थ॑-नीति से हो 
सकती थी। 


द्वितीय महायुद्ध मे भारतवर्ष मित्रराष्ट्रो के प्रशात्त महासागर के मोर्चे के 
लिये एक केर्द्र बदा। इसके जतिरिवित भारतीय सरकार को भी बहुत सी युद्ध 
सामग्री की आवश्यकता हुई। इसी वगरण सरकार ने उद्योयो को उन्वत करने मे 
बहुत सहायता प्रदान की | रास्कार ने महाँ के युवकों को टेक्निकल शिक्षा ग्रहण 
करने के लिये इज्जलेड भेजा । १४७० में सरकार ने यह चोपषणा भी की कि यदि 
आवश्यक हुआ तो युद्ध काल के पश्चात्‌ उन उद्योगों को ग्ररक्षण प्रदान किया जायगा 
जो पुद्ध काल मे उन्नत होगे । सरकार ने १६४७१ मे एक ऐसी कमेटी नियुक्त की _. 
जो युद्ध समाप्त होने पर देश की आिक स्थिति सुधारन मे सहायक हो । इनक 


अतिरिक्त भी सरकार से ऐसे बहुत से कार्य किये जिनसे दस देश को उपयोग 
उन्नत हो १ 


ह 
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ही आवश्यक है और इस कारण उसको देश की आशिक उन्नति के हित में आने 
देना चाहिये | भारत सरकार विदेशों पूजी को आवश्यकता को अनुभव करती है । 
इसबी सम्जावना के लिये भारत के भूतपुर्व वित मन्‍ती श्री दी० टी० कृष्णमाचारी 
यूरोप व अमेरिका गये थे और वहाँ जाकर उन्होने देखांकि बहुत से विदेशी लोग 
भारत से अपना धन लगाना चाहते है १रन्‍्तु कुछ बातो के कारण वे अभी ऐसा नहीं 
कर रहे हैं! 

यहा यह बात बताने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षो भे भारत मे विदेशी पू जी 
बी आमद बहुत कम हुई है । इसका वारण यह था कि स्वतन्त्रता के पर्चा विदे- 
शियो को दस बात का पता न था कि शविष्य में भारत की आशथिक तथा राजनैतिबः 
उन्नति किस दिशा में होगी । इसके अतिरिक्त विदेशियों मे यह्‌ भी तय था कि भारत 
के उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीकरण हो जायगा तथा भारत सरकार विदेशियों के 
साथ भेद-भाव की नीति को अपनायेगी । इस कारण प्रथम योजना काल में ६०० 
करोड रुपये की बिदेशी पू जी के स्थान पर केवल १€७ करोड रुपये की पूजी प्राप्त 
की जा सकी और यह पू जी भी तब प्राप्त हुई जबकि भारत सरकार ने विदेशियो को 
यह आश्वासन दिया कि वह भारतीय तथा विदेशी पृ जी मे कोई भेद-भाव न करेगी 
तथा विदेशियो को अपना लाभ अपने देशो गे भेजने को पूरी सुविधायें दी जायेंगी 
तथा यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायग्रा तो उनको मुआवजा देकर प्राप्त 
किया जायगा। श्री बद्धूर जो भारत मे सयुकत राष्ट्र अमेरिका के राजदूत हैं यह 
बताते हुये कि भारत मे सयुक्त राष्ट्र की पू जी के लिये अच्छा क्षत्र है। उन्होने कहा 
कि इस पूजी के लिये अच्छा वायुमण्डल निर्माण करने के लिये तीन बादोची 
आवश्यकता है--(१) अपरिवर्तनशीलता अथवा विदेशी उोगो को ठखाह कर 
फंकने से बचत, (२) दोहरे कर से रक्षा तथा (३) कर से छुटरारा । यह अध्श्यक 
है कि भारत सरकार विदेशी थू जी को देश मे आकर्षित बरने के लिये आवश्यक 
बायुमण्डल निर्माण करे । 


जज+-+ 


(0 55 १४॥३६ 7$ गिट छाल शराबी] एण0५ छी 06९ (0067 
गाहाई ती वगता4 ? 

प्रइन ५१--भारतोय सरकार की वर्तमान ओद्योयिक नीति क्या है ? 

जब॑ इस्ट इीणप्डया कम्पनों इस देश में आई तो उसने यहां के उद्योग-धन्धों 
को बहुत प्रोत्साहन दिया । परन्तु अद्भूरेजी लोक सभा मे इस बात की कडी आलो- 
चना हुई | इस कारण ईस्ट इण्डिया क्म्पत्ती को अपनी नीति बदलनी पड़ी । इसके 
पश्चात्‌ इसका कार्य भारत के कच्चे माल का निर्यात करना तथा विदेश में बने हुये 
पक्के माल का आयात वरना रह गया | इस प्रकार इसने उद्योग-धन्धो के विकास की 
ओर कुछ भी घ्यान न दिया ! 


झआरत में वहुत से नये उद्मोगो को स्थापना की गई । युद्ध व समा होने तक प्राय 
सभी प्रान्तों में औद्योगिक विभाग (एच्ुमाएथा+ ० 560 कराध्शे खुल गये । 

सम्‌ १६१६ के सुधारों से यह दंत मान ली गई कि आरलवर्प को आर्थिक 
स्वतन्त्रता (हाध्प्ण #0०००णा३) मिलनी चाहिये । इसीलिये १६२ में पहला 
अर्थ कगीशत (्फ्ष्भ छुणा्रभशश्ञणा) जियुकत किया भर्गो । इस कमीशन ने भारत 
के लिये एक खिबेकात्मक सर्््षण नीति (08कषाप्प्राभाए 8 एाणण्णाणा एकणो 
का सुध्ाव, रखी । इसके अनुसार प्रत्येक उद्योग की सरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं 


जा सकता या जिनका एक घरेलू बाजार हो जिनके (जमे देश में पर्माप्त मात्रा में 
कच्चा माल तथा श्र हो, जो सरक्षण बिना न चल सकते हो तथा जो कुछ समय 
पश्चात इतने हैं हो जायें कि बे बिना संरक्षण के अपने आप चले सकें ॥ य सब बाते 
बडी कंडाई के सर्थ माती गई १ इस नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगो, जैसे लोहा तथा 
फोलाद, यूती पड़ी, चीनी आदि को सरक्षण प्रदान किया गया । इस संरक्षण से 
इन उद्योगों की उन्तति तो हुई पर इतनी वहीं जितनी कि उदार अर्थ-नीति से हो 
सकती थी | 

छितीय महायुद्ध में आरतवर्ष मित्रयष्दी के प्रशान्त महासागर के मोर्चे के 
लिये एक कैंछ बना । इसके अतिखित आरतीय सखार की ज्षी बहुत सी युद्दः 
सामग्री की आवश्यकता हुई । इसी कारए प्रकार ने उद्योगो को उन्ते करने मे 
बहुत सहायता अदाव की । सखार ते यहाँ के युवकों वो टेक्लिकल शिक्षा अरहण 
बरते के लिये इड्भूलेड भेजा । १६४० मे सवार ने यह घोषणा भी की कि मंद 
आअएश्यक हुआ तो मुछ बाल के पश्चात्‌ उन उद्योगो वो सरक्षण प्रदान किया जायगा 
जो युद्ध वील में उन्‍्दत होगे | सरका ने १६४१ मे एक ऐसी कमेटी ज़ियुक्त की 
जो युद्ध समाप्त होने पर देश बी आपिक स्थिति सुधारने मे सहायक हो। इनके 
अतिखित भी संखार ने केसे बहुत से कार्य कये जिले इस देश के उद्योग 
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१४ अगस्त १६४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। ७ अप्रैल, सन्‌ १६७८ को 
सरकार ने अपनी औद्योगिक नोति की घोषणा की। इस नीति की मुक्य बाते 
निम्नलिखित है-- 

(१) भारतीय उद्योग धघन्धो मे काम वरने वाले मजदूरों वी इश्चा सुधारते 
का प्रयत्न करना । 

(२) सरकार ने सारे उद्योगी को चार भागो मे विभक्त किया है-- 
न्‍्ल (अ) वे उद्योग जिन पर पूर्णरूप से सरकार का एकाधिकार है जैसे शास्त्रों 
का निर्माण, रेलवे यातायात तथा अधु-झक्ति की उत्पत्ति तथा नियन्त्रण आदि! 
इनके अतिरिक्त सरकार क्सी भी उस उद्योग को ले सकती है जो राष्ट्रीय हित के 
लिए आवश्यक है 

(व) निम्नलिखित उद्योगों को केन्द्रीय अथवा स्थानीय सरकार स्वय 
चलायेगी । परन्तु यदि आवश्यक होगा तो सरकार पूजीपतियो से भी सहायता ले 
सकती है-- 

(१) कोपला, (२) लोहा और फौलाद, (३) वायुयान, (४७) जलयान, 
हेलीपून, तार तथा वेतार का तार आदि बनाना, (५) मिट्टी का तेल । 

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इसमे से कोई भी ले ले । परन्तु इत 
ज्षद्योगो में सगी हुई तिजी सम्पत्ति को दस वर्ष तक स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने का 
अधिकार होग्रा । दस वर्ष के पश्चात्‌ सरकार इन उद्योगों को क्षत्ि-पूर्ति देकर ले 
कगी । 

(स) इनके अतिरिक्त जो उद्योग होगे उनमे गैर सरवगरी पू"नी व्यक्तिगत 
रूप से अथवा सहकारी रूप से लगाई जा सकती है । परन्तु इन उद्योगों को भी 
सरकार धीरे-धीरे लेगी । सरकार इन उद्योगो मे उस समय भी हस्तक्षेप कर सकती 
है जबकि उनका काये सुचारु रूप से न चल रहा हो । 

(<) इनके अतिरिक्त सरकार यह समझती है कि नीचे लिखे उद्योगो की 
योजना तथा नियत्त्रण का कार्य भी राष्ट्रीय हिंठ मे सरकार के पास ही रहना 
चाहिए। ये नीचे लिखे है - 

(१) नमक, (२) मोटर तथा ट्रक्टर, (३) मशीन के पुर्जे, (७) खाद 
आदि, (५) विजली-रासायनिक उद्योग, (६) लोहे के अतिरिक्त दूसरी धातु, 

(७) सरबंड का उद्योग, [5) झबित तथा औद्योगिक मचसार (?०ऋढ्ए शा 
पतशज्जञा33] 9९०७०) (६) सूती तथा ऊनी कपड़े का उद्योग, (१०) सीमेन्ट, 
(११) चीनी, (१२) काम्रज तथा अखबारी कायज, (१३) वायु तथा समुद्री बाता- 
यात, (१५) धातुए, (१४) रक्षा सम्बन्धी उद्योग । 

बडे उद्योगों के अतिरिक्त सरकार ने कुटीर तथा छोटे उद्योगो पर भी बहुत 
अधिक जोर दिया है ! सरकार इत उद्योगो की उन्नति के लिय अधिक से अधिक 


बड़े पैमाने के उद्योग [ रच 


पोग बोर्ड भी 


भ्वखखार श्रम तथा पू'जी के दौच होने वाले झगड़े वा निरषदारा करते के 
लगे उचित प्रकार के साधन जुढयेगी । श्षमिवों के परो को उन्नत करते ता सये 
घर बनवाने के पलगे सरकार एव हाउसिंग बोर्ड भी स्थापित क्रेगी। गहे बोर्ड दस 
वर्ष मं दस लाख मजदूरो के घर बनायेगा । ये सजार तथा पू जीपतियों छीरा 
बनाये जायेंगे । मजदूरों का हिस्सा उनसे उचित किराये के रूप में लिया जायगा। 

सरकार का विचार है कि उद्योग श्रन्धो की उन्‍्तति के (लिये विदेशी जी 
राष्ट्रीय हित के काम में लाई जा रही है । 

सरकार की अर्थ नीति इस प्रवार की होगी जिससे कि उपभोक्ताओं क्के 
ऊपर बिना किसी शकार का दवाव डीले विदेशी प्रतियोगिता से बचा सके । 

ड््योग (उल्तति तथा लिमन्भ्रण) विधेयक १६५९ जो (९६४३ ई० में सशों 
दंत किया गया हे खिघेयक ८ मई (६ ई० से लागू हआ। इसे 
के अन्तर्गत केस्द्रीय सरकार को उन 9४ से अधिक आवश्यक उद्योगों के ऊपर 
अत्यधिक झर्तित प्रदान की गई है जिंतका इस पलद्देयक की पहली तालिबा में उल्लेख 
है। इस विंधयक की गुड्य धाराय लिम्नलिखित हैं 7 

(१) वे व्तमात उद्योग जितवा उल्लेख ईप झट की पहली तालिका में 
किया गया है सर्तार से रजिस्टर्ड होते आहियें ॥ नई ईमलें उस समय तर्व नहीं 
अलाई जा सर्कती जब तक कि उनको चलाने से पहले अनुज्ञा-पत्र (/00॥००) आप 


(२) सब सिलो का सरकार धार तियुक्त व्यक्तियों हारा किसी समय भी 
स्रीक्षण किया जी सकती है। 

(३) केद्वीय सार किसी भी अनुचित उद्योग का निरीक्षण नए संक्ती 
है. यदि उसका उत्पादन गिर रहा हो, यदि उसका माल चूटिया हो जाय, गदि उसके 
मुल्य में बुद्धि हो जाय या उसकी व्यवस्था खराब हो जाय । राष्ट्रीय महत्व नो 
वो बचाने के लिये की सरकार विंसी भी उद्योग का निरीक्षण वर खबती है। 


(५) यदि सरकार की आज्ञा का पालन ने (क्या जाय तो सवार उद्योग 
वा प्रबन्ध स्व ए एक विकास सभा (फच्सलेण्एशञाका ट०एक०) अथवा और किसी 
व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अधिक हे अधिक ५ वर्षो के लय दे सकती है । 
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(६) अपने कार्य को चलाने के लिये सरकार निम्नलिखित सस्थाओं से सलाह 
लेगी । 

(अ)केसद्रोय सलाहकार सभा--इसमे मालिकों, मजदूरों, उपभोक्ताओं, 
प्रारम्भिक उत्पादों के प्रतिनिधि होगे । इसक्री सब्या ३० होगी । 

(आ) बिकास सभा--प्रत्येक अनुसूचित उद्योग के लिये एक विकास सभा 
होगी । इसमे सरकार मालिको, यन्त्र विशेषज्ञों, मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के 
ब्रातनिधि नियुक्त करेगी। यह विकास सभा निश्चित करेगी कि क्तिनी उत्पत्ति 
की जाय किस प्रकार ठीक ढज्भ से वस्तुओं की विक्री तथा वितरण किया जाय 
आदि । 

(७) सरकार अपना खर्च चलाने के लिये उत्पन्न की हुई बरतुओ के मुल्य 
पर(दो आने प्रतिशत के हिसाव से उपकर लगा सकती है । 

३० अप्रैल सच्‌ १४५६ ई० को भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक तोति में 
फिर से परिवतन जिया है | परिवर्तत कई बातो के कारण करना आवश्यक था। 
पहला यह है भारत ने इस बीच मे अपना विधान देश के ऊपर लागू क्या है जिसमे 
देश के हर नागरिक के अधिकारो की सुरक्षा का वचन दिया गया है । देश मे प्रथम 
पचवर्षोय योज्ना पूरी हो इकी है तथा देश ने समाज के सम्ताजवादी ढाज्ने को 

अपनाने का निश्चय किया है । 

नई औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार अधिक से अधिक उद्योगों को अपने 
हाथ मे लेगी तथा यातायात के साधनों की उन्नति करेगी । सरकार एक बड़े पैमाने 
पर व्यापार को भी अपने हाथ भे लेगी । इसके साथ-सग्थ निजी पू जो को भी उन्नति 
करने का अवसर दिया जायगा । 

नई नीति के अनुसार उद्योगों को तीन श्रेणियो मे बाँठा गया है। पहली 
श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनकी उन्नति का पूरा भार सरकार पर होगा । दूसरी 
श्रणी में वे उद्योग आत है जिनमे सरकार अधिकाधिक हिस्सा लेगी। परन्तु इस 
श्रेणी के उद्योगों मे पू जीपति भी सरकार का हाथ बटायेंगे | तीमरी श्रेणी मे शेय 
उद्योग होगे और उनकी उन्नति का भार निजी पू जी पर होगा । 

पहली श्रेणी के उद्योगो मे निम्नलिखित आते है--हथियार तथा गोला 
बारूद, अणु शक्ति, लोहे तथा फौलाद के उद्योग, बिजली, कोयला, मिट्टी का तेल, 
लोहा, मैगनीज, क्रोम, जिप्सम, गन्धक, सोना, हीरा, ताँवा, शीशा, जस्ता, टीन, 
खोदने के उद्योग, वायु तथा रेल यातायात, जहाज बनाना, टेलीफोन तथा टेलीफोन 
के तार बनाना तथा बेतार का सामान, बिजली का उत्पन्त करना तथा उसको 
वितरण करना । 

दूसरी श्र॑णी के उद्योगो मे निम्नलिखित सम्मिलित है--शेष धातुए , मशीनों 
के औजार, दवाई, रज्भ, “लास्टिक, खाद, रबड, कोयले से कार्बन बनाना, रासायलिक 
पल्प, सडक तथा समुद्री यातायात । ९ 


बड़े पैमाने के उद्योग [ हगे 


तीसरी श्रेणी में ज्ञेष सब उद्योग आते हैं। परत्तु ईए उद्योगी की में श्लेणिया 


अविभाजित तहीं है! पहली श्रेणी के कुज उद्योग भी पू जीपतियो के हाथ में ही 
पू जीपतियों से खरीद 


सबते हैं। अथवा सरकार इन ड्योगों के [लगे बहुत सा सामने 


सकती हैं । 
५ सरकार अपती इस जीति में कुंदीर उद्योगों की मी को भी स्वीवीर 
करती है | उसकी पर्दा है ति ईने उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या बहुत ४ 
सुलझ ज्ञायेगी तथा उसके छवारा घत की समान वितरण हो सकेगा। सरबार इते 
उद्योगी को वें उद्योगों की उत्पत्ति वी सीमा लनिरिचित करके रे पर कर लगा 
कर इन उद्योगों को अधथे-साह्म (50०५१) देकर उत्तत करेगी । इसे उद्योगों वीं 
बड़े उद्योगों से मुकाबला करने की शर्कित के बढाते के लिये सरकार उनको बाऋ 
लिक ढ्जू से उ्नेते करेगी | सरकार इनको टेवनीकर्ल ठया आर्थिक सहायता ञ्ञी 


अदान करेगी । इनकी बहुत हो कमियो को सहकारी समितियों के हर दूर किया 


सखार की यह प्रयर्ले होगा कि देश के सर कआागो में उद्योगों की उललति 
होनकिये देश के कुछ क्ञागों में केन्द्रीय हो जाये । आशा है कि दूतीय परतुवर्षी प 
गोजना में इस ध्येय वी की जायगी | सार टबनीवल ऐसी मैनेजरी वी 


का 
इस नीति की ी उद्द श्य होगा ईक मजदूरा की काम बरते की होलेत 
सुधरे, मजदूरों तथा परालिको मे आपस में मेल जोल हो। 

केस्वीय सरकार तथा राह सरकारों की उद्योगी को उस्तेते करने की 
एजम्मेदारी (7405ध68 छ९एथ०ज्ाधाः 399 एेट्ट्पैशाणो #पऐ में 


ऋ्र दी गई हैं तथा पिदेशी पू जी के द्िपय में ६ अप्रैल १8४£ ६० को घोषणा क्र 


दी गई । 
आलोचनाएें-सस्कीर की औद्योगिक जीति के विषद्ध निम्तलिखित आलो 


(२) सखार इस बात का अत्याधित पिखास है. कि चहिं 
उद्योगों को निजी पू जीपतियो की अपे्ी अधिक अच्छा प्रवस्ध कर सकती हैं। 
परन्तु यहिं नही है । देखने जे यह आया है वि सरकारी वमेचारी वहँंते बार 

पपरवाही से ते हैं तक वि उनमे प्रखर अक्ति वी झावनों ने हो। 


ईैब्र | भारतीय अर्वज्षास्त्र 


0. 56. ए५छा४४७ फ्ढ फ़ाणशफ़ॉरड छत ऋषाएफओ धार छा55शा। ग5९०) 
एणालए 6 ए०एटागग्राशा। 6 [एतात् १६५ 885९० प्ुठज़ ई870 30 ४00६ 6ए9पल्‍07, 
495 पा७ऊ एगादज छा०ण्जाणलव एल 4०एलक््गराद्यां ० वाताबा पातिपरडाट्ाद5 ? 

अश्य ५६--भारत सरकार की वर्तेमात अर्य-तीति किन सिद्धान्तों पर 
आधारित है । आपको राय मे इस नोति से कहाँ तक भारतीय उद्योगों की उन्नति 
हुई है ? 

उत्तर--सब्‌ १४१४ के सुधारो के पूर्व यह देश अवाध व्यापार की नीति पर 
था। पर १५४१६ के सुधारो से यह बात स्वीकार कर ली सई कि इस देश को 
आशिक मेमलो मे पूर्ण स्वतन्तता मिलनी चाहिए | इस नीति के अन्तर्गत १९२१९ गे 
पहला वित्तीय आयोग (7#5८8) (20ग्राप्ा5580॥) न्युकस क्या गया। इस रिपोर्ट 
मे कमीशत वे भारत के लिये विवेकारमक अरये-नीति (70)8ए0शआ74घ्घ8 क्ए४९- 
४०ए 9०॥०५) का सुझाव दिया । इस नीति के अनुसार किसी उद्योग को उस समय 
गसरक्षण मिल सकता है जबकि वह तिम्नलिखित शर्तों की पूरा करे-- 

(१९) उद्योग के लिपऐ देश मे प्राकृतिक साधन पाप्रे जाते हो | इस प्राकृतिक 
साधनों मे पर्याप्त मात्रा मे कच्छा गाल, सस्ती शमित्त, पर्याप्त श्रम तथा बिरतृत घरेलू 
वाजार सम्मिलित थे । 

(५) उद्योग बिना सरक्षण के व चल सके और यदि चल भोशसके तो इतनी 
गति से नहीं जितनी गति से उसको राष्ट्रीय हित मे चलना चाहिये ) 

(३) उद्योग इस प्रकार का होता चाहिये जो अन्त में कविता सरक्षण के 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सासना कर सके | 

दोनो विश्व महायुद्ध के बीच मे सरकार ने उसी भर्थ नीति से काम लिया। 
जहा तक इस नीति के सिद्धान्तों की बात है वहा तो उसमे कुछ अधिक दोष न थे | 
परन्तु ये सिद्धान्त इचनी कडाई से माने गय कि उसके कारण इस नीति की कड़ी 
आलोचना हुई । दूसरे इस नीति के अन्तर्गत केवल पुराने उद्योगी को सरक्षण मिलते 
की बात आती ही न थी । इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने शीक्षे के उद्योग को इस 
लिये सरक्षण नहीं दिया नयोकि भारत म सोडा एश नहीं पाया जाता था । इसी 
प्रकार सरकार ने भारी रासायनिक उद्योग को भी सरक्षण नहीं दिया यद्यपि यह 
उद्योग भारत के लिये बहुत आवश्यव था। इस भ्रक्तार इस नीति के अन्तगंत इस 
ब्रा का कोई घ्यात न रखा जाता था क्रि कोई उद्योग राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक 
है अथवा नहीं। इज्जलैण्ड मे कई बडे-बडे उद्योगो के लिथ न तो कच्चा माल ही 
गाया जाता है और न ही उसका विस्तृत घरेलू बाजार है परन्तु फिर भी वै उद्योग 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पीछे नहीं हैं । इसल्यि हम कह सकते है कि यह नीति 
भारत के लिये जपनानी अतुचित थी । 

सरकार को भी जन्त मे इस नीति के अव्ग्रुण मानने पड़े और इस नीति 
में सुधार करने के लिये उसने १६५४ में एक अन्तरकालीन टैरिफ बोर्ड की नियुवित 


बडे पैमाते के उद्योग [ रेण्३े 

की । इस बोर्ड ने यह बताया कि संरक्षण उन उद्योगों वो छिलना चाहिए जो अच्छी 
प्रकार से चल रहे है अथवा पी प्राकृतिक एव आंथिक सुविधायें शत्त हो 
क्दे अन्त म विता सरक्षण अथवा सरकारी सहायता के सफलतापूर्वक चले सक 

, अथवा छनकों राष्ट्रीय दिंत जे सरक्षण देना आवश्यक हो और जिंधवा आर समाज 
, के ऊपर अधिक न हो । इस प्रकार हम देखते हैं. कि सरकार बे अर्थ नीति पहले से 


१६४७ मे टैरिफ बोर्ड का पुनर्ल्यापन हंआ और उसको वस्यु मूल्य बीड 
छ कार्य भी 


((०॥7 एवाा$ शि।र० छ०आ0) के कार्य भी सौप दिये गए ५ १६७5 मे 


इस बोर्ड के कार्यों में कुछ और भी बूद्ध कर दी गई । 

सब १६४६ में द्वितीय वित्तीय आधोग की तियुवित हुई। इस आयोग ने 
अपनी रिपोर्ट में बताया कि उद्योगो देने का कार्य अकेले तथ नहीं हो 
बी पूर्ण आधिक नीति से है। जब तक देश के 
ललिय एप वंडी आधथिक योजवा बने उस समय के लिय आयोग में जिम्नलिखिंत 


कि कितना भी आय हो सुरक्षा दृष्टि के महत्व में उद्योगा का 
प्रदान किया जाय॥ जहा तक जाधारमूत उद्योगी के विकास की चरश्त है इस 
सम्बन्ध में टेरिफ (१ के रूप का तथा की शर्तों जादि का 


कहां तर्क पूर्ति हो रही है। ईल उद्योगों को भी सरक्षण मिलना चाहिये । 
अन्य अदान करने के लिये आयोग ने कहां कि टेरिफ 
अधारिंटी' गह देखे कि जिस उद्योग वो सरक्षण दिया जाने वाला हैं. ते झद्योग को 


कौन-कौत सी शर्थिक ्ूक सुविधायें प्रात है | उसके उत्तादन की वास्तविक लागत वया 
होती है या होने की सम्भावनी है। “आये रिटी' यह देखे [क क्या उद्योग ऐसी स्थिति 


लेगा तथा अत्मि जिभर हो जायगा, या वह ऐसा उद्योग है जिसे राष्ट्र के हिंत की 
दृष्टि से सरक्षण था झन्य सहायता प्रदान करना आवश्यर्त हा 
उपरोक्त बातो के अतिरखित आयोग ने लिम्तलिखित सुझाव और पेश विंय हैं: 
(९) आयोग ने वहा कि सरक्षण प्रदान करन के लिये इंस वात का हाता 
+ यृक्ष अमुक उद्योग ज्वो अपने निकटवर्ती अरदेश से बच्चा माल पिलेगा या तहीं। शर्ते 
नही होता चाहिये । यदि उद्योग को अन्य सुविघाये जैसे श्रम, घरेलू बाजार आदि 
भ्राप्त हैं परस्तु, मल त्राप् करने की सुविधा नही है तो उद्योग को संरक्षण 
अदाव करते जे कोई आर्पत्ति ने होनी चाहिये । 


दे०्छ ] आरतीय ब्यंशास्त्र 


(२) किसी उद्योग को सरक्षण प्रदान करते समय अच्छे विदेशी बाजारों या 
विश्ी के क्षेत्रो का भी ध्यान रखना चाहिय। 

(३) सरक्षण प्रदान करने को यह शर्त नही होनी चाहिये क्वि कोई उद्योग 
देश की सारी माँग पूरी वर । 

(४) देश के बे उद्योग जो सरक्षण वाले उद्योगा के उत्पादन म सहायता कर 
रहे हैं, उन्हें भी एक प्रकार के क्षति पूरक सरक्षण (एणाएच्याइ्शण॥ एा0ा€९म०)) 
की ज्ञावश्यक्तता होगी । 

(५) नवीन उद्योगो के लिय जिनमे काफी मात्रा मे पूजी लगती है और 
जिनके लिये कुछल श्रम वी आवश्यकता होती है, उनको सरक्षण प्रदान करना काफी 
आवश्यक है । 

(६) राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये कृषि उत्पाइत की कुछ बस्तुओं को सर- 
श्ृण प्रदान क्या जा सकता है क्च्तु ऐसा सरक्षण श्रदान करत समय यह ध्यान 
रखा जाना चाहिब कि जितनी कम वस्तुओ को सरक्षण प्रदान किया जाय उतना 
ही अच्छा है । इस सरक्षण का समय भी बहुत ही कम होता चाहिए और पाच वर्ष 
सा अधिक नहीं हाना चाहिय । सरक्षण के साथ-साथ इृषि बी उन्नति की ओर घ्यान 
देना चाहिये । 

(७) जहा तक हो सरक्षण वाले उद्योगों पर उत्पादननक्षर नहीं लगाना 
क्ाहिय । एसा तभी क्या जाये जबकि सरकार को बहुत ही अधिक धन की आवश- 
धकता हो 

जिन उद्योगों को सरक्षण दिया जायेगा उनके ऊपर भी कुछ जिशमेदारियाँ 
हागी जो निम्नलिखित हागी-- 

(१) मूल्य पर नियन्त्रण करता, (२) उत्पत्ति को बढाने रहदा, (३) वस्तु 
के गुण को ठीक रखना (७) उत्पसि के नय-नये साधनों का उपयोग बरना आदि । 

टेरिफ आथौरिटी का कतंब्य होगा कि वह मरक्षित उद्योग के साथ सम्बन्ध 
रखे और समय पर उनकी वावत एक रिपोट सरकार को देती रहे । 

कमीशन न यह सुझाव भी दिया कि एक स्थासी टैरिफ कमीशन की स्थापना 
को जाय। यह लोक सभा द्वारा स्थापित क्या जाये। इसमे प्रधान सहित पाच 
सदस्य होन चाहियें। इस वमीशन का यह वाय होग्रा कि यह इस बात वी जाच वरे 
कि सरक्षण क्सि उद्योग को दिया जाये । 

स्थायी टैरिफ कमीशन को स्थापित करने के लिये एक बिल लोकसमा में 
पश क्रिया गया था जो कि पास हो चुका है + इस कमीशन का वही कार्य होमो जो 
>उसके लिये वित्तीय कमीशन ने बताया था। 

इस प्रकार द्वितीय कमीझन के सुन्नावों का मान लेने से भारतीय अर्थ-तीति 
मे एक बहुन बडी बदल हो गई है । जर्थ कमीशन के सुझाव के अनुसार सरक्षण केवल 

बिदेशी प्रतियोगिता से बचने के लिय ही नहीं लगाना चाहिरे। बरन्‌ देश्व के 


प्राकृतिक साधतो की पूय-पूण उपयोग करने के लिये भी सेगाता चाहिये । इस 
प्रकार भविष्य में सरक्षण हमारे देश के लिये राष्ट्रीस छत का एक साधत बने 
जायेगा । 


और भारतीय उद्योग- हमारे देश के को अभी तक 
[विवेकारमक सरक्षण ही प्रदात किया गया था तो भी द्ोगो में बहुत 
उलति दी । जिन उद्योगों को सरकेश किया उन्होंते (जुट तथा लोहे के 
अतिरिित के समय भी खूब उन्लेति की ॥ ६६२३ वषा ६२ छोलाद 
के सामान की उत्पक्ि बरक गुनी, सूती कपड़े दी ढाई ग्रुतीः की ३८७ 
कागज की १८% और चीनी वी उर्सत्ति २७।११९ से ६६१,२०९ ठने बढ़ गई) 
इन सब उद्योगों बी इतनी किक उन्नति हुई जबकि उनकी विवेवात्मक 


मरक्षण दिया गया । दि उनदी ठीव अरकार का संरक्षण [दिया जाता तो वह और 
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अल ५७--बर्त मान जे भारतीय उद्योगों के रा्ट्रीयकरण की अच्छाई अयवा 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अथ उस स्थिति से होता है जबबि उद्योगों की 
स्वार्मिल स॒सकार के हँ।थ मे होती है। ग्नो के 
राप्ट्रीयय एग की समस्या द्वितीय महाउक के होने पर सामते आई । उद्योगों 


न॒न्दा ते इस मेकहा हैं, कछिसी विशेष उद्योग के शाष्ट्रीयकणण से अच्छा 
कल प्राप्त होता है तथा बह अच्छा सतोष भदात करता है। उसको ठीक 
डज्ू से चलाने में कोई बाधा नहीं। यदि एक लजी उद्योग कुछ कारणौ से ढोफ 
प्रकार से बारे करता और सतोष कण्ता ही उसकी 


करने ठया उसके 'ददले एक सखासी इस्पात उद्योग चार वरले के बीच छाद करने 
के लिंय कहा जा हो मे नि सवोच बतमाते उद्योगों के राष्ट्रीयक रण मे साधनों को 


३०६ ) भारतीय अर्थग्रास्त्र 


नप्ट करने की अपेक्षा नये उद्योग को चालू करने के पक्ष मे राय दू गा। ७ जनवरी 
१६५६ ई० में श्री नेहह ने आशा एछाफशफतव् ० 8 पिशताणान! 
76रथेक्शाथां 0०णाथा के सामते कहा, 'मैं राष्ट्रीयकरण में विश्वास वही करता 
क्योकि जब राष्ट्रीयकरण क्या जाता है तो मावजा देना पडता है। मैं कोई लाभ 
ड्रग बात भे नही देखता कि हश गावजा दने मे अपने साधनों वो जब्ट कई जब तक ४ 
कि कोई चीज हमारे रास्ते मेन आये ओर हमको इसे वदलना पड़े ** * जहा 
तक मिलो का सम्बन्ध है मैं एक नई मिल खडी करू गा और निजी मिले के साथ 
अ्रतियोगिता कष्ट मा । ७ जौलाई १६४६ ई०७ को भ्री नहरु ने फेडरेशन आफ इडिय्रा 
ब्रेम्बर आफ कामर्स की समिति के सम्मुख कहा कि सरकार वी यह भी नीति है कि 
यद्यपि साधारणत आधार भूत उद्योग सावंजनिक क्षेत्र मे पडेंगे परन्तु वे वर्तमान 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण केयल राष्ट्रीयकरण के लिये नही करेंगे । निजी उद्योगो 
में भी तब तक बड़े पैमाने की इकाइयों को चालु करने की आता देने का प्रश्त नहीं 
उठता जब तक कि वे हमारी आधिक व्यवस्था के हित में कार्य करते हैं । इन 
छदाहरणो से सरवपर की उद्योग के प्रति नीति का पता चलता है। 

इससे पूर्य कि हम यह कहे कि भारतीय सरकार की मिश्चित अर्थव्यवस्था 


, हो तक भारत के लिये उपयुक्त है हमे यह देखना चाहिये कि यदि उद्योगों का 


रप्ट्रीयकरण किया जाय तो उससे क्या लास अथवा हानि हो सकती है । 
'राष्ट्रीयकरण के लाभ--- 

(१) राष्ट्रीमकरण करने से प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है ओर उसके 
कारण विज्ञापन आदि करने का खर्च समाप्त हो जाता है 

(२) राष्ट्रीयकरण से उपभोक्ताओं को बडा लाभ हीता है । उ्का कारण 
यह है कि सरकार के सामने लाभ का उद्दे श्य न होने के कारण वस्तु का मुल्य कम 
होता है | उपभोक्ताओं को निजी पू जी के शोषण से बचाने के लिये प्राय सभी 
देशो मे उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है जो राष्ट्र के लोगी के लिये 
बुत आवश्यक है जेसे, गैस, बिजली, कोयले आदि के उद्योग । 

(३) राष्ट्रीयकरण से मजदूरों को बडा लाभ होता है । सरकार सारे देश» 
के लोगो के हित की बात सोचती है । इसलिये जो मजबूर सरकारी कारखानी मे 
काम करते हैं उनकी अच्छी मजदूरी मिलतो है, उनसे कम घण्टे काम लिया जाता 
है, उनके लिये मिलों मे बहुत प्रकार की सुविधाये श्रदान की जाती है आद्िि-आदि । 

(४) राष्ट्रीयकरण करने से उद्योगों, को जो लाभ प्राप्त होता है बहू समाज 
के सद लोगो के हित के लिये खर्च किया जात्ता है। इससे लोगो को जीवन स्तर 
ऊंचा होता है । 

(५) छुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनके ऊपर सारे राष्ट्र का जीवन निर्भर 
होता है । ऐसे उद्योग को निजी पू जी को सौप कर देश को एक अनिश्चित्त स्थिति 
में डालना है क्योकि यदि क्सी समय इन उद्योगो मे लाभ कम हो जाये तो निजी 


जीपति उ्लति छोड़ देंगे अबवा क्रम पर दंगे विपरीत 
यदि उद्योग सरकार के हाथ मे होते हैं बे चलते हो रहते के चाहें उर्नग 
लाभ हो अधदी ह्वानि । ऐसे उद्योर्गों में लोहे 4 इस्पात नी | र्थार्स्ति आदि 


बनाने के उद्योग, टेलदे उद्योग, कोयले का उद्योग, बर्बिया्त जलयान उद्योग, हेलीफून 
व देलीग्राम उद्योग आदि सम्मिशित होते हैं। 


(&) फष्दीयकणण ई5 उद्योगों के लिये भी आवश्यक हो जाता हेजो 
फल्कुल नये होते हैं नौर इस कारण उततमे निजी घू जी नहीं हगाई जाती दयोर्वि 
उनका लाभ अनिश्चित होता है १ ९७5 ५३०४०) 


द्वेती है । 

(८) १३ अवबूजर बदशव ईव्वी दाष्ट्रीयक्रण के विषय भें लोग सी 
में भाषण करते हुए श्री गुलजारीलाल अन्दा, याजवा मन्‍््री ते कहा था कि यह. 
सम्भव हैं कि राष्ट्रीयक एण क्यिे गये उद्योग में मजदूरो, छिलके लाभ के लिये 
शाष्ट्रीयक एग किया गया है, की स्थिति मजदूरी के चष्टिकोण से खराब हो जाये । 
इसी प्रकार यह सम्भव है कि क्री दूसरे उद्योग भे उपभोक्ताओं बो जितके लाभ 
के लिंय उस उद्योग का शाष्दीयकरण पिया गया हैं, अधिक मूल्य देना पडा । इसके 
अतिरिक्त सस्‍कार की किसी दूसरे राष्टरीयक ए। (किय हुए उद्योग से लाभ न्हो। 
राषप्द्रीयकरण ऊुर्ठ उद्देश्यों दी आस्ति के लिय किया जाता है और यदि उन उ्दं श्या 
की प्राप्ति हो जाय तो सरकार वो उनको प्राप्ठ करने का प्रयत्न /करला आहिये । 
इुगलेंड तक में दाष्ट्रीयकरण किय गये उद्योगों मे मजदूरों को सतोप नहीं मिल रहां 
है । इसलिय भारत के लोगो को आहिये कि वे दा करें और. स्थिति में सुध्माए 
करने का भयत्त करें । 

राष्ट्रीयकरण वी हॉानिया-ः बन 

(१) जहा शाष्ट्रीयकरण से ये सर्द लाम हैं वहा उससे (निम्नलिखित हानियाँ 
नी हैं-- 

(१) जब किंधी देश मं उद्योगी का शाब्ट्रीयकरण किया जाता है दव लोगा 
बी स्वय इच्छा से कार्य करते वी भावनी (॥रशक्षारक) चर््ट हो जाती है । 

(३) उद्योगों के राष्ट्रीयद एण करने से उत्पादन बंद मे बहुत कम मित्त- 
व्ययिता होती है! पू जोपति को अधिकाधिक लाभ कमाते की धुन लगी रहती हैं। 
डूसलिबे वह हुए समन उन सब ढड्ढीं को सौचता रहता हैं छिनसे कि वह कम से कम 
दबे बरके अधिदाधिय बी कमा राके । परन्तु साप्टरीवरण कवि गये उद्योगों का 
छ्लयत्रण तवा संचालन वैतनिक मैंनेजरो ढार जिया जाता है वे लोग उद्योगों में 


मिलव्ययिता बरतने में छ्ोई दिलचस्पी नहीं ले ब्योदि ऐसा करने से उनको कोई 


रेण्प | भाग्तीय अधंशास्त्र 


व्यक्तिगत लाभ नहीं होता । वे केवल इतना कार्य करते है जिससे कि उनको 
अपोग्यतता का आरोप लगाकर पदच्युत न वर दिषा डाय । इस प्रकार उद्योगों मे 
काम मितव्ययिता होठी है ॥ 

हि (३) यद्यपि यह वात सत्य है कि राष्ट्रीयकरण करने से मजदूरों की स्थिति 
कुछ अच्छी हो जाती है परन्तु ऐसा भी होता है कि मजहुरो की हड्ताल आदि करने 
की स्वतन्त्रता नप्ट हो जाती है । सरकार के हाथ मे काबून वनाने को झक्ति होने 
के कारण, वह मजदूरों के इस अधिकार को छोन लेती है । इस प्रकार राष्ट्रीयकरण 
के कारण मजदूर सबो की शक्ति बहुत कम हो जाती है । 

(५) सरकारी उद्योगों में भो बही दोष पाये जाते हैं, जो कि सरकारी 
दफ्तर मे पाये जाते हैं । उद्योगों में भी पक्षपात, वेईमानी, काम का देर में होना 
आदि दोप पाये जाते हैं । 

(५) राष्ट्रीयकरण करने से तभी लाभ हो सकता है जबकि देश में सच्चे 
और ईमानदार लोग होते हैं ! यदि देश में इस प्रकार के लोगो की कमी होती है तो 
रट्रीपएकरपए से लए को अपेदाए हुनर किए दरऐकी है २ 

(६) राष्ट्रीयकरण करने से पूक्ली के एकत्र करने मे वडी बाघा पद़तो है । 

यदि हम राष्ट्रीयकरण के ग्रुण व दोषों को ध्यान मे रखकर यह विचार 
करें कि उद्योगों का राष्ट्रीयारण भारत के लिये लामप्रद है या नहीं तो हम कह 
सकते हैं कि वर्तमान मे भारत के लिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (४९० 80०0079) 
की नीति सबसे अच्छी है । इसके कई कारण हैं-- 

(१) भारत सरकार के पास इस सगय इतनी पूल्‍नी नही है कि वह संद 
अथवा अधिकतर उद्योगो को अपने हाथ में ले सके। इसका सबूत यह है हि 
सरफार फो पचवर्षीय योजना के चलाने मे पूझी की कमी के कारण वडी कठिनाई 
पड़ी थी। इसलिये सरकार के लिये सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वह उन 
उद्योगों में जिवमे कि तिजी पूज्जों पर्याप्त मात्रा मे लग रही है निजी पूझो को 
लगने दे । जिन उद्योगो मे निजी पक्षी सही लग रही है उतको सरकार चलाये। 
इनके अतिरिक्त सरकार उन उद्योगो को जो* राष्ट्रीय हिंत के लिये आवश्यक है 
स्वय चलाये । ऐसे उद्योगो मे आधारभूत उद्योग जैसे लौहे और इस्पात का उद्योग, 
भारी रासायनिक उद्योग आदि हैं, रक्षा की हष्टि से आवश्यक उद्योग जैसे अणु- 
शक्ति, गोला बाहद, हथियार आदि बनाने के उद्योग तथा लोक-हित उद्योग जेसे 
बिजली, गैसें, रेलवे, कोयला आदि उद्योग सम्मिलित हैं। उनमे निजी पृज्जी को 
पूर्ण स्व॒तच्ज॒ता होती चाहिये $ 

यह एक अच्छी बात है कि भारत सरकार ने उद्योगों के सम्बन्ध से यही 
नीति अपनाई है । 

(२) सरकार के पास इस समय ऐसे योग्य व्यक्तियों की कमी है थो उद्योगो 
का कार्य सचालन कर सके 
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(३) भारतवर्य में जो भी योग्य व्यक्ति है वे कार्य सचालत करते समय 
बहुत प्रकार की बुराइयो मे फेस जाते हैं । इसके उदाहरण हमको महालेखा निरीक्षक 
(4पपा।ए 0०0वढ) की रिपोर्टों से मिल सकते हैं। सरकार छाया आजकल 
पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बड़े-बड़े काये किये जा रहे है उनमे करोड़ो रुपये 
के गबन कौ बातें पढ़ने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उनमे कार्य की प्रगत्ति बहुत 
धीमी है। इसलिये हम कह सकते हैं कि जब तक देश मे सच्चे और ईमानदार 
लोगो की कमी है उस समय तक राष्ट्रीयकरण लाभपद ने होगा । 

(५) हमारे देश के सकडो वर्ष तक गुलाम बने रहते के कारण लोगों की 
अपनो योग्यता दिखाने का कभी अवसर प्राप्त नही हुआ । देश के स्वतस्त्र होने पर 
उनको यह अवसर मिला है। यदि उद्योगो का राष्ट्रीयकरण कर दिया ग्रया तो 
लोगो को फिर गुलामो के समात सरकार की आज्ञानुसार कार्य करना पडेगा । इससे 
देश को बडी हानि होगी ! 


इन्ही सब बातो के कारण हम भारत को वर्तमान स्थिति में सब उद्योगों के 
राष्णीयकरण के पक्ष मे नही हैं। हम देश के लिये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के 
पक्ष मे हैं। 
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अइने (म--भारत में अगले पाँच वर्षों में बसे के राष्ट्रीयकरण की उपयुक्तता 
की विवेचना फ्ोजिये | 


१६ जनवरी १६५६ ई० को राष्ट्रपति के एक विशेष आदेश द्वारा जीदन 
बौमे के कार्य का राष्ट्रीककरण किया गया जिसका प्रभाव १४६ भारतीय तथा १६ 
अभारतीय कम्पनियों पर पड़ा ) इन कम्पनियों को सरकार उचित मुआवजा देगी ) 

भारत मे प्रथम पंचवर्षीय योजना के चालू होने पर यह्‌ आवश्यक हो गया 
कि भारत का सारा आयिक ढाचा इस प्रकार स्थापित किया जाय जिससे कि वह 
देश की उदति कौ योजनाओं मे सहायक हो'सके । इस दृष्टि से इम्पीरिप्र॒ल देक का 
राष्ट्रीयकरण किया गधा । जीवत वीमे के काये का राष्ट्रीयकरण उस ओर दूसरा 
पग है | इसके द्वारा देश के लोगो की बचत राष्ट्रीय उतति की धोजनाओं में सहायक 


हो सकेगी ! 


आरतवर्ष मे आजकल ५० लाख वीमे की पालिसी है जिनसे ५५४५ करोड़ 
वाधिक प्रीमियम मिलता है । जीवद बीमा कम्पनियों को सम्पत्ति ३५० करोड रुपये 
है जिम्से उनको १२ करोड़ ह० वाषिक वी आय प्राप्ठ होती है। परन्तु अभी 
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आरत में जीवन बीमा कार्य बढाने वे लिये इतनी गुन्जायश है कि उनकी सम्पत्ति 
मरर००० करोड़ रुपये तक बढ सकती है । इस प्रकार जीवन बीमे का रष्ट्रोयकरण 
करके सरकार देश के लोगो की बहुत सी बचत राष्ट्र हित के कार्यो में लगा सकेगी । 

जब भारत मे जीवन बीगे का राष्ट्रीयकरण किया गया तब साधारण जनता 

इसका बडा स्वागत किया । प० नेहरू ने अपने एक भाषण में इसको एक बडा 
पगम तथा एक अच्छा निर्णय बताया क्योकि यह न कंवल पचवर्षीआ योजना क लिये 
अच्छा है वरन्‌ समाज के समाजवादी ढाचे के उद्देश्य की प्राप्ति बे लिये भी महत्व- 
पूर्ण है । साधारण जनता ने इसका स्वागत इसलिये किया क्योकि इसके कारण उनका 
हुपया सुरक्षित रहेगा | थदि सरकार एसा न करती तो भोली भाली जनता को लोगी 
की बदनियतो का शिकार होना पडता । इसक विपरीत बहुत सी बीमा कम्पनियों के 
जेयरमैनो गे इनका विरोध किया ओर कहा कि यीौमे का कार्य कवल निजी हाथो में 
रहकर बढ सकता है | क्योझि वहा प्रतियोगिता क कारण हरएक कम्पनी अपने कार्य 
को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। 
बीमे में राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तक-- 

राष्ट्रीयकरण क विपक्ष मे लोगों का कहता है कि इस देश तथा विदेशों में 
लोगो का अद्भव है कि राष्ट्रीयकरण क द्वारा उसमे काय कुशलता तथा लचकीलापन 
प्राप्त नही होता जो निजी हाथो मे हो जाता है। यही कारण है कि उन देशों मे 
जहा इस प्रकार क श्रश्न उठे लोगो ने इसक विपक्ष मै अपने मत दिये । उनका यह 
भी कहना है कि राष्ट्रीयकरण क द्वारा बीमे के उच्चतम भादर्श को प्राप्त नही किया 
जा सकता । 

इस तर्क का खण्डन करते हुए भारत के भूतपूर्व वित्तीय मन्‍्त्री श्री देशमुख ने 
कहा था कि दूसरे देशो क आधार पर मैं कह सकता हूं कि जहा कही भी पूरे दिल 
से भ्रयत्व किया गया है सफलता कवल उन्ही हालतो मे मित्री है जबकि पूरे तौर पर 
प्रयत्त किया गया। झुभे कोई कारण समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीयकरण किया 
गया व्यापार क्यों ठीक प्रकार नही चल सकता। उन्होने आगे कह कि कुछ लोगों 
फो यह विश्वास सा हो गया है कि सरकार द्वारा चलाये गए सब कार्य खराबी के 
साथ चलाये जाते हैं तथा ऐसे लोग निजी कार्य कुशलता की बडी डीग मारते हैं । 
भारत में ही बीमे के कार्य क विषय मे, यह अनुभव है कि बीमे क व्यापार मे जहाँ 
कोई भी इकाई फेल नहीं होनी चाहिए पिछले १० वर्षों मे लमभग २५ बीमा 
कम्पनिया फेल हो गईं तथा दूसरी २५ ने अपने साधनों का ऐसा दुरुपयोग किया 
कि उनका कार्य दूसरी कम्पनियों को हस्तातरित करना पडा। कुछ हालतो में बीमा 
कम्पनियों ने अपने साधनों को गछूत स्थानो पर लगाया। भारत बीमा कम्पनिया 
इसके उदाहरण हैं । 

राष्ट्रीयकरण के द्वारा यह बात सम्भव हो सकी कि देश मे वे कम्पनिया 
जो आजकल अच्छी प्रकार काय नही दर रही है उनको आपस भे मिलाकर अथवा 
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और किसी ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। इसके द्वारा यह भी सम्भव 
सकेगा कि जीवन दौमे का कार्य ज्ञो शाजकल केवल झहरों तथा नगरो तक ही 
सीमित है उसको बढा कर गावो तक ले जाया जा सकेगा और इस प्रवार गावो के 
लोगो की बचत को भी देश के हित के कार्यो मे लगाया जा सकेगा । 

राष्ट्रीकरण के कारण द्वितीय पदवर्षीय योजना के अर्व-अ्रबन्धन (फाष्या- 
०९8) में भी सहायता मिलेगी | बह बात ऊपर भी बठाई जा चक्रो है । 

इसके द्वारा जैसा प० नेहरू व श्री देशमुख ने कहा है, “समाजवादी ढांचे 
को जिसको प्राप्त करने का देश ने ६६५४ में निश्चय किया है, प्राप्त करने में 
सहायता मिलेगी ! 
द इस प्रकार वीगे के राष्ट्रीयकरण को देश के लिये हितकर ही करना उचित 
होगा । 

यहाँ यह बात बतानी अनुचित ने होगी कि जीवन बीसा कर्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण करने के पश्चातु मारत घरकार ने ३१ जौलाई १६५६ ई० को एक 
जीवन बीमा कारपोरेशन स्थापित की जिसने सब जीवन बीमा कम्पतियों की लेबदारी 
व देनदारी अपने ऊपर ले ली है । केवल डाकखाना जीवन बीमा फण्ड का कार्य इसने 
नहीं लिया है। भविष्य मे कोई भी बीमा कम्पदी जीवन वीमे का कार्य भारत मे न 
कर सकेगी । 

कारपोरेशन की प्रारम्भिक पूजी ५ करोड र० होगी जो कि केस््रीय सरकार 
द्वारा प्रदाव की जायेगी ) इसके कार्य की देख-रेख १५ सदस्यो का एक बोड करेगा । 
सभापति इन्ही मे से एक होगा। साधारण निरीक्षण का कार्य एक कार्यकारिणी 
समिति को सौंपा जायेगा जिसके ५ सदस्य हांगे। धन का विनियोग करने के लिये 
एुक विनियोग समिति स्थायित की जा सकती है जिसमें ७ सदस्यों से अधिक नहीं 
होंगे । इन ७ में से ३ कारपोरेशन मे से लिये जायेंगे तथा शैय वे होंगे जो कि आर्थिक 
मामलों में तजुर्बा रखते वाले होगे । 

इस प्रकार जीवन बीमा कारपोरेशन स्थापित करके भारत सरकार ने 


बेन ही १६५६ से पूर्व की सद पालिसियों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लख। ॥ 


क्नश>ल-- 


(९ ३59 पाबइएश पा ह्ाण्फ्रपम गाव तल्रथकपला। 0 ए० बाएं 
अंध्य सारविफापएए वध जिवाड बछत ठ5०ए55 धर छारका। 909655 ०0 पार 
ग0950%9 

न प्रशव ५६-भारतवर्ष के लोहे और फौलाद के उद्योगो का विकास तया उन्नति 
के बारे मे लिखिए तथा इस उद्योग को दर्षभान समस्याओं का वर्णन कीजिये । 

उत्तर-लोहे और फोलाद का उद्योग सभी उद्योगो का आवार स्तम्भ है। आधु- 

लिक युग मे यह उद्योग न केवल सेदी व यातायात के लिये ही आवश्यक है वरन्‌ सब 
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प्रकार के उद्योगो जिनमे इजीनिरयारिंग व रक्षा सम्बधी उद्योग भी हैं के लिये आवश्यक 
है। भारतवर्ष का यह एक बहुत पुरावा उद्योग है ) देहली के पास का लोहे का स्तम्भ 
१५०० वर्ष पुराना बताया जाता है । यह स्तम्भ इस बाल का प्रमाण है कि अतीत 
में भारतवासियों ने लोहे और फोलाद के उद्योगों मे विषुणता प्राप्त कर ली थी । 
भारतवर्ष के कारखाते मे बनी हुई लोहे और फौलाद की चीजो की मांग दूर दूर के 
देश करते थे । एर धीरे-धीरे इस उद्योग का पतन हो गया । समय-समय पर उसकी 
उन्नति का प्रयत्न क्रिया यया पर तिष्फल हुआ । 

' भारत में आधुनिक बज़ के अनसार लोहे और फौलाद का उद्योग अभी ५० 
वर्षों से चालू हुआ है । इससे पूर्व कुछ यूरोप के लोगो ने इस उद्योग को चाश्लू करने 
का प्रयत्त किया पर उनको कोई सफलता ने मिली । आरब्भ से किये गए इस प्रकार 
के प्रयत्नों में से एक भ्रयत्त बारकर का लोहे का कारखानो था । १८८६ मे इस कार- 
खाने को कलकते की मारटिन कम्पनी ने ले लिया | इसके पश्चात्‌ इसको फिर ठीक- 
ठीक ढजू पर चालू किया गया है । कुछ समय पश्चात्‌ इसको इण्डियन आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी में मिला दिया यया है। 

परन्तु इस उद्योग को आधुनिक प्रणाली पर चलाने का श्रेय टादा को है। 
उसने १४०७ में साची स्थान पर टाटा कम्पनी की नीव डाली। प्रारम्भ की सब 
कठिनाइयों का सामना करते हुये कारखाता दिनो दिन उन्नति करता गया। सन 
१४१४-१८ के महायुद्ध मे इस कम्पनी की बहुत उन्‍्मति हुई। १७१७ में इसको 
बढ़ाने की एक योजला तैयार की गई जो १६२४ मे बनकर तैयार हुईं | टादा के 
कारखाने की उन्नति को देखकर दुसरे लोगो को भी दूसरे कारखाने खोलने का 
साहस हुआ । १४०८ ई७ में होरापुर मे इण्डियन आयरन एुड स्टील कम्पनी बनाई 
गई। इसके पश्चात्‌ १६२३ मे भद्रावत्ती मे मैसूर स्टेट आयरन ववर्स चालू किया 
गया। सब १६३७ में बज्भाल स्टील कार्पोरेशन की स्थापना हुई। इसके अतिरिषत 
बद्धाल के आस पास कुछ और छोटे-छोटे लोहे के कारखाने है । १६५७ ६० को एक 
गणना के अनुसार भारत मे १२६ लोहे व इस्पात के फारखाने हैं। इनमे ३४४६ 
करोड रू० की अचल पू जी तथा ३४ ३ करोड रू० की चल पू जी लगी हुई है तथा 
इसमें ६५६३४ आदमी लगे हुए हैं । 


सरक्षण ([#68लांगा) 

जैसा ऊपर बताया गया है कि लोहे और फोलाद के उद्योग दे प्रथम महायुद्ध 
में खूब उन्नति की । युद्ध समाप्त होने घर इस उद्योग को बिदेशों से काफी कही 
प्रतियोगिता करनी पडी । इसलिये उद्योग ने सरकार से सरक्षण के लिये प्रार्थना 
की । दैरिफ बोर्ड जाच-पढताल के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि इस" 
उद्योग वो सरक्षण प्रदात कर दिया ग्रयर तो थोडे ही समय मे कम लागत पर भारत 
अपनी आवश्यकता के लिये फोलाद उत्पन्न कर सकेगा। इस कारण १४२४ से इस 
उद्योग को केवल तीन वर्ष के लिये अधिक भायाव कर (एल 5 065) तथा 


१ 
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निर्यात दत्ति (80ए77£8) के त्प में सरक्षण सिला । इसके पश्चाद्‌ इस सरक्षण को 
सात वर्ष के लिग्रे और बढ्म दिया गया ! सद्‌ १€३४ में सरक्षण की अवधि फिर ७ 
वर्षे के लिये बढा दी गई। सरक्षण के लिये सबसे अन्तिम जाँच १४४७ ई* मे हुई 
जिसमे इस उद्योग ने सरक्षण जारी रखने के लिये कोई जोर मही दिया । इसी कारण 
डैरिफ बोर्ड ले सरक्षण हटाने का सुझाव रखा । इस प्रकार २३ वर्ष के सरक्षण ने 
पश्चात अब यह उद्योग अपने पैरो पर खडा हो गया । सरक्षण से इस उद्योग की 
बहुत प्रगति हुईं। इस शताब्दी के प्रारम्भ में इस देश में ३५००० दव गला हुआ 
नोहा (2४ ४०१) तैयार होता था पर अगस्त १६५७ में इसकी उत्पत्ति बढ़कर 
१७ ६६ लाख टन हो गई | इसके अतिरिक्त हमारे दश् मे आजकल बहुत सा इस्पात 
भी उत्पन्त होता है। १९५७ में तैयार फौलाद की उत्पत्ति १३४६ ४ हजार दत थी । 
१४४८ में टाटा के कारखाने मे हडताल होने के कारण फौलाद की उत्पत्ति घटकर 
१२ ४५ लाख टन रह गई। 


द्वितीय महायुद्ध से प्रगति 


द्वितोय महापुद्ध के श्रारम्म होने से विदेशों से फौलाद का आयात बन्द हो 
यया | इसी दीच सरकार तथा रेलो द्वारा फौलाद को साग वढ यई । इस माय को 
पूरा करवे के लिये देश भें ही फोलाइ कटी उत्पत्ति बढ़ने लगी । दाठ्य कम्पनी ने 
१६३१ ई« में जमशेदपुर मे एक छलील ठायर तथा ऐक्सेल मशोन लगाई। इसके 
“फचात्‌ फौलाद की उत्पत्ति दिनो-दिन वडती चली गई । 


युद्ध के पश्चात्‌ की स्थिति , 

युद्ध के पश्चात्‌ इस उद्योग को बडे सकट का सामता करना पडा । इस सकृट 
के आन्तरिक तथा वाह्म दोनो प्रकार के कारण थे। ज्ान्तरिक कारणों भे श्रम की 
उत्पादत-शत्रित का कम होना, वेतन में बुद्धि, मशीनों का पुराना तथा घिसा हुआ 
होना, मशीतों के पुनर्स्थापन की कठिनाई, पू जी वी कमी, कच्चे आल की कठिनाई 
थे बाह्य कारणों मे शुद्य-स्फीति, देश को राजनीतिक अब्यवस्था तथा देश का विभा- 
जन, युद्ध सम्बन्धी साथ का समाप्त हो जाना नया सरकार की असतोपजनक मौद्यो- 
गिरिक नीति थे। इंतके अतिरिवत म्तरकार की मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति भी 
असल्तोषजनक थी । 


प्रचदर्षोंग योजना के अन्तर्गत उद्योगों की स्थिति-- 
प्रथम पदवर्षीय योजना के अन्लर्यल सरकार ने लोहे व फौलाद के उद्योगो 
को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली / इसलिये सरकार वा दिचार था कि बह 
2२९ मार्च १९५६ तक ३० करोड रुपये सावंजनिक क्षेत्र (7७७८ 3८८०७ मे खर्च 
करेगी धथा ४३ करोड़ रुपये निजी उद्योगपतियों को उद्योग को बढ़ाने के लिये देगी ॥ 
लिजी उद्योगो मे सरकार ने १०-१० करोड रु० के विता व्याज के ऋण दारा 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये हैं। 
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इसके अतिरिवत १६५६ ई० में सरकार ने विश्व बेक से मिलने वाले ऋण की भो 
गारन्टी की है । इसके कारण उस बेक से टाटा कम्पनी को ७५ मिलियन डालर का 
ऋण तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वम्पती जो २० मिलियन डालर का ऋण 
मिला है। टाटा का विस्तार कार्य १६५९ ई० तक तथा इण्डिया आयरनु,एण्ड 
स्टील कम्पनी का विस्तार कार्य फरवरी १६५७ मे पूरा हो हुका है। विस्तार के 
कार्य के फलस्वरूप टाटा कम्पनी की उत्पत्ति 5५ लाख टन तैयार फोलाद से बढकर 
१५ लाख टन तथा इण्डियतल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ३,००,००० टनस 
बढ़कर ८,००,००० टन वाधिक हो जायेगी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत म 
कोयमवूर में १५,००० टन वाधिक उत्पत्ति का एक छोटा कारखाना बनाने की भी 
आज्ञा दी गई है । इसके अतिरिनत मेगूर आयरन तथा स्टील वतसे में १९६०-६१ 
तक १००,००० टन फौलाद उत्पत्ति बढाने की योजना है। 

सार्वजनिक क्षत्र मे तीव स्टील प्लान्ट्स लगाये जाये जा रहे है रि नमे पे प्रत्येक 
की वापिक उत्पादन-शबित १० लाख रन होगी । ये कारखाने रूरकेला, भिलाई तथा 
दुर्गापुर में स्थित होगे । रूरकेला तथा भिलाई के कारखानो मे क्रमश ३,ए जनवरी 
१६४५६ गे उत्पादन का कार्य झुरू होगया तथा दुर्गापुर के कारखाने गे १६९४६ ई० 
में ऐसी आशा है कि रूरकेला तथा दुर्गापुर के कारखाने पूर्ण रूपसे १६६१ तक 
तक तैयार हो जायेगे तथा भिजाई का १६६० तक रूरफेला प्लान्ट ७२०,००० टन 
स्टील, भिलाई प्लान्ट ७,७०००० टन स्टील तथा ३,००,००० टन गला हुआ लोहा: 
तथा दुर्गापुर प्लान्ट ७६०,००० टन स्टील तथा ३,५०,००० गला हुआ लोहा 
उत्पन्न करेगा । इनमे रूरकेला के कारखाने की लागत १७० करोड रु०, भिलाई की 
१३१ करोड़ रु० तथा दुर्गापुर की १३८ करोड रु० होगी ! 

इस प्रवगर योजना के अन्तिम वर्ष मे भारत में सावंजनिक क्षेत्र मे लगभग 
२ मिलियन टन तैयार फौलाद तथा निजी क्षेत्र मे 9३ मिलियन टन फौलाद तंथार 
हो सकेगा । इस सब कार्य के फलस्वरूप न केबल फोलाद का आयात बन्द हो जायगा 
बरन्‌ भारत लगभग ५० करोड़ रु० वाधिक का फौलाद विदेशों को भेज सकेगा। 

चतंमान स्थिति--१€५५ ई० मे भारत मे १२६ रजिस्टर्ड फैक्टरी थी। 
उनमे से ११४५ के आकडे प्राप्त हो पाये। इनमे ४०८८ लाख २० अचल पूजी 
(5०0 ०४७78]) तथा ३७०३ लाख रु० कार्यशील प्र जी लगी हुई थी इनमे ७३ 
हजार मजदूर काम करते थे | मजदूरों के अतिरिक्त और भी १६ हजार आदमी 
काम्र करते शे । मजदूरों को १२८४६ लाख रु० मजदूर्रो दो गई तथा दूसर॑, 
ोप गो को ४७६ लाख २० वेतन के रूप मे दिये गये । 

दो की समस्थायें-- 

(१) बित्त-- इस उद्योग को नई मशीने सगाने तथा पुरानी मशीनों को 

ठीक करने के लिये बहुत से धन को आवश्यकता है जो. कि अभी हमारी शक्ति के 


वाहूर की बात है । 
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२) अम्--उद्योग के सामने दूसरी समस्या श्रम वी है। श्रमिक कये 
बम करना चाहते हैं परन्तु वे ऊंची मजदूरी शराति करना चाहत हैं। इसके 


अति ठन था वह बढकर आजकल १०! रूपग्रे प्रति टन हो गया है । इसके विपरीत 
इस्पात की प्रति मजदूरी उत्पत्ति रेध£ दीं के घटकर केवल २३८ टन ही रह 
गई। 

(२) सरकारी लीति--सरकार की इस उद्योग के प्रति कोई मतोपजनक 
नीति नहीं है। सरकीए निजी पू जी को अधिक प्रोत्साहन नही देना चाहती । यह 
उसकी ओर शका की दृष्टि से देखती है । इस कारण उद्योगपति अपना प्र लगाते 
हुये डरते हैं । 

उन्नति के सुझाव-7 

उद्योग को उत्वत करने के लिये भधम बचबर्षीय योजता में ज़िम्मलिखित 
सुझाव दिये गये हैं-< 

(१) उद्योग को बढाया जाग दया उसका तवीतीकरण किया जाय । 

(२) वैज्ञानिक तथा अच्छे ढड्डी ढारा इस बात का प्रबल किया जाये कि 
मकान आदि वनाने में कौलाद का प्रयोग कम से कम हो । 

(३) उद्योग के लिय अधिक से अधिक धत का अवन्ध (किया जाय जिसमे 
इनकी उन्‍लतिं में बाधा न १६ । 


का 
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प्रशय ३०--भारतवर्ष में सूती कपडे के उद्योग का विकाप्त तथा उल्नति 
उसकी मुष्य समस्याओं को बताते हुपे लिखिये । 

आरतवर्ष मूती कपडी बनाने के लिय सदा ही प्रसिद्ध रहा है । पुराने समय 
में कपड़ा हाथ से बताया जाता था + पर्व १६दी झवाब्दी के प्रास्म्म से ही इस 
देश म॑ बंषडे का उधोग चलाते का प्रथलल आरम्म हो गया। ब्दपष्में कलकीतो में 
शक सूती कपड़े को मिल चांद की गई। पर कलकत्ता सूती कपडे के उयोग के लिय 
उपयुक्त स्थान न था। इसे कारण सूती बपड़े की मिल ८४छ भें चालू हुई ६ 
प्रास्म्भ में वम्दई मे सूती कपड़े का उद्योग इसलिये केस्द्रित नही हुआ कि वहाँ पर 
उसके लिये प्राइतिक साधन ये, वर इसलिये हुआ कि वहाँ पर पू जी की माता 
अधिक थी, यातायात के सारे उपलब्ध पे और चीन बम्बई से धीगी मगाता था । 
१८७७ ईँ० से यह उद्योग देश के भीतरी जागो में फैलता हुआ । प्रथम 
महायुद्ध में इस उद्योग को वहुत ओोत्ताहन स्‍िला क्योकि लडाई से बाहर से सामान 
आता बन्द हो गया और सरकार ने भी बहुत सा माल खरीदा । परन्तु यह उद्योग 


२१६ | आरतीय अर्थशास्त्र 


बिता कठिताई के युद्ध के पश्चातु ६ वर्ष तक चलता रहा । इसी वीच में जापान 
तथा अमेरिका से बहुत प्रतियोगिता हुई जिससे भारतवर्ष के उद्योग को बहुत 
बडो शानि हुई । 

सरक्षण 

इस उद्योग को मरक्षण देने के प्रध्न पर टैरिफ बोर्ट ने १६२७ में विचार 
किया । बोडं ने वह सब कारण बताय जिनके द्वारा यह उद्योग पतन की ओर जाने 
लगा या और उन सब बातो को दूर करते के उपाय भो बताये | सरक्षण के विषय 
में बोर्ड ने नीचे लिखे सुझाव दिये-- 

(१) आयाव कर (77707 609) ११ प्रतिशत से वढाकर १४ प्रतिशत 
कर दिया जाये । (०?) बढिया सूत कातने पर निर्यात वृत्ति (8007065) दी जाये। 
(३) उद्योग सम्बन्धी मशीन तथा पुर्जो पर आयात कर न लिया जाय । पर इन 
सब बातो से भारत की जनता को सदुष्टि न हुई । इसलिये इसका कडा विरोध किया 
गया । इस कारण सरकार ने सूती धाम्रे पर मूल्य के अनुसार (#9ए९००/शा) 
५ प्रतिशत अथवा १३ आना प्रति पौड-इन दोनो मे से जो भी अधिक हो-सरक्षण 
कर ([70॥८८४॥६८ 7070०5) लगाया। पर इससे भी भारतवास्चयो की सतुप्दि न 
हुई | इसलिये १६२६ स॒ श्री० जे० एस० हार्डी को इस वात की जाच करने के लिये 
नियुक्त किया कि भारतीय कपड़े के उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से कहा तक हानि 
पहुच रही है । श्री हार्डी की रिपार्ट के छपने पश्चात्‌ सूत्ती कपड़ा उद्योग सरक्षण 
कर ऐक्ट (0०007 4०ऋ0॥6 प्रात) शिगल्ला0॥ 2०५) अप्रैल १४३० में पास 
किया गया । इस ऐफ्ट के द्वारा जापान से झाने वाले माल पर वहुत अधिक सरक्षण 
कर लगाया गया । यह ऐक्ट मा १६३३ तक के लिये पास किया गया था। १४३१ 
के दो और ऐक्टो द्वारा इस उद्योग को और भी सरक्षण मिला। इसके फलस्वरूप 
अज्भरेजी सादे सफेद कपडे पर आयात कर मुल्यानुसार २५ प्रतिशत अथवा ५३ जाने 
भ्रति पौड, इन दोनों मे जो अधिक हो, लगाया गया और इजूलेड के अतिरिक्त और 
देशो से आने वाले कथड़े पर मूल्यानुसार ३१३ प्रतिशत्त अथना ४३ आने प्रति पौड 
इन दोनों में जो अधिक हो, कर लगाया गया । इस कपडे के अतिरिक्त और सब 
कंपड़े पर २५ प्रतिशत (इज्जलेड मे आने वाले पर) तथा ३१३ प्रतिशत (गैर अग्नेजी 
कपड़े पर) कर लगाया गया | 

इसी बीच १€३२ से जापानी मुद्रा का मुल्य बहत ही अधिक शिर ग्रया। 
इस कारण जापानी माल के साथ ओर भो अधिक प्रोतयोगता हो गई । इस स्थित 
का सामना करने के लिये सरकार ने पहने आयात कर ३५३ प्रतिशत के स्थान पर 
४० प्रत्तिशत तथा इसके पश्चात्‌ ७५ प्रतिशत (मूल्यानुसार) अथवा ६३ आन प्रति - 
परण्ड कर दिया । इस पर जापान ने कडा विरोध किया । उसने निश्चय किया कि 
वह भारतवर्ष से कपास न ख रोदेगा । भारतवर्ष को इससे बहुत हानि हुई। इस 
कारण १९३४ में भारतीय-जापान समझोता हुआ । तभी एक समझोता इज्धलेड से 


बड़े पैमाने के उच्चोग [| इपछ 


भी हुआ 7 इन दोतो समझौतों को ध्यान से रखये हुए १६३७ में भारतीय चुग्री 
(कपड़ा प्रक्षण) सयोउन ऐक्ट (एठाजा यद्वर्यो उब्क्तोड शव॑बटत0व क्‍ैकलाद- 
स्णथ्या। श) पात किया गया । इस ऐक्ट के अनुसार इज्धलेड को छोड़कर और 
देशो से आने वाले माल पर यूुल्यानुसार ५० प्रतिशत (परन्तु कम के कम ४६ भाव 
प्रति पौष्ड) चुज्डी लगाई गई । कुछ समय पश्चात्‌ इस ऐक्ट को अवधि ३१ मां 
१५३६ बक बढा दी गई । १६३६ में इद्धलेड के साथ एक नया समझौता हुआ 
जिसके अनुष्तार अज्भरेजी माल पर चुज्ली और भी घढा दी गई है । छज्ञी छप हुय 
माल पर १७६ अतिशत (मूल्यानुसार) तथा और सब माल पर १५ प्रतिभत 
(मुल्यानुसार) हो गई । इस समझौते के अनुसार यदि किक्की वर्व म भारत इज्जुलेड 
से ३५ करोड़ गज कपड़े से कम खरीदता तो चड्डी २१७, कम हो जाती जौर यदि 
४० करोड गज अधिक खरीदता तो छुज्ली बढ जाती । इसके वदले ये इज़ुलेड न 
भारतवर्ष से १६३६ में ५ लाख ग्रटूठ, १६४० में ५६ लाख गठटठे तथा और आगे के 
बर्यों में ६ लाख गदूठे कपास खटीदने का वचन दिया ! 3॥ लाख गदूठो ये आवक 
खरीदने पर इड्धलेड को कुछ और लाभ हो जाना या । इस देश में इस समझौते की 
कडी आलोचना हुई क्योकि इससे इज़ुलेड को ही अधिक लाभ था, भारत को अधिक 
लाभ न था $ 


द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की स्थिति 

द्वितीय महायुद्ध के प्लरम्ध होते से पहले इस उद्योग की अवस्था बहुत 
शोच्क थी। पर युद्ध के बीच में इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है क्योकि 
विदेशी प्रतियोगिता प्राय समाप्त हो गई । सरकार की कपड़े की माँग भी बहुत 
बढ गई । इसके अतिरिक्त अफ्रीका, क्ारस, लद्धा, मलाया, जआस्ट्रलिया आदि से 
भी कपड़े की माग छूब हुई | इस कारण कपडे के दाम बहुत बंद गय और सरकार 
को कपड़े पर नियन्त्रण करता पडा । सरकार ने सस्ते केपड़ की अपनो दूकानें भी 
खोली पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ | इस कारण सरकार को उस योजना 
को छोडना पड़ा । 

युद्ध के पश्चात्‌ उद्योग की स्थिति 

युद्ध के समाप्त होने पद १६४६ में सरकार ने एक अस्तर्कालीन योजना 
घोषित की जिसके अनुसार भारतीय मिलो को हर वर्ष ६५० करोड़ गज कपड़ा 
तैयार करना था । १४४७ में इस उद्योग पर से सरक्षण भी हटा दिया ग्रभा। 
१६४७ में देश का विभाजन हुआ जिसके कारण इस उद्योय को बहुत हानि हुई 
क्योकि भारतीय मिलें लघ्दे धाये वाली अधिकतर कपास सिर से लिया करती थी। 
विभाजन के पश्चाद्‌ पाकिस्तान ने राजनीनिक कारणो से चह कपास देनी बन्द वर 
थी । इसलिये भारतीय सरकार ने मिस्र तथा अमेरिका से क्यास खरीदनी थधुरू कर 
दी । अब यह देश इन्ही देशो से लम्बे घागे वाली छवपास खरीदता है । 


पद ] भारतीय अर्थशास्त्र 


वत्तमान स्थिति 

आजकल खेती के पश्चात्‌ यही उद्योग देश के सबसे अधिक लोगो को रोज- 
गार देता है। १९५४८ ई० के प्रारम्भ में इस देश मे ७७० रजिस्टर्ड फंक्टरी थी 
इन आकडो से पता चलता है कि इस उद्योग मे १२० करोड रुपये की चल व अब _ 
पू जी लगी हुई थी ( इसमे लगभग € मजदूर लगे हुए थे 4 

१९५३ ई० भे इस उद्योग ने उत्पादन का सबसे बडा रिकार्ड कायम किया। 
इस बरपं कुल ७६० ५ करोड गज वषपडा तैयार हुआ जबकि पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत केवल ७७० करोड गज कपडे का लक्ष्य खखा गया था । १६५४ मे उत्लादन 
बढ़ कर ५०० करोड गज, १४५५ म ५०६ करोड गज तथा १६५४ में ५३० ६ 
करोड गज, १६५७ मे ५३९ ७४ करोड गज तथा १६५८ में ४९२ ७० करोड बज 
कपड़ा तैयार हुआ । 


उद्योग की वर्तमान समम्याये 


आजकल इस उद्योग के सामने बहुत सी समस्‍यायें हैं जिनके कारण उत्पत्ति 
के ऊपर बहुत प्रभाव पडा । प्रथम तो यह कि महायुद्ध मे अधिक समय तक काम 
करने के कारण मशीनें बहूत घिस गई है । जब तक घिसी हुई मशीनो को बदला न 
जायगा तब तक उत्पत्ति अधिक ने बढ सकेगी । दूसरे विदेशों मे मशीनों के भाव ऊँचे 
हो रहे है। इस कारण बाहर से भगाई हुई मशीन बहुत महंगी पड़ती हैं। रुपये के 
अवमृल्यन के पश्चात से दाम और भी अधिक हो गये है । तीसरे श्रमिकों कु मजदूरी 
बम नही हुई । पर वे पहले से कम उत्पत्ति करते है। इस समय सूती माल के दाम 
बढ गये । चौथे कपास के दाम भी बहुत ऊँचे हैं । इस क(रण कपडे के दाम भी ऊँचे 
रहते हैं। पांचवे मिलो को कभी-कभी कपास न मिलने के कारण भारी सकट का 
सामना करना पडत़ा है | छटे सुरक्र्फर की निर्यात की नीति अनिश्चित रही है| दस 
अनिश्चितता के कारय मिलो को भारी सकट का सामना करता पड़ता है । सातवें 
माल को इधर-उधर ले जाने के लिये रेल की सुविधा भी कम मिलती है । इस कारण 
मिलो के पास कभी-कभी बहुत सा माल जमा हो जाता है। आठवें फरवरी १६५२ 
की मन्दी मे तो इस उद्योग की स्थिति बहुत ही खराब हो गई । प्राय सभी राज्य 
सरकारो ने अपना निश्चित कोटा लेने से इन्कार कर दिया। इस कारण बहुत सी 
मिलें बन्द हो गई ) यद्यपि हाल ही मे उत्पत्ति बढ रही है परन्तु मनन्‍्दी के कारण 
इस उद्योग की स्थिति बहुत खराब है । नें युद्धछाल मे आप्त हुये बाजारों मे अब 
जापान आदि देशो से प्रतियोगिता बढ रही है । दसवें नवीनीकरण के प्रश्न पर मिलो 
व मजदूरों के झगडे खडे हो रहे हैं । हि 

उन्नति के सुझाव-- 

उद्योग को उत्नत करने के लिये राष्ट्रीय योजता कमीशन ने अग्र लिखित 

सुझाव दिये है-- 


१ 


३२० ॥ भारतीय अर॑ज्ञास्त्र 


एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा सचालित एक सभा के सामने श्री मुरारजी देसाई भूतपूर्व का्य्स 
तथा इन्डस्टी मन्‍्त्री ने कहा कि ऐसी स्थिति मे जबकि वे अत्यधिक उत्पत्ति तथा 
स्थाक के जमा होने की शिकायत कर रहे हैं तब मिल द्वारा बठे हुये कपड़े के ध्येय 
बिन्दु को १9०० घम्षिलियन गज से बढा देना वेसूद है । 

अभिनवीक्रण व नवीनीकरण के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुये 
उन्होने कहा कि इस कार्य मे अम्री देर लगेगी क्योकि जो मजदूर इस कार्य के हारा 
हटाये जायेगे उनको विसी दूसरे उद्योग मे लगाना आवश्यक है । 

उपयुक्त बात से सरकार का इस उद्योग के प्रति जो रुख है उसका पता 
चलता है । 

गु€र७ पापृष्पा9 0णाप्राप॒श्ट की रिपोर्ट -- 

इस समित्ति की रिपोर्ट जौलाई १६५८ मे पेश की गई है ) इरा समिति का 
कहना है कि सरकार जिन मिलो को अपने अधिकार में ले उसके लिये उसको 
एक स्व॒त॒न्त्र कारपोरेशन स्थापित करना चाहिये जिसके पास पर्याप्त मात्रा म॑ 
पूझी हो ! 

समिति ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। पहला यह कि अभिनवीकरण 
(९४७078]29007) के प्रश्नों पर विद्यार करने के लिये एक अभिनबीकरण 
उप भमिति का निर्माण किया जाय | दूसरा सुझाव है कि टेब्सटाइल कमरिश्तर को 
सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का निर्माण किया जाय जिसके सदस्य 
सभी हितो के आदमी हो । 

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी स्थानों पर समान अथवा 
स्टेन्ड् क्रोस्टिग पद्धति चालू की लाथ । 

समिति का सुझाव है कि (0९८ ]छकाह छफुणा शणा०णाता 
(०णाशा को अधिक धन प्रदात करना चाहिये जिससे कि वह विदेशों में अपने 
दपनर खोल राके तथा त्रिदेशी मांय का ठीक अनुगान लगा सके । 

माँग से अधिक उत्पत्ति को कम करने के लिये सम्रिति ने सुझाव दिया हैं 
कि मिलो को तीन परालो मे काम करने दिया जाय सथा अधिक उत्पत्ति पर रिवेट 
न दिया जाय । 

समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि बेको को सूती उद्योग को अधिक 
आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिय ॥ 

समिति का संत है कि उत्पादन कर मे वर्ष के दीच मे कोई परिवर्तन न 
क्षिया जाय । 

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन कर लगाने के कारण राज्यो को चाहिये 
कि वे कोई अतिरिक्त कर न लगायें । 

१६५५ ई० से सरकार इस उद्योग का सर्वे कर रही है जिससे कि इस उद्योग « 
के आधुनिक सामान व मशीनों की आवश्यकता का पता लग सके । राष्ट्रीय औद्योगिव 
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विकास कारपोरेशन रीपेंद्ाणागें फतेंपडपाबां 2०ए००फमरथ्या एणफ्णथध०फे 
इस उद्योग की सहायता इसी सूचना के आधार पर कर रही हैं। इस कारपोरेशन 
ने १६५८ वक मे ७१ करोड €० के ऋणो को मजूरी दी। 


0 6. एव्प्७ जार्धीए ध६ डाणजपी ण फ़ाक़दाा एण्आाणा 
छाराब्य ००थ ऋररेपचएए 


प्रश्न ६१--भारतबर्ष के कोयले के उद्योग को उन्तति और बत मान स्थिति 
के विषय में लिखिये। 


कोयबा आरतवर्ष की शक्ति के साधवों मे सबसे मुख्य है। भारतवर्ष में 
कोयले का उद्योग देश के दूसरे उद्योग धन्धो की कोयले वी माय के क्रारण नहीं 
हुआ वरव्‌ रैनो की कौयले कौ माय के कारण हुआ।। जब ईस्ट इण्डिया कस्पनी 
की अग्रेजी कोयले से सस्ते कोयले को आवश्यकता प्रवीत हुई तो उसने बहुत सी 
अंग्रेजी कम्पनियों छाया क्ोपले की खानो को खोदना आरम्भ किया। इसके पूर्व 
कोएला खोदने के लिये क्ये गये प्रयत्त निष्फल रहे। इस प्रकार का पहला प्रयत्न 
4७७४ ई० मे, दूसरा १८१४ में हुआ । १८६८ के लगभग भारतवर्ष में कोगले की 
उत्पत्ति केवल ५० ,००० टन थी। धीरे-धीरे उत्तत्ति बढती रही॥। १8०० 
में कोषते की बापिक उत्पत्ति ६१,००,००० टन हो नई । इस समय लक कोयले की 
माँग देश के भीतरी भागों तक सीमित न रह गई थी। भारत का कोयला कुछ 
दूसरे देशो जैसे लका, मलाया तथा पूर्वी ढीप समूह आदि को भी जाने लगा । इसी 
कारण कोयले की उत्तत्ति बढती रही और प्रथम महायुद्ध के पूर्व कोयले की वार्षिक 
उत्पत्ति १ करोड ४७ लाख टन तक पहुच गई । महायुद्ध मे कोयला बाहर से आना 
बन्द हो गया । इस बारण इस उद्योग की छूब उन्नति हुई । इसके फ्लस्वरुप 
१५४२० में कोयले को वाधिक उत्पत्ति १ करोड ८० लाख टन के लगभग हो गई। 
परन्तु रेलगाड़ी तथा मजदूरों की कमी के कारण यह उद्योग बहुत अधिक' उन्‍्वति ये 
कर सका । युद्ध समाप्त होने पर बहुत सी नई खानें खोदी सई । पर इस समय 
भारतीय कोयले वी खानो को अफ्रीका से आये हुये कोयले के साथ प्रतिपोगिता 
अरनी पड़ी ९ दक्ष के भतिर की कोपले की माग दशा कांग्रेले से ही पूर्री हां जाबे। 
इस कारण मरकार ने कोयले के विर्यात पर पावन्दी लगा दी। इससे कोयले की 
, उत्पत्ति पर बहुत प्रभाव पडा । पर धीरे-घीरे यह कठिताई भी दूर हो गई और अब 
अप्रीका के कोयले की माय वहुत्त ही कम हो गई है । 
१६२७ मे १९३७० के बीच भे इस उद्योग की चहुत उन्नति हुई और भारतवर्ष 
ने खोय हुये वहुत से दाजारो को फिर श्राप्त कर लिया । इसी वीच कोयले वी 
उत्तत्ति बदती रही और १६३० में २३८०४८ टन हो गई । इसके पश्चातु मनन्‍्दी 
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के कारण कोयले का मूल्य गिर गया और बहुत सी मिलें बन्द होने के कारण देश की 
कोयले की माग भी घट गई। इसी कारण इस समय बहुत सी खाने बन्द हो गई । 
परन्तु १९३७ ई० से इस उद्योग ने फिर उन्नति करनी प्रारम्भ की और इसकी 
उत्पत्ति २३०,१६,६६५ टन हो गई। १६४३६ के पश्चात्‌ देश में उद्योग धन्यों की 
प्रगति शुरू हुई । दसलिये दिशा के भीतर कोयले की माँग बहुत बढ गई। इसके 
पश्चात्‌ विदेशों मे भी भारतवर्ष से कोयला भेजा जाने लगा । 
द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की प्रगति 

युद्ध के प्रारम्भ होने पर कुछ सम्रय तक इस उद्योग ने बहुत उन्नति की । 
परन्तु आगे चलकर उत्पत्ति घटने लगी । क्योकि कोयले को इधर-उधर ले लाने के 
लिये न दो रेले ही मिलती थी और न जहाज ही । उस समय मजदूरों की भी बहुत 
कमी ही गई। कोयले की उत्पत्ति बढाने के लिये सरकार को वहुत से काम करने 
पड़े जैसे मजदूरों को बुलाना, उत्पत्ति बोनस का देवा, अधिक लाभ कर मे छूट करना 
तथ्य अधिक घिसाई (/9६97००७॥॥07) मजूर करना आदि । इस कारण उत्पत्ति फिर 
बढी और १६७६ मे २ करोड ६० लाख टन पहुच गई। 

दिसम्वर १६७५ मे सरकार ने एक समिति नियुक्त की जो इस बात की जाच 
करे कि पिछले २० वर्षो में इस सम्बन्ध मे जो तीन समितियाँ निद्ग॒क्त हो चुकी है 
उनके सुझाव वया है तथा उन पर कहाँ तक कार्य किया गया है तथा इस सम्बन्ध गे 
और क्या करना आवश्यक है । इस समिति ने यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार 
को एक राष्ट्रीय कोपला आयोग नियुक्त करना चाहिये जो कोयले के उद्योग सम्बन्धी 
सभी बातों की ओर ध्यान दे । 

योजना आयोग के सुझावों के अनुसार भारत सरकार ने १६९५२ ई० मे 
कोले की खान का सरक्षण तथा सुरक्षा एक्ट पास किया । इसके अनुसार सरकार 
को कोयल वी खानों की रक्षा तथा कोयले के उचित उपभोग के विषय में शवित दी 
गई है । इसके अतिरिवत सरकार को यह भी शवित दी गई है कि वह कोयले पर 
उपकर लगाये तथा न्‍्यगार कोयले (2०००४९ ०००)) पर अधिक उपकर लगाये तथा 
उसको एकत्र करे। एक कोयला बोर्ड की स्थापना भी की गई है । १ जुलाई सन्‌ 
१७५३ ई० से कोयले के क्षेत्रीय बटवारे (0९८४॥0॥9] 7)8079060॥) की योजना 
भी बनाई गई है । अभी हाल ही मे एक उच्च शवित समिति “भारत की कोयला 
काउन्सिल' की स्थापना की गई । इस समिति का कार्य यह होगा कि वह कोयले 
सम्बन्धी उन्नति की योजना तथा कोयले को वचाकर रखने तथा उसके उपयोग 
सम्वन्धी बातो पर विचार करे। साधनों का ब्यौरा, आवश्यकताओं व उपयोग हु 
उत्पादन तथा तैयारी तथा यातायात सम्बन्धी बातो के अध्ययन के लिये 9 समितियाँ *' 
बनाई गई है । 

छोटी-छोटी कोयले की खानो को मिलाने की समस्या का अध्ययन करने के 
लिये श्रो बलवन्तराय महता की अध्य्रक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई थी । इसकी 
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रिपोर्ट नवम्बर १६५६ मे ब्राप्त हुई । इस समिति ने सुझाव दिया है कि वे खान 
जिनकी मासिक उत्पत्ति १०,००० टन तथा जिनका क्षत्र १०० एकड से कम है उनको 
मिलाकर वडी समित्तियाँ वनाई जायें | इसमे यह भी सुझाव दिया है कि कोयले की 
खानो का एकीकरण आयोग (एगा।शार #राबाएशाशाणा एणा॥5907) 
स्थापित किया जाय तथा खानो को मिलाने सम्बन्धी एक कानून पास किया जाए । 
सरकार इन सुवादो पर बडे ध्यावपूर्वके विचार कर रही है । भारत में १६५७ ई० 
मे लगभग ५३५ करोड टन कोयले की उत्पलि हुई तथा १६५८ में ७५२ करोड 
टन उल्पन्‍त होने की आशा है । अक्तूबर १६५६ में भारत सरकार का सार्वजनिक 
क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाले कोयले को उत्पन्म करने तथा उसका बटवारा करने के लिये 
चम्पनीज एबंट के अन्तगत राष्ट्रीय कोयला विकास बार॒पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड 
(राणा 002. 656०क्ञाला। 20एण०0०७ (एटए४(८) 7.00) स्थापित 
की है । सार्वजनिक क्षेत्र मे कोयले का उत्पादव शुरू हो यया है और इस साधन से 
3 लाख टन कोयला उत्पन्न हआ | आश्र प्रदेश मे सिंगरेनी नाम की कोयले की 
खान का उत्पादन १€५८ म॑ २९ २ लाख टन हो गया। 

इसके अतिरिबत बहुत सी नई खानो में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है । 
रूरकेला तथा भिलाई के इस्पात के कारखानो को कोविग कोल देने के लिय एक 
कौयला धोने वा कारखाना १९५८ में एक जापानी फम् की सहायता से स्थापित 
किया गया है । इसकी लागत २ ३८ करोड़ र० है तथा इसकी शक्ति २२ लाख दस 
कच्चे कोयले की है । दुर्गापुर के लोहे के कारखाने को क्ोकिंग कोल प्रदान करने के 
लिये पश्चिमी बद्भाल सरकार ने पश्चिमी जन फ्मं की सहायता से दुर्गापुर कोक 
ओबन प्लान्द लगाया है.। इसकी लागत ७ ५ करोड र० है तथा इसकी शक्षित प्रति 
दिन १००० टन बढ़िया भ्रकार के सख्त कोयले की है। यह माच १६५६ म॑ चाल्‌ 
किया गया है। 

क्योकि दक्षिणी भारत में कायले की कमी है इस कारण बहु उद्दश्य दक्षिणी 
अर्काठ लिगमाइट प्रोजेक्ट को सबसे ऊची प्राथमिकता दी जा रही है। इसकी लागत 
६८ ८ करोड रु० होगी नया द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे इस पर ५२ करोड़ र० 
खर्चे होगा । 

सरक्षण का प्रश्न 


कॉयले के उद्योग ने सरकार से यह प्रापंधा की वि उप्ततो सरक्षण प्रदान 
किया जाएं। इस कारण सरकार ने १६२७ मे भारतीय कोयला कमेटी की निपुक्ति 
की । इस कमेटी ने अपती रिपोर्ट मे बताया कि भारतीय कोयला अच्छी प्रकार का 
नहीं हैं इस कारण विदेशियो को उप्तस्ते बहत असतोष रहता है। यदि इस कोयले 
को ठीक प्रकार से खोदा जाये तथा उसको छाँटकर वाहर भेजा जाय तो उससे बट्त 
लाभ हो सकता है और भारत के छोग्रे हुये बाजार फिर उसको प्राप्त हो सकते है । 
इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि एक भारतीय कोयला ग्रेंडिग बाड की नियुधित की 
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जाए जो कोयले को खानो को अलग अलग तहो को छाटकर कोयले को बाहर भेजने 
की अनुमति दे । इस बोर्ड की नियुक्ति १६२५ मे की गई और जिस कोयले को 
विदेशों में भेजने की अनुमति कोयला बोडं दे देता है उत्तको रेल का किराया तथा 
जहाज का किराया कम देना पढ़ता है | कोयला बोर्ड की देख-रेख से जो कोयला 
भेजा जाता है वह बहुत अच्छा होता है और इस कारण भारतोंय कोयले की विदेशों 
में माँग बढ गई । 

विद्येप समस्याये हि 

(१) कोयला उद्योग के सामने सवसे महत्वपूर्ण समल्‍या उपको ढछोने की है । 
इस कारण न तो यह उद्योग अपने वास्तविक वाजारो को ही प्राप्त कर सकता है 
और न ही उपभोवताओ को सस्त मूल्य पर कोयला दे सकता है । 

(२) भारतवर्ष में कोयले के मूल्य मे साठ या सत्तर भ्रतिशत मजदूरी के दाम 
है । पहले मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था परन्तु महाथुद्ध मे मजदूरों का वेतन 
बहुत बढ गया । उनको कम मूल्य पर अनाज मिलता है, कुछ बीौनस भी मिल जाता 
है तथा और बहुत से आराम के साधन उनके लिये एकत्र कर दिये गये हैं। अखिल 
भारतीय आधार पर नियुक्त किय भ्रय ट्रियुलल की सिफारिश के अनुसार कोयले का 
मूल्य १५ ० श्रति टन वढ़ गया है । पर खेद का विपय है कि उन्होने अपनी कोयला 
खोदने की शक्तित का नहीं वढाया । १९३८ और १४५४७ के बीच मनदूरो नी गय्या 
पहले से ६० या ७० प्रतिशत बढ गई पर उत्पत्ति केवल ७ ही प्रतिशत बढी । इसके 
अतिरिक्त कोयले का मुल्य १६४७ मे निर्धारित किया गया था। तब से मजदूरी 
२०० प्रतिशत तथा कल पुर्जों का दाम ५० प्रतिशत बढ़ गया हैं। इसके अलावा 
खानों पर अन्य भी जिम्मेदारिया लाद दी गई है। अनुमाव किया जाता है कि 
कोग्ले का उत्पादन व्यम ५० प्रतिशत वढ गया वित्तु कोयले के मूल्यों मे ३१ प्रति- 
शत की बुद्धि हुई है | इसी कारण यह आवश्यकता है कि मजदूरों वी अपनी काय- 
कुशलता बढानी चाहिये । 

(३) उत्पादन व्यय के अनुसार मूल्य मे यृद्धि व होने के कारण कोयला 
उद्योग दा मुनाफा इतना कम हो गया कि अधिकाश कम्पनियों के लिये लाभाश 
कायम रखना कठिन हो सया है । अत अपने साधनों के विकास के लिये पू भी प्राप्त 
करना उसके लिये अराभव सा हो गया है । ऐसा अनुगान है कि कोयले के शेयरों 
में रुपया लगाने से वास्तविक आय २ प्रतिशत से अधिक नही बेठता तो फिर इस 
उद्योग में धन कौन लगाबगा । 

(9) भारतव में कोयले के उद्योग पर बडा भारी सरकारी तियन्थण है। 
यह न केवल उसके सूल्य तथा बटवारे पर ही है वरव्‌ दूसरे ढड्भ से भी है। उदाहरण + 
के लिये सरकार ने 0008व 'ीआ०5 (०0३९०ए६४/07॥. धात॑ 8269 वश्पा०७ को 
खांगू किया है जिनके कारण सरकार के खान खोदने के ढद्ध, धोने के स्थानों की 
स्थापना करने आदि पर कड्ा नियन्‍्नण है। 
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(५) भारतव्षं मे वैज्ञानिक ढड् से कोयला नही खोदा जाता; वहुत सा 
कोयना खोदने मे नप्ट हो जाता है । डमी कारण इस बात की आवश्यकता है कि 
कौयले को ठौक प्रकार मे खोद। जाये ताकि खोदने मे कोयला कम से कम नष्ट हो * 

आजकल कोयला खोदने से बहुत ये तये साधनों वा उपयोग किया जा रा 

- है । उनमे ले उत्पत्ति के वहुत कुछ बढ जाने को आशा है ॥ यदि कोयले के इधर-उधर 
ले जाने का कोई सस्ता ढद्भ निकुत आये तो विदेशों में हमारा कोयला बहुत मात्रा 
मे जा सकता है क्योकि ऐसा वहते है कि खान के मु ह पर भारतीय कोयला राबसे 
सस्ता होता है । 
थोजना आयोग के सुझाव 

पोजना आयोग ने इस उद्योग वो उन्नत करने के लिय निम्नलिखित सुझाव 
दिय है-- 

(९) कोयले के भण्डार का अनुमाव लगाया जाए तथा उसका एक मकशा 
तयार क्या जाए । 

(२) बिहार और वगाल्ष की कोयने की खानो के आम-पराप्त जो रे आदि 
के साधन हैं उनके विधय में आँकडे एकत्र किय जाये । 

(३) शोयले के भण्डार की भौतिक तथा रासायनिक जाँच की जाये तथा 
उसका फिर से वैज्ञानिक दंग से वर्गोक्रण किया जाये । 

(9) कोयले की यातायात का अभिनवीकरण (2800787880000) किया 
जाए जिससे कि उसवी उत्पत्ति तथा वितरण का अभिनवीक्रण किया जा सके । 

(५) ई छत अच्वेषणश्माल्ला को कोयले के विषय में अस्वेषण (२९६६७॥८)) 
करना चाहिये * 

द्वितोप पचवर्षोष घोजना तथा क्षोपले के उद्योग--जबकि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अन्तिस वर्ष १६५५-४६ के लिये कोयले के उत्पादन का बिन्दु ३७ 
मिलियन ठन रखा गया था, द्वितीय योजना के अग्तिम ब्यं १९४६०-६१ के लिय यह 
६० मिलियन रखा गया है । इसमे से १० मिलियन टन अतिरिक्त कोयला साथे 
ज़निक क्षेत्र तथा २० मिलियन टन निजी क्षेत्र के लिये रखा गया है। सार्वजनिक 
क्षेत्र की उत्पत्ति के लिये योजना में ४० करोड र्पय का प्रबन्ध क्या गया है परन्तु 
आवश्यकता ६० वरोड रुपये की है। शेष रुपये को इधर-उधर से बटवारा करके 
प्राप्त किया जायेगा | 
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गे रणो व प्लाष्टिक मे काम में लाओगे, जपने पौधो पर छिडकोये, अपने पशुओं को 
बलाओगे । 

(५) करों को अधिकता--भारतवर्ष मे चोनी पर उत्पादन कर केन्द्रीय 
“कार लगाती है तथा गन्ने पर उपकर (०८८७५) राज्य सरवारें लगाती हैं। १६५८- 

“ » के बजट के अनुमान के अनुसार भारत सरकार को ४४०१८ करोड रुपये प्राप्त 
/ की आशा है। चीनी पर उत्पादन-कर बढ़ने से १२१८ करोड रपये 
प्राप्त होने का अनुमान है ॥ राज्य सरकारें गन्ने पर जो उप-कर लेती हैं 
पे बेवल उत्तर प्रदेश व विहार मे १६५५-५६ में ३५० लाख व १५६०६ 
बे रुपये की आय प्राप्त हुई । यद्यपि यह उपकर गन्‍ते को उन्नत करने के लिए 
प्या जाता है तो भी इसमे से बहुत सा घन दूसरे कामों मे लगा दिया जाना है 
रे १७५५-५६ मे उत्तर ध्देश मे केवल ४७७४० लाख स्पये इस कार्य के लिये खर्च 
7 गये । 

(६) सरकारी तियस्त्रण--केल्रीय सरकार न कंदल चींती का ही मूल्य 
धत करती है बरनू वह गन्‍्न का मूल्य भी निश्चित करती है॥ इस कारण 
" के उत्पादकों क्यो बहुत कम लाभ होता है । 

प उन्नति के सुक्राव 
६ चीनी उद्योग को सुधारने के लिये योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव 
हैं-- 

(१) नई मिलो के स्थाप्रित करने की अपेक्षा पुरानी मिन्नों को उनती अधिक- 
स्शक्लि तक चलाना चाहिये । 

79 (२) जो मिलें गस्ने की पूर्ति के स्थानों से दुर वसी हैं उनको अपनी स्थिति 

शृदी आहिये णिससे कि भाडे वय खर्व कम हो जाये । 

*+ (२३) वर्तमान उत्तत्ति के ढड् का सावधानी से स्तरक्षण किया जाय । 

६ (9४) राज्य सरकारो द्वारा एकत्र ढ्यि गन्ने के उपकर को गन्ते के अनुसधान 
बच किया जाय! 

[ (५) उद्योग को मशीनो को प्राप्त करने की सुविधा दी जाय जिसमे कि बे 
मै हुईं व पुरानी मशीनों के बदले उनको लगा सके । 

(६) सरकार को समय-समय पर चीनी की उत्पत्ति पर नियन्त्रण, युण व 
ने के मूल्यों का उत्तार-चढाव आदि पर विचार करना चाहिये जिससे कवि चीनी व 

के उद्योग की उचित प्रकार वी उन्नति हो सके ॥ 

[ (७) यह आवश्यक है कि किसान के यन्‍्ने का सृल्य केवल गन्ने के वजन के 
छार न दिया जाय वरन्‌ बनने से चीनी को मात्रा के अनुसार दिया जाय; ऐसा 
$ पर किसान गन्ने दे गुण को सुधारने का प्रयत्स करेगा । 

' अभी हाल ही मे उत्तर प्रदेश से चीनी के ६७ उत्पादकों मे से ३० उत्पादको 
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को उद्योग के नवोनीकरण (]४००८7ार&०7) की योजनाये तैयार करनी है। 
इसका उद्देश्य उद्योग की व्यवस्था सुधारना है । 

द्वितीय योजना के लिये चीनी के उत्पादन का ध्येय. २२ ५ लाख रुपये रखा 
गया है। इस ध्येथ को प्राप्त करने के लिये ३७ नई मिलो को लाइसेस [दया गया है 
राथा ४० मिलो को अपनी उत्पादन शक्ति बढाने की आज्ञा दी गई है। इस 
की कुछ कठिनाइयो को दूर करने के लिये मिल क्षेत्रों मे यातायात की सुविध 
बढाने का प्रयत्त किया जा रहा है तथा गन्ने की सिंचाई करने के लिये नल, 
योदे जा रहे हैं । 

अीनो उद्योग की उन्नति राभा के सुशाव के अनुरार भारत सरकार ने 
आंदमियो का एक प्रति।नेधि मण्डल आस्ट्रेलिया तथा इन्डोनेशिया भेजा था 
अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को मार्च १६५६ मे पेश की। इस रिपोर्ट मे ची 
के उद्योग को उन्नत करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये है । 

(१) चीनी के शूल्य पर कम्ट्रोल न छग्राया जाय क्योकि भारत 
आस्ट्रेलिया का अनुभव है कि इसके कारण उद्योग के विकाप्त मे बाधा पड़ती है। 

(२) चीनी व गुड की बिक्री के सिये कोई केन्द्रीय बिक्री सभा नियुक्त न 
की जाय । 

(३) चीनी के मुल्य तथा बटवारे पर जो नियन्त्रण है तथा सरकार ज 
२५% चीती को नियन्त्रिण मूल्य पर बेचने का अधिकार रखती है तथा सरकार जो 
चीनी को विदेशों से मगाकर उसको निश्चित मूल्य पर वेचती है उस नीति को 
वेतमान में कायम रखा जाय | 

(४) सरकार को हर वर्ष गुड की न्यूनतम कीमत निश्चित करनी चाहिये 
जिससे कि ग्रुड व चीनी के भूल्य तथा सम्पत्ति मे समतोल (88]4706) स्थापित हो 
सके । सरकार को हर मौसम के शुरू भे यह घोषित करना चाहिये कि यदि गुड का 
मृह्य बाजार मे निश्चित मूल्य से कम होगा तो वह उसको स्वय खरीदेगी । सरकार 
को ग्रुड खरीदने के लिये गुड के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों मे सहकारी समितियाँ स्थापित 
करनी चाहियें । 

(५) गल्‍ने का मूल्य निश्चित करने के लिय सरकार को स्थादी सलाहकार 
समिति नियुक्त करनी चाहिये जिसमे गन्ना उग्रात वालो तथा मिलो के बराबर 
वराबर प्रतिनिधि हो तथा जिसका सभाषति एक जज हो ; 

(६) गन्‍ना उगाने वालो को गन्ने का मुल्य उसके गुण के अनुरार देना 
चाहिये । 

(७) गन्ने की प्रति एकड उपज को वढाने के लिये गण्डल ने निम्नलिखित 
सुझाव दिये हैं-- हर 

गल्‍्ने का उन्नत बीज बोला तथा गल्‍्ते की बीसारियों से बचना, आस्ट्रेलिया, 
जावा आदि से बढिया प्रकार के गन्ते का आयात करना तथा उसको भारत में उत्पन्न 
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१७१४ ई० के महायुद्ध से पहले विदेगी वागज की प्रतियोगिदा के कारण 
ग़पज के उद्योग की अजस्था बडी खराब हो गई | उस समय तक देश में केवल 
$ मिलें थी । १६२५ ई० मे इस उद्योम को सरक्षण देने के विषय में टैरिफ बोर्ड ने 
विचार किया। जाँच के पश्चात्‌ उसने केवल वाँरा ये तैमार होने वाले कागज को 
ही सरक्षण देने की सिफारिश वी । सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और 
तन बचें के लिये सरक्षण दिया । १४३१ ई० मे सरश्लण वी अवधि १४३३ ई० तक 
ग दी गईं । 
द्वितीय महायुद्ध मे विदेशो से कागज आना बन्द हो गया परन्तु कागज की 
7 बढ गई। अत भारतीय मिलो ने पूरो शक्षित लगाकर उत्पादन छार्य किया 
35% फ्लस्वत्प कागज की उत्लत्ति जो १९३८-३६ ई० मे ५६,१६२ टन थी बढ 
४) १६४४ मे १०३८८४ टव हो गई | इस दीच कागज की मिलो की सख्या €से 
बढ़कर १४ हो गई । 
विभाजत के फलस्वरूप बज्भाल मे मिलो के सामते एक वड़ो कठिनाई आ 
डी हुई क्योंकि इन मिलो मे कच्चा माल अर्थात्‌ घास और वास पूर्वो बद्धाल के 
लो में से आता था परन्तु प्रकिस्तान वन जाने के कारण इस चीजों का मिलना 
४ दे हो गया । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जब से सव चीजें देश के दूसरे भागो से 
'तई गई तब कागज का उत्पादन बढने लगा । 
2 युद्ध काल मे दूपरे उद्योगो के समान इस उद्योम को नी सरक्षण दिया गया | 
ने १९७६ ई० तक चलता रहा । १६७६ ई० मे सरक्षण वी अवधि को एक वर्ष के 
बे बढ़ाया दिया गया । १५४७ ई० मे टैरिफ बोर्ड ने इस उद्योग की जाच करके 
एया कि इसको आयात-कर लगाकर सरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
पार ने टैरिफ बोर्ड वी इस सिफारिय को मानकर १ अप्रौल १६४७ ई० से 
ब्रज ओर लुग्दी के आयात पर से सरक्षण हटा लिया ॥ 
हि वर्तमान स्थित्ति 
प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्प् में इस देश म १७ कागज की मिलें थी । 
हल चार सालो में भारत में कागज का उत्पादन लगभग ५० हजार टन बढ यया 
( ६१० में कागज का उत्पादन १,०८,८१२ टन था पर १६५५ में बढकर 
कि हजार डन, १९५६ में १६३ ४ हजार टन तथा १६५७ मे २१०१ हजार 
ग गया । 
वर्तमान कारखातो की विस्तार योजनाओ झौर नये कारखानो की स्थापना 
_फलस्परुप, इस उद्योग की उत्पादन-स्मदा ३५२० हजार टन से अधिक हो 
न री । देश को प्रत्ति दर्ष लगभग २ लाख टन कागज की जरूरत होती है । केवल , 
हा ही उद्योगो और उपभोक्तरओ के लिये विशेष प्रकार वर वायज वाहँर स मयाना 
नी 8 


उ.. संस समय कागज उद्योग मे २८७०० व्यक्ति काम करत हैं जिनम स्ले 


रत 
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२१०० शिल्पिक कर्मचारी है १६६०-६१ तक कर्मचारियो को सख्या ५७,००० 
तक पहुच जायेगी, जिनमे ७ हजार शिल्पिक होगे । इस उद्योग में इस सम्य २१६२ 
करोड रुपया लगा हुआ है । नई योजनाओ के अन्तगंत १७३ करोड रुपया और 
लगने की आश्या है | इसका अर्य यह हुआ कि २२ करोड रुपये की लागत और 
लगा देने पर यह उद्योग १९६०-६१ तक ३,७०,००० टन कागज के उत्पादन की 
क्षमता प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो जायगा । 

>र्ेठबे पाच सालो में कागज की प्रति व्यक्ति खपत ५० प्रतिशत बढ गई। 
वेश मे साक्षरता के प्रचार और रहन-सहन के स्तर ग्रे घुघार के कारण खपत तेजी 
से बढती जा रही है. खाद्य और कृषि सगठन के एक कागज विशेषज्ञ का कहना है 
कि १६६१-६२ तक खपत ७,८१००० टन तक पहुंच सकेगी । 

इस रामय २१ कारखाने कागज बना रहे हैं । इनमे से ७ दक्षिण भारत मे, 

६ बम्बई और मध्य प्रदेश मे, २ पजाबव और मध्य प्रदेश मे तथा ६ पश्चिम वद्धाल, 
विहार और उडीसा मे हैं। वास, सबाई घास, खोई, चियडे, रद्दी कागज, तयू 
तरह के रेशे आदि चीजे, जो इस उद्योग मे कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल वी 
जाती हैं देश में मौजूद है । 


है विशेष समस्याये 


कांगज के उद्योग के सामने निम्नलिखित समस्‍यायें है-- 

(१) कागज को मिलें आदर्श आकार (0907ए0ण ४26) की नही हैं। 
इसलिये इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है । कम से कम ८ हँजार टन 
प्रतिवर्ष कागण की उत्पादन करने वाली मिल आथिक इवाई समझी जाती है। 
इसलिये छोटी मिलो को स्तर पर लाना चाहिये । 

(२) देश मे अखबार व छपाई का कागज उत्पन्न नही होता । परन्तु इसको 
वास से बताया जा सकता है । भविष्य भे इसको बनाने का प्रयत्त करना चाहिये । 
अखबार का कागज बनाने का पहला कारखाना जनवरी १६५४ में चालू किया गया 
इसकी निर्मित क्षक्ति ३०,००० टन है जबकि माँग ७०,००० टन चापिक है। 

(३) देश मे इस समय लगभग २ लाख टन कांगज की आवश्यकता हैं. यदि 
कागज वनाने मे वास का उपयोग करें तो हमको विदेशों से कागज मगाने को 
आवश्यकता न रहेगी ॥ 


अ्थम पचवर्धीय योजना के अन्तर्गत कायज का उद्योग-- 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १८४० हजार टन कागज, २० हजार हे 
अखबारी कागज तथा ७५ हजार टन कार्ड बोर्ड के उत्पादन का निश्चय किया गया 
भा । इस योजना मे कागज तथा दफ्ती के उद्योग की उन्‍नति के लिये ५३४ लाख 
रुपये की व्यवस्था को गई थी | यह हंपष॑ं की वात है कि प्रथम योजना में निश्चित 
बिन्दु को लगभग प्राप्व कर लिया गया | 


बड़े पाते के उद्योग [ ३२४७१ 


कागज की उत्पत्ति में वृद्धि बहुत कम अतिरिक्त पूंजी लगाकर प्राप्त की 
गई है वयोकि इस उद्योग ने अपने लाम को हिस्सेदारों मे न काटकर उद्योग में ही 
लगा दिया । 

योजना कमीशन ने इस उद्योग को बढाने के लिये तो सुझाव दिये ये । 
पहला, विकास सभा मी स्थापना तथा दूप्तरा कच्चे माल कौ जाँच करना जिससे 

कि नई दे पुराती मिलो की उन्तति हो सके । सरकार ने विकास सभा स्थापित न 
करके १६५४ मे एक पेपर पैनल की स्थापना की घोषणा की है! कच्चे माल की 
जाँच के लिये भी सरकार ने एक (60॥00 (099077९6) निमुक्त की है ) 
द्वितीय योजना के ध्येप बिखु-- 

इस योजना में उद्योग की उत्पादन लमता ५,५०,००० टन तथा उत्पत्ति 
३,५०,००० टन रखते का ध्येय रखा गया है 

विद्येप स्मस्थाओ मे पहली समस्य( यात्तायात को है जिसके सुलझने की 
आशा हितीय योजनाकाल मे भी नहीं है क्योकि रेलवे मन्‍्नी ने कहा है कि लोहे 
इस्पात तथा कुछ सीमा तक कोयले व सीमेट के उद्योग को छोडकर रेले दूसरे उद्योगी 
की आवश्यकता पूरी न कर सकेगी | 

दूसरी समस्या उत्पतति कर का संगाना है। इसके कारण कागज का मूल्य 
बढ जाता है तथा कागज के उपभोग तथा उम्तकी उत्पत्ति दोनों पर ही उसका 
प्रभाव पडता है । 


जज 
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प्रश्त ६४--भारतीय सौमेट के उद्योग के दिकास तथा उन्नति के विषय में 
उसकी मुह्य समध्याओ को बताते हुए लिखिए । 

हमारे देश के लिए सीमेंद की वडी आवश्यकता है क्योकि यह मकानों, पुलो 
बाँधो, शहतीरो आदि के बनाने के काम मे आता है; हमारे देश मरे मकानों का 
अभाव है। नई-नई सिंचाई व बिजली की योजनाये चल रही हैं | ट्यूब वेल बनाय 
जा रहे है । इन सथको सीमेट बिना नहीं बचाया जा सकता ) 

प्रथम महायुद्ध से पूर्व हमारे देश मे सीमेट उद्योग का कोई महत्वपूर्ण स्थान 
ने था। १६९४ से पहले भारतवर्य प्रतिवर्ष एक लाख टन सीमेण्ट विदेशों से मगाया 
करता था । परन्तु १९१८ ई० के पश्चात्‌ सीमेध्ट की माँग बढती चली गई और 
अब वह माँय बहुत अधिक वढ गई है । 

भारतवर्ष में सबसे पहली सीमेष्ट फैक्टरी मद्रास मे चालू की शई परल्तु 
पर्याप्त मात्रा मे सीमेष्ट की उत्पत्ति १६१६ ई० से हुई जवति पोस्बन्दर (काठियाबाड) 
मध्य प्रदेश, राजपूताना आदि में सीमेण्ट की फैक्टरियाँ स्पापित की गई । प्रथम 
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महायुद्ध में सीमेष्ट की माँग बड जाने के कारण इस उद्योग ने बडी प्रगति की | युद्ध 
समाप्त होने पर सीमेष्ट वी समाग वनी रही जिसके फलस्वरूप देश में बहुत सी 
सीमेष्ट की फेक्टरियाँ चालू हुई । १६२३ ई० तक पुरानी तीन फंवटरियो को 
उत्पत्ति दुयनी हो गई तथा छ नई फैक्टरियाँ खीली गई । इसके फ्लस्वरूप सीमेण्ट 
की उत्पत्ति जो १७१४ ई० मे केवल €9७५ टन थी बढकर २,३६,७७६ टन हो गई। 
सीमैण्ट की उत्पत्ति बढ जाने के कारण इसका आयात बहुत घट गया ६ 

१६२४ ई० में इस उद्योग ने सरक्षण की माँग की परम्तु टैरिफ बोर्ड में 
इसको सरक्षण न देने की सिफारिश की | बोर्ड का मत था कि उद्यीग को बिदेशी 
प्रतियोगिता से हानि नही हो रही है, वरन्‌ वापसी प्रतियोगिता तथा अत्यधिक 
छत्पसति के कारण ऐसा हो रहा है । दोर्ड ने बन्दरगाह वाले नगरो मे बिकने वाले 
सीमेष्ट के लिये उनके कारखानो को नकद द्रव्य के रूप में सहायता देने की सिफारिश 
की परन्तु रारकार ने उसे नही भाना । बोर्ड ने यह भी रुझाव दिया कि सीगेण्ड के 
उत्पादकों में आपस में मेल व सहयोग होना चाहिए | 

१६२७ में भारतीय सीमेण्ट उत्पादको की एक सभा वनाई गई जिसका कार्य 
सीमेण्ट के विक्रय मूल्य पर नियन्त्रण करना था । इस सभा ने सीमेण्ट फेक्टरियों से 
४ आने अति टन की दर से एक कर एकन क्या जिससे जनता मे देशी सीमेण्ट के 
उपभोग के लिए प्रचार किया जाय । १६३० ई० मे सीमेण्ट मार्केडिग कम्पनी को 
स्थापना की गई । इसका का प्रत्येक फ़ंक्टरी का उत्पादन निश्चित करना था। 
परन्तु इस कम्पनी की स्थापना से कोई विशेष लाभ न हुआ । १६३२ में एसोशियेटेड 
सीमेग्ट कम्पती का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य आन्तरिक तथा वाह्म 
प्रतियोगिता से सीमेप्ट फैव्टरियो को बचाना था। परन्तु १६३६ में डालमिया 
सीमेण्ट कम्पनी के स्थापित होने पर प्रतियोगिता बहुत वढ गई और इस उद्योग को 


बडी हानि हुई। परन्तु १६४० ई० में डालमिया तथा एसोशियेटेड कम्पनियों में 
समझौता हो गया । 
द्वितीय महायुद्ध मे सीमेण्ट की मांग न केवल देश में ही बढ गई वरन्‌ 
विदेशों से भी इसकी माँग होने लगी ॥ इस कारण सरकार ने इसके ऊपर नियनन्‍्वण 
किया और कुल उलत्लत्ति का लगभग ८०%, अपने हाथ में ले लिया। इस 
कारण जनता को बडा कष्ट हुआ । रीमण्ट की कमी के कारण उसका मूल्य भी 
बेहद बढ गया । 
गदुछयत्त.मे .सीसेएट... की, सक्षरेए, व्य्टिक,. ज्य्व्सत्ति, १३०७३८७०७- र३- मे: दई. 
जबकि २२ लाख टन सीमेण्ट उत्पन्न दिया गया । उसके पश्चात्‌ मजदूरी के झगडो, 
कौयला न मिलने, यातायात की कठिनाइयो आदि बातो क॑ कारण इसकी उत्पत्ति 
कम होती चली गई। १५४६-४७ में इसकी उत्पत्ति घटकर क्वज १० लाख 
डने रह गई। 
विभाजन के पूर्व भारत में सौमेण्ट के २५ कारखाने थे जिनमे २८ लाख टन 
सीमेण्ट तैयार करने वी झाक्ति थी । विभाजन के कारण ६ कारखाने पाकिस्तान में 
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चले गये और हमारी उत्पादद शक्ति घटकर २९ लाख टस रह गई। इसक 
अनिरिक्त विभाजन के कारण हमारे देश में जिप्सम (जो सीमष्ट बनाने क काम 
आता है) की कमी हो गई । इससे सीमेण्ट बताने मे कठिनाई होने लगी । परन्तु अब 
हमारे देश के सौराष्ट्र वथा राजपूताने क प्रदेयों मे जिप्सम की उत्पत्ति बढ़ने की 
आशा है जिसके पलस्वरूप हमारी कठिनाई दूर हो जाययी । 

पचवर्षीय योजना के अन्तगंत हमारे देश मे १६५५-५६ तके २७ फैक्टरिया 
होने की आशा थी । इनकी उत्पादन शक्ति ५३ ०६ लाख टने तथा वास्तविक 
उत्पत्ति ४७८ ० लाख टन होनी थी | उस समय हे लाख टन सीमेण्ट का निर्यात भी 
किया जाने वाला था । 

आजकल हमारे देश मे सीमेण्ड का उत्पादन निरन्तर बढ रहा है । जहाँ देश 
के विभाजन के बाद सीमेण्ट उद्योग की सामर्थ्य २९ १५ लाख टन थी वहाँ १६५७ 
तक यह ६५ ३४ लाख टन तक पहुँच गई है। १६५४ में सीमेश्ट का उत्पादन 
७३ ४८ लाख टन के लगभग था। परन्तु १४५८ मे सीमेण्ट की उत्पत्ति ६० ६ लाख 
टन पहुच गई है । 

१६५४ मे हमारे देश में २५ रजिस्टड फैक्टरिया थी, परन्तु १६५८ मे उनकी 
सख्या ३१ हो गई उनमे से २४ मे ३३ लाख ₹० की चल द अचल पू जी लगी हुई 
थी। उस रामय इरा उद्योग मे ०० हजार लोगो से भी अधिक काम करते थे । 

द्वितोय योजना वे लिये सीमेस्ट की उत्पत्ति का ध्येय बिन्दु १ करोड टन रह 
रखा गया है ! 

विशेष समस्याय 

(१९) रण फो फर्ती--ट्विंतीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ से ही देश में सीमेट का 
उत्पादन माँग से कम्र चल रहा था । परन्तु मतवर्ष सीमेंट उद्योग के सामने एक तयी 
समस्या खडी हो यई क्योकि सीमेल्ट की माग उत्पादन से कम पढ गई तथा कार- 
खानो के पास ज्यादा मात्रा से माल जमा हो गया है । इसके कई कारण थे। एक 
तो इस्पात की कमी से विकास योजनाओ वी प्रगति धीमी पड गई। पहले सरकार 
सम्पूर्ण उत्तादव' को ८० प्रनिशव लिया करती थी परन्तु गतवर्ष उसको माय ४० ते 
४५ प्रतिशत रह“गई । 

(२) पू'न्ी फो कमो--अनुमाव किया गया है कि सीमेन्ट की उत्पादन क्षमता 
प्राय १०० लाख टन वृद्धि के लिय १०० करोड रुपये की पूल्‍्जी की आवश्यकता 
होगी क्योकि लाग्रत व्यय बढत्य जा रहा है ! योजदा आयोग ने इसके लिये रूप 
करोड रपये पूज्जी की ही व्यवस्था की है । वर्तमान स्थिति में उद्योग के लिये इतनी 
पूंजी प्राप्त करना कठिन होगा क्योकि न तो वह आत्तरिक साधनों से इतनी ज्यादा 
बचत कर सकता है और न शेयर पू जी जारी करके । 

(३) बिदेशी दिनिम्थ को कमो--विदेशिक विनिमय्र को समस्या भी कम 
जदिल सही है। वास्तव से योजना आयोग से योजना की श्रगति को समीक्षा करत 


हनी 
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हुए यह विचार व्यवत किया था कि, उद्योग की उत्पादन क्षमता ८£ लाख टन बढाने 
के लिये विदेशिक्त विनिमय उपलब्ध हो सकेया । 

(४) यातायात की कठिनाई--सीमेन्ट उद्योग्र के विकास के लिये यातायात 
की भी विश्लेष आवश्यकता है। रेलवे मत्रालय ने १७६०-६१ तक &€० लाख टन 
सीमेष्ट के यातायात वी योजना घनायी है | अत इससे ज्यादा उत्पादन मे वृद्धि होने 
पर यातायत की कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है । 


(0. 66 पझ़्लाढ्ब२७, शाबी बाव छाध प्रतंप्रशतारड था गरध्ध्व 0. 88 
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भ्रइन ६६--भारी, छोटे तया दूसरे उद्योग--सबको भारत को वर्तमान 
आथिक स्थिति मे एक साथ उन्नत होने की आवश्यकता है | क्या आप इस बात से 
सहमत हैं. ? अपने उत्तर के कारण दोजिये । छोटे प॑माने के उद्योग बडे पैमाने के 
उद्योगो का क्सि प्रकार सामना कर सकते हैं ? 

इस प्रशन का उत्तर देने से पूर्व हमको भारते की वर्तमान आधिक स्थिति से' 
परिचय कर लेना आवश्यक है | भारतवर्ष औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जा 
सकता है । इस देश मे आधारभूत उद्योगो का तो पता ही नही है दूसरे प्रकार के 
उद्योग भी बहुत कम पाय जाते हैं | कुटीर उद्योग, जिनके लिये भारतवर्ष भ्रृतकाल 
में ससार मे प्रसिद्ध था, थे भी जाजकल पिछडी हुई दशा मे कहे जा सकते हैं और 
तो और कृषि उद्योग भी जिसके ऊपर भारत की ७० प्रतिशत जनता निर्भर है बहुत 
बुरी हालत मे है । ऐसी स्थिति मे यह बात आवश्यक ही जान पडती है कि हमारे 
देश में भारी, छोटे तथा कुटीर उद्योग सत्र एक साथ उन्नत किये जायें । 

कई बार हमारे देश मे इस बात पर तकं-वितक होता है कि देश मे कुटीर 
उद्योग उन्‍्नत किये जायें अथवा बडे पैमाने के उद्योग । महात्मा गाँधी तथा उनके 
विचार से सहमत लोगो का मत है कि देश मे केवल कुटीर उद्योगो की ही उन्नत्ति 
हो बफोि इससे देशए के अधिकतर लोगो को रोडफार फ़िलेशा रण देश छ धन का 
समान वितरण हो जायेगा । इसके विपरीत कुछ लोगो का मत है कि जब ससार के 
दूसरे देश औद्योगिक दृष्टि से दोनों दिन उन्नति करते जा रहे है तव हमको कुटीर 
उद्योगो के ऊपर ध्यान न देकर केवल बडे पैमाने के उद्योगों पर हीं ध्यान देता 
चाहिए । परन्तु ये दोतो ही विचारधारायें गलत है। सत्य बात यह है कि 
हमको सब प्रकार के उद्योग-धस्धों पर ध्यान देता चाहिये और यदि ध्यान पूर्वक 
देखा जाय तो पड़े के उधोगो तथा कुटीर उद्योगो म इस प्रकार के वाद-विवाद 
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होने की कोई शुजायश नही है वर्योकि दोनो के सेद्र अतग-अलग निश्चित डिये जा 
सकते हैं। इस विषय पर अपने एक भाषण मे डा० राजेस्द्र प्रसाद ने बग्रैंल ६६५४ 
ई० में कहा था कि आमोद्योगो तथा वियुल पूँजी और भारी मशीनों से बडे माने 
घर चलाए जाते वाते उद्योगों में परस्पर विरोध नहीं होता चाहिए! इन दोदो भरकर 
के उद्योगों की प्रणाली बलग्र-अचय है । दोतो बपनी-अपती जगह महत्वपूर्ण हैं और 
यदि उनके कार्य क्षेत्र बलग्र क्र दिये जायें थो दोनो देश के लिये हिघकर हो सकते 
हैं। इसलिये यह सोचना घूल है कि इस ओऔद्योगीकरण के युग में ग्राम उद्योगे का 
कोई स्थान नहीं बथदा इनके बारे मे छोचता जाघुनिक विचारघारा के [प्रतिदृद 
है । आज के युण भे यह कोई नहीं चाहेया कि रेल की पटरियाँ अथवा समुरोंया 
हवाई जहाज किसी लुहार के घर मे दनाये जायें। यह न तो सम्भव है बोर न 
विचारणोय । यह मानना ही होगा कि इनसे यदि हम दचना भी चाहें ठो बच नहीं 
शनते । इस प्रदार की चीजें हमे बदे क्ारखानों मे ही ददानी पढेंगी पर बहुंद्र सी 
ऐसी दीजें हैं बोर उनके भी कुछ ऐसे अद्य ओर पुरे हो सक्तते हैं जो घरो में बनाये 
जा सहते हैं। पर कुछ ऐसी दीजें हैं जो दिया कठिनाई के घरेवू तौर पर दव सकती 
हैं गौर वे जीवन की अत्यन्त आावश्यक् वस्तुओ में से हैं! इस प्रकार वी वस्तुओं 
का उत्पादन यदि घरेलू उद्योगों से कराया जाए छो सबका ज्ञाभ होगा ) एक घोर 
वेरोजयारी का मसला वहुठ हद तक हल हो सकेगा और दूछरी जोर जो कल 
पुर्जों के लिए विदेशों का मुह देखना पड़ता हैं वह भी बच सक्तेया इसलिए हमारी 
पचवर्षीय योजना में इन दोतो प्रक्तार के उद्योगों को स्थात दिया गया है। जहां 
कोपला, कांगड, सीमेट ज्ादि बड़े उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया है, 
वहाँ देहात के घरेचू उद्योगो को हृढड करने कोर जहाँ वे लुप्त हो पये हैं इन्हें ऋर से 
चलाने की सलाह दी गईं है । 
उन्होंने आगे कहा कि मेरी राय म हमारे देश वो सम्बतता के दो अग हैं 
ओर ये एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगो का ऐसा ही 
मठ है । ऐसे देशों मे भी जो म्ोशोगीक्रण की हृष्टि से काफी जानत हैं, ग्राम 
उच्ोगों को प्रोत्ताहन दिया जाठा है । इगलैंड, उयुक्त राष्ट्र अमरीका, जाप्रान आईि 


के उदाहरण 


के उद हमारे सामने हैं। 


उपर के कथन से यह दात स्पष्ट रूप से समझ में जा सकती है हि आाज 
देश को म केबल हुटीर उद्योगों की टी जावस्यस्ता है यरव्‌ बड़े पैमाने के उद्योग 
फी भी । ससार में जीवित रहने ठया उन्नठि करने के लिये हमारे देश में कई प्रकार 
के उद्योगों की बादश्यक्ठा है और उन सबका उन्‍्तठ करमा वावइ्यक है । 
उद्दहरण के लिये देश को रक्षा के लिये हवाई व समुद्री जहाजो के उद्योगी, 
दम, मण बम वे परमाणु बमो के उद्योग), देश की थ्राठायात की समस्या को 
हब करने के लिये रेल के इड्िन द गाडियाँ, मोटरकर जादि के उद्योग, देश स 
सशीनें बनाने के तिये जिससे कि हमको मशोनो के दिये विदेशों का मुह न ताकना 
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पड़े, बडे-बडे आधारभूत उद्योग, देश्व मे लोगो के जीवन-रतर को उठाने के लिये 
कुटीर व उपभोग से सर्म्बान्धव उद्योग, बडे व छोटे उद्योगो को कच्चा माल व दाक्ति 
प्रदात करने के लिये खेती, खनिज पदार्थ व बिजली उत्पन्न करने वाले उद्योगो का 
उन्नत करना परम आवश्यक है । हम इनमे से किसी प्रकार के उद्योग को नहीं छोड 
सकते । यही कारण है कि हमारी पचवर्षीय योजनाओं मे इन सब बातो को ध्यान 
में रखकर सब प्रकार के उद्योगो की उन्ति पर जोर दिया गया है। जहाँ प्रथम 
पंचवर्षीय योजना मे खाद्य समस्या को सुझक्ाने के लिये कृषि उद्योष को प्रोत्साहन 
द्विया गया था वहाँ द्वितीय योजना में देश को ओद्योगिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने 
के लिए बडे पैमाने तथा दूसरे प्रका « के उद्योगो की उन्‍नति पर जोर दिया गया है। 
इस प्रकार हम कह सबते हैं कि देश मे कुटीर भारी, तथा दूसरे प्रकार के उद्योगों 
को एक साथ उन्नत करने की आवश्यकता है । 


छोटे पैमाने के उद्योग बडे पंसाने के उद्योगों का किस प्रदार सामना कर 
सफ्ते हैं->छोटे-बडे पैमाने के उद्योगो का महत्व बताते रामय हम लिख आये हैं कि 
चास्तव भे देखा जाय तो छोटे पैमाने तथा बडे प्रेमाने के उद्योगों मे कोई प्रतियोगिता 
नही है । यह प्रतियोगिता इसलिये होती है कि एक ही चीज को जब बडे व छोटे 
दोनो पैमानों पर उत्पन्न की जाती है तो सामना करने का प्रइन आकर खडा हो 
जाता है। परन्तु यदि दोनों प्रकार के उद्योगो के कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिये जायें 
तो मुकावलवा करने का प्रइन ही नहीं रहता । योजना कमीशन ने इस प्रतियोग्रिता 
को समाप्त करने के तीन ढय बताये हैं-- 


(१) उत्पादन के क्षेत्रों को बाँठ देना अथवा निश्चित कर देना, 

(२) जहाँ तक हो सके बडे पेमाने के उद्योगों को न चलाया जाय, 

(३) बडे पंमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना जिससे कि उसी प्रकार के 
छोटे पैमाने के उद्योग को लाभ पहुँचे । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि बड़े 
पैमाने के उद्योगो की वृद्धि पर रोक लगाते समय उस वस्तु की कुल साँग को जान 
लेना चाहिये और यह देखना चाहिये कि छोटे पैमाने के उद्योग इस माँग को कहाँ 
सब पूरा कर सकते हैं । छोटे पाने के उद्योग के साथ के लिये उप-कर लगाते 
सम्य भी इसी बात का घ्यात रखना चाहिये । 

इन सब बातों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि छोटें पेंमाने के उद्योग 
अपनी स्थिति की सुघारें ! वे अपने उत्पादन के ढंग को उन्‍नत करें॥ अपनी वस्तुओं 
को ठीक ढग से बेचें, अपने लिये नये-नये यन्त्र ग्राष् करने का प्रयत्त करें जादि।॥ ये 
सब काम तब हो सकते हैं जबकि छोटे-छोटे दस्तकार अपने आपको सहकारी 
समितियों में समठित करें। 


७्ढ १ ष्ठे 


श्रौद्योगिक श्रम 
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प्रदवन ६७-- भारतवर्ष के मजदूर संघ आाग्दोलन फे विक्षास का सक्षेषर मे 
विवरण दीजिये । उसके उन्नति के मार्ग में यथा मुख्य बाधायें हैं ? उतके भारतीय भ्रम 
सप्रस्या पर प्रभाव के दिणप में बताइये । 

मजदूर सघा का जत्म उन सब कठिनाइयों के कारण हुआ जो कि मजदूरों 
को बड़े कारखानों मे अपना भ्रम बेचने पर सहन करनी प्रढी॥ भारतवर्ष में भी 
जब बडे बड़े कारखाने चालू होने लगे तब मजदूरों को उसी प्रकार की समस्याओं 
का सामता करना पडा जिनका उतको औद्योगिक क्राति के पश्चातु इगलंड भे 
करना पढा था ) इस कारण इस देदा में मजदूर सधो का स्थाप्रित होना भी 
स्वाभाविक था । 

भारतवर्ष मे सबसे पहला मजदहूरसघ १८७५ ई० में सोराब जी रुस्तम 
बगाली के प्रयत्न के फलस्वरूप चालू हुआ । परन्तु प्रथम महायुद्ध तक मजदूर संघ 
आन्दोलव को कोई विशेष सफलता न मिली । उस समय तक मजदूर सघो का कार्ये 
केवल हडताल कराना ही था। पार्चात्य देशो के मजदूर सघो के समान इस देश के 
मजदूर सघो की कार्य-क्षमठा बढाने तथा उनको किसी प्रकार की सहायता देने का 
कोई प्रयत्न ने किया था ! परन्तु प्रभम महायुद्ध के कारण मजदूरों में बडो जागृति 
पैदा हो गई | उनका जीवन-स्तर बहुत बढ गया परन्तु जब मजदूरी उसके अनुतार 

मे बढ़ी तब उन्होने मजदूर सघो को स्थापना करके बहुत सी हडठालें की ॥ इसके 
अतिरिक्त पुद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीप श्रम सप [प्राधगाबएणाशे व'॥2ल्‍0०ए 
08क्षपट46०7) की स्थापदा हुई जिसमे प्रत्येक देश के मजदूरों को अपने प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया यया ॥ इप कारण यह जाउश्यक्र हो गया कि मजदूर 
,मेपने मापको सजदूर सघो म सग्रठित करें तथा सव मजदुर सघ अपना एक अखिल 
भारतीय सप बदायें । इन सब बायो के कारण इस देश में प्रथम महायुद्ध के 
राम जदूर सधो का तिर्माण स्थायी रूप से हो गया 4 
तवप॑ में इस प्रकार दे स्थायी मजदूर सघो का सूत्रपात २७ अप्रैल, 
१६१८ इ४ को थ्री वो० पी० वादिया द्वारा बड्िघम और कर्नाटक टैक्‍्सटाइल मिल, 
मद्रास के मजदूरों के मजदूर सघ से हुआ । १६१६ ई० मे मद्रास में ४ मजदूर सघ 


+ | भारतीय अचंशास्त्र 


हो गये । उनके सदस्य २०,००० भजदूर थे । मद्रास से यह आन्दोलन भारत के 
दूमरे प्रान्तो मे फंला । १६२० ई० में अखिल भारतीय मजदूर सघ (&॥ वाता& 
प्र8०० एजा०व ९०४४८०७७) को स्थापना हुई । यह विभिन्न स्थानों पर अपनी 
संभाये करती रही । इस कारण मजदूरों को नये-नये सघ बनाने के लिये प्रोत्ताहम 
मिला । इस प्रकार बम्वई केन्द्रीय बोर्ड, बद्भाल मजदूर सघ तथा अखिल भारतीय 
रेलवे सघ १६२२ ई० भे स्थापित हुए । इसके कुछ समय पश्चात्‌ तार व डाकखाने 
का एक सघ बना । 

मजदूर सघो का स्थापित होना भारतवर्ष के पूंजीपतियो के लिये एक असह्य 
बात थी। इसी कारण उन्होंने इसका कडा विरोध किया । १६२० ई० मे बकिद्धूम* 
की भिलो के मुकदमे के सनन्‍्बन्ध मे हाईकोर्ट ने मद्रास श्रम सघ के विरुद् एक- 
आज्ञा निकाली जिसमें श्रम सध के नेताओ से यह कहा गया कि ये हडताल करने 
के,लिये मजदूरों को न भडकावें । इसके अतिरिक्त मजदूर सघ के नेताओ को पकड़ 
लिया ग्रया तथा उन पर ७००० पौंड का जुर्माना लगाया गया। इससे मजदूर संघो* 
को बहुत हानि पहुँची । इस बात को देखकर मजदूर सघ के नेता श्री एम० एन० 
जोशी मे पाँच वर्ष के निरन्तर प्रयत्व के पश्चात्‌ १६२६ मे भारतीय भजदूर सघ 
कानून पास कराया इस कानुन के झनुसार कोई भी सात या सात से अधिक 
मजदूर मिलकर अपना सघ बना सकते थे या रजिस्ट्री करा सकते थे । पर रजिस्ट्री * 
के लिए यह झावश्यक था कि सघ मे कम से कम ५० प्रतिशत लोग मजदूर हो ॥ 
इन सो के दो कोष होते थे, एक साधारण दूसरा राजनीतिक। काम्नुन में यह 
दिया हुआ था कि फोपों का घन कंसे खर्च किया जायगा। सजदुर संघ काहून का 
१६४०८ मे सशोघन किया गया । इस सशोधित कानून मे श्रम न्यायालय की जाशा-- 
नुसार उद्योगपतियो द्वारा मजदूर सघो की मान्यता की व्यवस्था की गई है । परन्‍्तुर 
इस पर अभी कार्य करना आरम्भ नही हुआ है। 

१६२८-२६ ठक मजद्गूर सघो में साम्यवादियो का बोलबाला रहा परन्तु « 
१६२६ मे अखिल भारतीय मजदूर सध कांग्रेस के दसवें अधिवेशन मे जो नागपुर से 
हुआ, श्री एम० एन० जोशी को अध्यक्षता से अखिल भारतीय मजदूर सघ फंडरेशन 
का निर्माण हुआ १६३१ में इन दलो मे और भी फूट दो गई। परन्तु इसी बीच: 
में इन भिन्न भिन्न दलो के आपस मे मिलाने का प्रयत्न बराबर जारी रहा । इस 
प्रयृत्त का कोई विशेष परिणाम १६३८ तक मे निकला । १६३८ के अधिवेशन मे 
भारतीय मणदूर सूप कांग्रेस तथा भारतीय मजदूर सघ फैडरेशन मे मिलने का 
निईचय किया । दितीय महायुद्ध मे इनमे गतकेद हो गया | इस समय मजदूर सघ 
काँग्रेस ने सरकार को युद्ध मे सहायता न देचे का निश्चय किया | परन्तु एम० एव० «८ 
राय के नेढृत्त मे स्थापित हुये मजदूर सघ फंडरेशन ने सरकार की सहायता करने 
की निश्चय किया । उसने अरनी एक अलग सभा (तहत ए९ठलावबए०्य ए0०ए) 
बना ली । सरकार ने इस राभा की आधिक सहायता भी को । राष्ट्रीय नेता पकड़े 
गये भोर अखिल भारतीय श्रम सध कांग्रेस फिर साम्यवादियों कै हाथ में पहुँच 
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रैश० ॥ आरतौग अरैशास्त 


गई। युद्ध समाप्त होने पर जब भारत के हाय में राज्य त्ता आई तब कॉग्रेस मे 
मजदूरों पर से साम्यवादियों का श्रसाव समाप्त करने के लिये १६४६ ई० में 
भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ सभा (॥00808 ४०३४ प308 (079 (ए९/65६) 
बनाई। समाजवादियों ने भी अपनी एक अलग सभा १६४८ ई० मे बनाई जिपको _. 
हिन्द मजदूर सभा कहते हैं। प्री० के० टी० दाह ने सयुक्त श्रम संघ सभा (0056 
गपर6० ऐगाण्पय 20णट्टा६5७) बना ली । इस भअरकार भारत के सब मजदूर सघों फो 
उनकी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित चार भागों में बॉट सकते 
हैं। १६५४ ई० में इनकी स्थिति इस प्रकार थी-- 

उपयुक्त अखिल मारतीय सस्थात्री मे से मारतीय राष्ट्रीय मजदूर सघ समा 
फॉप्रेस की, हिन्द गजदूर सभा समाजवादियों की, अखिल भारतीय मजदूर सघ सभा 
साम्पवाद की विचारघारा से प्रभावित है। 

बाधायें--यद्यपि भारतवर्ष मे मजदूर सघ आन्दोलन निरन्तर प्रगति कर रहा 
है तो भी हम यह कह सकते है कि उसके भागे मे अभी तक बहुत दी कठिताइयाँ हैं 
जिनके वारण इसकी उत्तत्ति मजदूरों की ससया को देखते हुये बहुत हो कम हुई। 
ये बाधायें निम्नलिखित हैं-- , 

(१) भारतीय मजहूर अम्री तक अश्निक्षित हैं। इस कारण वह अपने अधि 
कार हथा कत्त०ऐो को नही समझते । 

(२) मजदूर कद्योगिक केद्धो में स्थायी रूप से नद्दी रहते । वे फसल कदने 
तथा बोने के समय गाँवों मं चले जाते हैं। जब वे छात्रों रहते हैं तब वे कारखानों 
में नोपारी करने घते जाते हैं। उसके लध्ष्यायी रूप से रहने का दूधरा कारण बोर 
भी है बोर वह यह कि वौद्योगिक ल्लेत्र म मकानों की बहुत कमी है। इसी कारण 
गजदूर लोगो को मकान नही मिलते भोर उनकी इच्छा रहते हुये भी दे स्थायी रूप 
से बोचोषिक क्षेत्रो म नही रह सकते । अस्थायी रूप से रहने के कारण मजदुर लोग 
मजहूर सघों की उत्रति मे कोई दिलचस्पों नहीं लेते । 

(३) भाषा, घर्म, जाति अथवा सामाजिक रीति-रिवाज में भिक्वता होने के 
कारण मजदूरो मे आपस में एक आध्मीयता नही होने पाती । 

(४) गजदूर निधन हैं। इसी कारण वे मजदूर सपघ का चन्दा नहीं दे सकते 
ओर उसरो अलग रहने का प्रथल करते हैं। 

(४) सणदुर कोण सजदुर सघो के अनुद्यातत का यालन ने कर छकने के 
क्रारण उनसे जल रहते हैं । 

(६) मजदूर अशिक्षित हैं इसो कारण उनको अपने से बाहर के नेताओ पर 
विभंर रहुता पडता है । ये नेवा मजदूरो का अपने स्वार्थ के लिए छोषण करते हैं। 

(७) मजदूर प्रजातान्विक स्िद्धान्तो मे अधिक विश्वास नहीं सखते। इस 
प्रकार के विश्वास न होने के बारण मजदूर सधो की क्धिक उन्नत्ति होनी कठिन है। 

(८) कारखाने वाले भी मजदूर सधो के विरुद्ध रहते हैं॥ वे मजदूर सभो 
को नहीं सावते और उनसे बातें दरने के लिये तेघार नही होत ॥ 


न्‍ 
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(६) हमारे देझ्ष भे मजदूरों को कारखानो मे बहुत अधिक समय तक काम 
करना पडता है। इतना वाम करने के पश्चातु न तो उनके पास इतना समय ही 
रहता और न ही उनमे इतनो शक्ति ही रहती कि वे सज्दूर सधो में जा सकें । 

(१०) बन्तर्राट्रीय थम चत्था की चोथी एशिया की क्षेत्रीप बेठक की 

समिति ने यह बात स्वीकार को है कि एश्चिया के मजदूर संघो की एक कमजोरी 
पह है कि यहाँ पर राजनीतिक ठया अन्य विचारधाराओ वे कारण बहुत से 
मजदूर सथ पाये जाते है । 

उपचार--उपयु क्त कठिनाइयो के कारण हमारे देश मे मजदूर सघ आन्दोलन 
अधिक उन्नति न कर सका । इसलिये यह आवश्यक है कि बाघाओं को दूर किया 
जाय। ऐसा करने के लिये निम्नलिखित सुयाव दिये जा सकते हैं-- 

(१) मजदूर सधो के वेता स्वय मजदूर बचें क्योकि ऐसे नेता ही मजदूरो 
के हृष्टिकोण को समझकर उनकी भलाई के लिये कार्य कर राकते हैं । 

(२) सरकार को चाहिये कि वह मजदूरों के लिये पर्याप्त सख्या में मकान 
बनायें जिससे कि मजदूर स्थायी रूप से बौद्यागिक केद्रो मे रह सर्वे ) 

(३) मिल मालिकों को चाहिये कि वे मजदूर सघो को मान्यता दें | ऐसा 
करने मे उनको लाभ होगा वयोकि फिर वे मजदूरों के साथ अपने झगों को आपस 
भे सुलझा सकगे । इससे उनके और मजदूरों के सम्बन्ध आ्पत्त में अच्छे हो जायेगे। 

(४) मजदूर सथो फो चाहिये कि वे मजदूरों मे शिक्षा का प्रचार करें ताकि 
मजदूर अपने वतंब्यो का पालन ठीक प्रकार से कर सकें तथा उनको ज्ञाव हो 
जाय कि मजदूर सघ का सदस्य होने से उनको क्या लाभ होगा । 

(५) मजदूर सघो को अधिकता को दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सस्या की एशिया को चोयी क्षेत्रीय वेठक न सुयाव दिया है कि सरवारी देख रेख 
में एक गोपनीय मतदान होना चाहिए कि कोन मजदूर सध मजदूरी का प्रतिनिधित्व 
करता है तथा उसी मज्दूर सघ को बातचीत करने का अधिकार दिया जाप ॥ 
अजदूर सघो के धन को खच करन में (0४००. ०8) पद्धति को धारण करना जिससे 

कि मजदूर सघो को दित्तीप स्वत वठा बनो रह मजदूर सधो का सरकारी 
रजिस्ट्रेशन करता तथा मजदूर सधो तेथा मिल मालिकों के कोपो की देखभाल 
कथा आंडिठ करना। सामूहिक सोदे के समयौतों को कानून द्वारा लागू करना आदि 
दूसरे सुझाव थे । 

श्रो जोधफ डी० कीनन (०५८७४ 79 हध्शावए) ने जो कि एक प्रसिद्ध 
अमरीकन मजदूर सघ नेता है भार मे प्रजातान्विक गजयूर सघ आन्दोलन को 

* शक्तिशाली बताने के लिये दिम्वलिखित तीन सुलाव दिये हैं--(१) मजदूर संघ 
उद्योग तथा दस्तकारी के आधार पर निर्माण क्षिये जाने चाहियें। (२) उनका 
राजनीठिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं होता चाहिए। (३) अनिवार्य न्याय को 


० कारण कि मजदूर सघ जादोदन को वहुद क्षति पहुँचती है समाप्त कर देना 
चाहिये ॥ 
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झजहूर संघों ओर भारतीय क्रम समस्या-- यद्यपि हमारे देश के मजदूर सघ 
मउदोलन के सामने बहुत सी बाषायें हैं तब भी हम यह कह सकते हैं कि खानो तथा 
बाप के बायो को छोड़कर इस आन्दोलन ने अच्छी सफलता प्राप्त को है। इस 
आन्दोलन के द्वारा हमारे देश के मजदूरो का जीवन-स्तर ऊँचा उठा है। इन सघो€ 
के द्वारा मजदूर मिल मालिको से बहुत सी छुविधायें प्रात्त करवे में सफल हुए हैं। 
यदपि कहीं-कही मजदूरों को भारी हानि भी उठानी पड़ी है । पर यह बात ठीक है 
कि इस समय तक सजदूर सघो का कार्य केवल मिल सालिको के सामने भजदूरों 
के कण्टो को रखना तथा कावश्यकता पड़ने पर मजदूरी के लिये लड़ना रहा है! 
उन्होने इस समय तक मजदूरों की कार्य-क्षमता बढाने तथा उनके जीवन को सुछली 
बताने के लिये बहुत ही कम काम किया है। घन की कमी के कारण थे पाइचात्य 
देशों के मजदूर सधो के समान न तो बीमारो के समय, न बेरोजगारी के समय 
और ने बुढ़ापे मे मजदूरों की कोई सहायता कर सकते हैं ॥ कुछ मणदूर सघ अपनी 
कठिनाइयो को जनत। के सामने रखने के लिए अखबार भी निकालते हैं। पर ने 
शायद ही मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिये कभी कोई मई ग्रोजना बनाते हो । 
|: टेकसटाइल मजदुर सघ मजदूरों के हित की दृष्टि से अच्छा कार्य कब 
रहा है । 

इन सब बातों के होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश मे मजदुर 
सघ आस्दोलन के! भ्रविष्प उज्ज्बल है। अभी तक हमारे देश से मजदूर सथ 
आन्दोलन बहुत ही थोडे मजदूरों तक पहुँचा है इस्ती कारण हम यह जाशा करते हैं 
कि कुछ प्रयत्न करके बहुत से मजदूरों को मजदूर सधी का सदत्य बनाया जा 
राकृता है । आजकल सरकार की श्रम के प्रति जो सोति है उपसे हम यह काशा 
करते हैं कि मजदूर सघ आन्दोधन धीध प्रगति करेगा । 


(९. 68 028 2 ४50घ९३| ए९६००59९०९ ० 8० वप्रत/॥॥ 88०67 
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प्रशव ६०--भारतीय फैक्टरी एक्ट का सक्षिप्त ऐतिहासिक सिहावलोकत 
कीजिये ! 
बडे-बडे उद्योग धन्धो के इस देश मे स्थापित हो जाने के पश्चात भी इस 

>दैश में बहुत समय पक कोई फैक्टरी एक्ड नहीं बना ) इसके फल्स्वकृप मिल मालिक 
मजदूरों से मनमाना काम सेते थे । उन्हे बहुत समय तक परिश्रम करना पड़ता था । 

स्कियो तया बालकों को दशा बहुत बुरी थी ! इन्हों सब बातो को देखकर सरकार. 

ने समय समय पर फैडटरी एक्ट पास किए । पर यह बात ध्यात रखने योग्य है कि 

प्रारम्भ से सरकार ने इसलिये फैक्टरी एक्ट पास नहीं क्रिया क्योंकि वह मजदूरी 

की दह्या सुधारना चाहतो थी वस्वु इसलिये किया कि लकाझायर के मिल मालिक यह 

बाहुते थे कि उनके समान भारतीय मिलो पर मी फक्‍टरी कानून लागू होने चाहियें 
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॥र रहौ हैं। इतमे ४ ७. ८ 8 ! बम्बई सामाजिक सेवा लीग, भारत की सेवा 
इम्रति, सेध्रा सदन समित्ति आदि मुख्य हैं । 

अत हितकारों कोय--१६४६ ई० मे; बहुत हे श्रम हितकारी कोषों का 
* हण किया गया जिनका उद्देश्य मजदूरों के लाभ के लिये कार्य करता है। भाज 
मेः ऐश में २०० से ऊपर ऐसे कोप हैं. जितते' १६५४-२५ मे १,३६/००० मजदूरों 
कार्तेम पहुँद रहा था । 


श्रम हितकारी कैख-दहुत ही राज्य सरवारें श्रम हितकारी केस चला रही 
७) ६ नवम्बर १६१६ को उनकी सख्या इस अकार थी--बम्बई मे ५४, उत्तरप्रदेश 
३ २, पश्चिमी बंगाल पे २६ सौराष्ट्र मे २१, राजस्थान में १२९, पंजाब मे ७, 
भत्ता में ६, मध्यभारत में ९, बिहार में ४, मध्यप्रदेश में ३, ट्रावनकोर कोदीन मे 
मैपूर भे २, त्रिपुरा मे ३, हेदराबाद में ३, दिल्ली मे १॥ 
3... इसे आकार हम देखते हैं. कि हगरटे हेश मेड मजदूरों के खान के विगे बहुत 
मे हिंतकारी काये किया जा रहा है। इस काये के द्वारा मजदूरों का जीवन कुछ 
गुल हुमा है। पर अमी तक जो कार्य क्रिया गया है बह आवश्यकता से बहुत कम 
१ | यदि हम यह घाहते हैं कि हमारो मिले अधिक सामान उत्मन करें हो हमको 
उम्र हिंतकारी कार्य मघदूरों के जीवन को सुखी बनाने के लिये करता पड़ेगा) इस 
"ये मे रुपया यछझूर खरे होता है ॥ परन्तु जितना घन खर्च किया जाता है उससे 
घिक बाग उत्तन हो जाता है। प्रारम्म मे जब राइट ओविन ने अपनी मिश्त में इस 
कार का कार चालू किया तो दूसरे मिल मालिकों ने उदका मणाक उठाया पर्योक्ि 
उनका विश्वास था कि उसरो बडी हानि होगी परन्तु मोदिद का विश्वास या कि 
जितने ही मजदूर खुश व कार्य-कुशल होगे उठता हो मिल को लाभ होगा गौर हुआ 
मी! ऐसा ही ! इसलिये हेमारे देश के मिल मालिकों को भी अपने लाभ के हित में 
मशिकाधिक श्रम हितकारी कार्य करता चाहिये। 


ध्ट 
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7 प्राताए॥00१ ॥6 ४९७४ ॥9९0 ४ उ, 

॥ प्रदन ७०-भारतीय झोछोणिक श्रम को हच्टि परे सामाजिक द्ोसे फी भाव- 
पपकता तथा महत्व बताइये । इस सम्बन्ध मे सरझार को नोति, इसके द्वारा किये 
पद ढार्ष को बताते हुये लिफ़िये 

सामाजिक वीमे का विचार सदसे पहले १८६०१ ई० प्ें जर्मगी के विलियंम 
प्रधम के मस्तिष्क मे उत्नत हुआ । परन्तु हाल ही में वल्तर्राष्ट्रीय श्रम बच्य के 
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मातृत्व लाभ, मजदूर क्षत्िपूति, रोग, इंटापे, बेरोजगारी झ्लादि का बीमा प्रस्तावो 
के कारण इसका वडा अचार हुआ । इस भ्रकार के प्रस्तावों को ससार के बहुत से 
देशो ने माना हैं । 

सामाजिक वीमे का बर्थ--सामाजिक बीमा वह सहकारी प्रयत्न है जिप्के - 
द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति को आवदयक रूप (0009एए४०:७ 9395) से वेरोज- 
गारी, बीमारी तथा इस प्रकार के दूसरे अवसरों पर पर्याप्त मात्रा मे सहायता प्रदान 
की जाती है जिससे कि वह एक “यूनतम प्रकार का जीवन-स्तर कायम रख सके । 
यह सहायता एक ऐसे कोष से प्रदान की जादी है जो मजदूरो, मालिकों तथा राज्य, 
द्वारा दिये गये धन से निर्माण किया जाता है। सहायता बीमा कराने बालेड़ो 
इसलिये प्रदान को जाती है वि इसको पाने का उसका अधिकार होता है । 

भारतीय श्रम के लिये सामाजिक बीसे की आवश्यकृता तथा महत्व-- 

भारतवर्ष में मजदूरो को बहुत कम ग्रजदूरी मिलती है।॥ परन्तु उनकी 
वास्तविक मजदूरों बोर भी कम है वयोकि ये कम मात्रा मे खरीदते हैं जिसके कारण 
मूल्यों के कम होने पर भी उनको उसका साभ प्राप्त नही होवा। इस प्रकार उनको 
अपनी आय का ८० प्रतिशत खाते ठथा इंघत पर खर्च करना पड़ता है, ४से १० 
प्रतिशत तक वे शराव पर खर्च करते हैं बौर शेप को तितेमा, स्योहारो, विवाहो पर 
खच करते हैं । इस प्रकार उनके पास बीमारी, वेरोजगारी मृत्यु आदि अवसरों के 
लिये कुछ नहीं बचता । इस कारण ऐसे अवसरों पर उनको ऋण लेगा पड़ता है। 
परन्तु ऋण लेने की एक सीमा होती है। इसके अतिरिक्त ऋण का भार स्थायी 
होता है। ऋण लेने से मजदूर बौर भी निर्घन होता है। इस कारण इस बात की 
आवश्यकता है कि मजदूरों के लिये एक ऐसा ढग निकाला जाय जिससे कि वे बिना 
ऋण लिये एक न्यूवतम जीवन-स्तर बिता सके । यह ढग सामाजिक बीमा है । 

भारतवर्ष मे सामाजिक बोमे की भाजक्ल बडो आवश्यकता है भौर यह 
आवश्यकता बहुत समय तक कायम रहगी । इसका कारण यह है जि आज हमारा देश 
इस स्थिति में नही है कि वह देश के सारे लोगो के लिये सहायता प्रदान कर सके ॥ 

सामाजिक बीमे की आवश्यकता केवल इसतिये नदी है कि इसके द्वारा मज- 
दूर की आय कायम रहती है वरद्‌ इसलिये भी है कि इसके कारण मजदूर की कार्ये- 
क्षमता कम नहीं होती | इसके अतिरिक्त यह वार्य-क्षमता का ह्वास गही होने देता ॥ 
अन्त में इसके कारण मजदूर अपने आपको उस समय कायम रखता है जबकि उसके / 
पास कोई कार्य करते के लिये नही होठा । 

भारत में सामाजिक वीमे की खतेमान दशा-- ट्रद 

एक पूर्ण सामाजिक बीमे की योजना के निम्नलिखित अग्र होते हैं-- 

(अ) बीमारी, (२) मातृत्व, (+) भोद्योगिक दुघंटायें, (४) गैर बौद्योगिक 
चटनायें, (५) रोग ग्रस्त अवस्था (एशश/29), (६) बेरोजगारी, (७) बुढापे की 
चुंशन, (5) मृतद के बच्चे तथा विधवा स्त्री की सहायता । 
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यदि हम इस केस्ौटो पर भारत को करे तो हम कहेंगे कि यह देश स्ाब[- 
जिक धीपे की दृष्टि से सबसे पिछडा हुआ है । इसका कारण यह है कि इस देश ने 
अभी इस मोर पैर बढाना आरम्भ किया है। भुतकाल मे समय-समय पर इस वात 
» पर विचार किया यया है परन्तु उसका अभी कोई फल नही तिकला | १६२८-२६ 
की बम्बई हडताल जाँच समिति, १६३१ के झाही श्रम भायोग, १६३८ ई० को 
कानपुर श्रम जाँच समिति, १६४० की बिहार जाँच समिति तथा बम्बई टेक्सटाइल 
श्रम जाँच समिति में सामाजिक दीमे के विधय मे कुछ बातें कहीं परन्तु उनका व्याव- 
हारिक दृष्टि से कोई लाभ न हुआ ) इन समितियों ने क्वल बीमारी के बीमे का 
ही जिक्र किया है और किसी-किसी ने बुढापे की पेशन ठथा बेरोजगारी के बीमे की 
और भी सक्वेत किया है । इनके अतिरिक्त उन्होंने दूसरी प्रकार की कठिनाइयो की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु सरकार ने उनकी इस एक रोग वाले बौमे की 
हिफारिश को भी नही माता क्योकि वहू इसको चलाकर अपना खर्चे नहीं बढ़ाना 
चाहती थो। 
भारतवयें में मजदूरों के लिये इस दृष्टि से किए गए काम को हम दो भागी 
में बट सकते हैं--(१) वेघानिक, (२) लोक-हितकारो । 
(१) वंधानिक (87477०79)--इसमे दो प्रकार के लाभ सम्मिलित किए 
* जा सकते है--(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति विधेयक १६२३ के अन्तर्गत दिया गया घन जो 
कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण दिया जाता है। (२) मातृत्व लाभ (१/६(८४४।५ 
8७0९) जो कि कुछ ही राज्यो में दिया जाता है। इनके अतिरिवत युद्धकाल में 
पास किये गये १६४१ ई० तथा १६४३ ई० के दो विधेषको के अन्तगंव उन मजदूरों 
को जो लडाई मे जरुमी हो जाते थे औपधि भादि लाभ प्रदान क्या बाता था तथा 
श्रमिक क्षतिपूर्वि विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ भी दिया जाता था। 

(२) तोशहितकारों (४४४/४:०)--क्हो कही राज्य सरकारों तथा मगर" 
पालिकाओं से अस्प्रताल जादि छुलवा रक्ते हैं परन्तु उनसे बहुत कम मजदूरों को 
खाम पहुच पाता है। इसलिये अब प्रायः सभो मिलो ने चिकित्सालय खोले हुये हैं, 
जिनमे कवि मजदूरों को बीमारी के समय औषधि मिल सकती है । 

इसके अतिरिक्त कही-कहों मजदूर सघ भी मोषधि लाभ पहुँचाने का प्रयह्व 
करते हैं । उनमे से दैवत॒टाइल लेवर एयोशियेशन जॉफक जहमदाबाद एक अस्पताल 
चला रही है-। परन्तु ऐसे बहुत कम उदाहरण दिये जा सकते हैं [तय कि मजदूर सथो 
के पास घन की कप है 

कही-कही कुछ कारखातो मे बुड़ाऐे की पेशम, प्राविडेश्ड फण्ड तथा उपहार 
(672/ए५५) भी दिये जाते हैं। सरकार ने पेंझन के ढंग को अपवाया है। कुछ 
मिलो दया रेलो मे प्राबिडेण्ड फ्ण्ड दिया जाता है। उपहार (छात्वाणाह) का 
रिवाज बहुत कप है । यह उन लोगो को दिया जाधा है जो दीर्घकाल तक नौकरी 
कर चुके हो । उपहार रेलो तथा वम्बई व बिहार राज्यो की दुछ मिलोद्ारा ही 
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दिया जाता है ! परम्तु उपहार पाने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। इनके 
अतिरिक्त हमारे देश में सामराणिर द्वीमें की बोर घोर वोई कार्य नही किया 
जाता है। 

सरकार की सामाजिक बीमे की ओर नोति--१६४३ ई० से पूर्व भारत 
सरकार ने सामानिक बीमे की योजना को चवाने के लिये कोई वायें नही किया 
परन्तु तब से परिरिथितति में कुछ बदल आई है। १६४३ ई० में सरकार ने शी बी० 
प्री० भादारकर को विज्येप अफयर (596०३) ०४०थ) के रुप मे नियुक्त किया भोर 
उनसे भारतवर्ष के लिये बीमारी के वीम की एक योजना तैयार करने के छिंये कहा ! 
उन्हीते अपनी रिपोर्ट १४ मास के पश्चात्‌ दी । उतक्नी योजना के अन्तर्गत १२ लाख 
भजदुर आते ये सौर योजता का खर्च २३ करोड रुपये था। इस योजना मे मिल 
मालिक की पत्येक मबदूर के लिये ३ रू० ४ आ तथा प्रत्येक मजदूर को १२ बा० 
देने की योजना थी । यदि सरकार इस योजना में भाग लेता चाहे तो चन्दा देने की 
पोजना इस प्रकार थी-रारकार ८ आ०, मालिक १४ आ*« तथा मजदूर १० आने। 

इसके पश्चात्‌ भारत सरकार के श्रम विभाग ने १६४४ ई० मे एक श्रम 
जाँच सम्रिति नियुक्त की जिससे निम्नलिखित बातो पर खोज करने को कहा गया-- 

(अ) दूसरी बातो के [अतिरिक्त भारत मे औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी, 
रोजगार, मकान, सामादिक अवस्था भादि के विषय मे आक्डे एकन्र करना। 

(भा) निम्नन्विखित बातो की जाँच करके उस पर रिपोर्ट देता-- 

(१) वे छतरे जिनसे जोखिम (!05०८७०/५) होती है. (२) मजदवुरों को उन 
खतरो का सामना करने की आवश्यकता, (३) इन खतरों का मुकावला करने के 
सबसे उत्तम ढग, (४) घरो तथा कारखानो की अवस्था । 

इस समिति की रिपोर्ट भी पेश की जा छुक्ती है । 

सरकार द्वारा किया गया फार्प--१६४८ई० में सरकार मे मणदूरों का 
राज्कीय बीमा विधेयक (स090) 26१६ 596 75फ०7900०४ 8८) प्रास क्या । 
इसमे सितम्बर १६५१ इ० में सशोबन किया गया । इसका एदुघाटन २१ फरवरी 
१६५२ ईं० को कया थया ! यह विधेयक भारत को बारह महीनों काम करने वाली 
मिल्नों के २५ लाख मजदूरों पर लागू होगा। परन्तु प्रारम्भ में इसको दिल्‍्लीव 
क नपुर, बस्वई और १६ राज्यो के ५१ क्षेत्रो के ११६ लाख मजदूरों पर ही लागू 
किए गया! हो मजदूरों पर इसको योजना काल के ठाम्त तक लामू क्या 
जायेगा। 

यह विधेषक उन सववकारखानो पर लागू होता है जो शक्ति का प्रयोग करते 

हैं तथा घिनमे २० अथवा अधिक मजदूर काम करते हैं । इस योजना से केवल उन्ही 
लोगो वो लाभ होगा जिनको ४०० 5० से कम वेतन मिलता है| 

इस कार्य वा सचालन करने के लिये सरकार ने मजदूरों की एक राजकीय 

चीमा वारपोरेशन धाबू वी है जिसम वेन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, मित्र मालिक, 


कक 
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मजदूर, डावटर तथा लोफझ सभा के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं ! इस कार्य का 
संचालन एक स्थायी समिति द्वारा होता है । 

कारपोरेशन की घन व्यवस्था मजदूरों व मिल मालिकों के चन्दे द्वारा की 
जायेगी । जिन मजदूरो को १ रुपया प्रतिदिन से कम मजदूरी मिलती है उनसे कोई 
चन्दा नहीं सिया जायेगा । जिन क्षेत्रो मे यह योजना लागू की गई है उत क्षेत्री के 
मजदूरों से से उनको जिनकी कि १ ओर शड्ढे झ० के वीच में मजदूरी मिलवो है, 
२ आने प्रति सप्ताह देना पडेगा । इससे अधिक मजदूरी पाने वाले लोगी को ४ क्षाने 
से १३ ० तक्त देना पडेया । ,यह चन्दा मजदूरी के २ प्रतिश्वत के लगभग होगा ॥ 
कानपुर, दिल्‍ली जादि के मालिको को--जहां यह योजना चालू हो गई है--कुल 
मजदूरी के बिल का १३ प्रतिशत देना होगा । दूसरे स्थानों के मालिकों को कारपी- 
शेशन का खर्च चलाने के लिये अपने मजदूरी बिल का | प्रतिशत तक देना 
पडेया । इस श्रकार मजदूरों तथा ग्रालिको से २ करोड रुपये एकत्र होने की 
आधा है । 

स्वास्थ्य सेबाओ का सचालन राज्य सरकारों द्वारा क्या जायगा जिनको 
डाक्टरी खच का 5 सहन करता पडेगा। रोष ३ कारपोरेशन देगी। वेस्ट्रीय सरकार 
पाँच वर्ष तफ योजना को चलाने क्ये खर्च (लास के जतिरिक्त) सहत करेगी । 

योजना मे प्रदान किये गये लाभ--इसख योजना के अन्तर्गत अग्नलिखित 
लाभ प्रदान किये जायेंगे । 

(१) बीमारो से लाभ (82९55 8८0९१()--यदि मजदूर को ऐसा रोग 
लग जाय कि वह काम पर न जा सके तो उसको एक दोसारी का सर्टिफ्क्टि देता 
पड़ेगा । उसके पश्चात उसको ३६५ दिनो में अधिक से अधिक ८ सप्ताह तक बोमारी 
का लाभ प्रदात किया जायगा ) बीमारी आरम्भ होने पर दो दिन तक कोई लाभ न 
दिया जायगा । परन्तु मजदूर एक बार बीमार पडने के १५ दिव के अन्दर ही दूसरी 
बार धीमार पड जाय ठो यह दो दिन की दर्त लागू न होगी । लाम की दर (मदि 
छुट्टियो को भी लगाया जाय तो) म्रजदूरी की डर पडेगी । 

(१) मातृत्व लाभ (४4/८078 छ8€ए८९७)--इस्त प्रकार का लाभ उत 
पतियों को प्रदान क्या जायगा जिनके बच्चा पैदा होने वाला है । लाभ की मधिक 
सै मधिक अवधि १२ सप्ताह होगी जो बच्चा पैदा होने से पहले ६ सप्दाह से अधिक ने 
होगी । शेष ६ सप्ठाह बच्चा होले के पश्चात्‌ होगो । इस दशा मे लाभ की दर १२ 
मात्े प्रतिदित क्यवा बीमारी लाभ की दर (इत दोनो म जो मी अधिक हो) होगी । 
हस प्रकार यह लाभ की मजदूरी के इं: के लगभग होगी ॥ १३ रुपए प्रति दिए पाने 
वाली स्थियो का लाभ तो इससे भी अधिक होगा क्योंकि उनकी १२ बाने प्रति दिन 
मिलेगा + 

(३) झयोग्पता ताभ (0530 व८४८४ 8:००१७--यदि किछो सजदहर को 
कारखातों में काम करने के कारण कोई स्थायी जयवा अस्थामो कयोग्यता हो जाय 
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दो ऐसे मजदुर को अगोग्यता साभ प्रदान किया जायेगा । यदि अयोग्यता अस्पायी 
है तो लाभ की दर मजदूरी की ३६ होगी । यह लाभ उठ सम्रय तक पहुँचाया जायगा 
जब तक अयोगयता चलती है | इस प्रकार बीमारी के समान इस दशा में लाभ 
पहुँचने की कोई सीमा नही है । परन्तु अयोग्यता अस्थायी रूप से है तो मजदूर को 
श्रमिक क्षतिपूर्ति विधेयक १६२३ की तालिका ९ में दिए गए ढंग से लाभ प्रदान 
किया जाएगा। 

(४) प्राधितों के लाभ ([900९70605 8&787()--यदि कारखाने में काम 
करते-करते किसी मजदूर को मृत्यु हो जाय तो उसके भरने के पश्चात उठकी विधवा 
स्त्री तथा उसके बच्चो को सहायता दी जायगी । यह सहायता भजहूर की पुरी 
मजदूरी वे हिसाव से दी जायगो ) इसमे से 6 वो मजदूर की स्त्री अथवा स्त्रियों को 
मिलेगी और ह उसके लडके लडकियों को । स्त्री को जीवन भर सहायता मिलती 
रहेगी परन्तु बच्चो को १५ वर्ष की बायु तक | परन्तु यदि बच्चे विद्या प्राप्त कर 
रहे हो तो उनको १८ बर्ष तक सहायता मिल सकती है। 

चादे क्षी अवधि--उस मजदूर को जिसको बीमारों अथवा मातृत्व लाभ 
प्रदान किया जायगा कम से कम २६ सप्ताह तक चन्दा देता चाहिये। इसके १३ 
सप्ताहु बाद तक उसको कोई लाभ प्रदान न किया जायगा। उसके पश्चात ही 
मजदूर लाभ प्राप्त कर सकता है। परन्तु अयोग्यता तथा आधितो के लाभ कै लिये 
चन्दा देने की इस प्रकार की कोई शर्ते वही है । यदि मजदूर पहले दिन आकर ही 
अगोग्य हो जाय अथवा मर जाय तो उसको भी अयोग्यता लाभ अथवा उप्तके बच्चो 
और विधवा स्त्री को आाश्चितों का लाभ मिलेगा । कुछ समय से इस बात पर विचार 
किया जा रहा है कि इस विधेयक के अन्तगंत मजदूरों के परिवारों को भी चिकित्सा 
लाभ पहुँचाया जाय । यह बात तय हो चुकी है ओर भुब इस बात को अमल में 
लाने की तैथारी हो रही है। अप्रेत १९५७ ई० दिल्ली मे हुई कारपोरेशन की बैठक 
में यह प्रस्ताव किया गया है कि मजदूरों के परिवारों कों इस प्रकार का लाभ 
पहुँचाया जाय 

१६५७--५८ में १७३ करोड रु० बीमारी मे, ५*१७ लाख २० भातृत्व 
लाभ, में २६ ७५ लाख रु० अयोग्यता लाभ में तथा ५४४ लाख रु० आश्रित लाभ 
आदि के रूप मे बाँठे गये तया भास्ताम, बिहार, मैसूर, पजाव तथा राजस्थान में 
सदस्पो के परिवारों को भी चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया | 

यह योजना देहली, कलकत्ता शहर तथा हावडा जिला, तथा भाँध् 'प्रदेश के 
६, बम्बई के ४, केरल के ५, मध्य प्रदेश के ५, मद्रास के ५, पजाब के ७, राजस्थात 
के ६ तथा उत्तर प्रदेश के ४ औद्योगिक केन्द्रो पर लागू है ) 

मजहुरों का प्राइवेड फण्ड विधेषक्ष (ल70,685 एश०श0्थां क्ाए0 
/८०८)--१६४५२ ई० सरकार ते मजदू रो का एक प्राविडेग्ड फण्ड विवेषक भी पास 
किया है । इस विधेयक के घनुसार मिल मालिकों को ५०० रु० महीना से कम पावे 
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दाले मजदूर की मूल (8480) मजदूरी तथा यहेंगाई भत्ते का ६४ प्रतिशत चादा 
देना होगा । मजदूर को भी इतना ही चन्दा देवा पढेगा परन्तु यदि वह चाहे तो अपने 
अन्दे को ८३ प्रतिदयत कर सकता है 

यह विधेषक अभी सोपेड, सिगरेट, विद्यूत यान्त्रिक तथा इजीनियरी, लोहे व 
फौलाद, कामंद और टैक्सटाइल मिलो पर लागू होगा । ३१ जुलाई १६५६ ३६० से 
इसका क्षेत्र बढ़ाकर चीनी, रवड, चाय, छपाई आदि उद्योगो तक फैला दिया गया 
है । ३१ छुलाई १६५६ ई० से इस योजना को खाते के तेल व चर्बी, चीनी, रबढ, 
विजली, लाय (आसाम को छोडकर), छपाई आदि १८ नये उद्योगों पर लागू किया 
गया ) इसके पश्चात्‌ एक कौर विधेयक से इसको बागो, खानों, व्यापारिक दथा अन्य 
पेशो पर भी लागू करते का निर्णय किया गया है ॥ इस प्रकार प्ित्म्वर १६४८ 
तक इस योजना के बन्तगत ७१५६ फैक्टरी तथा २४ ०४ लाख के लगभग मजदूर ये । 
अब यह सरकार बधवा स्थानीय सस्याजो के कारखानो पर भी लागू होता है ) 


श्री वी० के० मेवन की अध्यक्षता में नियुक्त हुई एक समिदि ने इस बात का 
सुन्नाव दिया है कि नौकरो का राजकीय बीमा एक्ट, नौकरो का प्राविडेण्द फण्ड एक्ट, 
कोयले की खानो का प्राविडेण्ट फण्ड एक्ट, आम चाय बागान एवंट आदि का 
प्रबन्ध एक ही कानूनी रस्या के हाथ मे रहना चाहिये । 


इस समिति का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि मालिकों के ऊपर यह 
कानूनी जिम्मेदारी हो कि वे नौकरो को ग्रेचविटो दें और म्रालिको को चाहिये कि वे 
पेख्यान तथा ग्रेषविटी योजना मे च॒ल्दा देकर इसको अदा करें । 


इस समिति का यह भी सुत्ताव है कि बीसमारो का लाभ अधिक से अधिक 
१३ सप्ताह तक दिपा जाय । इसी प्रकार मातृत्व लाभ भी बढाना चाहिय्रे कि बह 
ज्नी की पूर्ण मौपत मजदूरी के बराबर हो जाय तथा इसको कम से कम दर ३ ६० 
प्रतिदिन हो । 
समिति ने यह भो रहा है कि प्राविडेस्ट फण्ड योजना को एक कालूदी पेस्यत 
योजना में बदल देता चाहिये । उचित मात्रा में पेन्यन देने के लिये साधनों का बढाना 
आवश्यक है । इस हृष्टि से समिति ने छुझाव दिया है कि मजहुरों तथा मालिकों 
को प्राविडेन्ट फण्ड के चन्दे को दर वर्तेमान ६३ प्रतिशत से बढ़ाकर ८३ प्रतिशत 
कर दी जाय । समिति ने कहा हैं कि प्राविडेन्ट फण्ड की योजना को पेन्शन थोजवा 
में झदलने मे अभी कुछ समय तग्रेग्मा परत्वु प्राविडेन्ट फण्ड के चन्दे की दर को एक 
५ दम बडा देना चाहिये । 
पु समिति ने यह माना है कि मंजदरों को काम पर से हटा देने अथवा काम 
छोडने का स्थायी इलाज यह है कवि मजदूरो को बेरोजभारी लाभ दिया जाय, क्योकि 
इस प्रकार की योजता को इस समय कार्यान्विव नहीं किया जा सकठा इस कारण 
समिति ने एक कम महेँगा सुझाव दिया है । इसके अनुस्तार सानिको पर यह जिम्मेदारी 
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होगी कि वे काम्र पर से हटाने की क्षवितृर्ति दें। भ्रस्तावित के द्वीय कानूनी सस्या पर 
भी बुछ बेरोजगारी लाभ देते की जिम्मेदारों होगी । 

समिति ने कहा है कि दुसरे देशो मे सामाजिक बीमे की योजना का, मालिको 
का खर्च भारतवर्ष से कहीं अधिक है। समिति ने यह भी कहा है कि उसके सुझावों 
के कारण मिल मालिकों पर बहुत अधिक बोझा नहीं पडेगा । 

समिति के इन सुझावो पर विचार करने के लिये १६ भई १६४५८ ६० को 
श्रम मन्त्रियो की एक सभा नैनीताल में हुई॥ 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार मजदूरों के प्रति अपना कर्तव्य 
समझने लगी है । उसने अभो काम आरम्भ ही किया है ! हम आशा करते हैं कि 
घीरे घीरे वह सामाजिक बीमे की योजवा को लागू कर देगी । 





07. जात 86 धार बिएताड धबब्री१ए 6 ९व्िएलाएए ता 
]89007 7? फ़॒ुछज् द्वि 60 ॥0०ए ग्रपत प्रौच्या ०एच०जाड एव वतन ? 

प्रघन ७१--थम की कार्य कुशलता पर किम बातों का प्रभाव पडता है २ आप 
उनको भारत में कहाँ तक पाते हैं ? 

श्रम की कार्य कुझलता का अभिप्राप--श्रम की कार्य-कुशलता का अभिप्राय 
है श्रमिक की सम्पत्ति उत्पन्न करते की शक्ति | वह श्रम कुशल कहा जाता है जो एक _ 
दिऐ हुये समय मे या तो भ्रधिक कार्य करे और अधिक कार्य भी करे और अच्छा भी 
करे । जब हम कहते हैं कि एक अमेरिका या इगलेड का श्रश्क भारतीय श्रमिक की 
अपेक्षा अधिक कुशल है तो उसका यह अभिप्राय है कि वह भारतीय श्रमिक से अधिक 
तथा बच्छा काय करता है। उदाहरण के लिये १६२७ ई० में एक भारतीय श्रमिक 
११८ टन कोयला प्रति वर्ष खोद सकता था । परन्तु अमेरिका का श्रमिक उसी समय 
६७७ टन कोयला खोद सकता था । १६२७ ई० के भारतीय टैरिफ बोर्ड ने भारतीय 
श्रमिक की कार्य-कुशलता का अनुमान इस प्रक्षार लगाया था-- 
देश . « एक श्रमिक द्वारा देसे गये तकवे. एक जुलाहे द्वारा देखे गये करघे 


सयुक्त राष्ट्र ११२० ६ 
इगलैड भडे० से ६०० ड्से६ 
जापान २४० रे 
भारत श८० २ 


इस उदाहरण से राफ पता चलता है कि भारतीय श्रमिक को कार्य-कुशलता 
दुसरे देशो के श्रमिकों की कार्य-कुश्चलता से कम है ॥ 
अमिक को कार्य-कुशलवा पर श्भाव डालने बालो दाक्तियाँ-- 
(१) ज्षारोरिक शक्ति-क्ाययं करने के लिए शारीरिक शक्ति का बडा महत्व 
है। जो श्रमिक जितनी ही शारीरिक शक्ति लिये हुये द्वोगा उतना हो बहू अपिक 
कार्य कर सकेगा ! दुबेल धमिक शीघ्र हो थक जाता हैं ओर कार्य करने के योग्य नहीं 
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रहता । औद्योगिक दृष्टि से शारीरिक झक्ति का अनुमान करने के लिये हमको बह 
देखना चाहिये कि एक श्रमिक एक दिन में कितने घण्टे, एक वर्ष भे कितने दिन तथा 
सारे जीवनकाल में क्तिते वर्ष का्ये कर सकता है। सम्य देश की अपैक्षा पिछडे हुए 
“देशों मे शारीरिक झक्ति अधिक होती है? 
शारोरिक शक्ति निम्नन्तिजित बातों पर निर्भर होती है--- 

(अं) जलवायु--जलवायु क्षा मतुष्य की शारीरिक शक्ति पर बढा प्रभाव 
पड़ता है। गर्म देशो मे मनुष्य की शारीरिक शक्ति कम होती हे ओइ बह थोडे समय 
क्राम करके यक जाता है परल्तु ठण्डे देशों मे चह बहुत अधिक समय तक कार्य कर 
सकता है ॥ 

(आा) जातीय गुण- मनुष्य की शारीरिक शक्ति बहुत कुछ जातीय ग्रुणों पर 
भी तिभंर होती है। भारतवर्ष में जाट तथा राजवृत्त बड़े शक्तिशाली होते हैं । 
अग्रेण अर्थशाखस्तरियो पा कहना है कि अग्रजी मजदूर भारतीय मजदूर की जपेक्षा 
इसलिए कार्यकरुंशल है क्योकि उसम्रे शारोरिक तथा नैतिक कुछ ऐसे गुण द्वोते हैं जो 
भारतीय श्रप्तिक मे नही पाये जाते 

(इ* रहन-सहन का द्जो--श्षमिक किस प्रकार का भोजत करता है, विस 
प्रकार के दस्त पहना है ठथा किस प्रकार के भकाव में रहता है इस बात पर 
श्रमिक की शारीरिक शक्ति बहुत कुछ मिर्भर होती है ॥ जित श्रमिकों को पर्याप्ठ 
मात्रा मे भोजन मिलता है, जो पर्याव्त वस्त्र पहनते हैं तथा जो स्वच्छ हवादार मकान 
में रहते हैं वह शक्तिशाली होते हैं तथा अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। इसके 
विपरीत्त जो धमिक इस प्रकार की छुविधाओ से वचित होते हैं वे दुबंल होते हैं 
तथा बधिक कार्य तहीं कर सकते ! 

भारतीय श्रमिकों की शारीरिक शक्ति कम है क्योंकि भारतवर्ष कौ जलवायु 

शर्म है जिसमे श्रमिक अधिक समग्र तक कार्य नहीं कर सक्ठा । इसके बतिरिक्त 
भारतीय श्रमिक का जीवन स्तर बहुत नीचा है। भारत में अधिकतर लोग ऐसे है 
जिनको न तो पर्याप्त मात्रा मे मोजन हो मिलता है और न ही भोजन अच्छे प्रकार 
का होता है । उम्को दूध, सागभाजी आदि नहीं मिल्नत्ती । भारतवर्ष के एक व्यक्ति 
को प्रति दित्र इतना खाना मिलता है जिससे वेवल १८६०० वलोरोज गर्मो मिलती है 
परन्ु॒ उसको कम से कम इतना मिलना चाहिये ज़िसस २६०० इलोरीज़ गर्मी भिल 
सके । इसके विपरीत अमेरिका का एक व्यक्ति इतना भोजन करता है जिससे ३२०० 
बलोरीज गर्मो उत्पन्न होती है । भोजन की कमी के अतिरिक्त भारत का एक व्यक्ति 
कुछ १६ १ गज कपडा पहनता है जबकि अमेरिका [का एक व्यक्ति ६४ गज कपड़ा 
प्रति वर्ष पहनता है । यही नही, भारत में श्रमिकों के पास रहने के लिये अच्छे मकान 
भी नही हैं ) उनके मकान नीचे होते हैं, उतमे हवा त्तवा रोघती भी नही जा सकती 
है। इमके अतिरिक्त एक मकान में बहुत से व्यक्ति रहते हैं! इन सब बातों के कारण 
भारतीय अ्षमिक्त की शारीरिक शक्ति बहुत कम है २ 
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(२) नैतिक गुग-- धमिक को कार्य कुशलता उनके नैतिक गुणों पर भो 
बहुत कुछ निर्भर होती है । एक श्रमिक भत्ते ही शक्ति रखता हो परन्तु यदि वह कार्य 
न करना चाहे तो वह बहुत कम काल करेगा । इसके विपरीत जी मजदूर सच्चा 
तथा ईपानदार होता है ओर अपने क्तेब्ध को समझता है वह कमजोर होते हुए भी 
अधिक कांम कर लेता है । 

आजकल भारतवपषे में श्रमिकों की कार्यकुझलता बहुत कुछ इसी कारण से 
कमर है कि वह अपना कर्तव्य समझकर कार्य नही करते। वह अपना बहुत पा 
समय नष्ट कर देते हैं और उसी समय काम करते हैं जब कि उनको कोई देख 
रहा हो । 

(३) मानसिक योग्यता ( 7तटा।॥हड006 उए्त2थतटा( इत0 [छ88॥॥ 
&80४)--कार्यक्रुशलता शारीरिक दरक्ति पर ही निर्भर नहीं होती वरद्‌ वह श्रमिक की 
ब्रुंढि के विकास त्या उसकी योग्पता पर भी निर्भर होती है । वाकर (जआ८७) 
साहब ने कहा है कि योग्य श्रसिक अयोग्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है 
व्योकि (अ) उप्तको काम सीखने में आधा, तिहाई अथवा चोधाई समय लगता है, 
'(आ) उप्तको किसी काम के देखने वाले की आवश्यकुृता नही पड़ती, (इ) बह सामान 
को कम बर्बाद करता है, वह मशीन का प्रयोग, चाहे वह कितिती भी पेचीदा हो, 
झीत्र ही सीख जाता है। 

मानसिक योग्यता प्रकृति की देन होती है। परन्तु उसको शिक्षा द्वारा भी 
प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षा साधारण तथा शिल्प (प८एाए्एथ) की 
होनी चाहिये। साधारण शिक्षा (560७8! एतएटक्षपं००) से भनुष्य की मानसिक 
शक्ति का विकास होता है तथा प्रत्येक वस्तु को समझने, देखने, छाटने व सीखने की 
पोग्पता बढ़ती है। इसके विपरीत शिल्प शिक्षा ( 76४09९०७॥ 869०४७० ) ते 
मनुष्य की आँखें तथा उभलियाँ निपुण हो जाती हैं और वह अधिक तैजो से कार्य 
फरने लगता है । 

भारतवर्ष मे दोनो प्रकार की शिक्षा का प्रायः अमाव सा है। भात्त मे 

२६६ प्रतिशत शिक्षित हैं और इनमें से मी बहुत से केवल बहुत कम पढ़ना लिखता 
जानते हैं। शिल्प शिक्षा तो कही-कही (दी जाती है और जहां कही भी यह दी 
जाती है वह इतनी महँगी है कि साधारण साथनो के मनुष्प का तो यह साहस भी 
नहीं हो सकता कि वह उसको ग्रहण कर सकें । इसके अतिरिक्त शिल्प शिक्षा केस्द्रों 
में विद्याधियों का दाखिला भौं वर्ड़ो कॉठनाईं से होता हैं । इसालिय भारतंयि श्रमिक 
आयोग्म है तो इसमे कोई अभप्रज नहीं। १६५६-५७ में सारे भारत मे केबल 
३२६८३ ऐसी उंस्यायें थी । 

(४) उच्चति और ज्ञाम की आजा (व०कर्माण००४७, 4०८ए०४ #छते 
टाबण्ट०)--इवके कारण मजदूर अपने कार्य मे दिल लगाकर काम करता है। 
इसके विपरीत यदि मजदूर को दास के रूप में रक्ल्ा जाय तथा उस पर अत्याचार 
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किया जाये तो वह अधिक कार्य ने करेगा। इसके अतिरिक्त यदि मजदूर को इस वात 
की आशा होती है कि उत्के काम के अनुसार उन्नति होती जायेगी तो वह खूब कार्य 
करता है जिसये कि उसकी शीघक्रातिशीक्र उतति हो सके । इसके मतिरिक्त कार्य 

... तथा दोस्तों के वदलने से मनुष्यों को नई बातें सौखने को मिलती हैं और उसमें 
कार्य करते फी नवीन शक्ति था जाती है ) यदि कोई मजदूर एक ही स्थान पर बहुत 
समय तक रहे तो वह उकता जायेगा और कम कार्य करेगा ॥ 

(५) फार्०प करते को साधाशण परिस्थिति (एवदाछर्ग ऋणांधाह 
6000090$)--जिप्त प्रकार की परिस्पिति में मजदूर कार्य करता है उसका भी 
उसेकी कार्य कुसझलता पर बडा श्रभाव पडता है। जित मिलो में सफेरी, रोशनी, 
सफाई, हुदा आदि का ठीक प्रबन्ध है दहाँ पर मजदूर अधिक कार्य कर सकता है। 
वह स्वस्थ्य भी रहता है) परन्तु जिन मिलो में रोशनी बादि का प्रबन्ध नहीं होता 
तथा जहाँ मशीनों की अधिक गडठ़गड़ाहट रहती है वहाँ पर मजदूर बहुत कम काम 
कर सकता है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मजदुरो के लिये ठण्डे पानी 
का प्रवन्ध हों, उसको आराम करने के लिये स्थान तथा समय दिया जाये। उसके 
लिये डावटर, नर्स खेल कूद, मनोरजन आदि का प्रबन्ध हो । इन बातों से उसकी 
कार्य कुशलत? बहुत अधिक बढती है । 

भारतवर्ष में इस दृष्टि से हालद बहुत खराब है। यहाँ पर कुछ समय पूर्च 
ठक रोशनी, सफाई जादि का कोई विश्लेष स्थात नही रपल्ला जाता या । हई तथा जूद 
धुनने वाली फंकिट्रयों मे तो कूडा करकट हर समय उड़ता रहता था इसलिये भाग्तीय 
सजदूर कुशल नही थे । 

(६) भशोन, ओऔजार क्षादि--अ्रमिक की कार्य क्षमता पर मशौन व औजार 
श्ादि का भी प्रभाव पडता है। मशीन जितनी ही अच्छी होगी उसपर उतना ही 
अधिक कार्य हो सकेगा ) यदि मशीन पुराजी व घित्ती हुई होती है तो उप्त पर कार्य 
क्रम होता है । 

भारतवर्ष के मजदूरों को कार्य-क्षमता इसलिए भी कम है कि यहाँ पर मशीन 
व ओऔजार अच्छे नही हैं । जो मशीन यूरोप व कमेरिका मे पुरानी समज्नकर छोड दी 
जाती है उन्हीं से भारतवर्ष में काम लिया जाता है। ऐसी स्थिति मे भारतवर्ष के 
भजदूरो की कार्य क्षमठा केसे अधिक हो सकती है 

(७) काम के घण्टे व उनका वित्रण--काम के थण्टे तथा उसके विवरण 
का भी कार्य कुशलता पर वडा प्रभाव पडता है । यदि काम के घण्ट अधिक होते 

> 5 तथा उनका वितरण ठीक नही-होठा तो मजदूर की कार्य क्षमता घट जाटी है । 

* परन्तु कम कार्य होते घपा उतठका ठीक विवरण होने से उसकी दाय॑-कुझलत्ा बढ़ 
जाती है । 

युरोप तथा बमेरिका मे कार्य करने के घण्टे ६ या ७ हैं इसके विपरीत 
भारतवप मे ८ या € हैं। अद पे कुछ वर्ष पूर्व भारतदप मे काम करे दे घण्टे 
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१० या ११ ये। पाइ्चात्य देशों मे कार्य करने के घण्टे इसलिये घटाये जा रहे हैं 
बयोकि अब यह अनुभव किया जा रहा है कि यदि मजहूर से अधिक देर तक काम 
लिया जायगा तो उपको थकान हो जायेगो और वह कुछ घण्टे काम करने के पर्चातु 
अधिक काम न कर सक्गा। 4 

(८) मजदूरी -- मजदूरी मजदूर के जीवन-स्तर को निश्चित करती है।॥ जिन 
मजदूरों को इतनी मजदुरी मिलती है कि उससे उनका तथा उनके कुद्म्व का जीवन 
निर्वाह ठीक प्रकार से हो सकता है तो उन मजदूरों की कार्य कुशलता अधिक होती 
है। परन्तु जिन मजदूरों को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उरासे उनका ग्रुजारा 
ठीक प्रकार नही होता तो उनको कार्येकुअलता कम होती है । मजदूरों मे केवल 
रुपये पैसे के रूप में मिलते खाली मजदूरी ही सम्मिलित नही को जाती वरमु वह सब 
सुविधायें जो मजदूर को किसो पेशे में रहकर मिलती हैं, उनको भी मजदूरी मे 
सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दो में मजदूर की वास्तविक मजदूरी उसके जीवन 
निर्वाह के लिये पर्याप्त होनी चाहिये ॥ ध 
हे भारतवर्ष मे मझदूरो को बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। युद्ध से पहले तो 
बहुत से मजदूरो को १० या १५ रुपये मासिक ही मजदूरी मिलती थी । ऐसा विचार 
किया जाता है कि भारतीय मजदूर को प्रायः दूसरे देशो के मजदूरों से कम मजबूरी 
मिलती है | ऐसी स्थिति मे वह कार्य-कुझल कैसे हो सकता हे ? 

(६) श्रम व्यवस्था (07880458007 ० 7.३००प7)-- श्रम ध्यवस्था पर भी कै 
कार्य-कुशलता निर्भर होती है। यदि मजहुर को उसकी योग्यतानुसार कार्य दिया 
जाता है तो वह अधिक कार्य कर सकता है | परन्तु यदि उसको एक गलत स्थान पर 
लगा दिया जाता है तो वह अधिक कार्य नही कर सकता । 

(१०) मजदूर संघ (77968 ए०700$)--मजदूर संघ मजदूर की सोदा 
करने की शक्ति को बढाते हैं । वह मजदूरों को शिक्षा बादि भी देते हैं तथा उनकी 
आम: थे तथा बेरोजगारी मे सहायता करते हैं। इस प्रकार वह उनकी कार्य-कुशलता 
की बढाते हैं । 

भारतवर्ष मे अभी तक सनदूर संघो मे बहुत कम उन्नति की है तथा अभी 
तक उनका काम हेड़ताले कराकर मजदूरों की सहायता करता ही रहा है । इससिये 
मजदूर सो से भारत के सजदू रो को कोई अधिक लाभ नही पहुँचा है । 

डक शमाह जए कह आते हैं ,कि आरती उ्फ्यूएश .द्िडेफ प्रडिल्क्रित्फिों के पा 
कारण कार्य-कुशल नही हैं। यदि भारतीय मजदूर को उसी प्रकार की हालत 

रबला जाये जिसमे कि यूरोप कौर अमेरिका को मजदूर रहता है तो उसकी भी का: 
कुशलता बढ सकती है । 
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प्रश्य ७२--भारतत मे जोद्योपिफ संघर्ष के कारण बताइये । इस देश से 
भ्रौद्योगिक शागन्त को ध्राप्त करने के लिये पा कार्य किये गये हैं ? 

अ्द्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ श्रम जोर पूँजी मे पहले जेसा निवटतम 
सम्बन्ध नही रहा | इस कारण एक दुसरे के दृष्ठिकोण को समझाने में असमर्थ रहा 
तो किर उनमें सधपे होना स्वाभाविक हो था । इसके फनस्वरूप मजदूर हडताल 
तथा उद्योगपति तालाबन्दी करते हैं। बह सघप दो कारणो से होता है--(१) भाथिक, 
(२) अनाधथिक] 

(१) बायिक कारण--इत कारणो में विम्नलिलित बाते ससिमलित हैं-- 

(आओ) कूम मजदूरी-युद्ध काल में मजदूरों का जीवन स्तर महँगा हो जाता 
है जिसके कारण उनका काम पहली मजदूरी से नही चलता । मिल मालिक मजदूरों 
के बढते हुए खर्चे के अनुसार स्थय इच्छा से मजदूरी नही बढ़ाता । इसलिये मजदूरों 
को मजदूरी बढ़वाने के लिये सघर्ष करना पड॑ता है । 

(आओ) फार्प करने के लिये अप्न्तोषज्ञणनक परिस्यिति--कभी-कृभी मिल 
मालिक मजदूरों फे लिये सफाई, पीसे का पानी, जारामगाह, हवा, रोशनी आदि का 
प्रबन्ध नही करता । कभी-कभी सजदुर इन सद॑ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये 
सधर्े करते हैं । है 

[॥) दौकरी को अभिश्चितता-कभी कभी भिल मालिक मजदूरों को किततौ 
पम्तय नोकरी से अलग करने का अधिकार अपने अन्दर सुरक्षित रखता है मिसके 
फ़न्नस्वहूप वह मजदूर को किसी समय भी अलग कर देता है। अभिनवीकरण के 
प्रमय तो ऐसा हो ही जाता है। इस अकार से अलग किये जाने के विरुद्ध मजदुर 
स्रधर्ष करते हैं । 

(६) लधिक फाम के घर्ढे - पहले मजदुरों से बहुत अधिक घण्दो तक काम 
लिया जाता था परन्तु अब उनको घटाकर ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिय गया 
है । इसके अतिरिक्त मिच मालिक समय के पश्चात्‌ भी काम लेते रहते हैं. जब कभी 
सजहूरों के काम करने के घण्टे अधिक होते हैं तब्र मजदूरों व भालिको में सघप होता 
स्वाभाविक है । 

(उ) बोसस कादि के काएण--कभी-कभो मिल मालिक अत्याधिक लाभ 

,.... कमाकर उस सबको स्वथ हजम करने का प्रयत्त करता है। सजदुर जानते हैं हि यह 
४ लाभ उनके परिश्रम के कारण ही कमाया यया है। इसलिये वै इस लाभ को प्राप्त 
करने के लिये सघर्ण करते हैं ॥ 

(२) स्रह्मयिक॒ फारण--इसमें निम्तलिखित कारण सम्मिलित हैं-- 

(अ) राजनेतिक--बहुत सी हड्तालें राजनंत्तिक होती हैं॥ जब देश मे कोई 
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राजनैतिक क्रान्ति हीती है अथवा इसी प्रकार का कोई सघपें होता है तो मजदूर 
उसकी सहानुश्ूत्ति में काम बन्द कर देते हैं। 

(आ) मजदूरों में जायृति उत्पन्न होना--मिल मालिक मजदूरो को बहुत समय 
तक अनुचित ढय से दबाकर नहीं रख सकता । कुछ समय परचात्‌ उनमे जागृति 
उत्पन्न होती है । जागृति का उत्पन्त होना देश में सभ्यता के विकास पर भी 
निर्भर होता है। चाहे जिस ढगसे भीहो जब मजदूरो मे जागृति पैदा हो 
जाती है तो बे धपने क्धिकारों को समझने लगते हैं और उतके लिए संघर्ष 
करते हैं । 

(६) भजदूर संघ को उम्नति--भजदूर सघो की उन्नति से मजदूरों की 
सौदा बरने को दक्ति बढ़ जाती है और किर वे अपने अधिकारी के लिये अधिकाधिक 
सघष करते हैं। 

भारतवर्ष से औद्योगिक सपर्षे-- 

प्रथम महायुद्ध से पृर्वे हमारे देश मे हडतालें बहुत कम होती थो। परन्तु युद्ध 

काल में मजदूरो मे वडी जागृति पैदा हो गई तथा उतका जीवन-स्तर बढ गया जिसके 
कारण शुद्ध समाप्ठ होते-होते इस देश मे बहुत री हडतालें हुई। १६२१ में १७६ 
हडतलें हुईं । उसके पश्चात्‌ उनकी सख्या कुछ कम दो गई और १६२४ झोर १६३६ 
ई० के बीच उनकी प्रतिवर्ष को ओसत सख्या १४७ रही । परन्तु दितीय महायुद्ध के 
कारण स्थिति मे फिर बदल आई बोर १६३६ ई० में ४०६ हडताले हुईं। उसके 
पदचात्‌ भी हुडतालो की सख्या बढती रही । यह सख्या १६४० मे ३२२, १६४१ 
में ३६९, १६४२ में ६६४, १६४३ मे ७१६, १६४४ में ६५८, १६४५ में ८२०, 
१६४६ में १६२६, १६४७ में १८११ तथा १६४८ में १२५६ थी। उसके पश्चात 
इनकी सरूपा कुछ घटने लगी और १६४६ में यह सर्या ६२४, १६५० में ८5१६, 
१६५१ से १०६८, १६५२ में ६६० थी। सितम्बर १६५८ तक इनकी सख्या ६७० 
ही गई । 

भारतवर्ष मे ओोद्योगिक सधर्ष के कारणों को देखने से पता चलता है कि 

१६२१ ओर १६२८ ई० के बीच ६७६ हडतालें सजदूरी व बोनस के कारण हुई” 
तथा ४४५४ हडतालें हटाये हुये मजदूरों को फिर से रखवाते के लिये हुई । केवल छडें 
हडनालें छुट्टी व काम करने के घण्टो से सर्म्बान्धत थी ॥ १&४८ में जो हडतालें हुई” 
चघनगे से ३८३ सजदुरी से, ११२ बोनस से, ३६३ मजदूरों के फिर से रखवाने से, 
११० छुट्टी व काम करने के धण्ठी से तथा शैंष अन्य कारणों से सम्बन्धित थी। 
१६५० में होने वाली हडतालों में से २८६ प्रतिशत बोनय से, ८६ प्रतिशन छुट्टी ब॒) 
काम करने के घण्टो से तथा शेप अन्य कारणो से सम्बन्धित थीं। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि भारतवर्ष में हडतालो के मुस्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) मजहुरी, भत्ते व बोनस, (२) हटाये गये मजदूर, (३) काम करने के 
चण्दे व छुट्टी ॥ 
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भरत मे संधर्ष को सुलभाने के ढग-- 

ओोदोगिक संघ को तीन प्रकार से सुलझाया जा सकता है--[१) मध्यस्थीं 
द्वारा (फराणडी। क्ाएशाणा)-+ अहमदाबाद मे महात्मा गाँदी की मध्यस्थता के 
कारण बहुत से झगड़े सुलझ गये । (२) समझौते हारा (70००7 एणबकाधारए 
७णाश।#00--इस प्रकार के समझौते श्रमिकों और म!लिक्ो के प्रतिनिधियों के 
बोच होते हैं। इपलेंड मे हछिटले समितियाँ इप्ती प्रकार से झगड़े तय बरती हैं। भारत 
में भी इस प्रकार प्रथत्व किया जा रहा है । (३) अभिदायें समझौते हारा (7770ण0ट। 
एण्राफुण॑$०५ ६०४(००7०००८)--इस प्रकार के झगडे चरकार द्वारा तियुक्त किये गये 
न्यायालयों द्वारा तय होते हैं । 

भारतवर्ष में इस प्रकार के झगडो को सुलझाने के लिये १६२६ ई० में एक 
एक्ट पास क्रिया ! इसके अनुसार णब झगड़ा करने वाला कोई पक्ष सरक्षार को 
झगड़ा सुतझाने के घिये प्रार्थशा-पत्र देशा था तो एक जाँच बदालत (00रा र्ण 
पघमपृणा३) तथा समझोता समिति (00277 ० 0०07०999००) की नियुक्ति कर 
दी जाती थी । परन्तु इनकी खोज व निर्णय को मानना किसी भी पक्ष के लिये 
अनिवार्य न था। इसलिये इस एवट से कोई विशेष सलाम न हुआ। इसी कारण 
१६३८ ई० में बम्बई में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार हडताल अथवा 
तालाबन्दी घोषित करने से पूर्व झगड़े की जौच हो जानी अनिवार्य थी। कुछ राज्यों 
में मजदुर व पूंजीपतियो के सम्बन्धों को अच्छा बनाते के लिए. समझौता अधिकारी 
((०एण/।भा०7 0॥067) वियुक्त किये गये ! युद्ध काल मे आवश्यक सेवाओं वाले 
उद्योग्रो के झगडो को अनिवार्य रूप से सुलझाने का प्रदाव किया गया। 

युद्ध समाप्त होते पर ओद्योगिक झगडो की सख्या बहुत बढ गई । ऐसी दक्शा 
में भारत सरकार ते १६४७ ई० मे ज्ौद्योपिक सघर्ष एवट वास किया जिससे पहले 
१६४६ परे फिर १६५० में तथा उसके पश्चात्‌ १६५६ में संशोधन किया गया $ 
१६४७ के एवंट की मुख्य बातें मिस्वलिलित हैं-- 

(0) प्रत्येक उच्चोप जिसमे १०० अथवा अधिक कादमी काम करते हैं एक 
श्रम समिति (४०४४४ €०पघ७7६६८८) का विर्माण करेया जिसमें श्षमिकों तया 
अधिकारियों के प्रतिविधि होगे । समिति दोनो के दीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने 
गए, प्रद्मत्त, बरेडी, 3. 

(२) बहुत ते समझोवा मधिकारी (0207०॥8४०० 0968:४$) नियुक्त किये 
जायेगे और मे झगडे को जाँच करके उसको निबटाने का प्रयत्न करेंगे । 

(३) झगड़ा प्रारम्भ होने पर सरकार एक समझोता बोर्ड तियुक्त कर 
सकती है जिसमे कि एक स्वतन्व अध्यक्ष तथा प्रश्येक पक्ष के एक या दो प्रतिदिधि 
होगे । 

(४) सरकार झयड़े की जाँच कराने के लिये एक जाँच बदालत (0०य5 हाई 
छ०4णा५) भी निमुक्त कर घकती है जिप्तमे स्वतन्त्र व्यक्ति होगे ! 
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(५) अनिवाय रूप से झगडे का निबटारा कराने के लिये सरकार एक 
ओद्योगिक न्यायालय भी स्थापित कर सकती है जिसमे एक या दो हाईकोर्ट अथवा 
जिला अदालत के जज होगे । 

(६) यदि समझौता बोर्ड अथवा अफस र द्वारा कोई झगडा तय हो जाता है तो वह 
दोतो पक्षो पर लागू होगा । जाँच अदालत की रिपोर्ट मानना किसी भी पक्ष के लिये 
आवश्यक नही है परन्तु इस रिपोर्ट को सरकार जनता की सूचना के लिये छापेगी । 
परन्तु औद्योगिक न्यायालय का निर्णय दोनो पक्षो को मानना पडेगा । 

(७) निम्नलिखित हडताले अथवा तालेबन्दी अवैध घोषित की गई हैं-- 

(अ) लोकहिंत सेवाओ वाले उद्योगो मे यदि छ' सप्ताह का नोटिस न दिया 
गया हो । 

(आ) उस समय, जबकि कोई झगडा समझोता बोर्ड अथवा औद्योगिक न्यायालय 
के सामने पेश हो । 

(इ) यदि सरकार से किसी झगडे को बोर्ड, शदालत अथवा न्यायालय को 
सौंप रवबखा हो भोर सरकार ने उस समय तक के लिए हडताल को अवध घोषित कर 
दिया हो जब तक कि मासले की जाँच हो । 

(८) वे लोग जो अवैध हडतालो में सम्मिलित होगे अथवा ऐसी हडतालो 
को आध्िक सहायता प्रदान करेंगे उतको दण्ड दिया जायगा | किसी भी मजदूर फो 
उस समय तक नही हटाया जा सकता जब तक कि मामला समझौता बोर्ड के 
पांस है । 

१६५० ई० मे एक एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार एक श्रम जपीत्त 
न्यायालय नियुक्त करने का प्रबन्ध किया गया है | इसमे हाईकोर्ट के जज होगे । 
इस न्यायालय के सामने औद्योगिक न्‍्यायालयों, जांच दरवारों, मजदूरी बोर्ड के 
फैसले की अपील होगी। इस न्यायालय का फैसला जअन्तिम होगा और दोनो 
पक्षों पर लागू होगा । 

१६५१ ई० में सरकार ने एक श्रम सम्बन्ध विधेषक, ([.8००ए र०४०75 
8०0) पास किया जिसमे इस बात पर जोर डाला गया कि झगडे को सुलझाने के 
लिये आतन्ठरिक और बाह्य दोनो प्रकार की मशीनरी होनी चाहिये। इसके अनुसार 
सरफार फई प्रकार के अफसर व न्यायालय स्थापित कर सकती है । इस विधेशक के 
अनुसार रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारी नियुव्त किये जायेगे जिसके पास मिल मालिक 
अपनी क्ाज्ञाओं की प्रतिलिवियाँ भेजेंगे । श्रमिको की बातें सुनते के परचातु उस 
आज्ञाओं मे बदल की जा सकती है । 

जब कोई झगडा हो या होने की सम्भावना हो तो कोई भी पक्ष दूसरे को 
झगडा लमिबटाने के लिए एक नोटिस दे सकता है । साधारण उद्योगों मे यह झगड़ा 
७ दिन में वा लोक्हित उद्योगों में १४ दिन में विबट जावा चाहिये ) यदि झगडा 
न निबदे तो सरकार इसे बोर को अथवा न्यायालय को सौंप सकती है यदि फिर भी 


६ 


औद्योगिक शर्म [२७३ 


कोई समझौता मे हो तो इसकी रिपोर्ट छरकार को दी ज्ञायेगी ५ अपील करने के लिये 
सबसे ऊँचा स्यायालिय अपील न्यायाल (7049५ बुप्नणणा्श) है। पएड सरका< 


श प्लपम विद हडताल करने या ताला बन्द करने के लिये भडकाना एक 
अपराध बना दिया गया है। जो मजदूर ल्ियम विए्ड हृडतालो मे भाग लेंगे उनको 
हडताल के समय अपनी मजदूरी: चुट्टी, ब्ोनछ कादि नहीं मिलेंगे । [नयम विरुद्ध 

पल बर्द करने जाल मालिक को सामान्य मजदूरी के दुगुने तक देते के लिये कहां जा 


यदि फोई श्षम“संप समझौते की झर्तों को मे पानेगा तो उसकी माग्यता 
(0०००९7४४०ा) रोडी जा सकती है। स्थायी मजदूर को काम पर से हटाने से पूर्व 
उछकों अपते ब्यव॒हार की सष्दीकरण करन का बवतर दिया जायेगा । फरीर्तेवू 
को हृढाते के लिये भी एक महीते के नोदिस की बावदइपकता है! 5 
इस विधेषक में मजदूरों का झग़झ करने का क्षधिकार स्वीकार किया गया 
ताल ते कर सकेंगे जबकि कोई मामला द्चारापीन हो ) 
धीरे-धीरे फोम करने की नीठिं) सहाजुभूति कौ हडताल, पैथा लोकहिंत ध्यवसायों 
हुंडताल विगत के विरुद्ध घोषित कर दी गई है। यदि हडताल नियम के विरद्ध न हो 


रे. 

आपसी समझौता करने के प्रोस्साह देने के लिये र्धिकत होदा करने बाले 
एजेप्ट (एलएगीथ्रे ७४४8४0758 88०७५ की व्यवस्था की गई । आपसी समझ्नौता 
न होने होते पर मध्यध्य तिर्माण (ह7ण0भाण) स्वीकार करना पड़ेगा । दियम को 

अंग करने दलि को दण्ड दिया जायेगा । 
उचित कारणो जे छटनी (हल्लाक्षापंग०००/) करने पर मजदूरों को प्रति 
एक वर्ष नौकरी के पीछे कये महीने की मजदूरी उपहार के झूप में देनी पंडेगी ॥ 
मजदूरी में भेतता मी सम्मिलित होगा । ह 
औद्योगिक संघर्ष सशोषिंद एंवट १६४६ के अवुरार झब तीन प्रकार के 
देबूबल नियुक्त किये जायेंगे। से अदालद, औद्योगिक टरबूलल चषा राष्ट्रीय 
बल ॥ धरम देखार का कार्य छोटे-छोटे मामलों को सुलझाना होगा । लौद्योगिक 
'बूनल का कार्य मशदूरी पवा कत्ते, कामे करते के अष्टे, छुट्टी तथा बब्दी तथा 
बोनछ आर्दि महत्वपूर्ण मापलों को छुलझला होगा । राष्ट्रीय देवूनल को केन्द्रीय 
सरकार उत झगडो को सुलझाने के लिये निरुदेंद करेगी ६ दो राष्ट्रीय महत्द क्के हैँ 


च्िगुद सम्मेलन [70एभ/ (णएक्रि००००)-- 

देश मे एक बच्छा बाठावरण पेंदा करने के लिये सरकार ने यह सोचा कि 
मंदि कमिक अबिकारी वेंवा सरकार के ब्रतिनिधि समय-8त्य पर एकत्र होकर 
डदयोगे से सस्तत्विद झमस्वाओं पर विचार करते रहें, कौर रह हल करने का 


इै७६ भारतीय बर्दशास्त्र 


प्रयत्न करें तो उससे उद्योगो की समुचित उन्नति होगी। इस मावेना को लेकर 
सरकार ने दिसम्बर १६४७ ई० में एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जिसमे सर्द 
सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसको मौदयोगिक विराम सन्धि (0005- 
॥747 77०८) कहते हैं । इस सन्धि में कहा गया है कि देश की वर्तेमान परिस्थिति _ 
के लिये मौद्योगिक उत्पादन अत्यन्त जावश्यक है । परत्तु यह श्रमिकों तथा मिल 
मालिको के सहयोग बिना नहीं हो सकता । यह सहयोग तभी धघ्राप्त ही सकता है 
जबकि मजदूर व मालिक एक दूसरे के महत्व को समरेये तथा मिल-जुलकर अपनी 
समस्याओं को हल करेंगे । भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीआर करके अप्रैल १६४८ 
से इसे अपनी तीति का एक प्रमुख अय दना लिया है ॥ 

भारत में मराजकल निग्रुट सम्मेलन भारतीय श्रम कास्फॉस, स्टेंडिग श्रम 
समिरिधि धया बहुत सी नौद्योग्रिक तथा सलाह देने वाली समितियां हैं । 

इसके फलस्वरूप बहुत से झयडे आपस में तय हो गये हैं। १६५५ ई० में 
भ्रहमदावाद टेक्सटाइल उद्योग में बोनस के मामले पर हुये एक झगडे को इसी 
प्रकार तय किया गयां। यह भी निर्णय किया गया कि भविष्य मे भी सब झगडे 
आपस्नी बातचीत से ठम्र किय्रे जायेंगे । यदि ऐछे झगडा त्तय न हो तभी उम्रको 
मध्यस्थ हारा तय किया जायगा | बम्बई टेइ्सटाइल उद्योग में भी बोनस के मामले 
को इसी प्रकार सुलझाया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया 
जा रहा है कि उन कारणी का पता लगाया जाय जिनके कारण झगड़े होते हैं तथा 
उन सब मामलो पर झगड़ी को दूर करने का प्रयत्त किया जाय ॥ 

बायान, सूती टैक्सटाइल, कोयला, सौमेट, चम्रडा,|निर्माण आदि उद्योगों 
भे त्रिपुद समित्तियाँ हैँ जिनका कार्य सलाह देने का है । परन्तु इनके द्वारा ब्रौद्योगिक 
पारित प्राप्त करने में बडो सहायता मिली है। हाल ही में पांस किये गये बहुत से 
श्रम सम्बन्धी काहुन इन समितियों के द्वारा विचारे जा छुके हैं। भौद्योगिक समित्रियो 
के अच्छे कार्य से प्रभावित होकर ही सरकार दूसरे उद्योगोी मे भी इसी प्रकार की 
समितियाँ स्थापित करने की बाठ सोच रही है ) राज्य सरफारो ने भी इसी प्रकार 
की बहुत सी समितियां स्थापित की हैं । 

आपसी सलाह मशवरे को प्रोत्साहन दैने के लिये उन सब कारखानो में 
जिनमे १०० अथवा अधिक मजदूर काम फरते हैं तकये समितियाँ वतानी पढ़ती हैं । 
१६५० में इनकी सरुपा लगभव ११०० थो । परन्तु १६५६ में उनकी सस्या लगभग 

दुगुनी थी । इनके अतिरिक्त उत्पादक समितियाँ, दुघंटना रोकने बाली समितियाँ भी 

बहुत से उद्योगों में पाई जाठी हैं । 

इनके अतिरिक्त द्विन्युट श्राधार पर भी कुछ समितियों स्थापित की गई हैं । 
१६५६-५७ में &४ ऐसी समितियाँ थी जो कार्य-कुझलता को बढाने, बर्बादी के 
दूर करने, मछोवों तथा औजारसे का उचित उपयोग करने आदि महत्वपुर्ण प्रश्नों 
प्र विचार करतो हैं । इनसे बहुत से अच्छे पराम आगे हैं । 


|] 


औद्योगिक श्रम [. ३७७ 


दचवर्धीव थोजना तथा कौद्योगिक ज्ञान्ति-- 
प्रदर्धीय योजना में यह बात मानी गई है कि श्रम व पूंजी के अच्छे 
सम्बन्धो के बिता ज्ञाथिक उन्नति नही हो पकती । बठ: यह आवश्यक है कि उत्पादन 
कार्य में मजदूर के महत्व को माना जाय । ऐसा कर के लिये मालिक व॑ मजदुर मे 
हर स्तर ([.८४८)) पर घतिष्ट सम्बन्ध हो । 
मजदूर के सगठद करने के अधिकार को भी मान्य वा दी गई है! इस कारण 
मजदूर सघो का स्वागत किया गया है। जहाँ तक हो झगडे आपस मे ही सुलझाने 
का भ्रयत्व किया जाय परन्तु झगड़ा सुलझाने पर सरकार भी हस्तक्षेप्र कर सकती है ॥ 
संघर्ष से बचते के लिये यह भावश्यक है कि मजदूर व मालिकों के अधिकारों 
व कर्तव्यों के नियम बना दिये जायें। इस हेतु मह गरावश्यक है कि भजदूरो को ऐसे 
बादेश दिये जायें कि वे किस प्रकार अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। यह भी आवश्यक 
है कि उनको उद्योग की स्थिति के दियय मे वृर्णहप से सूचित रखा जाय | यदि 
नियमो में कोई बदल को जाय ठो उसकी सूचना भी उनको दे दी जाय । पदि मजदूरों 
को किसी प्रकार के परिवर्तत की आवश्यकता हो तो उनको मालिक को सूचित 
कर दैना चाहिये । यदि कोई भी पक्ष सीधी कार्यवाही करेतो उसको दण्ड दिया जाय। 
झग़डो को छुलझाने के छिये कार्य समितियों (०६5 ०००७७७॥९४७) के 
* मिर्माण के लिये भी कहा गया है । ये हर मिल में होगी । उद्योग की सारी मिलो के 
झगड़ो को सुलझाने के लिये सामूहिक समितियाँ (7078 0000॥/:665) होगी । 


पदि कोई झगड़ा समझोते से तय ने होगा तो वह सध्यस्थ के द्वारा तय 
कराया जायगा । यदि कोई झगड़ा सारे भारतवर्ष से सम्बन्धित हो तो उसको 
सुलझाने के घिये एक केखोय न्‍्यायात्षप (0059 96909) की स्थापना करती 
चाहिये । 

इस प्रकार इस बात की ब्ावश्यकता है कि श्रम व उद्योग्र पतियों के झगयडों 
को पु रूप से समाप्तन क्रिया जा सके तो उनको कम जझूर कर दिया जाय । 
औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशी मे मजदूरों के सगठन इतने शक्तिशाली हैं कि वे मिल 
मालिकों से बराबरों के ग्राधार पर बात-चीत करते हैँ। इस कारण उनमे मुकदमे- 
बाजी व अनिवायें समझौते बहुत कम होते हैं । परन्तु आरतवर्ष में इस प्रकार की 
बात नही है। इसी कारश इस बात की आवश्यकता है कि जहाँ तक हो सके 
अनिवार्य समझौते की नोवत न जाये वरनु मजदुर व मिल सालिक बपने झगड़े स्वयं 
हय करें | ऐसा करने से प्रजदूर सधो की झक्ति बढेगी तथा मिल मालिक उत्त्ति 

* की हृष्टि सै हानि न उठा सकेंगे | 


“्न्श्र . 


भारत में यातायात के साधन 





यातायात के साधनों का महत्व--थातायात के साधनों में रेलो, सडकों, जल 
त्तथा हवा वाले साघतों को सम्मिलित किया जाता है। इन साधनों की उन्नति ने 
सार की कायापलट ही कर दी है। जब रे ये उनत हुये हैं तब से ससार का एक 
देश दूसरे देश के निकट आ गया है । इसका प्रभाव यह हुआ कि सस्तार में सभ्यता 
का विकास हुआ, उद्योग पन्धो, कृषि तथा व्यापार की उन्नति हुई। वास्तव में यदि 
इन साधतो की उन्नति न हाती तो ससार मे व्यापार तथा उद्योग घन्धों की इतनी 
उन्नति न हो पाती । यह बात इन साथनो का महत्व बताने में पर्याप्त मालूम पढती 
है । अब हम भारत के यातायात के साधनों के सम्बन्ध मे विचार करेंगे ॥ 

रेल यातायात 
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प्रघन ७ २-भारतवपं मे रेलों के विकास का क्रमबद्ध इतिहस दोजिए । 

भारतवपष मे रेल बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले १८४४ मे किया गया । इसी 
कारण कलकत्ता तथा बम्बई के पास दो छोटी रेलें बनाने का ठेका दिया गया। 
परन्तु इस देश में रेलो की स्थापना ठीक प्रकार से १८५३ के पश्चात्‌ हुई जबकि 
लाई डलहोजी ने कोर्ट ऑफ डाइरेक्टस को लिखा कि “भा'त में अग्रेजी राज्य के 
प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि यहाँ रेलो की स्थापना की जाय” | डाइरेक्टर्स में 
डलहौजी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया । इसी कारण १८५४ तथा १८६० 
के बीच मठ कम्पनियों को पुरानी गारन्टी के अनुसार रेलें बनाने का काम दिया 
गया । सरकार ओर कम्पनियो के बीच जो शर्ते तय हुईं वे इस प्रकार थी--(१) 
विना पैसा लिये भूमि दी जाय, (२) ५ अतिशत ब्याज की गारठी, (३) इसके 
साथ यह तय किया कि कम्पनियों के बीच अपने अत्याधिक लाभ (जो पिछले न दिये 
हुये गारन्टी ब्याज को काटकर बचे) का आधा भाग सरकार को दे, शेष आधा 
भाग हिस्सेदारो मे बाँटे, (४) सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की निधुक्ति के अतिरिक्त 
कुछ विशेष मामलों में देख-भाल करने की शवित अपने हाथ मे रक्‍खी (५) सरकार *- 
ने अपने हाथ मे यह अधिकार ले लिया कि वह २४५ अथवा ४० वर्ष पश्चातु रेलो 
को ब्याज सहित मोल ले ले । 

रेल बनाने का यह ढंग अच्छा सिद्ध नहीं हुआ ॥ इरा ढग में कम्पनियों को 
सावधानी से काम करने की कोई आवश्यकता न थी वयोकि उतको तो गरारन्टी 


त 
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किया हुआ सूद मिलता था| इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को इन कम्पनियों 
को बहुत भारी धन की मात्रा ब्याज के रूप मे देनी पडी। समु १६६६ में सरकार ने 
रेल बवाने के इस ढग का विरोध किया। 

१८६६ तथा १८७६ के दोच में सरकार ने रेलें बनाने का कार्प स्व॒थ क्षपने 
हाव में ले लिया । जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध या वहाँ तक तो प्रकार को रेलें 
बनाने में लाभ था पर सरदार के सामने सबसे बडी कठिनाई पूँणी की थी। इस 
समय सरकार सफ़्शानो के खाथ लडाई लड रही थी तथा देश में भीषण अकाल पड़ 
रहे थे, तथा रुपये का भृल्य, चाँदी का मूल्य सिरने के कारण लगातार गिर रहा था ॥ 
इसके अतिरिक्त १५८० के अकाल कमीशन ने यह सुझाव दिया कि सरकार को 
चाहिये कि बह ५००० मील लम्दी रेलें बनायें तथा उसने यह भी बताया कि देश 
अकाल से उस समय ध॒क सुरक्षित नही रह सकता जब तक कि २०,००० मील लम्दी 
रेल ने बनें । पह कार्य सरक्षार की शक्ति के बाहर घा। इसी कारण सरकार ने 

' फ़िर कम्पनियों को रेलें बनाने का ठेका दिया । इस बार कम्पनियों से षो रेलें 
बनाने का झमझोता किया एया उप्तकी झतें पहले पे कुछ ठोल्ी थीं यह झर्ते' विभ्व- 
लिखित थी-- 

(१) इस बार रेलें प्रारम्भ से भारत सन्‍्त्री की सम्पत्ति घोषित कर दो गईं) 
भारत भन्‍्त्ी को यह अधिकार था कि बह २५ वर्ष पश्चात्‌ अथवा उसके पर्चातू हर 
दस वर्ष के थीछे रेलो को उनमे प्रारम्भ में लगी हुई पूंजी देकर मोल ले लें ॥ 

(२) रेलो पर लगी हुई पूंजी पर ३३ अतिशत व्याज घारत्टी किया गया। 

(३) इस बार परकार ने अतिरिक्त लाभ (5ण9)७५ 9:70) में से है भाग 
जैगे की घोषणा की $ 

इस प्रकार सरहार ने कम्पनियों को पहले से कम सुदिधायें दी । जब पुरानी 
कम्पनियों के ठेके बी अवधि समाप्त हो गई तब प्रकार ने उनको अपने हाथ प्रे ले 
लिया । इसी प्रकार देव नई केम्यनियो के ठेको की अवधि समाप्त हुई तद सरकार 
में उनको दी जाने वाली बहुत सी सुविधाएँ वापिस ले ली । 

इस दीच ब्राँच लाइन कम्पतियाँ बनाई गईं ओर ररियासतों को भी इस बात 
का नियन्त्रण दिया गया क्षि वे सपती रियाततों में दाँच लाइनें बनायें। 

यद्यपि १६०० ई० तू मुख्य रेलवे लाइनें पुरी हो छुडी थीं परन्तु अभी अन्य 
छोटी ब्रांच लाइनों की बडी आवश्यकता थी । १६०४ में एक रेलवे बोर्ड बरापा यथा 
जिसमे एक वध्यक्ष तथा दो सदस्य ये ! १६०८ मे मंके समिति ने इस बात पर जोर 

. दिया कि सरकार को रेलो के लिए प्रतिवर्ष १,३५,००,००० रुपये खर्च करने चाहियें। 
यद्यपि छरकार ने इस सुझाव को पुरे तौर पर नहीं माना ठो भी सरकार रेलों के 
ऊपर पहले से अधिक खर्चे करते लगी, इस प्रकार रेलें बढवे लगी। वे १६०६ में 
१४७४२ मील से बढकर १६१४ मे ३४,६५६ मोल हो गई । सन्‌ १६०० तथा १६१४ 
के बीच मे रेलो ने सबसे पहले लाभ कमाया 
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ुद्धकाल मे हमारे देश को रेलो के ऊपर बहुत जोर पढा । इस बीच विदेशों 
से इन्जन आदि न मेंग्राये जा सके । इस कारण रेलो के निर्माण की नई योजनाओं 
को स्थापित करना पदा । नई लाइनो की स्थापना को बात तो दुर रही, बहुत सी 
पुरानी लाइनो को भी चालू न रक्खा जा सका | यहाँ के रेलवे करमंचारियो को विदेशों 4 
को भेज दिया गया । बहुत से पुल इतने खराब हो गये कि उन पर गाडियो का 
चलना खतरे से खाली न था । इस प्रकार रेलो की व्यवस्था मे बडी गडबडी हुई॥ 
सब्‌ १६२१ मे एक्वर्थ समिति (8०छ०ाा एणाणा।००) नियुक्त की गई। इस 
समिति ने यह सुझाव पेश किया कि सरकार को रेलो को अपने अधिकार भे ले लेना 
चाहिए तथा रेलवे बजट को साधारण बजट से अलग दे देना चाहिए | सरकार ने 
इन दोनो बातो को मान लिया । उसने एक के परवचात्‌ दूधरी लाइनों को अपने हाथ 
मैं लेता शुरू किया । इस प्रकार उसने प्राय सभी रेलो को अपने अजिकार मे ले 
लिया । सत्‌ १९६२४ से रेलवे बजट अलग पेश क्या जाने लगा । 


सन्‌ १६२६-३० तक रेलें लाभ वमाती रही । परन्तु उसके पश्चात्‌ जो मदी 
(0५97०४आ०४) आई उप्तमे रेलो को बहुत हामि हुई | इसी बीच सरकार ने रेलो 
की स्थिति को सुधारने के लिये दो समितियाँ नियुक्त की--(१) पोप समिति तथा 
(२) वेजबुड समिति ॥ इन समितिया ने रेलो की आर्थिक स्थिति को सुधारते तथा _ 
उतको ठीक प्रकार से चालू रखने के लिए बहुत सुझाव दिये । 


सनू १६३६-४५ के थुद्ध के आरम्भ मे रेलो की स्थिति बहुत अच्छी थी। 
पर जैसे-जैसे युद्ध का दबाव पडा देप्ते वेसते ऐा प्रतीत होने लगा कि रलें युद्ध की 
माँग को पूरा न कर सकेंगी। जापान के युद्ध मे आने के पश्चात्‌ समुद्री तटो का 
व्यापार अतम्भव हो गया और तब यातायात का सारा भार जिसमे मुख्यत कोयले 
को ढोना था, रेलो पर पड गया । इस भ्रकार जनता के लिये रेल के डिथ्बो का अभाव 
जउन्ढ गया । 


युद्धकाल में रेलवे के अधिक कुशल शिल्पियो को अस्त्र शस्त्र बनाने के काम 

में लगा दिया गया । १६४२ में युद्ध यातायात समिति (छक्क प्श्शाइएण/ 80370) 
का निर्माण किया गया । इसमे रलवे विभाग भी सम्मिलित था। इस वर्ष भयानक 
चाढ, तूफान तथा क्राति के कारण कई रेलवे लाइनें टूट गई । इसी समय कैन्द्र मे 
केन्द्रीय यातायात संघ (एशाएथे प्रा85907 0/8077528007) तथा प्रान्तो में 
प्रादेशिक यातायात बोर्ड (शे/०श/ण््भ < एेल्ड्ाण्पथ  प्र/॥१59०7 8०2705) 
की स्थापना की गई । इन समितियों का कार्य यातायात के अन्य साधतों का संगठन 
क्र रेलो के यातायात सम्बन्धी भार को कम्म करता था। इसी रामय प्राथमिकता 
की पढ़ति [टिाणा 5) अशण) का भी श्रीगणेश किया गया | अनावश्यक यातायात 

को बन्द कर दिया गया । सस्ते विराये जादि की जो भी सुविषायें थी उनको हूटा 
लिया गया । मुखाफिर गाडियो मे कम्मी कर दी गई । इससे मुसताफिरों की कठिवाई 
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बोर भी बढ गई । पर तु जहाँ रेखों पर इतना भार पडा वहाँ रेलो की जाविक 
हिथति बहुत सुघर गई । रेसो से इस समय न केवल युद्ध के पूर्व के घाट को ही पूरा 
कर बिया बरबु उन्होने बहुत सा लाभ भी कमा लिया | ५ 

१६४७ में देश का विभाज्त हुआ। इसके कारण बहुत से कर्मचारी जो 
मुसलमान ये पाकिस्तान चले यय ! इसी वजह से रेसवे कमंचारियों की बहुव कमी 
हो गई और रेलो को बहुत हानि उठादी पड़ी । परन्तु धीरे घौरे ये कक जी 
दुर ही गईं । सब १९४६ तक रेलो की स्थिति दुछ सुधर गई । गाडियों के डिब्बों 
की दवावट मे परिवर्तेल किया गया। मुसाफिरों के झाराम के लिये प्रयत्न क्या 
गया । गाड़ियों की प्राथमिक्ठा पद्धति को समाप्त कर दिया गया ॥ 

१६५० में जब सरकार के हाथ में सव रेलें था गईं तब सरकार ने कुछ छोटी, 
हल्की गाडियो को छोडकर समस्त रेलो को खा बड़ वृत्तो (20॥6) में वादा जिससे 
कि रेसदे प्रबन्ध मे कुशलता की वृद्धि के साथ ही साथ आधिक लाभ मी हो । 

में दृत्त निम्नलिखित हैं -- हि 

प्रषम वृत्त (050 200०) उत्तरो रेलबै-एसका १४ अग्नेल १६६४२ को 
निर्माण क्या गया । इस दृत मे उत्तरी भाग की रेय हैं जिनमे ई० पी० रेलवे, ई० 
आई० रेलवे का पश्चिमी दिभाग (लखनेऊ, कानपुर, देहली व लखनऊ), बौ० बी 
एण्ड सी० आई० रेलवे का आगरा से कानपुर वाला भाग तथा छपरा के पश्चिमी 
भाग में अवध तिरहृत रैलवे सम्मिलित हैं। इसकी लम्बाई ६३६५ ४० मील है। 

छितीय वृत्त (४६००७९ 2०76) पश्चिमो रेलबे--इसका ५ नवस्वर १६१३ 
को निर्माण किया यथा । इस बृत्त मे बी० बो० एण्ड सीौ० जाई० रेलबे के कानयुर से 
आणगरे वाले भाग वो ऐोडकर दय भाग ठथा सौराष्ट्र, बीकानेर, जयपुर, राजस्पात वे 
कच्छ राज्यों की रेतें सम्मिलित हैं। डयकी-ल्म्बाई ६०५७ ६१ मील है। 

तृतीय बृच्त (490 700 शेलबे--इसका ५ नवम्बर १६४१ को 
निर्माण किया गया | इस रेलदे मं बी० दो७ एण्ड सी० बाई रेलवे का बडा गेज वाला 
माग, जी० भाई० यी० रेलबे का बधिकाश नाग्र धिधिया, तथा घोलपुर राज्यों वी 
रेखें सम्पिश्रि्ठ हैं। इसको लम्बाई ५३३० ५२ मील है । 

चहुय॑ इत्त (7000 2०0) दक्षिण रेलदे--पह १४ शक्षप्नेल १६५१ को 
निर्मोग क्या यया | इसमे दक्षिणी भारत को बडी/छोटी लाइनें, एम० एण्ड० एस० 
एम० रेलवे का अधिकाय्त भाग तथा मैसूर राज्य रेववे का सम्पूर्ण भाग सम्मिलित 
है । इसकी लम्दाई ६१५६ ३६ मील है । 

पचम दूत (शा 207०) उत्तरो पृर्श रेखडे-यह १४ अगप्रेत १६४२ ईं* 
को निर्माण किया गया | इस रेहवे में लक्षन्ऊ, कानपुर के पूर्व का भाग, दगाल वे 
दिल्ार का कोयले का क्षेत्र जिसमे बी० एन० रेलवे है। हावडा से खडण्पुर का भाग, 
छपरा से पूर्व की जवद विरहृद रेलवे तया व्यसाम रेलवे सम्मिलित हैं । इसकी रेलवे 
लाइन को लम्बाई ३०६३ ४२ ग्रील है ६ 


इैदर ॥ भारतीय अेश्ास्व 


धष्टम वृत्त (59 2076) पुर्वो रेलवे-इसमें तोत उत्तर डिवीजन को छोड़कर 
सारी ईस्ट इण्डिया रेलवे है । इसका ३ अगस्त १६५५ को निर्माण किया गया तथा 
इसकी कुल लम्बाई २३२४*६८ मील है । 

सप्तम बृत्त (8८ए४॥४४ 207०) दक्षिणी-पूर्वो-यह भी १ अगस्त १६५४ को 
निर्माण किया गया । इसमे बंगाल, नागपुर रेलवे आती है इसकी कुल लम्बाई 
३४१६*४८ मील है । 

अष्टम वृत्त (हशवा॥ 2076) उत्तरी पूर्षो समा रेलवे-इसका निर्माग १५ 
जनबरी १६५८ से हुआ । इसकी लम्बाई केवल १७३८ मील है। इसका निर्माण रक्षा, 
व्यवस्था तथा कार्य मे बचत आदि कई बातो के कारण क्या गया है | 

रेलों के पुनवेगीकरण के लाभ-- 

रैलो के पुनर्वं्गी करण से निम्नलिखित लाभ होने की जाशा है-- 

(१) हर एक वृत्त मे किराया भाडा समान हो जायेगा | 

(२) रेलो की व्यवस्था करने का खर्च कम हो जायेगा क्योकि एक स्थान पर 
एक से अधिक करमंचारी रखने की आवश्यकता न रहेगी । 

(३) जकशतो आदि पर एक ही अधिकारी का नियन्त्रण रहेगा । 

(४) कार्य क्षमता मे वृद्धि होगी पयोकि साधनों तथा शक्ति का श्रिक से 
अधिक उपयोग हो सकेगा । रेलो का समय ठोक हो जायेगा । सुरक्षा सम्बन्धी बातों 
को शीघ्रातिशीघ्र काम मे लाया जा सकेगा मोर क्षतिपू्ति की माँगो का निवटारा 
जल्दी हो सकेगा। 

रेलो के पुनर्वेगीकरण का कार्य अभी हाल ही में सयुक्त राज्य (0.0) 
में भी किया गया है और वहाँ इससे बहुत लाभ हुआ है । भारत मे भी इसका कोई 
विज्येष विरोध नही है । 

पचवर्षोय यों जता के अन्तर्गत रेलें-- 

देश की प्रथम पचवर्षीय योजवा के अन्तर्गत रेलो के लिये ४०० करोड रुपये 
रकक्‍खें गये है जिनमे २२० करोड रुपये की रकम स्वय रेलो से प्राप्त होनी थी। इस 
काल मे रेलो का वास्तविक खर्च ४०० करोड से बढकर ४२३ ७३ करोड हुआ । इस 
योजनाकाल मे ४३० मील लम्बी खराब रेल की लाइन को दुबारा ठीक किया गया। 
३८० मील लम्बी मई रेल की लाइन बनाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटे गेज को 
रेल मौटर गेज मे बदली गई । योजनाकाल के अन्त मे ४५३ मील नई रेल की लाइन 
बन रही थी, ५२ मोल को चोडे गेज में बदलने की योजना थी तथा २००० मोल 

$ लम्बी रेल की लाइन का सर्वे चल रहा था। 

इस काल मे हमारें देश मे रेल के डिब्बे व इजन भी वनाये गये । भारत ने 
अद यह निश्चय किया है कि वह रेल के डिब्बे विदेशों से नहीं मेंगायेगा | जब 
चितरजन व टादा के कारबाने पे पूरे वेग से काम होने लगेगा ठब भारत विदेशों से 
रेल के इजन भी नहीं मेंगायेया । चितरजन मे दिशम्बर १६५८ तक ७६० बड़ी 


आारत में वावायात के साधद प्‌ इ५ह३े 


ज्ञाइन के इन तथा डाढा के कास्खाने में दिसम्बर शैधटशक पक मीटर गेज के २७९ 
इ जन बनाये गये । इसके अतिरिक्त देश पे रेल के डिब्वे बनाते की कार्म की बडी 
छोर से चल रहा हैं अब सिवाय द्िडली के डिब्यो के कोई आयात रेल के छ्ब्दो 
को नही की ज्ञाती । 
इसरो योडता काल की रक्षतिगा 

यह भाशया की जाती है कि दूसरी योजताकाल मे १८० मिलिपन टन अधिक 
प्राल तथा १६४० लाल अधिक यात्रियों ठाण रेल की माँग की जायगी । इसे मौग 
को पूछ करने के लिये ११२५ करोड़ झुपये का शरद कया जाता चाहिये । इसमे से 
४२४ करोड रुपये हिदेशी वितिमय के रूप में चॉहिये । यह हुए का द्विपय है कि 
(दिस्व बैक ने मारत की &० मिलियन डालर का रेलवे व देना स्वीकार कर लिया 
है। इस काल मे निम्नलिखित काये किया जायगाणा 

१६०७ मील के रास्ते मे दुहरी रेलवे लाइन विछाना, २६५ मील मीटर गेज 
की लाइन को बड़े गेज की बनाना २६ मील लम्बी लाइन (दजली चलते 
दाली बनाना परे मील लम्दी नई लाइन बताता, “४ ०० मील अम्बे ठुयते रास्ते 
को सथा बताना, २९१४5 इजिन, ऐ३०७रई७ गाडियाँ तषा ३ ३,३६४ रेल क्के 
छिल्मे बताता) 

बात स्थिति | आजकल भारत में ६९४ ०० इजित, र२:०४९९९ रेत 
के डिब्बे तथा २००९९ रेलगाडियाँ १३८९ ह्िलियन यात्रियों ठया १२४ मिलियन 
टम सामान अति बर्ष होती हैं । चोडे गेज तथा मध्यम शेज पर प्रति दिन ४४२१ 
यात्री गा्डियाँ तथा २५४६ मील गाडियाँ चलती हैं। देश मैँ इस समय लगभग 
३५००० मील रेल का शाप््ता है ५ इसके होते हुए भी अविष्य में यह भा की जाती 
हेकि यात्री गाडियों व माल गाडिपों की माँग बहुत बढ जायगी । ऐसा झतुमात 
है कि १६६०-६६ ई० मे रेलो को १८९ झ्ललियत टन मा ढोना पडेगा । जाजकल 
श्री रेलो को कमी बुरी तरह झ्ेहै (किसके कारण रेलों में बहुत प्ीड रहती है ठपा 
माल का बुकिंग करते में बडी कडिताई उठानी पड़ती है। रेलो की बढती हुई माँग 
को पूरा करने के लिये निम्नलिखित पग उठे गये हैं“: # 

(१) रेलो की लाइनों की बढ़ाना ठथा रहे याई की शक्ति में एडि 
करना | 

(२) वर्कशापो को चतत करता दया उनकी झक्ति को वेंढीनी जिले हि 
छराव स्टॉक को जल्दी से जल्दी ठोक किया जा सके 

(३) रेल के िब्दो को जल्दी पे प्रदान करने का प्रयहत करना | इसको 
आ्राप्त करने के लिये रेल के छिल्ो को प्रारम्ग, बीच ठथा अन्तिम स्थानों पर कैम से 


॥ 
(४) डी कही भी सम्भव है वहाँ भारी जारी इंजिनों को चलाना गिफसे 


डेब/ भारतीय भर्थशास्त्र 


(५) ऐसी सत्याओो का तिर्माण करना जो यह देखती हैं कि रेल के डिब्बों 
को कहाँ देर लगती है तथा उन स्थानो पर उस देरी-मे कपी कराना ६ 

(६) अधिक इजिन, रेल गाड़ियों तथा रेल के डिब्दो को चलाना । 

इसके अतिरिक्त सरकार यह भ्रथत्वन कर रही है कि यात्रियों को यात्रा करते 
में अधिक सुविधा प्राप्त हो । इस हृष्टि से सरकार ने तीसरे दर्जे के यात्रियों को 
सुविधायें देने के लिये १६५०-४१ में २ ७३ करोड़ रु०, १६५१-४२ मे २४४ 
करोड र०, १६४२-५३ मे २३३ करोट रु०, १६४३-४४ में २४७ करोड २०, 
१६५४--५५ में ३०३ करोड र०, १६४५-५६ में ३ ०५ करोड़ रु० खच किये। 
सरकार ने यात्रियों के लिये रिटा्रिंग रूम, वेटिग रूम आदि बनवाये हैं। प्लेट- 
फार्मों को चोडा किया है ॥ प्लेटफार्मों पर देठने की बेंच तथा बिजलो के पल्ले लगदाये 
हैं । पाखाने व युतलखाने बनवाये हैं॥ बहुत सी तीतरे दर्जे की जनता गाडियाँ 
चालू की हैं। कुछ एयरकन्डीदान्ड गाडियाँ भी चालू की हैं। तीघरे दर्ज के थात्रियो 
को यह सुधिघा दी गई है कि वे पहले ही अपनी सीट रिजर्व करा लें। तीसरे दर्जे 
के बातियों को भी सोने की सुविधा प्रदान की जाती है । 

परन्तु इतना सब होते हुये भी अभी तक बडी भीड रहती है । रेलवे मन्त्री 
में अपना १६५८-५६ का रेल बजट वेश करते समय कहा था कि भोड की समस्या 
अभी तक नहीं सुधरी है। इसका कारण घन की कमी, रेल के बनाने की सीमित 
शक्ति झा रेल की लाइनो की सीमित क्षक्ति है। रेल मनन्‍्त्री का अनुमात है कि 
फ़ठिनाइयाँ भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी जेंसी कि वे वतमान मे हैं । 
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प्रदत्त ७४--भारत से रेल यातायात के लाभ थ हानियाँ बतादए । 

रेल यातायात के लाभ--भारत से रेलो से तिम्तलिखित लाभ हुये हैं-- 

(१) रेलो के दवारा यौवों वी प्रथकता समाप्त हो गई है। इस प्रकार सारे 
वेश मे राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो गया । 

(२) रेलें उन स्थानों का माल जहाँ वह सस्ता होता है उन स्थानों पर 
ले जाती हैं जहां वह महँँगा होता है। इस प्रकार सारे देश में मूल्य स्तर समान हो 
फएए है $ 

(३) रेलों के द्वारा श्रप मे गति शीलता जा गई जिसके कारण औद्योगिक 
क्षेन्दों में श्रम की कमी दूर हो गई है 

(४) रेलो के द्वारा बड़े बड़े उद्योगो वा माल दुर दुर के गाँवों में पहुँच जाता 
है और कृषि को फसलें दूर दूर के झहरो तक पहुँच जाती हैं। इस श्रकार उद्योगो तथा 
कृषि दोनों को ही रेलो से लाभ पहुँचा है | 

(५) हमारे देश मे जव से रेलो का निर्माण हुआ है तब से क्षकाल का भय 


आारत में यातायी के साधत [ र६१ 


बहुत भषिक उ्यादा है| दीपेकाल ज्॑ यह इतनी शास्ती व इतनी ते न हो (दठनी कि 
रेल यातायात परठ इसको अधिक तेजी से व बहुत करे खर्च करके चालू किया जा 
सकता है । यह उत स्पानी पर भी पहुँच राकतठ जहाँ कि रल यातायात के पहुँचने 


है की कभी कोई जाझ्ा नहीं । पेहें हो सकठा है. कि इंतती तेज व इतनी दूए ठक जाते 


वाली न हो लितनी कि हवाई यातायात परन्तु यह बहुँते से सामात के लबे एक 
निरन्तर अलने वाला सस्ता साधन है । कआगे चलकर उन्होंने वहा कि छडक की 
महत्व न केवल आप्ताम के लिये ही है वस्तु वह उत्तरी भारद के लिये है। पेय 
पं की सुरक्षा बी दृष्टि ते यह वात आवश्यक है. कि ईे साहे भाग में सड़कों का जाल 
॥ कि हुआ हो जिससे कि आसानी से एक स्थान हे दूहरे स्वात तक जाया जा सके । 
' श्री एुप्त० कै० पाडिल, क्ेख्रीय यातायात तथा सवादवाहन मन्जी ने बंगाल 
भेशनल चेम्दर हलॉफ कॉमर्स या इडस्ड्री के सामने अपना भाषण देते हुएकहा था कि 
सहक यातायाव के महंत्द बढती जा रहा है। प्रत्येक चीज को रेल द्वार तही ले जाया 
5); सकता । सडक गाँव के लिये तो ज्ञाने जाने का सबसे उत्तम साधन बना रहेगा $ 
के उल्होंने भागे कहा कि किसी को भी सडक को मगौण अगी के महर्् की नहीं समषनी 
चाहिये .. गदि रेलें १००० करोड की पूंजी से क्ेद्दोय राजकीप को ४० वारोड पे 
हे देती है तो सके लंगभव १४०० करोड की पूँजी से उससे दुगुता लगभग ६४ करोड 
झुपये करो के रूप में अदा करती हैं. ऐेबगार ब्रद्दान करते से भी सके रेलो से 
खद्षगे हैं 
घतमान ह्यति--भारतवर्ष मे जितने भी यातायाव के साधन हैं. उनमे सके 
जाद्यातायाद की दशा से खराब है। भारत में वबड्ी सडके वो कम हैं ही, कच्ची 
सड़कों का भी शा अभाव है। मेदि हमे भारत की सडक यातायात की तुलना दूसरे 
झददेशों से कर तो हमको पता लगेगा कि हमारी (हप॑ति खराब है. (नीचे दी हुई तालिका 


आदुह्का प्रमाण है 











इसी देश सडक की सस्बाई.. ईति १ हंद्यार वरंगंमील प्रहि १ लास पत्नुप्यो 
पर सडक की छम्दाई पर सडक की 
क्र (मीलो मे) हम्बाई (मीलो लें) 
हैक 
पस्टेलियां ३०० ४ १६८ ध्ष्र 
के मी श्णाश ० चर 
पनाडा भूशरे ४ श्६० ४३६८ 
एुशाख २४६० २०१ ७३ 
हि| ब्द्ली १७० $ श्४६७ ३७६ 
तपात पूछ ४५ इहप८ छरप 
औलिड शैपरेई २०७० ३८१ 
(पर्स राप्द्र ३०४४ दे शण्ण्द २११४ 
पी 0 प क्म्मा सा 
घे ह पुद्रण6 कथा चणा डिध्शशा0 ए००००ए्राशनीगागष्वे ॥0 (५५५०२ 
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शेध्र ] भारतीय बर्थशास्त्र 


इन आँकडो के देखने से पता चलता हैं कि सडको की दृष्टि से हमारी स्थिति 
ब्रह्मा को छोडकर सबसे खराब है । हमारे देश मे सडको की कमी ही नहीं है वरन्‌ 
जो सडके हैं उनकी हालत भी वडी खराब है क्योकि उनकी मरम्मत का कोई उचित 
प्रबन्ध नही है । भारतवर्ष को सड़कें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, नगरपालिकाओ 
तथा जिला बोडों के आधीन हैं। इनमे से कोई मी उनकी उतति की परवाह नहों 
करता | हमारे देश मे सडको पर तभी खर्च किया जाता है जबकि सरकार के बजट 
में बचत होती है $ हमारे देश मे नागपुर योजना को सडको की भविष्य की उम्नति 
के लिये माना गया था | इस योजना मे सडको पर ख् करने के लिये ३७२ करोड 
शुपये रकसे गये ये । इनमे से ६६ ५ करोड रुपये राष्ट्रीय सडको के लिये बौर झ्षेप 
३०५ ५ करोड रुपये दूसरी सडको के लिये रकखे गये थे । ये आँकडे युद्ध पूर्व से ५० 
प्रतिशत अधिक मूल्य स्तर कै जाघार पर रबखे गये थे । उस समय से थदि मूल-स्तर 
दुयुना भी माना जाय तो कुल खर्च ७४४ करोड रुपया हो जाना चाहिये था । इनमे 
से १३३ करोड राष्ट्रीय सडको पर तथा शप ६११ करोड रुपया शेष सडको पर खर्च 
होना चाहिये था । पर खेद का विषय है कि प्रथम पचवर्षीय योजना मे सडक्ो की 
उम्तति के लिये केवल £३ करोड़ रुपये रक्से गये थे तथा द्वितीय योजना के लिये २२१ 
क्करोड रुपये रखे गये हैं । 

मागपुर योजना में सारे भारठ के लिये ३,३१००० भील लम्बी सडको का 


ध्येय रवस्ता गया था जो इस प्रकार था-- 


राष्ट्रीय सडक १६६,०० 
राष्ट्रीय ट्रेलस ४,१४० 
श्रान्तीय सडक ५३,६५० 
जिला व गाँव की सडर्के २५५६ ३०० 
३,३१००० 


इसमे १,२३,००० मोल लम्बी सडकें पक्‍क्ी तथा २,०८,००० भील लम्बी 
सडकें कच्ची बनाने की योजना थी । 

परन्तु प्रथम योजना के अन्त मे (३१ मार्च १६५६ ई० को) मारत में कुल 
सडको की लम्बाई ३,२०,००० सील थी जितमे १,२९,००० मील पवकी तथा 
१,६८ ००० भील कच्ची थीं। यद्पि प्रथम योजना के अन्त में सडकों की कुल 
लम्बाई नागपुर योजना से कम है तो भी इसको सतोपजनक कहा जा सकता है। 

द्वितोय योजना के ध्येप विद्ु-इस योजना मे वे राष्ट्रीय सडक पूरी की 
जायेगी जिन पर प्रथम योजना म कार्य शुरू किया जा घचुक्का है। इसके कतिरिक्त 
६०० नई सडकें, ७२ बडे पुल बनाये जायये तथा १००० मील लम्बी सडक की मर- 
स्मठ की जायेगी तथा ३७४० मील लम्बी सडक दो चोडा किया जायेगा। दूसरी 
सडको में से ११५० मील लम्बी सडक बनाई जायेंगी ठथा ५०० मील की सडको 
को दतत किया जायेगा । राज्य १८००० मील लम्दी सर्के बनायेंगे जिनपर १६२ 


भारत मे बातायात कै साधद [ इह३ 


फरोड रुपये खर्च होने की आज्ञा है । राष्ट्रीय विकास तथा सासुहिक विकास योजना 
के द्वारा गौवो से बहुत दी सडके बत सकेगी । इस प्रकार दूसरी गोजवा के अन्त तक 
जागपुर योजना में निश्चित दिन्दु को प्राप्त कर लिया जाग्रेगा। इस योजता में 
« सामान ढोने का कार्ये निजी पूंजी वाले लोग करेंगे। यह भी प्रयत्न किया जायगा 
/ कि एक से अधिक राज्यो में कार्य करते वाले मोटरो को दो वार फ़र न दैना पडे ! 
यात्री तथा साप्रात यातायात को उन्नत करने का अवत्द किया जावेगा । 
यदि हम मौटर गाड़ियो की दृष्टि से कपती सड़क यातायात का अनुमान 
लगायें तो भी हम देखते हैं कि हमारी "स्थिति प्रडी खराब है हमारे देश में प्रति 
१००० भील सम्दी सडक के पीछे केवल ८२६ मोटर गाडियाँ हैं जदकि दृग्लैंड में 
१६७४, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे १२१४६ तथा फ़ास में ३७१७ गाड़ियां हैं। 
हमारे देश में प्रति १२७० व्यक्तियों के पीछे एक मोटरगाड़ों है जब कवि सयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में ३ के पीछे आस्ट्रेलिया में ४ के पीछे, इगलैड मे ११ के पीफ़े. 
और फ्रास़ में ११ के प्रोछे है ।& 
उपयुक्त सडक की सम्दाई व मोटर गाडियो की सस्या को देखकर हम कह 
सकते हैं कि हमारे देश मे सडक यातायात की स्थिति बडी खराब है। 
सह्कों को खराब अदस्या के कारण--हमारे देश मे सडक इसलिये खराब 
हैं कि उनकी बोर लोगों का ध्यान नहीं गया है क्योकि सडकों के सस्मरन्ध में नागपुर 
को इजीनिवरों को सभा, योजना आधोग तथा दूसरी इसी प्रकार क्री संस्थाओं मे 
खूब ध्यान दिया है परन्तु इसके दूसरे कारण हैं । इसका प्रथम कारण तो धन की 
कमी है। हम्त पहले भी सकेत कर ज़ुक्े हैं कि हमारे देश मे सड़कों के बताने का 
भार फेद्रीप सरकार, राज्य सरकारों, शगरपातिकाओों तथा जिला बोर्डों के ऊपर 
है। दनमें से केद्बोद प्रकार तो केवल रास्ट्रीय महत्व री सडकों को ही बनावी है 
परस्तु इस प्रकार की सडकें बहुत कम हैं। दोष संडके राज्य सर्कारे हथा स्पानीय 
रस्पायें बनाही हैं। परन्तु राज्य सरकारों को बाय के सोत तो ऐसे हैं जिनसे उन्नति 
कै साथ-साथ आय नहीं बढती पस्तु उनके व्यय के मद ऐसे है जित पर खर्चे बढ़ता 
रहता है। ऐसी स्थिति मे उनके पाप्त सडक देनाने के लिये बहुत कम धन बचा है 
जैवका थे सड़का पर लगता हूँ। स्थानंयि सत्पाओं का बाय तो पहु्च हीं इतनी 
कम है कि ये सड़कों पर रुपया लगाने की बात सोच हो नहीं सकती । हमारे देश में 
रेसो कै समान सडको को सार्देजनिक ऋण द्वारा भी नहीं बनाया यया है । यही 
कारण है कि हमारे देश मे सइर्क न दवाई जा सकी 
सडक यातायात की उत्रति मे दूतरी बाद पोटर गराडियो का बहुत अधिक 
कर भर है यह बनुमान चगाया ग्रया है जबकि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका कौ एक 
मोटर गाडी का कर भार केबल ५०० रु० है भारतदर्य में यह कर भार २०७० ६० 
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शैह४ | भारतौय बर्षशाल्त 


है । फ्राप्त मे यह भार ८०० ₹०, नार्वे मे १००० रु०, इयलैड में १३०० रु०, 
पश्चिमी जमेंनी मे १२०० रु० है। इतने कर भार के कारण मोटर यातायात की 
उन्नति नही होती । भारत का ही ऐसा अनुभव है कि जिन राज्यों से मोटर कर कम 
है वहां सबसे अधिक मोटरो की सख्या बढो है परन्तु जहाँ उनपर कर भार अधिक | 
है वहाँ उनकी सझ्या बहुत कम बढी है । हि 

सडक यातायात्त की उन्नति में तीउरी बाघा सरकार की अनुज्ञा-पत्र देने की 
बाघा है| भारत मे १६३६ में मोटर गराड़ो एक्ट प्रात होने पर मोटरों के ऊपर 
बहुत सी पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं जिनके फन्स्वरूप मोटर यातायात को उन्नति में 
बाघा पडठी हैं । 

सडक यातायात की उम्नति में चोदो बाघा उसप्के राष्ट्रीयकरण का डर है। 
इस समय आसाम, पश्चिमी बगाल, बिहार, उडोसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, पजाब, दिल्ली, मनीपुर, बिलारापुर, राजस्थान, अम्बई, 
कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, ट्राववकोर ओर कोचीन मे सीमित मात्रा मे सर- 
फार द्वारा यात्रियों व माल ढोने के लिये मोटरें चलाई जाती हैं। 

उन्नति के सुझाव--भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल (म€४धाबाता 
्ी पवताभ्य एगब्रणणथा एा ए०णशाएद्ाप्ट 2ा0 ॥00०४४५9) ने सडको को उत्त 
करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-- 

(१) केन्द्र और राज्यों में एक"सडक उन्नति ससया (77086 6०एथ०१४९०४६ / 
८०79०:४४०7) फी स्थापना की जाय । 

(२) सडक के लिये अधिक धन का प्रवन्ध किया जाय 

(३) रेलो ठथा बडी सडको को मिलाने बाली सडको को प्रायमिकता 
दो जाय । 

(४) मोटरो पर कर कम लगाये जायें । 

(५) निजी मोटर यातायात को प्रोत्साहन दिया जाय ॥ 

श्री पी० एल० वर्मा, अध्यक्ष भारतीय सडक कांग्रेस ने २१५वी बैठक के 
साममे अपने भाषण मे सडक की भविष्य की उन्नति के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये हैं । उन्होंने कहा कि यद्यपि रेलो मे यातायात की समस्या को सुलझाने 
की शोर ज्षपत्ता ध्यान दिया हे परन्तु जब हम यह देखते हैं कि ससार के उन्नत देशों 
में आतरिक यातायात की तीन चोथाई आवश्यकता सडको से पूरी होती है तब हम 
को चाहिये कि हम अपनी जन सल्या के भविष्य के क्षेत्रीय बंटवारे को देखें तथा 
उसी के अनुसार सडको को उन्त कर । यदि हम सडझो को ऐसे स्थानों पर उन्नत 
करेंगे जहां से कि अन्द मे उनको उखाडना पडेया तो यह एक अनुचित बाव होगी हे, 
ओऔद्योगिक केन्द्रों की क्षाबइ्यकता छुषि क्षेत्रों से भिन्त होगी। इस कारण इस ओर 
ध्यान देने की आवश्यक्ता है । 
/ ; हँमारे देश में सडको के बताने व उनके लिये भूमि प्राप्त करने के लिये घन 
की बहुत कमी है । पजाब में चकबन्दी का कार्य करते समय जो भूमि प्राप्त को गई 
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है उप्तमे से कुछ भूमि सड़को के लिये रखकर शेष को किसानों में बाँटा गया हैं | 
गदि यही कारें दूसरे राज्यों मे भी किया जाय तो उससे भूमि को आ्राप्त करने की 
सम्रस्या बहुत कुछ सुलझ सकती है । 

ओ वर्मा ने अध्ते कहा कि अ्रमदान योजना से गाँव की सडकों उन्‍्तत हो 
सकती हैं परन्तु यह सब कार्ये योजना के साथ किया जाना चाहिये अन्यथा सब श्रम 
बेकार हो जायेगा । 

सड़क की समस्या ते केवल गाँवों के लिपे है वरनू वह हाहरों के लिये भी 
है। शहरों के पास से णाने वाली राष्ट्रीय सड़कों को भी स्थानीय संस्थाओं की 
जिस्मेदारी समझा जाता है । इसे कारण उनकी हालत भी खराब है। शहरो के 
अम्दर की सडकी की हालत भी बहुत खराब है क्योक्ति स्यानीय सस्या्ों के पास घन 
की कमी है । इस कारण कर के ढाँचे को बदलने की आवश्यकता है । 

श्री वर्मा मे न केवल कर ढौचे को बदलने का सुझाव दिया है बरव सडक के 
अर्थ-प्रबन्धक को बदलने की सलाह भी दी है। उन्होने कहा है कि नागपुर योजना के 
ध्येय के अनुसार उन्नत क्षेत्रों में कोई भी याँव पक्की सडक से ५ मील दूर तथा 
अवनत क्षेत्र मे २० मील में दुर नही रहना चाहिये । इप के लिये पवकी सड़कों फी 
सम्बाई १,२३,००० मील निरिदत की यई यी । अब यदि हम उत्नत क्षेत्र में प्रश्येक 
गाँव को पक्की सड़क के ३ मील के व्यास्त मे तथा अदद्धं-उत्तत व जगली क्षेत्र में 
६ भीत के व्यास में दया अवनत क्षेत्र मे २० मील के व्यास मे खाता चाहते हैं तो 
हम को प्रकी सड़को की लम्बाई ३२,०००० मील चाहिये। इसकी तथा कच्ची 
सड़कों की क्रीमत ४००० कदोड ० के लगभग होगी। परम्तु दुसरी योजना में 
सडको की उन्नति के लिये केवल २२१ करोड़ ९० रबखे गये हैं | इस गति से इस ध्येय 
बिर्दु को प्राप्त करने मे ७५ वर्ष लगेंगे ॥ इतना भ्राप्द होते पर भी उस्त सप्रथ हमारे 
देश में सड़क की सम्दाई केवल ०४ मील श्रत्ति ब्गे मीस होगी जबकि यह लम्बाई 
ब्रिटेन भे १६६ मील तथा फ्रास में २९४ मील है । इस्तो कारण संडको पर अधिक 
घन खर्च करने की आवश्कता है । इस घन को ग्राप्त करने के लिये हम सड़क बनाने 
के बांड चालू कर सकते हैं । इनकी गारन्टी राज्य सरकार ले सकती है तथा ये कुछ 
विश्चित समय पश्चात्‌ चुकाये जा सकते हैँ। इसके अतिरिक्त सड़क के प्रयोग वो कर 
को रड़क के बनाने पर खर्च करना चाहिये। 

इसके अतिरिक्त मदिष्द की उन्नति के लिये सही आंकड़ों का एकत्र करना 
जो आवश्यक है । इत कार्य के जिये केख व राज्यों मे अपनी-अपनी छम्मठमता होनी 
चाहिये । 

इसके अतिरिक्त देश मे इजोनतियरो की भी कृभी है। इसके लिये इस बात 

की मावश्यझता है कि इंजीनियरिंग फातलिण से कुछ लड़के लेकर उतको इस काये की 
शिक्षा दी जाय । ] 

थो वर्मा ने यह भी बताया कि सड़को को बनाने फा कार्य भी उचित ढंग 
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से नहीं किया जाता । इस कारण उनेके बनाने में देर लगती है । इसी कारण इस _ 
बात की आवश्यकता है कि सडक बनामे के लिये पूरे वर्ष की घन की सजुरी पहले 
ही प्राप्त करली जाय दया अगले वर्ष का टेबनीकल तथा आशिक प्रोग्राम अपने हाथ 
में हो भोर तीसरे वष के (लिये योजना बनाई जा रही द्वो। ऐसा करने से सडक 
बनाने का कार्य निरन्तर बिना रुकावट के चलता रहेगा। 

इसके अतिरिक्त श्री वर्मो ने सडक इजीनियरो को सलाह दी कि उनको सडक 
पर ऐसा वात्तावरण तेयार १रना चाहिये कि यात्रा करने दाले को अपनी यात्रा जीवन 
भर याद रहे । 


उन्होने यह भी बताया कि सडक की उतन्तति के लिये यह भी आवश्यक है 
कि सडक सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाय तथा दूसरे देशों की खोज का लाभ 
उठाया जाय 

अभी ३ जुन १६५८ ई० की एक सूचना के अनुसार रेलवे बोर्ड ने निश्चय 
किया है कि वह चालू वर्ष २ ५ करोड रुपया सड़क यातायात पर खर्च करेगा। यह 
रुपया आंध्र मे ५० लाख, बम्यई मे ५४ लाख, बिहार व मध्य प्रदेश मे से प्रत्येक मे 
४० लाख, मैसूर मे ३५ लाख, पजाब में ५ लाख, हिमाचल प्रदेश भे ४ लाख तथा 
उड्दीसा मे १ लाख रुपया खर्च होगा । इस धन के खर्च करने मे देश का अधिकतम 
हित सामने रक्खा जायेगा । 


मिन्‍नो मसादो समिति (७00 )(४४७॥7 ]र०४० '7875090॥ 8९-०807॥228 
9०7४ (१०ए्रा7(६८०)--इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल १६५९ में पेश की । 
इस समिति ने रेलो की इस्र माँग को ठुकराया है कि उनके लाभ को बचाने के लिये 
सडको पर पाबन्दी लगाई जाय । इसके विपरीत समिति ने सुझाव दिया है कि 
सडक पर चलने वाली गराडियो को उदार दिल से लाइसस दिया जाय तथा उतके 
रास्ते मे से लम्बे रास्ते तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर थो पाबन्दी है 
उसको दूर कर दिया जाय । इस समिति का सुझाव है कि उपभोक्ता के हित को 
सर्वोपरि रवखा जाय ॥ इस कारण रेलो तथा सडको के बीच स्वतन्न तथा खुली 
प्रतियोगिता होनी चाहिये जिससे कि लोगो को भ्राथमिक तथा तेज सेवा प्राप्त हो 
सके । समिति ने यह भी कहा है, कि रेल सडक सहयोग के नाम पर रेलो को 
लाभ पहुँचाने के लिये सडको को हानि पहुँचाई गई है। ऐसा भविष्य मे वहीं किया 
जाना चाहिये | समित्ति का यह भी सुझाव है कि लाइसेंस देने वाला 
अधिकारी या तो कमिश्नर हो या जिलाघीश ॥ समिति का यह मी सुझाव है कि 
साइसेंस पूरे राज्य के लिये होना चाहिये न कि किसी विश्वेप रास्ते के लिये। 
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प्रइनत ७८--पात्रियों तथा सासान के ले जाने मे सरकारी रोडवेज के प्राइबेद 
मोटर कम्पनियों को अपेक्षा क्या लाभ हैं ? अपनी मान्यता का कारप दीजिये । 

भारतवर्ष में अभी हाल ही तक सडक के ऊपर प्राइवेट मोटर कम्पनियों का 
पूर्ण क्धिकार था । पर अभो कुछ वर्षों पे राज्य सरकारें इस कार्य को अपने हाथ से 
ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से स्थादो पर सरकारी रोडवेज चलनी आरम्भ हो 
गई हैं। बम्बई में भी यह कार्य प्रारस्भ हो गया है। पजाव में भी यह काम भारस्भ 
हो गया है । इसके फलस्वरूप लगभग २५ प्रतिशत यात्री-सम्बन्धी दातायाव सरकार 
के हाथ में था गई है, शेष ७५ प्रतिश्ञत यात्री सम्बन्धी तथा पूरी को पूरी माल 
याठायात सब भी निजी लोगों के हाथो मे है। सरकारी रोडवेज कम्पनियों से 
निम्नलिखित लाभ हैं :-- 

(१) उरकारी रोडवेज समय का वडा ध्यान रखती हैं। वे ठोक सम्रय पर 
चलती हैं तथा निश्चित समय के लिये स्टेशनों पर ठहरती हैं पर प्राइपेट मोटर 
सप्रय का अधिक ध्यात नही रखती । वे उस समय तक नहीं चलती जब तक कि 
इनमें पूरो सवारी नहीं हो जाती । मार्य के स्टेशनों पर भी वे बहुत समय तक ठहरती 
हैं। इत्त प्रकार यात्री को बहुत सा समय नष्ट करना पड़ता है। 

(२) सरकारी रोडवेज यात्रियो की निश्चित सख्या ले जाती हैं ॥ इस कारण 
उनमे यात्रियों को कुछ वष्ट गही होता । पर प्राइवेट मोटर अधिक से जधिक यात्रियों 
को ले जाने का प्रयत्व करती हैं। वे यात्रियों को सुविधा का तबिक भी ध्यान मही 
रखती । इध वएरण यात्रियो को बढा कष्ट होता है । 

(३) सरकारी रोडवेज का किराया निश्चित होता है, वे उससे अधिक नहीं 
लेती | यश्वपि सरकार द्वारा प्राइवेट मोटरों का किराया भी निश्चित होता है तो भी 
बहुत बार दे उसे अधिक लेती हैं और बीच के एक स्थान से दूपरे स्थान तक का 
किराया वे अपनी इच्छानुतार ही लेती हैं । 

(४) सरकारी रोडवेज की सीट बहुत अच्छी बतो होतो हैं। उन पर बैठने 
पर यात्री को बहुत आराम मिलता है घर ग्राइवेड मोटरे की सीट अच्छी बनी हुई 
नही होती । इस कारण उन्त पर याश्नी को अधिक वाराम नही मिलता ३ 

(५) सरकारी रोडवेज की मशीन बहुत अच्छो होती है । यह समय-समय 


पर ठीक भी होती रहतो है । इसी कारण यह प्राइवेट घोटरो की अपेक्षा अधिक वेग 
से चलती हैं । 


(६) सरक्षारी रोडवेज क्लिसी मनुष्य के साथ मी रियायत नहीं करती । पर 
प्राइवेट मोटर पुलिस के क्रादमियों से बहुत डरती है । वह उनसे बिना किराया लिये 
हो उनको सबसे अच्छा स्थान देती है । ऐसा करने में कभी-कभी याजियों को भारो 
कष्ट सहन करना पड़ता है । 


रैशद हुँ भारतीय अर्थशास्त्र 


(७) सरकारी रोडवेज एडवास बुकिंग की सुविधा भी प्रदान करती है जो 

कि प्राइवेट मोटर नही करतों । 
हर (5८) मोटरो के स्टेशनों पर रोडवेज यात्रियों के लिये पानी, चाय, आदि की 
सुबिधा प्रदान करती हैं जो कि प्राइवेट मोटर नहीं करती । 

इसी प्रकार सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान तवा ले जाने मे सरकारी 
भोटर निश्चित दर से किराया चार्जे करती है तथा सामान को ठीक समय पर पहुँचा 
देही हैं तथा बिना किसी को रियायत किये सामान को उसके नम्बर पर ले जाती हैं ॥ 
परन्तु यह बात ध्यान रहे कि सरकारी मोठरें अभी तथा विकट भविष्य मे इस कार्य 
को नही करेंगी । 

पर जहाँ स्तरकारी रोडवेज के यह गुण है वहाँ उतके निम्न दोष भी हैं-- 

(१) भाइवेट मोटर वाले रोडवेज को अपेक्षा यात्रियो के खाथ बहुत अच्छा 
व्यवहार करते हैं । 

(२) प्रतियोगिता के कारण उनका कराया घट जाता है। इसका लाभ 
यात्रियों बो मिलता है। परन्तु रोडवेज का किराया इस प्रकार तहीं घट सकता। 
यह किराया साधारणतया प्राइवेट बसो से अधिक होता है । 

(३) प्राइवेट मोटरो पर बहुत सा सामान बिना किसी किराये के यात्री ले 
जा सकता है! परन्तु रोडवेज मे थोडे सामाव का किराया भी लिया जाता है। 

(४) सामान ले जाने मे ठो प्राइवेट भोटरो से बहुत सी सुविधायें मिलतो 
हैं, वैसे उनके द्वारा किसी समय भी सामान ले जाया जा सकता है, उतको सामाच 
के गोदाम के पास लाया जा सकता है तथा प्राइवेट भोटर वाला सामान को बहुत्त 
वाह से ले जा सकता है। कभी-कभी वे सरकारी मोटरो से भी कम किराया 

ती हैं। 

(५) भाइवेट मोटरो के कर्मचारियों का व्यवहार यात्रियो के प्रति उससे 
अच्छा द्वोता है जितना कि रोडवेज के कर्मचारियों का होता है ॥ 

(६) रोडवेज के बस स्टैड पर यात्रियों को बहुत देर तक इन्तजार देखनी 
पड़ती है । 

(७) रोडवेज का किराया प्राइवेट बसो से बहुधा अधिक होता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोडवेज यात्रियों को ले जाने के लिये उपयुक्त 
है और प्राइवेट बस सामान के लिये। योजना आयोग ने एक विशेष स्टडी ग्रुप के 
द्वारा सडक यातायात की उन्नति को जाँच कराई थी। आयोग ने सुझाव दिया है कि 
दुप्तरी योजना;काल मे माल यातायात का राष्ट्रीयकरण नही करना घाहिए वरत्‌ निजी 
गाडी चलाने वालो को प्रतियोगी इकाई बनाने मे सहायता करनी चाहिये। यात्री ) 
यातायात वो विषय मे आयोग सुझाव दिया है कि राष्ट्रीयकरण का कार्य ठीक योजना 
के साथ चलाना चाहिये और जहाँ सरकार इस भार को अपने ऊपर लेने को तैयार 
नही है वहां निजी चलाने वालो को उद्ारतापूबेक लाइसेंस देने चाहिये । 





भारत के यातायात के साथन [ सह 
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प्रइन ७६--सडक-रेल संघर्ष को दिशेषतायें दोजिये। इस भतिहिरिदता फो 
सुलकाने के लिये सुझाव दीजिये । 
सडक तथा रेल की प्रतियोगिता भारतवर्ष तक ही सौमित नही है वरन्‌ यह 
संसार के प्रायः सभी देशो मे पाई जाती है । अमेरिका के समान भारतवर्ष मे सडक 
तथा रेल प्रतियोगिता १०, ६० गील तक ही होती है । परन्तु इज्लैड, जमेंवी, 
फ्रास तया इटली जहाँ अधिक फासले नहीं पाये जाते वहाँ पर इस अहियोपिता से 
बड़ा उग्र रूप घारण किया हुआ है। इस देक्ष मे सडको तथा रेलों की प्रतियोगिता 
इससिये हो गई है क्योकि सडक रेलो के समानान्तर चलती हैं। यदि यह बात न 
होती तो हमारे देश में यह समस्या शायद न खडी होती ॥ 
बहुत समय तक इस देझ मे रेलो के दाथ किसी दूपरे प्ररार के यातायात 
के साघव की प्रतिग्रोगिता न थी । पर हाल ही मे मोटरो वा जोर बढ रहा है | इसी 
कारण रेलो के साथ उतकी प्रतियोगिता हो गई है । इसके कारण रेलो तथा मोठरो 
मे अपने किराये बहुत कम कर दिये और बोनो को भाधिक हावि हुई ॥ 
रेलो क्वा कहना है कि उनको मोटरो के कारण बहुत हामि हो रही है 
क्योकि मोटरो को रेनो की अपेक्षा बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं । रेलो को अपने खर्च 
पर रास्ते का प्रवत्ध करना पडता है परन्तु मोटरो को सडक बनाने पर बहुत ही 
कम व्यय करना पडता है । रेलो को बहुत खरा घन स्टेशन बनाने, रेलवे साइडिग 
बनाने तथा एक बडा कर्मचारी वर्ग रखने के लिए खर्च करना पडता है परन्तु मोटरों 
को इस सब बातों पर कुछ भी व्यय नही ररना पडता । इस बाहों के कारण रेलें 
यह चाही हैं कि उनको मोटरो की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधायें मिलें जिधसे ये 
मोढरो के साथ ठोक प्रकार से प्रतियोगिता कर सके ! परन्तु रेलो की दलील गबतत 
है। यह अनुमान लगाया गया है कि रेलो द्वारा एक टन सामान ले जाते का छत 
१११ पाई प्रति मील है जबकि एक पब्लिक मोटर पर एक ठन सामान का कर का 
खर्च २३ से २४ पाई प्रति मील पडता है। 
प्ररुतु हमें यह सोचना है कि इन बातों मे क्या सार है। यदि हम ध्यानपूर्वक 
विचार करे तो हमकी पता चलेगा कि रेस ठथा मोटर की अ्तियोगिता निमु है ॥ 
किसो देश के लिये दोनो ही प्रकार के यातायात्त के साधनों का महत्व है । रेल चम्बी 
४ यात्रा के लिये उपयोगो है । और मोटर छोटी याज्ञा के लिये। हमारे देश में जहाँ 
बाढ़ आदि आदी रहती हैं सडको के, बताने मे बहुत अधिक व्यप करना पडता है १ 
इसके होते हुए भी सडको पर कम व्यय करना पडता है । क्योक्ति मोटरों के लिये 
स्टेशनों तथा साइडिय आदि की आवश्यकठा नही है | दहुठ से स्थानो, जैसे खेतों ठथा 
किसानो के मतों तक रेव नही पहुँच सदती ॥ ऐसे स्थादों पर मोदरों से ही 


४०० 3 भारतोय बर्थेशास्त्र 


फाम लैना पड़ेगा। कृषि कमीशन के मतानुसार हमारे देश मे मोटर रेलो के लिए 
बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ॥ रेलें भारतवप के गाँव तक नही पहुँची हुई हैं । 
गाँव में से यात्री तथा सामान एकत्रित करके मोटर गराडियाँ रेलो तक पहुंच सकती 
हैं । यदि मोटर ग्राडियाँ वह काम॒न॒करें तो या तो रेलो को स्वय यह काम करा 
पडेगा था इनको उस सामान तथा यात्रियों से हाथ धोना पढेगा । इस प्रकार इस 
देश में रेलो तथा मोटरो मे प्रतियोगिता होने के बदले वे दोनो एक करे के सहायक 


सिद्ध हो सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त इस समय रेलें देश की यातायात की बढ़ती हुईं मांग को 


पूरा करने मे असमर्थ हैं। द्वितीय पचवर्षीय योज्दया मे रेलो की उन्नति के लिए 
१६५० करोड़ रु० की योजना बनाई गई थी परन्तु योजना मे उप्तके लिये केवल 
११२५ करोड़ रुपए का प्रबन्ध क्षिया गया है । इस कमी के कारण जैसा कि रेलवे 
मन्तरी ने स्वीकार किया है, रेलें पेध्चिजर ट्रे फिकर की ३० प्रतिशत माँग के स्थान पर 
२५ अतिश्तत माँग व गुड्स ट्रंफिक की ६००८ मिलियन टन की माँय के स्थान पर 
केवल ४२ मिलियन टन पूरा कर सकेगी। झेष माँग को पूरा करने के लिए यातायात 
के दूसरे साधनों को उन्नत करने की आवश्यकता है । देश के जल यातायात को 
उनत करने में बहुत समय लगेगा । यद्यपि देश मे ६६ लाख बेलगाडियाँ हैं तो भो 
उनसे देश के भ्ातायात्त को समस्या नी सुलझ सकती बयोकि वे एक घटे मे एक 
मील से अधिक नही चलती । इस कारण उनके द्वारा दूर तक रुस्‍्ते मूल्य पर सामान 
नही ले जाया जा सकता । हवाई जहाज से सामान ढोने का खर्चे बहुत पडता है । इसी 
कारण देझ में मोटर यातायात को उन्नत करने की आवश्यक्ता है । 

इसके अतिरिक्त यह बात भी बताने योग्य है कि हमारे देश मे आज मोदरों 
तथा रेलो पर इतनी पूंजी लगी हुई है कि यदि हम उनमे से एक को भी समाप्त 
करें तो भी देश को वडी हानि होगी। इसके साथ ही स्ताथ यह वात भी ध्यान रखनी 
खाहिए कि हमारे देश म इसके क्षेत्रफल को देखते हुए रेलो तथा मोटरों की बहुत 
कम उन्नति हुई है । बभी हमारे देश मे दोतो ही प्रकार के बातायात के सावनो को 
उन्नत करने के लिए बहुत अवसर हैं । हमे चाहिए कि भविष्य में हम रेलों तथा 
सड़कों को इस प्रकार बनायें कि इन दौनो मे प्रतियोगिता होने के बदले चे एक दूसरे 
के सहायक बन सके । श्री एस० के० पाठिल केन्द्रीय यातायात सनन्‍त्री ने अभी हाल 
ही मे कहा है कि अगले २५ वर्षों मे रेल तथा सडक यातायात में प्रतियोगिता वा कोई 


खतरा नही है । श 
हमारे देश में रेलो तथा मोटरों मे मन्दी के समय बडी प्रतियोगिता हुई ॥ 


इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिये वेजबुड बमेटी ने बहुत से सुझाव दिये ।) 
उप्तने बताया कि रेलो को अपना किराया नहीं घटाना चाहिये । इसके बदले उनको 
यह प्रयत्न करता चाहिये किये यात्रियों तथा सामान को अधिक तेजी से ले 
जायें तथा उनको अधिक सुविधा दें । रेलो ने इस श्रकार वार्य क्या परन्तु उनको 
इससे कोई अधिक लाभ न हुआ। इंस कारण रेल तथा मोदरों मे सहयोग की सोति पर 


आारत मे घातायात के साधन [ ४०१ 


जोर दिया गया । ९ ६३-३३ की (मिचल-किकनेंस खो दे इस वात का सुझाव 
दिया कि रेलों तथा मोटरों मे ठीक प्रकार की अंतियोगिता भर्प्त करने के लिये 


कारण दोनो ही प्रकार के घातायात साधनों को बडी हाति हो * ही है। इसी के 

कारण उसते दोनो प्रकार के सावती पर कडा नियस्रण करने का सुभाव दिया । 

बेशबुढ कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि रुल्ो को अपनी मोटर गार्डियाँ चलानी 
चाहिये । 

६६६ मे मोटरगाडी एड पाठ किया गया जिसके अनुप्तार भोठरों के 
ऊपर बहुत सी धाबन्दियाँ हो गई । ३६४४ मे सरकार ने रेलो, मोटरों पंथ प्रांतीय 
सरकारों की ्मिटेड कम्पती बनाने का सुझाव देश जिया । परन्‍्त इफमे रेलें पूंजी 
हुए अधिक भाग लेना बहती थी; मोटर वालो ने इसकी वरोध किया १ ईरे 
कारण वह स्वीम तेते ते चल सवी१ परन्तु १६१९ ई० में रोड दाहुपोर्ट एवद पास 
किया गया (जसके फलस्वर्डर सल, मोटर बाले तथा राज्य सरबारें तीनो. मिलकद 
घड़आ यातायात की कार्ये करेंगी । 

दूसरी योजना के लिए योजता आयोग ने सुझवि [दिया है. कि वर्तमान सडक 
गादायात को राज्य हरकारो दारा लिये जाने का ढ्वापे ठीक व्ची मे होगा चाहिए 
और राज्य स्दय घडक यातायात क्को का इरादा नहीं सुखठा वहाँ निजी 
चलाने वालो को उदार दल से अनुज्ञापत देने चाहिये ) सरकारी सडक यादायात 
का नियन्धण ऐसे वार्षोरेशन के दस पा जाना चाहिए. जितर्मे रेलो, निजी 
चलाने वालो के तथा सरकार के अतिनिधि हो । इस गोजुता में रामान ज्ेजने का 
काये निनी चलाने वालों के दरिं कया जायगा ठेथा इसका राष्ट्रीयकरएण ड्स्ु 
ग्रोजना में तहो विंचारा गया है 
इस प्रकार हमे कह सड्ते हैं ्ि रेलो व सबको के सहयोग से हो देश की 
वास्‍्ठविक उच्नति हो सकती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त (छए6प छ०ण? ण्ा 
शुपघ59ण०) ने इसे बात के ऊऋार जोर दिया है कि देश में न वेवल रेलो की ही 


रु 


श 


डग्र तु भारतोय अर्थशास्त्र 


उत्तति होगी: चाहिये बरव्‌ दुधरे प्रकार के यातायात के साधन भी उच्चत होने 
चुहियें। इस ग्रप की रिपोर्ट में कहा गया है, “हम महसूस करते हैं कि वर्तमान 
बढती अर्थे-व्यवस्था में दुसरे प्रकार के यातायात के साधनों को उन्नत होने का 
अवसर देना चाहिए | हम इससे भी आगे जायेंगे और कहेगे कि प्रतियोगिता कै, 
कारण रेलो को अच्छी श्रकार कार्य करने का स्वस्थ प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये 
हम समझते हैं कि रेलों को स्वथ किसी कदम को जो उनके बोले को, कम करता 
हो स्वागत करना चाहिए ४” अगस्त १६४६ में अ तर्राध्ट्रीय बैक के टेकतीकल मिशन 
ने सिफारिश की है कि देश की यातायात समस्या को रेल, सडक, तटीय जहाज- 
रानी तथा आस्तरिक जबमार्ग छैज़त करके सुलझावा चाहिये । 


व 
0 80-97ए6 6 फरारइला। एएचशाएधणए ०प॒द्वाएं ऋराक्ष 48390: 
ग्च [80॥8 89५39988 ४8 ७४5६९ 970०598७5 
प्रदन ८०--भारत मे आम्तरिक जल यातायात की बतंसान स्थिति बताइये । 
इसके भविष्य के विषय में आपका वया विचार है २? 








नहये छत 


जव चचाने के चिय अत्तादित तहरे। 








आरठ में याताबात के साधन [ ४०३ 


भारतवर्ष मे बहुत सी बडी नदियां हैं। उत्तर में गंगा, सतलज, ब्रह्मयुत्र त्या 
उसकी सहायक नदियाँ हैं जो हिमासप पहाड से निकलने के कारण सदा बहती रहती 
हैं। दक्षिण से गहानदी, गोदावरी, इष्णा, कावेरी आदि हैं। परूतु इनका पानी गर्मी 
।क दिनो मे सूख जाता है, थे नदियाँ भारत के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये यहाँ की 
भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। सिंचाई के लिये पानी देती हैं तथा यातायात का एक 
महत्वपूर्ण साथव रही हैं । इतना होते हुए भी नदियों ही मोर बहुत कम ध्यान दिया 
गया है । 
रेतों के बनने पे पूर्व नदियाँ यातायात का महत्ववृर्ण साधन थी । यमुना तदी 
में मुगसकाल मे आगरा तक नायें चलती थीं । उम्र सतलज से लुधियावा तक नादवें 
चलती थीं। परन्तु मिट्टी के अधिक जमा हो जाने के कारण उनमे आजकल मार्दे नही 
चलाई जाती । १८५६ तक गोदाबरी आदि नदिमों में समुद्र से देश के भीवर ४०० 
मील तक नादवें चलती थी ! 
परन्तु रेखो के भा जाने पर भारत की जल यातायात पीछे पड गई | सरकार 
ने इसको उन्नति की ओर जरा भी ध्यान न दिया बोर अपनी सारी शक्ति रेसो के 
बनाने में खर्चे कर दी । फल जो होना चाहिए था बही“हुआ । भीतरी जल यातायात 
का देश को अर्य॑-न्यवस्था में कोई भी स्थान न रहा । 
परन्तु देश के स्व॒तन्त्र होने के पश्दातु हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने 
इस अवनव जल यातायात को क्रिर उनद करें। इससे देश को बहुत लाभ होगा। 
इसका कारण यह है कि यह धवस्ते सस्वा मरातायाद का साधन है । इस कारघ भारी- 
भारी सामान को दूर तक ले जाने के लिये यह सबसे उपयुक्त साधन है। इसके 
उतत्त होने पर खेती तथा उद्योग दोदो को ही लाभ होगा । खेदी क्रो यह लान होगा 
कि खेती के औौजार कम कोमत पर दुरूदूर तक ले थाये दा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 
सेती की उपय की भी सडियो तक ले जावे का खर्चे बहुत घट यायया। पशुओं को 
खिलाने के लिये दनो की घास को दूर-दूर के स्थादों तक केवल इसी साधन से भेजा 
जा सकता हैं। इसकै साथ-साथ भारत में कृषि के लिए यह एक बडी समस्या है कि 
पोदर की खाद को डूधन के रूप में जलाया जाता है जिसके कारण उपज कम मिलती 
है । यदि जल यातायात उन्नत हो जाएं तो वनो की सस्ती लक्डी क्सिन के पास 
सक पहुँचाई जा सकेगी जिसके फलस्वरूप वह खाद को स जलायेगा १ 
देती के अतिरिक्त उद्योग बन्वों के लिये भी इस यातायात के साघन का दडा 
महत्व है। इसके हारा भारी कच्चा माच सोचद्योगिक केख॑दों तक कम मुल्य पर पहुँच 
४ सकेगा त्तपा पक्का साल जोच्योगिक केन्द्रों से उपभोग केल्तो तक बहुत सस्ता पहुँचाया 
जा सकेगा । इस प्रवार इन साधनों के उतत होने से खेठी द उद्योगों दोनो को ही 
साभ होगा । 
इहुघा बान्तरिक दल यातायात की उन्नति का विरोध इसलिए किया जाता 


है कि इसके कारण रेलो तथा सडको से अनावश्यक प्रतियोगिता बटेगी। परन्तु 


घ्न्ड ] भारतोय अरयंज्ञास्त्र 
ड़ 


ऐसा सोचना गलत है क्योकि संसार के अन्य वदे-बडे देशो जे संयुक्त राष्ट्र अमेरिबा, 
रूस, प्रास, जर्मनी, वेल्जियम, हालेंड आदि में जल मारे की उन्नति यातायात के दूपरे 
साधनों के साथ हुई है । इन देशो से वडी-दडी नदियों को नहरो से मिला दिया गया 
है जिसके कारण जल मारे से एक वन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक जाया जा सकव> 
है। सयुक्त राष्ट्र में सेन्टलारेन्स नदी व बडी झीलो व मिसीक्तिपी मिसोरी को नहरो 
से मिलाकर उत्तर में सेन्टलारेंस की खाडो से दक्षिण मे मेविसक्ो को खाड़ों तक जल 
सांग से सामान ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार रुस में कृष्ण सागर, श्वेत 
सागर, वाल्टिक सागर तथा केस्पियन सागर को नहरो द्वारा मिलाकर इसी प्रकार 
के लन्तर्देशीव जलमागगं प्रदाव किये गये हैं। भारत मे भी इस प्रकार के अन्तर्देशीय 
जब मार्ग की सम्भावना है । जेम्स रेनल ने १७६२ ई० में कहा था कि नेंदा व 
सोन को आपस में मिलाने से इस प्रकार का अन्तर्देशीय मार्ग प्रदान क्या णा 
सरुता है। यह हे का विषय है कि भारत सरकार इस प्रकार की सम्भावना पर 
विचार कर रही है । 


भारत में इस समय २०,००० मौल लम्बे जल सार्य हैं पितमें ५००० मौल 
नदियों के तथा शेष १२००० मील लम्बे नहरो के हैं। इनमे नदियों मे ३००० मील 
तक नावें चलती हैं। इस ३००० मील मे से २००० मील केवल पश्चिमी बगाल द्‌ 
आसाम में है। नहरो में से उनके उन्नत करने पर ३००० मील में स्टीमर तथा है। 
६००० मील मे नावें चल सकती हैं। आजकल सरकार द्वारा सचालित चैनलों में 
२५० मिलियन टन मोल प्रति दर्ष सामान ले जाया जाता है जो फ़ि रेलो हारा से 


जाये जाने वाले सामान का केवल १ प्रतिशत है । 


भारत में आजकल यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के जल यातायात 
को उनत किया जाय । गगा, ब्रह्मपृत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर जल यातायात 
को उन्नत करने तथा उनमें सामजस्प स्थापित करने के लिये १६४० ई० में गगा, 
ब्रह्मपुत जल यातायात बोडें स्थापित किया गया । यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के 
सामूहिक अयत्त द्वारा स्थापित किया गया है । केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के बोर्ड 
भाँध्रि, मद स, केरल आदि मे स्थापित करने का प्रस्ताव रखेगा । 


भारत में आजकल १४५७ भील रुस्वी नदियों में मशीन से चलने वाले 
स्टीमर चलते हैं तथा ३५८७ मील में बी-बछी नावें ,चलती हैं । देश में जल याता 
यात तभी उन्नत हो सकती है जबकि या तो नदियों को गहरा किया जाय, यथा उनमें 
पानी के बहाव पर नियन्त्रण किया जाय, या ऐसी नावें बनाई जायें जो कि कमी ४ 
गड़रे पानी मे चल सर्वे । नदियों को गहरा करते में बहुत पूंजी की आवश्यकता है। 
इसी कारण इस बात का प्रयत्व किया जा रहा है कि ऐसी नावें बनाई जायें जो कि 
कम गहरे पानी में चल सकें । गगा-बह्मपुन् के क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहा है 
मुख्य-मुख्य जल मार्गों की भिट्टी साफ करना, नावें चलाने के लिये सहायता करना 


भारत में यातायाद के दावन [ ४०५ 


हथा शुझय पुरुय स्थानों पर बन्दरयाह बनाना हैं? योजना में वक्घिप नहर को 
उद्तत्त करमा तथा उसको मद्रास के बन्द रगह से मिलाना तथा परिचमी समुद्रतद की 
महरो को उन्नत करना रखा गया है ॥ योजवा मे अप्न्तरिक छल यातायात को उनच्चत 
करने के लिये केवल हे करोड रुपया रकखा गभा है ।इसमे से ११४ लाख तो बरकिधप 
ए्हहर क्ये उन्नत करने के लिये तथा ४ड लाख पश्चिमी समुद्रदट की नहरों को उन्नत 
करने के छिय्रे रकख्ा है। शेष घत तथा राज्य सरकारो का चत्दा शेष दुसरे भागो 
की उम्ति के लिये काम में लाया जायगा । 
इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी योजनायें हैं। इनमे कतकत्ता-कोबीव 
योजना में बहुत सी नहरें हैं, जंसे मिदवापुर तथा उडीसा की तटीय नहरें, गोद'खरी 
तथा कृष्णा डेल्टे की गहरें, बकियय नहर तथ्य वेदारमपुर नहर ) इनमे से मरिदशापुरु 
तटीय नहूर बहुत से स्थानों पर खराब हो ग्रई हैं ॥ यदि इन नहरों को मिला दिया 
जाय तो कलकता से कावेरी तक एक जल मार्ग हो जायेगा । उघर कावेरों के ऊपरी 
भाग से एक महूंर निकालकर कोचीन के बन्दरगाह को प्रिलाया जा सकता है, 
परलु योजता में कावेशी के दक्षिण मे एक नहर वचाये जाने का प्रदन्ध किया 
ग्रया है ! 
शगा को ब्रह्मपुत्र ते भारतीय राज्य सीमा से होकर एक तहर से मिलाते 
की योजना भी है। इप नहर के बन जाने से आस्ाम का सामान भारत में आ 
सकेगा । इनके अतिरिक्त और भी योजनाएँ हैं जेछे सवंदा को जोहिला से जो कि सोन 
की सह्ययक्त नदी से मिलाना, नर्वेदा को सहायक नदी, दीरू को सोम की सहायक 
नदी कटनी से मिलना, वीयरमा कैस को सहायक को नर्न्दा से मिलाना, नर्वदा की 
सहायक रुदी ,रम को चम्बुल से मिलाबा, तबेंदा को ग्रोदाघरो को सहायक बेदी 
चेवगया से मित्रावा, महावदी की सहायक नदी हस्टू को रिहाड से जो कि सोन की 
सहायक नदी है, मिलाना, बधों, योदावरी क्की सहायक भ्रदी को ताप्ती प्रे मिलाना 
क्षादि। यदि ऊपरी तथा बिचली गगा की नहरो को डोक कर दिया जाय तो तादे 
हरिंद्।र तक चल रुकृती हैं। इन सब योजनाओ के पूरा होने पर बंगाल की खाड़ी 
के बन्दरगाह अरब सागर के बन्दरगाहों से आनन्‍्तरिक जब भागों से मिल जायेंगे । 
ऐसा होने पर हमारी यातायात को समस्या बहुत कुछ सुलझ जायगी । 
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प्रहन ६१५--भारत मे जहाजी यातायात के विछड़े होने के क्या कार्रण हैं | 
इसस्ो उन्नत करने के लिये क्या प्रयत्व क्ये हैं ? अपने सुझाव दौजिये । 

१७वी शताब्दी के आरम्भ तक भारतवर्ष जहाजरानी के लिये प्रसिद्ध था । 
भारतवर्ष मे उस समय ऐसे जह्वाज बनते थे जो इज़ूलेंड तक जाते थे। परन्तु जब 
से लोहे के भाप की झक्ति से चलने वाले जहाज बनने लगे तब से इस देश के लकड़ी 
के जहजो को बडा आधात पहुँचा । इससे साथ ही साथ अग्र॑ जी जहाजी कानूनों से 
भी इस देश की जहाजरानी को बडी क्षत्ति पहुँची। इन कानूतो द्वारा भारतीय 
जहाजों का द गलिश चेनल में जाना वर्जित कर दिया गया था। जैसे जैसे अग्नेजो 
का भारतवप पर प्रभुत्व स्थापित होता गया बसे ही वेसे उद्दोने इस देश के जहाजी 
यातायात को चष्ट कर दिया । इस भ्रकार द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय 
भारतवर्ष के समुद्री किनारे के व्यापार मे से २५ प्रतिशत तथा दूसरे देशो के व्यापार 
में से ४ प्रतिशत भाग था । 

भारत के समुद्री यातायात पर एक अग्नेजी जहाजी मण्डल का नियन्त्रण 
है। यह मण्डल दो प्रकार से भारतीय जहाजो को हानि पहुँचाता है--(१) किराये 
की लडाई (ए708॥( ४४४7) तथा (२) विलम्बित छूड पद्धति (08ई०:६० १९०४० 
8५80०) । 

(१) किराये की सडाई--जब कभी कोई नई भारतीय जहाज कम्पनी 
चालू की जाती है तभी यह मण्डल अपने जहाजो का किराया इतना कम कर देता 
है कि नई कम्पत्ती फो सुकाबले मे टिकना असम्भव हो जाता है और अन्त मे वह 
कम्पनी फल हा जाती है। भारतीय जहाजी कम्पनी के नष्ट हो जाने के पश्चातु 
मण्डल फिर किराया बढा देता है। इत्त प्रकार पिछले सौ वर्षों में सैकडों जहाणी 
कम्पनियाँ फेल हो गई ओर भारतवर्ष को करोडो रुपये की हानि हुई। इसके एक 
दो उदाहरण देने आवश्यक है॥ एक बार टाटा कम्पनी ने भारतवष से चीन को 
घागा से जाने के लिये एक जहाज चलाया तब मण्डल ने किराये की दशर १६ 
रूपये ठन से घटाकर १३ रुपय' कर दी । १६२१ में मण्डल ने सिन्धिया परम्पती £ 
के विरद्ध चावल ले जाने की दर को १८ रुपये से घटाकर ६ आने कर दी। 
१६३४ में चावल ले जाने का किराया १४ रुपये से घटाकर आठ जाने प्रति ट्नॉ मे 
कर दिया। 

(२) विश्स्दित छूट पद्चति--इसके अनुसार अग्रेजी जहाजी कम्पर्तियाँ यह 
घोषित करती हैँ कि यदि सौदागर झपना माल डे या ६ महीने तक मण्डल के जहाजो 
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पर से जाता रहेगा दो उसको कुल किराये का जो उसने दिया है एक भाग (लगमग 
३७ प्रतिशत) छूट के रूप में मिलेग/ + परन्तु यह छूट उसको उस समय मिलेगी जब 
वह अपना माल अगले ४ या ६ महीने ठक मण्डल के जहाजो पर ले जाता रहेगा । 
_इस प्रकार की पद्धति को विल्षम्बित बढ्ठा पद्धति कहते हैं । इसके हारा स्ोदागर 
लोग जपना माल मण्डल के जहाजो पर लादते हैं । इग कारण देशी जहाजो को जो 
छूट नही दे सकते बड़ी हानि पहुँचती है । 
इसके अतिरिक्त बन्दरंगराह याज़े भी जह्याजी कम्पतियों के साथ बड़ा बुरा 
व्यवहार करते आये हैं । कई बार वे विदेशी जहाजों को उस स्थान पर खडे होने की 
माज्ा दे देते ये जहाँ पर भारतीय जहाजो को खडा होना दा इस प्रकार वह सामान 
जो, भारतीय जहाजो पर लादा जाता वह विदेशी, जहाजो पर लद॒ जाता था कौर दिस 
प्रकार भारतीय जहायो फो बडी हामि होती थी ॥ 
यही नहीं, भारतीय सरकार की नीति भी हमारी, जहाजी यातायात की 
उतति के मार्ग में वाघा के रूप मे खडी हुई यी । सरकार कभी भी भारतीय जहाजो 
पर कोई सामान ने तो विदेशों को ले जाती थी और न लाती थी। उससे समुद्र 
तटीप व्यापार के लिये भी जो कि सभो देशो मे उस देश का एकाधिकार होता है, 
विदेशी जहाजो को छुतो छुट्टी दे रबी थी । इस प्रकार १६४४-४५ में भारतीय 
, जहाजो का समुद्रतटीय जहाजो में केदल २५ प्रतिशत भाग था । 
इन सब बातो के कारण हमारे देश में जहाजी यातायात की उन्नति न 
हो प्रको ) 
जहाजी यातायात को उच्चत करने के प्रथल््न-१६२३ की फरवरी में “'इण्डियन 
मरके स्टाइल ठथा मेरिन कमेटी” वियुक्त की गई । इस उमिति का उद्देश्य यह जाँच 
करना था कि भारतीय जहाज चलाने तथा जहाज बनाने के काम में किन-किन उपायो 
से उन्नति हो सकती है। इस समिति ने समुद्रतटीय व्यापार को भारतीय जहाणों के 
लिये सुरक्षित रखने का सुझाव रखा । परन्तु सरकार ने इस सुझाव की ओर कोई 
ध्यान मे दिया । इसके पश्याद्‌ १६२८ में अस्तेम्पज्ी के घ्वितम्बर के अधिवेशन में श्री 
हाजी ने तदीव यातायात को भारतोय जहाजो के लिये सुरक्षित रूूने के हेतु एक विल 
उपस्थित किया । परन्तु उतको स्वीकार नही क्रिया पमा । १६२६ में श्री हाथी ने 
विशत्तम्बित छूट के अन्त के लिये प्रस्ताव रखा । परन्तु वह भी स्वीकार न हुआ 
१६२७ में चर अब्दुल हातिस पजरयी ने समुद्दी चातायात्त को सुधारते के लिये एक 
बिल पेश किया परन्तु उसको भी सरकार ने न माना। १६३६ मे श्री पो० एने० 
सपरू से एक बिल पेश किया जिसमें सरकार से प्रार्थवा को गई थी कि वह तढीय 
व्यापार को भारतीय जद्माजों के लिये सुरक्षित करदे । परन्तु सरकार ने सदा की 
तरह इस बात को भी न माता $ 
युद्धकाल मे सरकार को भारत की जहाज सम्बन्धी नोति की कमी प्रतीत 
हुईं इस कारण उसने शृ६४५ में पुनिनर्माण नोति उपसमिति (हि६००४६६ए०४०॥7 


डेग्द |] कु भारतीय अर्थज्ास्र 


2०॥०५ 8०9-००॥ल्‍।८९४) नियुक्त की जिसने १६४७ में अपनी रिपे्ठे दी । इस 
रिपोर्ट में समिति ने यह सुझाव दिया कि भारतीय जहाजी समस्या के लिये सरकार 
को एक हृढ राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए ॥ इस समिति ने इस बात एर जोर दिया 
कि भारत को अपने तटीय व्यापार को शत प्रतिशत, बर्मा तथा लड्छु के साथ होने 
बाले व्यापार का ७४ प्रतिशत तथा अन्य देझो के साथ होने वाले व्यापार का ५० 
अतिशत अपनाना चाहिये । सरकार ने इस सुझाव को मान लिया । 


सरकार की जहाज सम्बन्धी नीति की घोषणा होने के पश्चात्‌ भारतोय 
जहाजी व्यापार की खूब उन्नति हुई | इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर 
इस देश में ११ कम्पनियाँ थी जिनके पास ६३ जहाज थे। ये जहाज १३१,ए४८ 
दन के थे । १६४६ के अन्त में इस देश मे १६ कम्पनियाँ थी जिनके पास ३४३००० 
टन के जहाज थे । इनमें से १६२५०० टन के २२ जहाज विदेश्यी ब्यापार में लगे हुये 
थे । इसके अतिरिक्त १५७०५०० टन के ७५ जहाज तटीय व्यापार मे लगे हुये थे। 
१६५१ के अन्त में भारतवर्ष के जहाज ३६१००० टन के थे । आजकल भारतीय 
जहाजो के हाथ मे सारा तटीय ब्याप्रार तथा भारत, बर्मा, लका, व्यापार का ४० 
प्रतिशत व्यापार है । युद्ध से पहले भारतवर्ष का कोई भी जहाज विदेशी व्यापार में 
नही लगा हुआ था पर आजकल भारतीय जहाजी कम्पनियाँ सामान तथा यात्रियों को 
ले जाने के लिये मल्ाया, जापान, इगलेंड तथा योरुप गहाद्वीप तक जाती हैं तथा 
केवल सामान को ले जाने, लाने के लिये इगलैड, सयुक्तराष्टर अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया 
तक जाती हैं। १६४७-५० के बीच भारतवर्ष म जहाजो की वृद्धि हुई। इनमे से 
३६,१६५ टन के भाठ जहाज भारतवषं के ही बने हुये हैं। १६५१ से ५६ तक के 
लिये सरकार ने अपनी योजना बनाई । इस योजना के जनुसतार भारत के जहाजो मे 
६ लाख टन के जहाज की वृद्धि होती थी । इनमें से २६५,००० दन के जहाज तटीय 
ष्यापार मे तथा २६३,००० ठन के जहाज विदेशी व्यापार में लगगे। प्रथम योजुना 
के अन्त तक भारत में ५,६५,७०७ टन के जहाज थे । प्रथम योजनय-का-ध्येय बिन्दु 
एक वर्ष पीछे प्रात्त कर लिया गया । मार्च १६५६ तक भारत के पास ६४७८१२ टन 


के जहाज थे । इस प्रकार दूसरी योजना बिन्दु को प्राप्त करने मे.-.अभी १३०, १८८ 


टन 32229:200 कमी.है । 

५ “(६४७ में सरकार ने इस वात की घोषणा की थी कि वह दस ,फरोड की 
पूँजी से दीन जहाजी कार्पोरेशन स्थायित करेगी जिसमें सरकार की एूंणी ५१ अतिशत 
से लेक्र ७४ प्रतिशत तक हो सकती है । शप पूँजी पूँजीपतियो की होगी । इन तीनो 
मे से एक कार्पोरशन १६४० में स्थापित हो छुकी है। इसकी अधिकृत पूंजी १० करोड 
सुपये है । इसकी व्यवस्था सरकार ने अगस्त १६५६ से अपने हाथ मे ले ली है। इसके 

पाप्त 5 जहाजो का वेडा है जो सामाव तथा यात्रियो को जापान, आस्ट्रें लिया, विंगापुर 
पूर्व बफ़ोका ले जाता है । दुसरे की रजिस्ट्रो जून १६५६ मे की गई। इसकी पूंजी 

३० करोड़ रु० है। यह लाल सागर, फारस की खाडी पोलेंड तथा रूस में कार्य करेगी 
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दिसम्बर १६४४ के भारत बोर रूस के बीच हुये व्यापारिक समझौते के फलस्वरूप 
अब भारत और रूस के बीच का व्यापार बढने के कारण इस कार्पोरेशन मे अपना 
कार्ये-क्षेत्र काले सागर के बन्दरगाहो तक बढा दिया है। भारत भौर पोलेड के बीच 
भी जहाजी सविस शुरू हो गई है) 
पंचवर्षीय पोजना में जहाजो पातायात का स्थान-- 

पचकर्षोध योजना के अन्त घक ६००,००० टन के जहाजो का ध्येय रवखा 
गया है । २३७२ करोड रु० ऋण के रूप मे जहाजी कम्पत्तियों को जहाज खरीदने के 
लिए दिये गये हैं । ऐसी आश्या की जाती है कि अन्दर्राट्रीय बैक से भी कुछ सहायता 
प्राप्त हो जायगी । 

भारत मे अभी तक अच्छे बन्दरयाहो की कमी है । इसलिये वर्तमान पाँच 
बन्दर्पाहो--अस्बई, कलकता, मद्रास, कोचीत तथा विशास्रापट्म--को उन्नत करने 
के लिग्रे सरकार १२ करोड रुपये का ऋण देगी ) योजना में कॉघला ([[६9770॥9) 
बन्दरणाड्ो को उन्नत करते के लिये १२ ०४ करोड २० रघखे गये हैं। यह बम्दरगाहु 
उस माल को प्राप्त बरेगा जो पहले करांची जाता था। तेल साफ करने वाली 
कम्पनियों को बन्दरयाह की सुविधा प्रदाद करने के लिये ८ करोड्ट रपये रकखे गये हैं । 

जहाजी यातायात सम्बन्धी सभी बातों को देखभाल करने तथा सरवार 
को इस पर परामर्श देने के लिये एक जहाजी बो्े (59978 80070) की 
स्थापता भी की गई है । 


दूसरी योजना में € लाख टन का ध्येय रकखा गया है । इस योजना के अन्त 
तक भारतवर्ष का सुदुर सामूहिक व्यापार मे १५ प्रतिशत भाग हो जायगा । 


हिन्दुस्तान शिपया्ड को बढाया जापगा जिससे बहू ४ जहाण प्रतिवर्ष बना 
सकेगा । एक दूसरे जहाज बनाने के कारखाने का प्रारस्मिक कार्य शुरु कर दिया 
जपय्ेगा । इसकी उत्पादव शक्ति ६०,००० टन होगी जो क्लि ८०,००४ टन तक 
बढाई जा सकेगी । 


जहाँ प्रथम योजना काल में हमारी जहाजी शक्ति बहुत क्रम रहो वहाँ दितीय 
योजना काल के पहले ही वर्ष मे (१६५६-५७) से उसने बहुत उन्नति की । इस वर्ष 
में द्वितीय योदना काल के लिये मिश्चित्‌ ३७ करोड ८०, सब के सब भारत तथा 
यूरोप से जहाज खरीदते भे खर्च कर दिये गये । इसके कारण हमारी जहाजी छरक्ति मे 
१८०,००० टन को दुद्धि हो गई । १६५७-५८ में स्व्ष वित्तीय आघार (5९९ 
मी0४ए०पप्रष्ठ ४455) पर जहाज खरीदे पये । इस योजना के अन्तर्गत अगस्त १६५७ 
से जपस्त १६५८ तक ४४००० टन के णह्दाज खरीदे यये | इस योजना के अनुसार 
जहाजो का सूल्य विस्तों मे चुकाया जायगा। णहाजो से जो लाभ प्राप्त होगा 
उस्ती को किस्दों मे दिया जायगा । इसके बदधिरित्त इस वर्ष में घहुत से थे घहाज 
प्राप्त हुए जिनके लिए कि पिछले वर्षों मे थार्डर दिये हुये थे । 


४१० भारतीय अर्थशास्त्र 


जहाजी यातायात तथा जहाज बनाने के उद्योग को प्रोत्ताहन देने के लिए 
संरकार ने १६५७-५८ में एक जहाजी विकास कोष (5098 706ए७०फमव्या 
पण्गाव) भी स्थापित किया। इस कोष को १ करोड की पूंजी से स्थापित हिया 
गया है तथा यह बन भारत की सचित निधि (ए०75०॥6&/९6 छोम्ात ते [09) 
में से दिया गया है। भविष्य में भी इस निधि मे से आवश्यकतानुसार घन हस्तान्तरित 
किया जायगा । ऐसो आज्ञा है कि १६६०--६१ तक इस कोष म॑ ६४५ करोड़ ० 
एकत्र हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त ऐसी आज्ञा हे कि तिजो पूँजी जहाजी यातायात 
को उन्नति के लिये २० करोड़ रु० खर्च करेगी । इसके अतिरिक्त सरकार को जापान 
से जो १० विलिमन मत का ऋण मिला था उसमे से उसने ५ विलियन मत जापान 
से जहाज खरोदने के लिये रख छोडे हैं। इस के अतिरिक्त सरकार जहाजो यातायात 
को और भी कई प्रकार से लाभ पहुँचा रही है। उसके हाल ही में एक शिपिंग 
कार्डनिशन कमेटी बनाई है जो कि विभिन्न मन्त्रालयो से सुचना लेकर भारत सरकार 
की ब्रावश्यकता का सब माल भारतीय जहाजो पर विदेशो से मंगरायेगी । १६५६८ में 
एक नया मर्चेन्ट शिविग बिल पास किया गया जिसके फलस्वरूप एक नेशनल दशिविग 
बोर्ड स्थपित किया जायग्रा जो कि सरकार को उचित परामश देगा। परन्तु सरकार 
में अपनी १६४७ वाजी नीति को नही बदला अर्थात्‌ तटीय व्यापार केवल उन्ही 
जहाजी के लिये सुरक्षित रहैया जिनकी ७४ प्रतिशत पूँजी भारतीयों के हाथ मे होगी । 

इस प्रकार तटीय ध्यापार को भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित करके सरकार 
ने इस देश के लोगो की बहुत पुरानी माँग को पूरा कर दिया है। अब सरकार को 
चाहिए कि रेलो तथा जहाज के सहमोग की नीति बनाये जिसम कि बिना किसी 
हानि के तटीय व्यापार रेलो अथवा जहाजो पर सस्ते दामी पर किया जा सके। 
सरकार को अब यह भी चाहिये कि वह देश के लिए अधिक जहाज खरीदे जहाँ 
तक हो उठे प्रयत्व करना चाहिए कि जहाण देश मे ही बन | जहाज बनाने का एक 
फारखाना देश के लिए अपर्याप्त है । इस् देश मे नये बन्दरगाह भी बताते चाहिएं॥ 
प्रथम योजना मे काँधला नामक नया बन्दरगाह बताया गया है तथा वर्तमान ब दर- 
गाहो का आधुनीकरण किया जायगा । दूसरी योजवदा मे बडे बन्दरगाहों की शक्ति 
को ३० प्रतिदत बढ़ाया जायगा तथा बहुत से छोटे बन्दरगाहो को उन्नत किया 
जायगा । सरकार लाइट हाऊस को भी उन्नत करेगी तथा घीरे-घीरे उनका प्रवन्ध स्वय 
ले लेगी । जहाजो को विदेशी प्रतियोगिता से किसी न किसी तरह बचाना चाहिये । 
इस प्रकार भारतीय जल यातायात को अधिकाधिक मजबूत बनाना चाहिये। 


+-+००५न-- 


मरत में यातायाते के साधन | *१ 


वायु चातायातद (का पुफ३राइएणा) 

0, 82, छा४6 2 छत्तर्ध णैआण7 ्॑ [00080 ४ 395 श 8 विशाः 
प़ाह्धां छण्आ्राणग । 

प्रइन ८९--भारतीय बा3 यातायात को सक्षिप्त इतिहस दीजिये । उत्तरी 
चतेमान स्पिति या है? 

आरहवर्ष में वायु भावापात[दिनो-दिन उन्नति करता जा रहा है। से प्रथम 
१६१६ में भारत के विभिल्त स्थानों में बायुदानों का मेन किया गया । अंधम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ यह पता चल गया कि यूरोप, युदर॒पूर (एश ह48४) एप 
कास्ट लिया को (पिलाने के लिये भारत परे घातायात की उत्ति करनी आवश्यक है। 
बाप्तव में वायु यातामात का कार्य युद्ध के पश्चाद ही प्रारम्भ हुआ । इसके प्च/त्‌ 
हूँ दस देश में फ्रास डच सर्विस प्रासम्म हुई तथा इमलैड और फररोची के बीच 
साप्ताहिक सर्विस चादू की गई। इम्पायर झेल स्कीम चाह होने के पश्चात्‌ £ग देश 
भे वायु यातायात ने खूब उद्नर्ति की । १६३२ में ठादा बायुमाये लिमिटेड (729 
87४५४ 7.0.) द्वारा इलाहाबाद, कलकता ठ॒पा कोलग्बों में अन्तर्देशीय वायु 
पेदाओों की स्थापता की गई । 

द्वितोय महायुद् मे इस देश में बाय यातायात ने खूब उन्नति की । उत्त समय 
देश मे जिठनी वायुपाव कम्पतियाँ थी वे सब देश की सुरक्षा के कार्य मे लग गई। 
उप्त समय बहुत से वायुयान खरीदे गये । नवीन झैवाओं का शीगणेश हुमा। 
भणलोर में एक वायुयान बताने का कास्वाना छोला गया । देश में बहुत से हवाई 
बहू बताये गये । इस प्रकार धीरे-धीरे करके इस देश में वायु यातायात ने खूद 
उम्हिं कर ली है। इस भकार देश के प्राय सभी बड़े बडे शहर एक दूधरे से वायु 
हवा द्वारा जुड़े हुये हैं ॥ आाजकस वायुयानों से थात्री ही नहीं वरद्‌ बहु पा 
सामान भी ले जाया जा सकता है। आजकर्स बढ़े बडे शहरों की डाक ले जाते का 
कार्य भो वायुयात के ढारा ही किया जाता है। इस देश के लोग केवल देश के 
भीतर ही दायुयान सेवा नही करते बस वह प़िदेशों भें भी में सेवा करते हैं। 
शृषृ४८ में सब हे पहले बाबु-भारत अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड (#प्रयाव8 एध- 
ग्रशा०१) ते बघ्बई तथा झन्दन के बीच वी सेवा चालू की । वे की कोर भारत 
एयरवेज ने छिता संखार डो. सहायता के हॉगकाँग तथा बैकाक तक सेवा 
आरम्भ की । 

आरत सरदार भी वाद झेदा की उन्नति के लिये बहुत प्रयत्तशील है । वहेँ 
हर बे कई करोड हसया इस कार्य के लिये व्यय करी है। सरकार में दायुवानों को 
इलाने को शिक्षा के लिये इस देश मे स्कूल खोल (द्वए हैं िनमे बहुत से विद्यार्धी 
पिश्ला ग्रहण करते हैं । द्राउप्ड इजीनियर्स को शिक्षा देने के (लवे प्रबन्ध किया गया है । 
इहुत सा रुपया उडाकू क्‍तबों को भी सहायता के झूप में दिया जीदा है । १६४८ 
भें ३१२जलोगो को दिमिप्न प्रकार को शिक्षा दी गई तथा सवमस्दर के मन्द मे १७७ 
लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे ये । 


४१२ ] भारतौय अध्॑ैशास्त्र 


१६५३ ई० मे हमारे देश मे ८ भारतीय वायु-यातायात कम्पतियाँ थी जो 
२०,००० मील पर सेवा कर रही थी। भारत के प्राय सभी बडे शहर अब बायु- 
यातायात से जुड़े हुये हैं । 

यद्यवि भारत मे बायु-यातायात की इतनी उन्नति हो रही थी तो भी बहुत सी 
वायु कम्परनियाँ नुक्सान उठा रही थी। उनकी सहायता के लिये सरकार ने उनको 
वायु-यातायात कै लिये खरीदे हुये पैट्रोल से प्राप्त चंगी का ,६ भाग सहायता के रूप 
में दिया । उनको ड्यक ले जाये का काम भी दिया ) इसके अतिरिक्त सरक्वर ने 
१६५१ ई० भे एक हवाई यातायात जाँच समिति ( #ए परच0छ४०णां फिवुएा 
८०णाणा॥४९) वैठाई । इस समिति ने बताया कि वायु कम्पनियों के घादे पर 
चसने का मुख्य कारण मह है कि इनकी सख्या भावश्यकता से अधिक है । इसलिये 
इस समिति ने वायु यातायात कम्पनियों का पुनसंगठन करने, इनकी सख्या में कमी 
करने भर अनुसूचित सचालको की प्रमाणित लागत़ व वास्तविक्र आय के अन्तर के 
बराबर अरथें सहायता देने की योजना का सुझाव दिवा । 
बापु धातायात का राष्ट्रोयकरण-- 

१६५३ ई० में एयर कार्पोरेशन एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार सरकार 
मे दो एयर कार्पोरेशन स्थापित किये--(१) इण्डियय एयर लाइन कार्पोरेशन और 
(२) एयर इण्डिया इस्टरनेशनल | इनमे से पहले ने सब देशी लाइनों को अपने 
अधिकार मे लिया है और दूसरे ने विदेशी लाइनो को । सरकार इन दोनो कार्पो- 
रेशनो के अध्यक्ष व रादस्य नियुक्त करेगो ॥ ये कार्पोरेशन सरकार को अपने कार्य 
करने का वापिक प्रोग्राम देगी तथा यह भी बतायेंगी कि दप भर में क्तिना घन 
खर्च होने का अनुमान है। सरकार राष्ट्रीय हित मे इन कार्पोरेशनो को कोई भी 
आज्ञा दे सकती है। इन दोनो कार्पोरेशनों के कार्य भे सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये सरकार ने एक वायु-पातायात सभा (67 77805907 0०प्रा७।) भी स्थापित 
की है। 

सरकार निजी कम्पनियों को ४ ८ करोड २० क्षतिधूर्वि के रूप मे देगी। इनमे 
से ४८ लाख रु० नकद मिलेंगे तथा शेष के लिये ३३ प्रतिशत ब्याज के प्रतिज्ञापत्र 
(8०7१5) लिये जायेंगे जिनका घन पाँच वर्ष पश्चात्‌ चुकाया जायगा। ३० जून 
१६५२ को कम्पनियों में काम करने थाले कर्मंचा रियो को सरकार रख लेगी । 
बायु-यातायप् के राष्ट्रीयकरण फे प्रश्न मे तझ-- 

बायु मातायात का राष्ट्रीयवरण निम्नलिखित बातो के कारण उचित कहा जा 
सकता है-- 

(१) निजी कम्पतियाँ घाटे पर चल रहीथी भौर श्ोन्न ही वे बन्द हो 


जाती । 
(२) देश को रक्षा के हित के लिये सरकार को वायु यातायात को अपने हाथ 


भ्े लेना ज़ाहिये था। 


भारत में यातायात के सावन [ ४१३ 


(३) बायु-यातायात के नवीनीकरण ()(४००९६८४४६७7709) के लिये जितने व्यय 
को आवश्यकता है वह निजी पूंजीपतियों को शवित के बाहर को बात थी ( 


(४) राष्ट्रीयकरण के कारण आन्तरिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई और 
इसके फ्लस्वरूप खर्च भो कम हो गया ! 


राष्ट्रीयीरण के विरुद्ध केवल यही बाठ कही जा सकती है कि सरकारी काम 
बहुत धीमा चला करता है और उसमे निजो लाभ की आशा न होने के कारण उतना 
अच्छा काम नही होता जितना कि निजी उद्योग में होता है! परन्तु हम देखते 
हैं कि सरकार रेलो को बडी अच्छी प्रकार चला रही है और उसको खूब लाभ थी 
होता है 42॥ द्र 


>द्रयम पंचवर्षीय योघता में विजी उद्योगों की क्षति-पूर्ति देने तथा नये हवाई 
जहाज खरोदते के लिये ६ ५ करोड रु० रबखे गये थे तथा १०१०७ करोड रुपये नये 
हवाई महू बनाने तथा पुरानों की मरम्मत करने के लिये रक्खे गये थे । परम्चु 
योजना काल में लगभग 5 करोड रु० खर्च किये गये । दूसरी योजवा में जो कार्य 
किये जायेंगे उन पर १८ करोड रु० खर्च होते की आशा है परन्तु योजना में केवल 
१२९५ करोड ८० रक्से गये हैं । प्रथम योजना भे ६ हवाई अड्डे बनवाये गये ) दो 
ओर क्षीघ्र हो पूरे होने वाले हैं। दूसरी योजना में ८ नये अह् बनाये जायेगे। 
हवाई जहाज की ट्रेनिंग वा बेन्द्रीकरण करने का भी निश्चय किया गया है। यह 
इलाहाबाद में होगी । दूसरी योजना में १० बये ग्लिइंडिंग केन्द्र तथा ५ भये उडाकु 
बलत्र स्थापित किये जायेंगे । 


राष्ट्रीपारण फे पश्चादू फी गई उन्नति--+ 

राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ भारत मे वायु यातायात ने बहुत उठति वी जिस के 
फलस्वरूप क्षाज हमारे देश के धाय सभो सुख्य-मुह्य नगर हवाई सबविस से जुडे हुये 
हैं। देश के भीतर हवाई रास्ते की रूभ्वाई १६६८५ मील है । विदेशी से हमारे हपाई 
जहाज १६ देक्ञों मे काम करते हैं और इस रास्ते की लम्बाई २३,४८३ मील है १ 
भारत मे बहुत से देशों से हवाई यातायात के समझोते भी किये हैं। इन देशो मे 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इराक, जापान, अफंगारिस्तान, आस्ट्रेलिया, लका, मिलन, पास 
पाकिस्तान, किलिपाइन, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, सयुक्त राज्य अ(दि हैं। इनके अतिरिक्त 
ईराव, नाबें डेनम/कं, स्वीडन, थाइलेड शह्म, नेपाल, इटली, पश्चिमी जर्मनी भादि 
देशो से भी कार्य करने के अस्कायी प्रबन्ध हैं । 


भारतीय हवाई यातायात की उन्नति इस बात से समझी जा सकती है कि 
जड़ा १६४७ ई० में हपाई यातायात न ६३६२ हजार मील की यात्रा की, २५५ हजार 
यात्रियों को उडाया, ५६४८ हजार पौंड सागाद लथा १४०४ हजार पौड डाक को ले गई 
वर्दां १६४८ मे इससे २४०८६ हजार मील तय किये, ६८३ हुजार यात्री उडाये तथा 


डशड भारतीय बयंशास्त्र 


€प४ह४ हजार. पौंड सापरान व १३,१८० हजार पौंड डाक को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक ले जाने का प्रयत्न किया । प 

राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ वायु सर्विस ने कई प्रकार से उन्नति को है। सविस 
झब पहले से अच्छो हो गई है। बहुत से जहाज जो खराब हो गये थे उनकी 
मरम्मत हो गई है । बुकिंग के दपतरो को फिर से ठोक किया गया है। यात्रियों 
को काइमोर जाने की सुविधा दी जाती है । डाक को रात में ले जाने का प्रबन्ध 
किया गया है । 
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प्रश्भ १३--१ ६वों शताब्वी के मध्य के प$चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार फो 
उन्नति बताइये । क्ापको राय में निश्ट भविष्य मे भारत के विदेशी व्यापार फी रूप- 
रेखा वषा होने बाली है? 

प्राचीन काल में भारतवर्ष के व्यापारिक सम्बन्ध मिश्र, रोम, रब, फारस, 
चीन तप प्रशान्त महासायर के अन्य द्वीपो के स्राथ ये ) भारत से बढिया सूती कपड़े 
तच्चा अन्य बहुमूल्य सामग्रियाँ, सुन्दर बर्तत, इतर बादि निर्याद क्षिया जाता था । इसके 
बदले भारत मे विदेशो से घोडे, शराब, मोती आदि आते थे। मुध्ल्मानों के समय 

» बहुत सी फेशन की चीजें विदेशों को भेजी जाती थी तथा सोना, ताँबा, राग, बहुपुल्य 
पत्थर बादि बाहर से आते थे । ईस्ट इण्डिया कम्पती के समय में भी इस देदा से 
ब्रढिया सामान विदेशों को भेजा जाता था । परन्तु ठगलैंड की औद्योगिक क्राति के 
प्रश्चात्‌ भारतवर्ष के विदेशी व्यापार को रूपरेखा बदल गई | इसके पश्चात्‌ परारतवर्प 
से कच्चा भाज)विदेशों को भेजा जाते सया तथा विदेशों कर पवका माल इस देश में 
आने लगा। 

१८६६ में स्वेज नहर खुली ।* इसके पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार ते 
बहुत उन्नति की । १८६४-६५ में मारत का वाविक निर्यात ५६ करोड रुपये था । 
१६२८-२६ में यह बढरूर ३५३:३१ करोड एपये हो गया । इसी बोच से मारत का 
आयात ३१ करोड रुपये से बढ़कर २५६ करोड हो गया। इस बीच में भारत के 
निर्यात में खाद्य सामग्रो, चाय, कपाम्न, फूट, तेल निफालने के बीज, खालें श्रादि 
सम्मिन्तित थे ) इसके विपरीत आयात में सूती कपड़ा, मश्ीत्र, रेल का सामान, रग 
आदि सम्मिलित थे। इस बीच में भारतदर्थ अवाघ व्यापार (776९ 77206) को 
नोति पर चल रहा था । 

प शशवो शताब्दी के बन्त मे इस देदा के व्यापारिक सम्बन्ध जापान तथा 
जम॑नी से भी बढने लगे। इन देशों ने अपने व्यापार को आ्िक सहायता पहुँचाने के 
लिए इस देश में बेको की शाखाएं भी खोली | 

२०वीं झताब्दी के आरम्भ में इस देश का विदेज्ञी व्यापार बड़ी तेगी से 
बढ़ा क्योकि उस समण इस दिल्व से स्पये को दर स्थायी [रही तथा देश मे ज्काल 


ड्ह ]ु भारतीय अर्थशास्त्र 


जैधी कोई आपत्ति नहीं आई। युद्ध काल मे इस देश का आयात तथा निर्धात दोनों 
कम हो गये । 

आयात तथा निर्यात मे कमी होने के बहुत से कारण थे। उनमे जहाजों के 
मिलने की कठिनाई, विदेशी विनिमय मिलने की कठिनाई, शन्न देशों से व्यापार का- 
बन्द हो जाना, व्यापार पर बहुत सी पार्वान्दयाँ आदि का होता मुख्य कारण थे । 

युद्ध के परचावु व्यापार पर से युद्ध काल की बहुत सी पराबन्दियों को हटा 
लिया गया। यूरोप के देश अपने उद्योगो का पुनरनिर्माण कर रहे थे। इस कारण 
उनको भारत से बहुत सा सामान खरीदने की आवश्यक्ता हुईं ॥ पर उनके पास क्रय 
शक्ति की कमी होने के कारण वे अधिक माल न खरीद सके । इधर भारत सरकार 
ने रुपये की दर २ शिलिंग (स्वर्ण) कर दी। इस कारण भारत के लोगो को 
यूरोप से माल खरीदने मे बहुत प्रोत्साहन मिला । उन्होने बहुत सा माल खरीदने के 
लिए आड्डर दिये। इस कारण १६२०-२१ में भारत का व्यापारिक सबुलन 
(89008 ०६ 77800) ८० करोड़ रु० से उसके विरुद्ध हो गया । १६२२-२३ तक 
यूरोप की मुद्रा स्थायी हो गई । इस कारण यूरोप के देशो ने बहुत सा माल भारत* 
वर्ष से खरीदा और इस प्रकार व्यापारिक सन्तुलन फिर ७० करोड रुपये से भारत- 
वर्ष के पश्न में हो गया। 

१६२६ के पश्चात्‌ ससार में सदी का युग आ गया +॥ इस कारण भारतवर्ष 
के कच्चे माल के दाम बहुत तेजी से गिरमे लगे । इसके फलस्वरूप भारतवपषे को 
१६३०-३५ के घोच ३८७२ करोड रुपये का सोता बाहर भेजना पड़ा । १६३४ के 
पश्चात्‌ मूल्य बीरे-धीरे बढने लगे । इसी बीच बहुत से देशों ने अपनी भुद्राओ का 
मूल्य कम कर दिया । इस प्रकार उन्होने विदेशी व्यापार कों बढ़ाने का प्रयत्न 
किया । मन्दो काल तथा उसके परुचात्‌ प्रायः सभोी देशों ने व्यापारिक समझोतों 
(77206 487००४0६॥/५) द्वारा अपने व्यापार को बढाने का प्रयत्व किया । भारत 
ने इस प्रकार के व्यापारिक समझौते ड्रगलेड तथा जापान से क्ये। इस प्रक्वार भारत 
का व्यापारिक सन्तुलन जो १६३२-३३ मे ३ करोड रह गया था, बढकर १६३६- 
३७ में ७८ करोड रुपये हो गया 

द्वितीय सहायुद्ध का प्रमाव-- १६३६ ई० मे द्वितीय महायुद्ध छिड गया 
जिसके फलस्वरूप व्यापार पर सरकार को नियन्त्रण करना पड़ा । युद्धकाल से भारत 
मे युद्ध क्षेत्रों मे खाद्य आदि अनेक प्रकार वी चीजे भेजी । इसके अतिरिक्त एशिया . 
के उन देशो को तैयार माल भी भेजना पडा जो युद्ध से पहले जापाव तथा जमंनी 
से माल खरीदा करते थे । इसी कारण भारत से ईरान, ईराक, मिश्र आदि देशों; ० 
को चीनी बहुत अधिक भेजी गई ॥ भारत का व्यापार सयुक्त राष्ट्र अमरोका, 
आएदे लिया, कनाडा, मिस्र आदि देशो से बढने लगा । इस प्रकार भारत से अत्याधिक 
निर्यात किये गये तथा आयात बहुत घट गये । इस प्रकार भारत का निर्यात जो 
१६३८ में १६८“४ करोड रुपया था वहू बढकर १६४१ में २४.० करोड रुपया 
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हो गया। उप्के पश्चात्‌ निर्यात में कुछ कमी जा गई ओर वह १९६४३ में १६६६"३१ 
करोड रुपया रह गया परन्तु इसके पश्चात्‌ १६४५ ई० में वह फिर बढ़कर २३६९२ 
करोड रुपया हो गया । इसके फलस्वरूप हमारा व्यापारिक भाधिकय (48008 ० 
प्र५४80७) जो १६३८ ई० में केवल १४११ करोड रुपये था वह बढकर श्ष्टडेड मे 
५३९१ करोड रुपये हो गया । * 

युद्ध के फलस्वरूप हमारी आयात ओर निर्यात की जाने चाली वस्तुओं में 
भी परिवर्तेन हो गया । युद्ध के पूर्व तक हमारे देश से अधिकृतर कच्चा माल व खाद्य 
सामग्री बाहर को भेजे जाते थे तथा पक्का माल बाहर से मेंगाया जाता था । परन्तु 
युद्ध के फ्लस्वरूप निर्यात भे कच्चे माल का अनुपात घठने लगा । इसके विपरीत 
हमारे देश मे अधिक माता भे पवक्रा माल बाहर को भेजा जाने लगा ठथा कम भावा 
में पकक्रा माल बाहर से जाने लगा । 

युद का एक प्रभाव' और भी व्यापार पर पडा। युद्ध से पूर्व तक हमारे देश 
का बहुत सा व्यापार जर्मनी व जापान थे होता था। परन्तु युद्ध मे इन देशों को 
शत्रु घोषित करने के कारण इनसे हमारे व्यापारिक सम्बन्ध साम्राज्य के देशों तथा 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका से बढ़ने लगे ॥ 

न विभाजन का प्रभाव--युद्ध के पश्चात्‌ १६४७ ३० में देश का विभाजन हो 
गया । विभाजन के फलस्वरूप हमारे विदेशी व्यापार की रूप-रेखा ही बदल गई। 
पाकिस्तान बनने से पूर्व भारतवर्ष जूट, रई, तेल विकालने के बीज आदि पर्याप्त मात्रा 
में विदेशों में भेजा करता था परन्तु पाकिस्तात बतमे पर इस बहतुओ का उगाने 
बाला अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया और भारत को इस 
चीजों का कायात पाकिस्तान तथा अन्य देशो से करना पडा | इस कारण भारत का 
विपरीत व्यापारिक आधिव्य जो १६४६-४७ से १४८ करोड व १९४७-४८ में 
३७१ फरोड़ था वह बढकर १६४८-४६ मे २१६*२ करोड रुपये हो गया । 

भारत ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एकद्र कदम उठाया। पहले 
जहाँ निर्यात पर कन्ट्रोल था वहाँ सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देते को नौति 
अपनाई | भायात को कम किया गया। इसके साथ-साथ आवश्यक कच्चे माल की 
उत्पत्ति बढाने का प्रयल किया गया । 

धहुत से देशो से व्यापारिक समझौते किये गये | इन देक्षों में स्व्रीटू+ रलैंड, 
हगरी, पोलैंड, फिनलैंड, मिश्र, ईराक, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रह्मा, परिचमी 
जमेनो, भास्ट्रिया, इण्डोनेकषिया त्तथा जापान सम्मिलित थे। इन समझौतो के कारण 
भारत को अलबारी कागज, पूँजी वस्तुयें दवा दूतटरा ओर आवश्यक सामान प्राप्त 
हो गया | इन सब बातों के कारण भारत का विपरीत आधिक्य घटकर १६४५-४० 
में १३२९७ करोड हो गया । 

रुपये के जवमुत्यन का प्रभाव--१७ दिउम्वर १९४६ ई० में इगल्लैड मे पौंड 
स्टलिज्ञ का अवमुल्यन कर दिया / भारत ने भी इगलेड का अनुक्रण किया और 
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१६ घसित्तम्वर १६४६ को रुपये का जवभूल्यत कर दिया । हमारा रुपया जो पहले 
३०*४ सेन्ट के बराबर था वह २१ सेन्‍्ट के बराबर कर दिया गया । रुपये का अब- 
भूल्यन करते समय भारत को यह बाश्या थी कि प्राविसतान भो अपने रुपये का अव- 
सूल्यन करेगा परन्तु पाकिस्तान ते ऐसा न किया । इसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 
साथ व्यापार करने में कठिनाई बढने लगी। लगभग एक वर्ष तक भारत का- 
पाकिस्तान से व्यापार बन्द रहा । परन्तु इसके पश्चात्‌ जब कोरिया युद्ध छिड गया 
और हमको अपरीका आदि से सामान मेंगाने भे कठिनाई पड़ने लगी तब फिर पाकि- 
स्तान से हमारा व्यापार चालू हुआ । 

झयये के अवमूल्यन से हमको यह आशा थी कि हमारे व्यापारिक भाधिवय 
की स्थिति मे बहुत कुछ सुधार ही जापगा और विशेषत हमारा व्यापार अमरीका 
से बढ जायगा और हुआ भी ऐसे ही क्योकि अक्तूबर १६४६ व नवम्बर १६४० में 
भारत की निर्यात ६११३ करोड़ रुपये थी जो कि १६४८-४६ से २७४४ प्रतिशत 
अधिक थी । 

इसी प्रकार डालर क्षेत्र को हमारी निर्यात ११४-७ करोड रुपये से वढकर 
१४०'८ करोड रुपये हो गई। दूसरे दुलंभ मुद्रा क्षेत्रों को भी हमारी निर्यात २३ 
प्रतिशत बढ गई । अवपुल्यन के पदचातु के १४ महीनो भारत की निर्यात सुलभ: 
मुद्रा क्षेत्रों को ४६०९४७ करोड रुपये हो गई जो कि इसके पहले वर्ष के उन्हीं महीनों 
की निर्यात से २६ प्रतिशत अधिक थी। इसके फलस्वरूप हमारा विपरीत व्यापारिक 
आधिक्य जो अवमूल्यन से पूर्व ९३२ करोड था वह जवमूल्यन के पर्चात्‌ घटकर 
केवल ५१४ करोड़ रुपये रह गया । 

विभाजन के पश्चात्‌ सबसे पइले १६५०-५१ ई० में हमारा व्यापारिक 
श्राधिक्य ४० २७ करोड रुपये से हमारे पक्ष मे था। इसके पश्चातु के ३ वर्षों मे 
हमारा ध्यापार कुछ घट गया परन्तु १६५४ के पद्चात्‌ यह फिर बढ़ा। जबकि 
१६५७-५८ में हमारे व्यापार का कुल मुल्य १५६४“६२ करोड रुपये था। १६५४- 
५४ ई० में वह १२४६"८० करोड तथा १६५३-४४ मे वह ११०२ ५५ करोड़ रुपया 
था। 

१६५१-५२ से हमारे व्यापारिक आधिक्य की स्थिति इस प्रकार थीः-- 


करोड रुपये में 
१६५१-५२ २१०१४ 
१६५२-४३ ६२-५१ 
१६५३-४४ ड१ ३१ हर 
१६५४-५५ ६२७२ 
१६४५-५६ ह्श४० 
१६५६-५७ श१६ह३ 


१६५७-५८ रघधछद 
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इस काल मे हमारे देश से गल्‍ले का आयात बिरा तथा ओद्योगिक कच्चे 
माल का बढठा ! इससे आन्तरिक उत्पत्ति बदवे लगी । देश मे उत्पत् होने वाली 
चोजो के आयात पर कडाई कर दीं गई तपा मावश्यक वस्तुओं के आपात पर से 
कडाई कमर कर दी गई । 
इस बीच में हमारे देश के निर्यात बडे ) निर्यात को जाने वाली वस्तुओं से 
सुतली, जूट का सामान, चाय तथा रई का सामान आदि थे। हाल हो मे वनस्परति 
तैल, कपाप तथा शीलाख के निर्यात बढ रहे हैं । 

व्यापारिक नोत्ति-- १६५४-५६ ई० मे भारत की आयात नीति उत्रतिशील 
परस्तु निपत्रित उदारता की रही है। इस नीति का उद्देश्य देश की आधिक उन्नति 
के लिये ज्रावश्पवक चीजो का बायात करना था डाबर क्षेत्र से आने वाली वस्तुओो 
के आयात को कुछ बढ़ा दिया ग्रया । विदेशी विनिमय को बचाने के लिये कुछ चीजें 
जिनका उत्पादन देश में बढ़ रहा था, का आयात कम कर दिया गया ) निर्यात को 
बढावा देने के लिये (स0ण०॥१ ?270070700 (०प्शश)5) स्थापित की गईं॥ कुछ 
घीजो जैसे कपास, छूट का सामात, मूंगफली का तेल व खली, क्रोम धातु आदि पर 
या तो निर्यात कर को कम कर दिया गया या उप्तको समास्त कर दिया गया ! ऊन, 
छोटे रेशे की कपास, मूँगफली व उसका तेल और चाय के लिये कुछ अतिरिक्त कोटे 
प्रदान किये गये 9 

१६५६ ई० में बहुत अधिक आयात होने व निर्योत में कमी होने के कारण 
देश के विदेशी विभिमय के साधन बहुत कम हो गये जिसके कारण १९५७ ई० के 
पहले ६ महीनों में साधारणत कम आवश्यक चोजों के आयात को बहुत वम कद 
दिया गया है तथा उदारता से लाइसेंस देने व भये आदभियों को लाइसेंस दने भी 
बन्द कर दिये गये हैं। इस प्रक्भार ५५६ चीजो के बायात कोटे को कम कर दिया 
गया । इन चीजी में फल, मसाले, शराब, सुपारी, स़रिग्नेठ, तेल, साथुव, ऊती सामान, 
सूती व रेशमी सामान, साइकिल आादि सम्मिल्तित हैं। वे चीज़ें जो देश मे उत्तन्न 
होती हैं उनकी जापात में कटोत्ती की गई है । छुलभ मुदर' तथा दुलभ मुद्रा क्षेत्रों का 
भेदभाव कप कर दिया गया जौर आयात क्र्ताओ को यह छूट दी गई फ्रि ये अपने 
कोठे का कम्र से कम्र ५० प्रतिशत दुलेभ मुद्रा क्षेत्रों से खरोद लें! निर्यात को 
अजब देने के लिये 879थ8 ?707००७ 5०0608 मे कुछ नई चीजें सम्मिलित 
की गई ) 

१६५७ के अग्रले ६ माह क नीति में भी उदारता से लाइसेंस न रने की 
नीति को कायम रक्‍खा गया हैं दया १५० चीजो को आयात को विल्कुल बन्द कर 
दिया गया है । इनमे हजामत बनाने के ब्लेड, ठम्ब!कू का सामान, ऊूनी क्पदा, 
घडियाँ, साइकिल, फाउस्टेनपेत, छोकरी, कांच का सामान, क्टलरी इत्र, मादुन, 
तेल, बाजे, झराव आदि सम्पिलित हैं। दूब का भोजन, मसाले, सुपारी बादि बहुत 
कम मात्रा में जा सकेंगे | इसके विपरीत उत्पादन को जोत्साहन देने के लिये आवश्यक 
कच्चे माल का आयात बढाया जायगा तथा सज्ञीनों के हिस्से मो उद्दारता से आयात 
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किये जायेंगे । परन्तु कोटे यहाँ भी बहुत कम कर दिये गये हैं। यह सब विदेशी 
विनिमय को बचाने के लिये किया गया है । 

मार्चे १६५८ ई० में अगले ६ महीनो के लिये जो नीति घोधित की गई है 
उम्रभे से उप कच्चे माल के जायात को प्रोत्साहन दिया जायगरा जो कि हमारे उद्योगों 
के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शेष चीजों के आयात को और भी कम कर 
दिया गया है क्योंकि ये चीजें भारत मे हो बनने लगी हैं । कच्चे माल के अतिरिवतत 
सेती के ट्रं बटर तथा छापने को मशीर्ने भी आयात की जायेंगी । पाकिस्तान से आने 
वाले फल, दूध, मछली आदि के आयात को बहुत बड़ी सीमा तक कम कर दिया है । 
ब्लेड, घडियाँ आदि बिल्कुल भी नही मेंग्राई जाएगी । 

अवटूबर १६४८ से मार्च १६५६ तक के ६ महीनो के लिये यह निश्चित किया 
गया कि निर्यात करने बाली टेक्सटाइल मिलो को उन की विदेशी विनिमय की लाये 
के एक निश्चित प्रतिशत तक रग तथा कैमीक्ल ग्रायात करने की बाज्चा दी बाय ॥ 
उन को कुछ शर्तों के अन्तर्गत आधुनिक मश्ीनें क्राथ्ात करने की भी जाज्ञादी 
जायगी। 

कुछ चीजें जैसे वाल बियरिंग, बिजली के मोटर, स्टार्टर जो देश में ही पैदा 
होते हैं उन के कोटे घटा दिया गये | टेक्सटाइल रग तथा #मीकल के कोटो को भी 
घटा दिया गया ॥ काफूर का कोटा समास कर दिया गया तथा सुपारी और लॉग का 
फ्रोटा कम कर दिया गया । परन्तु कुछ ओजारो, कंमीक्ल आदि के कोटे बढ़ा दिये 
ग्रये । कुछ चीजों जैसे लपेटने का काथ्ज, बनावटी रेशम का घागा आदि के छोटे 
छोटे कोटे दिये गये तथा बच्चो के दूध, घडियाँ, फोटोग्राफ़ कै सामान, एक्स-रे, फिल्म 
आदि के कोटे मे उदारता को गई ॥ 

निर्यात को प्रोत्पाहन--निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने सूती 
कपड़े, रेशम तथा रेयन कपडे, प्लाध्टिक, इजीनियरिंग का सामान काज़ु तथा मिर्च, 
तम्बाकू तथा चमड़े आदि के लिये (छफुणां फ़ाण्णम०0००० (०णाला) स्थापित 
की । ये सब कौंसिल निर्यात को प्रोत्साहन देने मे श्रयव्नश्यील हैं। उन्होने विदेशों 
में मारतीय सामान के लिये बाजार ढूँढने का प्रयत्व क्यि हैं तथा यह बात जानने 
का प्रयत्न किया है कि भारतीय सामान का निर्यात बढाने के लिये वया काम करवा 
चाहिये। 

निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा उसको विभिन दिशाओ में फैलाने के लिये 
विदेशी व्यापार बोर्ड का फिर से गठन किया गया है। इस बोर्ड के सर्वोच्च अधिकारी 
विदेशी व्यापार के डाइरेक्टर जनरल होंगे ॥ डाइरेक्टर ज्नरल को उसके काम में 
सहायता देने के लिये एक (९८०7० ० एंफफुणा फागा०णाणा) स्थापित किया 
गया है। इसका कार्य यह होगा कि यह उद्योग दथा निर्यात करने वालो के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करे तथा उनकी कठिनाई को जानकर उनको हल सरने का प्रयत्न 
करे। बम्दई में एक ([78907 770) स्थापित की गई है जो एक विशेष अधिकारी 


कर 


भारतवर्ष का विदेशी व्यापार भर! 


के नीचे दोगी। इसका कार्य जहाजी कम्पनियों से सम्बन्ध स्थापित करके निर्यात 
करने वालो की कडिनाइयों को दूर करना होगा । इसके अतिरिवत बम्बई, कलकत्ता 
तथा वम्बई के बन्दर्याहो पर निर्यात प्रोत्याहन सलाहकार समितियाँ भी स्थापित 
की हैं। इन समितियों में तजुबेदार व्यापारी होंते हैं! इन समितियों का कार्य यह 
होगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों मे यह खोज करें कि वे मौर कौन सी चोजें हैं जिनके 
निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है ॥ 

विर्षात साख ग्रारस्टी समिति की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुतार 
सरकार ने सिंतम्दर १६४७ ई० मे एक 5390: ९755 [54066 (079074007 
स्थापित की है जो कि उद खतरों का बीमा करेगी जिनका बीमा साधारणव बीमा 
कम्पतियाँ नहीं करती ॥ २८ फरवरी १६५८ ई० तक इस कापोरिक्षन ने १३२६४ 
लाख की ६८ पालिसो जारी की हैं । 

इन संब के अतिरिक्त सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बहुत सी 
चोजो के निर्यात पर स्‌ वन्ट्रोल ढोला करती जा रहो है । १६५७ ई० में बहुत सी 
चीजी के निर्यात पर से कन्द्रील हटा लिया गया है । इसके अतिरिक्त चौतो, चावल 
की भूसो, ताँबे को चादरें, सुद्दी मिर्ने आदि जो पहले बाहर नहीं भेजी था सकती 
थी उन को अब कोटे के अनुयार निर्यात किया जा सकता है । परन्तु कुछ आवश्यक 
वस्तुओं का जिनमे चावज्न, ज्वार, दालें, गेहूं का सामाव जादि सम्मिलित हैं, निर्यात 
नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू माँध को पूरा करने के लिये सू गफती 
दिल भादि तैलो का भी पर्यात बजित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त तिर्यात 
पर ज़गागे जाने वाले करो में भी परिवर्तत कर दिया ग्रया है | इसके फलस्वरूप 
जब यह कहा जा सकता है कि ब्रायात कर अथवा उत्पादन-कर के कारण निर्यात 
करने में कोई बाघा खड़ी नहीं होती । बब यह प्रयता विया जा रहा है कि व्याशरियों 
को वहू सब कच्चा माल भिल्ले जो कि निर्यात करनेदाले उद्योग को चलाने में सहायता 
देता है । 

इसके अतिरिक्त निर्यात को प्रोत्याहन देने के लिये भारत अब विदेशों में होने 
बाली प्रदर्शतियों मे अधिकराधिक भाग लेता जा रहा है । इस प्रकार भारत ने सयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका, पोलेड, जापान, सीरिया बादि देशो भे होने वाली प्रदद्मन्ियों मे भाग 
लिया तथा पेंकिए (चीन) और खारतूम (सूडान) में तो केवल भारतीय प्रदरंनियाँ ही को 
गईं ) इनसे भारतीय सामाव चिदेशों मे प्रसिद्ध होता जा रहा है + हे 

इसके अतिरिक्त बहुत छे व्यापारिक समझौते भी किये गये तथा जिन देशो के 
प्रमझौते समाप्त हो गये थे उतको फ़िर से चालू किया गया १ इस प्रकार भारत ने 
रद देशो से व्यापारिक समझौते किये | इत देशो में अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, 
बलगारिया, ब्रह्मत, लक, चोलो, चोन, मिस्र, पाकिस्तान, परिचमी जरमंनी, इटली, 
इराक, नावें, पोलेड, रूस बादि देश सम्मिलित हैं 

इसके अतिरिक्त हमारे देश के बहुत से व्यापारिक डेलिग्रेशन विदेशों से ग्रगे ॥ 


हू 


४१२] भारतीय बयशास्त्र.। 


इसमे पर्चिमी जमंनी, पाकिस्तान मुख्य हैं । इसके अतिरिक्त डेनमार्क, स्वीडन, 
फिनलैड, संयुत्रत राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जमनी, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बर्मा, 
लका आदि के ट्ूरंड डेलिगेशव हमारे देश मे झाये कर व्यपपर कौ सम्भाददए के विपय 
में बातचचीव की । 

इस प्रकार हमारे देश्न मे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बडा प्रयत्न किया 
जा रहा है। १ जुलाई १६५८ ई० की एक सूचता के अनुसार बामिज्य त्तपा 
व्यापार मन्त्ालय नई-नई चीजो के निर्यात को प्रोत्साहन देने का भ्रयत्त कर रहा 
है । इनमे से क्षि पदार्थों का निर्यात मुख्य है | इन पदार्थों मे चीनी, तेल निकालमे 
के बीज तथा तेल आदि मुख्य हैं 4 कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात अभी कम है 
परन्तु उसको बढाया जा सकता है। इन चीजो मे चमड़ा व खालें, सौरा, जूते, 
भछली, माँस, फल व तरकारी तथा भल्कोहल भादि का निर्यात अभी तक कम है 
परन्तु उसको बढाया णा रहा है $ इसके अतिरिवत बिजली के पैसे, बिजली की 
मोटर, सीने कौ मशीन, आदि अधिक सब्या में भेजी जा रही हैं और उनका निर्यात 
सौर भी बढाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल, चाय तथा जूट के लिये 
भी नगे-लये बाजार खोजे जा रहे हैं | 
व्यापारिक भाधिषष+- 

१६५१-५२ तथा १६५५-५६ के बीच हमारी व्यापारिक आधिक्य की स्थिति 
निम्नलिखित थी.-- 7 


करोड़ रुपये में 
(१६५१-५२ | १६५२-५३ [१६५३-५४ [१६४४-५५ १६५५-५६ 
आयात | ६४३१३ | ६६६८८ | ५७१ &३ ६५६२६ ७०४८१ 
नियति | ७३२६६ | ५७७३७ | ५रे०इ२ ५६३ ४४ ६०६*४६ 
आधिक्य ।5२१०"४४ | “६२५१ | -४१९३१ *६२९७२ >६५४० 

















१६५७ ई० में हमादा विदेशी व्यापार १६५६ ई० की अपेक्षा २० प्रतिशत 
बढ गया बयोकि हम!रे देश मे पूँजी-वस्नुओं तथा कच्चे माल का आयात बहुत बढ 
गया। १६४६-५७ में हमारी जायात ८३२ ४५ करोड रु० तथा निर्यात ६१२५२ 
करोड रुू० तकपहुँच गये। इस प्रकार विपक्षी व्यापारिक आधिक्य २१६६३ करोड़ रु० 
हो गया $ १६५७-४८ मे हमारे आयात ६२७१६ करोड ० तथा निर्यात ६३७०४३ 

+ करोड़ रु० थे तथा विपक्षी व्यापारिक आधिक्य २८९६-७६ करोड़ रुण् था । 

स्थापारि ठांचा--१६५७ ई० में हमारा व्यापारिक ढाँचा निम्नलिखित ढंग 
पर था-- 

आयात्त-सोहे व फौलाद का सामान, मशीनें, यातायात का सामान, पेट्रोल 
तथा अन्य चिकनाई, कपास कुछ ैपछार्नला7०ए5 धातु, रासायनिक पदार्थ, फल तश्ना 
तरकारी, खाने का स्पमात, रयने का सामात व रग, कागज तथा कागण बनाने का 
सामान, ऊन, जुट तथा अन्‍य सामाव । 


भारतवर्ष का विदेशी व्यापार [ ४२३ 


इस ग्रकार हम देखते हैं कि १६५७ में हमारी आयाद में मशीनें, यातायात 
का सामात तथा वच्चा माल मधिक था । यह सामान द्वितीय पचवर्षोष योजना के 
बिन्दुओ को पूरा करने के लिए आवश्यक था । 


निर्यात--जूट का सामान, चाय, सूती कपडा, मैगनीज धातु, कच्चा लोहा, 
चमडा व चमड़े का समाव, कपास व रही रूई, वनस्पति तेल, तम्बाकू, मसाले, काजू, 
अन्नक, लाख व गोद, खालें, कहवा, नारियल को रस्सियाँ व अन्य सामान | 


ग्रदषि भारत में भायात की बपेक्षा विर्याव बहुत कम बढ़े परन्तु फिर भो 
पिछले वर्षों की अपेक्षा निर्यात कुछ अवश्य बढ़े हैं। इससे भविष्य मे भाशा बढ़ी है । 
कोरिया के युद्ध के पश्चात्‌ हमारे निर्यात लगभा सामान्य से रहे हैं परन्तु १६५७ ई० 
में वे काफो बढ़ हैं। १६५७ के पहले १० महीनो मे चीनी का निर्यात १२ करोड, 
मंगनीज का १० करोड, यूती कपडे का & करोड जुट की रस्सियो का ७ करोड बढ़ 
गया है परन्तु इसके विपरीत्त, चाय, कपास तथा वनस्पत्ति तेल आदि की विर्याव पहले 
को अपेक्ष। घठ गई है । 


व्यापार की दशा--- 


यद्यपि हमारा अधिकतर व्यापार अब भो ययुक्त राज्य (0 ६ ) से होता है 
तो भी सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जमंनी आदि से व्यापार बढता जा रहा है । जहाँ 
सयुक्त राज्य से १६५६ में हमने २०८ करोड़ ० का सामान बयांत किया बहाँ 
१६५७ में २३८ ५० करोद रुपये का सामान मेंगाया | इसके विपरीत उसी काख में 
हमारे नियात १८७ करोड २० से घटकर १६० करोड रुपये रह गये । इप्के विपरीत 
इसी काल में सयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हमारे निर्यात ६६ ६८० करोड रुपये से बढ़कर 
१३१ ३९ करोड द० हो गये । तथा बायात €४“२१ करोड़ रु० से बढ़कर १७० ३२ 
क्ररोड ए० हो ग्रगे। इसी वीच पश्चिमी जमदी से हमारे जायात १८२ 
घरोड रु० से बकरे १२२ ५८२ करोड 5० हो गये तथा निर्यात १५ करोड़ से वढकर 
१६ करोड़ रु० हो गये । रूस को जहाँ १६५५ ई० में हमने केवल २४७ करोड़ ६० 
का माल भेजा वहाँ १६५७ ई० में १७ ४८ करोड रुपये का सामान भेजा गया । इसी 
बीच रूस से हमारी आयात १४६१ करोड 5० से बढकर २२ ६८ करोड रु० हो 
गये । इसके बतिरिक्त चीव, जेकोपलेदेकिया, पौलेड, हमानिया, यूगोतलेबिया ध्ादि 
के साथ हमारा व्यापार बढवा जा रहा है। 


बुघरी गोजमा से विदेशों व्यापार-- 
यह सव अनुमान १६१४ के पहले ६ महोनों के मूल्यों पर आधारित हैं। इस 
तालिका के देखने से पता चलता है कि योजनाकाल मे हमारे निर्यात बहुत कम 
बठने वाले हैं। इसका फारण यह है कि १६५५ में हमारे देय से लेख व कपास का 
5 दयोत अधिक था जो कवि योजनाकाल में कम बढेदा । 
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दूसरी योजना मे हमारे देश के व्यापार की स्थिति विस्वलिखित ढंग से होने 
की बाशा है-- 











निर्यात 
योजना का | पर 
| १६५५ (१६६०-६१ | वाधषिक चर्षोय 
ओसत योग 
चाय ११२ १३३ १२७ ६३५ 
जूट का सामाव १२६ श्श्द श्रर ६१० 
सूती सामान दि धरे घ्ड छ्श इ्छ४ 
तेल श् श्४ड श्र ११९ 
तम्बाकू य १ 4८] १५ ७५ 
खालें व चमडा २७ र्‌८ रद १४० 
कपास ३५ र्र श्र ११० 
कच्ची घात्ु व बेकार लोहा 
व स्पात २० र७ २३ ११५ 
कोयला ड ह क् २५ 
रासायनिक द्रवाइपाँ हि ५ 9 २४५ 
बिजली, लोहे के भाग 
ब मशोनें ड ४ ४ २० 
अन्य १५१ श्र १४५ ७२५ 
५६६ | ६१५ ५६३ २६६५ 











उपयुक्त तालिका के देखने रो पता चलता है कि भारत के निर्यात में चाय, 
जूड का सामान व रूई का सामान मुरुय हैं जिनका मूल्य कुछ का आधा है । हमारे 
देश की मुख्य निर्यात बस्तुओ को भविष्य मे बडो प्रतियोगिता का सामना करना 
पडेगा | इसके कारण हमारे निर्यात कम होगे । मारत के निर्यात तभी बढ़ने 'की आशा 
है जबकि उद्योगों की उन्नति के कारण हमारे देश से बहुत सा सामान विदेशो को 
भेजा जायेगा । 
आयात 
इस प्रकार हम देखंते हैँ कि निकट भविष्य में हमारे देश मे विदेशों से मशोंनें, 
गाडियाँ, लोहे व इस्पात का सामान आदि मेंगाये जायेगे। योजनाकाल की कुल 
आयात मे से १५०० करोड रुपये की मश्यीने व गाडियाँ मेंगाई जायेंगी । ४२५ करोड 
रुपये का यातायात का सामराव आयेगा जिरुसे से २६० करोड का सामान रेलो के 
लिये होगा । २६० करोड रुपये का सामान उद्योगो के लिये मेंगाया जायेगा । इसमें से 
१८० करोड रुपये का इस्पात प्लाल्ट होगा। १७० करोड का सामान विचाईव 
दक्ति की थोजनाओो के लिये होगा तथा १६५ करोड रुपये का सामाव छरकारी कामो 
] हर 


अरिववर्ष का विदेशों व्यापार ने ४२४ 


योजवाकाल के आयात का ढाँचा निस्तलिखित होने को बाशा हे-- 
आयात 


अशभा-+++++++++प:फसम्ाजक्ञारछकक्ल 


योजना का | ४ बय का 
| १६५५ | ६६६०-५१ ८क बौसत|[ योप 





मशीनें व गाडियाँ श्ध्र६ र्‌श० | इ०० छू 
लोहा व॑ इस्पात घर ६० ष्द्‌ ४३० 
अन्य धातुएँ २५ ० डड २२० 
गल्‍्ला, दालें व झ्लाटा झ्र्र्‌ डै० डद रे४० 
चीनी र्‌० छ ७ ३५ 
तेल ६३३ ६० घर १० 
राखायनिक, दवाइयाँ ड्ड ३३ घर १६० 
रग श्प श्र हड 3. 
कागज भ्रादि श्र १० १६ भ्र्ू 
कटलरी, बिजली का सामान | ३६ हद श्द श्डश्‌ 
कपास श्र श्ड 4 २७० 
जूट र्छ ८ १८ &० 

अन्य १३० १४० ४ हर 
ह्श्भ्र | 3५६ घद्८ ३४० 








के लिये मेंगाया जायेगा । विजी क्षेत्र की मशीनों व गराडियो की भावश्यकता का 
छदुमाव ४५० करोड रुपये है । 
स्देट ट्रेंडिंग कांपरिशन 

मई १६४६ में सरकार ने स्टेट ट्रेंडिय कार्पोरेशन को स्थापना की । इसको 
स्वीकृत पूँजी १ करोड़ दपये है ॥ इसका उद्देश्य व्यापार को प्रोत्सोहन देना है ॥ जब 
से यह कार्पोरंशन बनी है तब से यह इस बात का प्रयत्न कर रहो है कि इस्पात, 
सोमठ, ओद्योगिक सामाव आदि विदेशों से सेंगाया जाये । इसका प्रयत्न है कि सटलिंग 
रिजवे पर कम से कम प्रभाव प्रडे) कापरिशन ने कम कीमत पर सीभमेट, सोडा, 
काह्टिक घोडा, रेशम, खाद, जिप्सम खरीदा है। इस कार्परिशन ने विदेशों को 
घातुएं, जूते, हाथ का बना सामान भेजने का प्रयत्त क्या है। यह सामान रूस, 
पौलैंड तथा जेकोसलेदेकिया को भेजा गंवा । जूट का सामान व छत वाटनाम को 
शैक्षा उफ़ा उपका जफफ्त उच्दोतेधिपाए-करे ०. २फ्फ्े अजिएिज़ उपहतत-क जेल रूफ नो 
रद्दी, उई तथा सीप हगरी को ठपा चीनी वाटनाम को ग्रेडी गई । इसी प्रकार चोन 
से कास्टिक सोडा व सोडा ऐश व रूस से, मद्योनें मंदाई गई ॥ १ जोलाई १६४७ ई० 
से कच्चा लोहा भी इसी कार्पोरेशन द्वारा निर्यात करते का निश्चय किया गया है । 
इसके फलस्वरूप इस कार्पोरेशन ने जापान को ७ २ मिलियन टन कच्चा लोहा बेचते 
का एक दीघेकालीन समझोता किया है । इसी प्रकार के समझौते पोलैड द जेकोस- 
लेदेकिया से किये गये हैं 
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कार्पोरेशन ने यह प्रयत्न किया है कि आवद्यक पदार्थों की आयात को 
भारतीय निर्यात से सम्बन्धित किया जाये। इस प्रकार के प्रबन्ध संयुक्त राज्य 
(0. &.), वाटदाण, रूस, हपरी, रूमानिया, जेकोसलेवेकिया तथा मिस्र से किये गये 
हैं । इसके कारण हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन 
विदेक्षी प्रदर्शनियों भे भी भाग ले रही है । पहले वर्ष में कार्पोरोेशन को ३२६३००० 
रुपये का लाभ हुआ ॥ 
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प्रइनन 5६--१६२४ से ३० तक भारतीय घुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिये । 

२५ बगत्त १६२५ ई० को भारत सरक्षार ने हिल्दन बग कमीशन को 
नियुक्त किया । इस कमीशन को स्वर्ण विनिमय मान की अच्छी प्रकार जाँच करके 
भारत के लिये एक उपयुक्त मुद्रा प्रणाली के लिये सुझाव देवा था | इसके बतिरिक्त 
इस कमीशन को यह भी बताना था कि भारतीय मुद्रा पद्धत्षि तथा भारतीय बैंकिंग 
में किस प्रकार सम्पन्ध स्थापित किया जा सकता था। इस कमीशन ने स्थान- 
स्थात्त पर घुमकर तथा बहुत से लोगों से वावबीत करके निस्‍्मलिखित तीव प्रकार 
'के सुझाव दिए-- 

(१) भारत के लिये एक उस्युक्त मुद्रा प्रणाली 3 

(२) विनिमय-दर । 

(३) एक केन्द्रीय बैक की स्थापना । 
भारत के लिये उपयुक्त मुद्दा प्रणाली-- 

इस कमीशन ने रदर्ण विनिमय मान की अच्छी प्रकार जाँच करके बताया कि 
भारतदप में इस मान के कार्य करने के ढंग मे निम्नलिल्ित दोष पाये जाते थे-- 

(१) यह मुद्रा पद्धति सरल न थी । (२) इसके कार्ये करते की विधि इतनी 
पेचीद थी कि पडे-लिखे लोगों की समझ मे भी व आती थी । (३) इसको सचालन 
करते में बहुत अधिक सरकारो हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। (४) इस पद्धति मे 
कहने के लिये रुपये तथा सोने मे सम्बन्ध था पर व्यवहार मे ऐसा न था। (५) इसमे 
दो स्थानों पर स्पर्णकोष रखना प्रढढा था-इगरलैंड में स्वर्णणोप रखना तथा 
भारतवर्ष में कागजों द्रव्य कोप रखता । (६) यह लोचदार न थी क्योकि भारवर्ष में 
सुद्रा का कम या अधिक होता मारत मन्वी की इच्छा पर निर्मर था । (७) इस मान 
का ठीक प्रकार से चलना चांदी के मूल्य पर भिर्मर था। जब तक चाँदी के दाम 
४३ पैस प्रद्धि आँदर से कम रहे, यह कार्य करता रहा पर जब चाँदी के दाम उससे 
ऊपर चले गये तो बहू न चल सका ॥ (५) जिम उद्देदय के लिये स्वर्ण फोष रक्खा 
गया था वह उम्तके लिए खर्च तु किया गया बरतू उठको दूसरे कामों के लिये भी 
खर्च कर दिया गया, जैसे रेलो के बनाने के लिये ! (६) इस मान के द्वारा लत्दन 
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के मुदा बाजार को ही लाभ पहुँवता था । भारत के मुद्रा बाजार को इससे कोई 
लाभव था | (१०) इत मुद्रा पद्धति में जवता का विश्वान्त न था । , 

इस सब बातो के कारण इस कमीशन ने स्वर्ण विविमय मान को ग्रहण वे 
करने को सलाह दी । क 


इसके पश्चात्‌ कमीशन ने स्वर्ण मुद्रा मान की जाँच की परन्तु इसको ग्रहण 
करने के लिए भी कमौशन ने राय न दी क्योकि इसको चलाने में बहुत सोने को 
आवश्यकता थी और इसको ग्रहण करने से देश मे अधिक साख क़ा बढ़ना सम्मव 
मथा। 

कमीशन ने बताया कि भारतवर्ष के लिए स्वर्ण घातु भान सबसे श्रेष्ठ होगा 
क्योकि यह मान बहुद ही सरल था, स्दय सचालित था और इसके अन्तर्गत विनिमय 
दरों का स्थायी रखना सम्भव था । कमोशन से सलाह दी कि साबरेन आदि सोने के 
सिवके बैबानिक प्राह्म न रहें परन्तु चांदी के रपये जोर कागज के नोट ही कामूनी 
ग्राह्मय रहे और उनके बदले एक निश्चित मात्रा मे बर्ातु ४०० औंत (१०६५ तोले) 
शुद्ध सोबा खरीदने तया बेचने का उत्तरदायित्व सरकार पर रवखा जाय | 

विभिमय दर--कर्मीशन ने यह सलाह दी कि रुपये की विनिमय दर १ शि० 
६ पैस होती चाहिये क्योकि इसी के अनुसार वस्तुओ के मूल्य, मजदूरों को 
मजबूरियाँ, व्यापारियों के लेन-देन, किसानो का लगान और सरकारी ठेके निश्चित 
हुए हैं और इसमे परिवर्तन करने से किसानो को आयिक सकंट होगा। इसके 
विपरीत १ शि० ४ पैस दर भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त न होगी वयोकि यह्‌ 
अस्वाभाविक दर है, इसका नियन्त्रण करना विशेषकर ऐपे समय मे कठिन होगा 
जबकि ध्यापारिक सन्तुलन भारतवर्ष के प्रतिकूल हो । इस दर के अनुसार, मूल्य-स्तर 
त्तथा मजदूरियो का सामजस्य न होगा । इसके कारण भारत सरकार को भी आाधिक 
नसकट का सामता करना पडेगा । बजट मे सन्तुलन न होने से भारतवर्ष को विदेशो 
मे साख गिर जायेगी और इसलिए भारतवर्ष को विदेशों से ऋण लेने मे भी कठिनाई 
का सामना करना पडेगा। 

परन्तु सर पुरुषोत्तददास ठाकुरदास ने जो इस कमीशन के सदस्य थे इस 
दर की बडी कडी ग्रालोचना को । उन्होने बतलाया कि १ शि० ६ पै० दर भारत 
के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त है क्योकि वह दर अस्वाभाविक है और सरकार के बहुत 
अधिक हस्तक्षेप के पश्चात यह स्थापित हुई है। उन्होंने यह भी सिद्ध करने का 
प्रयत्व किया कि इस दर पर न तो वर्तुओ के मूल्य का, व मजदूरों की मजदूरी का, 
ओर न व्यापारियों के लेन देव का सामजस्य हुआ है। इसके कारण मजदूरों और 
पूंजीपठियो कै सबर्ष और भी अधिक बढये को सम्भावना है ॥ इसके कारण विदेशों 
से आयात को प्रोत्साहन मिलेगा | इसलिये भारतीय उद्योगों को बडा घादा उठाना 
पड़ेगा । इस दर के कारण ऋणियों का ऋण भार और भी बढ जायेगा । इसके 
विपरीत सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने बताया कि १ शिए ४ पैस एक स्वाभाविक 
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दर है क्योकि यह पिछले २० वर्षों से भारतवर्ष पें चालू है। इसके कारण सरकार 
को भी कोई विशेष आायिक संकट का सामना न करता पड़ेगा वयोक्ति जितनी हानि 
उसको रटलिज्ध भेजने में होगी उतते अधिक लाम उसको दूसरे साथतों से हो 
जायेगा ! १ शि० ६ पें० के कारण भारतीय उत्तादको को बडी हानि होगी क्योकि 
> उनको अपने सामान को वेचकर कम रुपये मिलेंगे । १ शि० ४ पें० के कारण उते 
शोगो को कोई कठिनाई न होगी जिन्होंने १६१७ से पहले सोदे किये थे और इस 
प्रकार के सोदे भारतीय किसानों ने किये थे जिनके हित का ध्यात भारतीय सरकार 
को चवहय रखना चाहिए ) किसी भी देश ने युद्ध से पहले की विनिमय दर से ऊंची 
दर रखता ठीक नही समझा है इसलिये भारत को भी क्षपतती विनिमय दर न बढ़ाना 
चाहिए । यह सब कहने के परदात्‌ सर युर्षोत्तमदास मे कहा कि यदि १ शि० 
६ पें० की दर को ग्रहण किया गया तो अगमे कुछ वर्षो में भारतीय आर्थिक ढाँचे 
में इतनी छथल पुथल हो जायेगी जिप्का अनुमान लगाता बहुत कठित है परन्तु 
जिसका फल भारत के लिये बहुत ही भयानक होगा । 
केस्रीय बेक-- 
कमीशन की तीसरी सिफारिश यह थी कि आारतौय मुद्रा बाजार का 
निपत्त्रण करने के लिये केन्द्रीय बैक की स्थापता की जाये) इस बैक को रुपये 
की विनिमय दर को ठोक रखने का भार सौंप देता चाहिए तथा इसको नोट छापने 
का भी अधिकार देगा चाहिए । यह बेर हिस्सेदारों का बैक होता चाहिये । 


कसोशन की रिपोर्ट पर सरकार का कार्य 


आरत सरकार ने विरोध फे होते हुये भी बहुमत की इच तीनों सिफारिशों 
को मान लिया। इनको कार्य रुप में लाने के लिये सरकार ने जनवरी १६२७ 
में स्वर्रामान तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल पेश किया । इस बिल को एक 
प्रवर समिति (8९६०८ (०7॥2॥6७) को जाँच करने के लिए सौप दिया गया । 
इस बिल पर कमेटी में बडा मत्तभेद था। यह मतभेद बेक के हिस्सेदारों का बैंक 
होने पर था। इस कमेटी का बहुमत यह भी चाहता था कि बैक के गवर्नर तथा 
उपनवर्तेर भारतीय हो ! इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि सोमे की मोहरें 
बनानी चाहियें। प्रकार तथा विरोधी दल मे मतभेद होते के कारण यह बिल 
अज्फ्सी स्टरपा नें पिष्तापत्पिःनपए। इता जप्ताए नात्तोए्जिफों चौततही स्फापसत हा 
सका और न स्वर्ण घाठुमाव ही ग्रहणकिया गया! 

सरकार ने छपये के विनिमय की दर १ द्वि० ६ पै० भाव ली और उसको 
कार्यानवित करने के लिये १६२७ मे मुद्रा एक्ट बदाया गया। जिसके अनुसार रुपये 
की विनिमय दर १ शि० ६ पै० हो गई और सरकार के लिये कम से कम ४० तोले 
वालो सोने की छड़ें २१ स्पणे ३ आ० १० था प्रति तोला पर मोल लेना तथा 
कम से कम्र १०६५ तोले (४०० ऑऔौंध) सोना यास्टविज्ञ १ शझि०? ४६४३ पै० प्रति 
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रुपये की दर पर बेचना असिदायें हो गखा । पर तु इस एक्ट द्वारा भारत पें स्वर्ण 
घातुमान स्थापित न हो सका वयोकि सरकार ने नोटो के बदले कभी भी सोना न 
दिया वरवु स्टलिंग ही दिया। इस प्रकार इस समय भारतवष् में स्वर्ण घातुमान 
के स्थान पर स्टलिय विनिमय मान स्थापित हो गया । 

१६२७ के पदचात्‌ जब यह एक्ट पास किया गया तब भारतवर्ष के आयात- 
तथा निर्यात में खूब वृद्धि हुई ।॥ परन्तु यह वृद्धि नई विनिमय दर के ग्रहण करने के 
कारण न थी वरव्‌ इसलिये थी कि सारे सस्तार मे व्यापार की स्थिति कुछ सुधर गई 
थी। परन्तु यह स्थिति बहुत थोडे समय तक रही वयोकि १६२९६ में बहुत अधिक 
मन्‍्दी (0९.7८5४0॥) आ गई । इसके कारण सभी प्रकार के सामात के दाम गिर” 
गये और किसानो, मजदूरों तथा उद्योगपतियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा। १६३० 
के असहयोग आन्दोलन के कारण भी व्यापार तथा उद्योगो को बडी हानि हुई और 
भारतवर्ष की बहुत सी पूंजी विदेशों को जाने लगी। 

सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिये द्रव्य को घटाया । बहुत अधिक 
भात्रा में ट्रेजरी बिल बेचे गये। १ करोड ४० लाख पौद के रिवर्स काउन्सिल भी 
बेचे गये तथा १३८३ करोड रुपये चलत मे से कम कर दिये गये। इसके कारण 
रुपये की बहुत कमी हो गई ओर वस्तुओ के भाव और भी अधिक गिर गये। 
व्यापारियों ने इस नीति का कंडा विरोध किया । 

२१ सितम्बर १६३१ को इगलैंड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया।- 
इसलिये भारतवर्ष को यह सोचना पडा कि रुपये को स्टलिंग से सम्बन्धित करे अथबा 
ने करे। भारतीयों मे इस सम्बन्ध का विरोध किया परन्तु उनकी एक न सुनी गई 
ओऔर रुपये को स्टलिंग से १ शि० ६ पै० पर सम्बन्धित कर दिया गया । सरकार 
में कहा कि स्टलिय से सम्बन्ध स्थापित होते से रुपये की विनिमय दर में बहुत कुछ 
स्थिरता आ जायेगी + ऐसे सम्बन्ध से भारतवर्ष का अपना स्टलिय ऋण तथा घरेक्षु 
व्यय चुकाने मे बहुत सुविधा हो जायगी । इसके अविरिक्त जब तक भारत ऋणी दै 
तब॑ तक रुपये को अकेला नही छोडा जा सकता ॥ भारतवष का अधिकतर व्यापार 
इगलेड तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशो से है। इस सम्बस्ध हारा कप से कम इस 
व्यापार में स्थायित्व आा जायेगा । 

परन्तु भारतवासियो ने इस नवोन मुद्रा पद्धति की बहुत कड़ी आलोचना 
की । उस्होने फहए कि इस प्रकार के सम्बन्ध के कारण दुगलेड के मूल्य स्वर के 
परिवतंत भारतवर्ष के मूल्य-स्तर पर भी प्रभाव डालेंगे। इस विनिमय दर के कारण 
इगलैड के निर्यात वर्त्ाओ को दूसरे स्वर्ण मान देच्यो के निर्यात कर्त्ताओं की अपेक्षा 
लाभ होगा $ इसके कारण देश का स्वर्ण कोष अत्याधिक निर्यात के कारण बहुत 
क्रम हो जायेगा । वास्तव में ये आलोचनायें बहुत सीमा तक उचित भी थी। है 

इसके पश्चात्‌ हमारे देश के व्यापार को बहुत बडा आघात पहुँचा बोर 

१६३१ पे १६३७ तक भारतवर्ष से ३८२ करोड़ रुपये का सोना,विदेशों को चला 
गया । हु 


भारतीय मुद्रा तथा विनिमय [ ४३१ 


१४३५ मे रिजर्य बेक ऑफ इण्डिया की स्थापता हुई । बैक को नोट छापने 
का एकाषिकार दिया गया । यह सहकारी बैक तथा दूसरे बैकों का बैंक भी बन 
गया। इन कार्यों के अतिरिक्त इसके ऊपर यह भार था कि वह भारतीय विनिमय 
दर को १ शि० ६5३ पें० प्रति रुपया पर स्टलिंग खरीद कर तथा १शि० हूँ पें० 
पर उसको बेचकर १ शि० ६ पें० पर स्थिर रकखे । इस बैक के स्थापित होने पर 
स्वर्णघात कोच तथा काग्रज़ी मुद्रा कोप को मिला दिया गया । इस बेक के स्थापित 
होने से यह लाभ हुआ कि मुद्रा साख का नियन्त्रण एक ही सस्‍्या के हाथ में भा 
गया । इससे पूर्व देश की साख इम्पीरियल बैंक के हाथ में थी तथा बोठ छापने का 
अधिकार भारत सरकार के हाथ मे या, इसलिये भारत की मुद्रा पदढेति में लचीलापन 
भही था । 


आरत से इतना अधिद सोने का निर्यात होने के कारण भारतवर्ष के लोगों 
ने यह माँग की कि भारतीय रुपये का अवमुल्यन (0८ए8/0800॥ ) होना चाहिये ! 
हमारे देश के लोगो ने कहा कि जबकि डातर तथा फ्रैक मूल्य में गिरा दिये हैं, तब 
रुपये का मूल्य भी गिरा देना चाहिए नही तो भारतवर्ष को इन देशों की अपेक्षा 
व्यापार करने में हाति होगी + 


परन्तु इपके विरोध में कुछ लोगो ने कहा कि रुपये का अवसूल्यन करने से 
सपुकत राज्य (768 ॥्रए000), सयुक्त राष्ट्र (एफ्राव्ठ 89९3) चथा फ्राप्त के 
बीच हुआ मुद्रा समझोता भग हो जायेगा और ससार की मुद्राओं में स्थिरता आने की 
बाशा बहुत कम रह जायेगी । इसके अतिरिवत रुपये को स्टलिग से सम्बन्धित करने 
के कारण रुपये का यूल्य सोने के रूप मे पहले ही ४० प्रतिशत गिरा हुआ है। रुपये 
के अवमुल्यव के कारण सर ओटो तिम्यर अदार्ड को कार्याखवित करने में बड़ी 
कठिनाई आयेगी । इन सब बानों के अतिरिक्त रुपये के अवमूल्यन वी कोई 
आवश्यकता दिखाई नहीं पडती क्योंकि ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात्‌ न घाटे का 
* बजठ है, त ऊंची व्याज की दर है, न स्वर्ण कोष में सोना ही कम हुआ है, न 
ध्यापारिक सन्तुलन ही प्रतिकूल है और न मुद्रा सकुदन ही है, जिससे मह कहा जा 
सके कि रुपये का मुल्य जावश्यकता से अधिक है। 


परन्तु अप्रैल से अगस्त १६३८ तक भारत मे इस बात की माँग बड़े जोरों से 
को गईं कि रुपये का अवभूस्यन किया जाय वर्योके उस समय रिजवे बैक स्टलिंग 
को नोची दर पर खरीद रहा था तथा देश के व्यापारिक सन्तुलन में भी बहुत कमी 
आओ गई थी। इण्डियन नेशनल काग्रेस को कार्येकारिणी ले इस प्रश्न को अपने हाथ में 
ले लिया कौर बहुत सो प्रान्तीय सरकारो ने केद्धीय सरकार को लिखा कि रपये 
की विनिमय दर में बदल कर दी जाये परन्तु केन्द्रीय सरकार ने ६ पुन १६३५ को 
एक विज्ञापन द्वारा यह बठाया कि रुपये सटलषिग की वर्तेमात विनिमय दर को कायम 
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रखने के लिये भारतवर्ष के हित में है और रिजव बैक के पास इंस दर को कायम 
रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में सोना तथास्टलिंग है । 


है 0 58. ए०एशल्ज़ 06 00056 रण दए्शयांड फाध$ एफाथापड़ 
ड70 एजणाशशड8 0०(ए०९७ 939-45. र्‌्‌ 
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प्रइम ८५--१६३६-४५ के बीच भारतोय मुद्रा और विनिमय में जो 
घटनायें हुई उनका उल्लेख कोजिये । 


३ सिवैभ्बर १६३६ को यूरोप में द्वितीय महायुद् छिडा । यद्यपि भारतवर्ष 
युद्वस्यल से बहुत दूर था तो भी भारतवर्ष में युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई क्योंकि 
इगलैड युद्ध में सम्मिलित था। युद्ध को घोषणा होने के पश्चात्‌ भारत की मुद्रा 
विनिमय पर बहुत प्रभाव पडा। 

युद्ध के कारण भारत में बहुत अधिक मात्रा में नोट छापे गये । इसके कारण 
इस देश में मुद्रा स्फीति हो गई। १६३८-३६ में हमारे देश में ८5२३६ करोड 
रुपये के नोट थे। ये नोट बढकर २६ भप्रेल १६४६ को ११३१ ७३ करोड रुपये 
के हो गये। इतने अधिक नोट छपने के कारण देश में सभी वस्तुओं के मूल्य बढ 
गये क्यौकि नोट तो बडे वेग से छपते रहे परन्तु उत्पादन पहले की अपेक्षा बहुत ही 
कम बढा । कलकत्ता सूचक अक के अनुसार मार्च १६४५ ई० में थोक मूल्य ३१० 
के बराबर थे। केन्द्रीय सरकार के आयिक सलाहकार के सूचक झक के अनुसार 
भी १६४४-४५ में ओसत थोक मूल्य २४४ के लगभग रहे। यदि इस बीच मे चोर 
बाजार के मूल्यों के अनुसार सूचक अक बनाये जांते तो मूल्य इतसे भी अधिक ऊंचे 
निकलते । 

इतने अधिक तोटो का छापना इसलिये सम्भव हुआ कि रिंजवे बैक के 
सुरक्षित कोष (855८5) मे भारी परिवतेन तिये गये। युद्धकाल में अधिकतर नोद « 
सस्‍्टलिय' सिक्‍्योरिटीज के पीछे छापे गये । युद्ध से पहले ये सिक्योरिटीज ६६ & करोड 
रुपये की थी परन्तु २६ अप्रैल १६४६ को ये ११२४ रेर करोड रुपये की हो गई । 
यही नही, रुपये सिक्‍योरिटीज की मात्री भी सुरक्षित कोष में बहुत बढ गई। युद्ध 
से पहले इस प्रकार की सिक्योरिटीज कुल छपे हुए नोठों की & अथवा ४० करोड 
रुपये इन दोनों में जो भी अधिक हो, से अधिक नही हो सकती थी। परन्तु १ १ 
फरवरी १६४१ को एक आज्ञा से इसमें बदल कर दी गई और रिजर्व बैक को यह 
स्वतस्त्रता दी गई कि वह किसी भी सीमा तक इन स्िक्‍्योरिटीज के पीछे नोट छाप 
सकता था । इसके कारण इनकी मात्रा ३७ करोड रुपये से बढकर '४ जनवरी 
१६४६ को श८ करोड रुपये हो गई। परन्तु इसी बीच सोना ४४४ करोड रुपये 
का ही रहा । श 
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सरकार ने पुराते चांदी वे सिक्के भी चलन में निकाल लिये और उनके 
गान पर नये प्रामाणिक चथा साँकेतिक सिक्के जौर नोट जारी क्ये और यह शाजा 
है कि कोई भी सिक्कों को मावश्यकता से अधिक ने रक्त | जनता की प्विवक्ो की 
एंग को पूरा करते के लिये सरकार ने १६४० मे एक रुपये के नोट जारी किये। 
“*४० में प्रास कै हार जाने के पश्चात्‌ लोगो का विश्वाप्त सरकार में बहुत कम 
"पा, इसलिये उन्होने मोटो को झुप्ये मे बदलना शुरू किया और डाउ खाने तथा 
हम जी अपने रुपये निकालने शुकू किये) इसके कारण रिजर्व बैक के पास 
आ्यो की बडी वी हो गई । इसलिय्रे २५ जूत १६४० को सरकार ने यह घोषित 
किया कि रिजर्य बैक के ऊपर नोटो के बदले पये के सिक्के देने का कोई भार नहीं 
है । यह भी घोषित किया गया कि कोई भी मनुष्य बपनी ब्ावश्यक्ता से अधिक 
हपइ के सिक्के ने रबखे ॥ उप्ती समय एक रुपये के नोट जारी किये गये ! १६४० के 
जाड़ो में रेजगारी की बडी कमी हो गई और इस कमी को सरकार ने नये साके तिक 
सिक्के जारी करके पूरा किया । १६४३ में दो रुपये का तोट भी चालू किया गया। 
सरकार ने युद्ध काल मे जो सिक्के जारी किये उनमे चाँदी की मात्रा को घटा दिया । 
कुछ तिवको करे वजन से भी कमी कर दी गई, जैसे पैसे का वजन ७४ ग्रेन से घटा 
कर ३० ग्रेद कर दिया गया । १६४३ में एक लये आधे आने का सिक्का भी जारी 
किया गया । 


युद्ध का प्रभाव भारतीय राजस्व पर भी पडा | इसके कारण गये-नये कर 
लगाये गए तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के युद्ध ऋण लिए गये । परन्तु जब इन साधनों 
से सरकार की आवश्यकता पुरी म हुई तो उसने रिजवयें बैंक हारा स्टलिय सिक्यो- 
रिटीज के आधार पर कागजी नोट छपवरये। युद्ध व्यय के बदने के कारण बजट 
का घाटा भी बढ़ता चला गया ) इस घाटे को पूरा करने के लिए ही नोट छापे गये 
युवकाल में भारतवर्ष ने इगलेड तथा दुसरे देशों को इतना माल बेचा कि उससे भारत 
मे प्राय सब स्टलिंग ऋण चुका दिया और अन्च में इंगलेंड भारतवर्ष का ऋणी 
हो गया । 


युद्ध काल में रिजर्द बेक की देख-रेख मे एक विनिसय नियन्त्रण विनाग 
(छंड०४०१९४५ 0०४७० 7059व7ए्ञ०१८) भी खोला गया | इस विभाग के द्वारा 
विदेशी विनिमय, स्वर्ण तथा स्वर्ण सिययोरिटीज के खरीदने-बेचने पर पावन्दी लगा 
दी गई। भारतवर्ष भे केवल कुछ गिने इसे लोगो को ही विदेशी विभिमय, स्वर्ण 
वथा स्वर्ण घ्िक्गोरिटीज में व्यापार करमे का अधिकार दिया गया । विदेशी विनिमय 
सकी लोक युद्ध से पहले के ऋणो को छुडाने के लिए बथवा याना करन के लिए 
' अथवा अपने निजी कामों के लिए रिजर्द बैंक की अनुमत्ति से ले सकते थे । यदि 
किसी मनुष्य को स्टलिग क्षेत्र के बाहर कुछ घत्र भेजना होता था थो भेजने वाले 
व्यक्ति को एक फार्मे भरना पंड़ताथा जिसम्रे इस घन को भेजने के कारण दिए 
,जाते थे। हरएक उस व्यक्ति को जिसको विदेशों विनिमय मरे व्यापार करने का 
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बने गया । इस कारण यह आवश्यक हो गया कि भारतवर्ष स्टलिय से अपवा सम्यत्थ 
विच्छेद करे ॥ इस कारण ८ वप्रैल १६४७ को श्री लियाकतअली मे (जो उस समय 
वित्त मल्त्री थे) एक बिल पेश किया जिपके द्वारा रिजवं बेक को यह आज्ञा दी गई 
कि वह स्टलिंग के अतिरिक्त और दुसरी मुद्राओ को भी खरीद सकता है । इस प्रकार 
हयया एक स्वरन्त्र मुंद्रा के रूप में अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ४ १४५१४ ग्रेन 
शुद्ध सोने की दर से सम्बन्धित कर दिया गयया। इस प्रकार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय 
भ्राव स्थापित हो ग्रया । परन्तु इस सम्बन्ध के स्थापित होते हुये भी हमारा रुपया सब 
देशो की मुद्राओ मे स्वतस्ततापूदेक नहीं बदला जा सबता वयोकि अन्तर्वेर्ती समय 
(79099४१०४७) ए३7०0) के लिए कोष ने भारतवर्ष को विदेशी विनिमय पर 
हिय त्रण वरने की आज्ञा दी हुई है । भारतवपे अब भी विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण 
करता है। इसलिये हमारा रुपया स्वतम्तरतापूर्वक क्षिप्ती भी मुद्रा में वही बदला 
जा सकता | 


१५ अगस्त १६४७ को देश का विभाजन हुआ । इस विभाजन के फलस्वरूप 
भारतीय मुद्रा पद्धति मे कुछ परिवर्तेत करने आवश्यक ये । ३० सितम्बर १६४८ तक 
रिजर्व बैंक को भारत और पाकिस्तान की मुद्रा पद्धति करा नियस्त्रण करने के लिये 
नियुक्त किया गया । इस समय रिजव बैक ते पाविस्तान सरकार के नोट व स्विके 
जारी किये जो पाकिस्तान मेप्ही चल सकते थे ! जब स्टेट बैक ऑफ़ पाकिस्तान की 
स्थापना हुईं तो उप्तने पाकिस्तान के नोटों का भार अपने ऊपर लिपा । इसलिये 
रिजर्व बैक को स्टेट बैक ऑफ़ पाकिस्तान को १४२ करोड़ रुपये की सम्पत्ति देती 
पड़ी । पाकिस्तान के सिक्कों कै निकलने के एक वर्ष पश्चात्‌ भी भारतीय रुपया तथा 
अस्य छोटे सितक्े पाकिस्तान में यानूनी ग्राह्म कर दिये गये । इन सिक्को को रिजर्य 
बैंक को लोटा दिया गया । माचे १६४६ तक रिजवे बेक को इनके बदले ८२ करोड 
रुपये का सोना, सोने के बने सिक्के, स्टलिय सिकयोरिटोज बादि देने पडे । इस प्रकार 
भारत में नोट चलन से कम हो गये ३ 

भारत और पाडिस्ठान के बीच एक समझोता हुआ जिसमे भारतीय तथा 
पाकिस्तानी रुपये को विनिमय दर भी तय हुई । इस समझोते के अनुसार रिजव॑ दैंक 
ने पाकिस्तान के १०० रुपये, भारत के ६६ १३ रुपयो के बदले मोल लेने तथा १००३३ 
रुएयो के बदले बेचने की घोषणा की । परन्तु जब भारत मे जपने रुपये का अवसृल्यम 
किया और पाकिस्तान ने न किया त्तद इस विनिमय दर में बदल होती स्वाभाविक 
ही थी । पहले तो बहुत समय तक भारत को यह जाश्या रही कि पाविस्तान मी 
भारत के समान अपने रुपये का अवशुल्यत करेगा | परू्तु जब पाविस्तास ने ऐसा न 
किया और भारत को पाक्षिध्तात के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की 
आवश्यकता हुई ठद भारत ने पाकिस्तान को दर को स्वीकार कर लिया। उसके 
कुछ ही सप्रय पदचात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ने भी पाश्स्तान की दर को स्वीकार 
कर लिया। इस प्रकार अब भारत के १४४ रुपये पाउिस्ठान के १०० रुपय के 
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बराबर हो गये। परन्तु ३१ जोलाई १६५४५ को पाकिस्तान ने क्पते रुपये का 
अवमूल्यन भारत के समान ही कर दिया है। अब पाकिस्तान का एक रुपया है शि० 
६ पें० स्टलिग तथा १ डालर ४ ७६१६० पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। 


१७ सितम्बर १६४६ को इगलैड ने स्टलिग का अवमुल्यन किया। उसके” 
साथ-साथ और बहुत से देशो ने भी अपनी-अपनी मुद्राओ का मवमूव्यन किया । भारत 
ने भी १६ सितम्बर को रुपये का बाह्य मुल्य सोने तथा डालर के रूप में ३०४ 
प्रतिशत घटा दिया । इस प्रकार रुपया जो पहले ३०*२ सेन्ट्स के बराबर था अब- 
मूल्यन के पश्चात्‌ २१ सेन्ट्स के बराबर रह गया। 


रुपये के अवसुल्यन से भारत को यह आश्या थी कि भारतवर्ष को विदेशी 
व्यापार में और विदेषतया अमेरिका के साथ व्यापार करने मे बहुत लाभ होगा । 
इससे भारतग्ष को लाभ तो अवश्य हुआ परन्तु दतना नहीं जितनी कि आज्ञा थी । 
अवभुल्यन से भारत को बहुत अधिक कठिवाइयो का सामना करना पडा बयोकि जो 
खाद्य सामग्री अथवा मश्ञीवें सयुक्तराष्ट्र से भारत भाई” उनके दाम ४४ भ्रतिशत बढ़ 
गये । इसके अतिरिक्त अल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा अत्तर्राष्ट्रीय बैक से जो ऋण 
भारत ने लिया उसका भार भारत के ऊपर जौर अधिक बढ गया। पाकिस्तान के 
साथ व्यापार लगभग एक दर्ष तर बन्द रहा । भारतदर्षे जो पाविस्तान से जूट तथा 
रूई मोल लेता था, उसको बडी कठिनाई का सामत' करना पडा। अवमुल्यत से भारत 
में वस्तुओ के मूल्य बहुत अधिक बढ गये और उपभोक्ताओं को बड़े सकढ का सामना 
करना पडा । इन्ही सव बातों के कारण भारतवर्ष में इस बात की माँग है कि रुपये 
का पुनपू ल्यन होना चाहिये । रन्तु भारत सरकार अभी तक यह दात्त मानने को 
तेयार नही है कि अवमूल्यन से भारतवर्ष को हानि हुई है। इसलिये वह रुपये का 
पुनमू ल्यन करने को तैयार नही है । 
पबवर्षीय मोजमा का सुद्रा तथा करेम्सी पर पध्रभाव-- 

मुद्रा तथा करेन्सी पर योजना का प्रभाव जानने के लिये हमको योजनावाल 
को दो भागो से बॉटना पडेगा ! पहला काल १६५१-५३ का है जिसमे द्रव्य की पूति 
२१४ करोड रुपये घट गई जिसमे से कि अधिकतर १६५१-५२ मे घटी। इसके 
पश्चातु अगले दीन दर्षों मे द्रव्य की पूर्ति ४२० करोड रुपये बढ गई । इस प्रकार कुल 
योजनाकाल मे २०६ करोड रुपये की द्वथ्य पूर्ति बढी । इसके अतिरिक्त इस बीच बैक 
द्रब्य में भी १३७ करोड रुपये की वृद्धि हुई । 

पहले दो वर्षों मे द्रव्य की कमी का कारण हमारे विदेशों विनिमय के | 
साधनों मे कमी होना था । इस काल में रिजरव बैक के थिदेशी विनिभय के साधन 
१६० करोड़ रु० तक घट गये । पिछले तोन वर्षो में मुद्रा बढने के दो कारण थे-- 
“(१) बजट में घाटा तथा (२) बैंको द्वारा निजी उद्योगों तथा व्यापार के लिये साख 
निर्माण करना; इस बीच में विदेशी विनिमय के साधनों मे भी २२ करोड रुपये 


५ के 


भारतीय मुद्दा तवया दिनिषय [ ४३७ 


की बुद्धि हुई। इसके कारण भी नोटों में कुछ वृद्धि हुई । परन्तु आजकल तो विदेशी 
दितिमय के साथन निरन्तर कम होते जा रहे हैं परन्तु बोटो की ूति मिरन्तर बढती 
जा रही हैं। ये वोट अधिकतर रुपया प्रतिन्‍्भूतियो को रिजवे मे रखकर छापे 
जाते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल भारतवर्ध का रुपया प्रामाणिक सिक्का 
है। यह (१८५० ग्रेत का है। द्वितीय महायुद्ध के पहले यह ३३ शुद्ध चाँदी का था 
परन्तु महायुद्ध मे यह #६ शुद्ध रह गया । १६४७ की अप्रैल से रपया ग्रिलद का 
बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार एक रुपये का दोट भी छापतो है 
जो हर दृष्टि से एक रुपये के सिक्के के बराबर है ! छोटे-छोटे सौदो को तय करने 
के लिये प्तॉंकेतिक शिकके हैं जिनमे चवद्नो, दुदन्नी, इकन्नी, अधष्ना, पेशा तथा पाई हैं। 
इनके अतिरिक्त अठप्नी का विक्का भी है। इन सबको भारत सरकार बनाती है। 
आारतवप मे रुपया यद्यपि प्रामाणिक सिक्‍क्रा है तो भी न ठो इसकी स्वठन्त्र मुद्रा 
ढलाई है और न इसका टकसालोी मूल्य इसके वास्तविक गूल्य के बराबर है। इसी 
लिये इसको सकितिक प्रमाण कहते हैं। बग्रस्त १६५४५ ई० में भारत सरकार ने 
दशमलब प्रणाली को स्वीकार करके हपए को १०० भागो में बाँटकर दशमलद 
प्रणाली का सूनपात किया। ये सिक्के एक अप्रैल तत्‌ १६५७ ई० से बालू किये 
गये हैं) 


पर-तु प्रारम्म ये ३ वर्ष तक नये ओर पुराने दोनो प्रकार के सिक्के चलेंगे। 
घीरे-घीरे पुराने छिकके निकाल लिये जायेंग्रे ओर अन्त मे नये स्रिषक्रे चलन में रह 
जायेंगे । 


नई दशमलव प्रणाली के अनुसार एक रुपये मे १०० नये पेशे हैं। नई 
प्रणाली मे १ पैत्ता, २ पत्ते, ५ पैसे, १० पे, २५ पेसे, ५० पैसे, तथा १०० पैसे के 
सिक्के होगे। नया सिवक्ता काँसे या कसकुट का बना होगा। २, ५ कौर १० नये 
पैसों के खिक्‍के तीन चौथाई ताँवे तथा एक चौथाई तिकल से मिली घातु से बनाये 
जायेंगे । २५, ५०, १०० तये दंसो के सिबके वर्तेमान चवतो, भठवी, रुपये की भांठि 
निक॒च्न के बते होगे । 


रुपये के विदेशी मूल्य को भारतवर्ष अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दो हुई 
विनिमय दर के अनुसार मियन्त्रित करता है) रिजव बैंक केवल कुछ अधिकृत लोगो 
को विदेशी विनिमय बेच सकता है जोर वह भी दो लाख से कप्र नही ॥ १६४७ ई० 
से हमारा रुपया स्टलिंग के बतिरिक्त और द्वुसरो मुद्राओं पे सम्बन्धित हो गया है । 
इस प्रकार भारत के चर्तमान मान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोप द्वारा मियन्वित मान 
कह सकते हैं ॥ 


| भारतीय अर श्ास्त्र 
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प्इन ८७--पोंड पावने से धया अभिप्राय है ? यह छंसे एकत्र हुआ तपा 


उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ? 


पोंड पावते बह घन हैं जो भारतवर्ष ने स्टलिग सिक्योरिटीज में लगाया हुआ 
है । आजकल यह रिजवं बैक ऑफ इण्डिया के आधीन है और रिजर्व बैक ने उसके 
पीछे नोट छाप रक्से हैं। भारतवर्ष ने सदा ही स्टलिंग को अपने रिजवं में रक्खा 
है । भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने से पूर्व रिजवं बैक जितने रुपये 
के मोट छापता था उसका है. भाग सोने के सिवक्के अथवा स्टलिंग सिनयोरिटीज के 
रूप मे रखता था। रिजर्व बैक एक्ट की एक धारा के अमुसार स्टलिंग इतनो ही 
अच्छी मानी गई थी जितता कि सोता । इस्ीलिये जब द्वितीय महायुद्ध छिडा और 
सरकार को रुपये की बावश्यकेता हुई तो उसने स्टलिग सिक्‍योरिंटीज के पीछे नोट 
छापने के लिये सरकार को बाध्य किया । इस प्रकार हटलिग पस्िक्योरिटीज रिजर्व 
बैक के पास एकत्र हो गई । 


उसके एकत्रित होने के झारण--पौड पावने की युद्ध काल भें आश्चयंजनक 
वृद्धि हुई ॥ इसके कई कारण थे--(१) ब्रिटेन ने युद्ध काल में भारतवर्ष से बहुत 
सा माज़ खरीदा । इस माल के बदले उसने भारत को रुपये नही दिये, न ही सोबा 
दिया वरतु इगलेड को सरकार ने अपने प्रप्नाण-पत्र दिये जो भिन्न अवधियों के थे । 
(२) भारत ने मित्र-राष्ट्रो की जनता तथा सेवाओं के लिये भी बहुत अधिक माल 
भेज। जिसके फलस्वरूप भारत का व्यापारिक सतुलन इन देशो के साथ भी पक्ष में 
रहा | (३) युद्ध काल भे ब्रिटिश भारत में रहने वाले समस्त व्यक्तियो को डालर 
तथा अन्य दुलेभ मुद्राओं के रूप मे जो धव मिलता था वह भी ब्रिटिश साम्राज्य 
के 'डालर पूल” के लिये अमिवायें रूप से ले लिया गया । (४) अमरीका को निर्यात 
तथा अमरीका की सेवा पर भारत मे होने वाले व्यय के बदले मे भारत को जो 
डालर प्राप्त हुये वे भी 'डालर पुल” से जमा कर दिये गये । इस प्रकार भारतवर्ष को 
जो इगलैड अधवा विदेशों से पाना था उन सक के बदले स्टर्लिग सिवयोरिटीज दी 
गईं! भारत सरकार इनको रिजवं बैक को देती रही और रिजवं बैक उनको रिजवं 
में रखकर नीट छापता रहा । 

पौंड पाबने का उपयोग--युद्ध समाप्त होने पर इस देश में इस बात की बडी 
चर्चा हुई कि पौंड पावने का उपयोग किस प्रकार किया जाय | भारत के भिन्न-भिन्न 
लोगों ने भिन्‍न भिन्‍न सुझाव रवखे । किसी ने कहा कि इनके बदले इगलेड से भद्चीर्ने 
भेंगाई जायें । किसी ते कहा कि इनको बअ्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास घरोहर के 
रूप में रखकर कोष से ऋण लिया जाय । इसके विपरीत इयलैंड में कुछ ऐसे लोग 
थे जो इनको युद्ध ऋण बताकर वहुत कम कर देना चाहते थे । 


रे 


््ु 


भारतीय मुद्रा तथा विनिमय [ ४३६ 


इस प्रवार की खीचाठानी में जयत््त १६४७ में भारत इगलैड के बीच एक 
अल्र्कॉलीन समझौता (दाग व8एव८ायदया) हुमा । यह समजझ्नौता केवल छ मास 
के लिये या; जववरी १९४८ मे इस समझौते को अवधि फिर छः मास्त के लिये 
यढा दी गई । इन दो समझोतो पे ८5३० लाख प्रौंड परावने भारत को फिर मिले, 
इनमे से केवल ३० लाख पौंड काम में लाये जा सकते थे । इनके परचात्‌ जुन १६४८ 
में होने वाले समझौते के अनुसार ३० जून १६५१ तक के समय में भारत को उसके 
ग्रत वर्षों के बचे हुये १०७ करोड रुपये के अतिरिक्त १०६ करोड रुपये अपनी 
इच्छा के अनुसार खर्च करने की स्दृतस्वता दी गई । उसी समय भारत सरकार ने 
पौंढ पावते में से क्विटिप्त सरकार को करोब ३५७ करोड़ रुपया युद्ध सामग्री के 
खरीदने तथा ब्रिटिश बफपरों को पेंक्षनें चुकादे के लिये दे दिये ) जुलाई १६४६ में 
एक नया समझौता हुआ जिसमे भारत को यह अधिकार दिया गया कि जुन १६५१ 
तक १०६ करोड रुपये के बदले १३३ करोड रुपये तक्न खर्च कर समेगा। इसी 
झमझोते में यह भी निश्चय क्रिया गया। कि भारत (१६४८-४६ के ज़िग्ये लप्भग 
१०८ वरोड रुपय खच कर सक्गा। फरवरी १६५२ से इस सम्बन्ध में सबसे 
भाजरी समन्तोत्ा हुआ । यह समझौता ३० जून १६५७ तक के लिये किया ग्रगा है । 
इस समझोते के जनुसार ब्रिटेन १ जोलाई १६५१ ई० से लेकर छ घर्ष तक प्रतिवप 
३३ करोठ थौंड रटॉनिय राम्पक्ति भारत को देवा । अवदूबर १६५१ ई० के एक दूसरे 
समझौते के अनुम्तार भारत को यह अधिकार दिया ग्रया है कि वह ३१ करोड़ पौंढ 
सकदट के समय इपलेड की भाज्ञा से खच कर सकता है । 


इस सम्बन्ध मे यह बात बताने सोग्य है कि पौंड पावने को भारत ने बडी 
कठिनाई से एक निस किया था । युद्ध के समाप्त होने पर यह आश्या की गई कि इनको 
विदेशों से मशीनें आदि मेंगाने के लिये काम मे लाया जायेगा अथवा इनके द्वारा 
अग्रेजी व्यापारी कम्पनियों को खरीदा जायेगा । प्र खेद है कि दे प्राय. उबके संव 
विदेशों से अन्न मेंगाते में समास्त हो गये जोर हम जैठे के तेसे ही रह गये । 


४०. 
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अऋइन बब--रुपए के अवशुत्यन से घ नशिप्राय है ? इससे भ्यरतीय शुपपे 
पर दया प्रभाव पडा ? यया जाप भारतीय रुपए के पुनछुल्‍्पत के प्ष मे हैं ? 


रुपये के लवमूल्यद का अभिश्नाय हैँ रुपये को विनिमय दर को फम कर 
देना | अवपुल्यन से पूर्व हमारा दया ३०२२५ सेंट के बराबर था पर अब रुपया 
२१ सेंट के बराबर रह गया 4 इस घकार हमारे रूपये का मूल्य ३०*५ प्रतिशत कन 
कर दिया गया । 


डड० भारतीय अयंज्षास्त्र 


भारत से पहले ब्विटेन ने पोंड स्टलिंग का अवमुल्यन किया। ब्रिटेन के साथ 
ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत से देशो ने भी अपनी-अपनी मुद्राओ का अवमृल्यन 
किया । ऐसा होने पर भारतवर्ष ने भी रुपए का अवमूल्यन किया । यदि भारत ऐसा 
न करता तो उसको अवमूल्यन करने वाले देशो की अपेक्षा दुलेभ मुद्रा वाले देशो से _ 
व्यापार करने मे हानि होती । यही बात सोचकर भारत ने रुपए का अवमूल्यन 
किया । परन्तु जेध्ा कि भारत सोचता था उसके पडौसी देश पाकिस्तान ने अपने 
रूपये का अवमूल्यन नही किया । 

अवमूल्यन पर भारतीय रुपये का प्रभाव--रुपये के अवमूल्यन का भारतोय 
द्रव्य पर निम्नलिखित प्रभाव पडा-- 

(१) डालर क्षेत्रों मे भेजे जाने वाले माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिला 
क्योकि अवधूल्यन के पश्चात्‌ हमारा माल पहले से सस्ता हो गया। 

(२) इसके विपरीत डालर देशों से आने वाला माल हमको महेँगा पडने 
लगा गौर क्योकि आज हमारा देश बहुत सा अन्न तथा मशीनें डालर देशो से मेंगाता 
है । इस कारण हमे बहुत घाटा हो रहा है १ 

(३) पाकिस्तान जिसमे कि अपने रुपये का अवमुल्यन नहीं किया, उसके 
साथ व्यापार करने मे हमको वहुत घाटा रहा । पाकिस्तान से आने वाला जूट, रूई 
तथा अन्य चीजें हमारे लिये पहले से ४४ प्रतिशत महंगी हो गईं । इससे हमारे जुट 
तथा छई के उद्योग को बहुत भारी धक्का लगा। पहले भारत यह चाहता था कि 
पाकिस्तान को भी परिस्थिति से विवश होकर अपने रुपए का अवमुल्यन करना 
पड़ेगा । इप्ती कारण भारत ने पाकिस्तान से बहुत समय तक व्यापारिक सम्बन्ध न 
रखे । इतना सब होते हुए भी पाकित्तान ने ऐसा न क्षिया। अन्त मे भारत को 
पाकिस्तान की पुरानी ही विनिमय दर माननी पडी ओर पुन पाकिस्तान से व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने पडे । इस व्यापार में भारत को हामि हुई। भारत को 
प्राकिस्तान से कुछ रुपया लेना था । अवमूल्यन के कारण भारत को पहले से ४४ 
प्रतिशत रुपये कम मिलते । परन्तु हाल ही में पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अव- 
मूल्यन कर दिया है । 

(४) अवमुल्यन के कारण भारतवपं को अस्तर्राष्ट्रीय मुदा कोष से लिये हुये 
ऋषण पर ४४ प्रतिशत रुपये अधिक देने पडेंगे, तथा उस ऋण पर लगे हुये ब्याज को 
भी पहले से अधिक देना पडेगा। 

(५) भारतवर्ष को पौंड पावने के उप भाग का जो उसको डालर के हझूप मे 
मिलेगा ४४ प्रतिशत कम सिलेगा । 

(६) अमरीका तथा डालर देझ्ो मे भारतीय राजदुतो का खर्च ४४ प्रतिशत ' 


धर 


बढ़ गया । 
(७) अवधुल्यन से हमारी श्योधघवाधितय (88]8006 0६ फ़थ्शगल्या5) वे 


स्च्तुलन होते मे भी कोई विज्येप लाभ न हुआ । हमारी झोषनाधिक्य की समस्या 


जारदौय मुद्रा ठथा विनिमय [ ४४! 


समय तक तो सुधरी परत इसके परचातु जब हमारी खाद्य समस्या गम्भीर होठी 

गई तब यह समस्या पहले से भी गम्भीर हो गई । 

अवमुल्यन को प्रभात देश पर यह हुआ कि उसके कारण बहुत सी चीजो की 
मूल्य बहुत बढ गया ओर देश के उपभोक्तानो को भारी कठिनाई का सामता करना 
पडा । 

झुपये का पुनपू ह्यत--ईत मे हर हम देखते हैं कि रुपये के अवमूल्यन से 
हमको विशेष लाभ नही हुआ। यह बात ठो ठीक है. कि इस कारण हमारे निर्याद 
में कुछ वृद्ध हुई पर इस दर के द्वारा देश को जो हानि हुई वह लाभ से कही अधिक 
है। इस कारण देश के बन्दर भाय सभी चीजो का मूल्य बढ गया जिससे उपभो- 
बताओ को बडी हाति हुई । पार्विस्तान तथा दूसरे दुलेभ मुद्रा बाले देशो से व्यापार 
करते में हाति हुई । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सै लिया हुआ ऋण रुपये के रूप में बढ 
गया भौर इसी प्रकार से कई तरफ हाति हुई । इसी कारण देश के कुछ लोग जिनमे 
डा० जीन मेयाई+ भूतपूर्वे वित्त मन्‍्त्री भी सम्मिलित हैं, यह कहते हैं. कि रुपये का 
पुनमूत्यत होता चाहिये जिससे कि यह सब हानि दूर सके । डा० मेयाई ने पुनमू व्यन 
के तिम्तलिखित लाभ इताये हैं“ 

(१) इससे हमे घिदेशों से मेंगाये हुये गल्‍्ने के कम दास देने पडेंगे ! 

(२) इससे हमें ब्यापार मे चोडा सा लाभ होगा । 

(३) इसके कारण हमारी झोघनाधिवय की स्थिति किसी-प्रकार भी खराब 
ने होगी । 
(ड) गद्यपि चुँगी भा्दि से कम क्षाय होगी तो भी यह कमी खर्चे में भी कमी 
होते से पूरी हो जायेगी । 

ड० सेथाई का कहना है कि जो लोग यह कहते हैं. कि आजकल की ससार 
भे होने बाली गडवड के कारण कोई ऐसा काये न करना चाहिये , उतको यह समझना 
चाहिये कि गडबड के कारण हमे पुनमूं त्यत के प्रशव को खाई में नही डालना 
चाहिये वस्न्‌ इसी कारण हमे शीज्न कदम उठाना चाहिये। इपके साथ हो 
साथ डा० मेषाई का कहना हैं कि अभी हाल हो मे शान्ति की कोई आशा दिखाई 
नही पड़दी । इस कारण हमें चाहिये कि हम इस बात की बाद न देखें कि दूसरे 
देश बया करते हैं धयोकि जो वे करेंगे वह हमारे लिये किसी प्रकार भरी उपयोगी न 
होगा वरव्‌ हम अपनी परिस्थिति को देखते हुये जो कदम उठाये वही हमारे लिये 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

अभी हाल हो मे इस देश मे इम बात की बडी चर्चा थी कि छपये का फ़िर 
से अवमूल्यन किया जाप । परन्‍्तु सरकार इस बात के पदा में नहीं है। उसका 
कहना है कि से की स्थिति बहुत मजबूत है जौर यह हो सकता है कि कुछ दिनो 
भे यह दुर्लभ मुद्रा हो जाय । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के मैनेजिंग डाइरेश्टर " 
शी जेकबसन ते १४ फरवरी १६४५८ ६० को बम्दई मे कहा कि वर्तमान मुगताद 
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आधिवय को समस्या को सुलझाने का ठीक ढंग यह नही है कि रुपये का बवमूल्यन 
किया जाय । उन्होने प्रेत कान्फ़ेन्स मे कहा, “आपको मामले की जड़ में जाना 
चाहिये। आप को साख समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रीय खर्च के प्रश्न को सुलझाना 
चाहिये बजाय इसके कि आप विनिमय दर के आर्जो पहलु को छुएँ ।” उन्होंने भागे 
कहा “कि मैं जवमूल्यद को दूर करना चाहूँगा। बंदि कोष एक बार अवशुल्यन 
का सहारा लेंगे तो जब दूसरी बार इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आयेंगी तो लोग 
दूसरे अवमुल्यन की आशा करेगे और जाप एक छबमृल्यत से दूधरे पर जायेगे भीर 


लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ जायगा ।” 
४ 
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पक प्रदत्त ६६--भारत में विदेशी वितिमय संकट के बमा कारण हैं ? यहू फंसे 
दूर किया जा सकता है ? 
संकट का अनुसान-- सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपना तीन सप्ताह का 
दीरा समाप्त करने के पश्चातु श्री बी० के० नेहरू भारतीय वित्त सचिव ने श्रेषत 
श्पोर्टरों से कहा कि भारतीय भुगतानाधिक्य कमी १० मिलियन डालर भ्रति 
सप्ताह की गति से चल रही है और यदि देश ने वर्तमान अर्थ-व्यवस्था तथा पच- 
वर्षीय योजना को कायम रबखा तो इसके रिजर्व इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो 
जायेंगे । इस कारण १६५८ के समाप्त होने के पूर्व कुछ श्ुगतानाधिक्य सहायता की 
घडी जावश्पकता है। श्री नेहरू ने बताया कि चत्तेघान मे भारत के रिजयं '४३० 
मिलियन डालर (लगभग २ ५० मिलियन रुपये) हैं । भारत के सामने अब या तो 
यह छांट है कि वह कही से ऋण ले या वह आयात को काटकर अपनी #र्थ-व्यवस्था 
को भुखो मार दे । 
भारतवर्ष की विदेशी विनिमय की स्थिति १६५८-५६ मे कुछ अच्छी रही 
बयोकि दस वप हमने अपने विदेशी विनिमय के साधनों मे से केवल ४७ करोड़ रू० 
ही रा किये जबकि १६५७-५८ मे २६० करोड रु० संधा १६५६-५७ में २२६ 
करोड रु० खच किये गये । परन्तु १६५६-६० मे एक बडी खाई होने की आशा है 
> हथा भविष्य में क्र भी अधिक होने की आशा है । 
सकठ का कार्ण--वंतेमान सकट का कारण जानते के लिये हमको 
जलघ्ुुकालीन व दीर्धकालीन दोनो प्रकार के कारणो को देखना पडेगा। ले घुकालीन 
कारणों में हमारे हाल ही मे किये गये बहुत अधिक आयात हैं। हमारे देश से 
हाल मे इतने भ्रधिक आयात व इतने केम निर्यात किये कि उसके कारण हमार 
+ सकट बढ़ता पता गया। अगले दो वर्षोंभे हमको बहुत सी आयात का घन 
चुझाना है। यहाँ तक कि अर््नल १६५६ से पढचे हमको लगभग ३०० करोड़ रु० 
५ 
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का भुगतान करना पडेगा । इस कसी को विदेशी ऋषो द्वारा पूरा वहीं किया जा 
सकता क्योकि वे कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये दिये यये हैं॥ जाजकल हमारे विदेशी 
विनिमय के साथव इतने कम हो ग्रये हैं कि हमर उतकों जोर कम करने का साहस 
नहीं कर सकते । 


भारत ने पिछले दो वर्षों मे १२५ करोड रुपये प्रति वर्ण गहला विदेशों से 
खरोदा। परन्तु योजना मे घारणा की यई थी कवि हम केवव ४८ करोड़ प्रति वर्ष 
गलल्‍ला खरीदेंगे । इसके अतिरिक्त विछले दो चर्षों मे उत्पादन को बढाने के लिये 
भारत ने बहुत सा कच्चा माल विदेशों से खरीदा। इसके अतिरिक्त हमारे देश 
मैं मशीनों का आयात भी बहुत बढ गया है। इन तीनो अक्वार की कायात का 
भुगतान करने के लिये भारत ने निर्याद को प्रोत्साहन देने के लिये बहुत से प्रयत्न 
किये। उदाहरण के लिये भारत ने बहुत सी छिडएणां शिण्प्ण7०० ९०प्प०७१$ 
स्थापित की, विदेशी बाजारों को ढूँढने का प्रयत्व किया गया, जायात कर में परिवर्देत 
किया गया जादि । परन्तु इसके होते हुपे भी हमारे निर्यात ब्हुत अधिक न हो सक्षे 
इसका कारण यह है कि भारत को कच्चा माल तिर्याह करने में कुछ साधारण कछि- 
साइयो का सामना करना पडना है ठथा कुछ घरेलू कठिनाइयाँ भी हैं। घरेलू 
कठिताइयो में घरेलू बाजारों मे निर्षात की जाने बाली वस्तुओं के मूल्य का मषिक 
होता, उनकी देश मे अधिक माँग होता आदि हैं। उद्महरण के लिये भारत विदेशों 
को चौती व खाते का तेघ भेज सकता है परन्तु चीनो का मूल्य देश में ही इतना है 
कि व्यापारी उप्तको निर्यात करना नहीं चाहते । इसके अतिरिक्त खाने के तेल 
को देश में इतनी कमी थी कि पिटुले वर्षों मे उसके निर्यात पर पूरी पावन्दो थी । 
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये देश के लोगों से यह भी नही कहा ना सकता कि 
दे अपने जीवद स्तर को घंटायें क्योकि भारतवाधियों का जीवन स्वर पहले हो 
बहुत नीचा है। इस प्रकार भारत से निर्याठ का अवसर कम है। इसी कारण 
निकट भविष्य में हमारे देश मे विदेशी विनिमय का सक्तद रहने वाला है। हाँ, यदि 
हमको कुछ विदेशी सहायता मिल गई तो भले ही यह सक्‍ट कुछ समय के लिये टल 
जाप, धदा के लिये मद्दी दल सका 
परन्तु यह बात ध्यान रखनी भावश्यक् है कि विदेशी विविमय का सकृद 
केबल सशुरालोन ही नहीं है वरवु बह दीघकालीन भी है। भविष्य में जद तक 
भारत अपनी उप्नति वी योजवायें बनाता रहेगा तब ठफ़ उसको विदेशों से मशीनों 
बांदि का ज्ायात करना पडेत | इस सब बायात का म्रुगतान करना देश की नोति 
से सम्मव नही है। इसी कारण दीघेकाल में भी सकट होने की बाद है | श्री पी० 
एप्च० लोकवाथन ने अपने एक छज में कह्ा है कि भारतीय विदेशी विनिमय सक्षट 
के विषय मे आश्वयेंदनक बात यह नहीं हे कि इसे इतदो झ्ोप्न इतना मपानक रूप 
घारण कर लिया वरदु यह है कि यह इतनी देर मे आया। 
१६१५१ ई में जड़ प्रपम्र प्रद॒षीव योजवा दवाई गई थी तलब पह बतुमाव 


५ म 
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लगाया था कि भारत के विदेशों विनिमय के साधनों में से २६० करोड रूपये 
निकालने पडेंगे ॥ परन्तु प्रथम योजनाकाल में चालू विपरीत व्यापारी आधिक्य 
इतना कम था कि केवल १२१ करोड रुपये. ही निकालने पडे । इस प्रकार हमारे 
विदेशी विनिमय का रिजर्व ७५६ करोड रुपये रह गया था । प्रथम योजनाकाल से 
कम विपरीत व्यापारिक आधिवय होने का कारण यह था कि मानसूत के ऋच्छा 
होने के कारण फसल अच्छी हो गई ) इस कारण हमको विदेशों से गल्ला व कच्चा 
साम्रान मेगाने की कम जादइ्यक्ता पडी ॥ इसके बतिरिक्त प्रथम यौजनाकाल में 
न तो लोहे व फोलाद तथा जय भारी उद्योगों को स्थापना को गई और वे ग्रेर- 
जरझूरी चीजो का जायातव क्या गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
अथम योजता फाल में उत्नना खच नही क्रिया गया जितना कि सोचा गया था ! 
इसके अतिरिक्त हमरो कमेरिका से गेहें का ऋण मिला व कालम्बो योजना देशो से 
भी बहुत सी सहायता मिलो । इन सब बातो के कारण उप्त काल में हमारे चालू 
व्यापारिक आधिक्य की खाई कम हो गई थी । इस कारण हमको भविष्य भो उज्ज्वल 
दिखाई पडने लगा । 

दूसरी योजना में अनुमान लगाया गया था कि योजना के प्रथय वष में 
२०० करोड रुपये के, दूसरे वध में &०० करोड रुपये तथा तीसरे वध मे १००० 
करोड रुपये के आयात किये जायगे तथा उस काल के वच्चात्‌ के दो वर्षों में घ०० २ 
फरोड रुपए प्रति बष के आयात किये जायगे । इस प्रकार योजनाकाल का योग 
४३४० करोड रुपये रबष्ठा गया था । इुधके विपरीत निर्यात से ६०० करोड २७ प्रति 
ब्ष प्राप्त करने फा अनुमान था। इस प्रकार ५ वर्षों का योग ३००० करोड र० था । 
यह भी अनुमान लगाया था कि इस बीच २२५ करोड रु० के अतिरिक्त वितियोजन 
(77४०७॥7५४/$) किये जायेंगे ॥ इस प्रकार विदेशी विनिमय मे ११०० करोड़ रु० 
को कमी का अनुमान था । 

परन्तु योजनाकाल में किये गये अनुमाव ठीक सिद्ध न हुये क्योकि 
१६५६-५७ में ७०० करोड की अपेक्षा १०७७ करोड़ स्पये के आयात किये गये 
१६५७-५८ में &०० करोड की अपेक्षा ११७५ करोड रुपये के आयात किये 
गये । इसके विपरीत इन दो वर्षी के निर्यात क्रमश ६३७ करोड रुपए और ५७७ 
करोड रुपये ये। इस प्रकार देश म विदेशी विनिमय के साघनो में एक बडी खाई 
खड़ी हो गई । इस प्रकार योजना के पहल दो वर्षों म रिजर्व बक में से ७७६ करोड 
रू० ५) विदेशी विनिमय लच हो गई ; अप्रैल १६४८ के प्रारम्भ मे रिजये बेक के 
विदेशी विनिमय के साधन ४७६ करोड रु० ये | परन्तु जूब १६५८ ई० के अन्त तक 
लंग्रभग २१८ करोड रु० के तथा जौलाई १६५८ के तीसरे सप्ताह तक्त लगभग २०० 
करोड रु० के साधन थे । आजक्ल हम बडी भयानक परिस्थिति मे हैं और यदि इसी 
गति से हमारे विदेशी विनिमय के साधन कम होते रहे तो १६५८ ई० के अन्त तक 
वे प्राय समाप्त ही जायगे 


भारतीय मुद्रा तथा वितिमय [ अडश 


परन्तु जहाँ हमारे सामने यह विराशाजवक स्थिति है वहाँ कुछ बाश्ञाननक 
बातें भी दिखाई पडती हैं ! अभी विदेशों मे विशेषत झमेरिका, इगलैड आदि से यह 
बात अनुभव की जा रही है कि भारत को अधिवाधिक सहायता दी जाय। इसके 

. फत्रस्वरूप पिछले तीत वर्षों मे हमको ४३८ करोड स्पये को विदेशी सहायता 
प्राप्त हो गई है और आशा है कि अगले दो वर्षों ग्रे हमको ६०० करोड रु० की 
सहायता प्राप्त हो जाय । परन्तु फिर भी लगभग ४०० करोड ६० की आवश्यकता 
पड़ेगी । 

परन्तु योजना के भार के अतिरिक्त अगले कुछ वर्षों मे हमारे ऊपर विदेशी 
ऋण को चुकाने का भार पड़ने वाला है। यह ऋण इस प्रकार चुकाया जायगा। 
१६४८-५६ में २३ करोड ए०, १६१६-६० में ३४ करोड रुण, १६६०-६१ में 
३२ करोड़ २०, १९६१-६२ में १२३ करोड 6०, १६६२-६३ में १०७ करोड रु०, 
१६६३-६४ मे ४५ करोड रुण तथा १६६४ ६५ में ३५ करोड़ र० । इसके अतिरिक्त 
तीसरी योजना काल मे भी विदेशी वितिमय की बहुत आवश्यकता पदेगी क्योकि 
इस योजन/ से भी भारी उद्योगी के ऊपर ही अधिक जोर दिया जायगा। इस कारण 
ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हमारी विदेशी विनिमय के साघनो की आब+ 
इयकता ६०० करोड ₹० प्रति वर्ष होगी परन्तु इत साथनों को न तो हम भफ्ये 
आयात कम करके और न अपने निर्यात बढाकर पूरे कर सकते हैं॥ इस कारण 
हमको विदेशों सहायता पर निर्भर रहना पढेगा । 

कुछ सुराव--वैसे तो भविष्य में हमको विदेशी विभिमय के सकट रहने की 
आश्या है तो भी हम स्थिति का शुकाबला करने क लिये कुछ सुझाव दे समते हैं --- 

(१) चीनी, तेल, सूती कपडे आदि के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय । 

(२१) जायात को कम किया जाय । इसके लिये हमको जहाँ तक सम्भव हो 
अपने उपभोग को कप्त करता चाहिये । पर-तु उद्योगों मे काम आने वाले कच्चे माल 
के आयात को कम नहीं करना चाहिये 

(३) कषि को उन्नति को जाय और इस प्रकार कृषि पदार्थों का आयात कम 
कर दिया जाय । 

(४) विदेशी पूँजी के विषय से एक ऐस्ती नोति रव्ली जाय जिसस्ले कि वह 
अधिक्षाधिक सात्ञा में देश मे लगाई जा सके । श्री यी० सी० जैन का सुझाव है कि 
जहाँ तक हो विदेशी निजी पूंजी को देश मे आने का ग्रोत्साहन दिया जाय । यह तब 
आ सकती है जबकि वह छपने आप की सुरक्षित समझे ? 

(५) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उद्योगों को प्ोत्साहत दिया जाय। 
यह तभी हो सकता है जब कि हमारी लागत विदेशों से कप्र हो। लागत को कम 
करने के लिये सरकार को चाहिए कि वह निर्यात करने चाले उद्योगो पर कोई कर न 
लगाये । सजदूरों की सजहूरी बगले बुछ वर्षों में तु बढे परन्तु मजदूर अपनो पूरी 
शक्ति लगा कर कार्य करें । 
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(६) कम अवधि वाले ऋणो को दौर्घ लवधि वाले ऋणों मे बदला जाय॥ 

(७) तीसरी योजना को दो भागो मे वाँटा जाय | एकप्रभाग को प्राप्त होने 
वाली विदेशों सहायता से सम्बन्धित रवखा जाय तथा दूसरे भाग को उसस्ते सम्वन्धित 
ने किया जाय । दुसरे भाग मे केवल वही कार्यक्रम रक्खे जायें जो विदेशी सहायता 
प्राप्त न होने पर किये जा सकें । परन्तु यदि वह प्राप्त न हो तो उससे पहले भाग 
की योजनाओ को कोई हानि न हो $ 

(5) देश मे इस प्रकार का प्रचार किया जाय कि लोग अपना छुण हुआ 
सोना जिसका अनुमान ३००० करोड रु० सेना व २००० करोड़ 5० चाँदी है, देश 
के हिंत के लिये दे सकें। 

इन सब बातो के करने से शायद विदेशी विनिमय का संकद कुछ कम दो 
सकता है । 


७७ १ ट्ु 


भारतीय बेकिंग 





इसमे निम्तश्तिश्ित प्रकार के बैक सम्मिलित हैं-- 

(१) देशी बेक व महाजन, (२) सहकारी साख समित्ियाँ, (३) भूमि वेधक 
बैक, (४) औद्योगिक बैक, (५) व्यापारिक बैर, (६) विभिमय बैक, (७) स्टेड 
बैक, (८) रिजर्व बेक । 

इनेग्रे से पहले चार बैको के विषय में उनके यथास्थाव पर लिखा जा चुका 
है । इपध कारण हम दोप चार बैंको का ही इस अध्याय में वर्षन करेंगे । 
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प्रदत्त १०--भारतीय व्यापारिक देक क्‍या कार्य करते है? उनकी क्या 
कठिनाइयाँ तथा दोष हैं ? उनको उन्नत करने के सुझाव दी जिए । उनका राष्ट्रीपकरण 
क्यों नहीं शिया गया ? 

भारतीय व्यापारिक बैक भारत के व्यापार तथा उद्योग धन्घों के लिये बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । बे अपने हिस्से वेचकर जगता से घन एकभ्र करते हैं। इपके 
अतिरिक्त इत बैंको का मुख्य कार्य जनता से स्थायी, चालू , दचत तथा गोसक खातों 
के लिए जम।य आकपित करवा है ! इन जमाओ पर ये बैक्त ब्याज भी देते हैं परन्तु 
चालू खाते पर ब्याज की दर स्थायी खाते को अपेक्षा बहुत ही कम होती है । 

जनता से लिये हुए धन को यह बेकार नही पडा रहने देते | उत्तको यह मिन्न- 

भिन्न प्रवार से लगा देते हैं ॥ परन्तु घन लगाते समय वे इस बात का ध्यान रखते 
हैं कि उनको वधिक से अधिक आय हो परन्तु यह बात भी घ्याव रखते हैं कवि उनका 
रुपया मारे जाने का भय व हो । इस प्रकार अपने कुल घन का २० प्रतिशत नकद 
कोष, सोने तथा अन्य प्रथम श्रेणी के सिक्योरिटीज मे रखते हैं। इसके अतिरिक्त 
अपनी माँग जमाओ का ५ प्रतिशत तथा अपनो समावधि बगाओ का २ प्रतिद्त ये 
"डिहफे जड़ा के पर रखते हैं! जोफ को ऐ ऋए-तही िक्मसिक्तनप्हए् के कभी 
जआादिमे जगा देते हैं। ऋण के बदले जो घरोहर ये लेते हैं वह ऐसी होती 
है जो बाजार मे दिना कठिताई के शीक्षतातिश्लीज्ष बिक जाये | ये बैक थोडे समय 
के लिए हो ऋण देते हूँ । य अधिकतर व्यापारी लोगो को ही ऋण देते हैं। उच्योग- 
प्रतियो को जी ऋण दिया जाता है वह॒भी उनको देनिक आवश्यक्ताओ को पूर्ति करने 
के लिए थोड समपर के लिए हो दिया जाता हैं । 


डडंढ ] भारतीय अर्थश्ञास्त् 


इन कार्यों के अतिरिक्त वे और भी बहुत से कार्य करते हैं, जैते एक स्थान 
से दूसरे स्थान को रुपया भेजता, अपने ग्राहकों को अर्थे सम्बन्धी सलाह देना, उनके 
लिये हिस्से तथा सरकारी ऋण-पत्र बेचना तथा खरीदना बादि । 

भारतीय व्यापारिक बेंको की कठिनाइयाँ 

व्यापारिक बैको से भारतवर्ष को काफी लाभ हुआ पर-तु कुछ कठिनाइयो के 
कारण ये अधिक उन्ति न कर सके । ये किनाइयाँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) इन बैंको को न तो केन्द्रीय सरकार की ओर से ही कोई सहयोग तथा 
प्रोत्साहन मिलता है और न प्रान्तीय, रियासती तथा स्थानौय सरकारो ने ही अपना 
लेन-देन इनसे र॒वखा है । 

(२) विदेशी विनिमय बैको का कार्य बदरगाहो तक ही सौमित न रहा 
वरतन्‌ उनकी श्ाखायें देश के भीतर भी खुल गई जिससे इन बैंको के साथ भारतीय 
बैंको की प्रतियोगिता बढ गईं । 

(3) भारत का कधिक्रतर व्याप्रार दिदेश्षियों के छाथ में पहने के क्रारण 
भारतीय व्यापारिक बैको को अधिक कार्य नही मिलता क्योकि विदेशज्ञी लोग विदेशी 
बैको से अपना राम्बन्ध रखते हैं । 

(४) विदेशियो के अतिरिक्त वे मारतवाप्ती भी जितपर विदेशियों का 
प्रभाव है भारतीय व्यापारिक बैक्ो से अपना सम्बन्ध नहीं रखते । 

(५) भारतीय बेक्ो को राज्य बेको से भी बडी प्रतियोगिता करनी पडी 
जिसके कारण इनको बडी हानि द्वोती है । 

(६) भारतवप मे, अचल सस्तत्ति के कुछ ऐसे नियम बचे हुए हैं जिनके कारण 
व्यापारिक बैक उनमे अपना रुपया तही लगा सकते + इसके कारण साख बढाने में 
बडी कठिनाई आती है । 

(७) उनके पास का्यंशील पूंजी की भी कमी रहती है। इसलिए उतको 
जनता की जमाओ को आकर्षित करने के लिये अधिक ब्याज देना पड़ता है और 
इसलिए उनको हानि होती है । 


व्यापारिक बेको के कार्य के दोष 

(१) इस देश मे अभी तक व्यापारिक बिलो का विकास मे होने के कारण 
साख सृजन में बडी बाघा पड॒त्ी है । बिलो का विकास नकद साख ((३५॥ टाप्णप)े 
तथा अधिकार: पत्रों (/0007776005 ० 00०) के अभाव के कारण न हो सका । 

(२) हमारे देश मे व्यक्तिगत साख (0३०8 ८८६०४) के रिवाज बहुत 
कम हैं । इसके कई कारण हैं, जैसे भारत में इगलेड की साइड्स (8८१४7) तथा 
शायुक्त राष्ट्र की डद्स (007) और ब्र डस्ट्रीट (878037९6() जैसे व्यापारियों की 
क्लाथिक स्थिति की सूचना देने वाली सस्थाओ का अभाव, इम्पीरियल बेक और भारत 


भारतीय बेंकिय [ ४४६ 


करम्पमीज एचटर्त में सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणो को अलग-अलग दिखाने की पढ़ति 
ओर व्यक्तिगत घरोहर पर दिये हुये ऋण को असुरक्षित ऋण मानना | 

(३) व्यापारिक बैंक अपना अधिकतर कार्य अप्रेजी भाषा में करते हैं शियको 
जन साधारण नही समझता । 

(४) इलक्ा सचालन व्यय बहुत मधिक होता है द्योकि यह राज्य बैंक जैसा 
बहिया फर्नोचर तथा दूछर छामान रखते हैं ) 

(५) बहुत से वेंको के डाइरेक्टर बयोग्प होठे हैं बिउके कारण जदता का उनपर 
विश्वास नही होता 

(६) ये वंक कई दार दूसरे देंको से प्रतियोगिता की भावदा से अपने साम का 
एक बडा भाग लाभाश के रूप में बाँट देते हैं ! 

(७) इन देंकों मे आपस में दिल्डुल सहयोग नदी है जौर वे एक दूमरे से 
ईर्ष्पा रखते हैं । 

(५) इस देश में गभी तक निदाती गृही की उन्नति नही हुई है २ 


दोषों को दूर करने के सुक्धाद 

(१) परक्षार को चाहिय कि वह व्यापारिक वैक्षे के साथ भी उप्ती प्रकार 
की नर्म नीति बा व्यवहार करे जिस प्रकार कि वह सहकारी देंगे के साथ 
करती है । 

(३) वैको की प्रतियोगिता को कम करने के लिये केन्द्रीय देंकियग जाँच 
कमेटी तथा विदेयी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था कि इस देश में एक 
बखिल भारतीय वैक सघ होना चाहिये जो कि अतियोग्रिवा को कम करने का 
प्रत्यत करे | 

(३) कै द्रोप जाँच क्मेटो ने यह छुतार भी दिया कि रिजर्व बेंक ऑफ 
इंडिया को चाहिये कि वह व्यापारिक चेंको द्वारा उत्र स्पावों पर खोक्ती हुई, यहाँ 
पर बैक नही हैं, शाखाओं को पाँच दप तक आधिक सहायता दे तथा उनका स्पया 
एक स्पान से दुपरे स्थाव को सस्ती दर पर हत्तान्तरित करे तथा उनके दिलों को 
पुनर्बट्ूं वी सुविधा दे ठथा नकद साख्र के स्थात पर बिलों क्से उन्‍नठ करे? 

(४) भारत के बचल सम्पत्ति के दियमो में परिवर्देत हों बिच बैक अपना 
धन उनमे भी लगा सके 

(५) देंको को चाहिये कि वे व्यविवयत सास पर उधार दें कौर द्ाहरों को 
आर्थिक स्थिति दी जाँच करते के लिये अलित भारदीय दक रुच वी स्थापना वी 
जाये | 

(5) देंकों को चास्यि कि दे अपने ग्राहकों क्षो स्थानीय भाषा के प्रयोग चरवे 
की स्वतत्त्रवा दें $ 

(७) वैंत्रों को यह भी चाहिये कि दे विनिमय दैंडों के समान क्र्य-दुदच हों 
दया देशी देंक्नो के समान छादे हों ॥ 


डंड्० ] भारतीय अथंशात््र 


(८) यह भी आवश्यक है कि दैको के कार्ये बरने का समय भारतीय परिस्थिति 
के अनुसार हो । 

(&) जनता में इस बात का प्रचार किया जाये कि वह भारतीय बैको को 
अपनाये । 

इन बेकों का राष्ट्रीयकरण बवर्यो नहीं किया गया 

१६५६ ई० के सालसुत्र अधिवेशन से लोक सभा मे एक काँग्रेसी सदस्य ने 
एक बिल पेश किया था जिसम कि व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीकरण की माँग की 
गई थी । परन्तु यह बिल पास न हो सका । 

जो लोग राष्ट्रीफकरण के पक्ष गे हैं उनका कहना है कि इन बैकी की अपार 
घन-राशि मसिजी हाथो मे होने के कारण देश की विकास योजनाओं में लाभदायक 
ढंग से नही लगाई जाती । दूसरी बात वे यह कहते हैं कि इन बैको को होते वाला 
३० करोड़ रु० वापिक का लाभ फिर से उन्नति के काम में लगाया जा सकता है यदि 
ये बैक सरकार के हाथ में हो । 

परन्तु इसके विस्द्ध सरकार का कहना है कि रिजर्व बैक का इन बैक्ो पर 
इतना नियन्त्रण है कि वे अपने साथनो को अनुचित ढंग से खच नही कर सकते । बेकिंग 
कम्पनीज (संशोधित) एक्ट के अन्तर्गत इस नियन्त्रण को और भी कड़ा कर दिया 
गया है । पहले रिजर्व बे प्रत्येक बंक की जाँच तीन वर्ष मे एक बार कर सकता था 
परन्तु आजकल वह दो वे में कर सकता है तथा भविष्य म वह प्रतिवर्ष कर सकेग[। 

सरकार का यह भी कहना है कि जीवन बीमा कम्पनियों के समान वर्तमान 
बैंव अपने साधनो का दुरुपयोग नही कर सकेंगे । 

इस समय राष्ट्रीयवरण का विचार स्थगित करने का कारण यह भी है कि 
ऐसा करने से सरकार के सामने जीवन दीसे के समान कमचारियों तथा व्यवस्था की 
समस्या आकर खरडी हो जायगी । आजकल इन बैंको के ३७५० आफिस हैं तथा 
भविष्य भे और अधिक खुलने की आश्वा है। सरकार का मत है कि इन सबको अपमें 
हाथ मे लेने से राष्ट्र की शक्ति की बर्बादी होगी ॥ 

इस के अतिरिक्त्र आजकल व्यापारिक बैकी के कुल साधनों का ४ राज्य 
बैक के हाथ मे है तथा भविष्य मे जब इस के साथ पहली थ्यासतो के कुछ बैक 
मिला दिये जायेगे तब इसके साधन और भी बढ जायगे ॥ 

इन सबके अतिरिक्त एक राजनीतिक कारण भी है कि इन बैको वा राष्ट्रीयकरण 
करने से विनिभय बेको का भी राष्ट्रीयकरण करना होगा पर तु ऐसा करता बाजकल 
की परिस्थिति मे उचित नहीं है । इस सच दाठो के कारण सरकार इन बैको का 
राष्ट्रीक रण करना नही चाहती । 


भारतीय देक्षिंग [ ४५१ 


8. 9. 70552798 #6 #एक१९५५ [995घ0८व 99 8 खिप्ाशभा३88 
प8958 39 69, जता जातक्षत्रा३ ॥8ए8 फैला उेच्एलीसत बड4गाई 
जादध्ण ? 

दि प्रशद ६१--भारत मे विनिभप बेफ क्‍या करते हैं ? उनके विरुद्ध घया भालोच- 
“जायें की गई हैं ? * 

आरत के विदेशी व्यापार पर विनिमय बैंकों का एकाधिकार है, ये बैक सदके 
सब विदेशी हैं और उनके प्रधान कार्यालय विदेशों मे हैं। भारत के विदेशी बैक 
व्यापार को ही आधिक सहायता नहीं पहुँचाते वरतू भारत के बान्तरिक व्यापार को 
भी आधिक सहायता पहुँचाते हैं। १६५१ के अन्त तक भारत में विदेशी दैकों की 
सरया २० थी जिनमे से एक ते काये करना छोड दिया, एक को मैं किंग का कार्म न करसे 
के लिये कह दिया गया । शेष में से ५ प्राकिस्तानी, ७ अग्रेनी (जिनकी भारत से 
४६ शाजाये हैं), २ प्युव्त राष्ट्र के (जिनकी भारत मे ३ शाखायें हैं), २ हाचेद के 
(जिनकी भारत मे ४ झाखताों हैं), १ चीन का तया १ फ्रास का (जिम्तफ्षी भारत में 
दो शाायें हैं)--इस प्रकार कुल १० वे हैं। ये वेंक अधिकतर बम्बई, कलकरत्ते, 
मद्गास तथा कोचीन के बन्दरगाहो पर स्थित हैं । भारत की वैकिग प्रणाली में विदेशी 
बैंको का क्या स्थान है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १६११ 

,४ईै० में इसमे जनता की जमा १७५ करोड रुपये थी, जो कि कुल बैकों पे जमा किये 
। हमे घन की १८ प्रतिशत थी तथा इसका लाभ ३ १६ करोड रपये था जो कि छुल 
भारतीप बेंको द्वारा कमाये हये लाम का लगभग ५० प्रतिशत था 

भारत के बेकों ने अभी छुछ हो समय से विदेशी व्यापार की ओर घ्याव 
दिया है । इन बैंकों का कार्य अभी तक दक्षिणी-पुर्वी, एशिया, सुदूर पृ्व,वाविस्तान, 
लका, व्द्मा बराईलैणड तथा जापान तक है! सीमित हैं ॥ 
विनिमय बेकों के कार्प--- 

विदेशी बंक्ो के प्रसुख काय निम्नलिखित हैं-- 

(१) ब्रायात-निर्यात को बाथिक सहायता देना 3 

(२) सोने-दाँदी का विक्रय करता । 

(३) विदेशी विनिमय बिलो का क्रय विक्रय करना 

(४) विदेशों को स्पया भेजने की सुविधा प्रदान करता + 

(५) जास्तरिक व्यापार को अधिक सहायता पहुँचाना ६ 

(६) अन्य साधारण वैक्विए कार्य करता । 
ः (१) आयात निर्यात को बरायिक सहायता प्रदान करना, विनिमय बैंकों का 
मुख्य कार्य है। जब कोई भारतवायी विदेशों से माल का आयात करता है दो दो 
प्रकार के बिल लिखे जाते हैँ--(१) भारतीय जायात-्कत्ता पर ६० दित का देखन 
हार बिल (60 88978 अष्टाए 70. 9 मत, (२) बन्दन के साख कार्यालय पर 

लिखा हुआ बिल । पहली दक्का मे विनिमय देक आयात्कर्ता से बिलोफा घत एडच 


डश९े ] भारतीय अथेश्यास्त्र 


करता है। दूसरो दशा में लन्दन का निर्यात-कर्त्ता लम्द्न के साख कार्यालय पर 
जिसके साथ कि भारतीय आायात कर्ता पहले ही साख का प्रहन्ध कर लेता है, एक 
बिल लिखता है । जिसको कि यह स्वीकार कर लेता है ॥ इस बिल को लन्दन का 
निर्यात-कर्ता यदि चाहे तो लन्दन के मुद्रा चाजार मे बट्टें घर वेचकर घन ब्राप्त कर 
सकता है। लन्दन स्थित बैक उस विल तथा उसके साथ लगे हुये बहुत से अधिकार” 
पत्र जैसे जहांजी रसोद, समुद्रो वोमे की रसीद, बीजक आदि भारत में स्थित अपनी 
दाखा के पास भेज देता है । भारत स्थित शाखा भारतीय आयात-कर्ताओं से अवधि 
समाप्त होने से पहिले ही रुपये वसूल करके लन्दन भेज देती है । इनमें से पहली 
दक्ष! मे बिल के लिखने की तिथि से रुपये के लन्दन पहुँचने तक व्यापारी को ६१% 
ब्याज देना पडता है। परन्तु दूसरी दद्या मे बिल कम व्याज पर लन्दन के मुद्रा 
बाजार मे बह्ढे पर बेच दिया जाता है। हरा प्रक्तार दूसरी दक्शा में व्यापारी को लाभ 
होता है । 

जब भारत के व्यापारी माल का निर्यात करते हैं त्तव वे ६० दिन के देखन- 
हार स्वीकार किये जाने वाले अथवा भुगतान क्ये जाने वाले बिल लिखते हैं । इस 
पअ्रकार बिलो को विनिमय बैक सदा ही मोल ले लेता है। विनिमय बैक इन बिलों 
को लन्दन भेज देता है जहाँ पर उनको चन्दन का बैंक अथवा साख गृह स्वीकार कर 
लेता है और बह लन्दन के मुद्रा बाजार से बट्टे पर विक ज ते है। इस प्रकार लन्दन . 
के बैंको को भारतवर्ष मे दिये गये धन के बदले लन्दन के मुद्रा बाजार में स्टलिग मिल 
जाती है। यदि निर्यातकर्त्ता अथवा बिल के बट्टे पर मोल लेने घाला बैक चाहे तो 
बिल की अवधि समाप्त होने तक बाट देख सकता है और उसके बाद लन्दन के 
आयातकर्त्ता से उसका धन प्राप्त कर सकवा है । 


(१) इस प्रकार हम देखते हैं भारत का अधिकतर विदेक्षी व्यापार स्टर्तिंग बिलो 
द्वारा किया जाता है और जब भारतवासी माल को आायात करते हैं तो उनके ऊपर 
६० दिन के देखनहार भुगतान फिये जाने वाले बिल लिखे जाते हैं परन्तु जब वे 
साल का निर्यात करते हैं तब उनकी विदेशी आयात-वर्त्ता पर ६० दिन के स्वीकार 
किये जाने वाले बिल लिखने पड़ते हैं। इतसे यह भी पता चलता है कि चाहे 
माल का जायाव हो अथवा निर्यात दोनो दज्शाओं मे लन्दन के मुद्रा बाजार में 
दिल बिकते हैं और भारत के मुद्रा बाजार को किसी दशा में कोई लाभ नहीं 
पहुँचदा ॥ 

(२) आयात-निर्यात को आर्थिक सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त वे सोना-चींदी 
शी खरीदते बेचते हैं । परन्तु द्वितीय महायुद्ध मे जब से सोने के क्रय-विक्रय करने का | 
कार्ये रिजव बैक को दिया गया है तव स इनका यह कार्य सीमित हो गया है । 

(३) विदेशों व्यापार के सम्बन्ध मे लिखे गये बिली वा क़य-विक्रय करना भी 
इन बैको का एक कार्य है। णव इन बेको के पाध इस प्रकार के बिलो की सख्या 
बहुत अधिक हो जाती दवै दव ये उतको रिजर्व बैक,को वेच देते है । 
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(४) विदेशों विनिमय बैक. बैक ड्राफ्ट, विदेशी दिनिमव दिलों तथा हार 
ह्वारा विदेशों मरे घन भेजने का भी प्रवन्ध करता है । 

(१) विदेशी विनिमय बैंक भारत के ब्यन्वरिक व्यापारिक केस से बरद रगाहों 
तक तथा बन्दर्गाहों से बान्वरिक्त व्यापारी केन्द्रों तक भो व्यापार को आविक 
सहायता 5दान करते हैं । 

(६) इन सब कामो के अतिरिक्त विदेशी विनिमय बैक जनता से जमा के रूप 
में ऋण लेते हैं, ध्यापारियो को ऋण देते हैं, बाडत का कार्य करते हैं तथा एक स्पान 
से दुसरे स्थान तक रुश्या भेजते हैं! 
पदिनिशप बेकों के विर्द्ध फो गई आतलोदनापें-- 

भारत में विदेशी वितिमय बैक्षो की बडी क्डो आलोचता की गई है व्योकि 
ये भारतीय तथा विदशी व्यापारियों में भेदभाव करते हैं । इतक भेदभाव के उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं--- 

# (१) भारतीय जायात कर्ताओं को भुगतान करने वाले बिलो (20. 9. छ॥3) 
पर ठवा विदेशों आायात बर्ताओ को स्त्रीकार करने वाले बिलो (0. &. 875) पर 
व्यापार बरना पडता है । 

(२) परिमाणिक साख पत्र (009#0960 ॥00 ०६ ७४०6) प्राप्य करने 
के लिये उत्तम श्रेणी के भारतीय ब्यापारी यहों को भी आयात ढिये हुये मास के 
कुल मूल्य का १०-१४ प्रतिशत तिनिमय बैकी के प्रास जमा करना पडठा है जबकि 
इस प्रकार की जमा विदेशी लोगो को नही करनी पडती है ॥ 

(३) विनिमय चेक भारत के बड़े व्यापारियों के विपय में भो विदेशी व्यापा- 
रियो को अच्दी सूचता नहीं देते जबकि जिम्न श्रे थी के शिंदेशी व्यापारियों के विषय 
में अच्छी सूचना देते हैं! 

(४) मारतीय व्यापारियों को यह नहीं बताया जाता कि विनिमय बैक सध 
([&5०॥०088 8307.5 3550003007) किन नियमों के अनुसार कारये करता है। 


उनको सधो के नियमों में जो समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं उनकी सूचना भी 
नही दी जाती । 


(५) जबकि किसी भारतीय जायात कर्ता का ड्राफ्ट विभिमय बैंक के हारा 
जाता है तो उम्क्की सूचना नेज दी जाती है कि वह बाकर उस ड्राफ्ट का मिरीक्षण 
से पस्तु विदेशी व्यादारी वो उसके कार्यालय पर ही वह ड्रापद भेज दिया 
जाता है । 

(६) मे बैक यद्थवि भारतवर्ष से भ्रतिदर्ष इतना लाभ कमाते हुँ तो भीवे 
भारत के लोगो को ऊंचे पदो पर नियुक्त नही करते ६ 

इन मेंदेभावों के अतिरिक्त विनिभय देको के विदद्ध कुछ ज्ौर जालोचनायें 
भी की जादी हैं जो निम्वलिखित हैं--- 

(१) (६५८ के बैक एक्ट से पूर्व इत बेकरे एर भरत क्या कोई दसिय 
कामुद लागू न या । 
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(२) इन बैंको ने भारतवासियो की जमा राशि के आधार” पर भारतीय 
विदेशी व्यापार की आधिक व्यवस्था करने का एकाधिकार प्राप्त फर लिया। इस 
घन राशि का लाभ अधिकतर विदेशी मुद्दा बाजारो को हुआ, भारतीय मुद्रा बाजार 
को न हुआ । 

(३) इन बैको ने भारतीय मुदा-बाजार को दो भागो मे विभाजित फर दिया 
है । एक देशी द्रष्य बाजार जिसमे भारतीय बैक, भारतीय दलाल तथा भारतीय बीमा 
क्रम्पनियाँ कार्य करती हैं तथा दूसरा विदेशी दवव्य बाजार जिसमे विदेशी विनिमय 
बैक, विदेशी दलाल तथा विदेशी बीमा कम्परनियाँ कार्य करतो हैं । इन दोनो मे गला 
काटने बाली प्रतियोगिता रहती है और इसमे भारतीय मुद्रा बाजार को हानि होती है 
बयोकि उनके साधन सीमित हैं । 

(४) इन बैको ने भारत की राजनीतिक तथा आधिक उन्नति मे अनेकों बार 
रोडे अठकाये । 

(५) अभी तक ये बैंक भारत मे जाय कर भी नही देते थे । ह 

(६) ये बैक अपने भारतीय तथा विदेशी व्यापार की सूचना अलग-अलग 
नहीं छापते जिससे उतके व्यापार के विषय मे कोई पता नहों चल सकता ॥ 

इन सब दोषो को दूर करने के लिये भारतीय बैंकिंग णाँच कमेटी ते भिम्न- 
लिखित सुझाव दिये-- 

विदेशी बैंको को भारत मे कार्य करने के लिये एक अनुनज्ञापत्र (.0०००) 
लेना चाहिये ताकि उनके कार्य के ऊपर नियन्त्रण किया जा सके। इस क्षाज्ञा पत्र की 
शर्तों में निम्नलिखित बात हो सकतो हैं-- 

(१) केवल उन बेकों को ही भारत में जमा श्लाकधित करने की भराज्ञा दी 
जाए जिनकी शेयर पूंजी रुपये मे हो ॥ 

! (२) विदेशी बेक्ो को देश के भतिरिक्त भागो मे शाखायें खोलने की आज्ञा न 
दी जाए। 
(३) विदेशी बंको को किसी भी भारतीय बैक में नियन्त्रण करने बाले हाथ 
को प्राप्त करने का अवसर म दिया जाये । 

(४) उनको ट्रस्टी कार्य करने की आज्ञा न हो ४ 

(५) उनको बाध्य किया जाय कि वे कुछ ऊपर के लोगो को छोडकर शेष 
कमंचारी भारत के ही रवखे । 

(६) वे भारत में आय कर दे । 

(७) उनको अपने कार्य छी रिपोर्ट देनी चाहिये ॥ 

_.. (5) उनको एकाधिकार प्राप्त करने के लिये रिंग, पूल आदि न बनाने दिये ७. 
जाये । 

(६) इव बैको के कर्मचारी भारतीय हित के विरुद्ध कोई कार्य में करें। 

इस कमेदी ने यह सुझाव दिया कि एक भारतीय विनिमय बैक की स्थापना 
की जाय | रिजवे बैक के स्थापित होने पर यह कार्य इम्पीरियल बेक को करने की 
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आज्ञा दी जाय ! इसके अतिरिक्त एच नया वितिप्रय बैंक स्थापित किया जाय, जिस 
को शेयर पूंजी ३ करोड झुयये हो । इसके अतिरिक्त एक नया विविमय बैक स्थापित 
किया जा सत्ता है जिसका नियन्त्रण" भारतवासियों तथा विदेशियों के हाथ में हो । 
घीरे-घीरे इस पर से विदेशियों को हटा दिया जाए जोर भारहवासियो को उनके 
स्थान पर रख दिया जाए । 

यद्यपि विनिमय बेंको के विरुद्ध भारतवासों इननी आलोचनारयें करते हैं तो 
भी हम उनको एकदम वही हटा सकते वर्योक्ति बसी तक भारतवर्ष मे कोई इतना 
बडा बैक नही है णो इस कार्य को कर सके । इस कारण हमको इन बेकों को उस 
समय तक रखना पडेगा जब तक कि हमारा अप्रता बैक न हो । इसी बीच में हम 
उनके कार्य पर नियजण कर सकते हैं जिससे कि वे भारतवर्ष के विरुद्ध कोई कार्य 
न कर से । 

#*(ट३४:७०६ 
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प्रदन ६२ -इम्पीरियल बेक सशोधित एक्ट द्वारा इभ्पीरिपल बेक के विधान 
तथा कार्प में वया परिवर्सत किये गये ? इसको तब एक केख्ीय थेंफ के रूप से कपों 
नहीं बदला गया तथा उसको अब एक स्टेट बेक वर्षो बनाया गया है ? 

इप्पीरियल दैक की स्थापन इम्पीरियल बैक आफ इण्डिया एक्ट १६२६ 
के अस्तगंठ की गई । यह बैंक बम्बई, बयाल तथा मद्रास के प्रेप्तीडेन्सो बेको का 
एकीकरण करक स्थापित किया गया है । इसकी अधिकृत बूँजी ११३ करोड रुपये 
थी। यह ५०० उपये के २,२५००० हिस्‍तों मे विभाजित थी । इस पूँजी का आघा 
भाग छो प्राप्त किया जा चुका था और झोव को रक्षिठ दायित्व (२८5७४७ ॥99॥॥9) 
के रूप मे ररखा हुआ था । 

घेक फा भ्रवन्ध--सयु१६र४ के इम्पीरिंयल चैक सशोधित एबड से पूर्व 
इंम्पीरियल बैक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोड द्वारा होता था । इस बोर्ड के १६ 
गबषनर थे जिनमे से १० की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार दारा होती थो। इसके बति- 
रिक्त सरकार को बैक का हिसाद जाँचने के लिये जाडीटर नियुक्त करने तथा धआादेश 
देने का भी ब्रधित्ञार था । 

परन्तु १६३४ के सशोधित एक्ट के पास होने पर बैंक के ऊपर सरकारी 
हस्तक्षेप बहुत कम हो गया | अब केन्द्रीय सरकार १६ में से केवल २ सदस्य ही 
नियुत्त कर सकक्‍ठी थी इसके अतिरिक्त एक सरकारी अफ्मर भी जिसको मत्र देने 
का अधिकार मे या, दोड की बैठकों से भय ले सकता था परन्तु ग्राम जौंच कमेटो 


४५६ ] भारतीय नर्य॑श्यात्त॑ 


१६६४१ ने सरकार से सिफारिश की कि इस वेक के ऊपर फिर का सरकारी निर्य॑- 
त्रण किया जावे ॥ 

बेंक के कार्य-- १६२१ के एक्ट के अनुसार इम्पीरियल वेक्त केन्द्रीय बैक के 
कुछ कार्ये करता था जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) सरकारी देक के कार्य - रिजवें वेक को स्थापना से पहले इम्पीरियल 
बैक सरकारी बैक का कार्य करता था । सरकार अपना धन बैंक में विदा ब्याज कै 
रखत्ती थी । इसके बदले बैक सरकार के ऋण, श्लाय व्यय भादि का हिठ्ताब रखता 
था और सरकाद से कोई कमीशन न लेता था। सरकारी बेक होने के कारण इस 
बैंक पर बडा कडा सरकारी नियन्त्रण था । 

(२) बेक़ों के बेर का फार्य--देश में कोई केन्द्रीय बैक म होने के कारण 
व्यापारिक वैंक इम्पीरियल बैक की ओोर देखते थे | वे इस बैक के पास क्षपता घन 
सुरक्षा के लिये रखते ये और बावश्यकता पडने पर उप्से रुपया उघार भी लेते ये 
इस बैक के हाथ मे तिवासी गृही का प्रवस्ध भी था । 

१६२१ ई० के एवंट के अनुसार इस बैक पर यह भार था कि वह प्रपम्॒ पाँच 
वर्षों में १०० शाखायगे स्थापित करे । 

केन्रीय बैक के इन कार्यों के मतिरिक्त इप्पीरियत बैक एक सापारण बैक 
का कार्य भी करता था। वह जनता से जमायें लेता था और ट्रस्टी, सरकारी तथा 
अस्य प्रकार की उत्तम श्रेणी को घरोहरो, ऋण-पन्नो, माल तथा माल के अधिकार 
पत्रो की जमानत पर छ मास के लिये ऋण दे सकता था। यह जनता के बिलो 
तथा अन्य प्रवार के पत्रों को लिख सकता था तथा उन्हे बट्ट पर मोल ले सकता 
था । इसके अतिरिक्त वह सीने चाँदी का क्रप-विक्रय भी कर सकता था । परन्तु इस 
बैक के कार्य के ऊपर कुछ रुकावट भी थी जंसे यह बैक देश के बाहर मे तो जमायें 
ही ले सकता था और न ऋण ही ले सकता था। इसको विदेशी विनिमय का कार्ये 
करने का भी अधिकार न था 

१६३४ के सयोघद एक्ट के अनुसार इम्पीरियल बेक न तो सरकारी बेक 
ही रहा ओर न वह दूसरे बेको के लिये ही बैक का कार्य करता था ॥ परस्तु क्योकि 
यह बैक रिजर्व बैंक का एजेन्ट था भौर जहाँ रिजव॑ देक की शासायें नही थी वहाँ 
सरकारी कोष भी रखता था, इस छारण इस बेक के कार्य पर कुछ सरकारी हस्तक्षेप 

* था और उसको कुछ कार्म करने को ज्ाज्ञा चही थी, जैसे यह न ठो खचल सम्पत्ति 
पर ऋण दे सकता था और त ही अपने हिस्सो की जमादत पर ऋण दे सकता था। 
यह बैक किसी एक व्छूण लेने वाले को एक निश्चित मात्रा से अधिक ऋण नहीं दे 
सकता था । 

इन पाबन्दियों को छोड़कर बैक ओर सब मामलो मे स्वठस्वरताएूवेंक कार्ये 

कर सकता था| इसको अब विदेशी विनिमय के प्राप्त करते का अधिकाद मिल 
गया । यह अब विदेशों से ऋण ले सकता था तथा विदेशो मे कपनी शासायें खोल 
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सकता था। इसके ऋण देने की अवधि को भी ६ मास से बढ़ाकर ६ मास कर 
दिया गया । यह बैक अब रिजर्व दैक् के हिस्सों तथा नमरपरालिकाओं के ऋण पत्रो 
पर भो ऋण दे सकता था । इसके अतिरिक्त यह व्यापारिक माल की जमानत पर 
-ऋण दे सकता था । 

बैक फो केंद्रीय बेक न बनाने के कारण--- 

जिस समय रिजये बैक की स्थापना को गई उस समय छुछ लोगो से कहा 
कि इम्पीरियल बंक को हो कंर्द्रीय वेक क्यो न बना दिया जाय। परन्तु ऐसान 
करने के बहुत से कारण ये जो नीचे दिये हैं-- 

(१) करछ्ीय बैक को एक विद्ञाल राष्ट्रीय हष्दिकोण रखना चाहिये जिसकी 
आशा इस्पीरियल बैक से न थी क्योकि हिल्टन यंग फ्मीशन को बहुत से बैंकों ने 
बताया कि इम्पीरियल बैक उनकी सहायता नहीं करता + 

(२) भारतीय बैको मे इस्पी रियल बेक को सदा ही अपना प्रदिपक्षी समझा 
है | केन्द्रीय बैक बनाने के परचातु भी ये बैक इस्पोरियल बैक को दूसरी दृष्टि से 
नही देख सकते ॥ 

(३) इम्पीरियल वेक को केंद्रीय बैक बनाने पर इसकी बहुत सी शाखाओं 
को बन्द्र करता पड़ता हैं। ऐसा करते से देश के ध्यापार तथा उद्योग-धन्धो को 
बडा धवका लगता ! 

(४) इस बैक के अधितर हिस्मेदार विदेशी ये जो भारतीय हितों के लिये 
काये नहीं कर सकते थे । 

(५) इस बेक का उदय लाभ कमाना है परन्तु केद्वीय बैंक इस दृष्टिकोण 
से कार्य नही कर सकता ॥ 

(६) बहुत से विद्वावों का कहता था कि जब फ्रास का बैक केन्द्रीय तथा 
व्यापारिक बैक का कार्य कर सकता है तद इम्पीरियल बैक बयो नही कर सकता। 
पर-तु सब देशो में परिस्थिति एक सी नही होती । यदि इस बैंक को केन्द्रीय बेक के 
कार्य भी सोप दिये जाते तो यह इतना शक्तिशाली हो जाता कि दूसरे वेक इसके 
सामने न ठहर सकते थे । 

(७) अस्त मे यदि इस बैक को बेन्द्रीय बेक में बदल दिया जाता शौर इसके 
लाभाश को कानून द्वारा सीमित कर दिया जाता तो इसके हिस्सेदार वी पसन्द 
नहीं करते ॥ 

इस सब बाठो के कारण इम्प्रीरियल बेक को एक क्रेन्द्रीय बेक में नहीं बदला 

/ गया। 

स्टेंट बेक--१६४८ ई० मे जिस समय रिजवये बैक का राष्ट्रीयरण किया 
गया था उसी समय केस्द्रीय घारा सभा के सदस्य क्री बी० दारा ने माँग को थी कि 
इम्पीरियल बैंक छो सरकार अपने हाथ से से ले परन्तु उस सरवार ने उच्त बात 
को टाल दिया। १६५१ ६० में रिजर्द वेक ने एक तिर्देशव समिति दिप्तवो 
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गोरवाला समिति भी कहते है, नियुक्त की । इस समिति पर देश भर में ग्रामीण 
साख सम्बन्धी जाँच का कार्य भार सौवायया। जाँच के बाद इस समिति ने जो 
रिपोट पेश की, उसमे बताया गया है कि इस रुप्य ग्राभीण ऋण की आवश्यकता 
पूरी करने के जो साथत उपलब्ध हैं उसको मात्रा अपर्याप्त है। इसका अनुमान इस बात ४ 
से लगाया जा सकता है कि भारत मे ग्रामीणों की कुल आवश्यकता का लगभग ६३॥ 
प्रतिशत ऋण तो महजनो व जमीदारो द्वारा दिया जाता है. और शेप ७ प्रतिशत 
सरकार सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंको द्वारा । यही कारण है कि ग्रामीण 
ऋण महंगा तथा अभध्रत्पादक है। इस कारण इस समिति ने एक स्टेट बैक बनाने का 
सुझाव दिया जो भारत के भिन्न भिनर ग्रामो, कस्बो व जिलों में अपनी शाखायें 
खोलेगा । यह बैक निम्नलिखित १० थंको को विलीन करके बनाया गया है-- 

(१) इम्पीरियल बैंक, (२) सौराष्ट्र राज्य बैक, (३) पटियाला बंक, 
(४) बीकानेर बैंक, _ (५) जयपुर बैक, (६) राजस्थान बेक, (७) बडीदा बैंक, 
(८) इन्दौर बेंक, (&) मंयूर वेंक, (१०) ज्रावनकोर बैक । 

इस बैक की पूँजी को बढाकर २० करोड रुपये कर दिया गया है । इसमे से 
भारत सरकार व रिजव बैक का भाग ५२ प्रतिशत होगा ! 

इस बैक की स्थापना की घोषणा २० दिसम्बर १६५४ ई० को की गई तथा 
इसने १ जौलाई १६४४५ से कार्य करवा आरम्भ कर दिया है । छत 

इस बैक का मुख्य उद्देश्य समस्त देश में फैली शाखाओं की एक सक्रिय 
सशीनरी बनाना है जिससे पूंजी जमा करने तथा ग्रामीण बेक्णि की सुविधाये बढ़ाई 
जायें । 

यदि यह बैक अपने इस उदृश्य म सफल हो गया तो भारतवर्ष फ्री क्रषि को 
बहुत लाभ होगा क्योकि किसानो को कम व्याज पर ऋण मिल सकेगा और दे 
महाजनो आदि के शोषण से बच जायेगे । 

इस बैक का मुझुय उद्देश्य समस्त गाँवों में अधिकाधिक साल की सुविधाये 
प्रदान करता है । इस ध्येय के प्राप्त करते के लिये इस बैक पर यह जिम्मेदारी है 
कि वह ५ वर्ष मे अथवा थोडे-अधिक मे सारे देश मे ४०० शाखायें खोलेगा | प्रारम्भ 
में १०० शाखायें खोलने की योजना बनाई गई है । १ जीलाईं १६५५ से ३१ दिसम्बर 
१६५६ तक इस बैक ने ६६ शाखाय खोली | इनमे से ४६ शाखायें १६५६ में खोली 
गई । इनके अतिरिक्त ५० तथा ३२ शाखाओ की लिस्ट सरकार ने और स्वीकार 
करली है । शाखखाओ के खोलने मे सबसे बडो बाघा यह है कि उनके लिये उचित 
स्थान नहीं मिलता । 5 

इसके अतिरिक्त यह बैक व्यापार तथा उद्योग घन्धो की भी बडी सहायता 
कर रहा है। दिसम्बर १६५६ तक इसमे निजी क्षेत्र को १०० करोड़ रु० के ऋग 
दिए । इस प्रकार इस बेक के राष्ट्रीयकरण से लिजीक्षेत्र को कोई हानि नही 


पहुँची है । 
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गह बैंक विदेशी विनिमय कार्य को भी बढा रहा हैं। इस क्षेत्र भे भी इस 
बैक ने वडो सफलता आप्त की है परच्तु इस कार्य को करने के लिये शिक्षित लोगों 
को कमो एक बडी बाघा है | 

इसके कतिरिक्त यह बैक कृषि को भी साख प्रदान करने का प्रयत्त कर 
रहा है। परन्तु अभी तक इस कार्ग भे बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है। यह बेक 
सहकारी बैको को साधारण दर से | प्रतिक्षत कम दर पर ऋण देता है। केल्दीय 
तथा राज्य बैको का घन एक स्थान से दुसरे स्थान पर भेजने का कोई खर्च उससे 
नही लिया जाता | यह बैक इस बात का भी प्रयत्त कर रहा है कि छेती को दी्घ- 
कालीन ऋण दिये जाये । इस हेतु यह वैक भूप्रि बन्धक बैंको के ऋण-प्रथ मोल लेता 
है तथा उतको बाजार में बेवने मे सहायता करता है । 

कुटीर उद्योगों की सहायता के लिये बैंक ने एक पायलेट योजना खख्धी है 
जिस पर बस्बई, बगाल तथा मद्रास में कार्यें होगा । इस योजना वे अनुसार एक 
साधारण प्रार्थना-पत्र ईस्यू किया जाता हे जिस पर ऋण लेने वाता भ्रपती कुल 
साख की आवश्यकता को बयान करता है। इसके पव्चात्‌ प्रायेता पत्र की जाँच करके 
यह निश्चित किया जाता है कि किसको ऋण दिया जाय. तथा इस ऋण को राज्य 
सरकार दे अथवा राज्य अर्थ-प्रपण्ठल दे अथवा मह स्वय दे। मद्यवि देक ऋण देने 
में रढ़ियादी है परन्तु कुटीर उद्योगो के सम्बन्ध से यह चोडी उदारता से काम लेगा ) 
फुछ दशाओ में इस उद्योगों में लगे हुए लोगो फो विद्या घरोहर के ऋण दिये जा 
सकते है + 


0. 93. एऐ६इशाए९ एथणिोए ॥ढ€ जणड्ताहु छी 6 ए९४९7ए९ 
छ9४६ ०६ िठा2. 

प्रशत ६३-रिजर्म बेक भथॉँफ इष्डिया की फार्य पद्धति को ध्यानपुर्षफ बताइये । 

रिपवयें बैक ऑफ इण्डिया को स्थापता को सिफारिश सबसे पहले हिल्टन यंग 
कमीशन ले १६२५ मे को थी । इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया परन्तु कुछ 
मतमभेदो के कारण रिजव बैक बिल पास ने हो सका । अन्त में यह बिल १६३४ मे 
पास हुआ और रिजव बैक से १ अप्रेल १६३५ से कार्य करना आरम्भ कर दिया। 
इस बैक को निम्तलिखित कार्य करने पड़ते है-- 

(१) नोद छापता--रिजवे बेक एक्ट को धारा २९ के अन्तगंत रिजये बैक 
को नोट छापने बंदर एक्ट्घिकार दिया ग्रया है । नोट छापने का कार्य रिजवें बैक का 
ईंदयू विभाग करता है। पहले रिजर्य बैंक को छापे हुये नोडो के पीछे ४० प्रतिशत 
सोना, सोने के सिक्क्तो क्यवा विदेशी धरोहरो के रूप मे रखना पड़ता था। इसमें 
से कप से कम '४० करोड़ रुपये का सोना अवदय होना चाहिये था और इस्त ४० 
करोड़ रुपये के सोने का काम्र कम से कम हे भाग भारत में होना चाहिये था। 
१६४६ से पुवे जब भारतवर्ष के झस्ये का सम्बन्ध स्टिंग से विच्छेद नहीं हुआ 
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था तब तक विदेशी घरोहरो के स्थान पर रिजवं बैक को मोटो के पीछे स्टॉलिग 
घरोहरे रखनी पडती थी । शेष ६० श्रतिशत को रुपये के सिक्क्रो, फुटकर रेजगारी, 
रुपयो की घरोहरो तथा देशी बिच आदि के रूप में रखा जाता था। २० जौलाई 
१६५६ ई० को पास किये गये रिजर्व बैंक एवट सशोधित बिल के द्वारा रिजर्द 
बैक की कुछ धाराओ में सशोघन किया ग्रया है। यह सशोघन इसलिये आवद्यक 
हुआ क्योकि हमारी द्वितीय पचवर्षोष योजना मे १२०० करोड स्पये के हीमाथ 
अर्थ-प्रबन्धन का अनुमान है तथा योजना के कारण यह भी ग्रावश्यक हो गमा कि 
रिजवं बैक का दूधरे बेको पर कडा नियन्त्रण हो । इन्ही दो बातो को ध्यान मे रखकर 
रिजर्व बैंक एक्ट मे सशोघन दिए गये हैं। इनमे से नोट छापने के पीछे रिजर्व बैंक 
जो धरोहर रखता है उससे सम्बिन्धित निम्वलिलित सश्ोधन किये गए हैं-- 

(१) धारा ३३ (२) के एक सशोधन के अनुसार पहले रिजर्व बैंक को कम 
से कम ४०० रुपये की विदेशी घरोहरें तथा ११५ करोड रुपये का सोना ईइ्यू विभाग 
में रखना पड़ता था। परन्तु अब बैक इस सोमा को २०० करोड रुपये तक कर 
सकता है। इसमे ११४ करोड रुपये का सोना होना चाहिये । 

यह भी ज्ञात हुआ है कि रिजब बैक को एक विदेशी विनिमय गा रन्‍्दी कोष 
निर्माण करने का अधिकार दिया जायेगा जिसके फनस्वरूप यह बैक अनुसूचित ब्रैकों 
की उस गारम्टी का अभिगोपन (एगठश ५४7७३) कर सक्गा जो कि उन्होने 
विदेशी बैको अथवा ब्यापारियों को भावी भुगतान के आधार पर मशीतो का आयात 
करने के लिये दी है । 

(२) घारा ३३ (४) को बन्‍्तर्राष्रीय मुद्रा केध के द्वारा माने गये सोने के 
मूल्य के अनुसार सोने वा मूल्य बदलने के लिए सशोधित किया गया है। अभी तक 
रिजवे बैक में रक्सखे गय सोने का मूल्य २१ रुपए ३ आने १० पाई प्रति तोला था 
परन्तु अब उसका मूल्य ६२ शपए ८ आने प्रति तोबा अथवा ३४ डालर प्रति ऑध 
कर दिया गया । ऐया करने से सोना जो पहले रिजर्व में केवल ४० ०१ करोड रुपए 
का था वह बढकर ११८ ०२ करोड रुपए का हो जायेगा । हे 

(३) घारा ३७ में किए गए सशोधन से अब यदि रिजर्व बैक के पास किसी 
समय आवश्यकता से कमर विदेशी विनिमय होगी तो उसको उस कमी पर अब सरकार 
को कोई कर नहीं दैना पडेगा । 

इस प्रकार मब भारत में जुनुपातिक नोट पद्धति के स्थान पर न्यूनतम कोष 
पद्धति (0॥॥ग्राणाया। (१९५४४7४६ ॥४८६॥००) हो गई है । इस पद्धति के आने से अब 
खावश्यतानुसार नोटो को बढाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब विदेशी विनिमय 
को रिजवं के रुप मे वेकार बन्द करके नही रखता पडेगा वरत्‌ उसको अब देश की 
विदेशी विनिमय की माँग को पूरा करने के काम मे लाया जा सकेगा । देश मे ६ 
अगस्त १६५६ तक लगभग १७०० करोड रुपये के नोट थे जिनके पीछे १६३ ०१ करोड 
रुपये की विदेशी विनिमय थी । 
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(२) बेझों का देह होना--रिजर्व बैंक देश के दूसरे बेंको का नियन्त्रण, पथ 
प्रदर्शन तथा संगठन भी करता है। हमारे देच्च मे दो प्रकार के बैक हैं-(१) अनु- 
सूचित बैंक (808०9 ६०१), जिनका नाम रिजवदे बैक एल्ट के दूसरे परिश्िष्ठ में 
दिया हुआ है वया (२) गैर-अनुसू चित बैक (एणा-5&८०७३६०), जिनका नाम इस 
परिशिष्ट मे नही दिया हुआ है ) इसम स अनुमूचित बैक की पूँजी तथा सचित क्ौप 
क्रम से कम ५ साख स्पये का होवा चाहिए । जिन दैक्नो की पूजी तथा सचित कोष 
भर लाख रुपये से कम है वे रिजये वैक के सपस्य नहीं वन सकते $ सदस्य बेकों के 
लिये यह अनिवार्य है कि वह अपनी चालू जमा (20०एशक्षाए ॥207॥765) का कम 
से बम ४ प्रतिशत तथा स्थाई जमा (प्रशाव गव्ा।065) का कम से कम २ प्रति- 
झत रिजर्व बैक के पास रबसे ) रिजर्व बैक एक्ट के एक सशोधन के बचुसार (जो 
जौलाई १६४५६ ई० में क्या गया) रिजर्द बेक को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह अनुसूचित बैक द्वारा रवसे गये रिजर्व को च जू जमाओ के केस में ५ प्रतिशत से 
२० प्रतिशत के बीच मे दढा घटा सके तथा स्थायी जमाओं के फेस में २ प्रविशत से 
उ८ प्रतिशत के बीच मे बढ़ा घटा सके । इस प्रकार की पद्धति संयुक्त राष्ट्र अमरीका में 
पाई जाती है ! इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया के समान रिज्चे बैंक को अधिकार दिया 
गया है कि वहु एक निश्चित तिथि के पशचात्‌ इन वैकों को अपनी अतिरिक्त जमाओ 
वा १०० अतिश्षत्त रिजर्व के रूप म॑ रखने के लिये मज्यूर करे । रिजवं बैक को यह 
शक्ति इसलिए दी गई है जिससे कि उसका देश के साख ढाँचे पर अधिकाधिक 
नियन्त्रण हो सदे' क्योकि दूसरी योजना काल के लिए बोर बातो के अतिरिक्त मुद्रा 
स्फ्रीति को रोकना बहुत आवश्यक है जो कि इस प्रकार के नियन्त्रण से बहुत कुछ 
रोकी जा सकती हैं क्योकि बैको द्वारा दिए गये ऋण मुद्रा स्पीति को बढाने मे बहुत 
कुछ सहाण्क होते हैं । 


प्रतु राज्य सहकारी देंको को अपनी माँग जमा का रद प्रतिदत तथा 
अपनी स्थाई जमा का १ प्रतिशत ही रखना पडता है। दैको को यह घन-राशि 
इसलिये रखनी पड़ती है जिससे कि रिजव बैंक का उन पर तियम्त्रण रहे । यदि 
कोई बेक इस धन-राशि को रिजब बेक के पास ही नहीं रखता तो इसको जुर्माने का 
ब्याज देना पढता है । सदस्य बैज़ो के लिये यह भी बनिवार्य है वि ये हर सप्दाह 
अपने दो जिम्मेदार कर्मचारियों के हस्ताक्षर करा कर एक साताहिद विवरण 
[८९३४ ८ णए ) /रिज़के जैक क्द्का क्रेन्द्ीश आउक्राए को जेज़ें किजफ ,मिम्तजिफिक 
बातें हैं -- 

(३) भारत मे चालू ठथा स्थायी जमायें, (२) भारत में रकसे हुए नोट, 
(३) रुपए के घिक्के तथा रेजग्परी दे रूप मे रखा हुआ घन, (४) भारत मे दिये 
गये ऋण उथा बट्या क्ये यये बिल्नों का ब्योरा, (४) रिज्व बेक के पास रखा 
हुआ धत। 


इसके बदले रिज्वे बैंक इन दैसो को पुन्वेहें को सुविधा देता है. तथा उसके 
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घन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ती दर पर भेज देता है। रिजर्व बेक को 
यह अधिकार दिया गया है कि वह वास्तविक व्यापारिक बिलो को जो ६० दिन से 
अधिक न हो तथा जिनपर दो या दो से अधिक अच्छे हस्ताक्षर हो, जिनमे से एक 
सदस्य बैक के होने चाहियें, पुरवद्रे पर मोल ले सकता है । बह खेती सम्बन्धी दिलों 
को भी जिनकी जवधि १४ मास हो पुनर्बट्टे पर मोल ले सकता है । इसके अतिरिक्त 
अभी हाल में ही उसको १५से अधिक तथा ५ वर्ष से कम के मध्यकालीन ऋण 
देने का भी अधिकार दिया गया है । जोलाई १६५६ मे रिजवे बेक एक्ट मे क्यि गये 
सशोघन से रिजवं बेक को नव नि्भित राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घक्रालीन का) कोप 
में से राज्य सहकारी बैंको को खेती तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के लिये ऋण देने का 
अधिकार दिया गया है । इसके अतिरिक्त वह सरकारी ट्रस्ट, घरोहरो तथा सोने के 
पीछे भी ऋण दे सकता है ॥ 

(३) सरकारी बेक होना--रिजवें वैक एक्ट की २०वीं घारा के अनुसार 
रिजर्व वैक पर यह भार है कि वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का घन ले तथा उस 
घन का भुगतान सरकार के ऋण दाताओ को कर दे यह बैक उनके धन को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाता है। जब सरकार को जनता से ऋण लेना होता 
है अथवा ऋण चुकाना होता है अथवा उठ ऋण पर ब्याज देना पडता है तब यह 
सब कारें रिजवं बैक ही करता है। सरकार अपने सब धन को रिजव बेक में बिता 
ब्याज के रखती है । यदि सरकार को थोडे समय के लिये रुपए की आवदयक्ता होती 
है तो बह रिजये बैक से काम चलाऊ ऋण (ए/8५8 0 7९७०४ 29एक7९65) 
प्रात कर सकती है। इसके गतिरिक्त रिजर्व बैक राज्य सरकारों तथा विश्येप यार 
केन्द्रीय सरकार को समय समय पर देश की आधिक समस्याओं, मुद्रा नीति, वैकिय 
प्रगति तथा विनियोग नीति पर अपनी सम्मति भी देता रहता है $ 

(४) विदेशी विनिमय का नियम्त्रण करना--१६४६ ई० से पूर्व रिजव॑ बैक 
के ऊपर यह भार था कि (वह १ शिलिंग ५४४६६ पैस पर स्टलिग बेच कर तथा १ 
शिक्लिंग ६५ पैस पर उसको मोल लेकर रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैस 
पर स्थिर रक्खे । 

परन्तु विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून १६४७ के अनुसार रिजर्व बेक यह 
क्रप विक्रय केवल कुछ ही अधिद्त व्यक्तियों के साथ कर सकता है और वह भी 
क्रेवल बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, देहली के कार्यालयो द्वारा । यह ह्रेय-विक्रय उन दरो 
पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोई की झर्तों को ध्यान में 
रखकर निदिचत कर देती है । अब रिजवें बैक प्राय सभी देशो की विनिमय के क्रय 
विक्रय का कार्य करता है। 

(५) अब्य कार्य --इन कार्यो के अतिरिक्त रिजर्व बैंक कुछ और भी कार्य 

” करता है, जैसे धारा ५८ के अन्तर्गत यह देश के निकायी ग्रहों का नियन्त्रण करवा 
है। यद्यपि रिजव बैक ने अभी तक विकासी गृहो पर नियश्तण करने के लिये कोई 
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नियम नहीं बनाये हैं तो भो वह वम्बई, कलकत्ता, देहजी ठथा मद्रास, बगलोर उथा 
नागपुर के निकासी ग्रहों का प्रबन्ध करता है ! 

इस चैक को अपने ईस्यू तथा वेकिग विभाणें का एक साप्ताहिक विवरण 

_डैना पडवा है जो सरकारी गजट में छापवा है।यह बैक हर सप्ताह अपदे सदस्य 
बैंको के काये का एक सामूहिक विवरण भी छाएटा है ) 

रिजर्व बेक के निधिद्ध कार्य--रिजर्व बेक एक्ट की घारा १४ के अनुधार 
बैंक के लिए निम्नलिखित कार्य निषेघ कर दिये गये-- 

(१) यह दैरकू किसी व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्य को स्वय नहीं कर 
सकता और न यह निजी व्यापार या उद्योग ही खोल सकता है ओर न किसी 
व्यापार या उद्योग भे भाग ले सकता है ओर न उसे आर्थिक सहायता ही प्रदान कर 
सकता है। 

(२) यह बचल सम्प्ति को रहने रखकर उस पर ऋण नहीं दे सकता और 
न अचल सम्पत्ति को अपने तिजी काम के अतिरिक्त खरीद ही सकता है । 

(३) यह्‌ बैक अपने या और हिसी बैक जथवा कम्पती के दविस्से नहीं खरोद 
सरुता कौर न इस प्रकार के हिस्सो की जमानत पर ऋण ही दे सकता है) 

(४) पह पैक ऐसे विलो को न तो लिख ही छक्ता है बौरन स्वीकार हो 

>कर सकता है जितका भ्रुगरतान माँगने पर न हो क्षर्थात्‌ जो मुहती हो । 
* (५) यह अपनी जपाओ का ब्याज नहीं दे सकता । 

(६) यह बैंक नरक्षित ऋण (ए75९०एए९८१ [0875 800 84ए७४०४४) नही 
दे सबता | 

रिजं बेक औोर छूपि साफ ध्यवस्था--भारतवर्प एक कृषि प्रधान देश है ॥ 
इस देश में खेती की अवस्था बहुत ही शोचनीय है । इस कारण यह आवश्यक था 
कि रिजर्व बैक खेती के लिये सस्ते ऋण दे तथा समय छम्य पर खेती सम्बन्धी 
आर्थिक समस्याओं पर सवाह दे । इस दृष्टि से रिज्वं देक के अन्तर्गत एक कृषि साख 
विभाग खोला गया । इस विभाग का कार्य हृधि साख को उचित व्यवस्था करना, 
कृषि साख सम्दन्धी समस्शओों को हल करना, समय-समय पर केख्द्रीय तरकार, 
राज्य सरकारो, राज्य सहकारी बेक़ों व्या बन्य हंपि समस्यथों को मशत्रणा देवा, 
उतका मार्ग दर्शन करना तथा सहकारी रान्‍्दोलन को संगठित करना है 

रिजदे बेक को कृषि राम्बन्धी निम्नलिखित युविधाएँ देने का »धिवार है-- 

(१) गह सह्वारो घरोहर की जमानत पर अधिक से अधिक €० दिन के 
लिए राज्य सहकारो देशो तथा वेन्द्रीय भूमि बन्‍्बक वेको को जो राज्य सहकारो बैंक 

पित्त कर दिये गये हैं, न्ूप दे सकता 

(२) यह बेक भूमि बन्बक वेंको के ऋटप-पत्रो के लाधार पर भी ऋण दे 
सकता है। परन्तु ऐसे ऋण तमी हिये जगा सक्षते हैं जब कि ऋण-पत्र ट्रस्टो घरोहर 
घोषित कर दिये गये हैं 
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(३) यह राज्य सहकारी देको के खेती सम्दन्धी दिलों को भी जिनकी 
अवधि १५ मास से अधिक न हो, पुनर्वट्रें पर मोच ले सक्तता है 

(४) अभी हाल ही में इसको १४ मास से ५ वर्ष तक के मध्यकालीत ऋण 
देने का भी अधिझार दिया गया है । 

(५) रिजवं वैंक सशोधन अधिनियम के अनुसार दो कोप स्थापित कियि+ 

2542 पि ५ पे 

जायेंगे, (१) राष्ट्रीय कृपि साख (दीघंद्रालीन) कोप जौर (२) राष्ट्रीय कृषि साख 
(स्थादित्व) कोष $ राष्ट्रीय इृषि साख (दीघंद्/लीन) कोप की सहापहा से रिडद 
बैक राज्य सरकारों को दोधेकालीन ऋण देगा, जो इन ऋप़ो को उद्योग सहकारी 
साख सध््याओं की पूंजी सम्बन्धी आवदयकताओ को पूरा करन में करेंग्री॥ इसके 
लिये जावद्यक होगा कि जिस सहकारी सस्या को सहायता दी जाय वह वेवल 
ग्रामीष साख से सम्बन्धित हो । जहाँ तक राष्ट्रीय ह्ृपि साख (स्थायित्व) कोष का 
सम्बन्ध है, इसका उपयोग रिजर्द बैंक राज्य सहकारी वैको की सहांधता के लिये 
करेगा । राज्य सहकारी वैंकों को यह सहायता प्राइतिक सकटो जैसे, अकाल, बाढ़ 
जादि के समय और अल्पक्नलीन ऋण सम्बन्धी कठिनाइथो को दूर करने के लिये दी 
जायेंगी ॥ यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योकि ऐसी स्थिति में छकुछ या अधिकाश 
ऋण की बापसी स्थगित हो सकेगी ॥ इस सम्बन्ध में सटकने वाली बात यह अवध्य 
है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्सान इतना मज्यूर हो सकवा है कि बिल्कुल 
अदायगी न कर सके । 5 

उपयुक्त दोनो कोषों में पहला कप बर्थात्‌ राष्ट्रीय हृषि साख (दीघ॑कालोन) , 
कोष ३ फरवरी १६५६ ई० से चालू हो गया है ! प्रारम्भ में इस कोप मे १० करोड 
रुपये रदखे गये हैं। ३० जून १६५६ ई० से पाँच वर्ष तक इस कोप में ५ करोड़ र० 
प्रत्येक वर्ष हस्तान्वरित किये जायेंगे । इसीलिये जीलाई १६५८ ई० में इस कोप में 
२० करोड रु० थे । इस कोप मे से पहला ८ लाख र० का ऋण मद्गाम सरकार 
को वटो-बडी सहकारी साख समितियों की पूंजी में चन्दे के रूप मे दैने के लिए 
दिया गया है। दूसरा कोष भी स्थापित हो गया है) इसमें जोलाई १६४५८ ३० में 
२ करोड़ रु० थे 

परन्तु यह वात बताने योग्य है कि आरम्मते अव तक रि वें बैक ने 
खेती की आध्थिक सहायता वहुत ही कम की है। १६४७-४८ से पूर्व इसने प्रातीय 
सहकारो वेंचों को रहुत कम ऋण दिये थे गौर कब भी ऋण को मात्रा ५० करोड 
रुपये से अधिक नही है । इस प्रक्मर रिजवे वेब कै स्थापित होने पर कृषि साख , 
समस्या उतनी ही जटिल है जितनी कि वह पहले थी । 

रिजवे बैक और स्वदेशी बेक--घारा ५५ (२) के बन्तर्गत रिजर्व बैक के 
ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह स्थापित द्वोन के तीन दर्प के अन्दर एक रिपोर्ट 
सरकार को दे जिसमे वह यह सुझाव दे कि ब्विटिश भारत में वैक्िय के काय॑ में लगे 
हुए व्यक्ति तथा सल््याओ को वाधिक लाभ पहुँचाने के लिये किम्र श्रदार का कानून 
चित होया । 
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इस दृष्टि से रिजये बैव मे १६३७ में दो बार इस बात क्षा प्रयत्न क्या कि 
वह देशी बैंको को अपना सदस्य बनायें । पर-तु वयोकि सदयप्यता को इर्तें' स्परदेशी 


'डैको को मान्य 'न थी इस कारण वह बेक रिजरद बैक के सदस्य न बन सके 


पु (रिर्दे बेक का राष्ट्रीयकरण---१ जनवरी १६४६ से रिजर्व वेक का राष्ट्रीय 
करण किया गया । इसलिए सरकार मे बैंक के सब हिस्घो को खरीद लिया है। 
सरकार हिस्सेदारो के प्रति १०० रुपये के हिस्से पर ११८६०१० झुपये के हिसाब से 
देगी ! यह घन कुछ तो घन कै रूप मे दिया जायेगा और कुछ रकमो के रूप मे दिया 
जायेगा । भविष्य में बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड को सौंप दिया गया है । इस 
बोर्ड में एक गवनेर, दो उप-गवनेर, १० डायरेक्टर भौर एक सरकारी अफसर होगे 
जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी । गवर्नर केवल चार साल कार्य करेंगे । स्थानीय 
बोर्ड में अब ८ के बदले केवल ४ ही सदस्य होगे और इनकी लियुवित्त भी सरकार 
हो करेगी । 

बेकिंग कम्पनीज एक्ट १६४६ और रिजर्य बेश-- 

१६४६ के बैंकिंग कम्पतीज एक्ट के अन्तर्गत रिजें वें को सारे भारतवर्ष 
के बैंको के ऊपर नियल्जण करने की छजित दी गई है । रिजव बैक, बब्र बैको वी 
ऋष देने की नीति को निर्धारित कर सकता है तथा यह भी तय कर सकता है कि 
किस कार्य के लिये ऋण दिया जाये तथा ऋण पर बया ब्याज लिया जाये। रिजवें 
बैक स्वयं या सरकार के बादेशानुसार बैंको के हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण 
कर सकता है। यदि बैक अपनी दासायें खोलना चाहे तो उनको ऐसा करने के लिये 
रिजवं बैक की ज्ाज्ञा लेती पड़ेगी । बैंको को समय-समय पर कपने कराये का तथा 
झपनी सम्पत्ति का ब्यौरा रिज्यं वेक को देना पडेगा। रिजर्व बैक को बैको के 
एकीकरण तथः उनके स्वय इच्छा से कार्य बन्द करने के सम्बन्ध मे भी कूछ शब्िति 
दो गई। 
रिजर्य चेक के कार्य पर हष्डि-- 

रिजर्व बैंक ने इस देश मे १ अप्रैल १६१५ ई० से कार्य करना बारम्म किया । 
इस बैंक को स्थापना से भारतोय वैकिंग पद्धति कुछ सीमा ठक सुहृढ, सुब्यवस्पित 
तथा घुसगठित हो सकी है! इस बेक की स्थापना के पश्चाद भारतीय मुद्रा बाशर 
में ब्याज की दर कुछ सीमा तक गिरी है और भारतीय मुद्रा बाजार में द्रय की 
जो कमी रहती थी वह भी दूर हो गई है ५ इस बैंक,ने शासक से री खत्ती शुद्ध 
नीति (00५७9 १००८५ 7०॥०)) को अपनाकर भारतीय व्यापार, उद्योग घन्धो 
तथा कृषि की बढती हुई रुपये की मांग को धूत्ति करते मे बहुत सफलता ,प्राग्व की 
है। इसने भारत सरकार की सक्ट काल मे बहुत सहायता वी है। इसने रुपये की 
विनिमय दर को भी स्थिर रबखा है ॥ परुतु इतना होते हुए भी रिजर्व बैक की 
स्थापना से भारत के मुद्रा बाजार को अधिक लाभ न हुआ 

इस बैंक वो स्थापना से भारतवप के विभिन्न मुद्रा बाजारों में जो ब्यात्र की 


है रे 
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दरो भे विषमता पाई जाती थी वह बाज भी पाई जाती है। अप्रैल १६५६८ में भो 
जब कि रिजव बैंक को बैक दर केवल ४ प्रतिशत थी, कलव त्तें जोर बम्बई से द्रव्य 
बाजारों की हुण्डी ब्याज दर, बिल ब्याज दर तथा बत्य साधारण ब्याज दरें 
४ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक घटती बढती हैं। यह बैक अभी तक भारतवर्ष मे एक _ 
विस्तृत बिल बाजार कायम न वर सका वयोकि इस प्रकार ने बिलो का भारतवप में 
अभाव है। परन्तु जनवरी १६५२ ई० से इस देक ने भारत में दिल बाजार निर्माण 
करना आरम्भ कर दिया है। इस कारण ६ अगस्त १६५६ को सरकार के अतिरिक्त 
क्न्‍्य दिये गये ७० करोड के ऋण मे से ५० लास रु० के ऋण बिलो के पीछे दिये 
गये थे। यह बैक भारतवर्ष की विभिन्न साख सस्थाओ (जंसे स्वदेशी बैक, 
सहकारी साख समिति तथा और दूसरे बेक) मे सहयोग स्थापित करने मे भी सफल 
न हो सका ) खेती की आधिक सहायता न करने के कारण यह बैक खेती की उत्ति 
में भी सहायक न हो सका। युद्ध काल में यह बेक देश मे होने वाले मुद्रा प्रसार को 
भी न रोक सका। इसके कारण देश मे मूल्य स्तर बहुत ऊँचा हो गया और लोगों 
को कठिनाइयों का सामना करना पडा 4 इस बैक को सबसे वडी कमी यह रही है 
कि इसका देड़ा की साख के ऊपर पूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं है। इसका कारण यह 
है कि देशी बैंक तथा महाजन जो देश के लगभग तीन चोथाई से अधिक व्यापार को 
आधिफ सहायता प्रदान करते हैं उतके ऊपर इस बेंक का कोई प्रभाव नहीं है। इस 
कारण बेक दर के कर्म या अधिक करने का भारतीय मुद्रा बाजार पर कोई प्रभाव 
नही पडता है । 
परन्तु अभी हाल मे रिजवे बैक ने यह प्रयत्न किया कि मुद्रा प्रसार को कुछ 
कम किया जाये तथा इस देश के मुद्रा वाजार में लचीलापन आये । इस उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये नवम्बर १६५९१ मे देंफ़ दर ३ प्रतिशत से ३३ प्रतिशत कर दी 
गई | इसके साथ साथ रिजये बैक ने सरवारी धरोहरों पर रुपया देना बन्द कर 
दिया । साथ-साथ रिजवं बैंक ने मुददृती बिलो पर भी जितदे साथ मांग वाले रुपके 
लगे हुये हो ऋण देवा आरम्म कर दिया । यह इस देझा मे बिल बाजार को उनत 
करने के लिये किया गया है ॥ इस प्रवार के घिलो के पीछे सब्र यह बैक बहुत रुपया 
उधार दे रहा है। इसके साथ-साथ दैकिग कम्पनीज एवट १६४६ ने जो शक्ति बैको 
के ऊपर नियन्त्रण करने की रिजर्व बैक को दी है उसके कारण बब धीरे घीरे रिजिव 
देक का प्रभाव देश के सुद्रा। बाजार पर पडले लगा है $ जोल।ई १६५६ के सशोधद 
के कारण इस बेक का देश के मुद्रा वाजार पर और भी कडा नियन्त्रण हो जायेगा । 
आशा है निकट भविष्य मे यह वेक देश की साख पर नियन्ध्रण करने मे बहुत हद तक * 
सफल हो जायेगा । श्री सी० एच० भागा ने जो कि भारतीय बैक सभा के अध्यक्ष हैं 
इस बात की सिफारिश की है कि रिजवं बैंक को सरकार प्रभाव से मुक्त क्या जाय । 
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प्रथधष &४--भारत को वर्तेम्रान बेकिंग व्यवस्था के मुख्य दोष बताइये | उनति 
ररने के साधन भी बताइये ।. 9» 


आरतवर्ष भे अभी तक बैंकिंग की बहुत कम उन्नति हुई है। इप कारण इस 
रैश के उद्योग-धन्थे तथा व्यापार भी कम उन्नत हो सके हैं । भारत की वर्तनान 
बैंकिंग व्यवस्था मे निम्नलिखित दोए पाये जाते हैं-- 


(१) भारतवर्ष मे देश के लेत्रफल तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुये दे किंग 
की चहुत कम उप्रति हुई है। जबकि बिटेन मे हर ७ वर्गनील और ३४२४ मनुष्यों 
के पीछे एक व्यापारिक बैक है, भारत मे यह १७७५ वर्गपील तथा ७५००० मनुष्यों 
के पीछे है । इस देश मे बैक कुछ तगरों तथा बड़े-बड़े वस्बो तक ही सीमित हैं ) गाँव 
में बैको का नाम भी नहीं है । इस क्षारण हमारे गाँव के रुपये का कोई उपयोग नही 
हो सकता । उसको लोग गाडकर रख देते हैं ! 


(२) इस देश का मुद्रा बाजार कई भागों में बेंटा हुआ है जिनमे आपस में 
फोई सम्बन्ध नही है । भिन्न-मिक्ष प्रकार के बैंक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे कार्य करते 
हैं और एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नही रखते । व्यापारिक डोंका इस्पीरियल बेक 
(राज्य दींक्ष) से ईण्या रखते हैं । विदेशी वितिमय नैंकों का इस देश में एक जिशेष 
स्थान है। यह बैंक परिस्थिति का लाभ उठाकर भारतीय बैको को बहुत हानि 
पहुँचाते रहे हैं । सहकारी बेको दथा व्यापारिक बैको का आपस में कोई सम्बन्ध नदी । 
इन सब बातो से भी अधिक विशेष बात यह है कि हमारे देश के देशी बैक तथा 
म्रहाजनों का सम्बन्ध देश के दूसरे वेको से नही है और देशी बैकों मे भी आपस में 
बडा मतभेद पाया जाता है जेसे वम्वई में इनके गुजराती, मुलतानी तथा मारवाड़ी 
बाजार हैं जिनका एक दूसरे से बहुत कम सम्बन्ध है । 


(१) इस देश के बैक्ो मे आपस से कोई सम्बन्ध न होने का परिणाम यह है. 
कि इस देश में सभो स्थानों पर ब्याज की एक सो दर नहीं है । केन्द्रीय बै फिय जौच 
कमेटी ने बदाया कि यदि माँध दाले ऋण की ब्याज की दर ३% हो, हुण्डी की दर 
तीन प्रतिशत हो, बैक की दर ४ प्रतिशत हो, चम्बई बाजार मे छोटे-छोटे व्यापारियों 
की पिफी की जज ईज्रे आातिएफ को उपएजाजफतों रप्तार में कोट्टोजोदी व्यापाएियों 
के बिलो की दर १० प्रतिशत हो तो यह इस वात का द्योतक है कि देश के एक 
मुद्रा बाजार से दुसरे मुद्रा बाजार मर रुपया नही आता-जाता। मुद्रा बाजार वी जो 
स्थिति १६३० में थी उसमे अभी तक कोई विश्ञेषर परिवर्तन नहीं हुआ है बयोक्ि 
अप्रैल १६५८ मे कलकत्ते और बम्बई मे माँग ऋण को दर ३ प्रतिशत से ३३ प्रति- 
दइत तक तथा रेड प्रतिशद से ४३ प्रतिशत तक, वैक की दर ४ से ४), प्रतिशत, 
इम्पोरियल बैक की हुप्डी को दर ४३ प्रतिशत, बम्बई बाजार में छोटे छोटे व्यावा- 
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रियो के ब्याज की दर ६; से १०३ प्रठिशत तथा कलक्तत वाजार में ड्रिलो की यह 
दर !३ प्रतिशत तथा मद्रास मे १२३४६ प्रतिशत थी । 

हे (४) हमारे दे के द्रव्य बाजार की एक बडो कमी पह है कि इसमे उद्योग 
घावों तथा व्यापार को माँग की पूर्ति करने के छिये द्रव्य और सास नही है। इस . 
घन की कमी के मुस्य दारण ज्नता में सफ्प्रे को दबाकर रसमे की आदत का होना 
भारतोय जनता वी अत्यन्त गरीडी, उसकी अज्ञानता तथा #शिक्षा है। घन की कमी 
फसल के समय तो बहुत ही भध्कि हो जाती है | इसके विपरीत, बरसात में जब कम 
व्यापार होता है रुपए को इतनी कमी नहीं रहती । यही कारण दै कि मन्दे तथा 
अधिक व्यापार के समय की ब्याज की दरी में बहुत अन्तर रहता है। जैते १६२४५ 
में ऊँची दर € प्रतिद्यत तथा नीची दर ४ प्रतिशत थी । १६२८ में ऊंची दर ७ 
प्रतिशत तथा नीची दर ५ प्रतिशत थी तथा १६२६ में ऊँची दर ८ प्रतिशत तथा 
नीची दर ४ प्रत्शिव थी । 

(५) हमारे देदा के द्रव्य बाजार का एक दोष यह भी है कि इपपे विलल 
बाजार का अभाव है। इस अमाव के बहुत से कारण हैं जँसे--(१) भारत मे बैक 
सरकारी धरोहरी तथा भन्य श्रेष्ठ प्रकार की घरोहरो मे अपना रुपया लगाना अधिक « 
पमन्द करते हैं। (२) भारतवप में इगलेड के स विचीय ग्रहों (0000० 807505) « 
के समान सस्‍्यायें नही हैं जो अपने ग्राहकों के लिये बिलो को स्वीकार कर सके। 
(३) बहुत से विल्ल व हुण्डियाँ ऐसी होती हैं जिनका यहे पता लगाता बहुत ही 
कठिन है कि वे व्यवसाय के लिये लिखो गई हैं या केवल उधार लेने के उद्देश्य से 
बयोकि वहाँ पर प्रमाण्ति भण्डारो तथा गोदामो के अ्रमाव के कारण माल के अषि- 
कार पत्र नहीं लगाये जाते । (४) यहाँ पर समावधि बिली तथा मुहृत्ती हुण्डियो पर 
स्टाम्प-कर बहुत अधिक हैं। (५) हमारे देश में नकद साख का बहुत रिवाज है। 
(६) भारतवर्ष में जिस प्रकार के बिल पाये जाते हैं उनकी रिजव बैंक धुनर्बट्रे पर 
नहीं खरीदता । इसलिये दूसरे बैक भी उन दिलो का ब्दा नहीं करते । (७) भारत 
के विदेशी ब्यापार के सम्बन्ध मे जो दिल्न लिसे जाते हैं वे सब स्टर्निद्ध में होते हैं 
इसलिये उनसे भारत के मुद्रा बाजार को कोई लाभ नही पहुँच सकता । 

(६) हमारे देश में साख दैकिग की चहुत कप उन्नति हुई है। यदि 
यहाँ पर शाल वैकिग उत्त हो जाय तो गाँवों को »यो वैकिग से लाभ पहुँच 
सकता है । 

(७) हमारे देश मे निकाली इहो की भो बहुत कम उतति हुई। इस कारण 
बैंको को अपने द्ल्य कोष में लधिक स्पया रखना पडता हैं और वे कम साख सृजन ' 
कर सकते हैं । 

दोषों को दर करने के उद्यय-- हि 
आरती बैकिए के इन दोषो को दूर करते के लिय रिजर्व बैंक को बहुत कार्य 
करता पडेगा॥.. रिजव वैश् एक्ट के अतिरिक्त बैंकिंग कम्बगीज एक्ट ने रिजव॑ बैंक 
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को बहुत शक्ति प्रदान की है जिसके आधार पर वह बेको को ठीक प्रकार से उन्नत 
कर सकता है । इसके साथ प्राथ इसको ऐछे छा भी करने पडेंगे जो बेको की शक्ति 
के बाहर हैं परन्तु इसकी शक्ति के अन्दर हैं, जैसे इसको इस बात का प्रवत्त करना 
५ पड़ेगा कि इस देस मे बिल बाजार उत्त हो । यह तभो हो सकता है जब कि सर- 
/ कार बिल्लो का स्टाम्प कर कम करे तथा रिजये बैक बिलो को पुनवंट्रे पर खरोदना 
जारम्भ कर दे। अभी पिछले एक बर्ष से रिजवे बैक ने बिल बाजार बनाने के लिये 
कुछ प्रमल्त आरम्म किया है। जाशा है कि झोध्न ही हमारे देश मे एक जच्चा बिल 
बाजार तिर्माण हो जायया । 
रिजवे बेक को यह भी प्रयत्न करवा पड़ेगा कि गाँवों मे बैंकिंग की उन्नति 
हो। इपक्े लिये केन्रीय बेविग जाँच कमेटी का मह सुझाव है कि रिजव बेंक की 
व्यॉपारिक बैंकों द्वारा उन स्थानों पर खुलो हुई ( जहाँ पर बंक नहीं हैं ) 
शाखाओं को पांच दर्प तक आर्थिक सहायता देनी चाहिये, उपयुक्त ही मालूम 
पडती है । 


रिजर्व बैंक को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि वह देशी बैंकों तथा 
महाजनो से अपता सम्बन्ध स्थापित करे । दिता इस प्रकार के सम्बन्ध के रिजर्व 
बैक का साख पर पृर्णेहूप से नियन्त्रण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त रिजर्व 
बैक को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि एक प्रकार के बैक्ो का दूपरे प्रकार के 
देक से सम्बन्ध स्थापित हो गिससे कि उनका फालतू रुपया एक दूसरे के 
काम भा सके । ऐसा होने से भिल्त-मिन स्थानों पर ब्याज को दर समाव 
हो जायगी ! 

हमारे देश म सरकारी गोदाम भी बनने चाहियें ताकि उनमे सामान रख 
कर अधिकार पत्र प्राप्त क्रिये जा सकें + इस प्रकार के बधिकार-पत्नों के होने पर 
रिजव बेक को बिलो का पुनवट्टा करने मे कोई क्लापत्ति न होगी | दूधरी पचदर्षीय 
योजना में इस प्रकार के बहुत से गोदाम बनाने की योजना है ॥ 

रिजव बेक को चाहिय कि वह इस देश में निकासी-गृह उतत करने का 
प्रयत्व करे ॥ 

अभी हाल ही मे नियुक्त साल समिति ने सुझाव दिया है कि बैकों की आापस्ती 
प्रतियोगिता को काम करने के लिये एक अखिल भारतीय बैंक सघ स्थापित होना 
चाहिये जिसका काय वैको के हितों की रक्षा करना तथा सामान्य हित की बाता 
पर विचार वितिमय करता हो । 
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प्रइन ६५--बे किय कम्पनोज एक्ट १६४६ को मुझ्य सुख्य बातें संक्षेप मे 
बताइये 

यद्यपि रिजर्व बैक ने सनु १६३६ में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को सुदृद 
बनाने के लिए भारत सरकार के सामने एक वैक्षिंग बिल रक्‍घा था परन्तु भारत 
सरकार के लडाई के कार्य में व्यस्त होने के कारण वह बिल पास न किया गया । हाँ 
सरकार ने समय-समय पर भारतीय कम्पनीज एक्ट में सश्ोधन करके बैको के ऊपर 
निपस्तण करने का प्रसत्त किया । इन सब सशोपनों तथा कानूनों का एकीकरण 
करके बे किंग कम्पतीज एक्ट १६४६ में बनाया ग्या+ यह एवंट १६ मार्च १६४६ 
से लागू हुआ ॥ 

इस एक्ट की घारा ३ के अनुसार यह एक्ट सहकारी बेकी को छोड़कर सब 
बैंकिंग कम्पनियों पर लागू होता है॥। जब कोई भी सस्या उस समय तक बेकिंग 
ब्यदसाय नही कर सकती जद तक कि वह अपने नाम के आगे बैक, बे किंग अथवा 
बैंकर शाब्द प्रयोग न करे। इस एक्ट के अनुसार बैक्षिय का अर्थ है जनता से उधार 
देने या विनियोग के लिए ऐसी घन-राशधि जमा के रूप मे लेता जो माँग पर या अन्य 
भाँति देय है तथा बेक ड्राफ्ट, आादेश के द्वारा या बन्य प्रकार से निकांयी जा 
सकती है । 

इस एक्ट की धारा २२ के अनुसार कोई भी बेक उस समय तक काये नहीं 
कर सकता जब तक कि वह रिजर्व बैंक से अनुज्ञा-पत्र ([30०९४९८८) प्राप्त व कर ले। 
यह एवंट पुराने तथा नये दोनों प्रकार के बेकों पर लागू होता है। पुराने बेको के 
लिये एक्ट लागू होने के: ६ मास के अन्दर बन्दर दस प्रकार का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त 
कर लेना चाहिए। गये बैंको को आरम्म से ही इस अनुशा-प् को प्राप्त करना 
प्ावश्यक है । 

इस एक्ट की धारा ५४१ के अनुसार जो बैक केवल एक ही स्थान पर अपना 
कार्यालय खडे उसको कस से कम ५० हार रुपये की पूंजी तथा सचित कोष रखता 
पडेगा । यदि किसी बैक का कार्य एक से अधिक राज्यो मे हो तो उसे ५ लाख रुपये 
की पूँजी तथा सचित कोप रखना भावश्यक है । जो बैक कुलकत्ते तथा बम्बई मे 
काय करते हैं उनकी पूँजी तथा सचित कोष में कम से कम १० लाख रुपये होने 
चाहियें | विदेशी कम्पनियों की पूँजी तथा सचित कोष में कम से कम १५ लाख 
रुपए होने चाहिंयें और यदि ये बैक कलकत्ता तथा वम्बई में भी कार्य करते हो तो 
इनकी पूँजी तथा सचित कोष २० लाख रुपए होना चाहिए। 

इस एक्ट की घारा १९ के अनुप्तार किसी भी बे ह की प्रायिक पूंजी (9703- 
लए००6 ०४७४४) उसकी अधिकृत पूँजी (6ए097580 <ब्एाभं) को आंधी से 
कम वही होगी ठया उप्की प्राप्त पूंजी उसकी प्रााथित पूंजी को आधी से कम ने 
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होगी । प्रयेक बेक अपनी पूँजी को साधारण हिस्सों के रूप में प्राप्त कर सकता है। 
१ जौसाई १६४४ से पूर्व बेचे गये पूर्वाधिकारी हिस्सो के रूप मे भी पूंजी प्राप्त की 
जा सकती है । 

दि इस एवंट की घारा १० में बेक के प्रवन्ध के बारे में दिया गया है॥ अब 
किही बैक का प्रवच्ध, प्रबन्यकर्ता (फशिए88ए8 ४8६79) द्वारा भही किया जा 
सकता ॥ बैंको के प्रबन्ध के लिए ऐछ्े व्यक्ति भी नियुक्त नहीं किये जा सकते जो 
दिवालिया हो चुके हों। किसी भी प्रवन्धकर्त्ता को कम्पती के लाम मे से वेतन के रूप 
में नही दिया जा सकता ) ऐसे व्यक्ति भी कम्पती के सचालक नियुक्त नहीं किये जा 
सकते जो अन्य कम्यनी के सवालक हो अदवा जो अन्य प्रकार के ब्यवसाय मे लगे 
हुए हो अथवा जिसने कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिये कम्पती से पाँच दर्ष से जधिक 
के लिये समझौता कर लिया हो । 

इस एक्ट वी घारा २४ के अनुसार इस एक्ट के लागू होने के दो ब्य पश्चात्‌ 

प्रत्येक वेक को अपनी कुल मुहूती तथ।/ माय जमाओ का अतिदिन २० प्रविद्यव 
मकद रुपया, सोवा तथा अन्य प्रकार की अनुमोदित घरोहरें भारत मे रखनो पडेंगी ॥ 
इसका विवरण प्रढ़ि मास रिजर्व बेंक को भेजना पडेंगा। पारा २४५ के अनुमार 
प्रधोक बेक को हर तीसरे महीने के अन्तिम दिन अपनी मुदृती तथा भाप देवदारियों 
की कम से कम ७४ प्रतिशत मुल्प की सम्पत्ति भारत के विभिन्‍व राज्यो में रखतो 
पडेपी और इश्का विवरण रिजर्व वैक को नेहना पडेया।) 


सदस्य चैको के समान गैर सदस्य बैंको के लिये भी यह झावदयक हो गया है 
कि वे अपनी माँग जमा का ५ प्रतिशत और मुदृत्े जसा का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक 
के पास अववा अपने पास प्रतिद्षण रबलें तया प्रत्येक मात के अन्तिम सुक्रवार को इस 
आशय का एक विवरण रिजर्व वैर को भी भेजें। परन्तु रिजये वैक अब उत्तको 
माँग जमा के कस भें ५ से २० प्रतिशत के बीच मे तथा समावधि जमामों के केस 
मे २ से ८ भतिश्वत के बीच घटा-बठा सकता है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित 
घिथि के प्श्चाद्‌ वह इन बेकी को बयती जम्माबो का १०० भ्रविद्धत रखने के-लिये 
मजदूर कर सकता है । हु 

धारा १७ के अनुसार प्रत्येक बेक के लिये यह आवश्यक है कि वह लाभाश 
डिवरण बरने से धूर्व लाभ का कम से कम २० प्रतिशत भाग भ्रतिद्र्ष उचित कोप 
में दव सक ह॒त्तान्तर करता रहे जब तक कि वह कोप प्राप्त पूंजी के बराबर न 
हो जाये । 


इस एक्ट की घारा १६ के बअनुयार कोई भी चैक कुछ निश्चित उद्देश्यो की 
पूर्ि के लिये कौर वह भी रिजवे बैक की अनुमति से, सहायक प्रमण्डल ($फ8ता- 
29 (०४०४५) की स्थापना कर सकेगा अन्यथा नहीं । जब बेक अपने ही हिस्सों 
को जमानत पर ऋग न दे सकेगा तथा अरने छिध्ती संचालक को बरत्षित ऋण न 
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दे सरेगा। वैंक अब दिसी ऐसी दूसरी कम्पनी या बैंक को ऋण न दे सकेगा 
जिसमे दैक का कोई भो सचालक सामेदार हो ॥ 

इस एक्ट ने रिजर्व वेंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण तथा 
संगठन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अधिकार दिये हैं-- 

हरएक नये अथवा पुराने बैंक को अपना कार्य करते के लिये रिजर्व बैक से 
एक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करता पड़ेगा 4 कोई भी वेक विना रिजव॑ बैक की आज्ञा के 
किसी स्थान पर अपनी ज्ञालाये नहों खोल सक्रेगा । रिजदें बैंक अपनी इच्छा से 
अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशानुवार किसी भी वैक का हिसाब तथा अन्य विवरण 
का क्रिसी भी समय निरीक्षण कर सह्तता है। यदि निरीक्षण करने पर किसी बैक 
का कार्य ठीक दे पाया जाय तो रिजर्द बैक केन्द्रीय सरकार के ज्ादेशानुसार उठ 
बैक फो भषिष्य मे जमायें लेने से रोक सकता है तथा! उसे अपना बाय उच्तद फरते की 
भी लिखित माज्ञा दे सकता है । प्रत्येक बैक के लिग्रे यह आवश्यक है कि वह रिजर्व 
बैक के पास्त अपनी माँग देनदारी का ५ प्रतिशत (अब ४ से २० प्रतिशत के बीच) 
तथा अपनी मुद्दती देनदारी का २ भ्रतिशत (अब २ से ८ प्रतिशत के बीच) खबे 
तथा महीने के अन्त मे इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट रिजव बैक को भेजे | रिजर्व बेक 
को अधिकार है कि जनहित के लिये देश के समस्त वैकोी को अथवा किसी एक बैक 
को यह आदिश दे कि वह प्रमुख उद्देश्यों के लिये हो ऋण दे मोर वह भी रिजये बेक 
द्वारा निश्चित की हुई दर पर ॥ इन सबके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक 
चेक रिजवं वेक के पास निम्तलिखित सूचनायें भेजे -- 

(१) प्रत्ति मास एक ऐसा विवरण जिसमे उन समस्त धरक्षित ऋणोंका 
चर्णन हो को उस बैक ने ऐपी कम्पनियों को दिये जिसमे वह बैक अथवा उसका 
सधालक अयवा प्रवन्य-कर्ता प्रत्यभविता (50७७६9(०:) के रूप मे कार्य करते हो ॥ 

(२) प्रत्येक मास्न एक ऐवा विवरण जिसमे उस सम्पत्ति का विवरण हो दो 
प्रत्येक बैक को अपनी मुहतती तथा माँग जमाओ के मूल्य का २० प्रतिशत नकद रुपये 
तथा सोना क्षादि के रूप मे रखना आवश्यक है । 

(३) हर तीपरे महीने एक ऐसा विवरण जिसमे यह दिखाया गया हो कि 
बैक ने! अपनी कुल देतदारी का ७५ प्रतिशत भारत सम्पत्ति के रूप में रदखा है ॥ 

(४) प्रतिवर्ष के अन्त में भत्पेक बैंक को उत जमाओों का एक विवरण भेजना 
पड़ेगा जितमे से पिछले दस वर्षों मे कोई रुपया निकाला नही गया है । 

(५) प्रत्येक वैक को अपना बापिक चिट्टा तथा जत्य खाते आाडीठर की 

“रिपीर्ट सहित भेजने पडेंगे 

(६) इनके अतिरिक्त यदि रिजर्व वेक किसी बेक की कीई सूचना भेजने के 
छिये आज्ञा देता है तो वह सूचना उसको भेजनी पडेगी ॥ 

रिजयं बंक की स्वीकृति विना कोई भी वेंक किसी प्रकार का एकीकरण, 
पुनग्रेँठद तथा अन्य प्रकार को योजनायें नहीं कर सकता । 
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यदि विस्ली बैक का अदालत द्वारा निश्तारण (ावृण्वत80०४) कर दिया 
गया हो और रिज॒दे बैक उस बैक का राजकीय निस्तारक (009 7धृए7०05:ण) 
नियुक्त किये जाने की प्रार्थदरा करे तो वह इस कार्य के लिये वियुत्त किया जायेगा। 
रिजर्व बैक किसी भी बै किंग कम्पनी को किसी भी प्रकार को सलाह दे सकता है ॥ 
वह बैंको का एकीकरण करपाने मे मध्यस्थ बतकर सहायता कर सकता है। यह बैक 
किसी भी बैंक को ऋण देकर सहायता कर सकता है। यह विसी भी बैक का निरी- 
क्षण करके उस बैक को अपने सचालकों की उस निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने 
कै लिये बैठक बुलाने तथा उस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का पालन करने का 
आदेश दे सकता हैं। यह बैक किसी भी बैक को बन्द करने के लिये अदालत से 
प्रार्थंधा कर सकता है। यह बैक केन्द्रोप सरकार को प्रतिदर्ष भारतीय बैंकिंग की 
प्रगति के सम्बन्ध मे रिपोर्ट देगा ओर इस रिपोर्ट मे भारतीय चैंकिंग को घुदृद बनाने 
के हुझाव भी देगा ) इस प्रकार यह एबट देश की बैकिय प्रणाली को सुहृढ बनाने मे 
बहुत सहायक होगा । 
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प्रदन ६६-फ्रेद्वीय तथा राज्य सरकारों के आय तथा व्यय को मुएय मर्दों का 
वर्णन फोजिये | पचवर्षोय योजना के लिये घन फैसे सर्च किया जाता है ? 

उत्तर--२६ जनवरी १६४५० को भारत में गधराज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ 
राज्य के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा कार्ये आादि सघ (ए700) तथा राज्यों 
(58८$) मे विभाजित कर दिये गये । जिस सिद्धान्त पर सघ और राज्य मे कार्यो 
का विभाजन हुआ है लगभग उसी प्रकार उसमे आय व्यय के मदो का विभाजन हुआ 
है । ऐसे कर जिनका सम्बन्ध सारे देश से है उनको सघ सरकार को दिया गया है 
तथा जिनका सम्बन्ध किसी विद्येष स्थान से है वे स्थानीय सरकार को दिये गये हैं । 
इसी सिद्धान्त पर सघ राज्यो तथा स्थानीय सरकारो में व्यय के मंदो का विभाजन 
किया गया है ( 

सथघ सरकार की आय व्यय के घुरुष भोद-- सघ सरकार की आय के मुख्य 
मद निम्नलिखित हैं--(१) सीमा शुल्क, (२) उत्पादन घुल्क, (३) कार्पोरेशन कर, 
(४) भाष कर (कार्पोरेशव कर को छोड कर), (५) सम्पत्ति शुल्क, (858६6 ००७) 
(६) पूंजी कर (फ़००४ 7४७), (७) रेल के किराये पर कर, (७) व्यय कर, (६) 
उपहार फर (07 735), (१०) जफीम, (११) ब्याण, (१२) गांगरिक प्रशासन, 
(१३) मुद्दा और टकसाल, (१४) नागरिक निर्माण कार्य, (१५) आय के अन्य सोघन, 

(१६) डाक और तार की वास्तविक जाय जो जनरल रिवेन्यूज को प्राप्त हुई, (१७) 
रेलवे से आय जो जवरल रिवेन्यूज को प्राप्त हुई, (१८) बरधाघारण मद, (१६) राज्यो 
कली दिया जाते वाला जाय कर भाग जो बाय में से घटाया जाता है । 

सघ सरकार के मुझूय व्यय के भद निम्नलिखित हैं--(१) राजस्व से सीची 
मांगें, (२) सिंचाई, (३) ऋण पर ब्याज आदि, (४) नागरिक अ्द्यासन, (५) मुद्रा 
और टकसाल, (६) नागरिक निर्माण काये, (७) पेन्यत, (८) शरणाधियों पर ध्यय, 
(६) खाद्य पदार्थों पर व्यय, (१०) अन्य व्यय, (११) राज्य को सहायता, (१२ ) भत्ता- 
धारण मदे, (१३) रक्षा व्यय, (१४) विभाजन के पूर्व की अदायगी । 

(१) सीमा शुल्क ( 0४४०७४६ )--यह वह कर है जो विदेशों से आते 
दाले तथा विदेशों को जाते वाले माल पर लगाया जाता है । यह कर या तो मुल्य 


र 
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(&6 ५७०७7) या परिमाणानुसार (59०७7०) लगाया जाता है । यहू कर या त्तो 
राज्य की आय बढाने के लिये लगाया जाता है या देश के उद्योग-घन्धो को विदेशी 
प्रतियोगिता पे बचाने के लिये लगाया जाता है ॥ पहले जब हमारा देश अवाध 
व्यापार की नीति पर था तब इस मद से बहुत कम आय प्राप्त होती थी पर जद से 
हमारे देश ने उद्योगों को सरक्षण देने की नीति अपनाई है तब से इस मद से काफ़ी 
आप बद गई है । 

(२) उत्पादन चुल्क (0०707 8%०/5०)--यह कर देश के अन्दर उत्पन्न होने 
वाली कुछ चौजो पर लगाया जाता है । इसीलिये इसको उत्पादद कर कहते हैं। 
हमारे देश मे आजकल यह कर तम्बाकू) मिट्टी का तेल, वनस्पति थी, दियासलाई, 
चाय, कपडा, चीनी, टायर, ट्यूब, कहवे भादि पर लगाया जाता है। ये कर बाय 
गा हे तथा कभी-कभी कुछ चीजों. का उपभोग बन्द करने के लिये लगाये 
जाते हैं । 

(३) आय कर (00008 495)--पह कर आय के ऊपर लगाया जाता है) 
इस कर की दर समय-समय १२ बढती रहती है । हमारे देश में यह कर स्लैब पद्धति 
(8880 5$३$/९८४६ के अनुसार लगाया जाता है | इसमें ३००० रुपये तक की आय के 
ऊपर कोई कर नही लगाया जाता । इसके ऊपर वाली आय के ऊपर कर लगना 
आरम्भ होता है । नीची आमदनी पर कर की दर नीची है / जैसे-जेसे भाय बढती 
जाती है वैसे ही बेते कर की दर बढती जाती है | इस प्रकार यदि ३००० से ५००० 
रुपये की आय पर ह प्रतिशत कर लगता है तो १५००० रुपये पर १४ प्रतिशत 
लगता है १५००० रुपये से २०,००० ₹० तक की आय पर कर की दर (८ प्रति- 
शत है ) इसके अतिरिक्त ७५०० की आय के ऊपर ५ प्रतिशत के हिसाब से एक 
मतिरिक्त कर (8फ्र्शा26) भी लगने लगता है। २०,००० रु० की मबाय से 
ऊपर सुपर देवस लगता शुरू हो जाता है । ऐसा करते-क रते कर की दर अजित आय 
के केस ७७ प्रतिशत तथा अवाजित आय के केस में ५४ प्रतिशत तक पहुँच जाती है। 
इस प्रकार हमारी कर पद्धति बद्धे मान कही जा सकती है॥ १६५७-५८ से जहाँ कए 
लगाने की न्यूनतम सोमा ४६०० रु० से घटाकर ३००० २० की गई है वहाँ बच्चो 
की छूंट भी दी जाती है जो कि प्रति बच्चा ३०० र० है । परन्तु छूट ६०० से अधिक 
सही दी जा सकती । 

जाय कर पे'द्रीय सरकार द्वारा लगाया तथा वसूल किया जाता है। परन्तु 
इसका कुछ भाग राज्यों को भी दिया जाता है । प्रथम विचीय आयोग की सिफारिश 
के अनुसार कुल आय कर का ५५ प्रतिश्नत राज्यो को बाँटा जाता है। इसमे से ६० 
प्रदिधत तो जनसख्या के हिसाब से तथा २० प्रतिशत कर के एकत्र करने के स्थान 
के हिसाव से बाँदा जाता था। परन्तु दूसरे वित्तीय आयोग ने सिफारिश को है कि 
कुल एकत्र किये यए धद का ६० प्रतिशत राज्यो मे वादा जाय जिसमे से &०% 


जनसंख्या की दृष्टि से तथा १० प्रतिशत उम्तके एकत्र करने के स्थान की दृष्टि से 
बाँदा जाय । 
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पु 

(४) क्ार्परेश्न कर--यह कर कम्पनियों की आय पर सुपर टेवस के रूप में 
लगाया जाता है और अधिक से अधिक दर पर लगाया जाता है। इसमें भाय का 
कोई भी भाग कर सुक्‍्त (885 ८:६८) नही होता । 

(५) सम्पत्ति शुल्क (85806 700(ए]--यह भारत के लिये एक वया कर 
है । यह बवतूबर १६५३ से लागू क्या गया है । इस कर के अनुसार किसी व्यक्ति 
के मर जाने के पदचात्‌ उसकी सम्पत्ति का कुछ भाग सरकार ले लेगी । यह ४०,००० 
रु० की सम्पित्तियों से ऊपर सगेया दस कर को केन्द्रीय सरकार लगायेगी परन्तु 
इसका अधिकतर भाग राज्यो मे बाँटा जाता है। यह कर ५०,००० र० तक नहीं 
लगता (जगले ५०,००० रु० पर ६ प्रतिशत, उससे अगले ५०,००० रु० पर ८ प्रतिशत, 
उससे अगले ५०,००० रु» पर १० प्रतिन्मत, उससे अगले १,००,००० हू० पर १२ 
प्रतिशत, इस्र प्रकार कर को दर बढती जाती है ॥ अन्त में ५० लाख रु० से अधिक की 
सम्पत्ति पर कर को दर ४० प्रतिशत हो जाती' है + 

पूँजी कर (श८्शधा 7४४)--यह एक नथा कर है। यह कर व्यक्तियों 
सामूहिक परिवारों तथा कम्पनियों द्वारा दिया जायगा । परन्तु जिन श्यत्तियों की 
सम्पत्ति दी या दो लाख से कम होगी उनको यह कर नही देना पड़ेगा । इसी प्रकार 
सामूहिक परिवारों की ४ लाख रु० तक की छूट दी गई है | वम्पतियों को ५ लाख 
रू० तक की वास्तविक पूंजी पर कोई कर नही देना पडेणा । उसके परदचातु यह कर 
निम्नलिखित ढग से लिया जायेगाः-- 


व्यक्तियों सै-- 
दो लाख से ऊपर अयली दस लाख की वास्तविक पूंजी पर 3८7] 
उसके परचात्‌ अगली १० लाख की वास्तविक पूंजी पर २१% 
उसके पश्चात्‌ शेष वास्तविक पूंजी पर १२% 
सामुहिरू परिवारों से-- 
पहले ४ लाख की वास्तविक पूंजी पर कुछ नहीं 
उसके पश्चात्‌ &'लाख दी वास्तविक पूंजी पर ३% 
उसके पश्चात्‌ की १० लाख को वास्तविक पूँजी पर १% 
उसके पश्चात्‌ झेष वास्तविक पूंजी पर (522 
“ » कम्पनियों से-- 
पहले पाँच लाख की दास्तविक पूँजी पर कुछ नहीं 
उसके पश्चातु शेष वास्तविक पूँजी पर % 


इस कर से निम्वलिखित सम्पति सुत्रत द्वोंगी--कृषि सम्पत्ति, घामिक अथवा 
दाव देने वाले ट्रस्टो की सम्पत्ति, कलात्मक कार्य, पुरावी चीजें जो बैचने के लिये 
न हों (57०३०० ०-०४ 0णा०ला००७), चौमा पालिसी ठपा स्वीकृत प्रोविडेट फड 
में एकत्र घन, २५००० तक व्यक्ति वा फर्चीचर, कार, गहने जादि, वे किताद जो 


बेचने के लिये न हो । 


भारतीय बर्ये-न्यवत्या [ ४ज६ 


ब्यय कर (संडए८०07ए४ प35)--यह एक ऐसा तया कर है जो अभी तक 
संखार के दूसरे देशों मे लगा हुआ नही है । इस क्षर क्गा उदय यह है कि व्यक्ति 
अपने धद को दिखावे के लिये खर्च न करे कौर उसको घन बचाने में शोत्याहन 
मिले। प्रारम्भ में यह कर उन व्यक्तियों दथा उामूहिंक प्रिदारों पर लग्राया 
जायगा जिन की आय, आय-कर के लिये ६०,००० रु० से कम नहीं है। यह कर 
कुछ खर्च से अधिक दो कि परिवार के साइज पर निर्भर होगा, हर प्रकार के खर्च 
प्र लगाया झायगा | यदि व्यत्ति तदा उसकी पत्नी का खर्चे र४००० रु० तक 
होगा तो-उतको कोई कर न देना पडेया । उसके परचात्‌ अअत्वेक बच्चे के लिये 
४००० ह० की छूट दी जायेगी । इस कर दी दर स्लैब पद्धति पर आधारित 
होगी । उँचे-ऊँचे ख्चों पर छर की दर वढतो जायगी ५ यह कर १६५८--५६ से लागू 
किया गया । 


उपयुक्त दोनों करों क्रय उद्देश्य कहर पद्धति में समामता लाना तथा कर से 
बचने वालों को हर प्रकार से पक्इना है नयोकि यदि दे जाय-ऋर नहीं देते तो उस 
घन को या तो दे क्यो ब्यापार में खथायेये या उसको खर्च करेंगे । व्यपार में सगाने 
पर उतरो पूंणी कर देवा पडेगा तथा खर्च करने से उवको व्यय-कर देवा पड़ेगा ॥ 
इस प्रकार कर से दचने दाले कर से दचने का अधिक प्रयत्त न करेंगे। 


(६) अफोम--अर्ए म की खेनी करना, ददाना ठथा देवना यह राज्य का 
एकमात्र अधिकार (१(00०9०५) बहुत पुराने समय से रहा है । पहले हमारे देश से 
बहुत सी कपीम चीन को जाती थी । उस समय इत्र मद से वहुत सी जाय प्राप्त 
होती थी । पर क्षव चीन को अफीम जानो दन्‍्द हो गई है ॥। जब सफीम से 
१६५६-५७ मे केवल २२४ लाख स्पये दयूल हुए बौर १६४७-५८ में २५० लाख 
रुपये बसूल होने की बाशा है । 


(७) ब्याइ--यह ब्याज डेन्द्रीय सरकार उस ऋण पर प्राप्त करती है जो 
बह राज्य सरकारो तथा दूसरे देशों को देठी है 

(5) नागरिक भ्रशासन-- यह आय केन्द्रीय 'सरक्षार राज्य' के लोगों को 
न्याय आदि देने के सम्बन्ध में प्राप्त करती है ॥ 

(६) घुद्मा शौर दकुताल--रिजर्द बैंक को वोट छापने दया सरक्तार को घातु 
के सिपडे दनाने से जो लाभ होता है वह रस मद के लन्दर्गंत छात्ा है ( 

(१०) भायरिक विर्राथ--यह आय उउ्ज्ञों, इमारतों ठया केन्द्र द्वारा 
नियन्बित नहरों द्वारा प्राप्त होदो है 


(११) डाक बोर तार--डाकु और तार पर कस्द्रीय सरक्षार का एक्ाधिहार 
है बौर उछदे भाष्द काम उसी वो मिलती है । 


४घ० .] भारतीय अरध॑शास्त्र 


के (१२) रेलें->रेलो पर भी केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है । अपने सब 
खच काट कर आय का कुछ भाग रेले जवरल रिवेन्यूज मे हस्तान्तरित करती हैं । 

(१३) नमक--भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व हमारे देश मे नमक से लगभग 
८ करोड रुपये की आय प्राप्त होती थी । अब नमक पर कोई कर नही है ॥ काँग्रेमन 
सरकार ने सत्ता हाथ मे आते ही सब से पहले इस कर की हटाया, क्योकि १६३१ । 
में गांधी जी ने अपना आान्दीलन नमक का कानून तोडकर ही चलाया था । बात 
यह है कि नमक जीवन की प्रमुख आवश्यकता है और इसका भार सबसे अधिक . 
गरीबो पर पडता है। इसी कारण इस कर को हटाया गया है ॥ परन्तु अब 
चुत ड लोग आय प्राप्ति के हित मे इसको फिर से लगाने की बात का समर्थ 
कः । 
क्ेरद्रीय व्यय के सद-- 

(१) राजस्व से सीधी माँगें--कैस्रीय सरकार को भिन्न भिन्न करो के वसूल 
करने में जो खर्च करना पडता है वह इस मद मे जाता है । 

(२) घिंचाईं--केन्द्रीय सरकार को बडी-बडी सिंचाई को योजनाओं जेंसे 
दामोदर घाटी की योजना, हीरा कुड की योजना आदि, १२ जी रुपया खर्च करना 
पडता हैं वह इस मद मे आता है । 

(३) ऋण पर ब्याज--वे द्यीय सरकार को बहुत से कामो के लिये देश तथा 
2/88+ से जो ऋण लेना पडता है वह्‌ उस ऋण पर जो ब्याज देती है बह्‌ इस मद मे 

॥ है + 

(४) नागरिक शासन--स रकार को बहुत से बडे-बडे अफ्सर शासन प्रपरन्ध 
करते के लिये रखने पड़ते हैं, ससद के सदस्पो का वेतन तथा भत्ता देना पडता है । 
राजदूतो का छ्चें उठाना पडता है । यह आजकल बहुत अधिक है । युद्ध के पहले 
इस मद पर ८ करोड रुपया खर्च किया जाता था । १६५३-५४ में यह खर्चे बढ 
कर ६८-५७ करोड हो गया है। १६५४--५५ मे यह खर्च ६३:६३ करोड रुपया हो 
गया तथा १६५५--५६ मे यह १०५ ४१ करोड, तथा १६४६-५७ में १३३६४ 
करोड, १६५७-५८ में १६८ करोड रु», १६५८-५६ मे १६८ करोड तथा (६६५६-६० 
में २२३ करोड होने को आशा है । 

इस खर्च को बाबत भारत में सदा हो असमन्तोष रहा है । लोगों वा कहुत्रा 
था कि भाई० ए० एस० के लोगो को सरकार बडे वेतन देतती है जो सनुचित है । 
अपनी सरकार के स्थावित होने पर आश्या थी कि इस मद पर कम खर्च होने लगेगा। 
पर ऐप्वा नहीं हुआ। खच पहले से कई गुना हो गया है क्योकि सरकार ने अफ्सरो ज 
का वेतन तो कम किया नही उल्टा बढ़ा दिया है । साथ साथ उसने नये नये विभाग 
खोलकर नये-नये दुतावास स्थापित करके खर्च को बंढा दिया है) यह झशुचित्त है ए 
इस खर्च को कम करना बावश्यक है । 

(५) मुद्रा और ढकसाल--सरकार का सिक्का बनाने तथा रिजवें बैंक का 
नोट बनाने में जो घन ब्यय होता है वह इस मद में आता है ॥ 


आरतौय बर्थ-व्यवस्था [ ४८१ 


(६) नागरिक निर्माण क्यें--इसमे वह खर्च सम्मिलित हैं जो केस्द्रीय सरकार 
सडको, इमारतों आदि के ऊपर करतो हैं । 

(७) पेशान--इसमे नौकरी से रिटायर्ड होने वाले लोगो की पेन्दत 
सम्मिलित हैं । 

(८) दरणाथियों दर व्यय--पाकिस्तान बन जाने पर जो लोग भारतवर्ष में 
आगे उन पर क्रेद्दीय सरकार को बहुत सा घन ख्चे करना पडा। यद्यपि देश का 
पिमाजन हुये लगभग १३ वर्ष हो गये हैं तो भी १६५६-५७ मे इस मद पर २१०८६ 
क्रोड रुपये, १६५७-५८ मे १९५० करोड रुपये, १६५८-५६ में लगभग २४५ करोड 
है० तथा १६५६-६० मे लगभग २० करोड रु० खर्च होने का अनुमान है । 

(६) छाद्य पदार्षों पर व्यय-इस देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाने पर 
सरकार को बहुत सा अन्न विदेशों से ऊँचे मूल्य पर खरीदता पडा । पर इसलिये कि 
उससे बनता का जीवन-स्तर महेंगा न हो जाये सरकार ने उसको नीचे भाव पर बेचा ) 
इस प्रकार जो घादा हुआ वह सरकार ने सव्य ही उठाया / सरकार ने इस खर्च 
को कई बर्षे तक क्रियः पर अब इसके लिये कोर्ड प्रबन्ध नहीं किया जाता । 

(१०) राज्यों की सहाधता--सरकार समय-समय पर राज्यो को बहुत से 
कामो के लिये जँसे कुएँ बनवाने फे लिये श्रयवा बक़ाल पीडितो की सहायता फरवे 
कै लिये बहुत सा घन सहायता के रूप मे देती रही है, वही इस मद मे माता है । 

(११) रक्षा व्यय--रक्षा के ऊपए भी हमारे देश मे बहुत लधिक धन खर्च 
होता रहता है। इस खर्च के ऊपर भी भारतवासियों मे सदा ही असन्तोप रहा हैं । 
युद्ध स्रे पहले यह व्यप ४६ करोड़ रुपये के लगभग था पर युद्ध भे पह कई सो करोड 
रुपए हो गया। युद्ध उमात्त होने पर यह आज्ञा की जाती थी कि इस भद पर कम 
ध्यय होते लगेगा । पर अत्र भी सरकार इसके लिये एक बडी सेसा रखती है क्योकि 
उसे विदेशों हमले का बहुत मय रहता है+ १६५६-५७ में इस मद पर २०२ ६५ 
करोड रुपए खर्च हुए, १६५७-५८ में इस मद पर २५६७९ करोड रुपये, १६५८-- 
५६ में २६६:८७ फरोड 5० तथा १६५६-६० मे २४२६८ करोड रुपये सर्च होते 
की जाज्ना है ॥ 

यद्यपि स्वतन्त्रता से पूर्व हम इस व्यय के विशद्ध बहुत सी बातें कहते ये परन्तु 
आजकत्त की परिस्थिति में जवक्ति हमको अपने लिये भूमि, जल तथा वायु सेता का 
अ्वत्तर करना है, युद्ध का सामान बनाता है, नोजवानों को सैनिक शिक्षा देनी है, 
पाकिस्तान जैसे अत्र्‌ का सामना करना है, यह खर्चे बढ़ना स्वाभाविक ही है । 

राज्य सरकारो की आय और व्यय के भेद 

राज्य सरकारो के जिम्मे दे ग्रद हैं जित पर सारे राष्ट्र का जीवन 
निर्भर रहता है, जैसे स्वास्थ्य, जिक्षा, छिचाई आदि] परन्तु इनके पास जो बाय के 
भद हैं इतसे कम आमदनी होती है और जो होठी भी है वह बावश्यकता के साथ 
नही बढठ़ी ॥ इस कारण राज्य सरकारों को अपनी आय बढाने के लिये नये कर 


भारतीय अर्थशास्त्र 
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श्ब्ड ] । भारतीय अरयज्ञास्त्र 


* लगाने पडते हैं। पर नये करो से क्म और बअनिश्चित आय होने के कारण उदको 
सद्दा हो केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहना पडता है और यदि सहायता नही मिलती 
तो बडी कठिनाई का सामना करना पडता है। प्रायः सब राज्य सरकारों के आय 
व्यय के मद एक से हैं पर कुछ राज्यो मे दूसरो से एक दो कम या अधिक होते हैं। 
यह बात बनाने के पश्चात्‌ हम उत्तर प्रदेश के आय-व्यय के मदो की बात लिखेंगे। 

आय कै भद--(१) यूनियन उत्पादन कर, (२) कार्पोरेशन कर के अतिरिक्त 
झन्य आय कर, (३) राम्पत्ति शुल्क, (४) रेलो के विराये पर कर, (५) मालगुनारी, 
(६) धावकारी, (७) स्टाम्प, (८) जगल, (६) रण्स्ट्री, (१०) मोटर कर, (११) 
भनोरजन, बिक्री ठथा आय कर, (१२) सिचाई, (१३) सूद, (१४) नागरिक निर्माण 
कार्य, (१५) नागरिक शासन, इनमे न्याय, जेल पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिक्त्सा, 
कृषि और सहकारिता, उद्योग घन्धे झादि सम्मिलित हैं, (१६) विविध, (१७) केन्द्रीय 
सरकार से सहायता, (१८) स्टेशनरी ओर छपाई, असाधारण प्राप्ति ॥ 

स्यथ को मर्दे--(१) कर प्राप्ति का व्यय, (२) सिचाई, (३) सूद, (४) नागरिक 
शासन, न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, सहकारिता, उद्योगनधन्चे 
आदि सम्मिलित हैं, (५) नागरिफ निर्माण कार्य, (६) बिजली की योजनायें (७) विविध 
अक्राल निर्माण पेन्शन, स्टेशनरी, प्रिटिग, (८) राशनिग व नियन्त्रण योजनायें, 
अधाघारण मद । 
आप के मर्दों का विवरण-- 

सालगुजारी- यह राज्य सरकारों की आय का एक मुख्य मद है॥ १६४०-४१ 
में उस मद से कुल थाय का लगभग ५५ प्रतिशत प्राप्त हुआ £ परन्तु घटते-धटतें 
आजकल यह कुन का लगभग २० प्रतिशत रह गया है। १६३६--४० मे इस मद 
से ६ ०४ करोट रुपया प्राप्त हुआ और १६५४४--५६ मे लगभग २१ करोड | इस 
मद की आप बन्दोबरत के समय ही जो ३०-४० वर्ष में बदला जाता है, बदली जा 
सकती है । 

भाप बर मे एक अच्छी कर पद्धति के कई गुण पाये जाते हैं। णत्ते, यह 
निश्चित है क्योकि बन्दोबस्त ३०-४० ०प में एक बार बदला जाता है । यह सुविधा* 
ऊतक है | क्योकि यह फसल कटने के पीछे वसूल की जाती है। इसके वसूल करने 
का खर्च मी अधिक नही है | प्र तु इसबय सबसे बडा दोष यह है कि यह वेलोच है 
इसकी आय ३०--४० वर्थ से पहले बढ़ाई नहीं जा सकती । इसके अतिरिक्त इस 
कर के वसू । करते समय यह ध्यान नहीं रक्खा जाता कि भूमि पर कौनसी फसल 
उत्पन्न की गई है तथा किसान की आर्थिक स्थिति दया है । 

कवि आय क्र--उत्तर प्रदेश मे कृषि आय कर १६४०-४६ से लगाया 
गया है । यह कर ३००० ₹० की आय तक नही लगाया जाता । इसके ऊपर यह 
स्लैब पद्धत्ति पर लगाया ज'ता है। यह कर उन्ही किसानो पर लगाया जाता है शिनिकी 
भूमि ५० एफ्ड से अविक है। इस ज्ोत से अभी तक कोई पिशेष आय नहीं होतो। 


भारतीय अर्थ-ब्यवस्था [ ४पा 


आवकछारी--राज्य सरकारों का अफीम, शराब तथा अन्य भादक चोजों के 
उत्पादन पर एडाधिक्तार है । उत्पादको से कर ओर देचने वालो से लाइसेन्स फीस 
ली जाती है) परन्तु जब से काँग्रेठ सरकार आई है तब से उन्होंने मच-निषेष करना 
आरस्भ कर दिया है । इसी फारण इस मद की आमदनी घट रही है | बम्बई तथा 
मद्रास मे जहाँ पूरे तौर पर मद्य-निषेध हो गया है इस मद्य की आय प्राय समाप्त 
हो गई है । 

भद्य निषेध की नीति (?णाएए ण॑ ए7०89007)--भ्षाजक्षल बहुत से राज्यो 
ने मद्य निपेप की नीति को अपनाया है। परन्तु इस नीति की बहुत से मादमी 
बडी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि इसके कारण राज्यों की आय घट 
जायेगी परन्तु मद्य पीने वालों को कोई लाभ न होगा क्योकि वे छिपे-छिप्रे पीते 
रहेगे । उनको रोकने के लिये सरकार को पुलिस रखवी पढेगो जिसके कारण राज्यों 
का खर्च और बढ जायगा ) 

परन्तु इस नीति से बहुत लाभ हुआ है तथा क्षागे होगे बी णाशा है। 
अखिल भारतीय काँग्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक “स्वतन्त्रता का दसवाँ दर” नामक 
पुस्तक मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भालोपक चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु 
यह बात अवस्य है कि पीने वाले भी कद पहले से कम पीते हैं, इस्ले गरीब 
आादमियों को विशेषत, लाभ हुआ है क्योकि वे अब कम छराव पीते हैँ। इनसे इस 
परिवारों मे पहले पे धिक प्रसतता पाई जात है तथा बच्चो को शराब पीते की 
भादत कप पडेगी। शराब के कम पीने के कारण विलासिता भी अवश्य कम हो 
जायेगी । इस प्रकार इस समय चाहे राज्यों को थोडी हानि हो जाय परन्तु आगे चल 
क्र सारे देश को इससे लाभ होगा । 

स्थाम्प, जगल, मोदर कर, तथा रजिस्ट्रो--सरकार को इन सब मदो से 
भी बहुत सी आय प्राप्त होती है। स्टास्प से सबको पर मर खगाये गये टिक्रट तथा 
कोर्ट फीस सम्मरिप्तित है। जगश्लों से क्कडी बेचकर तथा पयुओं को चराने पर 
बाय प्राप्त होती है। मोटर कर में, मोटर चलाने के लाइसेन्स की फीस होती है। 
िचाई भे नहरो तथा ट्यूब वेल को जाय जाती है । रजिस्ट्री में मकानो तथा जमीनों 
को बेचते समय जो रज्िस्ट्रो करानी पडती है उसको बाय है) 

सागरिफ शासन--इसम न्यायालयो,जे ल, पुलिस, शिक्षा, स्द|स्थ्य, चिकित्सा, 
हृषि, सहकारिता तथा उद्योग पन्‍्धो से जो आय प्राप्त होनो हे वह सम्मिलित है । 

मनोर॑झन छर--यह सितेमा, थ्यूटर, घुड़दौड आदि दे टिकटों पर सगता है ॥ 

विक्ली कर--यहे युद्ध के पशचातु लगाया गया है ॥ आजकच यह राज्य सरकारो 
की आय का एक युस्प खोत है । यह कर दिलासिता ठया माराम देने बसलो वस्तुओं 
पर लगाया जाठ़ा है । जीवन सम्बन्धी जावहपत्रठाओों पर यह प्राय नहीं लगाया 
थाता है। जाजकल रुपडा लाएिचीजो पर केन्द्र बिक्नी पर लगाकर राज्योसे 
बांट देवा है कै 


४६ ] भारतोम अर्थशास्त्र 


बिक्ली कर के दोष 

बिक्की कर में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं --- 

(() यह एक प्रतिगामी कर है और इसका भार छोटी छोटी आय वाले 
व्यक्तियों पर पढता है ॥ 

(२) इस कर में लोगों को कर देने की योग्यवा का विचार नही किया 
जाता । 

(३) इसमे अजित व अनाजित आय मे कोई भेद मही किया जाता) 

(४) बहू कर सेवाओं तथा लोकोपयोगी सेवाओं पर नहीं लगाया जाता । 
यदि यह उन पर भी लगाया जाता तो उसका अधिक भार अमीर लोगो पर परढता 
वयोकि इन चीजों का उपभोग अधिकतर वही करते हैं॥ परन्तु कर प्रणाली जाँच 
भायोग ने इसका खडव प्रशासन फी कठिनाइयो के कारण किया है ! 

(५) बहुव सी दशामो मे दोहरा कर लग सकता है । जैसे ई धव पर लगाया 
गया कर एक बार तो ई घन खरीदते समय देना पडता है और दूसरे उस समय देता 
पडता है जब कि कोई वह वस्तु जिसके तैयार करने मे वह ई घन काम मे भाता 
है | यदि समस्त बिक्नी पद कर लगाया जाता है तो एक ही वस्तु पर कई बार कर 
लग जाता है । 

(६) इस कर की व्यवस्था करती बडी कठित है बयोकि यह कर खरीदार पे 
बसूल किया जाता है । टूकानदार को हर खरीदार का हिसाब रखना पडता है| 

(७) इस कर को एकत्र करने का खर्चे बहुत अधिक होता है | 

(६८) इस कर से बचने में दूकानदार बहुधा सफल हो जाते हैं । 

(६) कभी-कभी इसका घडा बुरा प्रभाव पड़ता है । जैसे यदि पहु कर मोटर 
के तेल पर लगाया जाता है तो इससे मोटर यातायात में बडी बाघा आाती है | 

पु इन सब दोषो के होते हुये भी यह कर कई बातो के कारण लगाया 
जाता है.--- 

(१) इस कर से पर्याप्त आय प्राप्त होती है। (२) इसकी व्यवस्या करने 
में सरकार को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती । (३) इस कर का भार खरोदाद 
को अधिक महसूस नही होता क्योकि वह कर को मुल्य का एक अगर समझता है। 
(४) सरकार के बढ़ते हुये खर्च के कारण बहुत से देशो में इसको लगाया जाता है । 

आय फर--मह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। उसका कुछ 
रण बेल्टीएप. एउएल खत्थ, ग्एह्यलऐे: गो, जिल्दीय बाएपेण ने. छिएएए के. बजा 
द्वेती है । 

व्यय के मद 

क्र प्राध्ति व्यप--यह व्यय भिन्न-मिन्न करों को प्राप्त करने के लिये छरना 
पढ़ता है । 

पिचाई--सरकार को नहरे, कुएँ. तालाब आई बतवाने मे डो खर्च करना 
पडता है वह इस सद मे आता है! 


१! 


भारतीय अर्च व्यवस्था [ ४८७ 


सूब-यह सूद राज्य सरकारो की जनता तथा केद्रीय सरकार से लिये हुये 
ऋण पर देना पड़ता है । 

नागरिक प्रशासन--इस सद मे पुलिस, जेल, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 
सहकारिता आदि का खर्च आता है । राज्य सरकारों को देश में शाम्ति रखने के 
लिए पुलिस तथा जैलो का प्रबन्ध करना पढ़ता है। लोगो के झगडो का फैसला 
करने के लिए न्यायालय खोलने पडते हैं। इन मदो पर सरकार को बहुत घन व्यय 
करना पडता है । इनके साथ इस मद के अन्तगत गवर्नर, मन्त्रियों तथा घारा सभा 
का भी खर्च आता है । 

इस मद के अत्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि सहमारिता, भादि 
ओऔी जाते हैं। इन सब के ऊार राष्ट्र के लोगो का जीवन निर्भर होता है। अग्रजो 
के शासन काल मे इस मंद पर बहुत कमर व्यय होता था। परन्तु जब से अपनी 
सरवार बनी है तब से वह इन मदो पर अधिकाधिक खचें करती जा रही है। पर 
अभी तक इन गदों पर व्यय भावश्यकता से बहुत कम है। इसका कारण यह है 
कि राज्य प्रकारो के प्राध्त जो आय के मद हैं उतते आय ब्ावश्यक्रता के अनुतार 
नही बढ़ठी । इसी कारण इस वात की आवश्यकता है कि बह नये नये आमदनी के 


मद खोजे या के द्वोर सरक्षार उतको ऐसे आमदनी के मद सौंपे जो आवश्यकतानुसार 
बढ सकें। 


प्रचदर्षोष योजना की जआर्थ-ब्यवस्वा 

प्रथम पचरर्षीय योजना पर कुल २३३१ करोड रु० खर्च होने की बाश्ा 
थी । परन्तु वास्तव मे इस पर १६४७ करोड रुपये खर्च हो सके । प्रारम्भ के कुछ 
वर्षों मे सच की गति बडी घीमी थी परन्तु घीरे-धीरे इसको वढाया गया। ज॑से 
१६५१-४२ में यह खर्च २५६ करोड था तथा १६५२-५३, १६५३-५४, १६५४- 
५५ त्तथा १६५५-५६ में यह खर्च क्रमश, २७३ करोड ०, ३४० करोड रु०, 
४७५४ करोड ह० तथा ६०० करोड र० था। इस स्व धन को विदेशी सहायता, 
सार्वजनिक ऋण, अल्प आय वालो को बचत फरने का प्रोत्साहन देकर तथा हीना 
प्रवन्दन ।(30०60६ एग0७४०४७०४) से पूरा किया गया । इसमे से २३५ करोड़ रुपये 
अल्प बचत से, २०४ करोड रु० विदेशी सहायता से, ४०० करोड २० हीवाथें प्रवन्धत 
के रुप मे, १४० ए० पमरोड पौंड पावने मे से ओर शेप करो तथा छ्षत्य ढयो से प्र/प्त 
छिया गया $ 

दूसरी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे ४८५०० करोड ४० खर्च होने दी आशा 
है । इसमे से २४०० करोड र० तो करो, ऋहगो तथा अन्य आयो से प्राप्त किये 
जायेंगे । ८०० करोड रु० की सहायता विदेशों से मिलने की शा की गई है परतु 
बओी हाल ही को वित्तीय मन्त्री यो विदेश याता से यह साफ पता चलता है कि 
इतनी विदेशी सहायता श्राप्त न हो सकेगी | इस कारण आजकल यह प्रयत्न क्या 
जा रहा है कि विदेशी विनिमय की लधिकाधिक वदत की जाय । २०० करोड़ रू 


अब्घ ] आरतीय अर्थद्यास्त्र 


परींड पावने से लिए जायेगे और १२०० करोड रु० के नोट छाए कर अर्थात्‌ द्ीनापं 
प्रबन्धन से प्राप्त किये जायग्रे । फिर भी ४०० करोड रु० की कप्ती रह जायभी जो 
कि अन्य शाष्ट्रीय साधनों से पूरी की जायगी। हद 
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प्रघन €७--भारत में वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में क्षिस प्रकार 
के भाविफ सम्बन्ध हैं ? क्‍या राज्यों को आय आवश्यकृताओं को पूति करने के लिए 
पर्याप्त है ? इसको सुधारने के उपाय बताइये । 


उत्तर--भारतवर्ष मे १६१६ के मॉण्टफोर्ड सुधारो से पहले प्रान्तो को अपनी 
मआधथिक भावश्यकतायें पूरी करने के लिये क्रैद्ग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। 
प्रान्चीय सरकारें कोई भी योजना उप समय तक कार्यान्वित्त मही कर सकती थी 
जब तक कि वह केस्द्रीप सरकार से भजूर न हो जाय । १६१६ के सुघारो के पश्चात्‌ 
प्रान्‍्तो को आधिक दृष्टि हे कुछ स्वतन्त्रता मिली । उनको भाय तथा व्यय के कुछ 
विषय मिल गये । परतु आय के साथतो मे खेती की मालगुजारी, वन, स्टाम्प आदि 
सम्मिलित थे जिनसे आय अस्थायी सी रहतो थी । इध्के विपरीत ध्यय के विषयों में 
खेती, उद्योग धन्धे, शिक्षा, सड़कें आदि सम्मिलित थे जिम पर बहुत घन व्यय करने 
की आवदयकता पदत्ती थी । इस कारण प्रान्तीष सरकारे फोई विशेष कार्य भ कर 
सकी । 

३६३५ के भारत सरकार एक्ट के अनुसार प्रान्तो को स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
गई । अब वे जनता की चुनी हुई घारा सभाओं द्वारा कर लगा सकते ये तथा 
अपनी इच्छानुसार उनको खच कर सकते थे। इस एक्ट के अनुसार केन्द्र तथा 
प्रान्तों मे आय के साधन साफ तौर पर बेंट गये । कुछ विषय तो ऐसे थे जो कैद को 
मिल गये 4 उनमे आयात निर्यात कर, तिक्‍क्षे बनाने का लाभ, नमक आदि सम्मिलित 
थे । छुछ मद प्रान्तो को दे दिये यये । उनमे मालगुजारी की आय पर कर, सादर 
वस्तुओं पर उत्पत्ति कर, वन, बिक्री कर, मनोरजब कर आदि सम्मिलित थे। 
आय-कर प्रान्तो तथा केच्र दोनो मे बैटता था । 

इतना करते के साथ साथ यह बात्त भी विचारी गई कि इस प्रकार के प्रबन्ध 
के कारण कुछ प्रान्तो को भारी घाटे का सामना करता पडेगा। इस कारण सर 
छोटो नीमियर फौ इस बात वी खोज करने के लिये नियुक्त किया गया कि वह कोई 

ऐसा ढग बतायें जिससे प्रान्तीय सरकारों वो कार्य करने मे कठिताई न उठावी पड़े । 
«कोटो चौफिएर ने #ग्रलिखित सुझाव दिये -- 


भारतीय बर्चे-न्यवेस्था [ ४४६ 


(१) बगाल, बिहार, आासाम आदि को जो केन्द्रीय सरकार का 8३६ के 
पहले का ऋण देना था उसको माफ कर दिया जाये । 

(३) जूठ उगाने वाले प्रान्तो फो जुट कर का ६२३ प्रतिशत दिया जावे। 

(३) प्रास्तो को उपयुक्त सहायता के अतिरिक्त कुछ सहायता झुपये मे भी 
दो जाय जिससे कि बजट का घाटा पूरा हो सके । यह सहायता इस प्रकार थी-- 
बंगाल को ७५ लाख रुपए, बिहार को २५ लाख दपए, उडीसा को ५० लाख रुपए, 
मध्य प्रदेश को १५ लाख रुपए, आासाम को ४५ लाख रुपए तथा उतर प्रदेश को 
२५ लाख रुपए। 

(४) इस प्रकार की नस्याई सहायता देने के अतिरिक्त प्रान्तीय सरफारों 
को स्थाई सहायता देने का सुझाव भी दिया गया। यह सहायता श्राय-कर 
(0०078 प७३) का ५० प्रतिशव होनी चाहिए । बोटो नीमियर ने भिन्न प्रान्हो 
मे इस घन को बॉटमे का निम्नलिखित दक्छु बताया--मद्रास को १५ प्रतिदत, बम्वई 
को २० प्रतिशत, बगाल को २० प्रतिशत, उत्तर भ्रदेश को १५ प्रतिशत, सीमा प्रान्त 
को १ प्रतिशत तथा सिन्ध में से प्रत्येक को २ प्रतिशत ! 

केन्वीप सरकार को आधिक सकट से बचने के लिए यह सुझाव भी दिपा 
गया कि केन्द्र को प्रान्तीय सरकारो के हिस्से को उस समय तक उनको नहीं देवा 
चाहिए जम्र तक कि केन्द्र की बाय कर का भाग दया केन्द्र को रेलों से होते मालो 
आमदनी दोनो मिलाकर १३ करोड रुपए से अधिक न हो जायें। यह कार्य केन्द्र 
को ५ वध तक करना चाहिए । अगले ४ वर्ष मे केन्द्र को घोडा-योडा करके प्रान्तो 
का भाग लोटाना चाहिए । 

प्रान्वों को स्वशासन देने के पूर्व यह आद्या की जाती थी कि प्रान्तों को 
प्रारम्भ मे आय-कर में से कुछ भी न गिलेगा । पर रेलो को आय बढ जाने के 
कारण प्रार्तों को आय-कर का अपना भाग पहले ही वर्ष मे मिल गया। घर कुछ 
ही समय पश्चात्‌ युद्ध छिड गया । इस कारण केस्द्रीय सरकार को कानून में बदल 
करनी पडी जिसपे कि वह १६३६-४०, १९४०-४१ तथा १६४६-४२ मे प्रान्तीय 
सरकारो के आय-कर के भाग मे से प्रतिवर्ष ४|॥ करोड रुपए रख सके । यही बात 
अगले तीन वर्षों मे भी चलो । १६४५-४६ मे केद् ने ३३ करोड तथा १६४७- 
४८ में ३ करोड रुपए रकखे ! 

देश के विभाजन के कारण सिन्‍्ध तथा उत्तरी-परिवमी सीमा प्रान्त हमारे 
दैश से विकल गए त्तदा पश्ाव व बगाल का विभाजन हो गया । इस कारण प्रान्तो 
में आय-कर बांटने की व्यवस्था मे परिवर्तत करता आवश्यक हो गया । मई घोजना 

१६४८ में घोषित वी गई ओर इससे १६४७-४८ तथा १६४८-४६ भे काम लिया 
गया ।इस योजना के अनुसार आय-कर निम्नलिखित ढग से बाँठा गया--- 

बम्बई २१ प्रतिशत, प्रश्चिमी वग्राल १२ भ्रतिशत्त, मद्रास १८ भतिद्यत्त, 
सुक्त ग्रान्‍्त १६ अविश्वत, विहार १३ प्रतिशत, पूर्वी पजाव ५ अठिशत, मभ्य प्रदेश 
तथा बरार ६ प्रतिशत, दासाम तथा उडीसा मे से प्रत्येक को ३ प्रतिशत | 


४६० ] भारदौय बर्यशात््र 


(इस योजना के अनुसार जूट उगथासे वाले प्रान्तो को झुद् निर्यात कर का भाग 
६२३ प्रतिशत से घटा कर २० श्रतिश्वत किया गया । केवल आसताम व उड़ीसा को 
आधिके सहायता प्रदान की गई । 


१६४८ की योजना से प्रान्तों मे बडा असन्तोध था। इस कारण श्री देशमुख - 
को इस पर विचार करने के लिए नियुक्त किया व्या । देक्षमुख ने जो निर्णय दिया 
उसको १६५०-५१ तथा ५१-५२ मे लागू किया गया। इस निर्णय के अनुधार 
राज्यों का आाय-कर का भाग इस प्रकार बदल दिया गया-- 

बम्बई २१ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश १६ प्रतिशत, मद्रास १७५ प्रतिशत, 
परिचमी वगाल १३४ प्रतिशत, विहार १२४ प्रतिशत, मब्य प्रदेश ६ प्रतिशत, पूर्वो 
पंजाब ५४ प्रतिशठ, झासाम व उडोसा प्रे से प्रत्येक ३ प्रत्तिशत । 

जूठ उपग़ाने वाले प्रान्ती को कुछ समय तक बाधिक सहायता देने का भी 
प्रबन्ध किया गया ॥ यह परिचिप्ती बगाल फे लिए १६५ लाख रुपए, आसाभ के लिए 
भू लाख रुपए थी | 


१६४५१ में श्रथम वित्त आयोग नियुक्त किया गया । इस आयोग के अनुसार 
राज्यो को द्राप-कर का ५० दे स्थान पर ५५ प्रतिशत भाग मिलने लगा ॥ इस घन 
ग| बेंटवारा राज्यो मे जदसदया तथा आय के स्लोत के अनुसार किया गया--जन- 
सहपा के भवुपार ढू तया आप के स्लोव के अनुमार ५। इधके अतिरिक्त राज्यो को 
तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति घी द्वारा प्राप्त किय्रे यये उत्तादन कर का ४० प्रतिशत 
जनसस्या के हित्ताष से वाँटा गया । छूट उगाने वाले राज्यों को जुट निर्यात कर में 
से निम्वलिखित ढय से सहायता वी गई --- 

पश्चिमी बयाल १५० लाख रुपए, आसाम ७५ लाख रुपए, बिहार ७४ लाख 
रुपए, उडीसा १५ लाख रुपए । 


इसके अतिरिक्त कुछ पिजडे हुए राज्यो को शिक्षा आदि का अ्रसार करने के 
“लिए सह्दायक बनुदान दिए गए । 
के आय-कर का बेटवारा निम्नलिखित ढव से किया गया.-- 


घम्बई १७ ५४ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश १५ ७५ प्रतिशत, मद्रास १४ २४ प्रतिशत, 
“पश्चिमी बमाल ११ २५ प्रतिशत, बिहार ६७५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५२५ परतिद्त, 

हैदराबाद ४ ५० प्रतिशत, उडोसा ३५ अतिदत, राजस्थान ६ ४ प्रतिशत, पआव 
३*३५ प्रतिशत, ट्रावनक्ोर कोचीर २*४ प्दिशत, आयाम २४ प्रतिशत, मैसूर . 
२-१४ प्रतिशत, मध्य भारत १-७४ श्रतिद्यत, सोराष्ट्र १ प्रतिशत, पेप्सू ०७५ 
प्रतिशत । 

इस आयोग की सिफारिशों वी तिम्नलिखित ज्ालोचनायें की गई हैं-- 

(१) भाष-कर को शाय के स्रोत के अनुधार बांदवा चाहिए । 
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(२) उत्पादव कर को उपयोग के अनुसार न वाँट कर आय के स्रोत के अनु- 
सार बाँटना चाहिये | 

(३) सहायक जनुदानो के कारण राज्यो को केतद्द पर निर्भर रहूनां पढेगा 
ओर यह बात सधानीय एिद्धान्त के विरुद्ध है ६ 

(४) दास्तविक संघीय शासन में बाय के ऐसे मद जिनका केद्ध तथा राज्यों 
में बंदवारा होता है कम से कम होने चाहिये परन्तु उनको बढा दिया गया है। 

नवस्वर १६५७ ई० मे द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ड प्राप्त हुई है। यह 
रिपोर्ट सरकार ने मान सी है और उधर पर झीज्र ही कार्य किया जायगा । 


इस आयोग मे सिफ्लारिश की है कि आाय-कर का ६० प्रविद्यत राज्यों में 
बाँटा जाय | राज्यों में बेंटवारे का बाधार जनसब्या ठथा कर के एकत्र करते का 
स्थान होगा । कुल बाँठे जाने वाले कर का ६० प्रतिशत जनसरया के बाघार पर 
बाँदा जायगा तथा शेष १० प्रतिशत कर के एकत्र करने के आधार पर ॥ 

इसके अतिरिक्त राज्यों को युनियन उत्पादन कर मे से भी कुछ भाग दिया 
जायगा। प्रथम वित्तोय आयोग वे दियासलाई, वनस्पति घी, तम्बाकू से प्राप्त होने 
वाली वास्तविक बाय का ४० प्रतिशत राज्यो में जनसख्या के आधार पर बाँटने की 
प्रिफारिश् की थी। परत्तु द्वितोय आयोग ने उपगुंक्त तीन चीनो की वास्तविक 
श्राय के बतिरिक्त कहवे, चाय, चीनी, कागज, वनस्पति ग्रैर-जरूरी तेल से प्राप्त होने 
बाली दास्तविक जाय को भी बांटने की छिफारिश की हैं। परन्तु इत सब चीडो से 
प्राप्त होने वाली नाथ का केवल २५ प्रतिशत जनसरूया के झाघार पर बाँदने की 
पिफारिश की गई है । 

सहायक अनुदान के विषय में आयोग ने सिफारिश की है कि यह पश्चिमी 
बंगाल, आसाम, विह।र सथा उडीसा में उतनी ही मात्रा मे दिये जायें जितने कि वे 
प्रवम वित्तीय भायोग की सिष्छारिय के अनुसार दिए णाते ये। परन्तु अभी हाल ही 
में बिहार का कुछ भाय बगाल को मिल्र छादे के कारण बिहार के सहायक बनुदात 
को २"६६ लाख घटाकर उतने ही अधिक सहायक बनुदान कौ पृश्चिचमी बगाल को 
दिया जाय । ये अनुदान १६६० ई० तक दिये जायेंगे ॥ 

इनके अतिरिक्त निक्षेतण (05ए00४०४) को योजता के अनुसार प्रथम 
वित्तीय आयोग ने छुछ निश्चित सहायता राज्यो को देने को पिफारिश की ची । 
यह सिफारिश सरकार ने मान ली थी । इसके अतिरिक्त यह भी छिफारिश की गई 
थी क्रि बिहार, हैदराजाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उडीसा, पेप्सू, पजाब तथा 
राजध्यान में प्रारम्मिक शिक्षा के प्रखार के लिये १६४६-५७ पक ६ करोड र० की 
सहायता दी जाय । द्वितीय आयोग ने इस प्रकार वी कोई छिफारिश नहीं को है । 
परम्तु इतने १४ राज्यों में छे ११ राज्यो को पर्याप्त सहायता देने की पिफारिश 
क्कीहै। 


भर |] भारतीय बर्थशास्त्रं 


आयोग की इन तीनो सिफारिशो को हम एक तालिका के रूप मे इस प्रकार 


रख सकते हैं । 
विधान को घारा 
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सम्पत्ति कर (25806 70909) के विषय में आयोग ने प्विफारिश की है कि 
३१ मार्च १६५७ तक उसी योजना से काम लिया जाय जो कि पहले से चल रही 
है । उसके पश्चात्‌ कुल कर मे से १ अ्तिशत केन्द्र के लिये बचाकर शेष को राज्यो 
में बाँदा जाय | बॉटते समय कुड आय को चल व अचल सम्पति को आय अलग- 
अलग करनी चाहिये । इप्तमे से भचल सम्पत्ति की आय उसकी स्थिति के आधार पर 
बौदो जाय तथा चल सम्पत्ति की आय जनसख्या के आघार पर बौटी जाय) 
रैल भाडे पर कर की कुल वास्तविक आय मे से ३ प्रतिशत केन्द्र के लिए 
बचा कर श्षेप्र की प्रत्वेक राज्य में स्थित रेल की लम्दाई के आधार पर बाँदा जाय । 
आयोग ने इस बात की भी जाँच को कि राज्यो को बिक्री कर से, चाहे वह 
किसी भी रूप में लगाया जाय, मिल के बने कपडे चीनी तथा तम्बाकू से ३रे करोड 
/ेपए की आय भ्राप्त होती है। क्‍योंकि अब केन्द्र इव सब चीजो पर से बिक्री कर 
सपाप्त करके उत्पादन कर लगाने वाला है इस कारण आयोग स सिफारिश की है 
(क पहले राज्यो को इन तीनो चीजो की वास्वबिक आय में से वहू घन दिया जाय 
जिसकी उनको बिक्नो-कर समाप्त करने से हानि होगी । यह घन देने के पश्चात्‌ जो 
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इन तीनो प्विफारियों को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है*-- 





विधान की घारा २७४ रेल भाड़े पर 

राज्यों का (१) के अनुसार दिये. सम्पत्ति कर का कर का भाग 
नाप शये सहायक अनुदान भाष ६६% ६६७४% 
(लाख रुपए मे) 
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उत्तर प्रदेश ३४ १७७१ १८७६ 
पश्चिमी बगाल शेब्श्क ७-३७ श्र! 
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$ १६६०--६१ तथा १६६१--६२ मे आसाम को ४५० लाख, बिहार को 
४२४ लाख, उडीसा को ३५० लाख दया पश्चिप्री बवाल को ४७४ लाख रुपपरे 
मिलेगा । 

94% अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त दूसरी सम्पत्तियों के लिए यह लागू होता है। 


कुछ घन दचे उत्तकों अशत जनसंख्या के आधार पर और जशत इन चोजो के 
उपमोग के ब्ाघार पर दाँटा जाय । इन दोनो बातो को ध्यान मे रखकर आयोय 
ने बच्ते हुए घन को बाँटने का डग भी बताया है। आयोग ने प्िफारिश की है कि 
इन तीनो चीजों से प्राप्त बाय में से ३ प्रतिशत केद्ध सबसे । १३ प्रतिशत जम्मू व 
काइमीर को दिया जाय और शेष को राज्यो मे बाँटा जाय । झायोग ने इस सम्बन्ध 
में जो सिफारिश की है उसको अग्राकित तासिका मे दिया गया है । 


आयोग ने राज्यो के ऋण के विषय में भी विचार क्या है। आयोग ने 
सिफारिश की है कि विदा व्याज के ऋण में कोई हेर-फेर न किया जाय । शरणावियो 
को दिये गये ऋण के विषय में आयोग रे कहा है कि १ अप्रैल १६५७ से राज्य 
सरकारें केन्द्र को केवल वही घन दें जो कि झरणाथियों से मुलघन तथा ब्याज के 
हुप मे प्राप्य हो । इसके अतिरिक्त पिछला शेष भी उतको छुकाना होगा। इसके 
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आय जो कि ठीनो चीजों पर 
राज्य का नाम बिक्रो कर समाप्त करने के छेष का बेंटवारा 
कारण राज्यो को देने का. &७ ७४% 
आइवासन दिया गया है 
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अतिरिक्त ऋण को जिस पर ब्याज की दर ३ या ३ से अधिक है, दो ऋणों मं बदला 
जाय और उस पर ३ प्रतिशत ब्याज लिया जाय । इनमे से एक ऋण वह होगा जो 
उन ऋणो से मिला कर बनेगा जिनके छुकाने वी अवधि २० वर्ष या उससे कम है। 
यह ऋण (१६४ वर्ष में चछाया जाय। शेप ऋणो को ३० वर्ष में इक्राया जाय। 
आयोग ने उस क्रण के लिए भी जिस पर ब्याज की दर ३ प्रतिशत से कम है 
इसी प्रकार दो ऋणों मे बदलने की सिफारिश को है। इन पर ब्याज की दर २६ 
प्रतिशत होगी ॥ 

आयोग का कहना है कि १६५६-५७ सक के पिछले पाँच वर्षों मे कैस्ध ने 
शाज्यो को ६३ करोड रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया है। उनकी प्िफारिशों के 
फलस्वरूप राज्यों को १४० करोड रु० प्रतिदर्ष मिलेंगे । यह इसलिए किया गया है 
कि राज्यो को पचवर्षीय योजना के लिये अधिक घन की आवश्यकता है! आयोग 
का विश्वास है कि उनकी इन सिफारिशों के कारण राज्यो को अपने बजट के 
सन्तुलन में सहायता बश्राष्त होगी । 

आलोचनायें--यद्यपि क्षायोग ने इस बात का प्रयत्न किया है कि थोड़ी 
सावधानी से राज्य अपने बजट का सतुलन कर सके तो भी आयोग की प्तिफारिशो के 
विरुद्ध कुछ जालोचनायें को जाती हैं । भालोचना करने वाले, राज्य बगाल व दम्बई हैं 
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क्योंकि बल कारखानों के स्थित होने व इन राज्यों में बन्द रगाह स्थित होने के कारण 
सबसे अधिक आय-कर इन राज्यो मे ही एबच्र होता है। इत राज्यो का कहना 
है कि आाय-कर का बेंटवारा जनपल्या के आधार पर सम करके उसके एकत्र करने 
के स्थान के झनुसार दिया जाता (चाहिए ॥ ऐसा न करने छे कारण वम्बई, बगाल, 
मद्रास राज्यों को हानि व उत्तर प्रदेश, बिहार तथा भध्य प्रदेश राज्यो को 
लाभ होगा | 

बंगाल व विहार का यह कहना टै कि जूद निर्यात कर के स्थान पर उसको 
जो सहायक अनुदान सिलेगा वह १६६० ई० से समाप्त हो जायगा। यह सदुचित 
है । इसको स्थायी रूप से दिया जाना चाहिए । 

परिचमी बगाल का यह भी कहना है कि उनको केन्द्र से जो सहायता भिलने 
वाली है उसमें दचावू बजट के घ!टे को पूरा करने की छोर हो ध्यान दिया गया है। 
यहें अनुचित है वर्योकि इस राज्य को बहुत सा ऋण जमीदारी को समाप्त करने के 
कारण भी देवा होप है । आयोग को इसका भी ध्यान रखना चाहिए था । 

परिचमी बगाल का यह भी कहना है कि विधान की घारा २७५ के अन्तर्गत 
दिये जाने वाले सहायक अनुदान मे शारणाथियों के आने के कारण जो कठिताइयाँ 
उत्पन्न होती हैं उनका कोई ध्यान नही रवखा गया। इस राज्य को १६६०-६१ व 
हिना में ३३५ मिलियन रुपये के बदले ४७५ मिलियंत रुपये मिलने 
खाहियें । 

पश्चिमी बगाल तथा अन्य राज्यो छक्का यह भी कहना है कि कुल युनियन 
उत्पादन कर को ५० प्रतिशत राज्यो में चाँदा जाना चाहिये । कुछ राज्यो फा गह 
भी कहना है कि वह उत्पादन-कर जो कि केद्द तथा राज्यो में बाँदा जायथगा उसको 
जनसस्या के भाषार पर वाँटना बनुचित है + 

नये विधान में केन्द्रों (तथा राज्यो मे आय व्यय के मदो को उवपी प्रकार 
विभाजित किया गया है कि जिस/प्रकार कि १६३४ के भारत एक्ट में ) हां केंद्रीय 
सरकार ने अब कही-कही अपनी कर लगाने को शक्ति को अधिक बढ़ा दिया है। 
जूड निर्यात कर अब केन्द्र को ही मिलेगा । जूट उगाने वाले राज्यों को केवल क्राथिक 
सहायता मिलेगी । राज्य पत्ले के समात ऋणग ले सकते हैं । 

भारत सरकार ने कमीशन की सब स्तिफारिशों को मान लिया है तथा उम्रके 
लिए आवश्यक कार्ये4!ही भी की जा छुरी है। परत्तु सरकार ने कमीशन वो र/ज्यों 
के ऋण सम्बन्धी सिफारिश को नहीं माना है बयोकि ऐसा करने से भारत सरकार 
राज्य को योजना अथवा उसके बाहर के ऋण न दे सकेगी ) सरकार वे कमीशन की 
इस सिफारिस् को भी नही माना है कि सब प्रकार के ऋणो के लिये ब्याज की दर 
समाव हो । 

राज्यों को आय का प्रशत-१६३४५ के भारत सरकार एक्ट तथा नये विधान 
के अनुप्तार राज्यों को जो आय के मद दिए गये हैँ उनमे मालगुजारी, मादक पदार्षों 
पर कर, जगलशत, स्टाम्प, रजिस्ट्री, विक्री कर, इंपि आय-कर, मनोरजन कर शब्रादि 
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सम्मिलित हैं। इनमे मालगुजारी से राज्यो को सबप्ते अधिक आय प्राप्त होती है । 
पर मातन्नगुजारो उन राज्यो में जहाँ पर स्थायी बन्दोबस्त है, बिल्कुल नहीं बढाईंजा 
सकती । उन राज्यों मे भी जहाँ अस्थायी बन्दोबत्त है यह जाय ३०-४० वर्ष पीछे 
बढ़ाई जा सकेती है। दूसरे करो तथा मदो से बहुत कम आमदनी होती है । कुछ 
धर्षों से सभी राज्यो मे बिक्री कर लगाया गया है । उनसे राज्यो की भाय कुछ बढी 
तो है पर वह बहुत अधिक नही बढी । इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों के पास 
बाय के जो मद हैं उनसे आवश्यक्रटानुसार आय बढने की सम्भावना नही है । 

इसके विपरीत राज्यो को ब्यय के जो मद सौंपे गए हैं. उनमें प्रायः सभी 
ऐसे हैं जिन पर किसी राष्ट्र का जीवन निर्भर रहता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, 
उद्योग घने, सहकारिया आदि । इन सभी दिश्ाओ मे हमारा देश सप्तार के सभी 
देशों से पीछे हे । इन सबकी उन्‍्तति करने के लिये सैकडो करोड स्पये की 
झावश्यकता है । यही नही, राज्य सरकारों ने जमीदारी उन्मूलन तथा मद्य निषेष 
का कार्य भी अपने ऊर लिया है । जिन पर बहुत घन व्यय होगा । पर जैसा हम 
ऊपर देल चुड्े हैं, राज्य सरकारों के पास इन सब चीजी पर खर्च करने को बहुत 
कम धन है| इसी कारण हमे यह भाशा नही दिखाई पड़ती कि निकट भविष्य में 
राज्य सरकारें देश के लोगो का अधिक उत्थान कर सकेंगी। हमारे विचार में राज्यों 
की आय बढाने के लिए निम्नलिखित बातें करनी घचाहियें। 

(१) राज्य सरकारों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे झ्राय-कर पर 
१० व १४ प्रतिशत सरचार्ज लगा सके। 

(२) राज्यों को कृषि आय-कर लगाना चाहिए। 

(३) राज्यों को अपनी मोटरें तथा उद्योग-धन्धे चलाने चाहियें जिससे कि 
उनकी आय बढ जाय | 


भारत का सार्वजनिक ऋण 
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प्रनन £८-- बताइये क्वि आजकल भारत का सावेजनिक ऋण कितना तथा 
क्षेत्र है ? 

अत्तर--द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर इस देश के सावेजतिक ऋण 
का बहुत बड़ा भाग उत्पादक (?27060०४९९) था । यह ऋण रेलो, डाक्खानों-तार, 
नहूरो आदि मे लगा हुआ था । इस ऋण का कुछ भाग स्टलिज्ध में तथा कुछ रुपये _ 
मे था। १९३७-३६ मे यह ऋण इस प्रकार था--७३६“६४ करोड अथवा ६१९६२ 
प्रतिशत रुपए में तथा ४६६१२ करोड अथवा १८ ८ श्रतिशत स्टलिज्धु मे । इस 
ऋण मे से ७८"४ प्रतिशत उत्पादक तथा केवल १६२ प्रतिशत अनुत्पादक था ठथा 
क्षेष प्रतिभूतियों के रूप मे लगा हुआ था ॥ 
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द्वितीय भहायुद्ध में सरकार का सर्च बहुत बढ गया । यह सर्च सरक्तर ने कर, 
ऋण हथा मुद्रा-ए्फ्रीति द्वारा चलाया। युद्ध काल में सरकार ने छ बर्थ के डिफंस 
बॉड्स, दसवर्षीय डिफेल्स सेवित्र सटिफिकेट दया बिता व्याण के दौंड चलाये। 
इसके झतिरिक्त तमाम सरकारी नौकरो के लिये डिफ़ेन्स सेदिय बैक एकाउंट कौ 
भी स्थापना की गई । इस प्रकार रुपये ऋण में वृद्धि होती चली गई । मार्च १६४६ 
में यह दढबर १६३६ ६४ करोड़ रुपये हो गया । ह] 
इसके विपरीत स्टलिज्ध ऋण में दिनो दिन कमी होती चली गई । युद्ध के 
शीच भारत का व्यापारिक संतुलन उसके पक्ष मे रहा । इसके भतिरिवत भारत ने 
इगलेड, अमेरिका आदि देशो को भो बहुत सा भाल भेजा । इए राबके घदले भारत 
को स्टलिज्वा दिया गया । ऐसा करने के कारण स्टलिक्ूू को मात्रा दिवोदिम बढ़ती 
बत्ी गई ) यहाँ तक कि १६४६ में १३३ लाख परौंडको स्टडिज्ध भारत के पक्ष में हो 
गई। इसी बीच सरकार ने र्टलिज्ञ ऋण को बहुत ऐे रामझोतो द्वारा कम किया ॥ 
ऐसा फरतेकरते युद्धकाल फा जाय सभी स्टलिज्ञ कण चुका दिया गया । जो 
चोश ऋण बचा वह कुछ बातो के कारण नहीं चुकाया जा सका। १६५१-५६ मे 
यह ऋण केवल २३'२८ 4 रोड था तथा १६१६-५७ के बजट का अनुमान २२९२६ 
करोड़ र० था । १६४८-४६ के प्तशोधित वजट के अनु्तार पह ऋण ३० ७६ करोड़ 
रुपये था परन्तु १६५६ ६० के बजठके बनुभार इसकी मात्रा 3१ ४४ करोड ₹० होगी । 
तार्वजमिक रण को वर्तमान स्थिति 
भारतवप के सावजतिक ऋण की वत्मान स्थिति इस प्रक्वार है++ 
रुपया खऋण--माच १६३९ ई० मे यह ऋण ७०६६६ करोड रुपये था| 
मार्चे १६४६ मे यह बद्र १६३६ ६४ कोड रु० हो गया। युद्ध के पश्चात भी 
बहुत सी बातों के कारण इस मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है यहाँ तक क्रि 
३१ मार्च १६४६ तक यह ४५६९३ करोड 6० हो गया । 
अल्पकाल ऋण (#702॥08 70०0)--हमारे देश में युद्ध काल में बहुत सा 
घन राजकोप विपन्नों (॥28509 8॥॥5) से भी एकत्र किया गया। १६३६ ऐ 
१६४३ तक ये निरन्तर बढते रहे । १६३६ में यह ऋण ४६ ३० करोड करोड रु० था 
जो कि कुछ ऋण का ६४ प्रतिशत था परन्तु १६४३ मे यह २६४ ७० ३० हो गया 
जो कि कुस का ३१ & प्रतिशत था । २० दिसम्बर १६४६ ई० से राजकरोध विपतन्नो 
का जानेता का बचत वरद कर दिया गया पर तु ६ सितम्बर १६५२ से उनको फिर 
बेचना आरम्भ कर दिया गया है। १६५८ ई० मे राजक्रीप विपचे २६५ १२ करोड 
छ० कै थे । 
दाजकोप विपत्रों वे अनिरिक्त अल्पकाल ऋण मार्गोप्राय अग्रिम (४5४ 
॥. गए कवै८आ$ &4४०॥००३) के ढारा भी सिया जाता है! यह ऋण रिपिव बैक से 
द्विन प्रतिदिन होने वे व्यय के लिये लिया जाता है। इसकी अवधि ३ मास से 
६ भाप तक होती है । 
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अह्प बचतें-- सरकार ते युद्ध काल मे वुछ साधनों वाले लोगो से ऋण 
लेने के लिये कई योजनायें चलाई | उसने १६४० ई० में दस वर्षीय डिफीस सेविय 
सर्टिफिकेट जारी किये। १६४१ ई० में पोस्ट आफिस डिफेन्स सेविंग बैंक योजना 
चालू की गई। १६४३ ई० में १३ वर्षोर वेशनल सेविय सर्टिफिकेट योजना चालू 
की गई । अभी हाल ही में सरकार ने १० वर्षीय योजना सॉटिफिकेट हथा ऋण 
जारी किये हैं १६५५-५६ में इस प्रकार का ऋण ५०५ ७० करोड रुपये था परन्तु 
१६४८ ५६ में वह वढ़ कर ६६५ २२ करोड़ रु० हो गया । 

इसके अतिरिक्त अय ऋण की मात्रा १६४८-५६ मे ४२२९३७ फरोड रुपये 
भी इस ऋण मे प्राविडेन्ट ५ ड डाक बीमा, आदि सम्मिलित हैं । 

थिरेश्ी धदण--इनके मतिरिवत १६५८ भे हमारा विदेशी ऋण २११ ०२ 
करोड़ झल था इस थे हमारा डालर ऋण ६५६*८५ करोड रुपये था। भविष्य में 
डालर ऋण के बढमे की थौर भी सभावना है वषोकि पचवर्धीव योजना के लिये हम 
बहुत सी मशीनें तथा अन्य सामान अमेरिया से भेंगा २हे हैं । 

इस प्रकार १६५८-४६ में भारत सरकार का यह ऋण जिस पर उसबो 
व्याण देता था, ४६६४ करोड रपये था इसमें से ४५६३ करोड भान्तरिक था शेष 
राया बाह्य था । ४४८7. 

भारतवर्ष में आजक्ल प्रचवर्षीय योजना के चलने के क्रारण बहुत घन की 
ज्ावश्यकता है । इसलिये आजकल सरकार को बहुत सा ऋण लेना पड रहा है । 
इस घारण भविष्य मे हमारे ऋण का कर हढते वाला है । परन्तु इससे भय की 
कोई बात नही है क्योकि हमारा अधिकतर ऋण उत्प'दक कार्यों के लिए है और 
ऐस! ऋण कभी भी चिन्ता का विषय नही होठा 

ब्नो्ििज- 
स्थानीय सस्थाओ की आय व ध्यय के सद 
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अरन ६६--भारत में भगरपालिकार्ओ तथा जिला बोड़ों की आय व व्यय 
के मुस्य सद बताइये । आए नगर व ग्राम की करों से लदी जनता का भार बिना 
उनकी आय बढ़ाये कंसे बढ़ायेंगे ? 

उत्तर--हमारे देश मे नगरपालिकाओं की आय के निम्चलिखित मद हैं-- 

(१) सप्पत्ति फर (४5९8 णा ९7००५)--वगरपालिकार्ये मकानों तथा 
भूमि की स्थिति पर कर लगाती हैं। युद्ध से पूर्दे इस मद से बम्बई में कुल आय 
का ६८२ प्रतिशत, मद्रास में ४७ प्रतिशत, आसाम में ७८ प्रतिशद तथा विहार उड़ीसा 
में ७७ प्रतिशत प्राप्त होता था। 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था [ ४६६ 


(२) व्यशर, पेशे, कार्यों मादि पर कर [7 बछ63 00 ४90९8, श०-83- 
॥003 0७85 ४० )--यह कर प्राय सभी जगह लगाया जाता है परल्तु मद्रास, 
भध्य प्रदेश तथा बयाल के अतिरिक्त यह कही भी महत्वपूर्ण नही है । 

(३) व्यक्तियों पर कर बयवा हैसियत कर (॥87865 0० एश४००४ 0 
प्रध599६ प७5) --यह कर ब्यक्वियों की आर्थिक स्थिति तथा सम्पत्ति अथवा हैसियत 
वर लगाया जाता है । यह कर लगाते समय व्यक्ति की _आय तथा उसके सामाजिव 
स्तर को ध्यान में रवखा जाता है ) 


(४) मत वाहुम, रोशदी तथा करिन कर (0०7४2४ए2४०७, 289॥78 क0 
मै6 प४87०४)--वास्तव मे इसको कर न पहुकर दर (९४४०) कहना चाहिये वमोकि 
परहूं कर नगरपालिका अपनी सेवा के बदले लोगो से दसूल करती है। इसलिये यह 
निश्चित करना बडा कठित है कि नगरपालिका ने क्सि व्यक्ति फ्री किठनी सेवा 
की है इसलिये यहू कर व्यक्ति को सम्पत्ति के वाधिक मूल्य के मनुसार तगाया 
बाता है । 

(५) चुद्धी, सीमा कर तथा मार्ग घुल्क (0०70, पशफ्ाएशे पश्छ शापे 
प्रणा [४5)--बह भारतवष की नगरपालिकाओ का सबसे महत्वपूर्ण कर है। यह 
बहुत पुराने समय से चलवा चला जा रहा है। जब तगरपालिकाओं फी सीमा में 
बाहर से कोई खाने पीने अथवा दूसरे उपभोग की बर्तु लाई जाठो है, तो उस पर 
मूल्य के अनुसार अथवा सवारी क अनुसार कर लिया जाता है | इसी को चुंगी सीमा 
कर अथवा मार्ग शुल्क कहते हैं। 

इस कर के विरुद्ध लोग बडी वढी आालोचनारयें करते हैं॥ उनका पहना है 
कि ध्यापार भें यह बड़ीबाघा उपस्थित करता है। चुगी की दापसी के वारण 
बहुत व्यभिचार फैलता है । इसके अतिरिक्त इस कर का भार गरीबों पर अधिक 
पडता है। सर णोणिया स्टाम्प ने चुँगी के विषय मे कहा है-+“ मेरे विच र मे 
सेद्वास्तिक दृष्टि से तथा अनुभव क आधार पर कोई भी देश उत्रतिश्ील नहीं हो 
सफ्ता जो कि किसी भी प्रकार चूंगी पर निर्भर रहता है जिसमें सभी अवगुण हैं । 

(६) व्यापारिक कार्यो से ग्राघ (90096 09 एगआफशलओ फ7तक्षन 
(8४085)-- बहुत सी नगरपालिवायें अपन क्षत में लोगो को पानी, बिजली गँस 
बादि प्रदान करती हैं तथा बहुत से स्थानों पर वे अपनी दुकानें क्साईखात आदि 
बनवा देती हैं । इन सबठे उनको बाय प्राप्त होती हैं । 

(७) सहायक अनुदान ( छाथा 77 6 )--नमरपालिक्ाओं को राज्य 

' सरकारों स्ते भी कई प्रकार की सहायता प्राप्त होती है जैसे थिला, चिरित्सा, 
सहायता, यातायात के साधनों की उन्नति के लिये सहायता +॥ यह सहायता वावर्ती 
जनुदान (फ्े८८एायाए॥ हप्ण्या) तथा सम वसद्ध ननुबान (ारणः 62मा) के स्व में 
दी जाती है 

(८) विविध कर (8॥९८८१४॥८०७६ पर४४८५)--इन सब के अतिरित्त नगर- 


भ्र०्ण ]  “आरहोये अधश्ञास्त्र 


पालिकायें बाजार कर, पशुओ की रजिस्ट्रो वा कर, नोकर कर घोदी, इबका, 
बाइसिकलों आदि परे कर लगाकर भो बाय श्राप्त करती हैं । 
नगरपालिकाओं के व्यय के सद 

समरपालिकार्ये न्म्तलिछित्त कामों पर घन छर्चे करती हैं-- 

(१) मल बाहुन (टंणाइथ्ा श्ा०9)--नगर की सडको की सफाई करना, 
कूडा-करक्ट नगर वे बाहर क्किवाता, नाधियो को सफ़ाई कराना, पाखाना नगर 
के बाहर पहुँचाता आदि नगरप्रालिकाओ के ये मुख्य हार्य हैं और इन बातों पर ही 
उनका सबसे अधिक धन खच होता है 

(२) स्वास्थ्य सेवायें (०४८७ ४८९श८९४)--इसबे परदचात्‌ नगरपालिकानों 
धी स्वास्थ्य सम्वन्धों सेवायें भी महत्वपूर्ण हैं, नगरपालिकायें नगर में हस्पतानों 
का प्रबन्ध करती हैं, बच्चों के नेचक के टीके रुगवाती हैं। बरसात से पहले तथा 
उसके बीच कुओ मे लाल दवायें डालकर उनकी सफाई कराती हैं। इसके गतिशिक्त 
थे एक-एक स्वास्य्य क्रपघर भी रखती हैं जो देखता है कि नगर मे कोई चीण ऐसी 
ने बिके जिससे रोग फेलने का भय रहता है १ इस प्रकार वे रोग को रोकने के लिये 
पूरा प्रपत्त करती हैं। 

(३) शिक्षा (80024707)--हमारे देश मे नगरपालिकाओं झे ऊर्पर मेह+ 
भार है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा अविवाये तथा नि शुल्क्र दे। प्रारम्मिक शिक्षा के 
धत्तिरिकत कुछ नम्र॒पालिकाये माध्यम शिक्षा का भो प्रबन्ध करती हैं। 

(४) विधिध व्यय (7(500]2096055 छंड0०0व१ैप्ा०)-इन कर्मों वे 
अतिरिवत नगरपालिकाये अपने क्षेत्र मे सडकें, इमारतें, कराईखाने व खेलने के मैदान 
आदि भी बनवाती हैं । हर 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरपाजिदाओं के जिम्मे बहुत सी आवश्यक 
सेवायें हैं जिन पर बहुत सा धन खर्चे करने वी आवश्यकता है १ परन्तु हमारी नगर- 
पालिकाओ की प्ररि ब्यविन प्रत्ति य दी औसत्त भाव चुछ हो झपये है । इतनी कम 
आय रो थ अधिक कार्य नही कर सकती ) इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि 
उनको आय के ऐसे साधन सौते जायें जिससे कि आय यढ जाये और वे अधिक काय 
करने लग । 

जिला बोर्डों की भाप और व्यय 
आप-+ 

जिला बोर्डो वी आय निम्नलिखित साथधनो से प्राप्त होती है “- हि 

(१) मणि पर उपइर (ी.ढा0 ८८5३)-जिला वोर्डों की गाय का मुख्य 
साधन शूमि पर उपकर है। इसके द्वारा उनकी ६७ से €€ अतिशत तक आय ग्राप्त 
होती है। इस कर को मालगुजारी के साथ ब्यूल क्या जाता है । इन कर को 
जमीदारो से बसूल किया जाता है । परन्तु कुछ राज्यो मे जमीदार इसको विसानो से 

* बसुल कर तेते है + 
ब 


भारतीय चरथ्थे व्यवस्था [ १०१ 


(२) सम्पत्ति तथा परिस्थिति कर [5 शाकफुश्याप छाए लाएप्रान 
$972९5) इस कर को हैछियत कर भी कहते हैं। यह कर मनुष्य की कुल जाय पर 
लगाया जाता है ) परन्तु १६३५ ई० के विधान के जनुत्तार सिवाय उन जिला बोडडों 
को जो इस कर को प्रान्तीय स्वशासन के पहले हो लगा रहे थे, कर लगाने का 
जधिवार नही है । यह कर उब लोगो से लिया जाठा है जो गाँवों मे रहते हैं । इस 
कर मे छोदी आय दाले आदमी दर से मुवत रहते हैं। इस कर को दर ४ पाई प्रति 
रुपये से जधिक नही हो सकती । 

(३) भाग शुल्क-(70॥:)--जिला बोर अपने क्षेत्र मे पडले वालो बंदियों के 
पाटो का देह देकर मार्ग शुल्क वसूल यरते हैं 

(४) कषाओडो होँप (0७४४ ए०0०05)--कॉाजी होध मे आवारा फिरने वाले 
प्रश्चुओ को बत्द कर दिया जाता है ओर उनका मालिक पशुओ को कर देशर छुडा 
समता है । इप्त प्रकार जिला बोर्डो को कुछ बाय प्राप्त हो जाती है ॥ 

(५) घुल्क (8०८७)-- जिला बोड याँवो मे प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिये 
स्‍्वूल भी खोलत हैं इन स्कूलो मे बच्चो से फ़ोस ली जाती है| 

(६) किराया (2८॥/)--जिल्ला बोर्डो की कुछ जाय सराय के किराये से 
भी वसूल हो जाती है । इनको किराये की जाय दूसरी प्रकार की इमारतों से भी 
“होती है ॥ 

(७) भेले (8०03)--जिस जिला बोर्डों के क्षेत्रो मे मेले लगते हैं. उतको उन 
मेली से भी बाय भाप्त होती है। मेरठ जिले म गढमुक्तेश्वर पर गगा सस्‍्वाम का 
मेला तथा मेरठ नगर में नोचन्दी का मेला प्रमुख हैं जिन से जिला बोड़ों को आय 
प्राप्त होटी है ॥ 

राष्टापक भशु दान, (078094$90-970)--जिला बोर्डो को राज्य सरकारो से 
भी बहुत सी आय सहायक बनुदान के रूप मे प्राप्त होती है । १६३६-४२ मे उत्तर 
प्रदेश में चहू ल्लाय कुल की ४० प्रतिशत थी । 
व्यय-- .. 
क्षिक्षा-ऊज्लिा बोर्डों का सबसे अधिक घन शिक्षा पर खर्च होता है | यह 
केवल प्रारस्मिक शिक्षा ही देते हैं । शिक्षा के लिये इनको राज्य सरकार से भी 
सहायता मिल्रद्दी है । 

(२) सडक्तों तथा इमारतों पर सर्च--इस मंद पर इतका लगभग हे प्रहिशत 

धन खच होता है। परन्तु यह घन बहुत कम, है । वास्तव मे इनके अधिकार मे इतना 
, बड़ा क्षेत्र होता है कि वे उसमे अपने थोडे से साधनों से सडकें आदि बनवा ही नहीं 
सकते । 

(६) हस्वत्ताल तथा सफाई--जिला बोर्ड स्थान-स्थान पर हस्पवाल रखेते हैं 

जिनमे गाँव के लोगों यो मुफ्त ददा दी जाती है इसके अतिरिबत ये गाँवों मे चेचकू 
के टोके भो लगवाते हैं । 


४०२] भारतीय अर्थशास्त्र 


(४) विविध व्यय--इन सबके अतिरिवत उनको अपने कर्मचारियों, पशुओं 

के हृध्पतालो, मेलो, नुमाइद्ों आदि पर भी बहुत सा धन खचचे करना पडता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला बोडों की आय वो बहुत कम है परन्वु 

उनके अधिकार मे व्यय के जो मद हैँ उन पर बहुत घन सच करने की आवश्यकता 
है | उननी प्रति ब्यकित वापिक आाय का औसत केवल ८ जाने ही है । इतनी कम 
आय से ये कैसे अधिक कार्य कर सकते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि 
उनकी आय के कुछ नये साधन दिये जायें जिससे कि वे अपना काये कर सके । 
स्थादोय सस्याओं को आर्थिक सिपिति पर दृष्हि--- 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश मे स्थापित सस्थाओ के जिम्मे कुछ 

बहुत महत्वपूर्ण कार्य रखे गये है परन्तु इन कार्यों पर खर्च करने के लिये इनके पास 
पर्याप्त साधन नही हैं। साइमन कमीशन ने इनकी आय के विषय में कहा था, सब 
प्रकार की स्थानीय दरों, नगर तथा ग्राम, से १६२७-२८२५ लाख (२३ २॥॥॥०7) 
पौड़ की आय प्राप्त हुई, जो कि उस वर्ष में केवल लन्दन काउन्टी कौंसिल की दरो 
फी आय से कुछ ही अधिक है । 

भारतीय कर जाँच समिति के अनुसार उनकी आय को बिना लोगो का कर- 
भार बढाए निम्नलिखित ढग से बढ़ा सकते हैं । 

(१) मालगुजारी को उचित बना दिया जाय जिसप्ते कि इन संस्थाओं को 

ऊँची दर पर भूमि उपकर (300 ८९४५७) लगाने का अवसर मिल जाय ॥ 

(२) प्रातीय सरकारों द्वारा एकत्र किए गये भूमि के किराये तथा गैर कृषि 
भूमि की बढी हुई आय मे से स्थानीय सस्थाओ को कुछ भाग दिया जाय । 

(३) नगरपालिकाओ को विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार दिया जाय । 

(४) मोटर पर से आयात कर को घटाया जाय जिससे कि प्रास्तीय सरकारें 

उत पर कर छगा सकें तथा उसको स्थानीय सस्थाओ मे बाँट सकें । 

(५) प्रान्तीय सरकारें इनको अधिक आर्थिक सहायता दें । 

बस्दई शथा उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासत जाँच समितियों से इन 

सुझावी का अनुमोदन किया तथा उत्तर प्रदेश कीम[सभिति ने कुछ जोद भी सुशाव 
दिये। 

(६) प्र/न्त्ीय कोर्ट फीस का कुछ भाग इनको दिया जाय । 

इतके अतिरिक्त ये सस्थायें अपनी बाय लोगो को बिजली, पानी, गैस आदि 
देकर तथा अपनी मोटर आदि चला कर बढ़ा संकती है । 

१६४६ में नियुक्त स्थानीय वित्तीय जाँच समिति तथा १६५३ ई० मे नियुक्त 
कर जाँच आयोग ने स्थानीय सक््धाओं के वित्त के विषय मे जाँच की । इनमे से 
स्थानीय वित्तीय जाँच समिति ने सुझाव दिया दे कि रेल, समुद्र तथा हवाई जहाज 
मे ले जाने वाले माल (क्‍ल्याएाए8| 7४5८४) तथा यूनियन लिस्ट के पेवें के के 
ऋरणत रेल भाडे तथा किराये पर लगाये गये कर स्थ(दीय सस्याज के लिये सुरक्षित 

$ 
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रहने चाहियें। इसने यह भी सुझाव दिया है कि भूमि, इमारतो, खानो के अधिकारों, 
स्थानीय सस्याओ के क्षेत्र मे आते जाने वाले माल, बिजलो की बिक्री व उपभोग, 
अखबार ,के अतिरिक्त दुधरे विज्ञापवो, सडक तथा पानी से ले जाने वाले माल व 
यात्रियों, गाडियो, पशुओं, पालतू, जानवरो, वेशो, विशक्वासिताओ आदि पर कर तथा 
विधान वी स्ाठवी तालिका मे राज्यो के लिये निश्चित भागे शुल्क तथा प्रति ब्यक्ति 
कर स्थानीय सस्याओं के काम आने चाहियें। 

क्र जैचि जायोग का मत है कि राज्यो की यर्तमान प्रवृत्ति जिसके कारण 
वे स्थानीय सस्‍्थाओ फे कर लगाने के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है, बडो खराब 
है तथा उसको समाप्त करना चाहिये और कुछ कर केवल स्थानीय सल््याओ के 
लिये सुरक्षित रहने चाहिये ॥। सायोग का मत है कि इसके लिए विधान मे सशोधन 
करने की क्ावदपकता नही है। राज्य सरकारो को चाहिये कि वे स्वय ही दृश्तक्षेप 
वरना छोड दे तथा स्थानीय सस्थाओ को उन करो को लगाने का प्रोत्साहन दें जो 
उनके लिये निश्चित किए हुए है । आयोग यह बात भी पसन्द नहीं करता कि. राज्य 
व्‌ स्थानीय सस्थायें जापस से कर का बेंटवारा करे। आयोग का मत है कि विशेष 
कामो के लिए सहायक अनुदान देगा ठथा अच्छे स्वर का काम करने के लिये सहायता 
देना अधिक उचित है 


७9 र्‌ १ है 


श्राथिक योजना तथा राष्ट्रीय श्राय 





९ 00, 426$8७7७७ (० दशा ढपा०5 ठ (6 वी5कएह शल्य 
शेद्र।.. एा ज्ञात 82075 6065 ॥5 गिक्वे इ0९००९४५ 0096९७0 ? 
प्रदन १००--पंचवर्षीय योजना की भुख्य बातें बताइये। इसकी अन्तिम 
सफचता क्षिन बातों पर निर्भर है ? 
द्वितीय महायुद्ध मे भारत की भायिक उन्नति के लिए बहुत सी योजनायें 
देश के सामने रकखी गईं जिनमे बम्बई योजना, गांधी योजना, जन योजना मुरुय हैं। 
परन्तु इन योजनाओं में कोई भी ऐसी नही थी जो देश के सब पहलुओं पर दृष्टि 
डालती तथा जिसमें देश के सब प्रकार के वर्तेमान साथनो को ध्यान में रखते हुए एक 
उचित घ्येय सामने रवेखा गया हो । इस कारण उममें से किसी को कार्यान्वित न 
किया जा सका । मार्च सन्‌ १६५० ई० में एक राष्ट्रीय योजना बायोग (89805) 
सदा 0०णण्पाउ॥०प) की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधान मनी * 
श्री जवाहरलाल नेहरू थे ।इस ज्लायोग ने जोलाई १६५१ ई० मे पांच वर्ष के समय 
(१६५१ से १६५६ तक) के लिए एक योजना की रूपरेखा पेश की। यह १७६३ 
करोड रु० की थी। इस रूप-रेखा को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो तथा विभिन्न 
सावंजनिक सस्थाओ ने देखा तथा उस पर अपनी आलीचनां की । इन सब आलो- 
अनाओ को ध्यान पे रखकर दिरम्दर १६५२ ई० पे अन्तिम मोजना को लोक-सभा 
में पेश किया गया । 
यह योजना तीन भागों मे बाँटी गई है--पहले भाग मे बताया गया है कि 
एक पिछडी हुईं भ्रथेंनव्यवस्था को किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है तथा उस 
अतिस घ्येय का भी वर्णद किया गया है जिसके लिए राष्ट्र को अपनी शक्ति लगानी 
चाहिए । दूसरे भाग में योजना की ब्यवस्था तथा यावंजनिक सहयोग का वर्णन है। 
तोसरे भाग मे उन्नति के विभिन्न प्रौग्राम दिये गये हैं+॥ इनको छीन बड़े खण्डो मे 
बाँदा गया है--(अ) कृषि, सिंचाई तथा सामुहिक्र विकास, (आा) उद्योग तथा याता- 
थात, (इ) साप्ताजिक सेवायें तथा रोजगार ६ 
उद्देश्य--योजना आयोग के अनुसार इस थोजना का उद्देश्य उन्नति के मार्ग 
को खोलना है जिससे कि देश के लोगो का झीवन-स्तर ऊँचा हो जाए और उनको 
अच्छा जीवत बिताने के लिये लवसर प्राप्त हो जाए। इस योजना में देदा के सब 
प्रवार के साघनो (भौतिक तथा मनुष्य सस्वस्धी) को काम से लाने के ऊपर दृष्टि 
खड़ी गई है जिससे कि देश मे वस्‍्तुओ तथा सेवाओो की अधिक उत्पत्ति हो सके कोर 
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घन-वितरण की असमानता दूर हो सके । योजना मे बताया यया है कि इन उद्देश्य 
की पूर्वि करते के लिये हमकी जल्दी नही करनी चाहिए वरवु सोच-सेम केर धीरे- 
घीरे काम करना चाहिए।7 ड व 

इस योजना में राज्य तथा जनता के लिये कार्य क्षेत्र निश्चित किये गये हैं । 
राज्य का कार्य पूँजी का निर्माण करना, उत्पादन की गई पद्धति को प्रोत्साहन देने” 
ठया चालू करने की सुविया देना चया समाज मे उत्पादन शक्तियों तथा वर्गे सम्बन्धो 
को एक सूत्र में बाँधना है । जनता को भी कायें करने का अवसर मिलना आवश्यक 
है परन्तु उसको पूर्ण शय से स्व॒तन्त्र नही छोडा जा सकता । खेती यद्यपि व्यक्ति स्वय 
एरते हैं परन्तु सरकार रा कर्तेव्य है कि वह सिंचाई, शक्ति, सडक व यातायात का 
प्रबन्ध करे ।'* इसके अतिरिक्त सरकार को फ्सल के बेचते तथा टेक्नीकल सलाह 
देने मे भी सहायता करनी चाहिये) इसी प्रकार उद्योग्रो को यद्यपि निडी पूँजी 
द्वारा चलाया जा सकता है तो भी उरकार को बहुत से क्षेत्रों में इनकी सहायता 
करनी पडेगी । 

योजना आयोग का सुझाव है दि नियोजव अचुे-व्यवस्या (0800०व 800- 
70709) के लिए यह बावइ्यक है कि मूल्यों तथा साख पर वियन्त्रण किया जाय) 

«. पोजना मे इस वात की सिफारिय की गई है कि घन वितरण की असमानता 
को दूर किया जाय। ऐसा तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि पूजीपतियों' 
को अत्याधिक साभ न बेने दिया जाय तथा मृत्यु कर तथा वर््धंमान भआाय कर 
लगाए जाये । 

इस योजना में कुछ चीजो को प्राथमिकता दी गई है । इनमे कृषि, सिंचाई, 
शक्ति आदि सम्मिलित हैं। इस प्राथमिकता का कारण यह है कि जब तके अनाज व 
भ्रज्चे माल थी उत्पत्ति भही बढ़ेगी और उसमे पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं होपी ठब 
तक दूसरे क्षेत्रों मे उन्नति सम्भव नहीं हो सकती । 

” इस योजना मे अधिकतर साधन विंचाई, शक्ति तथा यातायात पर खर्च हो 
जायेंगे । इस कारण उद्योगो की उन्नति के लिये निजी पूँजी पर निर्भर रहेगा पढेगा।' 
हाँ कुछ साधारभूत उद्योगो को उन्तत करने को जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। 
इन उद्योगों में लोहे तथा इस्पात, भारी रासायविक बिजली के सामान ओऑर्दि 
के उद्योग हैं। 09४20 

द्यय फी स्प-रेखा-- 

“थोचना मे निम्नलिखित ढग से खचे करने का प्रोग्राम है-- 


* « करोड़ रुपये कुल व्यय का प्रतिशत 
कृषि व सामूहिक विकास रेह३ १७४ 
सिंचाई श्द्द८ ढ््हू 
बहु-उद्देश्य रचाई व शक्ति योजनायें. २६६ श्स्ह 


शक्ति श्र 5६ 
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यातायात व संदाद-दाहन हि 23 र््‌४डा० 
उद्योग रैण्डे ष्ड 
सामाजिक सेवायें इ्डढ १६४ 
पुननिवास यू हे 
अन्य भर २५ 
२०६६ शू००१० 


देश में बढती हुई बेरोजगारी को देखते हुए योजना पेश" करने के पश्चात्‌ 
यह भावश्यक समझ गयर कि उसका कुछ प्रबन्ध किया जाय ॥: इस कारण इस 
समस्या के लिये योजना मे इधर-उधर कुछ वृद्धि कर दी गईं है। इस प्रकार अन्त मे 
यह योजना २३३१ करोड़ रुपये की हो गई । 

इस योजना का खच निम्नलिखित ढग से किया जाता था-+ 


करोड़ रु० 

बेन्द्रीय सरकार (रेलो सहित) १२४१ 
राज्य भाग अ ६१० 
भागब १७३ 
भाग स इ२ 
जम्पु तथा काइमीर शव 

२०६६ 

यह खर्च विभिन्न मदो पर निम्नलिखित ढग से किया जाता था-+ , 
करोड रुपये टिका 
केतद्ध भाग अं भोग वा भांग सा 

कृषि तथा सामूहिक विकास १८६३ १२७'रे ३७६ घाछ 
विचाई तथा शक्ति २६५'& २०६१. 5४१ ३९४५ 
गातायात तथा सवादवाहन ४०६५. ५६६ श्छा४ प्चा८ 
डद्योग श्४६७.. १७ छ'१ 9५ 
सामाजिक स्लेवायें तथा पुननिवास॒ ई&१४ १६२०३ र्पा& १०४ 
विविध ड०ा७छ.. १०४० सी 











इर४०ाश इृ०३१ र७रेर इह& 
योजना, का धवन सम्बन्धी आधार--उपयुक्त धत को निम्नलिखित ढंग से 
प्रान्त किया जाना घा>- 


छ्ेन्द्रीय सरकार राज्य (जम्मू करोड़ र० 
काइमीर सहित) में योय 


छिक[स पर घने व्यय शरद १ पश्द २०६६ 
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बन्टट सस्दग्धी साघत-- 
(१) चानु बाय (एणाक्षा' 
729४०७०३) झे३० ड्द छ८ 
(२) पूँजी कृत (८4 ८छ) 
आप रक्षित कोष (१८४८४४८) 
में से निकाला हुआ घन छोड़ 


कर। इ्ष्द श१२४ २२० 
(३) राज्यो को प्राप्त केद्रीय 
सहायता । रे... २२६ 
चंद ७६१ १२५५८ 
बाह्य साधन जो प्राप्त हो छके हैं श्श्द १५६ 
बिल्ली 2 ० मनन पथ ह 0 मन 
योग इश३. ७६१ १४१४ 


इस प्रकार ६५५४ करोड रुपये की कमी प्रढती है जिसको कि विदेशों से 
* संहायठा, भान्तरिक करो, सावेजनिक ऋण तथा होनाथ॑ प्रबन्ध (02000 फशअवए- 
पयह) द्वारा अप्त लिया जायेगा । 
परन्तु थास्तव में इस योजना पर केवल १६६० करोड रु० खर्च किया गया 
जो कि अन्तिम घ्येय बिन्दु से १७ प्रतिद्वत कम है ॥ इस धन मे से २५६ करोड 
१६५१-५२ मे, १७३ करोड़ १६४२-५३ मे, ३४० करोड १६४३-५४ मे ४७६ 
करोड़ १६५४-५४ में तया ६१२ करोड १६५५-५६ मे खर्च क्रिया गया । यह सब 
घत निम्नलिखित ढ़ग से प्राप्त किया गया-- 





करोड़ रुपये में 
(१) आय के साधनों से ७५२ 
(२) जनवा से ऋण २०५ 
(३) अल्प बचत इण्४ड 
(४) अन्‍य जो पूंजी छृठ है धर 
(५) विदेशी सहायता श्दद 
(६) होतायें-प्रबन्धन डर्‌० 
योग. १६६० 


योजना मे निश्चित किये गये लक्ष्य--इस योजना से हमको श्रग्रलिखित 
बस्तुओ व सेवाओ के प्राप्त होने की आशा है-- 


भारतोयू अर्थशास्त्र 
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५१० ] भारतीय अर्थ शास्त्र 


मोजना का आय तथा रोजगार पर प्रभा३-- 

१६५०-५१ ई० में हमारी राष्ट्रीय आय ८८४० करोड थी। योजना के 
अन्त मे यह बढकर १०४८० करोड रूपये हो गई । इस प्रकार इसमे १८४% की 
वृद्धि हो गई। इस बीच प्रति व्यक्ति आय २४६ रू० से बढ़कर २७४ रु० हो यई। 
इस प्रकार इसमे ८ प्रतिद्त दृद्धि हो गई ॥ 


रोजगार के सम्बन्ध मे योजना में बठाया गया है कि भारतवर्ष मे बेरोजगारी 
की इतनी समस्या नहीं हे जितनी कि कम समय के लिए रोजगार मिलने की है । 
जँसे-जेसे योजना के ऊपर खचे होता जायगा वैप्रे-्वैंसे रोजगार के साधन बढ़ते 
जायेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के कारण जितनी पूँजी एकत्र होगी उससे दूसरी 
योजना में रोजगार के साधन खुलेंगे । 

द्यवस्था तथा सहपोग-- 

योजना से बताया गया है कि सरकार का यह क्तेंवब्य है कि वह म,लूपम करे 
कि लोगो की आवश्यक जरूरतें क्या हैं और उनको कंसे पूरा किया जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त देश मे प्रशिक्षित लोगो की कमी के कारण सरकार का यह भी 
क॒रतंव्य हो जाता है. कि वह लोगो को ध्यानपूर्वक देखें कि उतको कहाँ लगाया जा 
सकता है। देश में अपनी जिम्मेदारी को निभाने तथा लोगो की आश्ञाओं को पूरा 
करने के लिये बहुत से शासन सम्बन्धी छुघार करने पडेंगे। इन सुधारों का उद्देश्य 
शासम मे सच्चाई, कार्य-कुशलता, मितव्ययिता तथा जन सहयोग प्राप्त करवा है । 
इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना को सफलता पूर्वक पूरा 
करने के लिये पग-पग पर जनता के सहयोग की आवद्यक्ता है । 

योजवा के भसतगंत भाथिक नीति--- 

इस योजना की आधिक नीतियो को निम्नलिखित ढग थे बता सकते हैं-- 

(१) योजना का दग--भारत में योजना प्रजातान्विक ढंग से चलनी 
चाहिए । ऐसा ढग अपनाने में यद्यपि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो भी राष्ट्र के लोगों 
की उत्पन्न करने की सुप्त-शक्ति का उपयोग करके लिये यही एक सबने अच्छा 
ढ्ग है । 

(२) खाद्यान्न नीति-- देश मे उस समय तक नियन्त्रण रहे जब तक कि 
खाद्यान्न उत्पत्ति ७६ लाख टन न हो जाय | प्रारम्भ से ही नियन्त्र० न रखने से 
भूल्य स्वर ऊँचा हो जायगा जिसके कारण सब प्रकार का खच बढ़ेगा तथा येजना 
के चलाने मे बडी बाघा उत्पन्न होगी | 

(३) झृल्य नीति--मूल्य रीति का उद्देश्य यह है कि सापेक्षित (72८8॥7०) 
मूल्य ढाँचा इस प्रकार का हो जिससे कि योजमा में निश्चित किये गये लक्ष्य को 
पूरा करने के लिये उसमे साधन लगाए जा सकें। इस फल को प्राप्त करने के लिये 

ज्ञाथिक तथा भोतिक नियन्त्रण की आवश्यत्रता है। योजना के प्रारम्भ मे द्रव्य आय 
|] 


आदि योजना तथा राष्ट्रीय आय [ २११ 


उत्तादन की ध्वेक्षा अधिक वेग से बटती है जिसके कारण प्रुद्रानस्फीति का डर रह ॥ 
इप्त डर के लिए मुद्रा तथा साल नीति के हथियार को अपनाना भावश्यक है | 

(४) प्राथमिक्ता-इस योजना में (जता पहले बताया जा डेका है) कृषि 
जिसमे उचाई तथा शक्ति सम्मिलित हैं प्राथमिकता दी गई है । 

(५) भुमि सम्बस्धो नोति-इस योजना मे इस बात की छिफारिश की गई कि 
उच्चतर सीमा निश्चित कर दी जाय, वडे खेत वालो को सहायता दी जाय ! छोटे 
छोटे तथा बीच वाले किसानो मे सहकारी ढय को प्रोत्साहन दिया जाय । 


(६) विदेशों प,ज़ो-विदेशी पूजी का स्वागत किया जाय । इस पूंजी को 
उन नये स्पानों पर लगाया जाय जहा विशेष अगुभव ठथा टेवनीकल योग्यता की 
आवश्यकता है । 

(७) छुटीर उद्योग-ुटीर उद्योगो में सहकारिता को प्रोत्याहन दिया जाय। 
हन उद्योगो की सहायता उनके लिये उत्पादन के क्षेत्रों को निश्चित करके कच्चे माल 
को देकर तथा अनुसघान (छ८४ध८्थ०7), विक्रो बौर प्रशिक्षा (पन्‍शा००7६8) सम्बन्धी 
सस्यायें स्थापित करनी चाहियें। 

(८) भ्रम नौति--श्रमिक झगडे मध्यस्थता (ह70॥70007) से सुलझाने 
दाहियें । मजदूरो को उचित मजदूरी दिलाने के लिये विशेष प्रकार के बोर्डों का 

,“निर्माण करना चाहिपे। 

(६) व्यापारिक नीति--व्यापारिक नीति का उद्देंदय यह होना चाहिये कवि 
निर्यात कर स्तर ऊँचा रहे | भुगताव बाधिकय (फ्रेशे॥0९४ रण ए29ण८॥७) की 
कमी देश के विदेशी विनिमय के साधनों के अन्दर हो रहे । आयात और निर्यात में 
सम्मिलित की जाने वाली बस्वु्ें देश की अर्थ हथा मूल्य नीतियो को ध्यान में रख 
कर सम्मिलित करनी चाहियें ठथा नीति निरन्तर चलनी चाहिए । 
आलोचनात्मक निरुएण (0घ ८७) ९४त#६)-- 

पचवर्षीय योदता एक यथार्थ योजना है | इसमे देश की प्राय' समी प्रकार 
की समस्याओं का विचार क्षिया गया है। इस योजना में कृषि, सिंचाई, यातायात 
भादि को प्रायमिक्ता देकर देश की वास्‍्ठविक समस्या को ध्यान मे रवखा गया है। 
बिना इनके उत्तत हुये देश की कसी प्रकार वी भी उन्वति सम्मव नही थी । उद्योग- 
घन्धो में विशेषत आधारभूत उद्योगो वी स्थापता पर जोर दिया गया है । कुटीर 
उद्योगों को भी प्रोत्याहन देने का प्रयत्व किया गया है। देश में बढती हुई बेरोजगारी 
वी समस्या को सुलझाने के लिये १७५ करोड स्पये की ध्यवस्था की गई है । इठ बात 
वा भी भ्रपत्त किया गया है क्लि निजी उद्योगों को बढ़ान का अवसर मिले । इसके 
बतिजित इस योजना को प्रजातान्त्रिक ढग से चलाना इस बात का संदृते है वि 
सरकार देश के सभी विचारघारा के लोगों को इस योजना में हाथ बढाते देखना 
चाहती है | इस योजना में यह बात स्पष्ट रुप से वही गई है कि बिना जनता के 
सहयोग के अधिक सफवता होने की जाद्या नहीं है । 


आदधिक योजना तथा राष्ट्रीय आय [ हह३ 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी योजवः की जन्तिम सफलता भिम्त- 

बातों पर निर्भर है-- 

(१) देश्न में पर्याप्त मात्रा मे पूँनी हो तथा वचत भी पर्याष्स हो। 

(२) देश के लोग योजना को सफल करने मे प्रा-पूरा सहयोग दें। 

(३) सरकारी कर्मचारी जो इस योजना के कायें मे लगे हुए हैं, वे सच्चाई 
दे ईमानदारी से काम करें । 

(४) राज्य सरकारें इसकी सफल्नता के लिये पुरा-पूरा अयत्त करें! 

(५) विदेशी सहायता पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हो 27 

(६) कि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हो । 

(७) देश मे एक उचित मूल्य-स्तर कायम हो सके । 


भ 


0. 0., 0]800$5 (06 0प्[॥76० ७६ ६86 86०णा० ए५४6 एव: 280, 

प्रइत १०१--द्वितीय पच्रवर्षीय योजना की रूप-रेखा का वर्णन कीजिये) 

पहली पचवर्षीय यौजना मार्च १६५६ ई० मे समाप्त हुई। इस योबना से 
एक ऐसा आधार तैयार हुआ जिस पर एक ठोस और सर्वागीण अधे-व्यवस्था लौर 
विविधतापूर्ण प्रयति की इमारत खडी को जा सके । इस योजना के फलघ्वरूप क्ृपि 
ओर औद्योगिक उत्पादन बढा, मुल्य उचित स्तर पर है और चैदेशिक भर्थ-एम्बन्ध 
भी मजबुत हैं। सभी महत्त्वपूर्ण लक्ष्पो की पूर्ण किया जा चुका है ) केवल इस्पात 
के एक नये कारखाने, विजली के बडे कारखाने खोलने की जो व्यवस्था थी, उसमें 
आशिक प्रगति हुई और शिक्षा, ग्रामोद्योग दया लघु , उद्योगों में भी सीमित प्रगति 
हो हो सकी है । ,योजता की बवधि में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः १८ प्रतिशत 
वृद्धि हुई । आशा केवल ११ प्रतिशत बढने की थी । इस योजना के कारण देश में 
आशा का वायुमण्डल फैल गया । 


डितीय योजना के लक्षय-- हर 

इस योजना के चार लक्ष्य है-(१) आायो तथा (सम्पत्ति की विपमताओं को 
दूर करना तथा आधिक शक्ति का अधिक समान वितरण, (२) रोजगार सम्बन्धी 
सुविधा के क्षेत्र का विस्तार, (३) बौद्योगीकरण की गति को तेज करना दथा मूल 
और भारी उद्योगो का अधिकाधिक विकास, (४) राष्ट्रीय आय तथा जनता के 
रहन-सहन के स्वर को ऊँचा करना । 


इस योजना के द्वारा यह प्रयत्त किया झाएगा कि इस देश में समाजवादी 
जनतन्त्र की स्थापना हो । समाजवादी रूप देश की आदिक नीति का उहेश्य माना 
दा चुका है । इस उद्देश्य को प्राप्ति पर हमारे रहव-सहन का सर ऊँचा होगा, 


शड भारतोय अधंशास्त्र 


हमारे अवसरो मे वृद्धि होगी तथा हम मे यह विश्वास उत्पन्न होगा कि देश के सर 
प्रयासों में हमारा योग है भौर यह हमारे कल्य।ण के लिये हो रहा है | 
योजना का आकार व रूप-- 


इस योजना पर कुल ७२०० करोडो रुपया खर्च होगा जिसमे से ४८०० करोड. 
+ रुपये सरकार तथा २४०० करोड निजी उद्योगपति खर्च करेंगे। इस प्रकार ह 
प्रथम योजना मे सरकार व उद्योगपतियों का भाग ४५०, ५० प्रतिशत था व 
दूसरी योजना में क्रश ६१ व ३६ प्रतिशत है । 
सरकार इस घन को निम्नलिखित ढग से खर्च करेगी-- 
(१) खेती, सामुदासिक योजना और राष्ट्रीय ५६८ करोड रुट ११ ०% 
विस्तार सेवा (खेती पर ३४१ करोड़ रु० 
सामुदायिक योजना पर व राष्ट्रीय. विस्तार 
सेवा पर २०० करोड रु०) 
(२) तिचाई और बिजली (पिचाई व बाढड ६€!३ १९ 
रोकने पर ४५६ करोड रु० तथा बिजली 
पर ४२७ करोड़ रु०) 


(३) उद्योग तथा खानें (बडे उद्योगों और खानों घ&६० »# श्ण्श्‌ 
पर ६६० फरोड र० व कुटीर उद्योगो पर 
२०० करोड रु०) 
(४) यातायात व सवादवाहन (रेलो पर &०० १३८४५ ५. रे८'६ 
करोड रु०, सडबो पर २६३ करोड रु०, 
जहाजो, बन्दरगाहो व बातरिक जल, 
यातायात पर ६६ करोड रु० व डाक 
व तार, हवाई जहाज, आदि पर ११६ 
करोड रु०) 


(५) सामाजिक सेयाओ, मकानों तथा पुनर्वास पर ह्ड्श्‌ ऊ १६९७ 

२३६ करोड रु० घ शिक्षा पर ३०७ करोड 

रू०, स्वास्थ्य, पानी व सफाई पर २७४ करोड 

रु०, श्रम व श्रम हितकारी कार्य पिछड़ी 

व अछूत जातियो की उन्नति पर १२० 

करोड रु० पुनर्वास पर ६० करोड रु०) 
(६) विविध ६६, २१ » 
योग डैंद०० श्ण्०्ण 


क्र 


र्र 
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धरकार इस योजना के लिये निम्तलिखित ढग से घन प्राप्त करेयी-- 


(१) चाबू बचत ३५० करोड रुपये 
(२) अतिरिक्त कर ६4] हि 
(३) रेलें रश्० के 
(४) प्रोविडेन्ट फण्ड भादि र्श' झ 


(५) जनता से ऋण तथा अल्प बचत १२० ३] फ 





२४०० करोड रुपये 
घादा-यह निम्नलिप़्ित साधनों से पूरा किया जायगा-- 
(६) विदेशी सद्मायता प०्० 
(७) हितार्य अ्बन्बन (02#0॥ स्फ्राध्यशााशी. १२०० 
(८) शेष जो आन्तरिक व बाह्य साधनों से पूरा. ४०० 

किया जायगा 
। 





रे४०० 

योजना में कहा गया है कि यदि मदिरा निपेघ आदि सामाजिक कार्य करने 
हैं तो उससे माय की कमी होगी | इस कारण अतिरिक्त आय के साधनो को ढुँढना 
पड़ेगा । इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फीधि को कम करने के लिये और अधिक करों को 
लगाना पड़ेगा । १०० करोड रुपये छोटी बचतो से प्राप्त करने के लिये सरकार देश 
के हर नागरिक से अपील करेगी क्रि वह योजना को सफल बनाते मे अपना बुछ ते 
कुछ हाथ बेंदाये। 

होनार्थ प्रबन्धन--योजना मे १२०० करोड रुपये के हीनार्थ का प्रबन्ध किया 
गया है जिसमे से २०० करोड रुपये पौंड पावने में से निकाल कर शेप १००० करोड 
रुपये के नोट छापे जायेंगे । नोट छापने में सावधादी से काम लेना पडेगा जिससे कि 
मूल्य स्तर मे बुद्धि न हो तथा बढा हुमा घन सट्टं वाजों के हाथ में पडकर योजना 
को पफलहठा में बाघां म डाले ) इसी कारण स्थिदें बेक को दूसरे व्यापारिक बेकोपर 
वियन्त्रण करने की ओर अधिक शक्ति दी गई है । 

कपट्रोल--पदि आवश्यक हुआ तो भूल्यो पर कम्ट्रोल भी लगाये जा राज़ते हैं। 
परन्तु ऐसा करने मे यह सावधानी केरनी पडेंगी कि उनके कारण उत्पादन में कमी 
न हो | इसके जतिरिक्त गल्‍्ले व दूसरी आवश्यक चीजो को स्टॉक किया जायगा 
जिससे कि वह मुल्य स्तर को बधिक बढने से रोके । 

अतिरिक्त कर--योजना में अधिक कर शाप्त करने के घिये सम्पान्ति कर, 
नयराना-कर तथा पूंजी लाभ कर लगाने का सुझाव दिया यया है ! 

विदेशी सहाधता--५०५ करोड़ रुपये की विदेशों सहायता इस प्रकार आाप्त 
दी जायगी-- 


भारतीय अर्थशास्त्र 


€४ करोड पिछले भजूर किये हुये जो काम मे व लाये जा कक । ६३ 
भिलाई इस्पात के कारखाने के लिये रूस द्वारा उघार दिये जायेंगे परन्तु इसो। से 
२० करोड रुपये लौटाने पडेगे जिससे ४३ करोड इस साधन से श्ाप्त होगे। छै३ 
करोड रुपये ब्रिटिश सरकार व बैकी द्वारा दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने के 
दिये जायेंगे । इस प्रकार ६३० करोड रुपये की सहायता का प्रबन्ध करना पढे: 
आशा है कि निजी-उद्योगो को बन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व बेक तथा दूसरे साधन 
१०० करोड रुयये प्राप्त हो जायेंगे । यदि विदेशी सहायता आवश्यकता से कम प्राप 
हुई तो हमे अपने साधनों को बढ़ाना पड़ेगा । 

योजना के फुछ ध्येय बिखु--योजना में अतिरिक्त गल्‍्ले के उत्पादन का ध्येय 

१४५ प्रतिशत, कपास का ३१ प्रतिश्षत, गन्ने का २२ प्रतिशत, तेल निकालने वाले 
बीजो का २७ प्रतिशत तथा जूठ का २५ प्रतिशत रबखा गया है । परन्तु इससे अधिक 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये । खनिज पदार्थों का उत्पादव भी बढाया 
जायगा । इसमे कोयले के उत्पादन का विशेष उल्लेख क्या गया है। दक्षिणी भारत 
में ४४ मिलियन टन का एक लिगमाइट ([.80०7७) का कौरखाना लगाया जायगा 
जिससे २११,००० बलोवाट विजयी भी उत्पन्न की जा सकैगी | खाद बनाने फी दो 
नई फैक्टरी भी लगाई जायेगी । इसके अतिरिक्त बहुत सा घन पानी के जहाणों, 
हवाई जहाजो, रेडियो, तार, टेलीफोन आादि पर भी खर्च किया जायगा | भाया की 
जाती है कि १९६३१ ई० तक १३ वर्ष को आयु तक थाले ६३ प्रतिशत बच्चो व॑ 
११ साल से १४ साल तक की भायु वाले २२५ प्रतिशत बच्चो के लिये शिक्षा का 
प्रथन्ध किया जा सकेगा । इन्जीनियरिग की शिक्षा देने के क्यि & कालिज और खोले 
जायंगे। ऊँची शिक्षा दे के लिये कालिजो की सख्या बढाई जायगी । डाक्टरो, नसों, 
स्वास्थ्य सहायकों ((७3॥॥ /$&5875) की सररया में क्रमश १८, ४१ व ७४५ 
प्रतिशत की वृद्धि की जायगी । ४ करोड रुपये घरेलू योजना के लिये भी रक्‍से 
गये हैं। 

भारत की विभिन्न घोजनाओ मे इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि खेती 
पर से जनसख्या का भार कम हो । इस प्रकार १६७५-७६ तक खेती पर निभर 
रहने वाले केवल ६० प्रतिशत रह जायेंगे 

यह भी प्रयत्न किया जायगा कि दक्षिणी-पूर्वी एशिया व अफ्रीका के देशों से 
अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढाये जायें तथा आपस में एक दूसरे से लाभ उठाने का 
प्रयत्व क्रिया जाय । नर 

यह्‌ भी प्रयत्त किया जायेगा कि देश के सभी भागो की आर्थिक उन्तति समान # 
हो । इस कारण उद्योगो के विक्रेख्दीकरण का श्रयत्व क्रिया जायगा तथा उद्योगों को 
विभिन भागो में चालू किया जायगा । 

प्रायमिकता मे बदल--जहाँ पहली योजना मे खेती कै उद्योग को बढ़ाने तथा 
जद्बद करने का प्रयत्त किया गया वहाँ दूसरी योजना में उद्योगों की उन्नृति पर 
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विश्येप ध्यान दिया जायगा । उद्योगों मे भी 5६१ करोड रुपये मे से ६६१ करोड़ 
रुपये बडे“पैमाने के उद्योगो व खानो पर खर्च किय जायेंगे। उद्योगों के साथ रेहो 
का विकास भी करना आवश्यक है। प्रथम योजना मे उद्योगो, खानो व रेलो पर 
कुल का ॥ सच्चे किया गया परन्तु इस योजना मे इसको बढ़ाकर क्राघा कर दिया 
गया है। प्रथम योजना मे औद्योगिक विकास के लिए जितनी रक्रम मजूर की गई 
थी उससे कम खर्च हुआ। इसलिए दूसरी योजना मे क्रोधोगिक उन्नति पर विशेष 
ध्यान दिया गया है! 

यद्यपि खाद्य तथा अन्य बावश्यक फच्चे मालों की कभी दूर 'हो छक्को है, पर 
देश की बढती हुई आबादी की सख्या को ध्यान मे रखते हुये इस योजना में खेती की 
पैदावार बढ़ाने पर उचित ध्याम दिया गया है । सिंचाई, अच्छे बीज और खाद 
पहुँचाने, पशुपालन और खेती के तरीको में सुधार आदि फै कार्य-क्रमो फो पुरा करने 
के साथ साथ दूसरी योजना मे देहातो का पुनगंठन करने तथा राष्ट्रीय विस्तार तथा 
सामुदायिक विकास के बाय क्रमो को युक्ति संगत प्राथमिकता दी गई है । 

४८०० करोड रुपए के कुल खर्चे में से २५५६ करोड रुपये केद्रीय सरकार 
द्वारा तथा २३४१ करोड रूपए राज्यो द्वारा खर्च किये जायेंगे । सामाजिक क्षेत्र के 
कुल ४८०० करोड रुपए के ख्च में ३००० करोड़ रुपये तो नयी विका्त सम्पत्ति पर 
हथा १००० रुपए चालू उन्नति की पोजवाओ पर खच होंगे । 

निजी क्षेत्र मे खर्चे का अनुमान इस प्रकार है-- 





(१) संगठित उद्योग व खानें ५७४ करोड रुपए 
(२) चाय आदि के बाग 

बिजली, यातायात (रेलो को छोडकर) श्श्श्श कर 
(३) निर्माण (एणाड70०७०४७) / शू००० # 9 
(४) खेती व कुटीर उद्योग बू०० # 
(५) स्टांक ४०० 9 # 

कुल. २४०० 
राष्ट्रीय आप-- 


इस योजना के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय जाय जो (१६५५-४६ से १०६०० 
करोड रुपए थी वह बढकर १६६०-६१ में १३४८० करोड रुपए हो जायेगी । दृध 
प्रकार उप्तमे ९५ प्रतिशत वृद्धि हो डायेगी । इस प्रकार हमारी प्रति ध्यक्ति बाप 
२८६१ २० से वढकर ३३० रुपए हो दायेगी । 

रोजपार में दृद्धि--- 

झाश्ा की जाती है कि इसके फलस्वहपौ८० लाख लोगो को रोजगार मित्र 
सकेगा । यह मी प्रग्नल किया जायेधा कि कस रोजगार मिलने को समस्या को 
भी हल किया जाय । 


भ्रैद ] आरतौय बर्थशास्त्र 


घोजना की सफचता के लिए बावशयक दाते -- 

दुसरी योजना के ड्राफ्ट में कहा गया है कि योजना की सफलता निम्नलिखित 
बातो पर निर्भर होगी -- हे 

(१) कृषि उत्पादन में पर्याप्त उत्पत्ति, 

(२) घरेलू बचतो में निरन्तर वृद्धि, 

(३) विदेशी विनिमय की वमी को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता, 

(४) एक ऐसा मूल्य स्तर कायम रखना जिसमें अधिक परिवर्तन न हो तथा 
जो उत्पादक्ो व उपभोक्ताओं दोनो के लिये न्याय सगत हो, 

(४) व्यवस्था की कार्य कुछझलता और विशेषत थे साधन जो प्रथम योजना 
में निर्माण किये गये हैं तथा दुसरो योजना मे निर्माण किये जायेंगे, उनका उच्रित 
उपयोग करना । 
योजना के खर्च मे किए गए हे्‌र-फेर-- 

जिस समय दूसरी योजना दनाई गई थी उस सप्तय विशिक्न मदों पर खर्च 
का जो अनुमान लगाया गया था उसमें बागे चलकर दुछ बातों के कारण हेर फेर .. 
करना पडा । परन्तु सावेजनिक क्षेत्र के खर्चे का अनुमान वही ४८०० करोड़ 
रुपए रहा । 5 

अभी हाल ही मे राष्ट्रीय विकास काउन्सिल ( ?२४४०09] 706४००७४76७४/ 
८०००० ) ने सुज्ञाव दिया है कि ४८०० करोड रुपए के खच फो दो भागों मे 
बाँटना चाहिए । भाग “ज' में वे सब्र योजनार्ये सम्मिलित होगी जो महत्वपूर्ण हैं 
ओर जिनका सम्बन्ध खेती का उत्यादव बढाना तथा उन योजनाओं को पूरा करता 
है जो पूरी होने के समीप हैं। इन योजनाओ पर खर्च का अनुमाव ४४५०० करोड 
रु० होगा। भाग “ब' मे शेष योजनायें सम्मिलित होगी भौर उनपर केवल ३०० 
रु० खर्च होगा । काउन्सिल का कहना है कि हमारे वर्तमान साधनों का खर्च ४२६० 
करोड रु० है। इस प्रकार २४० करोड रु० की कमी रहेगी। योजना जायोग ने 
सुझ्नाव दिया है कि इस घन को अतिरिक्त करो, ऋणों, बल्प बचतो तथा खर्च मे 
कमी करके पूरा किया जाय । भाग “व” में सम्मिलित योजताओ को हभी पूरा 
किया जायेगा जबकि उनके लिए साधन उपलब्ध होगे4 इस प्रकार विभिन्न मदो 
पर खच वा जो अनुमान लगाया गया है यह अगले पृष्ठ की तालिका से पठा चल 
सकता है । 
योजना कौ प्रगति पर विचार-- ६ 

मप्रल १६५६ लोौर अगल्त १६५७ ई० के बीच योक मूल्यो मे १४ प्रतिद्त 
वृद्धि हो गई । उसके पश्चात्‌ उनमे कुछ कमी हो गई परन्तु शब भी वे १०६-१०७ 
हैं। अप्रेल १६५६ से मार्च १६५८ तक हमारे विदेशों विनिमय कै साधनों में 
८२१ करोड रु० की कमी रही। उसको कम करने के लिये बहुत से पण उठाये 
शये । परन्तु फिर भी विदेशी विनिमय का सकृद बना हुआ है । 


आविक योजना तथा राष्ट्रीय बाय [ ४५१६ 

















न 5 ; 
जो का । वत्तेमाच 
डे के कुल का ,मुल्य बढने। कुल का |साधवी के|-कुल का 
"मद म्रि ड८०० अनुसार 
न अनुमाव | प्रतिक्षत हव रु० प्रतिशत खर्च में | प्रतिशत 
हे खर्चे मे| पारिवतेन 
रफेर।_ 
करोड़ छ० करोड़ रु० ँ्रिड़ श्णग 
(१) खेती तथा सामु- [ 
दाषिक विकास | ५६८५ | ११४७ | ५६८ | ११७८ ४१० | ११३ 
(२) हिचाई तथा शक्ति | ६१३ | १६४० | ८६० | रैछ६ | उरे० बारे 
(३) ग्राम तथा छोटे ॥ 
उद्योग | २०० हर २्‌०० 8 १६० ३६ 
(४) उद्योग तथा खनिज, ६६० | शृढंद | एछ८० | शृढाढ़ ७६० | १७५ 
(५) याताय्यव क्षा | 
संवाद वाहन | १३८४ | रब & ( १३४५ | २८९० | १३४० | २६८ 
ः 002 सैयाये, ६४५ | १६७ | 5६३ | १८० | ८5१० | १८६९० 
७) विविध ६६ «० द४ रा! ७० | १६ 
योग कघ०० | १०००! ४४०० | १०० ० ४४५४ ० १०६९० 


पहले तीन वर्षों मे २४६६ करोड़ रुपए खर्चे किये गये । यह योजना के कुल 
खर्च का १० प्रतिशत के लगभग है । पहले तीन वर्षों मे २४६६ रुपए निम्नलिखित 
साधतो से प्राप्त हुये -- 


करोड रुपए में 
आय से बचत डरढ 
रेलो से १२६ 
जनता से ऋण डंड१ 
अह्प बचर्ते र११ 
दीघंकालीन ऋण व पूंजी प्राप्ति -+5५० (0१005 80] 
विदेशी सहायता डश८ 
होनाथ॑ प्रबन्धन पर 
योग २४६६ ही 
योजनाकाल के दोष दो वर्षों मे पह खर्च इस प्रकार होने की क्षा्या है-- 
आय से बदत इ२२ करोड़ रवए 
रेलो से श्र 
> जनता से ऋण (वास्तविक) रए्७छ ७ 
अल्प बचने २७३ + 


दीघेंकालीन ऋण व विविध 
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पूंषी प्राप्ति एफ 
विदेशी सहायता द्डर 
हीनार्थ प्रबन्धन रश्ण 


१७४५४ ,, 

इस प्रकार यह आशा की जाती है कि अगले दो, वर्षों मे केन्द्र व राज्य १७श४ 
करोड रुपये भ्रदान कर सकेंगे। परन्तु ४५०० करोड रुपए फा खचे पुरा करने के 
लिये २०३४ करोड रुपए की आवश्यकता है| इस प्रकार लगभग २५० करोड रुपए 
की कमी रहेगी ) इसमे से १६८ करोड ,रुपए केन्द्र में तथा ८२ करोड रुपए राज्यी 
में कभी होगी । 

इस कमी को ध्यान मे रखते हुए मवम्बर १६५४८ में राष्ट्रीय विकाप्त परिषद्‌ 
ते निश्चय किया कि (१) राज्य को बल्ले से थोक व्यापार करना चाहिए। 
(२) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों पर 
जोर देना चाहिये। (३) केन्द्र तथा राज्यी को प्रयत्न करना चाहिए कि वे सिर्माण 
कार्य में'मितध्ययिता से काम लें तथा आतिरिक्त साधन प्राप्य करने का प्रयत्न करें । 
(४) मई १६४५८ भें विश्चित किये हुए ,खर्च के ४५०० करोड रुपए के श्रोप्राम को 
कायम रक्‍खें । 

हीनाथे-प्रबन्धत--अभी तक विदेशी साधनों मे जो कमी होती थी वह विदेशी 
विनिमय के साधनो से पूरी कर ली जाती थी। परन्तु क्योकि अब हमारे विदेशी 
“वितिमय के साधन २०० करोड रुपए से भी कम रह गये हैं इस कारण अब हम 
उसको और नही घटा सकते । अगले दो वर्षों में हम आाद्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 
१०० करोड रुपए के नोट छापे जायेंगे । परन्तु इसको जितना भी हो सके कम करना 
चाहिए । परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि हमारे देश से गल्‍ले का उत्पादन बढ़े । 
मार्च १६५६ तक हमको २५० मिलियन डालर का बचने दिया गया है। परन्तु 
अगले दो वर्षों मे हमकी ६५० मिलियन डालर की सहायता चाहिए । 
द्वितीय योजना के विषय से अन्तर्राष्ट्रीय बेक के टेकनोकल सिशन के विचार- 

मिशन इस योजना की मोटी रूप-रेखा से सहमत है परन्तु उसने इस योजना 
को “बहुत कुछ उत्कृष्ट आाकाक्षा वाली! बताया है । उसने सरकार से कहा कि हीनाथे 
प्रबन्धन करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए तथा मुल्यो फो बढ़ने से रोकने 
के लिये श्धिक गल्‍ले का स्टॉक करना चाहिए। 

मिद्दन ने बताया दै कि देश की यातायात की हालत बहुत खराब है शोर 
सिफारिश की है कि इत समस्या को रेख, सडक, तठोय जहाबरादी तथा प्ान्तरिक 
जल मार्ग उध्षत करके सुलझाना चाहिए ३ 

मिशन [ने कहा है कि सूती उद्योग तथा हाय-करघा के घीच मे जो 
पमझ्ौता किया गया है, वह नही चल सकेगा इससे निर्यात करने में धाघा पड़ 


सकती है । ८ 


आधिक यौजना तथा राष्ट्रीय बाय [ ४११ 


मिशन नें कहा है कि विदेशों विनिमय कमाने के लिये अधिक सूती कपडा, 
हृव्य, फसलें आदि विदेशों को निर्यात करनी चाहियें॥ उछका यह भी कहना है कि 
निजी पूँडी को योजना में सहयोग देने का अवसर देना चाहिये। उसका यह भी 
खुझ्ाव है कि विदेशी पूँणी व योग्यता को प्राप्त करने के लिये खूब प्रयत्न करना 
चाहिए । 

मिशन यह भी कहता है विभिन्न योजवाओ पर किये गए खर्च के आँकड़े 
बहुत पुराने हो गये हैं ॥ उनको ठीक करना चाहिए जिप्तसे कि खर्चे की गडबंड दूर 
की जा सके । 

मिशन ने सुझाव दिया है कि सरकार को रेतो के भाडे को दर, बिजली 
दर तथा बन्दरगाहों पर खर्चे की दर बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करनी 
चाहिए । 

मिश्ञन का कहना है कि कुटीर उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय मे उतनी वृद्धि न 
हो सकेगी जितनी कि योजना मे बताई गई है | 

मिशन ने यह भी कहा कि उपयोग की वस्तुर्यें पैदा करने के लिये पेक्‍्टरी 
तथा गैर फैबटरी उलत्ति का जो बँटवारा किया गया है वह ठीक नहीं है बयोंकि गैद 
फेबटरी उत्पत्ति पर अधिक भरोत्ता नहीं किया जा सकता । 

मिशन ते आगे कहा है कि योजना मे निर्यात बढाने के ऊपर विज्ञेष ध्यान 
नही दिया गया है । सरकार उद्योयो की प्रतियोगी शक्ति को बढाने के लिये कोई 
विद्वप ध्यान नही दे रही है | 
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भश्त १०२--आप के विचार में तुतोय पचवर्षो्य योजना की रूप-रेखा कया 
होने बाली है ? 

द्वितीय योजना अभी दो वर्ष से समान्त होने वाली है। परन्तु अभी से 
तृतीय पच्वर्षोष योजना की रूप रेखा तंयार होनी आरम्भ हो गई है। आशा है कि 
यह १६४६ के अन्त तक बन कर तेयार हो जायगी । 

तोछरी योजना की रूप रेखा का आधार पहती दो योजनारयें ही होगो । इस 
शेदना में हमारा घ्येय निम्नलिखित होया -- 

(३) उष्छृफि सपा का जऊाफा जफा होपएँ करी ककिक- अफाफ्फिः उपाए 
तमुहनी उन्नति करना । 

(३) रोजगार के क्व॒सर बढ़ाना | 

(३) द्रव गति से बौद्योगीकरण करवा ) 

(४) आय तथा घन की असमानता को कम करना । 

पहली दो योजनाओ में हम ने कुछ क्षेत्रों मे पर्याप्त मात्रा मे उन्नति की है 
परतु कुछ दिशाब् मे हमको निराशा का मूंह दाकना पडा है। उदाहरण के लिये 


श्रेर ] भारतीय अर्थशास्त्र 


इन योजनाओं को सफल बनाने में जनता का इतना सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जितना 
कि आशा की जाती है । इसके अतिरिक्त इन दोनो योजनाओ मे रोजगार की समस्या 
सुलझ नहीं पाईं। योजनाओ को सफन बनाने के लिए लोगों भे जितने उत्साह तथा 
कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, वह भी दिखाई नही पडता | इन दोनो योजनाओ(/ 
में भौतिक साधनों पर जोर न देकर आ्िक साधनों पर जोर दिया गया है । 

इसी कारण तीसरी योजना की रूप रेखा तैयार करते समय हमे,बहुत्त ही 
रातर्क रहता चाहिए। दूसरी योजना मे हमने जो अनुभव प्राप्ठ किये उन्रके क्वापार 
पर ही हमे तीसरी योजना फी इमारत खडी करनी चाहिए ॥ बभी तक इस योजता 
के विषय मे जो चर्चायें चल रही हैं उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह 
योजना लगभग ११,००० करोड रुपए की होगी । इसमें से लगभग ८५०० करोड़ 
रुपए सावंजनिक क्षेत्र में तथा शेष २४०० करोड रुपए निजी क्षेत्र मे खर्च होगे। 
परन्तु पहली ओर दूसरी योजनाओ का अनुभव हमे यह सोचने पर मजबूर फरता है 
कि भाखिर इतता घन आयेगा कहाँ से । श्री ए० डी० गोरवाला ने अपने एक लेख 
में बतामा है कि तीसरो योजनाकाल मे हमको ३००० करोड रुपए से अधिक विदेशों 
सहायता प्राप्त नही हो सकवी । इसमें से लगभग ७२० करोड रुपए ब्याज आदि देने 
में समाप्त हो जायेगे । इस प्रकार वास्तविक विदेशी सद्दायता लगभग २२८० करो 
रुपए होगी । ऐसा अनुमान है कि देश के भीतरी साधनो से २५०० करोड रुपए प्रा 
हो सकेंगे । इस प्रकार हमारे कुल साधनो का अनुमान लगभग ५०८० करोड रुपए 
है जबकि सावंजनिक क्षेत्र के खर्चो का अनुमान ८५०८ करोड रुपए है। इस प्रकार 
य५०८--५४५०६०८- ३४२८ करोड रुपए की खाई होगी । इस खाई को यदि होनाथे 
प्रबन्धव द्वारा पाटा गया ती देश के अन्दर मुल्य-एतर बहुत अधिक ऊँचा हो जायेगा । 
इसी कारण[श्री गोरभाला का मत है कि तीसरी योजना केवल ५०८० करोड रुपए की 
होनी चाहिए । परन्तु दूधरे बहुत से आदमियो का मत इससे भिन्न माक्कुम पडता है 
उनका मत है कि तीसरी योजना का जाकार बडा होना चाहिए | इसके लिये वे भिन्न- 
भिन्न साथन बताते हैं। 


तीसरी योजना की विचारधारा का आधार समाज का समाजवादी ढाँवा 
खडा करना होगा । परन्तु गरीबी का तो समाजीकरण हो नही सकता । इसी कारण 
सोसरी योजना मे ओद्योगिक विक्रास को तेजी से बढाना होगा। परन्तु इसके साथ 
ही साथ हमे अपनी खेती की उनति फी ओर भी पूरा घ्यात देना होगा । हमको ने 
क्रेबल खेतों की उपज ही बढानो होगी वरव्‌ यह भी देखना होगा कि खेती पर निभर 
रहने वाले लोगो वी सख्या न बढने पाये । इसी कारण इस बात की आवश्यकता है |; 
_ कि गाँवों मे कुटीर उद्योगो को उन्नत किया जाय तथा इस बढ़ती हुई जनसश्या को 
इन उद्योगो में लगाया जाय । इन उद्योगो को उन्नत करने के लिए गाँवों को बिजली 
प्रदान करनी पडेगो तथा इन उद्योगो को मिल उद्योगो की प्रतियोगिता से बचाना 


पडेगा।। 


आथिक योजना तथा राष्ट्रीय आप | शररे 


समाज के अन्दर समाजवाद का ढाँचा खडा करने के लिये हम को गाँवो मे 
सहकारी समितियों तथा शाम्र पंचायतों को उन्नत करना पडेगा । भविष्य मे हमको 
चाहिए कि सहकारी सम्रिति को ही ग्राम को समस्त दोड धूव का केन्द्र बनाये | यदि 
उत्पादन तथा उपभोग के क्षेत्र मे सहकारी समित्तियाँ स्थापित हो गईं तो हमकों पूँजी 
तिर्माण करने मे भी बडी सहायता मिलेगी । 

समाज के अन्दर बराबरो लाने तथा सब को सामाजिक न्याय प्रदान करने 
कै लिये यह आवश्यक होगा कि तीसरी योजना मे बिना खेती के मजदूरों तथा नौचे 
मध्य वर्ग की लोर ध्यान दिया जाय। बिना खेती के मजदुरों की हालत भूमि 
सुधारो, उनत खेती करने के ढयो, कुटीर-उद्योगो आदि से सुधर सकती है। परल्तु 
नीची मध्य श्रेणी की हालत उन्नत करने के लिये हम को उनके लिये रोजगार के 
क्षधिक अवसर प्रदान करते पडेंगे। परन्तु अधिक रोजगार बढाने के लिये इस 
धाच की जावश्यकता होगी कि देश की बाथिक उन्नति हो तथा हमारे देश में 
विद्या के ढय को उन्नत किया जाय । आजकल यह अनुभव किया जा रहा है 
कि हपारी शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध हमारी उन्‍नततिशील तथ व्यवस्था से हो । यह 
आवदयक है कि शिक्षित वर्ग को बेरोजगारी का मुँह व तांकना पडे। इसके 
अतिरिक्त यह भी भ्रावश्यक है. कि हमारी शिक्षा पद्धति कम महेँगी हो । यह भी 
आवश्यक है कि गाँव के लोगो मे गाँव मे रहने के प्रति कोई ग्लानि उत्पन्न न हो। 
साधनों का गतिचलन-- 

इत्तनी बडी योजना के ज़िय्े साधना को कंसे चालना दी जाया, यह एक 
बडा महत्वपूर्ण ध्र्व हे । एक्तत्र शासन मे तो इस प्रदन का हल कोई कठिन 
नही है परन्तु प्रजातन्त्र मे इस भ्रदव को हल करना थोडा कठिन है। हमारे 
देश में अभी तक मनुष्य-शत्ति को काम में लाने के लिये बहुत कमर अयत्व किया 
गया है। हमार देश मे जत-सर्या १४ से २ भतिशत शक बढती हैं ।* इसीलजिये 
ऐसा मनुशन लगाया जाता है. कि हीसरी योजना पर १०,००० करोड़ रु० खर्च 
करके भी हम १२०,००,००० आदम्तियो को रोजमार प्रदान कर सकंगे। परन्तु 
बेंकारो को सख्या तीसरी योजना के प्रारम्भ मे जहाँ ७० लाख होगी वहाँ बह 
तीसरी योजना के अन्त मे €० लाख हो जायगी। इसी कारप श्री थुलज्ारीलाल 
भन्‍्दा ने कहा है कि हमारे लिये इस बात की बभाशा करना वास्तविकता न 
होगी कि तीसरी योजना २ 'करोड़ १० लाख आदमियों को रोजगार प्रदात कर 
सकेगी । इसीलिये मैं अनुभव करता हूँ कि हम देश में रोजगार के कुछ ऐसे 
नये साथन ढूँढ जहाँ पर कि वे लोग जो साधारण ढंग से काम्र पर ने लगाये 
जा सके उनको किसो उत्पादक काम में लयाया जा सके। यह एक बहुत बडा 
काम है जिप्तको पूरा करता हमारे लिये बहुत ही आवश्यक है। 

साधारण पेरोजगारी के अतिरिक्त हृषि क्षेत्रों की बेरोजगारों पक धलग 
प्विर दर्द पैदा कर रही है ! बर्तेम्रान भारत मे ३२ करोड लोग हृवि क्षेत्र मे बेकार 


श्श्ड ] भारतीय अर्थन्नास्त 


हैं। इन सब के लिये भी काम की व्यवस्था करना बद्या ब्रावश्यक है जिससे 
कि अह्य व्यय में ये खप सकें। 

मनुध्य शक्ति को काम में लाने के अतिरिक्त हमारे लिये यह आवश्यक 
है कि हम ददाय मे ध्राप्त सभी साधनों का उपयोग करें। पहली दोनो योजनाओं 
में केवल शहरो से प्रास जाय पर ही ध्यान दिया गया था। परन्तु हमारे देश 
की कुल आय का लगभग ५० प्रतिशत गाँवो मे जाता है। यह आवश्यक है 
कि इस घन॑ का उपयोग किया जाय। डा० के० एम० राज, दिल्ली स्कूल 
ऑफ इकौनोमिग्स का सुझाव है कि भारत के ५ लाख गाँवों में ४ हजार करोड 
रु० को नयी बीसा पालिसियाँ वेचनी कोई अवास्तविक लक्ष्य नहीं कहा जा 
सबता। यदि इतनी रकम की प्रालिसियाँ जारी की जा सके, तो देश को 
प्रीमियप्त द्वारा प्रत्तितष २०० करोड रु० की बचत होगी। एन्‍्होने यह भी कहा 
हैं कि भारत भें उपभोग वस्तुओ पर जितना खच होता है उसमे से गांवों में 
भ्राय ६ प्रतिशत भोर शहरो भ्राय ४ प्रतिशत विभिन्न प्रकार कै पारिवारिक 
समारोहो भे खच हो जाता है। यह असम्मव नहीं है कि इस तरह के खर्च कों 
घटा कर आधा कर दिया जाय। इस प्रकार छोटी छोटी बचतो से बहुत वृद्धि 
हो जायगी । उन्होते यह भी कहा है कि नाज के थोक व्यापार से सरकार 
को थोडा लाभ हो सकता है परन्तु इस साधन पर बहुत निर्भर रहना बुद्धिमाती 
नहीं होगी । इतना हो काफों है कि सरकार थोक व्यापार हारा नाज को 
कीमतो को स्थिर कर सके। कृषि की कीमतों को स्थिर करने के लिये न 
केवल यह आवश्यक कि सरकार रवय खरीद और बिक्री का काम अपने हाथ 
मे ले, वबरतु नाज आदि को बडेन्बड ग्रोदामों मे भरने की भी बहुत 
भावर्यकता है । 


ड(० राज ने यह भी कहा है कि दाहरी क्षेत्रों मे भी करो से और 
वृद्धि करने को अभी गंजायक्ष है। खास तौर से ६ हजार र० से २५ हजार 
रु० प्रतिवर्ष की आय के स्तर मे दृद्धि की जा सकती है।॥ इस वर्ग के लोग 
प्रस्यक्ष करो के रूप मे कुल जितनी रकम देते हैं वह इस वर्ग के दूसरे देशो के लोगो 
की अपेक्षा बहुत कम है । 8 

श्री सद्दीक अली का सुझाव है कि राजकीय उद्योगो जेसे रेशो आदि करे 
ठीक व्यवस्था करने से भी बहुत आय बढ सकती है । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा 
है कि लोगों को कर बचाने से रोक कर हम अपनों आय को ५० से ७४ करोड 
रु० वापिक से बढा सकते हैं। 
छुछ आफझिडे-- 

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्ति व्यक्ति १५ ओतस चावल, बादा 
आर ३ औस दाल की खपत के हिसाब से १६६५-६६ तक १० करोड टन गल्‍ले 
को आवश्यकता पडेगी । इसके जलावा उत्पादको द्वारा अधिक उपयोग निर्यात 


